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साधनो को प्राप्त करने के साधन के रूप में कार्य करती है । दूसरे, इससे विदेशी 
मुद्रा प्राप्त होती है जिससे उत्पादन के विदेशी साधन प्राप्त किये जा सकते है । 
विदेशी पूंजी घरेलू पूँजी को भी औद्योगिक विनियोजन के लिये .प्रोत्साहित कर“ 
सकती है । घरेलू पृजी उन उद्योगों मे लगाई जा सकती है जिनमे विदेशी सह- 
योग प्राप्त हो भ्रथवा उनके सहायक अ्रथवा प्रक उद्योगो मे भी लगाई जा सकती 
है । उदाहरण के लिये, भारतवर्ष मे अतेक नये उद्योगों मे विदेशी विनियोक्ताओं 
के साथ स्थानीय पूंजी का सहयोग हुश्रा है । 


(द) तकनीकी सहायता, तकनीकी सहायता के रूप मे, तकनीकी व्यक्तियों 
का ऐसे देशो मे झरावागमन अत्यन्त महत्वपूर्ण है । औद्योगिक क्षेत्र मे, तकतीकी 
सहायता के दो स्वरूप पाये जाते है एक के अन्तर्गत अल्प-विकसित देशो को 
इजीनियर, टेक्नीशियन, तथा अन्य कुशल व्यक्तियो एवं विशेषज्ञों को प्रदान करना 
है, तथा दूसरे, विकसित देशो में उन व्यक्तियों को भ्रशिक्षण प्रदान करना है जिल्हें 
अपने देश में ऐसे प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध न हो। औद्योगिक क्षेत्र मे, ऐसी 
सहायता की योजनाय इस प्रकार की है जिनसे विद्यमान उद्योगो की उत्पादकता 
में वृद्धि हो, उत्पादन के ढंग मे उन्नति हो, उनकी किस्म अच्छी हो तथा उत्पादन 
लागत एवं उनका मूल्य कम से कम हो । 


अन्तर्राष्ट्रीय सगठनो के कर्य अल्प-विकसित देशो के औद्योगीकरण मे 
अन्तर्राष्ट्रीय सगठन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है । ये इन्हे सीधे वित्तीय तथा 
तकनीकी सहायता प्रदान करते है, विचारों के आदान-प्रदान मे सहायता पहुँचाते 
है, ऐसे देशो के अनुभवों का, जो औद्योगीकरण कर रहे हो, प्रसार करते हैं तथा 
तुलनात्मक शोध के द्वारा भी इनकी सहायता करते है। विश्व बैक, अच्तर्राष्ट्रीय 
वित्त निगम, अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन, अन्तर्राष्ट्रीय मौद्विक कोष झादि 
की स्थापना इस क्षेत्र मे विशेष उल्लेखनीय है । विश्व बैंक के द्वारा तो कोई 
महत्वपूर्ण मात्रा से ऋण नही दिया गया है क्योकि इसके चार्टर मे यह सीमा लगा 
दी गई है कि उधार लेने वाले देश की सरकार द्वारा ऋण की गारटी दी जाय । 
बैक ने यातायात, शक्ति तथा अन्य मूल सुविधाओं के विकास के लिये ऋण 
प्रदात किया है जिससे कि औद्योगीकरण के लिये आवश्यक झ्राधार बन सके। 
औद्योगिक विकास के लिये तकतीकी सहायता १९१६ से ही अन्तर्राष्ट्रीय 
सगठनो द्वारा दी जा रही है जब से अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई है। 
यह संगठन आरंभ से ही अनेक प्रकार की विशेष सलाह देने के लिये अपने 
विशेषज्ञों को ऐसे देशो को भेजती रही है । सयुक्त राष्ट्र भी १६९४८ से उद्योगो 
की तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है | परन्तु औद्योगिक विकास के लिये सीधे 
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तकनीकी सहायता बहुत कम ही पहुँच पाई है। तकनीकी सहायता से अधिकाधिक 
लाभ प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि सहायता प्राप्त करने वाला देश 
अपनी ऐसी आवश्यकताओं के प्रति जागरूक हो । साथ-ही-साथ वहाँ के अधिकारियों 
को सहायता देने वाले व्यक्तियों तथा एजेन्सी को समुचित तथा पूर्ण सहयोग प्रदान 
करना चाहिये । समय-समय पर ऐसी सहायता के प्रभाव के विषय मे जानकारी 
प्राप्त कर उसमे आवश्यक परिवर्तन भी करते रहना चाहिये । सर्वेक्षण तथा 
विशेषज्ञों द्वारा सरकार को सलाह उपयोगी सिद्ध हो सकता है। कुछ दशाओ में नयी 
सस्थाओ की स्थापना के हेतु आवश्यक सलाह अथवा निर्देशन की आवश्यकता भी 


होती है। े 


्ज्ज 
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भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास 


भारतवर्ष मे आधुनिक औद्योगिक उपक्रमो का विकास १८४० के पश्चात्‌ 
हुआ, यद्पि श्री गणेश १८वी शताब्दी के अन्त में ही हो गया था जब कि यूरोपियन 
ने तील का विनिर्माण आरम्भ किया था। नवीन औद्योगिक कार्य-कलाप दो रूप 
मे आरम्भ हुए . बागान, तथा फैक्ट्री उद्योग। भारतवर्ष में सर्वप्रथम बागान 
उद्योग आरम्भ हुआ | आरम्भ से ही इसका स्वामित्व, प्रबन्ध तथा नियन्त्रण 
ईस्ट इंडिया कम्पनी के पूर्व कर्मचारियों के पास था | यूरोप वालो ने नील, चाय 
तथा काफी के बागान में रुचि लेना ही आरम्भ किया क्योंकि इनमे किये गये विनियोग 
पर उन्हे आसानी से और अत्यधिक लाभ प्राप्त होता था । 
१९१ी शताब्दी के मध्य तक यूरोपियनों ने भारत मे फैक्ट्री उद्योग मे कोई भी 
अभिरूचि नहीं दिखाई । सभवतया इसका कारण यह था कि अग्रेजो पर यह 
प्रतिबत्ध था कि वे स्थायी रूप से भारत मे भूमि नही प्राप्त कर सकते थे, या 
१८३३ तक व्यापार पर कम्पनी का एकाविकार था या देश में यातायात तथा 
सचार के साधनों का अभाव था परन्तु १९वीं शताब्दी तक बडे पैमाने के उद्योगों 
की स्थापना के मार्ग मे आने वाली सभी बाघाये समाप्त सी हो रही थी। 


फैक्ट्री उद्योग की वास्तविक तथा सतोषप्रद प्रगति १८७५ के पश्चात्‌ हुई तथा 

अगले बीस वर्षो मे दो वस्त्र उद्योगो की--सूती एवं जूट--विशेष उन्नति हुई । 
इस अ्रवधि मे उद्योगो की स्थिति का अध्ययन करने पर न्यायाधीश रानाडे इस 
निष्कर्ष पर पहुंचे कि १८७५ के लगभग इन उद्योगों की स्थिति अत्यन्त सोचनीय 
थी और उसके पश्चात्‌ १८९० के आस-पास “कक धीरे-धीरे विकास हुआ । नवी 
दशक के उत्तरार्द्ध मे सम्पूर्ण देश में औद्योगिक प्रगति आरभ हुई, तत्रा बीसवी 
शताव्दी के प्रथम दशक मे खनिज पदार्थे उद्योग तथा कुछ छोटे-छोटे विविध 
उद्योगो की स्थापना हो चुकी थी। इन्ही श्रन्तिम वर्षों मे भारत में छोटी-छोटी 
मशीनों तथा इजिन के प्रयोग का श्रसार हुआ तथा एक सामान्य प्रवृत्ति यह थी 
कि सशीन तथा उपकरणों का प्रयोग काफी बढ गया । 

भारतवर्ष मे प्रथम महायुद्ध तक औद्योगिक विकास में सहायक विभिन्न 
घटकों का विश्लेषण तिम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है : 

भरे ह 
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(१) देश में शहरी तथा पूंजीवादी हस्तकला तथा ग्रामीण उद्योगों के 
विघटन से भारत एक आथिक इकाई के रूप में परिवर्तित हो सका तथा साथ-ही- 
साथ भारतीय जनता एक राष्ट्रीय सूत्र मे बंध सकी | इससे सारी जनता मे विनिमय 
प्रणाली फैली | लोगो की अभिरुचि गाँव श्रथवा शहर तक ही सीमित न रह कर 
राष्ट्रीय हो गई । 

(२) नेश मे विभिन्न व्यापारिक केन्द्रो का विकास ब्रिटिश राज्य की देन के 
रूप मे उपलब्ध हुआ। इस क्षेत्र मे जब कि यूरोप के श्रन्य देश, पुतंगाल, हालैण्ड, 
डेन्माक तथा फ्रास आदि असफल रहे, सफलता ब्रिदेन वालो को ही प्राप्त हुई । 
नगरो के विकास से देश के प्रमुख उद्योगों मे उन्‍तति को अत्यधिक प्रोत्साहन 
मिला । बम्बई तथा अहमदाबाद मे सूती वस्त्र की मिले, हुबली के किनारे जूठ की 
मिले, कानपुर में ऊनी वस्त्र तथा चमडा फैक्ट्री--इन सभी की महत्ता वहाँ के 
रेशा तथा तन्तुक उद्योगो के कारण बहुत कुछ रहा है। 


(३) १८३५ मे अग्रेजी भाषा का देश की शिक्षण प्रणाली में आरम्भ होने 
से देशवासियों को, विशेषकर नवयुवकों को, आधुनिक वैज्ञानिक विषयो के अध्ययन 
में सहायता मिली । उसके द्वारा वे उन तकनीकी ज्ञान को आप्त कर सके जिसकी 
आवश्यकता देश मे उद्योगो के विकास के लिये तथा व्यापारिक सगठन के लिये 
थी। इस भाषा के अध्ययन से देश में राष्ट्रीय भावना के विकास में भी सहायता 
मिली। इसी राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर बीसवी शताब्दी के प्रथम दशक मे 
स्वदेशी आन्दोलन आरम्भ किया गया । इससे देश के औद्योगिक विकास को प्रचुर 
बल मिला अग्नेजी शिक्षा से देश में मध्यम वर्ग भी पनपने लगा। इसी वर्ग में 
थे--व्यापारी, उद्योगपति, बेकर, वकील, डाक्टर तथा अन्य व्यवसायी जिन्होंने 
देश के औद्योगीकरण मे अत्यधिक सहयोग दिया । 


(४) १८३३ में ईस्ट इंडिया कम्पनी के एकाधिकार के समाप्त होने पर 
ब्रिटिश व्यापारियों को ऐसा श्रव बे 8 हुआ जिससे वे भारतवर्ष से व्यापार एवं 
उद्योग का विकास कर सके । विदेश पूंजी तथा उद्यम देश के बागान उद्योग, तथा 
एकाधिकार उद्योग जैसे जूट तथा रेलवे मे प्रर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध होने लगी। 
इस प्रकार बडे पैमाने के उद्योगो के विकास की नीव पड सकी । 


(५) सामुद्रिक तथा श्रान्तरिक यातायात के विकास से भी देश मे मिलो की 
स्थापना को प्रोत्साहन मिला । इनके विकास के कारण विदेशों से मशीन तथा 
योग्य व्यक्तियों के मिलने की सुविधा प१्रएप्त हो गई । यद्यपि रेलवे का बिक 
अन्य उद्देश्यों से हुआ, जैसे देश के अ्न्त्तम भागो मे व्यापार करना, अ्रत्माव्जिक 
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समय खाद्यान्न को उन स्थानों पर पहुचाना तथा भारत मे ब्रिटिश सत्ता को और 
दृढ करना आदि, फिर भी इससे देश मे आधुनिक उद्योगो के विकास को भी बल 
मिला । ; हट 


(६) भारत तथा विदेशो मे राजनीतिक प्रगतियों का प्रभाव भी देश के 
औद्योगिक उपक्रमों के विकास पर पड़ा । उदाहरण के लिये, अमेरिका में गृह- 
युद्ध से सूती वस्त्र उद्योग को, क्रीमियन युद्ध से जूट उद्योग क्रो तथा प्रथम महायुद्ध 
से लोहा एवं इस्पात उद्योग को प्रोत्साहन मिला। बीसवी शताब्दी के आरम्भ 
मे उसी प्रकार से स्वदेशी आन्दोलन का भी इस पर प्रभाव पडा और देशवासियों 
को अपने औद्योगिक्‌ पिछडेपन का आभास हुआ । 

भारतवर्ष मे औद्योगिक विकास की गति धीमी ही नहीं रही अपितु यह 
सतुलित एवं ऋ्रमबद्ध भी नही रही। प्रथम युद्ध तक इसका परिणाम भी असतोष- 
जनक रहा । कच्चे माल की अत्यधिक पूर्ति होते हुए, लाभप्रद रोजगार की 
कमी में अतिरिक्त जनसख्या प्राय. भूख से मरती हुईं, सोने एवं चाँदी का उतना 
गुप्त-सचय जितना विश्व मे और कही नही, उस ब्रिटिश मुद्रा बाजार तक पहुच 
होते हुए जो कि विश्व भर को बहुत बडी मात्रा मे पूँजी प्रदाव कर रहा था, 
ब्रिटिश व्यापारिक नेताझ्रो के होते हुए भी जो कि अपने देश तथा विदेश मे 
पूजीवादी उद्योगो का विकास करने मे लगे थे, अपने ही देश मे उत्तम बाजार 
के रहते हुए भी, भारतवर्ष मे एक शताब्दी के उपरान्त भी फैक्ट्री उद्योगों मे 
इसकी जनसख्या के दो प्रतिशत व्यक्ति ही लग थे । 


प्रथम महायुद्ध तथा अन्तयुद्ध काल 


प्रथम महायूद्ध तथा द्वितीय महायुद्ध के मध्य अनेको ऐसी घटनाये घटित 
हुई जिनका देश में औद्योगिक विकास पर समुचित प्रभाव पडा | प्रथम महायुद्ध 
१९१६-२० की तेजी, १६२१ का सकटठ, ,१९२१-२७ के मध्य तेजी से हो रहे 
विनिमय दरो में परिवर्तन, १६३१ के शश्चात्‌ विश्व मुद्रा मे सामजस्यथ की 
प्रवृत्ति, १९२९-३३ की विश्वव्यापी मन्दी, १६३४-३७ के मध्य पुनराप्ति (7८००४८7४) 
१९३२५ में नये सविधान का अपनाया जाना, तथा विभिन्न प्रान्तो मे पौपुलर 
मिनिस्ट्री का सगठन आदि ऐसी ही महत्वपूर्ण घटनाये घटी जिनके कारण 
ओद्योगिक प्रगति को एक गति मिली । इसी काल मे आशिक क्षेत्र मे भी 
राष्ट्रीयता की भावत्ता अत्यधिक जागृति हुई जैसा कि पहले कभी भी नही 
हुआ था। इसी अवधि में अनेकों समितियाँ तथा आयोग भी बैठाये गये । उनमे 
से उल्लेखनीय है: भारतीय औद्योगिक आयोग (१६१६-१८) जिसके अध्यक्ष 


३६ भारत की औद्योगिक श्रथ॑-व्यवस्था 


थे सर थामस हालैण्ड, प्रशल्क श्रायोग (१९२१-२२) जिसके अध्यक्ष थे सर 
इब्राहीम रहमतुल्ला, विदेशी पूँजी कमेटी (१९२५), श्रम पर रायल हिव्‌ ठले 
श्ययोग (१६२९-३१), केन्द्रीय बैंकिंग जाच समिति (१६३०) । इन आयोगों 
तथा समितियों ने अपने-अपने क्षेत्रों मे पूर्ग जाँच की।तथा महत्वपूर्ण सिफारिश दी । 


भारतीय " उद्योगो मे १६२२ से १६३९ तक हुई प्रगति का अ्रध्ययन 
करने से यह ज्ञात होता है कि इस्पात का उत्पादन १३ लाख टन से बढकर 
१०४२ लाख टन (८००% वृद्धि) हो गया, सूती वस्त्र का उत्पादत १७,१४० 
लाख गज से बढकर ४०,१६० लाख गज (२५०% वृद्धि) हो गया; दियासलाई 
उद्योग का उत्पादन १६० लाख ग्रास से बढकर २२० लाख प्रास (३८% वृद्धि) 
हो गया, कागज उद्योग का उत्पादन २४,००० ठन से बढ कर ६७,००० टन 
(१८०% वृद्धि) हो गया, चीनी उद्योग मे तो सर्वाधिक श्रगति हुई, इसका 
उत्पादन २४,००० टन से बढ कर ९६,३१,००० टन १६९३८ में हो गया । इसी 
काल में सीमेण्ट उद्योग 'की इतनी प्रगति हुई कि १६३५-३६ तक यह उद्योग 
देश की आवश्यकताओं का ६५% तक उत्पादन कर रहा था। शीशा, वनस्पति, 
साबुन, तथा भ्रन्‍्य इजीनिर्यारिग उद्योगों मे भी इस कान मे वृद्धि हुईं । द्वितीय 
महायुद्ध के पूर्व तक विद्युत सम्बन्धी उपकरणों का भी उत्पादन देश में प्रारंभ 
हो गया था। देश में कुल फैक्ट्री की सख्या में भी वृद्धि हुई। १६१४ में इनकी 
संख्या २६९३६ थी और १६३९ तक यह बढ कर ११,६१३ हो गई। उनसे रोजगार 
प्राप्त श्रमिकों की सख्या ९,५०,००० लाख से १७,५०,००० लाख हो गईं। 


द्वितीय महायुद्ध काल 


द्वितीय महायद्ध से भारतवर्ष के उद्योगो के विकास को समुचित प्रोत्साहन 
मिला । औद्योगिक उत्पादनों की माँग «(वृद्धि हुई तथा उनके लिग्रे आईर भारत 
सरकार द्वारा तथा ब्रिदेन सरकार एवं सश्नित राष्ट्रों द्वारा भी प्राप्त होने लगे थे । 
यद्ध की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये देश की आथिक व्यवस्था को उसी' के 
अनरूप ढाला जाने लगा । भारतवर्ष ने युद्ध के लिये केवल धन एवं जन से ही 
सहायता नही की अपितु निकट-पूर्व तथा सुद्रपूर्व और बर्मा आदि सीमाओ के 
लिये इसे पूर्ति का भ्रडूडा भी बनाया गया | भारत सरकार की ओर से सर' ए० 
रामास्वामी मुदालियर ने यह आश्वासन दिया कि, यदि हम, किसी भी रूप मे. 
अपनी युद्ध सम्बन्धी आवश्यकताओ के लिये उद्योगों के विकास को ग्रोत्साहित 
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करते है, तो उन उद्यमियों को जो कि राज्य की सहायता के लिये आते है, उन्ही 
के हाल पर नहीं छोड दिया जायगा ।” 


यद्यपि विभिन्न उद्योगो की उत्पादन क्षमता मे वृद्धि करने का प्रयास किथो 
गया और कुछ महत्वपूर्ण उद्योगो को इस क्षेत्र मे सफलता भी मिली तथापि 
भ्रधिकाश दशाओ में उपकरणों तथा यन्त्रों की सीमित पूर्ति द्वलोने के कारण 
अधिक उन्नति न हो पाईं। देश के ही साहसी व्यक्तियों ने देशी पूँजी के माध्यम से 
जब नये उद्योगो की स्थापना के लिये प्रयास किया तो उन्हें असफलता ही हाथ 
लगी क्योकि आवश्यक यन्त्र एव मशीनें उन्हें न प्राप्त हो सकी । अ्रत वे 
हतोत्साहित रहे । « 


द्वितीय महायुद्ध का प्रभाव. द्वितीय महायूद्ध के प्रभाव से जो औद्योगिक 
विस्तार हुआ वह प्रत्येक उद्योग मे उसकी परिस्थितियो के अनुसार भिन्न-भिन्न रहा। 
जहा कही भी उचित अवसर उपलब्ध हुआ कुछ नये उद्योगो की स्थापना भी हुईं । 
परन्तु अधिकाश विस्तार विद्यमान उद्योगो के विस्तार से ही हुआ। था तो उनमे 
अतिरिक्त मशीने लगाई गईं या उनके उत्पादन-विधि मे परिवर्तेंन किया गया। 
कुछ उद्योगो ने उत्पादन बढाने के लिये अतिरिक्त पारी चलाया। कुछ उद्योगों मे 
सगठन सम्बन्धी तकनीकी विकास भी उत्पादन बढाने के उद्देश्य से किया गया । 
अतः यह ध्यान देने योग्य है कि उद्योगो मे समान ढंग से विस्तार नही किया गया 
अपितु परिस्थिति के भ्रनुसार प्रत्येक उद्योग मे अलग-अलग ढग श्रपनाये गो । 
“उद्योगो ने, जो कि पहले से विद्यमान थे, अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य किया और 
प्राय, एक से अधिक पारी मे। कुछ दशाओ में नयी मशीनों को लगाया गया और 
कुछ दशाओ में कुछ अधारभूत उद्योगो की स्थापना हुई। देश भर में छोटे पैमाने 
के उद्योगो के तीजत्र विस्तार से पूति के नये साधनों का सृजन हुआ । 

भारतवर्ष मे द्वितीय महायुद्ध काल मे प्रमुख बडे पैमाने के उद्योगो मे उत्पादन 
की उपनति का अध्ययन निम्नलिखित सारिणी से किया जा सकता है --- 


औद्योगिक उत्पादन का अन्तरिम सामान्य निर्देशाक 
(आधार : १६९३७७-१०० ) 
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३८ भारत की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था 


द्वितीय महायुद्ध काल मे जिन प्रमुख नये उद्योगों की स्थापना हुई वे थे : 
(अ) फेरो-अलायज जैसे फेरों सिलीकान तथा फेरो मैगनीज, (व) आलौह धातु 
तथा धातु फैब्रिकेटिंग उद्योग जैसे तॉबा, ताँबा-पत्र, तार तथा केबिल, आदि, (स) 
यत्रीकृत उद्योग जैसे डीजल इजिल, पम्प, बाइसिकल, सिलाई मशीन, मशीन के 
औजार तथा काटने वाले औजार, (र) वस्त्र, चाय तथा तेल निकालने की मशीन, 
एवं (य) रसायन जैसे कास्टिक सोडा, क्लोरीन, सुपरफास्फेट्स आदि । उस समय 
ऐसी दशाये नही थी कि बडे पैमाने पर नये उपकरणों तथा यन्त्रो के उत्पादन के 
लिये नये उद्योगो की स्थापना की जा सके । 


१६४५ तक देश मे कम्पनी की सख्या बढ़कर १४,८५६ हो गई थी तथा 
उनको प्रदत्त पूँजी ३८९ करोड रुपया हो गई जब कि १९३६९ में उनकी सख्या 
११,११४ थी और उनमे प्रदत्त पँजी २९० करोड रुपये थी। इस का तात्पयें 
यह है कि कम्पनी की सख्या में -३,४७५ से वृद्धि हुई तथा प्रदत्त पूंजी मे लगभग 
१०० करोड रुपया से वृद्धि हुई। इसी काल में कुछ” नये उद्योगो को जो पहिले 
नहीं थे, आरभ किया गया, जैसे, हाड्ोजिनेटेड तेल, यातायात तथा विद्युत सम्बन्धी 
उपकरण, मशीन औजार, आधारभूत रसायत, अल्कोहल, नकली रेजिन तथा प्ला- 
स्टिक आदि । 


भारतवर्ष मे युद्ध काल मे कम्पनी की सख्या, प्रदत्त-पूँजी तथा अनेकतां में 
विकास होने के उपरान्त भी कुछ ऐसी शक्तियाँ उस समय कार्य कर रही थी 
जिसका बुरा प्रभाव भी इस काल में औद्योगिक अभेव्यवस्था पर पडा । 


(१) युद्ध से पूर्व स्थापित उद्योगो की मशीनों पर तथा अन्य पूंजीगत उपकरणों 
पर अधिक प्रयोग के कारण अधिक भार पडा। इस' समय उनकी मरम्मत, नवीकरण 
अथवा प्रतिस्थापन की समस्या पर बिल्कुल भी विचार नही किया गया। कुछ उद्योगों 
मे, जहाँ भ्रतिरिक्त पारी में भी उत्पादन हुआ, उनके मशीनों तथा यन्त्रो का अत्य- 
घधिक ह्ास हुआ,। युद्ध की आवश्यकताओं की पूति करने के कारण उत्पा- 


दन तो बढता रहा परन्तु मशीनों में आवश्यक सुधार की ओर ध्यान नही दिया 
गया । 


(२) युद्धकाले मे औद्योगिक विकास प्रस्तुत मुद्रा-स्फीति तथा अभाव से 
प्रभावित रहा । परिणामस्वरुप, दीर्घकालीन स्थिति के विषय मे नही समुचित विचार 
किया गया न ही विशेष ध्यान दिया गया, जैसे स्थानीयकरण, उत्पादन का पैंमानां , 
बाजार का आकार, कच्चे माल की उपलब्धि तथा तकनीकी एवं आथिक संगठनों 
की पर्याप्तता आदि । या यूं कहिये कि इस बारे में ध्यान नहीं दिया गया कि 
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प्रतिस्पर्दधात्मक परिस्थितियों मे भी लाभप्रद संचालन किया जा सकेगा अ्रथवा 
नही । 

(३) यद्यपि भारतीय उद्योगों पर युद्ध द्वारा प्रदत्त बाह्य प्रोत्साहन तो उप- 
लब्ध हुआ, तथापि उनकी सरचना या क्षेत्रीय सन्तुलन की ओर बिल्कुल भी ध्यान 
नही दिया गया । ऐसी दशाओ का परिणाम यह हुआ कि पूंजीगत वस्तुशओ्नो का विकास 
न हो पाया । किसी भी अवस्था भे सुनियोजित विकास अथवा वैज्ञानिक ढंग पर 
उद्योगो के विकास को बल न मिला। युद्ध कालीन प्रयास अस्थायी अथवा काम- 
चलाऊ प्रकार के थे । युद्ध-कालीन उत्पादन मे वृद्धि होने से, जिस पर अधिक 
लाभ भी प्राप्त हो रहा था, देश के सीमित साधनों को गतिशीलता तो मिली परन्तु 
इसके कारण देश मे मुद्रा-स्फीति भी बढा। उत्पादन के अधिक लागत से, अधिक 
मजदूरी से तथा अवैज्ञानिक ढगो को अपनाने से मुद्रा-स्फीति बढती ही गईं जिसका 
प्रभाव भविष्य पर भी पडा । 

(४) युद्ध काल में व्यापारियो को आसानी से लाभ प्राप्त हो जाने के कारण 
तथा व्यापार में तेजी होने के कारण कम्पनी की स्थापना तथा प्रबन्ध की ओर 
विशेष ध्यान नही दिया गया जिससे अनेको अव्यवस्थाये बढी । कोषों का बहुत बडे 
पैमाने पर अन्तग्रेथन (४४८7-००६८४) होने लगा तथा ऐसी ही भ्रन्‍्य दुव्यंवस्थायें 
फैलने लगी । शक्तिशाली उद्योगपतियों ने, जिनका कम्पनी के बडे समूहों पर निय- 
न्त्रण था, मूल्यों मे इस प्रकार से गडबडी की जिससे केवल समाज को ही अहित 
नही हुआ अपितु अशधारियो को भी उससे हानि हुई। इन्ही सब कारणों से यह 
माँग बढती गई कि सरकार उनकी स्थापना तथा उनके सचालन पर अधिक से 
अधिक नियन्त्रण रखे जिससे उनके प्रबन्ध मे ईमानदारी तथा कार्यक्षमता बढे । 

(५) युद्ध-काल में अभाव के कारण कुछ उद्योगों ने, जैसे सूती वस्त्र, 
कागज, जूट और कुछ सीमा तक चीनी ने, अत्यधिक लाभ कमाया | भारत सरकार 
की तथा सश्चित राष्ट्रों के माँग मे वृद्धि होने के कारण तेजी की स्थिति बढती ही 
गई तथा १६४२ तक भारतवर्ष “पू्वं का आयुधशाला” बन चुका था। लोहा एवं 
इस्पात तथा सीमेण्ट को तो व्यावहारिक दृष्टिकोण से युद्ध के लिये सुरक्षित कर दिया 
गया था तथा सूती एवं जूट के बस्त्रों के उत्पादन तथा वितरण पर साविधिक 
नियन्त्रण कर दिया गया था । चीनी पर भी पहले तो केवल वितरण पर ही परल्तु 
बाद में उत्पादन पर भी नियल्त्रण लगा दिया गया था। इन साविधिक नियन्त्रणो 
के उपरान्त भी इन नियन्त्रित उद्योगो द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मृल्य मे वर्ष-प्नति- 
वर्ष वृद्धि होती गई तथा इन उद्योगों ने अ्रत्यधिक लाभ कमाया | सरकार ने- 
इस प्रकार स्वय ही मुद्रा-स्फीति के माध्यम से युद्ध के लिये वित्त प्रदान करके 
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मूल्य तथा मजदूरियों मे वृद्धि को प्रोत्साहित किया । ऐसे कुछ उद्योगों में तो यहाँ 
तक हुआ कि यद्यपि उनका उत्पादन तो गिरता गया अपितु उनके मूल्यों में 
तेजी से वृद्धि होती गई। 

(६) देश के सीमित साधनों को युद्ध तथा सुरक्षा में लगा देने के कारण 
विभिन्न उपभ्रेग सम्बन्धी वस्तुओं की तथा विनिर्माण के लिये कच्चे माल की पूर्ति 
में तीब्रता के साथ अभाव बढता ही गया । यह समस्या बडे पैमाने पर मुद्रा के 
प्रसार के कारण और भी उम्र होती गई । साथ-ही-साथ मूल्य मे इतनी वृद्धि 
होती गई कि समाज के निर्धन-वर्ग पर इसका अत्यधिक बोझ बढ़ता गया। सर- 
कार का यह कतेंव्य था कि वह मूल्य पर नियन्त्रण करे तथा. अभावपूर्ण वस्तुओं 
के समुचित वितरण की व्यवस्था करे । सरकार ने नियन्त्रण तो लगा दिया परन्तु 
इन का व्यावहारिक परिणाम बहुत अच्छा त रहा क्योकि उनका प्रशासन सुदृड़ 
न था तथा बडे पैसाने पर व्यभिचार तथा काला बाजारी फैली हुई थी। वस्त्र के 
उत्पादन तथा वितरण पर नियन्त्रण १६४३ तक रहा। जून, १९४५ मे वस्त्र 
उद्योग (उत्पादन एवं नियन्त्रण) आ्राज्ञा पारित किया गया जिस का उद्देश्य वस्त्र के 
उत्पादन का मानकीकरण करना था। परन्तु इसका परिणाम सनन्‍्तोषजनक न 
था । सरकार की बदलती हुई नीतियो के कारण नियन्त्रणो से जनता का कष्ट 
बढता ही गया । देश के व्यापारियों द्वारा गुप्त-सग्रह के कारण तथा मुनाफाखोरी 
के कारण जनता का सकठ और भी बढता गया । 

(७) अन्त मे, युद्धकाल में वास्तविक लाभ की मात्रा वास्तविक मजदूरी 
की अपेक्षाकृत अत्यधिक थी । परिणामस्वरुप श्रम की लागत पर पूँजी बढती ही 
गई। दूसरे शब्दों मे, अधिक लाभ तथा समृद्धि की स्थिति मे, श्रमिको को उनका 
उचित भाग अधिक मजदूरी के रुप मे नही दिया गया अपितु अधिकाश भाग को 
पूजीपतियो ने अपने पास ही रख लिया । 


युद्धोत्तर संकट काल' (१८०५-१८६४०७) 


अगस्त १६९४४ में द्वितीय महायुद्ध के समाप्त हो जाने पर भारतीय अर्थ- 
व्यवस्था चिन्ता विमुक्त न हो सकी । औद्योगिक उपकरणों का इतना अधिक प्रयोग 
किया गया था कि उनके नष्ट होने की स्थिति आ गई थी। उद्योगों के पुनर्निर्माण 
की आवश्यकता थी परन्तु मशीनों आदि का आवश्यक आयात न हो पाने से बह 
टलता' जा रहा था। देश की उत्पादन-क्षमता को युद्धॉकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति 
के हेतु लगा देने से उपभोग सम्बन्धी बस्तुओ का अभाव बढ ही चुका था साथ हीं- 
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साथ लोगो की' क्रय शक्ति मे वृद्धि हो जाने से मुद्रा-स्फीति की दशा और भी सोच- 
नीय होती गई । 

१९४६ से, लोहा एव इस्पात, चीनी, सूती वस्त्र, सीमेण्ट तथा कागज 
आदि उद्योगो के उत्पादन मे कमी आ जाने के कारण मुद्रा-स्फीति और भी 
गहन हो गईं। उत्पादन में यह कमी पूजीगत उपकरणों की कमी, के कारण, 
योग्य एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी, काम के घण्टो थे कमी, [देश-व्यापी 
हड़ताल तथा यातायात एवं वितरण की समस्या के कारण आई थी । 

सकट कालीन अधिनियमो के अन्तर्गत विभिन्न वस्तुओ पर मूल्य नियत्रण 
चल ही 'रहा था । यहै मूल्य नियत्रण सूती एवं ऊनी बस्त्र, कागज, पैट्रोल तथा 
पैट्रोल सम्बन्धी अन्य उत्पादन, मशीनों के पुर्जे, कोयला, लोहा एवं इस्पात तथा 
अभ्रक आदि पर था । 

युद्धोत्तर काल में अनेको उद्योगो का उत्पादन युद्धकालीन औसत उत्पादन 
से कम था। यदि उत्पादन की तुलना युद्धकाल के अधिकतम उत्पादन से किया जाय 
तो यह और भी कम था। वैसे तो सभी उद्योगों के उत्पादन मे कमी आ गई थी 
परन्तु उनमे से सूती वस्त्र, सीमेण्ट, लोहा एवं इस्पात, चीनी तथा कागज उद्योगों 
की स्थिति विशेषतया गभीर थी । वैसे इस समय अधिक उत्पादन की आवश्यकता 
थी परन्तु वस्तुस्थिति कुछ और ही थी । 


विभाजन का प्रभाव 


१९४७ में देश का विभाजन हुआ । यद्यपि यह विभाजन आशथिक कारणों 
से नही किया गया था तथापि इसका निश्चित एवं महत्वपूर्ण आथिक प्रभाव 
पडा । वैसे तो विकास के साथ-साथ आाथिक शक्तियों का स्वयमेव समजन 
हो जाता है और यह सभव हो सकता है कि ऐसी नवीन परिस्थितियाँ उत्पन्न 
हो जायें कि नवीन आशिक प्रणाली आगे बढ सके । परन्तु यह सत्य है कि समाज 
को इसका अत्यधिक भार सहन करना पडा है और इस समजन के अत्यधिक 
लागत का भुगतान करना पडा है । विभाजन के प्रभावों का अध्ययन निम्त- 
लिखित ढग से किया जा सकता है। 

(१) औद्योगिक कार्यकलापो का विभाजत, भारत को अविभाजित देश 
के क्षेत्रफल का ७७ प्रतिशत मिला तथा जनसख्या का 5२ प्रतिशत, औद्योगिक 
सस्थानों का ६१ प्रतिशत तथा रोजगार प्राप्त कुल श्रमिको का €३ प्रतिशत 
मिला । ऐसे उद्योग, जिनका विकास भारत में हुआ था जो पाकिस्तान में 
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बिल्कुल नहीं गए, जूठ, लोहा एवं इस्पात तथा कागज थे । पाकिस्तान के क्षेत्र 
में सूती वस्त्र तथा चीनी उद्योग पहिले से थे परन्तु उसके आकार एवं भरावश्य- 
कताओ के अनुपात मे न थे। सीमेण्ट, शीशा, बडा, रसायन तथा दियासलाई 
ग्रादि उद्योगों ने पाकिस्तान मे विशेष विकास नहीं किया था। परिणामस्वरुप, 
पाकिस्तान भे औद्योगिक रोजगार अत्यधिक सीमित था। भारत में पाकिस्तान 
की अपेक्षक्ृत अनेको_ प्रकार के उद्योग थे। पाकिस्ताव के उद्योगों की दशा मे 
भ्रपेक्ष।कृत पिछडापन होने का आमास वहाँ के उद्योगों द्वारा दिये गये रोजगार का 
भ्रध्यमयन करके किया जा सकता है। पाकिस्तान में ऐसा कोई भी उद्योग नहीं 
था जिसमे एक लाख था उससे अधिक श्रमिको को रोजगार प्राप्त हो रहा हो, 
परन्तु भारत में ऐसे ६ उद्योग थे, उदाहरण के लिये, सूती वस्त्र (कताई एवं 
बनाई ), जूट, सामान्य इजीनियरिंग, रेलवे वर्कशाप, आर्डनेस फैक्ट्री तथा कपास 
का ओटना । 

(२) खनिज सम्पदा का वितरण विभाजन के पश्चात्‌ पाकिस्तान को 
प्राप्त होने वाले क्षेत्र को खनिज पदार्थ की दृष्टिकोण से कोई भी विशेष लाभ न 
हुआ। भारत को ही अधिकाश खनिज सम्बन्धी साधन उपलब्ध हुए, जैसे, कोयला, 
ग्रश्रक, मेगनीज, खनिज लोहा, तथा अन्य खनिज पदार्थ । भारतवर्ष को भ्रविभा- 
जित भारत के सम्पूर्ण खनिज साधनों के ३ प्रतिशत मूल्य के खनिज पदार्थों की 
ही हानि हुई। भारी रसायन उद्योग के लिये आवश्यक जिप्सम तथा चट्टानी 


नमक की ही विशेष हानि हुई । विद्युत-क्षमता की दृष्टिकोण से भी भारत को ही 
विशेष लाभ रहा था । 


(३) कृषि सम्पदा का वितरण. विभाजन के परिणामस्वरुप देश के दो प्रमुख 
उद्योगो (सूती वस्त्र तथा जूट) पर अत्यधिक प्रभाव पडा। इनके लिये कच्चे 
माल की पूर्ति कम हो गई । भ्विभाजित भारत को कच्चे जूट के उत्पादन पर 
एकाधिकार प्राप्त था परन्तु विभाजन के परिणामस्वरुप उत्पादन का ८१% भाग 
पाकिस्तान को उपलब्ध हो गया । साथ-ही-साथ पाकिस्तान-स्षेत्र मे उत्पन्न होने 
वाला कच्चा जूट अच्छे किस्म का भी था | श्रौसतत, भारत की मिलो को ६० लाख 
कच्चे जूट के गॉठों की आवश्यकता रहती थी और उसमे से ३० से ४० लाख जूट 
की गाँठे पूर्वी पाकिस्तान से उपलब्ध होती थी। भारतवर्ष में, कच्चे जूट के 
उत्पादन बढाने का सतत्‌ प्रयास किया जा रहा है । 


. उसी प्रकार से लगभग सम्पूर्ण लम्बे तथा मध्यम झाकार के रेशे के कपास 
की पूति सिंध तथा पश्चिमी पजाब क्षेत्र से होता था । मिलो के दृष्टिकोण से, 
सूती वस्त्र की ३५० मिले तो भारत में रही और केवल १४ मिले पाकिस्तान 
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को मिली। पाकिस्तान में नये कपास की फसल का ४०% उत्पादन होता 
था जबकि अ्रविभाजित भारत की ५ प्रतिशत मिले ही उस के पास थी । विभाजन 
के पश्चात्‌ कपास की पूति का समय-समय पर अभाव होने लगा । भारत सरकार 
ने भारतीय केन्द्रीय कपास समिति के साध्यम से अच्छे किस्म के कपास के उत्पा- 
दन के लिये निश्चित प्रयास किया परन्तु अधिक अन्न उपजाओ योजना के 
कारण इसमे बाधा आई । भारतवर्ष में अधिकाश छोटे रेशेवाली' कपास का 
उत्पादन ही होता है जो कि उत्तम कपडो के उत्पादन के लिये उययुकत नही है । 
इसका परिणाम यह हुआ कि इसके लिये विदेशों पर निर्भर होना पडा जिससे 
कि विदेशी मुद्रा की समस्या मे भी वृद्धि हुई । उस समय कठिनाई यह उप- 
स्थित हुई कि अधिक अन्न का उत्पादन किया जाय या कपास अथवा कच्चे 
जूट का उत्पादन बढाया जाय । 


विभाजन के पश्चात्‌, भारत की स्थिति गभीर हो गई क्योकि इसके 
उद्योगों के लिये कच्चे माल की पूर्ति के लिये ही पाकिस्तान पर नही निर्भर 
रहना पड़ा श्रपितु खाद्यान की पूर्ति मे भी कमी भ्राई । पजाब एवं सिंध से, जो 
कि देश का बहुत बड़ा अश्रश्न का भडार था, बहुत बड़ी मात्रा मे खाद्यान उपलब्ध 
होता था । वैसे तो, विभाजन से पूर्व भी भारतवर्ष मे खाद्यान की पूर्ति का 
अभाव था । “अविभाजित भारत की जनसख्या का ८२ प्रतिशत होते हुए, देश 
मे चावल तथा गेहूँ का विभाजन से पूर्व कुल उत्पादन का क्रमश. केवल ६८ 
प्रतिशत तथा ६५ प्रतिशत ही उत्पादन होता था ।” 


(४) बाजार की हाति उस क्षेत्र मे जो पाकिस्तान के रूप में बना, 
भारतीय उद्योगों द्वारा उत्पादित विभिन्न वस्तुओं की समुचित माँग रहती थी । 
पाकिस्तान मे सूती वस्त्र, शीशा, अल्युमूनियम, बनस्पति तेल, रबर, पीतल, ताँबा, 
जूते आदि की बहुत बडी मात्रा मे खपत होती थी | विभाजन से इन' वस्तुओं 
के माग मे प्रचुर कमी श्रा गई । कुछ उद्योग जैसे, शीशा, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, 
होजरी तथा साबुन आदि, पर पाकिस्तान के बनने का बुरा प्रभाव पडा। 
परिणामस्वरूप, उसके स्थान पर नये बाजार को खोजने के लिये प्रयत्त करना 
पडा । 

(५) कुशल श्रमिको का देशान्तरण विभाजन के परिणामस्वरूप भारत- 
वर्ष से बहुत बडी मात्रा मे कुशल श्रसिक पाकिस्तान चले गये । ऐसा सीमावर्ती 
प्रान्‍्तों मे अधिक हुआ । इसका' प्रभाव यह हुआ कि होजरी उद्योग, ऊनी वस्त्र 
उद्योग, शीशा उद्योग, इजीनिर्यारिंग सस्थाओ में, धातु के कारखानों में मुसलमानों 
के देशान्तरण से कुशल श्रमिकों की कमी हो गईं । 


द्ड़ भारत की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था 


(६) प्रबनच्धकीय तथा साहसी योग्यता, देश के विभाजन से भारत को 
इस दिशा मे लाभ रहा कि साहसी व्यक्ति तथा कुशल प्रबन्धक तो पाकिस्तान 
से भारत आ गये जब कि बदले में पाकिस्तान को ग्रामीण कारीगर तथा श्रमिक 
ही मिले। भारत मे उद्योगो की विभिन्नता होने के कारण, उद्योगपतियों के 
अधिक सख्या मे आ जाने के कारण यहाँ के श्रौद्योगीकरण के कार्यक्रम को 
सहायता झिली। ये उद्योगपति तथा प्रबन्धक अपने साथ साहस तथा प्रबन्ध- 
कुशलता लाये जिससे वे विभिन्न प्रकार के उद्योगों मे पूँजी तथा श्रम पर 
समुचित प्रबन्ध करने मे सफल रहे । 


(७) भ्रौद्योगिक स्थानीयकरण पर प्रभाव. विभाजन से भारतवर्ष में 
उद्योगों के स्थानीयकरण के सम्बन्ध मे सरकार की नीति पर भी प्रभाव पड़ा। 
सरकार का उत्तरदायित्व भी इस दिशा मे बढा क्योकि सीमावर्ती क्षेत्रों मे उद्योगों 
की स्थापना जोखिम से भरा था । विभाजन के पश्चात्‌ आवश्यकता इस बात 
की हुई कि ऐसे उद्योगों को देश के भीतरी भागों की ओर ले जाया जाय । 
विभाजन से कलकत्ता भी असुरक्षित क्षेत्र मे आ गया । जिन उद्योगों की 
स्थापना सीमावर्ती प्रान्तो मे हुई थी शौर जो अपने स्थानीयकरण का लाभ उठा 
रहे थे उनके उत्पादन की क्षमता गिर गई तथा कच्चे माल था बाजार के पास 
होने का लाभ, यातायात अथवा वित्त सम्बन्धी सुविधाओं आदि को लाभ जो 
उन्हे प्राप्त था उन की कमी भी वे अनुभव करने लगे। 


(८) पूँजी के स्रोत पर प्रभाव विभाजन के पश्चात्‌ शीघ्र ही भ्रनिश्चितता 
तथा सन्देहयुक्त वातावरण उपस्थित हो गया । विदेशियो का भारतीय अर्थ 
'यवस्था पर जो विश्वास था वह क्षीण होने लगा, तथा देश मे विदेशी पूजी के 
प्रवाह की आशाये भी कम होने लगी। दोनो देशो के मध्य तनावपूर्ण स्थिति 
वदेशी पूंजी की उपलब्धि मे और भी बाघा डालने लगी थी । 

(६) यातायात तथा बन्दरगाह की सुविधाये विभाजन के क्‌ूछ समय बाद 
क रेलवे की स्थिति चिताजनक रही जिससे काफी कठिनाई रही । अ्विभाजित 
भारत के सम्पूर्ण ४१,००० भील लम्बे रेल-मार्ग मे से भारतवर्ष को ३४,००० 
भील लम्बा रेल-मार्ग मिला जो कि कुल मार्ग का ८३ प्रतिशत था। रेल कर्म- 
चारियो की कठिताई भी विभाजन के पश्चात्‌ सामने आई क्योंकि उन्हें यह छट 
दी गई थी कि वे देशान्तर कर सकते थे । पाकिस्तान से आने वाले हिल्‍्दू 
कर्मचारी अधिकॉश लिपिक, टिकट कलेक्टर, गार्ड आदि थे जब कि पाकिस्तान 

जाने वाले अधिकाश ड्राइवर, फायरमेन, वकेशाप टैक्नीशियन तथा लोहार आदि 
थे। इससे पाकिस्तान से तो अतिरिक्त कर्मचारी पहुच गये परन्तु भारतवर्ष मे 
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योग्य कर्मचारियों का अभाव हो गया। रेलवे की अव्यवस्था के कारण कोयला 
उद्योग अत्यधिक प्रभावित रहा क्योकि सब काम धीमा हो रहा था। कोयले 
की खानो मे स्टाक इकट्ठा होता चला गया । कोयले की कमी के कारण विभिन्न 
उद्योगों की प्रगति भी रुक सी गई | इस यातायात सम्बन्धी विभिन्न कठिनाइयों 
के कारण देश मे मृद्रा-स्फीति फनी तथा सकट भी आया । विभाजन के कारण 
दोनो देशों के मध्य कच्चा माल तथा विनिमित माल के आने बजाने में भी 
असुविधा होने लगी । पूर्वी बगाल तथा आसाम में जो माञ्न उत्पादित किया 
जाता था उसका चिटगाग बदरगाह के माध्यम से निर्यात किया जाता था परन्तु 
विभाजन के पश्चात्‌ माल को कलकत्ता की ओर से भेजने की आवश्यकता हुई 
शौर उसके लिये इसे "पश्चिमी बगाल तथा आसाम से जोडने के लिये नई रेल 
लाईन बनाने की आवश्यकता हुई जिससे यातायात की लागत मे वृद्धि हुई । 

ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रकृति ने भारतवर्ष तथा पाकिस्तान को 
एक दूसरे का पूरक बताया है । दोनो देशो के मध्य आथिक सहयोग से निश्चय 
ही दोनो को लाभ होगा । पूंजी, कच्चा माल, जन-शक्ति तथा विदेशी मुद्रा आदि 
का इससे विशाखन (॥४८7४००) कम हो जायगा जो कि दोनों देश आत्म-निर्भर 
बनने के लिये कर रहे है । आपसी सहयोग का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है। देश 
की सुरक्षा के लिये जो अपार धन व्यय किया जा रहा है उसे राष्ट्र निर्माण के लिये 
व्यय किया जा सकता है। भय, घृणा, सन्देह, अ्रनिश्चितता के वातावरण को 
परिवर्तित करने की अवश्यकता है। ऐसे वातावरण ने दोनो देशों के सम्बन्धों के 
मध्य एक गहरी खाई खोद रखी है। दोनो देशो के राष्ट्रीय आय मे समुचित 
वृद्धि हो सकती है यदि दोनो ही सहयोग की भावना से, 'लेन-देन' तथा “जियो एव 
जीने दो' की भावना के साथ मिलजुल कर कदम बढाएं। उनके सामने रचनात्मक 
कार्य करने के लिये बहुत कुछ है और उन्हे अपने श्रन्तर को कम करके उसके लिये 
उचित प्रयास करना चाहिये । 


पुनरूत्थान काल (१६०७-४८ से १६५०-५१) 


१५ अगस्त १९४७ को भारतवर्ष स्वतन्त्र हुआ। परन्तु विभाजन से देश 
की राजनीतिक तथा आर्थिक एकता को धक्का लगा। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ 
शीक्ष ही देश के अधिकाश भाग में जातीय दगे' आरभ हो गये । एक देश से दूसरे 
देश भे जनसख्या के एक बडे भाग के प्रवसन से प्रशासन तथा वित्त पर अत्यधिक 
भार पडा तथा उससे आधथिक कार्य-कलापो के एक-दम बन्द हो जाने की सी 
स्थिति आ गई। सामान्य शान्ति काल आते-आते देश के उद्योग वित्तीय तथा 
मौद्रिक प्रणाली सन्‍्देह पूर्ण स्थिति से गूजर रहे थे। औद्योगिक उत्पादन कम होने 


४६ भारत की औद्योगिक श्रथे-व्यवस्था 


लगा उसका कुछ कारण तो राजनीतिक तथा आथिक अनिश्चितता से उत्पन्न 
विश्वास तथा निश्चितता की कमी थी और कुछ मशीन तथा यन्त्रो के उपलब्ध 
न होने से, कच्चे माल के अभाव से, यातायात की कठिताई, तथा श्रमिकों एवं 
पूंजी-पतियो के मध्य हो रहे झगडो के कारण था। दिसम्बर १९४७ में त्रिदलीय 
औद्योगिक सम्मेलन (3%एथ/पां8 06प5७8९४ (०फश्िट्ा८८) बुलाई गई जिसमे 
श्रम-पूँजी क्षह-सम्बन्धो के विषय में विस्तार पूर्वक विचार किया गया । इस 
सम्मेलन मे एक प्रणुख प्रस्ताव पास किया गया जिसके अनु सार दोनो के मध्य तीन 
वर्ष तक शाति बनाये रखने का समझौता किया गया तथा एक विस्तृत मशीनरी 
बनाने का सुझाव दिया गया जो श्रमिको को उचित मजदूरी, उनके काम करने 
की दशा आदि के विषय में उचित निर्धारण करे । उद्योगों को प्रोत्साहन देने 
के लिये सरकार ने अन्य प्रयास भी किये जैसे (१) १६४८-४९ के बजट 
में उद्योगो को करो में छूट दिया, (२) सस्ती मुद्रा नीति न अपनाने का 
आश्वासन दिया, (२) औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना के लिये बिल पारित 
किया । 


१९४८ मे विभिन्न उद्योगो के उत्पादन में पिछले वर्ष की अपेक्षाकृत 
वृद्धि हुई परन्तु इस्पात तथा कोयला उद्योग के उत्पादन मे कमी आ गई थी | 
इस अवधि से औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि मे निम्नलिखित घटक सहायक थे * 
(१) श्रम की स्थिति मे सुधार हो गया था, (२) यातायात की कठिनाइयाँ 
कम हो गई थी, (३) विद्यमान क्षमता का अधिक उपयोग होने लगा था 
जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग, (४) कुछ नई फैक्ट्रियों की स्थापना हई जिन्‍्होने 
उत्पादन आरभ कर दिया था, जैसे विद्युत मोटर, बैटरी, विद्युत पखे, डीजल 
इजिन तथा कास्टिक सोडा आदि । यद्यपि अधिकाश उद्योगों के उत्पादन मे 
वृद्धि हो रही थी, तथापि कुछ उद्योगों मे जैसे सूती वस्त्र, इस्पात एवं सीमेण्ट 
मे विशेष रूप से, उत्पादन उनकी उत्पादन-क्षमता से कम ही हो रहा था। इसका 
प्रमुख कारण यह था कि उद्योगपतियों मे एक सामान्य उत्साह की कमी थी, 
श्रमिको ने कार्य घीरें-धीरे करो की नीति अपना ली थी, कच्चे माल तथा 
मशीनो आदि की कमी थी। 


इन सब कठिनाइयों के उपरान्त भी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाये घटित 
हो रही थी जो इन बाधाओं को दूर करने मे सहायक सिद्ध हो रही थी। 
त्रिदलीय औद्योगिक सम्मेलन जो १६९४७ में बूलाई गई थी और जिसके अन्तर्गत 
औद्योगिक शान्ति के लिये प्रस्ताव पारित किया गया था उसके श्रस्तर्गत किये 
गये प्रयासों के' परिणामस्वरूप श्रम की स्थिति में निश्चित सुधार हो रहा था। 
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औद्योगिक विवादों के कारण होने वाले जन-दिन (7097-0299) की हानि 
१६४८-४६ में ६१ लाख थी जब कि गत वर्ष १९४७-४८ मे १४७ लाख थी । 
सरकार ने श्रमिकों के हित के लिये तथा उनकी दशा सुधारने के लिये अनेकों 
उपाय किये । ६ अक्तूबर, १६४८ को कर्मचारी राज्य बीमा निगम का उद्घाटन 
किया गया । कोयला खान प्राविडेण्ट फण्ड तथा बोनस योजना अ्रधिनियम, १६४८ 
मे पारित किये गये तथा बोनस का भुगतान आरभ हो गया । फैक्ट्री अधिनियम 
में, जो १ अप्रैल १९४६ से कार्यान्वित किया गया, श्रमिको के स्वास्थ्य, सुरक्षा, 
तथा सामान्य हित के लिये न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उपबन्ध 
रखे गये । ७ अप्रेल, १९४८ को श्रौद्योगिक नीति पर भारतीय ससद मे प्रस्ताव 
अपनाया गया जिसके अन्तर्गत श्रौद्योगिक विकास के लिये सरकार की नीति 
की घोषणा की गई तथा निजी तथा साव॑ंजनिक क्षेत्र की सीमा के विषय मे 
निश्चित किया गया। इस प्रस्ताव में इस बात पर बल दिया गया कि पूँजीगत 
वस्तुओ का, आवश्यक उपभोक्ता सम्बन्धी वस्तुओं का तथा निर्यात सम्बन्धी 
वस्तुओ का उत्पादन बढाया जाय जिससे देश की आन्तरिक आर्थिक स्थिति 
में सुधार हो सके तथा विदेशी विनिमय से प्राप्त आय मे वृद्धि हो सके । 


विदेशी पूजी, उसका प्रत्यावतंन तथा उस पर होने वाले लाभ को प्रेषित 
करने के विषय में सरकार की नीति का एक विस्तृत विवरण भी ६ अप्रैल 
१६४६ को दिया गया। इस नीति के अन्तर्गत सरकार ने यह निश्चित किया कि 
वह विदेशी उद्योगो पर ऐसा कोई भी प्रतिबन्ध नहीं लगायेगी जो कि विदेशों 
में भारतीय उपक्रमो पर नही लगाये गये है। 


१९४८ में उद्योगो के उत्पादन में जो बुद्धि दृष्टिगोचर हुई थी वह १९४४६ 
में भी चालू रही । सूती वस्त्र तथा जूट उद्योग को छोड कर अ्रधिकाश उद्योगों 
के उत्पादन में वृद्धि रही। इसका प्रमुख कारण यातायात तथा श्रम सह-सम्बधों 
की स्थिति में निश्चित सुधार होना या रेल यातायात मे विकास होने से प्राथमिक- 
ताझो पर जो नियन्त्रण था वह हटा दिया गया । दिसम्बर १९४७ मे हुये औद्योगिक 
शान्ति के समझौते से श्रम-प्रबन्धको के मध्य सम्बन्धों में सुधार हुआ । हडताल 
के कारण जन-दिनो की हानि १९४६ में घटकर ६६ लाख ही रख गया जबकि 
१६४८ में ७८ लाख था और १६४७ मे तो १६६ लाख था। उत्पादन में वृद्धि 
के अन्य कारण थे (१) अतिरिक्त उत्पादन इकाइयो की कुछ उद्योगो मे 
स्थापना, जैसे सीमेण्ट तथा सुपरफास्फेट्स; (२) कुछ विद्यमान इकाइयो मे, 
जैसे विद्यत मोटर, भारी इंजीनियरिंग, डीजल इजिन तथा सल्फ्यूरिक एसिड 


जद भारत का आद्यागक श्रथ-ब्यवस्था 


श्रादि भें विस्तार; (३) क्लास सम्बन्धी भत्ता मे और छूट, तथा (४) उत्पाद- 
कर से छूट जैसा कि चीनी उद्योग मे किया गया था। 


उत्पादन-वृद्धि की गति १९५० में भी रही और अधिकाश उद्योगों के 
उत्पादन में इस वर्ष वृद्धि हुई। फिर भी, सूती बस्ज, जूट, चीती, उद्योगों के 
उत्पादन मे कमी आई थी। सीमेण्ट, इस्पात, विद्युत वस्तुये, डीजल इजिन आदि 
उद्योगों में विशेषरूप से उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि रही । कोयले का उत्पादन 
३२० लाख टन था को कि उस समय तक का रिक्राई उत्पादन था। अन्य उद्योगों 
के उत्पादन मे भी, जैसे कागज, रसायन, शक्ति अल्फोहल, शक्ति द्वरासकार्मेर आदि 
में, वृद्धि रही । उत्पादन में वृद्धि नई इकाइयों की स्थापत्रा के कारण, विद्यमान 
इकाइयों में विस्तार से, श्रम-सबन्ध ठीक रहने से, तथा यातावात में विकास होने 
के कारण हुई । सूती वस्त्र उद्योग में उत्पादन कम' रहा उसका प्रमुख कारण यह 
था कि कच्चा माल अथवा कपास पर्याप्त सातारा में नही मिल पा रहा था क्योकि 
पाकिस्तान से उसका आयात बन्द सा हो गया था। कच्चे माल के न प्राप्त होने 
के कारण कई मिलों को तो बन्द भी करना पड़ा था। सूती वस्त्रों के उत्पादन 
मे कमी होने का दूसरा अमुश्त क/रण बबई के सूती मिल्रों के श्रमिकों हारा 
हडताल करना था। इसके कारण वस्त्र के उत्पादन में २,००० लाब गज की 
कमी आ गई थी । उसी प्रकार से जूठ उद्योग की दशा में भी कछ्चे माल की 
कमी के कारण मिलो में काम के घण्टों को कम कर दिया गया था। गूड एवं 
खाडसारी से कच्चे माल में प्रतिस्प दा होने के कारण चोगो उथोग को भो कच्चे 
माल की कमी का अनुभव हो रहा था । नत्रम्बर, १९५० में भारत सरकार ने 
उद्योगो के लिए एक विकास समिति की नियुक्तित की । इसका उद्देश्य उद्योगों को 
उनके उत्पादन मे वृद्धि करने के लिये तरीकों को ढंडने में सहायता करना तथा 
भविष्य मे उनके विकास के लिये योजवा तैयार करना था । समिति की 
सिफारिश पर पैतेलो की स्थापना की गई। ये पैनेल भारी इजीनिर्यरिंग, हल्के 
इजीनियरिंग, रसायन, औषधि तथा लौह धातु आदि के लिये बनाये गये । सरकार 
के द्वारा विदेशी पू जी के प्रत्यावर्तत के जिये निश्चित किये ये पस्िद्वान्तों को 
भी घोषणा की गईं । 


औद्योगिक उत्पादन का सामान्य निर्देशॉक (आधार १६४६--१००) बढ़ 
कर १९५१ से ११७४० हो गया जब कि १९५० में १०५२ तथा १९६४९ में 
१०६ ३ ही था। युद्धोत्तरकाल की श्रौद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की गति बनी 
रही । कोयला, इस्पात तथा सह्ाथक मग्रीन उद्योग मे जैते डीजन इंजिन, शक्ति 
ट्रांसफार्मर आदि में समुचित वृद्धि रही । सूती वस्त्र के उत्पादन में भी वृद्धि 
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हुईं । इस वर्ष की विशेषता यह रही कि कुछ नये उद्योग स्थापित किये गये 
जैसे स्वचालित कर्घा निर्माण उद्योग तथा अल्युमीनियम पाउडर उद्योग । सूती 
वस्त्र तथा सूत के उत्पादन में गत वर्ष की श्रपेक्षाकृत ११ प्रतिशत से वृद्धि हुईं । 
परन्तु जूट का उत्पादन अपेक्षाकृत कम रहा । चीनी उद्योग के उत्पादन मे 
१४ ३ प्रतिशत से वृद्धि हुई या १६४९-५० में ८-९ लाख टन से बढ़कर १६५०- 
५१ मे ११२ लाख ठन हो गया। भ्रन्य उद्योगों मे, जिनके उत्पादतन्न भे वद्धि 
हुई, भ्रमुख थे वियासलाई (१० ८%), कागज (२१ १%), विद्युत पे 
(६ ६% ), विद्युत लेम्प (८५%) । आधारभत उद्योगों में कोयले तथा 
इस्पात उद्योगो के उत्पादन मे वृद्धि की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हो रही थी । परच्तु 
एक विशेष बात ध्यान* देने योग्य यह है कि कुछ आधारभूत उद्योगो (जैसे 
इस्पात तथा सीमेण्ट) को, छोडकर श्रन्य उद्योगो मे जैसे कागज, विद्यत मोटर 
समुचित॑ भ्रतिरिकत उत्पादन क्षमता चालू रही। पूर्ण जन-दिन की १९५१ मे 
हानि ३६ ,लाख थी जब कि १६५० में १२८ लाख थी । उत्पादन मे यह वृद्धि 
निम्नलिखित घटको के कारण थी : (१) कुछ उद्योगो मे नई इकाइयो की 
स्थापना तथा कुछ में विस्तार, (२) आयात प्रतिबन्धो में छठ देने के कारण 
झ्रावश्यक कच्चे माल का श्रधिक उपलब्ध होना; (३) लोहा, इस्पात, सूती वस्त्र 
आदि की दशा मे मृल्य मे वृद्धि होता जिससे पुनस्थपत तथा कच्चे माल के लागत 
मे वृद्धि की पूर्ति हो सकी, तथा (४) यातायात की सुविधाओो मे और अश्रविक बृद्धि 
होना, उदाहरण के लिये भारतीय रेलो द्वारा १२ प्रतिशत भ्रधिक बैगन भरे गये । 
सरकार ने भी कच्चे माल की अधिक उपलब्धि के लिये प्रयास किये तथा साथ ही 
साथ उनका न्यायपूर्ण वितरण भी की। जुलाई, १९५१ मे उद्योगो तथा श्रमिकों 
के लिए एक सम्मिलित सलाहकार परिषद की स्थापना विवेकीकरण तथा तत्सबन्धी 
समस्यात्रो के विषय मे तय करने के लिये की। सितम्बर, १६५१ मे राज्य वित्त 
निगम अधिनियम पारित किया गया जिसके अनुसार राज्य सरका र छोटे तथा मध्यम 
उद्योगो को वित्त प्रदान करने के लिये राज्य वित्त निगमो की स्थापना कर सके । 
सितम्बर, १९५१ मे ससद ने टेरिफ आयोग अ्रधिनियम को भी पारित किया । इसके 
ग्रन्तर्गत एक साविधिक टैरिफ आयोग की स्थापना अधिक उद्योगों को सरक्षण देने 
हेतु विचार करने के लिये नियुक्त किया। अक्टूबर, १९५१ मे उद्योग (विकास तथा 
नियमन ) अधिनियम पारित किया जिस के अन्तरगंत उद्योगो के नियोजित विकास 
के लिये उन के नियमन की व्यवस्था की गई । 


योजनाक्षों के अन्तर्गत औद्योगिक विकास 


प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरभ होने से पूर्व भारतवर्ष मे उपभोक्‍ता पदार्थों के 
उद्योगों के विकास पर ही प्रचुर बल दिया जाता था और आधारभूत पूँजीगत वस्तुओं 
के उद्योगो का समुचित विकास तही हो पाया था। पूँजीगतृ वस्तुओ के उद्योगों की 
तथा ऐसे उद्योगो की, जो माध्यमिक वस्तुओ का विनिर्माण करते थे, क्षमता अधिकाश 
दशाओ मे देश मे अपर्याप्त थी । देश के औद्योगीकरण के विकास की गति बढ 
नही सकती थी यदि लोहा एवं इस्पात, अल्युमीनियम, फेरो-एलॉयज, कॉस्टिक सोडा, 
सोडा-ऐश, रसायनिक खाद तथा खनिज तैल आदि के उत्पादन मे प्रचुर वृद्धि नही 
की जाती | इन सब उद्योगो के विषय में स्थिति यह थी कि उनके द्वारा उत्पादित 
वस्तुओं की माँग पूर्ति की अपेक्षाकृत कही अधिक थी। यन्त्रो तथा मशीनों के 
विनिर्माण के सम्बन्ध मे यहु दशा थी कि इनकी आवश्यकता प्रत्येक उद्योग मे 
बढती जा रही थी परन्तु इस दिशा मे केवल वस्त्र उद्योग के मशीनों का विनिर्माण 
ही आरभ हो पाया था। शक्ति-प्रजनन का विकास विदेशो से प्राप्त उपकरणों पर 
ही बहुत कुछ निर्भर था । औषधियो का, प्रतिजीवाणु पदार्थ (३४४०0४८७), रगने 
के पदार्थ, का्बंनिक रसाथन आदि का विनिर्माण देश मे केवल छोटे पैमाने पर ही 
आरभ हुआ था। ऐसी परिस्थितियों मे औद्योगिक योजना का प्रमुख उद्देश्य इन 
क्रमियों तथा दोषो को दूर करना था तथा विकास को इस प्रकार से आरभ करना 
था कि भविष्य मे इस क्षेत्र मे सचयी विस्तार होने का एक आधार बन सके। 


प्रथम पंचवर्षीय योजना 


मार्च १६५० मे योजना आयोग की स्थापना की गई । आयोग को देश के 
प्राकृतिक, पूंजीगत तथा मानवीय साधनों के विषय मे अनुमान लगा कर उन साधनों 
का पता लगाना था जो कि राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार कम थें। इसे देश के 
साधनों का समुचित तथा संतुलित उपयोग करने के लिये योजना बनाने का भार 
सौंपा गया था। इस सम्बन्ध में उसे प्राथमिकताओ का निर्धारण करता था तथा उन 
क्टको की ओर इगित करना था जो आर्थिक विकास में बाधक बन रहे थे | जुलाई 
१६५१ में, योजना आयोग ने अप्रैल १९५१ से मार्च १६९५६ तक पाँच वर्षों के 
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विकास के लिये योजना की एक रुप-रेखा प्रस्तुत की । प्रथम पचवर्षीय योजना का 
अन्तिम सस्करण योजना आयोग द्वारा दिसम्बर १९६५२ भे प्रकाशित किया गया । 


सिश्चित अरथेव्यवस्था की स्वीकृति, आयोग ने अप्रैल, १९४८ मे घोषित 
औद्योगिक नीति प्रस्ताव मे अपने विश्वास को पुन. दृहराया | आयोग ने स्पष्ट किया 
कि “हमारा विश्वास है कि इस नीति के ढाँचे के अन्तर्गत ही औद्योग्कि विकास 
के उस कार्यक्रम का बनाना सभव है जो देश की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरी 
कर सकता है । योजना आयोग का मिश्चित अर्थव्यवस्था पर दृष्टिकोण विचार- 
णीय था। आयोग ने इस बात पर बल दिया कि निजी तथा साव॑जानिक क्षेत्र 
मे अन्तर का सम्बन्ध केबल सचालन की विधि से है न कि अन्तिम उद्देश्य की 
पूर्ति से है । निजी उपक्रमो को भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्व- 
पूर्ण भूमिका निभानी है परल्तु उन्हे बेध लाभ की आशा ही रखनी चाहिए तथा 
प्राप्त साधनो का समुचित उपयोग करना होगा। देश के विकास का क्षेत्र और 
उसकी आवश्यकता इतनी अ्रधिक है कि सार्वजनिक क्षेत्र मे उन्ही उद्योगों 
विकास करना अच्छा होगा जिन्हे निजी उपक्रम स्थापित न करना चाहते 4 
या जिस' मे जोखिम अधिक हो । इस प्रकार शेष क्षेत्रों को निजी उपक्रमोर 
लिये स्वतन्त्र छोड देना चाहिए । रु +) 


निजी उपक्रमो के प्रति विचारधारा मे अब समुचित परिवर्तन हो 
है और अब यह दृष्टिकोण नहीं रह गया है कि वे केवल अनियत्रित ५ 
ग्राधार पर ही कार्य करते है। निजी तथा सावंजनिक क्षेत्रों मे सामजस्य 
बात अब तेजी से सोची जा रही है । ऐसी दशा मे उन्हे अलग-अलग 
समझा जाना चाहिऐ। वास्तव मे उन्हें तो एक ही गाडी के दो पहियों के रूप 
में कार्य करना है। 


श्रौद्योगिक विकास के लिये प्राथमिकतायें. प्रथम पंचवर्षीय योजना मे 
ओद्योगिक विकास के लिये प्राथमिकताओ को बताते हुए तात्कालिक उद्देश्यों को, 
उपलब्ध साधनों को, तथा निजी एवं सावंजनिक क्षेत्रों से सम्बन्धित नीति को 
विशेष रूप से ध्यान मे रखा गया था। औद्योगिक क्षेत्र मे प्राथमिकताओ के लिये 
निम्नलिखित सामान्य क्रम निश्चित किया गया (१) उपभोक्ता पदार्थों का 
उत्पादन करने वाले उद्योगों जैसे सूती वस्त्र, चीनी, साबुन, वनस्पति, पेण्ट तथा 
वानिश आदि की क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग किया जाय' तथा उत्पादक पदार्थे 
के उद्योगों, जैसे जूट तथा प्लाईवड, की क्षमता का भी पूर्ण उपयोग किया 
जाय; (२) आधारभूत उद्योगो की अथवा पूजी एन उत्पादक पदार्थ के उद्योगों 
की जैसे लोहा एवं इस्पात, अल्युमीनियम, सीमेण्ट, रसायनिक खाद, भारी _ 


५२ भारत की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था 


रसायन, मशीन यन्त्र आदि, वर्तमान उत्पादल-क्षमता में विस्तार किया जाय; 
(३) जिन औद्योगिक इकाइयों पर पूजी का विनियोग किय। ज चूका हो 
उन्हे पूरा किया जाय; (४) ऐसे नये उद्योगों की स्थापना की ज जनसे 
देश के औद्योगिक विकास को बल मिले तथा उपलब्ध साप्रनों द्वारा जहाँ तक 
सभव हो औद्योगिक सरचना की कमियों को दूर किया जाय जैसे रेयन, गधक 
तथा लुग्दी आदि «का निर्माण । औद्योगिक विकास के लिये दी गईं उपय क्‍त 
प्राथमिकताये सामान्य प्रकार की थीं जिसके अनुसार योजना-काल में विभिन्न 
विनियोगो को करना था। इस प्रकार यह क्रम अन्तिम नथा ॥ 

वित्त का स्वरूप योजना आयोग ने प्रथम पचबर्षीय योजना में निजी 
तथा सार्वजनिक दोनो क्षेत्रों के लिये वित्त के स्वरूप के विषय में यह निश्चित 
किया कि इसके लिये कुल ७०७ करोड़ रुपये की आवश्यकता थी। इस राशि 
की आवश्यकता विस्तार, आधुनिकीक रण, प्लाण्ट एवं मशीनरी का पुनर्स्थापन',, कार्ये- 
शील पूजी, तथा उस छास की पूति के लिये जो सामान्य आयकर की छूट से पूरा 
न हो आदि के लिये थी। योजना मे सम्मिलित प्रायोजनाओ के लिये केन्द्र तथा 
राज्य सरकार के क्षेत्र मे कुल ९४ करोड़ रुपया पाँच वर्ष के लिये था। इसमे से 
अधिकाश व्यय--लगभग ८३ करोड रुपयें--केन्द्रीय सरकार के अन्तगंत प्रायोजनाओं 
के लिये था। राज्य सरकारो के अन्तर्गत प्रायोजनाओं के लिये ११ करोड़ रुपया 
व्यय करना था जिसमे से ४ ८ करोड केन्द्रीय सरकार द्वारा इन्हे ऋण के रूप में 
दिया जाना था । इस क्षेत्र में सम्मिलित अधिकाश प्रायोजनाये पूजीगत वस्तुओं के 
तथा माध्यमिक वस्तुओ के विनिर्माण से सम्बंधित थी जिससे केवल तत्कालीन 
आवश्यकताओं की ही पूर्ति नही होती थी अपितु जो भविष्य मे आथिक विकास के 
लिये भी सहायक थी । उनके पूर्ण हो जाने पर यह सभावना थी कि औद्योगिक 
सरचना में जो कमियाँ थी उन्हे कुछ सीमा तक दूर किया जा सकेगा। योजना में 
जिस प्रमुख नवीन प्रायोजना को सम्मिलित किया गया था, वह लोहा एवं इस्पात का 
विनिर्माण था । 

निजी क्षेत्र से औद्योगिक विस्तार के कार्यक्रम मे २३३ करोड रुपया 
व्यय होने की आशा थी । इसके अतिरिक्त, पाँच वर्षों में प्लाण्ट एवं मशीन 
की पुनर्स्थापना पर, आधुनिकीकरण पर निजी क्षेत्र मे २३० करोड रुपया व्यय किये 
जाने का अनुमान था। यह ध्यान देने योग्य है कि सार्वजनिक क्षेत्र में तो अधिक 
बल आधारभूत उद्योगों पर ही विनियोग करना अथवा चल रहें प्रायोजनाओं को 
धूरा करना था अतः औद्योगिक क्षेत्र मे विस्तार का अधिकाश भार निजी क्षेत्र पर 
ही था । २३३ करोड़ रुपये का, जो' पूर्ण व्यय उद्योगों के विस्तार के लिये किया 
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जाना था, लगभग ८० प्रतिशत व्यय पूंजीगत वस्तुओं तथा उत्पादक वस्तुओं के 
उद्योग पर ही किये जाने की आशा थी। इनमे से प्रमुख लोहा एवं इस्पात (४३ 
करोड रुपये ), पेट्रोलियम रिफाइनरीज (६४ करोड़ रुपये ), सीमेण्ट (१५४ करोड़ 
रुपये ), अल्युमुनियम (९ करोड रुपये ), रसायनिक खाद, भारी रसायन तथा शक्ति 
अल्कोहल (११ करोड रुपये), विद्युत शक्ति प्रजनन (१६ करोड़ रुपये)। उपभो- 
वता पदार्थ उद्योगो के लिये मुख्य रूप से तो यही जोर दिया गया था कि इनके 
उत्पादन में वृद्धि की जाय । इसके लिये उनकी क्षमता का पुरा,उपयोग किया जाना 
था। कुछ नये क्षेत्रों मे अधिक विनियोग किये जाने का विचार किया गया जैसे 
रेयन (१५ १ करोड़ रुपये), कागज एवं कागज बोर्ड (५३५ करोड़ रुपये), 
आौषधि-निर्माण (३ ५ करोड़ रुपये )। वस्त्र उद्योग के कार्यक्रम मे सूती तथा ऊनी दोनो 
प्रकार के सूत की क्षमता मे थोड़ा सा विस्तार किया जाने का विचार था । 


योजना आयोग ने यह स्वीकृत किया कि ऐसी अर्थव्यवस्था भे, जिसका 
पूर्णरूप से केन्द्रीयकरण न हुआ हो, सरकार विनियोग की दिशा को केवल प्रभा- 
वित कर सकती है परन्तु वास्तविक रूप से उसे निश्चित नही कर सकती है । 
विकास के लिये कार्यक्रम सर्वोत्तम निर्णय की प्रकृति के थे जो कि सभव तथा 
आवश्यक थे । निजी क्षेत्र मे इन कार्यक्रमों का पूर्ण होना आवश्यक वित्त की 
प्राप्ति पर निर्भर था | उत्पादन में वृद्धि के अनुपात मे ही अतिरिक्त चालू 
पूंजी की आवश्यकता में भी वृद्धि होने की सभावना थी जिसका अनुमान १५० 
करोड रुपया लगाया गया था । 


सावंजनिक क्षेत्र मे विनियोग, जो ९४ करोड रुपया था, की पूर्ति उसके 
निजी साधनों से की जाती थी साथ-ही-साथ विदेशी विनियोग तथा घरेलू निजी 
साधनों से भी सहायता प्राप्त होने की सभावना थी । सार्वजनिक क्षेत्र 
की औद्योगिक योजना के अन्तर्गत कुछ ऐसी प्रायोजनाये थी जिनमे निजी पूजी 
का देशी तथा विदेशी, सहयोग भी लिया गया था। इस तरह से निजी पूंजी लगभग 
२० करोड रूपये लगनी थी । इस प्रकार ७०७ करोड रुपये के कूल व्यय का लगभग 
७५ प्रतिशत निजी क्षेत्र द्रा उपलब्ध होना था, सावंजनिक क्षेत्र द्वारा केवल १० 
प्रतिशत था और शेष को विदेशो से प्राप्त करना था। मोटे तौर पर उद्योगों में 
विदेशी पूजी के रूप मे लगभग १०० करोड रूपये का विनियोग किया जाना था। 
कम्पनी के अविभाजित लाभ से २०० करोड रुपये तथा नये निर्मेमन से ६० करोड़ 
रुपये उपलब्ध होने की सभावना थी। सरकार द्वारा ५ करोड रुपये का ज्षया 
औद्योगिक वित्त निगम द्वारा २० करोड़ रुपयें का ऋण प्राप्त होना था। ६० करोड़ 


रुपये अतिरिक्त लाभ कर की वापसी होनी थी। बैक तथा अन्य साधनों से प्राप्त 
होने वाले अल्पकालीन वित्त का अनमान १५८ करोड रुपया लगाया गया था। 


प्रथम योजना के अन्तर्गत प्रगति 


यदि केवल औद्योगिक उत्पादन के निर्देशांक मे हुई वृद्धि को ही देखे तो 
अ्थम पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हुई प्रगति सतोषजनक थी । त्तत्कालिक वर्षों 
में औद्योगिक उत्पादन मे वर्ष-प्रति-वर्ष वृद्धि हो रही थी । १९५१ से यह वृद्धि 
निश्चित तथा सतत थी । परल्तु यदि प्रगति को योजनाओं के अ्न्तगंत दी हुई 
प्राथमिकताओ, उद्देश्यों तथा उत्पादन-क्ष मता के स्तर की दृष्टिकोण से देखे तो यह 
बहुत सन्‍्तोषजनक प्रतीत न होगा । ि 


प्रथम योजना की सम्पूर्ण झ्रावधि मे, उद्योगों पर सम्पूर्ण स्थायी विनियोग, 
निजी तथा सार्वजनिक, कुल मिला कर २९३ करोड रुपये हुआ जिसमे से २३३ 
करोड रूपये केवल निजी क्षेत्र मे ही हुआ । पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन मे ७० 
प्रतिशत से वृद्धि हुईं। माध्यमिक वस्तुओ का, विशेषकर औद्योगिक कच्चे माल का, 
उत्पादन ३४ प्रतिशत से बढा। उसी प्रकार, उपभोक्ता पदार्थों का उत्पादन ३४ 
प्रतिशत से बढा। औद्योगिक उत्पादन के निर्देशॉक से इन तीनो प्रकार के 
उद्योगों को दी गई महत्ता को ध्यान मे रखते हुए (पूंजीगत वस्तुएँ ७-४६, 
माध्यमिक वस्तुएँ ४३ ८१, उपभोक्ता वस्तुएं ४८ ७३) श्रौद्योगिक उत्पादन मे 
कुल वृद्धि ३८ प्रतिशत रही। हालाँकि यह ध्यान रखता चाहिए कि प्रथम योजना 
से पूर्व श्रनेक उद्योगो मे उत्पादन का स्तर अति निम्न था । 


सार्वजनिक क्षेत्र उत्पादन तथा क्षमता मे विस्तार की प्रगति सिन्‍्दरी रसायनिक 
खाद फंक्ट्री, हिन्दुस्तान ऐण्टीबॉयटिक्स, हिन्दुस्तान केबिल्स, चितरजन लोकोमोटिव, 
भारतीय टेलीफोन उद्योग मे सन्‍्तोषजनक रहा। इन' उद्योगो मे सन्‍्तोषजनक विनियोग 
भी किया गया। परन्तु कुछ केन्द्रीय तथा राज्य के प्रायोजनाओ मे प्रगति लक्ष्य से 
कम रही जैसे हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स, इटीगरल कोच 
फैक्ट्री, नेप मिल्स, तथा बिहार सुपरफास्फेट्स फैक्ट्री । लोहा एवं इस्पात की दशा 
मे तो यह आशा थी कि एक नये प्लान्ट के द्वारा ३५०,००० टन कच्चे लोहे का 
उलादन १६५५-५६ तक होगा तथा मैसूर श्रायरन एण्ड स्टील बक्से के विस्तार की 
योजना कार्यान्वित करके उसी वर्ष तक ६०,००० टन इस्पात का अ्रतिरिक्त उत्पादन 
जढाना था। परल्तु इन लक्ष्यों की पूर्ति प्रथम योजना के अन्त तक न हो पाईं। इस 
योजुना- के अन्त तक हालाकि तीन इस्पात की फैक्ट्री की स्थापना से सम्बन्धित सभी 
प्रारम्भिक कार्यवाहियाँ पूरी की जा चुकी थ्री। इस प्रकार लोहा एंव इस्पात 


योजनाओ के अन्तर्गत औद्योगिक विकास ५५ 


उद्योग की प्रगति के लिये दृढ आधार तैयार किया जा चुका था। भारी विद्युत 
प्लाण्ट मे, जिसका योजना के अ्रन्तिम वर्ष में कार्यान्वित करने के लिये सुझाव दिया 
गया था, समुचित विनियोग न किया जा सका और योजना के अन्त तक इसके 
बारे मे विचार-विमर्श ही होता रहा। 


सार्वजनिक क्षेत्र मे औद्योगिक विकास के लिये कुल ६४ कझोड रूपये के 
विनियोग करने के लिये निश्चित किया गया था परन्तु १६५१४५६ में केवल ६० 
करोड रुपये ही विनियोजित किया गया। इस कमी का प्रमुख कारण यह था कि 
लोहा एव इस्पात प्रायोजना को कार्यान्वित करने मे देरी हुई, कुछ मे धीमी प्रगति 
रही जैसे हिन्दुस्तान शिपयार्ड, हिन्दुस्तान मशीन दूल्स नेशनल इस्ट्र,मेन्टस तथा भारी 
मशीन प्रोजेक्ट, तथा समजन के अन्तर्गत लाई गई योजनाये जैसे मैसूर सरकार 
पोर्सलिन फैक्ट्री का विस्तार । 


निजी क्षेत्र निजी क्षेत्र मे निम्नलिखित उद्योगों के उत्पादन में प्रथम योजना 
के अन्तर्गत वृद्धि हुई चीनी, कच्चे रेशे, सूती वस्त्र, बेजीन हेवसावलोराइड, 
कास्टिक सोडा, सल्फ्यूरिक एसिड, विद्युत ट्रासफार्मर, सिलाई की मशीन, वैगन्स, 
कताई का ढाचा, तथा कार्डिग इजिन आदि। ये वृद्धि या तो तात्कालिक क्षमता 
का गहन उपयोग करके या अतिरिक्त उत्पादन क्षमता को बढा कर किया गया 
था। उत्पादन-क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि सीमेण्ट, कागज, कताई का ढाँचा, 
बाइसिकल, सिलाई की मशीन, विद्युत ट्रासफार्मेर, कास्टिक सोडा, रेयन आदि में 
हुईं | दूसरी ओर, उत्पादन मे कमी अल्युमून्रियम, साबुन, अमोनियम सल्फेट मे, 
जो निजी क्षेत्र मे थे, रही। हल्के इजीनियरिंग उद्योग के उत्पादन में भी, जैसे 
डीजल इजिन, रेडियो, हरीकेन, लालटेन, विद्युत लैम्प श्रादि मे, कमी घरेलू मॉग 
के अपर्याप्त होने के कारण रही । कुछ उद्योगों में उत्पादन उनके लक्ष्य से कम 
रहा जो कि या तो उनकी विदेशों मे माँग में कमी आ जाने के कारण से हुआ 
(जैसे जूट) या देश के उन उद्योगों द्वारा माँग में कमी के कारण से हुआ जो 
कि निर्यात मे भाग लेते है जैसे चाय के चेस्ट के लिये प्लाईवबुड । 


प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत औद्योगिक मशीनों तथा यन्त्रो के 
निर्माण में तथा पूँजीगत वस्तुओ के उत्पादन के सम्बन्ध में बहुमूल्य अनुभव तथा' 
योग्यता प्राप्त हुई। एक नया ब्लास्ट फर्नेस तथा सह्फ्यूरिक एसिड प्लाण्ट को 
पूर्ण रूप से भारतवर्ष मे ही डिजाइन किया गया तथा बनाया गया । पुँजीगत 
वस्तुओ के क्षेत्र में विकास की प्रारभिक अवस्था से लेकर सथुचित प्रगति हो 
चुकी थी जिससे कि इस अनुभव का पर्याप्त लाभ द्वितीय योजना काल में उठाया 


५६ भारत की औद्योगिक श्रर्थ-व्यवस्था 


जा सका । कुछ बडे फर्मो के द्वारा विदेशी फर्मों की तकनीकी सहायता से 
जटिलतर प्लाण्ट तथा मशीनों का निर्माण भी इस काल में किया गया । 


निजी क्षेत्र भे जो उद्योगो के विस्तार के कार्यक्रम के लिये २३३ करोड 
रुपये के व्यय करने की योजना थी वह्‌ लगभग लक्ष्य के अनुसार ही पूरा हुआ। 
कुछ उद्योगों की दशा मे तो, जैसे सूती वस्त्र, विद्युत शक्ति प्रजनन, कागज तथा 
कागज बोर्ड आदि मे, लक्ष्य से अधिक विनियोग हुआ | पेट्रोल रेयन तथा धातु- 
उद्योगों मे विनियोग लक्ष्य से कम रहा क्योकि योजना के प्रथम दो वर्षों मे दशाये 
प्रतिकूल सी रही, काल्टेक्स रिफाइनरी के निर्माण में तथा आकार-परिवतेन के 
सम्बन्ध मे परिवर्तन हुआ, तथा अल्युमूनलियम, रसायचिक, लुग्दी, जिप्सम-गधक 
आदि की योजना को कार्यान्वित करने मे,देरी हुई। मोटे तौर पर यह कहा जा 
सकता है कि निजी क्षेत्र मे कमी उन्हीं उद्योगो मे पाई गई जिनमे अधिक पूंजी 
के विनियोग की आवश्यकता थी और अपेक्षाकृत कम लाभ प्राप्त होने की आशा 
थी । नई इकाइयो में तथा £विस्तार की दिशा में कुल वाषिक अनुमानित 
विनियोग १६५१-५३ में ५३ करोड़ रुपये १६४३-५४ में ४४ करोड रुपये, 
१९५४-५५ में ५० करोड रुपये तथा १६५५-५६ में ८५ करोड़ रुपये रहा। 
इससे यह दुष्टिगोचर होता है कि विनियोग का उत्साह योजना के अ्रन्तिम वर्षो 
मे अधिक रहा। 


निजी क्षेत्र के उद्योगों मे पुनर्स्थापन तथा आधुनिकीकरण के कार्यक्रम हेतु 
प्रथम योजना मे २३० करोड़ रुपये व्यय किये जाने थे पर वास्तव मे केवल १०५ 
करोड रुपये ही व्यय किये गये जो कि आवश्यकता से कही कम था। इस कमी 
का कारण इजीनिर्यारिंग सस्थान, चीनी, सूती वस्त्र तथा जूद उद्योग मे तकनीकी 
उपकरणों की दशा' में अध्ययन करना रहा। यह ध्यान देने योग्य बात है कि 
प्रथम योजना के अन्तगंत' प्रतिस्थापन के लिये किया गया अनुमान निश्चित एवं 
विस्तृत अध्ययन पर आधारित नहीं था अत. यह हो सकता है कि अनुमान 
आवश्यकता से अधिक लगा लिया गया हो । 


द्वितीय पचवर्षीय योजना 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगीकरण को, और विशेष रूप से 
आधारभूत उद्योगों के विकास को, उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी। 
सावेजनिक उपक्रमों में उद्योगों तथा खनिजपदार्थों के विकास के लिये बहुत बड़ी 
मात्रा मे विस्तार की योजना बनाई गईं । औद्योगिक कार्यक्रमों को कार्यान्बित 
करने की दिशा में सावंजनिक क्षेत्र को तो अश्रत्यधिक महत्ता दी गईं थी पर साथ 


योजनाओ के अचन्तर्गत श्रौद्योगिक विकास ५७ 


ही साथ निजी क्षेत्र की महत्ता को भी स्पष्ट शब्दों मे व्यक्त किया गया था । 
“दोनो क्षेत्रों को मिला कर कार्य करना है तथा दोनो को एक ही यन्त्र के अगों 
के रूप मे देखना है। योजना को दोनो क्षेत्रों के सन्‍्तुलित तथा समकालिक 
विकास के आधार पर ही चलाया जा सकता है।” योजना के बताने वालो ने 


तिजी तथा सावेजनिक क्षेत्रों को एक दूसरे को भ्रधिक सहयोगी के रूप मे माना है 
भौर दोनो को पृथक-पृथक नही माना है। 


६ 


झोद्योरिक प्र/थमिक्तायें औद्योगिक नीति प्रस्ताव १६९५६ के भ्रन्तर्गत ही 
योजना शभ्रायोग ने औद्योगिक क्षमता के विस्तार के लिये निम्नलिखित 
प्राथमिकताये प्रस्तुत की --- 


(१) लोहा एवं इस्पात तथा भारी रसायन, रसायनिक खाद सहित, 
का अधिक उत्पादन तथा भारी इजीनिर्यारग एवं मशीन उद्योग 
का विकास, 


(२) अन्य विकासपूर्ण वस्तुयें तथा उत्पादक पदार्थों की क्षमता मे 
विस्तार, जैसे, अल्युमूनियम, सीमेण्ट, रसायनिक लुंस्दी, रँगाई के 
सामान, फास्फेटिक खाद, तथा महत्वपूर्ण औषधियाँ; 

(३) प्रमुख राष्ट्रीय उद्योगों का, जो स्थापित हो चुके है जैसे जूट एव 
सूती वस्त्र तथा चीनी, आधू निकीकरण ; 

(४) उन उद्योगों की स्थापित क्षमता का पूर्ण प्रयोग, जिनकी क्षमता 
एवं उत्पादन में अन्तर हो, तथा 


(५) उपभोक्ता पदार्थों की क्षमता मे, सम्मिलित उत्पादन कार्यक्रम 
को तथा उद्योगो के विकेन्द्रित क्षेत्रों के उत्पादन-लक्ष्य को ध्यान 
मे रखते हुए विस्तार । 


ओद्योगिक विस्तार पर व्यय द्वितीय योजना में श्राधारभूत उद्योगो पर 
अधिक बल देने के परिणामस्वरूप अर्थ व्यवस्था को सुदृंढ बनाने के लिये लोहा 
एवं इस्पात, मशीन निर्माण करने वाले, इजीनियरिंग, विद्युत उपकरण, तथा 
रसायनिक उद्योगो का विकास किया गया । 


घातु सम्बन्धी उद्योगो पर विशेषकर लोहा एवं इस्पात, श्रल्यूमूनियम, 
लौह-मेगनीज पर, द्वितीय योजना काल मे कुल १०६४ करोड रुपये में से ५०२ 
करोड़ रुपया (४५-६ प्रतिशत) विनियोजित करने का विचार था। धातु सम्बन्धी 
उद्योगों के पश्चात्‌ भारी तथा हल्के इजीनियरिंग उद्योगो का नम्बर था जिन 


५८ भारत की झ्ौद्योगिक अर्थ-व्यवस्था 


पर १५० करोड रुपया विनियोजित किया जाना था जो कुल विनियोग का 
१३७ प्रतिशत था । 


द्वितीय योजना के अन्तगंत उद्योगों के विकास का अध्ययन तीन वर्णों मे 
मोदे तौर पर किया जा सकता है। इस झाधार पर अनुमानित विनियोग द्वितीय 
योजना से होते वाले औद्योगिक विकास के स्वरूप का उचित सूचक है। १६५६- 
६१ के लिये औद्योगिक विस्तार की योजना मे उत्पादक पदार्थ उद्योग को, जिस 
पर ७५६ करोड का विनियोग होना था, महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया था। 
इसके विरुद्ध मशीनरी तथा प्‌जीगत वस्तुओं के उद्योग पर १५६ करोड रुपये 
का विनियोग होना था तथा उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग पर १७९६ करोड रुपये 
का विनियोग होना था। इन तीनों वर्गों के उद्योगो पर कुल विनियोग १०९४ 
करोड़ रुपये ; होना था। 


सा्वेजनिक क्षेत्र ने प्रत्यक्ष रूप से अथवा राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम 
(९१ 0. 0) के माध्यम से उद्योगो के विकास के लिये भ्रधिक उत्तरदायित्व 
ले लिया था । उत्पादक पदार्थ के उद्योगो पर कुल किये जाने वाले ७५६ करोड 
के विनियोग में से सार्वजनिक क्षेत्र का भाग ४६३ करोड रुपये (६१ प्रतिशत) 
था जब कि निजी क्षेत्र का भाग केवल २६६ करोड रुपये (३६ प्रतिशत) था। 
औद्योगिक सशीन तथा पूंजीगत वस्तुओ के उद्योग के सम्बन्ध में सा्वेजनिक क्षेत्र 
द्वारा कुल १५६ करोड रुपये के विनियोग में से ८४ करोड रुपया (५४ प्रतिशत ) 
विनियोजित किया जाना था तथा निजी क्षीत्र को ७२ करोड रुपये (४६ प्रतिशत) 
ही देना था । उपभोक्‍ता' पदार्थ के उद्योगों के विकास के लिये, निजी क्षेत्र द्वारा 
१६७ करोड रुपये (१३ प्रतिशत) व्यय किये जाने की आशा थी जब कि 
सावंजनिक क्षेत्र द्वारा केवल १२ करोड रुपये (७ प्रतिशत) ही व्यय करना था । 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उत्पादक तथा पूंजीगत वस्तुओ के उद्योगो के विकास 
के लिये सार्वजनिक क्षेत्र को ही अधिक उत्तरदायित्व सौंप गया था तथा 
उपभोक्ता पदार्थ उद्योगों के विस्तार का मुख्य भार निजी क्षेत्र पर था। साथ ही 
साथ, सार्वजनिक क्षेत्र को अपने द्वारा विनियोजित किये जाने वाले कुल व्यय 
का €८ प्रतिशत उत्पादक एवं पूंजीगत वस्तुओ के उद्योगों पर करना था 
जब कि इन्ही उद्योगों पर निजी क्षेत्र द्वारा अपने द्वारा विनियोजित किये 
जानें वाले कुल व्यय का केवल ६८ प्रतिशत ही व्यय किया जाता था । 
उपभोक्ता पदार्थों के उद्योगों के लिये साव॑जनिक क्षेत्र द्वारा अपने कुल विनियोग 
का २ प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र द्वारा' अपने कुल विनियोग का ३२९ अतिशत 
व्यय किया जाता था। सार्वजनिक क्षेत्र मे औद्योगिक प्रायोजनाओं पर, राष्ट्रीय 
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औद्योगिक विकास निगम द्वारा किये जाने वाले विनियोग के अतिरिक्त, ५२४ 
करोड रुपये विनियोजित किये जाने थे । इस राशि मे से केन्द्रीय सरकार की 
प्रायोजनाओ पर नये विनियोग (राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रावधानों 
को छोडकर ) ५०२ करोड रुपये की अनुमानित राशि से किया जाना था। तथा 


राज्य के क्षेत्र मे औद्योगिक प्रायोजनाओ पर २२ करोड रुपये विनियोजित किया 
जाना था। है 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना मे निजी क्षेत्र मे कुल विनियोग उद्योगों के 
विकास के लिये ६८५ करोड रुपये किया जाना था । इसमे से ५३५ करोड रुपये 
नये विनियोग के रूपू मे थे। उसमे से १५० करोड रुपये पुनर्स्थापन के लिये थे । 
निजी क्षेत्र मे हालांकि आवश्यकता तो उतने ही रुपये की थी परन्तु उन्‍हें लगभग 
६२० करोड रुपये ही उपलब्ध थे । 


द्वितंय योजना के अच्तांत प्र«ति 


द्वितीय योजना' काल मे उद्योगों के लिये कुल वित्तीय विनियोग १५७० 
करोड रुपया किया गया जब कि आरभ मे १०९४ करोड रुपये ही विनियोजित 
किये जाने का अनुमान था। उसमे से सावंजनिक क्षेत्र मे ७२० करोड रुपये 
तथा निजी क्षेत्र में ८५० करोड़ रुपये विनियोजित किया गया। इस प्रकार 
आरपभिक अनुमान से ३० प्रतिशत अधिक ही व्यय किया गया । 

इस अधिक व्यय का अधिकाश भाग (लगभग ५६२ प्रतिशत) लोहा एव 
इस्पात के विस्तार कार्यक्रम पर ही व्यय हुआ था। कुछ अश तक यह अतिरिक्त 
व्यय मूल्यों मे हुई वृद्धि के कारण हुआ था। सार्वजनिक क्षेत्र मे तीनों इस्पात 
के कारखानों पर द्वितीय योजना मे ४२५ करोड़ रुपये व्यय किये जाने की आशा 
थी परन्तु उन पर अनुमानित व्यय ६२० करोड रुपये रहा । परन्तु सीमेण्ट 
तथा कागज उद्योग की दशा में व्यय अनुमानित व्यय से कम रहा । 

यद्यपि वित्तीय विनियोग के दृष्टिकोण से द्वितीय योजना मे उद्योगो पर 
अनुमानित राशि से ३० प्रतिशत अधिक व्यय हुआ परन्तु श्रस्तावित वस्तुगत 
(छ0फञ्०) क्षमता की दृष्टिकोण से द्वितीय योजना में उपलब्धि केवल' ८५ 
प्रतिशत ही रही अर्थात १५ प्रतिशत कम ही रही । 

द्वितीय योजना में सर्वाधिक अभावकारी उपलब्धि सार्वजनिक क्षेत्र मे तीन 
इस्पात के कारखानो की स्थापना है। ये भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर में 
स्थापित किये गये तथा प्रत्येक की क्षमता १० लाख टन इस्पात निर्माण करने की 


६० भारत की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था 


थी । निजी क्षेत्र मे भी लोहा एवं इस्पात के कारखानो के आधुनिकीकरण तथा 
विस्तार का कार्यक्रम पूर्ण रहा जिससे उन की उत्पादन क्षमता मे १५ लाख टन 
इस्पात से वृद्धि हुई। इस काल में इस्पात बनाने की नयी क्षमता के समान 
उंत्पादन का मुल्य २०० करोड रुपया प्रतिवर्ष होगा | इस्पात के उत्पादन में 
इस बढी हुई क्षमता के कारण वृद्धि होते रहने से आने वाले वर्षो मे अर्थ-व्यवस्था 
के विकास काँ समुचित बल मिलने की आशा थी। केवल इस्पात कार्यक्रम पर 
विनियोग ही, जो कि १६५६-६१ मे ७५० करोड रुपये रहा, प्रथम योजना मे 
नवीन औद्योगिक क्षमता पर निजी तथा सार्वजनिक ज्लेत्र मे मिलाकर किये गये 
विनियोग (लगभग २६० करोड रुपये) का २७ गृना था । 

उत्पादन की दिशा मे, कुछ महत्वपूर्ण दिशाओं में हुई कमियो के होते हुए 
भी, उपलब्धि अच्छी ही रही। उदाहरण के लिए, देश भे पहली बार सीमेण्ट 
तथा कागज की मसशीनों का उत्पादन आरभ किया गया, तथा इजीतिर्यरिंग 
उत्पादन जैसे कम्प्रेसर, नये रसायनिक पदार्थ जैसे यूरिया, आमोनियम फॉस्फेट, 
सोडियम हाइड्रो सल्फाइट, औद्योगिक इक्सप्लोसिव, पोलीथीन तथा रगने के 
पदार्थ का भी उत्पादन आरभ हुआ। औद्योगिक उत्पादन का निर्देशाक 
(१९५०-५१००१००) १६६०-६१ में बढ़कर १६४ हो गया जबकि प्रथम 
योजना के अन्त में यह १३४ ही था । 

उद्योगो के विकेन्द्रीयकरण के क्षेत्र मे भी कुछ सफलता मिली। देश से 
उद्योगों के नयें केन्द्र उन स्थानों पर बने जहाँ पहले कुछ नहीं था, उदाहरण 
के लिये भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, भोपाल, गौहाटी तथा बरौनी आंदि। 

उत्पादन की दिशा मे लक्ष्य की प्राप्ति मे कमी लोहा एवं इस्पात, रसायनिक 
खाद, अखबारी कागज, रसायनिक लुग्दी, सोडा ऐश, रंगने के पदार्थ, अल्युमूनियम 
तथा सीमेण्ट आदि मे रही । औद्योगिक भशीनो के उत्पादन का स्तर योजना के 
अनुसार नही रहा। लोहा एवं इस्पात के उत्पादन मे कमी होने से तृतीय योजना 
के आरभ करने मे अर्थव्यवस्था को इससे जो लाभ होना था, वह न हो पाया । 
ये कमी उन्तकी स्थापना करने मे देरी होने से नही आयी थी अपितु उनकी नयी 
क्षमता का सतत तथा सुगम' सचालन न हो पाने के कारण हुआ था। इस्पात तथा 
रसायनिक खाद की दशा में विदेशी मुद्रा की कमी से भी कठिनाइयाँ आईं। 
भारी सशीनरी, खनिज सम्बन्धी मशीनरी तथा फाउण्डी फोजं प्रोजक्ट्स की 
दशा मे प्रत्येक प्रायोजना के क्षेत्र को तय करने मे ही अनेक कठिताइयां आईं। 
रेंगने के पदार्थ सम्बन्धी योजनाओ के लिये उचित व्यक्तियों की नियुक्ति में ही 
कठिनाई हुई । खनिज तेल परिशोधन की दशा में विदेशियों से सहयोग के लिये 
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सरकार द्वारा किये जाने वाले प्रयत्नो मे भी समय लगा क्योकि सरकार सर्वोत्तम 
शर्तों के लिये प्रयास कर रही थी । द्वितीय योजना मे निर्यात के लिये निर्धारित 
किया गया लक्ष्य भी पूरा न हो पाया तथा निर्यात सतोषजनक न रहा। 


द्वितीय योजनाकाल में निर्यात के सम्बन्ध में प्राप्त अनुभवों का लाभ 
उठाता चाहिये तथा इस उद्देश्य से अपने उद्योगो की लागत सरचना के अध्ययन 
की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये । साथ-ही-साथ निर्युत-प्रोत्साहन के लिये 
पर्याप्त प्रयत्त किये जाने चाहिए और विदेशी बाजारों की विस्तृत जानकारी 
प्राप्त करके निर्यात के सम्बन्ध मे लक्ष्य को वास्तविक आधार पर ही तैयार किये 
जाने का प्रयत्त करना चाहिए। 


द्वितीय योजना से यह भी अनुभव प्राप्त हुआ कि तीज औद्योगीकरण से 
अर्थव्यवस्था पर कितना भार पड़ता है तथा मशीनो के लिये, तकतीकी ज्ञान के 
लिये तथा उद्योगो के संचालन को चालू रखने के लिए आवश्यक कच्चे माल के 
लिये हमे विदेशी साधनों पर निर्भर रहने के लियें कितना विवश होना पडता है। 
इससे यह भी ज्ञात हुआ कि भारी औद्योगिक प्रायोजनाओं के निर्माण की अवधि 
(265८३0070 9८77०) अनुमानित अवधि से सासान्यतया अधिक ही “रही । अत 
आवश्यकता इस बात की है कि योजना ढंग से तथा पहिले ही बनाई जाती 
चाहिए । 

द्वितीय योजना मे प्राप्त उपलब्धियों तथा प्रगति को वास्तविक औद्योगिक 
क्रान्ति का आरभ बताया गया है जिसकी प्रमुख विशेषताये औद्योगिक आधार 
का विस्तृतीकरण है तथा आधुनिकतम योग्यता तथा टैक्नालाजी का श्रयोग है 
जैसा कि इस देश के इतिहास मे कभी भी नहीं पाया गया । 


तृतीय पंचवर्षीय योजना 


उद्देश्य १६६१-६६ के लिये औद्योगिक योजना इस प्रमुख आवश्यकता 
को ध्यान मे रख कर बताई गई कि अगले १५ वर्षो में तीत्र औद्योगीकरण के 
लिये आधार प्रस्तुत करता था। यह अति आवश्यक था यदि राष्ट्रीय आय तथा 
रोजगारी जैसे दीधंकालीन उद्देश्यों को पूरा करना था। यह आवश्यक समझा 
गया कि आधारभूत पूंजीगत उद्योग तथा उत्पादक पदार्थ के उद्योगो की 
स्थापना तेजी के साथ किया जाय तथा साथ-ही-साथ मशीन निर्माण करने वाले 
उद्योगों की स्थापना पर विशेष बल दिया जाय । यह भी आवश्यक था कि 
सम्बन्धित योग्यता, तकनीकी ज्ञान तथा डिजायन निर्माण की क्षमता प्राप्त कर 
ली जाय जिससे भावी योजना काल में शक्ति, यातायात, उद्योग तथा खनिज 


६२ भारत की औद्योगिक अथ -व्यवस्था 


पदार्थों का उत्पादत इतना किया जा सके कि हम आत्म-निर्भर हो सके और 
विदेशों पर निर्भरता कम से कम हो जाय । यद्यपि दीर्घकालीन उद्देश्यों की पूर्ति 
हेतु विशेष ध्यान पूंजीगत वस्तुओ के उद्योग पर ही तथा औद्योगिक कच्चे माल 
या अर्धनिरमित माल के उत्पादन को बढाने पर देना था, तथापि तृतीय योजना मे 
यथासभव, अनेक विनिर्मित माल के उत्पादन की ओर भी ध्यान दिया गया 
जिससे कि भावी पाच्र वर्षों की मांग की पूति की जा सके । उपलब्ध साधनों 
का अधिकाश भाग हालाकि भावी विकास के लिए आधार प्रस्तुत करने मे प्रयोग 
करना था, फिर भी भ्रत्येक दशा मे माँग की पूति करना सभव न था। तृतीय 
योजना का उद्देश्य आवश्यक आवश्यकताओ की पूर्ण पूर्ति करना था, परन्तु फिर 
भी उपभोग पर कतिपय प्रतिबन्ध लगाना भी अति आवश्यक था, विशेषकर, 
विलासिता तथा अर्ध-विलासिता सम्बन्धी वस्तुओं के सम्बन्ध मे जिनका उत्पादन 
माँग में वृद्धि के अनुरूप किया जाना कठिन था। 


नीति. तृतीय योजना काल मे उद्योगो के विस्तार की योजना ओद्योगिक 
नीति-प्रस्ताव १९६५६ से विशेषतया प्रभावित रही । जैसा कि द्वितीय योजना मे 
था, निजी तथा सावेजनिक क्षेत्रों को अपनी-अपनी भूमिका एक दूसरे के सहायक 
तथा पूरक के रूप मे ही निभाना था। फिर भी, सरकार ने कुछ व्यावहारिक 
दृष्टिकोण अपनाया और परिणामस्वरूप औद्योगिक नीति में कुछ ऐसे परिवतंन 
हुए जो निजी क्षेत्र के पक्ष मे थे। रसायनिक खाद का उत्पादन, जो सार्वजनिक 
क्षेत्र के लिए ही सुरक्षित रखा गया था, निजी क्षेत्र मे भी आरभ करने के लिये 
भी निश्चित किया गया। तृतीय योजना मे इसके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किये 
जाने की आशा थी। कच्चे लोहे की दशा से भी, नीति के अन्तर्गत कुछ छठे दी 
गईं जिसके अनुसार निजी क्षेत्र भे १,००,००० टन प्रतिवर्ष अधिकतम क्षमता तक 
के प्लाण्ट की स्थापना की जा सकती है जबकि पहिले १५,००० टन तक की 
ही आज्ञा थी। उसी प्रकार, रँगने वाले पदार्थ, प्लास्टिक, औषधि आदि का 
निजी ज्षेत्र मे विनिर्माण अधिकतर सावंजनिक क्षेत्र मे माध्यमिक वस्तुओ के 
विनिर्माण के कार्यक्रम के पूरक के रूप मे ही करना था। साथ-ही-साथ, कुछ ही 
व्यक्तियों के हाथ में उद्योगों का अनुचित केन्द्रीयकरण न हो जाय इसके लिये 
भी सावधानी रखी गईं थी । 


प्राथमिकतायें., तृतीय योजना में औद्योगिक विकास के कार्यक्रम तथा 

प्रयोजनाओ के लिये निम्नलिखित प्राथमिकताये निर्धारित की गई थी '--- 
(१) उन प्रायोजनाओ को पूरा करना जो कि द्वितीय योजना के 
अन्तर्गत थे था जिनका १६५७-५८ में विदेशी मुद्रा की कठिनाइमो 


योजनाओ के अन्तर्गत औद्योगिक विकास ६३ 


के कारण कार्याविन्‍्त किया जाना स्थगित कर दिया गया 
था; 

(२) भारी इजीनिर्यारिेग एवं मशीन बनाने वाले उद्योगो की, एलॉय 
टूल तथा विशेष इस्पात, लोहा एवं इस्पात तथा फेरो-एलॉयज 
की क्षमता का विस्तार तथा विभिन्नीकरण तथा रसायनिक खाद 
एवं पेद्रोल के उत्पादन में वृद्धि करना, अर 


(३) प्रमुख तथा आधारभूत कच्चे माल तथा उत्पादक पदार्थ जैसे 
अल्यूमूनियम, खनिज तेल, प्रमुख रसायनिक पदार्थ तथा 
माध्यमिक पदार्थों के उत्पादन मे वृद्धि करना, 


(४) घरेलू उद्योगो द्वारा उन वस्तुओ के उत्पादन में वृद्धि करना जिनकी 
आवश्यकता प्रमुख औषधियों, कायज, वस्त्र, चीनी, वनस्पति 
तैल तथा मकान निर्माण सम्बन्धी वस्तुओ के लिये होती है। 


यह ध्यात देने योग्य बात है कि समशीन-निर्माण-कार्यक्रम को तृतीय योजना 
मे एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया था जिससे कि औद्योगिक विकास 
स्वय-धारी ($९/:5प८5८४४४४४) हो सके । इस क्षेत्र मे तीन्र विकास के लिये 
डिजाइन सम्बन्धी सुविधा का विभिन्न सस्थानों से विस्तृत प्रसार होना अति 
आवश्यक है तथा डिजाइन सगठनो की स्थापना विभिन्न उद्योगों के वर्गों के लिये 
होनी चाहिये । इन्हे उच्च प्राथमिकता दी गई। मशीन डिजाइन के लिये चार 
राष्ट्रीय सस्थाओ के विषय में सरकार गभीरता से विचार कर रही थी । “इन 
चार राष्ट्रीय सस्थाओ द्वारा, जिसको प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के तथा 
प्रमुख निजी क्षेत्र के उपक्रम के डिजाइन के लिये सेल (०७४) से सहायता मिलेगी, 
जिनमे आपस में सामजस्य किया जायगा, पाच या दस वर्षो के पश्चात्‌ हमे 
अपने युवक भारतीय कुशल इजीनियर उपलब्ध होगे जो विश्व के अन्य' भाग के 
अपने समदेशियो से निम्नकोटि के न होगे ।” 


क्रौद्योगिक कार्यक्रम के लिए निर्धारित व्यय. तृतीय योजना मे दोनों 
क्षेत्रों मे व्यय का अनुमान निम्नलिखित ढग से लगाया गया था 


अनेक प्रायोजनाओ के लागत के अनुमान मे शुद्धता की मात्रा मे कमी 
थी क्‍योंकि क्षेत्र, सचालन, स्थानीयकरण तथा अन्य सम्बन्धित विवरणों के 
सम्बन्ध मे ये प्रायोजनाएँ निर्माण की आरभिक अवस्था में ही थी। कुछ उद्योग 
तो ऐसे थे जिनके लिये देश मे कोई भी अनुभव नहीं था जिससे शुद्ध अनुमान 
लगाया जा सके | विदेशी विनिमय के सम्बन्ध मे अनुमान इस मान्यता पर 
आधारित था कि भुगतान नकद होगा तथा मशीन एवं अन्य उपकरण सब से 


द्‌४ड भारत की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था 


तालिका १ 
(रुपया करोड मे) 
सावजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र दोनो क्षेत्र 
कुल विदेशी कुल विदेशी कुल विदेशी 


७ विनिमय विनिमय विनिमय 
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औद्योगिक विकास हि 
पर नया विनियोग १,३३० ६६० १,१२५ ४५० २,४५५ १,११० 
प्रतिस्थापन शा श्र १५० प्र १५० ५० 


योग १,३२० ६६० १,२७५ ५०० २,६०५ १,१६० 


सस्ता उपलब्ध होगा । ये अनुमान गलत सिद्ध हो सकते थे यदि ये मान्यताएँ 
गलत हो जाये । उदाहरण के लिये, इस अनुमान में पर्याप्त वृद्धि हो सकती थी 
यदि, विभिन्न देशो से प्राप्त साख का उपयोग करने के लिये, अधिकाश उपकरण 
उन साधनों से आप्त हो जो सबसे सस्ते न हो । 


सार्वजनिक क्षेत्र. साबवजनिक क्षेत्र मे औद्योगिक प्रायोजवाओ के लिये 
कुल स्थायी विनियोग तथा विदेशी विनिमथ सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिये 
१३३० करोड रुपये तथा ६६० करोड रुपये क्रमश रखा गया था (तालिका १) । 
केन्द्रीय सरकार की प्रायोजनाओ को तीन वर्गों भे रखा गया था (१) 
प्रायोजनाये जो कार्याविन्‍त की जा रही हो तथा द्वितीय योजना से लाई गई हों, 
(२) नई प्रायोजनाये जिनके लिये अशत. या पूर्णतः विदेशी साख प्राप्त होने 
का आश्वासन प्राप्त हो गया हो, तथा (३) नई प्रायोजनाये जिनके लिये विदेशी 
साख का प्रबन्ध अभी किया जाना हो। वर्ग (१) में आने वाली प्रायोजनाओं 
को तृतीय योजना मे ही पूर्ण किया जाना था। यही बात वर्ग (२) में आने 
वाली प्रायोजनाओ के लिये भी थी । परन्तु उनमे से कुछ जैसे प्रिसोजन इन्स्द्रमेण्ट 
प्रोजेक्ट तथा दो भारी रसायन प्रायोजनाये प्रारभिक अवस्थाओ में ही थी और 
सभवत उन्हे चौथी योजना मे भी ले जाना पडेश सबसे अधिक अनिश्चितता 
उन प्रायोजनाओ के लिये भ्री जो वर्ग (३) में थी यद्यपि उनमें से कुछ को तो 
उच्च प्राथमिकता अदान किया गया था जेसे एलॉय इस्पात प्लाण्ट और 
यह अस्तावित था कि इन्हें पूरा करने के लिये सभी सभव प्रयत्न किये 
जायेगे । 

तृतीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में प्रमुख औद्योगिक प्रायोजनायें लोहा 
एवं इस्पात, औद्योगिक मशीन, भारी विद्युत उपकरण, सशीन यन्त्र, उर्वरक, 


योजनाओं के अन्तर्गत औद्योगिक विकास ६श्‌ 


श्राधारभूत रसायन तथा माध्यमिक पदार्थ, प्रमुब औषधियाँ तथा पेट्रोल शोधन 
आदि के क्षेत्र मे थी। सावजनिक क्षेत्र मे औद्योगिक प्रायोजनाओं के लिये 
आवश्यक कोष के अधिकाश भाग की पूर्ति सरकार को ही करनी थी यद्यपि 
कुछ सरकारी उपक्रमो द्वारा आन्तरिक साधनों से भी कुछ धनराशि प्राप्त होने 
की सभावना थी । यह अनुमान लगाया गया था कि उनके आनन्‍्तरिक साधनों 
से लगभग ३०० करोड़ रुपये औद्योगिक विनियोग के लिये प्राप्त,हो सकेगा । 
इसमे से अधिकाश धन सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात तथा खरद के कारखानो से 
प्राप्त होना था । हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के लिये यह प्रस्तावित था कि वह अपने 
आन्तरिक साधनों से विशेषतया रुपये मे व्यय की पूर्ति करके एक या दो नये 
मशीन टूल्स कारखातो.की स्थापना करे। 


« जहाँ तक राज्य सरकारों द्वारा प्रम्ब औद्योगिक प्रायोजनाओ के लिये 
सावेजनिक क्षेत्र मे उपक्रमो के विकास करने की बात थी, उन मे से अधिकाश 
प्रायोजनाये द्वितीय योजना से लाई गई थी जैसे, मैसूर आयरन एन्ड़ स्टील वकक्‍्से 
तथा आन्ध्रा' पेपर मिल्स का विस्तार करना, दुर्गापुर कोक ओवेन्स को दुगना 
करना तथा गैस के पाइप को दुर्गापुर से कलकत्ता तक लाना । राज्य सरकारो की 
प्रमुख औद्योगिक प्रायोजनाये थी ४30"7' का तृतीय अवस्था तक विस्तार जिससे 
अमोनियम फास्फेट, अमोनियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड का श्रतिरिक्‍त 
उत्पादद हो सके । साथ-ही-साथ द्रावंकोर-कोचीन केमिकल्स तथा दुर्गापुर 
औद्योगिक परिषद की कार्बनिक रसायत प्रायोजनाओं का विकास करना था। 
राज्य सरकारों की योजनाओ के अन्तगेत औद्योगिक विकास के लिये ही' धन-राशि 
में से कुछ धन राज्य वित्तीय निगम को दिया गया था । इसका उद्देश्य 
औद्योगिक विकास क्षेत्र योजनाओं को वित्त प्रदान करना था जिससे उन 
क्षेत्री का भी औद्योगिक विकास हो सके जो अपेक्षाकृत कम' विकसित हों अथवा 
अबि सित हो । 


निजी क्षेत्र. बडे स्तर पर सावंजनिक विनियोग कर जो कार्यक्रम पहली 
दो योजनाओं मे कार्यान्वित किया गया उससे निजी क्षेत्र को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष 
दोनों रूप में लाभ हुआ। प्रत्यक्ष रूप मे आवश्यक उपरिव्यय कीं व्यवस्था हुई 
थी तथा' परोक्ष रूप से माँग को प्रोत्साहित किया जा सका जिससे औद्योगिक 
विकास के लिये समुचित वातावरण तैयार हो सके | तृतीय योजना मे बड़े पैमाने 
पर सावैजनिक विनियोग' की जो योजना थी उससे निजी क्षेत्र के लिये वातावरण 
के और भी उपयुक्त हो जाने की सभावना थी। फिर भी, विदेशी विनिमय तथा 
शक्ति के अभाव से तृतीय योजना के सम्पूर्ण काल में निजी क्षेत्र का स्वतन्त्र 

भप्‌ 
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विकास सीमित ही हो सकता था। तृतीय योजना मे क्षमता तथा उत्पादन के लक्ष्य 
को निर्धारित करने के लिये योजना आयोग ने विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों 
से विचार-विमर्श किया तथा विकास परिषद तथा अन्य सस्थाओ के विचारों पर 
विशिष्ट उद्योगो के लिये लक्ष्य निर्धारित करते समय ध्यान दिया । 
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भिजी क्षेत्र के औद्योगिक तथा खनिज कार्यक्रम के लिये 


कोषो का साधन एव पूर्ति 
(रुपया करोड मे) 








साधन द्वितीय योजना, तृतीय मोजना 
लक्ष्य अनुमान अनुमान , 

संस्थागत एजेसियाँ ४७० ८० १३० 
सरकार द्वारा प्रत्यक्ष ऋण 

एवं सहयोग २० २० २० 

नये निर्गमन ८० १५७० २०० 
पूजी मे विदेशी साख एव 

सहयोग १०७० २०० रे०० 

' आन्तरिक साधन ३८० ४०० ६०० 

योग ६२० ८५० १,२५० 





योजना आयोग ने देश के प्रमुख औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों से 
विचार-विमश किया और यह पता लगाया कि तृतीय शोजना मे निजी क्षेत्र मे 
विसियोग के लिये कितना साधन उपलब्ध हो सकेगा । निजी क्षेत्र मे सकल 
स्थायी सम्पत्ति निर्माण के लिये वित्त प्रदान का स्वरूप (पुनर्स्थापन तथा 
आधुनिकीकरण के कार्यक्रम पर १५० करोड़ रुपये के अनुमानित विनियोग को 
लेकर) जैसा तालिका ,२ में दिखाया गया है निर्धारित किया गया था। ये 
उद्योग तथा खनिज पदार्थ के लिये १६६१-६६ के लिये थ।। तुलनात्मक अध्ययन 
के लिये द्वितीय योजना के तदतृरूपी आकड़े भी दिये गये है। द्वितीय योजता 
के आकडो में खनिज पदार्थ सम्मिलित नही है। 

इन अनुमान के आधार पर निजी क्षेत्र मे कार्यक्रम के लिये आवश्यक 
धनराशि आवश्यकता से कम उपलब्ध हुई थी। बसे कुल आवश्यकता १,३५० 
करोड़ रुपये - (खनिज के छिये ६० करोड रुपये को लेकर) अनुमानित थी। 
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वित्तीय साधनों की कमी के साथ-साथ एक अन्य कठिन समस्या विदेशी विनिमय 
की थी जिसका अनुमान यह लगाया गया था कि ५३० करोड रुपये से कम की 
आवश्यकता न होगी । 


तंतीय योजना मे प्रगति 


तृतीय योजना मे औद्योगिक उत्पादन के विकास की दर निम्नलिखित 


रही । हे 
१६६१-६२ ७०% 
१६६२-६३ ७*७% 
१९६२-६४ ८*५०% 
१६६४-६५ ७०% 
१६६५-६६ ४००९ रा 


१६६५-६६ में विकास की दर मे तेजी से कम्मी आईं। वास्तव मे, तृतीय योजना 
में औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्ध प्रगति सामान्यतवया असतोषजनक रही। ये प्रगति 
द्वितीय योजना की अपेक्षाकृत अधिक असमान रही । तालिका ३ में औद्योगिक 
उत्पादन--तया तथा पुराना क्रम--के निर्देशाक दिये हुए है जिससे उपरोक्त कथन 
प्रमाणित होता है। औद्योगिक उत्पादन के निर्देशाक में प्रतिशत परिवतेत जैसा 
कि तालिका ४ में दिश्वाथा गया है यह सूचित करता है कि १९६६३ से सतत कमी 
आ रही है। 


तालिका ३ 
औद्योगिक उत्पादन का निर्देशाक 





आधार वर्ष आधार वर्ष 
१९६५६५८८० १०० १६६०-७० १०० 
१६६० १३०२ १०० ० 
१९६१ १४१ ० १०६२ 
१६६२ १५२ € ११६ ७ 
१९६३ १६७ ३ १२९ ७ 
' १६६४ १७७'८ १४०* ६ 
१६६५ १८७ ७ १५० ६ 
१९६६ १९२ ६ १५२४४ 
१६६७ १६७५*३ १५११ 


६८ भारत की आऔद्योगिक श्र्थ-व्यवस्था 


तालिका ४ 


औद्योगिक उत्पादन के निर्देशाक मे प्रतिशत परिवतेत 
(आधार वर्ष १६५६८: १००) 


१६६१९ फ्रे 
कर १६६२ दाद 
* १६९६३ & ४ 
१६६४ ६ ३े 
१६९६५ जद 
१९६६ रद 
१९६७ १४ 





तृतीय योजना में निजो तथा सावंजनिक क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं को 
कार्यान्वित करने के लिये २,७२० करोड रुपये व्यय करना निर्धारित किया गया 
था। इसमे से, १,५२० करोड रुपये सावंजनिक क्षेत्र में तथा १,२०० करोड रुपये 
निजी क्षेत्र मे व्यय किये जाने थे । वास्तव में सम्पूर्ण वित्तीय व्यय संगठित 
उद्योग एवं खनिज के लिये ३,००० करोड़ रुपये हुआ है--१,३०० करोड़ रुपये 
निजी क्षेत्र में तथा १,७०० करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र में। इस प्रकार यह 
ध्यान देने योग्य बात है कि वित्तीय व्यय मूल अनुमान से तो अधिक हुआ परन्तु 
वस्तुगत उत्पादन के लक्ष्य की पूर्ति के दृष्टिकोण से अधिक धन लगाने के 
उपरान्त भी उस मे वृद्धि नहीं हुईं। उत्पादन मे केवल अधिक कमी ही नहीं 
आई अपितु स्थापित क्षमता में भी महत्वपूर्ण कमी रही | परन्तु इन कमियो को 
यह ध्यान रखते हुए देखना है कि विभिन्न प्रायोजवाओ का, विशेवकर सार्वजनिक 
क्षेत्र मे, निर्माण-काल पर्याप्त दीधघ रहा। 


तृतीय योजना के अन्तर्गत औद्योगिक उत्पादन से ११ प्रतिशत प्रतिवर्ष से 
वृद्धि की आशा थी और इस प्रकार पूर्ण वृद्धि १९६५-६६ मे १९६०-६१ से ७० 
प्रतिशत होने की आशा थी । परन्तु वास्तविक उपलब्धि उतनी न हुई और 
१६६०-६१ के स्तर से १६६५-६६ में औद्योगिक उत्पादन के निर्दशाक से 
४१"८% की ही वृद्धि हुई। ओसत वाधिक वृद्धि का दर ६'८% ही रहा और 
इस प्रकार पर्याप्त कमी रही। वे वस्तुर्यें जिनमे ६०१७ या उससे अधिक कमी 
रही थी। एलॉय, टूल तथा स्टेनलेस स्टील, जिक, खनिज मशीनें, कागज की 
मर्शीने, उवैरक, सहल्फ्यूरिक एसिड तथा अखबारी कागज । वे उत्पादन, जिनमे 
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कमी ३० प्रतिशत से ५० प्रतिशत तक रही, थे . इस्पात, व्यापारिक गाडियाँ, 
(५४८०४०४८४), चीनी की मशीने, कृषि ट्रैक्टर, कास्टिक सोडा, ऊनी वस्त्र तथा 
कच्चा लोहा । इन कमियों से औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हुआ क्योकि इसका 
प्रभाव उन वस्तुओं [के उत्पादन पर भी पडा जो इनसे जुडे हुए या सम्बन्धित 
थे । यदि योजना किसी एक भाग में भी गलत हो जाती है तो उसका प्रभाव 
अन्य भागो पर भी पडता है और इस प्रकार वह सपूर्ण औद्योगिक प्रणाली को 
प्रभावित करता है। और यदि उचित ,बाजार-प्रणाली उपलब्ध न हो तो इन 
कमियों द्वारा उत्पन्न आघात को सहन करने मे और भी कठिनाई होती है। इस 
प्रकार औद्योगिक प्रणाली का विशिष्ट अभाव तथा असतुलनों से उचित समंजन 
संभव नही हो पाता है। 


वे महत्वपूर्ण घटक, जिनके कारण से औद्योगिक उत्पादन [में कमी आई, 
थे : (१) विदेशी विनिमय की कभी, (२) लाइसेस का असमान वितरण, 
(३) चीन तथा पाकिस्तान से युद्ध, तथा (४) क्रषि' में अद्वितीय सूखा का 
पडता तथा उसमे असफलता । कृषि के सकट से उद्योगो पर कई प्रकार से 
प्रभाव पडा । इससे प्रमुख कच्चे माल जैसे कपास, जूट, मक्का आदि की पूर्ति 
कम हो गई । दूसरी ओर सूखा पडने के कारण ग्रामीण जनता की क्रयशक्ति में 
कमी आ गई जिससे उपभोक्‍ताओ की औद्योगिक उत्पादनों की माँग मे कमी 
आई । परिणामस्वरूप उनके पास स्टाक एकत्रित होने लगा । इजीनियरिंग 
उद्योग मे मन्दी आ गई, क्योकि मॉग मे कमी हो जाने से पूंजीगत वस्तुओ के 
निर्माण करने वाले उद्योगो को आड्डेर मिलने कम हो गये । तृतीय योजना के 
सपूर्ण काल में पूंजी बाजार मे भी मन्‍्दी रही | अनिश्चितता तथा बढते हुए 
मूल्यों की स्थिति मे नये निर्गमेमन पर जनता का सहयोग न मिल सका। निर्गेमन 
नये निर्गेगन पर जनता की अनुक्तिया असतोषजनक रही । परिणामस्वरूप, साहसी 
उद्योगपति हतोत्साहित रहे क्योकि उन्हे नये उद्यमो की' स्थापना के लिये पर्याष्त 
पूंजी उपलब्ध नही हुई । 


सम्पूर्ण औद्योगिक उत्पादन के विकास की गति धीमी होने के उपरान्त 
भी निम्नलिखित दिशाओं में कुछ महत्वपूर्ण प्रगति हुई--(१) औद्योगिक 
उत्पादन का विभिन्नीकरण, (२) झायात का प्रतिस्थापन, तथा (३) अनेक 
उद्योगो मे क्षमता मे समुचित वृद्धि। अनेक उद्योगों के लिये आवश्यक मशीन के 
ओऔजारों तथा अन्य यन्त्रो के विनिर्माण की क्षमता में अत्यधिक वृद्धि हुई । यह 
कोयला की खान सम्बन्धी मशीनो, इस्पात विनिर्माण के लिये, कागज, सीमेण्ट, 
तथा सूती वस्त्र की मशौनों तथा यन्त्रो की दशा में विशेष रूप से हुआ । व्यापारिक 
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स्तर पर कुछ नयी-तयी वस्तुओ का भी निर्माण आरभ हुआ जेसे, रोलर बेयरिंग, 
टैबसी मीटर, माइक्रो-मीटर, ताँवा निकालने की हीरे की डाइ, एक स्पिडिल की 
स्वचालित लेथ या खराद आदि । अनेक कच्चे माल का विनिर्माण भी, जिनका 
पहले आयात किया जाता था, बडे पैमाने पर आरभ हुआ, उदाहरण के लिये, कागज 
तथा रेयन बनाने की लुग्दी, मशीन टूल्स जैसे उद्योगो के लिये विभिन्न उपकरण, 
विद्युत मोट*, द्रासफार्मर स्विचगियर, आदोमोबाइल्स आदि । विदेशी सहायता का 
तेजी के साथ उपयाग किये जाने से इस दिशा में आगे बढने मे और भी सहायता 
मिली । व्यापारिक मोटर गाडी, जीप तथा यात्री-कार आदि जैसे उद्योगों के उत्पा- 
दन में देशी वस्तुओ का प्रयोग अधिक्राधिक होने लगा । 


औद्योगिक विकास की प्रगति को बिना गुणात्मक मूल्याकतन किये नही देखा 
जा सकता। ऐसे मूल्याकन करने मे, यह और भी आवश्यक है कि वस्तुनिष्ठता 
(णंश८्कांशा9) पर ध्यान दिया जाय न कि केवल वस्तुओ के उत्पादन के आँकड़ो 
का ही विश्लेषण किया जाय । जब १६५१ मे भारतवर्ष में योजनाबद्ध विकास 
आरभ हुआ, तब केवल अपर्याप्त औद्योगिक उपकरण ही नही था आपितु 
साथ-साथ सुस्ती (670७४) एवं जडता (एा८:पं७) भी बहुत बडी मात्रा में 
पाई जाती थी । नियोजित अर्थव्यवस्था काल के अन्तगंत भारतवर्ष से औद्योगिक 
संरचना का बहुत बडी मात्रा मे विभिन्नीकरण हुआ । बहुत बडी संख्या में नये 
उद्योगो की, जैमे पेट्रोल-शोधत, समुद्री जहाज-निर्माण, हवाई जहाज का विनिर्माण, 
रेल का इजिन तथा वेगन का विनिर्माण, विभिन्न इजीनिर्यारग, औषधियाँ, रसायन, 
आटोमोबाइल्स, उ्वकर, पेट्रो-केमिकल्स, आदि की स्थापना हुई जिससे कि देश 
का औद्योगिक आधार दृढ हुआ । औद्योगिक उत्पादन जैसे औजार तथा विशेष इस्पात, 
स्ठील कास्टिंग तथा फोजिग, कोयले की खाम सम्बन्धी मशीनें, भारी मशीने, अर्थ मूवित्र 
उपकरण, सडक रोलसं, ट्रेक्टर्स, सल्‍्फा-ड्रग्ज, कृमिनाशी रसायन, कार्बनिक माध्यमिक 
पदार्घ, सश्लिष्ट रबर, अखबारी कागज, कच्चे रेशे श्रादि, का उत्पादन भी आरंभ 
हुआ। पहिले इनका उत्पादन देश मे नहीं होता था । औद्योगीकरण की गति को बढ़ाते 
के लिये, सरकार ने भ्रपनी भूमिका निभाते के लिये अपने विचारो में नया मोड़ 
लिया। आरभ में, सरकार ने मध्यम मार्ग ही अफ्ताया था, परन्तु द्वितीय तथा 
तृतीय योजना में देश के औद्योगीकरण के लिग्रे सावंजनिक क्षेत्र ने सर्वप्रमुख तथा 
उल्लेखनीय भूमिका अपनाथी । 


भारतवर्ष मे मशीनों के विनिर्माण की प्रगति की दर स्थिर सी बली रही । 


कृषि एवं उद्योग जेसे वस्त्र, जूट, स्रीमेण्ड, चाय तक्षा' चीनी जादि के लिखे मशीन 
कानिर्माण देश मे-हो रहा है। सस्क्ार की औद्योगिक तीति को झुकाच मशीनमत्तिर्माण 


योजनाओ के अन्तर्गत औद्योगिक विकास ७१ 


उद्योग के विकास की ओर हो रहा है। साव॑जनिक क्षेत्र मे अनेक प्रायोजनाये ऐसी 
कार्यान्वित की गई जो विभिन्न प्रकार की मशीनों तथा उपकरणों का विनिर्माण 
करती है। मशीन-निर्माण के क्षेत्र मे उल्लेखनीय विकास सरकारी स्वामित्व में 
भारी इजीनिर्यारिग निगम की स्थापना है जो विभिन्न मशीन-निर्माण करने वाली 
प्रायोजनाओ का प्रशासन करता है, जैसे, भारी मशीन-निर्माण प्लाण्ट, राची, 
कोयले की मशीन का प्लाण्ट, दुर्गापुर (इन दोनो के लिये रूस से सहायता प्राप्त 
हुई है), फाउण्ट्री फोज प्लाण्ट, रॉची (इसके लिये चैकोसलोवाकिया से सहायता 
मिली है), भारी विद्युत प्लाण्ट, रानीपुर, भारी शक्ति उपकरण प्लाण्ट त्रिचु रापल्‍ललौ की 
स्थापना की दिशा मे; समुचित प्रगति हो चुकी थी । अब देश मे २०० करोड रुपये 
के मुल्य की औद्योगिक मशीनों का उत्पादन होता है। इस्पात तथा अन्य मूल कच्चे 
माल की पृति मे वृद्धि हो जाने से मशीन निर्माण करने के उद्यीगो के उत्पादन 
की गति तीक्र होती जा रही है । 

औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में वततेमान स्थिति के विषय मे अन्य महत्व- 
पूर्ण बात एक और भी है जिसका उल्लेख न तो औद्योगिक आकडे और न ही 
औद्योगिक उत्पादनों की सूची कर सकते है। अनेक उपक्रमो ने एकदम नवीन 
वस्तुओ का उत्पादन आरभ कर दिया है जो कि रुढिवादी उत्पादन की परम्परा 
से बिल्कुल अलग ही है। परिणामस्वरूप, ऐसी बहुत सी नवीन वस्तुओ का 
उत्पादन होने लगा है । जिसका उत्पादन देश मे पहिले नहीं होता था । तृत्तीय 
योजना मे जो नवीन वस्तुओ का उत्पादन आ्ररभ हुआ है उनमे से उल्लेखनीय 
हैं; हाइड्रोलिक प्रेस, गियर काटन की मशीस, रेडियो वाल्म्र, कम्प्रेसजं, कमरा, 
पोटेशियम परमेगनेट, ट्राजिस्टर, तथा डाथोड्स, स्थायी चु बक, माइक्रोस्कोप सलए- 
इड, टायर कार्ड यार, भारी पाती तथा अनेक प्रकार के नये रसायन पद्वाथे 
ब्रादि । विकास' की इस' उपनति से देश की अर्थव्यवस्था में त्तेजी से महत्वपूर्ण 
पश्वितेन हो रहे हैं और यह एक औपनिबेशिक अर्थव्यवस्था से बदल क्र आधुचिक्र- 
समर तथा हैक्नोलाजी की दृष्टिकोण से प्रगतिपूर्ण अर्थव्यवस्था होती जा रही है। 


पूँजी तथा टैक्निकल सहयोग के लिये अद्वितीय मात्रा मे समझौते हो 
रहे हैं। सहयोगियों मे ब्रिटेन, अमेरिका, पश्चिमी जर्मन, इटली, स्वीडेन, नावें, 
फ्रांस तंथा जापान की सस्थाये सम्मिलित है। सम्मिलित भारत-ब्रिठेन के प्रमुख 
औद्योगिक उपक्रमों हारा इजीनिर्यारुण उपकरण, विद्युत तार तथा केबिल, 
स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान सुरक्षा के लिये पयूज तथा विस्फोटक पदार्थों का 
उत्पादन किया जा रहा है । अमेरिका के सहयोग में चल रहे उपक्र्मों द्वारा 
औषधि तथा रसायन पदार्थ, संश्लिष्ट रबर तथा कार्बन ब्लेक आदि का उत्पा- 
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दनत किया जा रहा है। पश्चिमी जमेनी के उपक्रमों द्वारा रेफैक्टरीज, केबिल 
तथा विद्युत मीटर श्रादि के उत्पादन के लिये सहयोग दिया गया है। जापान 
से शीशा, रेयन तथा हाड्डबोर्ड आदि के उत्पादन के लिये सहयोग किया 
ग़या है । 

पा यह तक दिया जाता है कि भारतीय श्रमिको को पश्चिमी देशो के 
श्रमिको की भ्रपेक्षात्त कम मजदूरी दी जाती है, परन्तु वास्तव में वे व्यय- 
पूर्ण होते है क्योकि! उनकी उत्पादकता अपेक्षाकत कम होती है | यह उन 
उद्योगों के लिये सत्य हो सकता है जिनकी स्थापना बहुत वर्षों पूर्व किया 
गया था जबकि श्रमिकों के सस्ते होने के कारण उत्तकी सख्या महत्वपूर्ण नही थी. 
विशेषकर उन उद्योगों मे जिनमे पाश्चात्य देशो की तरह आघृनिक तथा स्वचालित 
मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता था । परन्तु वस्तुस्थिति का आभास पाने 
के लिये हाल ही मे स्थापित उपक्रमों की दशाओ का अध्ययन करना अति- 
आवश्यक है । हिन्दुस्तान मशीन टूल्स मे उनके मासिक श्रम क्षमता के विवरण 
को देखने से यह ज्ञात होता है कि जहा सितम्बर १९५४५ में एक स्विस के 
बराबर ४२ भारतीय श्रमिकों की क्षमता थी, अगस्त, १९५६ में वही घट 
कर १ ५७ के बराबर ही रह गईं। अत यह स्पष्ट है कि यदि भारतीय श्रमिकों 
को भी वही प्रशिक्षण, काम करने की दशाये तथा सुविधाये दी जायें जैसा कि 
पाश्चात्य देशों भे दिया जाता है तो भारतीय श्रमिको की क्षमता भी विश्व के 
किसी भी देश के श्रमिको की क्षमता से कदापि कम न होगी । 

अन्य उल्लेखनीय बात यह है कि देश में केवल' भारी औद्योगिक आधार 
बताने के लिये ही प्रयास नहीं किया ग़या है अपितु लघू तथा कुटीर 
उद्योग धन्धों का विस्तार भी हुआ है। पिछले कुछ वर्षों मे भारतीय सरकार 
ते वास्तव में ऐसे उद्योगों में लगे व्यक्तियों की सहायता के लिये विशेष 
ध्यान दिया' है। तकनीकी सलाह, वित्तीय सहायता, मशीनों को किराया-क्रय 
पर खरीदते के लिये तथा चालू पूँजी के लिये, प्रदान करने के लिये समुचित 
प्रबन्ध किये गये हैं । लघुस्तरीय उद्योग सगठन द्वारा किये गये सर्वेक्षणों से 
यह विदित हुआ है कि इस क्षेत्र मे भी उत्पादन मे विशेष वृद्धि हुई है और 
साथ-साथ इनके उत्पादन-कार्यक्रम मे विभिन्नीकरण भी पाया गया है। श्रनेक 
प्रकार के नवीन वस्तुओं का, जैसे, घडियाँ, शल्य-उपक रण, रगने के पदार्थ, कीटाण- 
नाशक पदार्थ आदि, विनिर्माण भी छोटे लघस्तरीय उद्योगो द्वारा आरंभ किया 
जा चुका है । ओद्योगिक बस्तियों (70507४ 85५८४) की स्थापना की 
गई है जहाँ आवश्यक डिजाइन के भवन तथा अन्य सुविधाओं को प्रदान किया गया 
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है। यहाँ निम्नलिखित वर्कंशाप उपकरण की सुविधा भी दी गई है । लघु उद्योगों 
द्वारा उत्पादित वस्तुओ के लिये बाजार की व्यवस्था करने की दिशा में भी 
सरकार ने सक्रिय कदम उठाये है । 

विकासयक्‍त कार्यक्रमों मे निरतर वृद्धि होते रहने से, पूंजीगत वस्तुओ की 
माँग मे प्रचुर मात्रा मे वृद्धि हुई है। हालांकि, विनिमय की कठिनाई के कारण 
पर्याप्त आयात करने में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड रहा है । विभिन्न 
देशों के साथ टेक्निकल तथा आथिक सहयोग के कार्यक्रम तथा समझौता के कारण, 
सरकार नये उद्योगों की स्थापना हेतु तथा पुराने उद्योगो के विस्तार हेतु पूँजीगत 
वस्तुओ, मशीन तथा उपकरण का लाइसेस दे पाई है। परन्तु कच्चे माल सशीन 
के पूर्जे, तथा उत्पादक पदार्थ आदि के आयात के सम्बन्ध मे स्थिति अत्यन्त अस- 
तोषजनक है । विदेशो से प्राप्त साख के अन्तेंगत प्रायः कच्चे माल तथा पुर्जों के 
श्रायात का व्यय सम्मिलित नही होता है । इसका एकमात्र उपाय विनिर्माण करने 
वाले उद्योगों द्वारा निर्यात का बढाना है। 

पिछले कई वर्षों से निरन्तर विदेशी विनिमय की उपलब्धि में कमी आती 
रही है और प्राय विदेशी मुद्रा के सकट का सामना देश को करना पडा है। इस' 
सकट से निवृत्ति पाने के लिये अस्थायी' तथा सकटकालीन उपाय अपनाये गये है 
जिससे अथ॑ंव्यवस्था की स्थिति और भी गभीर होती रही है। इस प्रकट को दूर 
करने के लिये प्रशासन को चाहिये कि वह कोई स्थायी उपाय सोचे तथा विदेशी 
विनिमय का चालू तथा भावी बजट बना कर स्थिति पर सतत दृष्टि रखे और 
देश को इस क्षेत्र मे सकटग्रस्त होने से बचाये । 

औद्योगीकरण के उस काल को कम करने का प्रयास करने से, जो कि 
पाश्चात्य देशो मे पचास या उससे झ्रधिक वर्ष रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर 
अत्यधिक भार पडा है। औद्योगीकरण के गति को बढाने के परिणामस्वरूप जो 
सबसे बडी कठिनाइयाँ सामने आई है वे टैक्नालाजिकल तथा प्रबन्ध करने वाले 
व्यक्तियो का कम उपलब्ध होना रहा है। कुशल तथा अनुभवी व्यवितियों की माँग 
उनकी पूर्ति की अपेक्षाकृत कही अधिक हो गई है। सही प्रशिक्षण प्राप्त एवं अनुभवी 
व्यक्ति उच्च स्तर पर ही कम नही है अपितु निम्न श्रेणी भे पर्यवेक्षणीय स्तर पर 
भी कम है । 

कुछ ही वर्षों मे अपने सतत प्रयत्नो ढ्वारा भारतवर्ष अपने आप को कृषि-बहुल 

अर्थव्यवस्था की श्रृखला से मुवत करके आधुनिक औद्योगिक प्रगति के मार्ग पर 
अग्रसर होगा , पिछली तीन योजनाओ के अनुभव से यह ज्ञात होता है कि देश 
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में ऐसे प्रयास के लिये पर्याप्त क्षमता है। औद्योगिक वर्ग तथा सरकार के मध्य 
उद्देश्य की एकता होना इसके लिये आवश्यक है। निजी तथा सावंजनिक क्षेत्र की 
क्या भूमिका होनी चाहिये इस सारहीन प्रश्न की उलझन में अपने समय तथा 
सामर्थ्य को नष्ट नही करना चाहिये । देश की अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति 
में उद्योग के कुछ निश्चित क्षेत्रों मे साव॑जनिक क्षेत्र की जहाँ स्पष्ट आवश्यकता है 
वहाँ निजी उपक्रमो के लिये भी बहुत बिस्तृत क्षेत्र है। 


अपनी सुरक्षा तथा देश की एकता के सरक्षण के' लिये देश को औद्यो- 
गिक सरचना को अभी बहुत सुदृढ करना है अभी तो देश भे औद्योगिक उत्पादन 
मे५या ६ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हो रही है। यदि देश की अर्थव्यवस्था को 
इतना सुदृढ करना है कि वह ऐसे आघातो को सहन कर सके जैसा कि अक्टूबर, 
१६६२ तथा अक्टूबर १९६६४ मे सामने आये थे, तो औद्योगीकरण की गति को 
और भी तीतन्र करना होगा। न्यूनतम आवश्यकता इस बात की है कि औद्योगिक 
उत्पादन में वृद्धि कम से कम १० प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से हो । 


अध्याय ५ 
औद्योगिक पश्चायन एवं समुत्थान * 


प्रस्तुत विश्लेषण मे उन उद्योगों को लिया गया है जो कि औद्योगिक उत्पादन 
के निर्देशक (१६६०८-१००) के अन्तर्गत आते है और जिनके सम्बन्ध मे 
केन्द्रीय साख्यिकीय सगठन (0 $ 0) के द्वारा ऑकडे एकत्रित किये जाते है। 
ये आँकडे उनके उत्पादन, क्षमता तथा स्टाक आदि के विषय में होते है । उद्योगों 
को चार प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है, यथा, प्रमुख उद्योग (जैसे 
सीमेण्ट, लोहा, इस्पात, कोयला, विद्युत शक्ति आदि) , पूंजीगत पदार्थों के उद्योग 
(जैसे मोटर, डोजल इजिन, ताबे तथा अल्युमुनियम के कडक्टर आदि) , माध्यमिक 
पदार्थों के उद्योग (जैसे सूती धागे, बैटरी, मशीन टूल्स, टायर, पेट्रोल शोधन 
पदार्थ आदि) ; तथा उपभोक्ता पदार्थ के उद्योग' (जैसे सूती वस्त्र, चाय, चीनी, 
वनस्पति, सिलाई करने की मशीन, साइकिल आदि) । 


१६६१ से १६६९ तक की अवधि के लिये औद्योगिक उत्पादन के औसत 
निर्देशांक (१९६०८-१००) को देखने से ज्ञात होता है (तालिका १) कि १६६६ 
और १९६७ में औद्योगिक उत्पादन मे जो पश्चायन (7८०८४४००) की प्रवृत्ति 
थी वह १९६८ में कुछ सुधर गई थी । १९६८ में औद्योगिक उत्पादन में 
वद्धि होना आरंभ हो गया । १६६७ की अ्पेक्षाकत इस वर्ष उत्पादन में ६ ३ 
प्रतिशत से वृद्धि हुई। अन्त में, १६६६९ के प्रथम आठ माह में उत्पादन में 
१९६८ की इसी अवधि की अपेक्षाकृत ७५ प्रतिशत भ्रधिक वृद्धि हुई। यह बात 
यहाँ ध्ष्याक्त देने योग्य है कि चतुर्थ योजना (१९६६-७४) में औद्योगिक उत्पादन 
में € प्रतिशत वाषिक दर से विकास का लक्ष्य रखा गया है। १६६६-७० 
की वाधिक योजना में यह लक्ष्य ८ प्रतिशत रखा गया है । इस बात की पूरी 
सभावनां है कि यह लक्ष्य पूरा हो जायगा। 


१३१६६ में गत वर्ष की झ्रपेक्षा' औद्योगिक क्षमता के उपयोग में भी प्य प्त उन्नति 
हुई । औद्योगिक उत्पादन के निर्देशाक का यदि परीक्षण किया जाय (तालिका २) 
तो यह ज्ञेतर होता है कि १६६१-६५ की अवधि में तो औद्योगिक उत्पादन की 
दर में ८ और १० प्रतिशत के मध्य वृद्धि हो रही थी, परन्तु यह १६६६ में 
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तालिका १ 
औद्योगिक उत्पादन का निर्देशाक 
(१६६०५-- १०० ) 

वर्ष सम्पूर्ण उद्योग 
१६६१ | कल १०९*२ 
(६२) 

१९६२ जय ; ११९ ७ 
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१९६३ गण (१२९७ 
(८४) 

१९६४ न: १४०६ 
(८"६) 

१६६५ न+ १५३९७ 
(६१) 

१६६६ जा १५२ *॑ 
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१६६७ कि १५१९४ 
(“7 ०७) 

१६९६८ हलक १६०९६ 
(६३) 

जनवरी-अगस्त १९६६ '. १७१२ 
.. (७५) 





नोट--कोष्ठ मे दिये हुए अक गत-वर्ष से प्रतिशत वृद्धि इगित कर रहे हैं । 


लगभग १ प्रतिशत से कम हो गया और १६६७ मे पुन' १ प्रतिशत से कम हो 
गया । १६६८ मे औद्योगिक उत्पादन मे ६ प्रतिशत से वृद्धि हुई यद्यपि यह 
१६६७ के न्यून आधार पर ही आधारित था। १६६६ के प्रथम आठ माह में 
७५ प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई । 
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तालिका २ 
औद्योगिक उत्पादन मे विकास की वाषिक दर 
( १६६० ००>०- १० छ ) 
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प्रमुख उद्योगो मे उत्पादन के विकास के दर में जो १९६६३ में १३ से १४ 
प्रतिशत था, पर्याप्त कमी आई और १६९६४ में यह लगभग ४ प्रतिशत था। 
१९६५ मे वृद्धि होने के पश्चात्‌ यह पृत-र घट कर १६६६ में ५ प्रतिशत और 
१६६७ मे २ प्रतिशत था। १६६८ मे प्रमुख उद्योगों के विकास मे उल्लेबनीय प्रगति 


लगभग १० प्रतिशत रही । 


उद्योगो के चारो वर्गों मे से १६६१-६५ की अवधि में वाषिक विकास दर 
पूँजीगत पदार्थों के उद्योगों के लिये (१६६३ को छोड कर ) सर्वाविक था। इसी अवधि 
में १९६२ मे यह ३० प्रतिशत था जो कि सर्वाधिक था और १९६३ में न्यूताव था 
जो कि ११ प्रतिशत था। १६६६ में पश्चायन का प्रभाव इस वर्ग के उद्योगों पर 
इतना अधिक पड़ा कि गत वर्ष की अपेक्षाकृत इनका उत्वादन १४ प्रतिशत कम 
हो गया । १९६७ में पुनः उत्पादन २ प्रतिशत से कम हो गया ॥ १६६८ मे यद्यपि 
विकास की दर बढ़ कर लगभग ३ प्रतिशत हो गई फिर भी यह १६९६५ के स्तर: 
से १४ प्रतिशत कम था । 
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माध्यमिक पदार्थ के उद्योगो के उत्पादन के विकास का दर पहिले तो १९६६१ 
में लगभग ६ प्रतिशत से बढ कर १९६३ में लगभग ८ प्रतिशत हो गया था, 
१९६६४ से फिर घटने लगा । १९६६ मे उत्पादन गत वर्ष की अपेक्षाकृत लगभग 
२ प्रतिशत कम था। १६६७ में यह लगभग २ प्रतिशत से बढ गया था परन्तु 
१६६८ में यह दर बढ कर ६ प्रतिशत हो गया । १६६६ के प्रारभ के ७ माह के 
उत्पादन की स्थिति को देखते हुए, ऐसी आशा की जाती है कि १६६८ की 
अपेक्षाकृत १६६६९ मे इस वर्ग के उद्योगो में उत्पादन अधिक होगा। 


उपभोक्‍षता पदार्थ के उद्योगों के उत्पादन के विकास का दर १६६४ मे तो 
लगभग ७ प्रतिशत था १६६६ मे घट कर ३ प्रतिशत हो गया। १९६७ मे उत्पा- 
दन का स्तर गत वर्ष के स्तर क्री अपेक्षाकल ४ प्रतिशत से घट गया। १९६८ मे 
इन उद्योगों का उत्पादन ५ प्रतिशत से बढ़ ग्या । 


विभिन्न उद्योमी पर पश्चाग्रत का प्रभाव प्रकृति एवं गहनता के दृष्टिकोण 
से अलग-अलग पडा4 उसी प्रकार समुत्थान की प्रक्रिया भी विभिन्न उद्योगों में 
अलग-अलग रही 4 पश्चायन से सम्बन्धित 'इन मामलो का विश्लेषण कुछ चुनें हुए 
उद्योग: विशेष मे उत्पादन के बाषिक दर मे प्रवृत्ति के आधार पर किया जा सकता 
है। प्रमुख उद्योगों की दशा में, पंश्चायन का 4भाव कुछ इजीनियरिंग उद्योगो पर, 
जैसे 'इस्पात, भारी स्ट्रक्चरल,खस्पात कास्टिंग एवं फोजिंग आदि, पडा था। वैसे 
१९६७ मे सम्पूर्ण इजीनियरिंग उद्योगो पर इसका अभाव पडा था। १६६८ मे 
अधिकाश इजीनियरिंग उद्योगो मे समुत्थान हुआ परल्तु भारी स्ट्रक्चरल, इस्पात 
कास्टिंग एवं फोजिंग के उत्पादन मे कमी झाई थीं। १९६६ के प्रथम साथ माह 
के श्रॉकणो को देखने से यह ज्ञात होता है कि इस्पात कास्टिंग एवं फोर्जिंग निर्माण 
करने वाले उद्योगों के उत्पादन मे पुन' ५ प्रतिशत की कमी भाई थी परन्तु अन्य 
उद्योगों के उत्पादन मे वृद्धि हुई थी | देश मे औद्योगिक विकास की गति को बढाने 
मे पूंजीगत पदार्थ के उद्योगो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। १९६५ के भ्रन्त तक 
शक्ति ताँबा तथा अल्युमूनियम कडक्‍्टर का निर्माण करनें वाले उद्योगो ने पश्चायन 
का अनुभव किया था। १९६६ मे रेलवे वेगन, मोटर गाड़ी, ट्रेलर श्रादि के उत्पा- 
दन में कमी आ्राई थी। विद्युत मोटर की दशा में उत्पादन के विकास का दर 
१६६५ से अत्यधिक था जब क़ि यह २९ प्रतिशत था परन्तु १९६६ मे यह घट कर 
१७ प्रतिशत और १६६७ मे पुन घट कर ४ प्रतिशत रह गया । इस उद्योगो का 
उत्पादन १६६८ में ८ प्रतिशत से घट गया और यह कमी १९१६९ में भी रही । 
उसी प्राकार शवित ट्रासफार्मर के उत्पादन मे भी १९६५ से कमी चली आ रही थी 
और १६६८ तथा १९६९ में भी यह कम ही रहा। इजिन बनाने वाले उद्योगों का 
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उत्पादन भी १६९६५ के आसपास सतोषजनक नहीं था और १९६७ में तो यह 
२० प्रतिशत से घट गया और १६९६८ में भी स्थिर रहा और १६६९६ के प्रथम 
सात माह में यह फिर ३५ प्रतिशत से घट गया। 

साध्यमसिक पदार्थ के उद्योगो की दशा मे सती धागा, ऊनी कपड़ा, पेण्ट तथा 
वानिश आदि का उत्पादन १६६५ मे विभिन्न मात्रा मे कम रहा | १९६६ मे सूखे 
सेल, मशीन ट्ल्स नथा रिफिक्टरीज को छोड कर इस वर्ग के सभी उद्योग पश्चायन 
से पूर्णतया प्रभावित हो चुके थे। १६६७ मे यद्यपि इनमे से शभ्रधिकाश उद्योगों मे 
सम्त्यान हो रहा था, मशीन टूल्स की दशा मे फिर भी ८ अतिशत से उत्पादन 
गिर गया था। मशीन टूल उद्योग मे पश्चायन १६६८ में भी चालू रहा जब कि 
उत्पादनपुन. १६ प्रतिशत से कम हो गया। १६६९ के प्रथम सात माह के आँकड़ो 
से यह ज्ञात होता है कि उत्पादन मे € प्रतिशत से वृद्धि रही है । 

उपभोक्ता पदार्थ के उद्योगो पर पश्चायन का अत्यधिक प्रभाव पडा था। 
१९६७ मे, कुछ दशाओ को छोड कर, जंसे रेडियो रिसीवर, मोटर साइकिल, रेयन, 
चाय आदि, अनेक दशाओ में पश्चायन पाया गया । १६६८ (मे, मोटर सायकिल, 
स्कूटर, विद्युत लैम्प के उत्पादन मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी । 


उद्योगों मे उत्पादन की उपनति के सम्बन्ध में उपयुक्त विश्लेषण से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि १९६६६ और १६६७ मे प्रायः सभी संगठित उद्योग पश्चायन 
से ग्रसित थे। या तो उनके उत्पादन मे कमी आई थी या उत्तके विकास का 
दर पर्याप्त मात्रा से घट गया था। बैसे कुछ उद्योगो के उत्पादन मे इस अवधि में 
भी पर्याप्त वृद्धि हुई, जैसे, मोटर साइकिल, स्कूटर, विद्युत लैम्प, रेडियो रिसीवर, 
मोटर धायर, तथा पेट्रील आदि। 

विविधि कारणो से क्षमता का पूर्ण उपयोग ल हो पाया था या अल्प उपयोग 
हुआ था । उदाहरण के लिये माँग मे कमी, कच्चे माल का अभाव, श्रम अशाति 
आदि अनेक कारण थे। पश्चायन के काल में क्षमता के उपयोग मे और भी कमी 
आई। क्षमता के उपयोग को औद्योगिक क्षमता तथा उत्पादन के प्रतिशत अनुपात 
के माध्यम से तापा गया है (तालिका ३) । 


माध्यमिक एवं उपभोक्ता पदार्थ के उद्योगों से मोटे तौर पर, क्षमता के 
अधिक उपयोग के कारण उत्पादन के स्तर में वृद्धि हुई । जब कि दूसरी ओर, 
अमुब पूंजीगत पदार्थे के उद्योगों मे समुत्यान होने के उपरान्त भी इस बर्गे मे श्रनेक 
उद्योगो की क्षमता का पूरा-प्रा उपयोग नही हो पाया था। अधिकाश उद्योगों में 
क्षमता के उपयोग के स्तर मे कमी ही होती रही । 
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तालिका ३ 
कुछ उद्योगों मे क्षमता का उपयोग 
(प्रतिशत) 

उद्योग १६६७ १६९६८ 
इस्पात * ६६ ६९ 
अल्युमूनियम (शीट एवं चक्र) ७३ ५७ 
तॉबा एवं पीतल शीट एवं चक्र २१ ३० 
नाइट्रोजन युक्त खाद ५्२ +७ 
भारी स्ट्रक्चरल्स २३ ह १५ 
इस्पात पाइप एवं ट्यूब पड ६९ 
इस्पात कास्टिंग ४९ ३७ 


रेलवे वेगन ४४ ले 


पश्चायन का दूसरा सूचक निर्मित माल के सठाक का अधिक मात्रा में एक- 
त्रित होना है। कुछ उद्योगों के लिए स्टाक का उत्पादन से प्रतिशत की गगना की 
गई है। उदाहरण के लिये, १६६७ मे अधिकाश इजीनिय रिंग उद्योगों मे यह प्रति - 
शत अधिक रहा था, जेमे, इस्पात, रेलवे वैगन, शक्ित द्रासफार्मर, विद्युत मोटर, 
डीजल इजिन, रेडियों रिसीवर बायसकिल आदि। इसका कारण यह था कि इंजो - 
नियरिंग उद्योग मे पश्चायन मुख्यतया माँग मे कमी के कारण था। विद्युत मोटर 
को छोड़ कर अन्य सभी इजोनिर्यारिंग उद्योगो में १९६८ के अन्त तक स्टाक से 
पर्याप्त छूटकारा मिल चुका था। गैर-इजोनियरिंग उद्योग में कच्वा लोहा, जूट 
वस्त्र, फास्फेट्युबेत खाद तथा कास्टिक सोडा को दशा में उत्पादन से स्ठाक का 
अनुपात बड़ता हआ 7या गया। फास्फ्रेट्युक्स खाद तथा' जूठ-वस्त्र को छोड कर 
अन्य सभी उद्योगों मे १६६८ के अन्त तक स्टाक की सामान्य सी स्थिति हो गई 
थी। 


कृषि पर आधारित उद्योगों को अधिक मात्रा मे कच्चा माल उपलब्ध होने के 
कारण, कृषि-क्षेत्र मे आय अधिक होने के कारण, उपभोक्ता पदार्थों की माँग मे वृद्धि 
होने के कारण कुछ इंजीनियरिंग वस्तुओ की निर्यात के लिये तेजी से माग बढने के 
कारण तथा ब्रेक एवं अन्य वित्तीय सस्थाओ से उदारतापूर्ण साख उपलब्ध होने के 
कारण औद्योगिक उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुईं। उत्पादन के बढ़ने के साथ ही कुछ 
औद्योगिक उत्पादनो, जैसे कोयला, इस्पात तथा सीमेण्ट, के मूल्य में भी वृद्धि हुई। 


खा 
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प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के पक्ष मे निर्यात सम्बन्धी उद्योग सहित आयात सम्बन्धी 
उदारता होने के कारण तथा कच्चे माल, कल पूर्जों के लिये भी छूट होने के 
कारण इन उद्योगो मे उत्पादन काफी ऊँचे स्तर पर रहा । 


१६६६ मे उद्योगो पर से लाइसेस हटाने की नीति उन उद्योगो के लिये चालू 
रखी गई जिनकी निर्धारित क्षमता आवश्यकता के अनुरूप अपर्याप्त थी। परन्तु 
ऐसी नीति अपनाते समय यह ध्यान रखा गया कि उन उद्योगों के दि यह छूट 
नही दी जायेगी जिनमे वैेदेशिक विनिमय की आवश्यकता हो अक्षवा जिनका लघु- 
स्तरीय उद्योगो पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा । १६६८-६६ तक लगभग ५० उद्योगों 
पर से लाइसेस हटा दिया गया । लोहा एवं इस्पात कास्टिंग तथा फोर्जिग, स्ट्रक्चरल, 
५० हार्स पावर तक के विद्युत मोटर, वायसकिल तथा उसके पूर्जे, इस्पात इनगॉट 
तथा बिलेद्स (विद्युत भट्टियो द्वारा), शक्ति चालित पम्प, सीने की मशीन तथा 
उसके पूर्जे, सीमेण्ट, कागज, क्ृषि के लिये ट्रैक्टर तथा पावर टिलर, शीशा, वन- 
स्पति, ५० हार्स पावर तक का आन्तरिक दहन इजिन प्रमुख उद्योग थे जिन पर से 
लायसेंस हटा दिया गया । 


औद्योगिक समुृत्थान (7८००ए८५ ) की प्रक्रिया को तेजी से प्रोत्साहित करने 
के लिये रेलवे तथा बोकारो प्रोजेक्ट के द्वारा अग्रिम आडेर दिये गये। भारतीय 
औद्योगिक विकास बैक ने इसी उद्देश्य से पुन बट्टे पर भुनाने की योजना के अन्तगेंत 
सावेजनिक क्षेत्र के उपक्रमो को भी सुविधा प्रदान की | पजीगत तथा इजीनियरिंग 
वस्तुओ के भारतीय निर्यात करने वालो के लिये इस बंक ने प्रत्यक्ष दीघंकालीन 
वित्त प्रदान करने की और गारण्टी देने की योजना ४३ प्रतिशत की रियायती दर 
पर आरभ की । औद्योगिक समुत्थान की दिशा से उदारपूर्ण निर्यात साख सुविधा ने 
तथा अन्य व्यापारिक एवं प्राशुल्किक नीतियो में अनुकूल परिवर्तेनों ने अत्यधिक 
सहायता प्रदान की, जिससे निर्यात की वृद्धि हो सके विशेष रूप से नवीन वस्तुओ 
के निर्माण को इनसे प्रोत्साहन मिला । 


जब निर्माणकर्ताओ ने यह देखा कि उत्पादन की मात्रा गिर रही है, स्टाक 
बढ रहा है, तथा क्षमता का पूर्ण उपयोग नही हो रहा है तो उन्होने विदेशी बाजारों 
की ओर ध्यान देता आरभ कर दिया । १६६५-६६ एवं १६६८-६९ के मध्य इजी- 
नियरिंग पदार्थों का (लोहा एवं इस्पात सहित) निर्यात ४६ करोड रुपये से बढ कर 
१६३ करोड रुपये हो गया अथवा उसभे २५४ प्रतिशत की वृद्धि हुई। लोहा एवं 
इस्पात की वस्तुओं का निर्यात ३९४ प्रतिशत से बढ गया, यातायात के उपकरणों 
का ३२२ प्रतिशत से, गैर-विद्युत मशीनो का १३३ प्रतिशत से तथा विद्युत मशीनों 
का १६० प्रतिशत से बढ़ा। वैसे उद्योगो मे क्षमता के ,अल्प-उपयोग होने की मात्रा में 

भर 
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तथा उनके निर्यात सम्बन्धी प्रयास तथा प्राप्त सफलता मे प्रत्यक्ष सह-सम्बन्ध पाया 
गया । 

पश्चायन का प्रभाव इजीनियरिंग वस्तुओं के आयात पर भी काफी पडा । 
घरेलू मॉग मे कमी आने के कारण तथा अनेक उद्योगों मे क्षमता का पूर्ण उपयोग 
न होने के कारण उनमे विस्तार के लिये योजना को कार्यान्वित करने से रोक 
दिया गया। परिणामस्वरूप, पूंजीगत वस्तुओ तथा मश्षीनों के आयात मे प्र्याप्त 
मात्रा भे कमी हो गई। मशीन तथा यातायात सम्बन्धी उपकरणो का आयात 
१९६५-६६ में ७७७ करोड़ रुपये से घट कर १९६८-६६ में ५१६ करोड़ रुपये हो 
गया । परन्तु रसायनिक पदार्थों तथा औषधियो के आयात पर पश्चायन का प्रभाव 
नही पडा था। खाद का आयात भी माँग मे वृद्धि के कारण अधिक किया गया। घरेलू 
मॉग से पुन बृद्धि होने कारण यह आशा की जाती थी कि प्रमुख एवं पूंजीगत वस्तुओं 
के आयात मे बृद्धि होगी परन्तु ऐसा नही हुआ । १९६९-७० के प्रथम छः माह मे 
प्रमूख एवं पंजीगत वस्तुओ का जैसे लोहा एवं इस्पात, गर-लौह धातु, मशीन तथा 
यातायात सम्बन्धी उपकरणों, आयात मे पर्याप्त कमी झाई। यह इस तथ्य का द्योतक 
है कि उद्योगो मे अभी भी विनियोग मे प्रचुर मात्रा मे वृद्धि नही हुई है । यह भी 
सत्य है कि पश्चायन-काल भे, जो आयात-प्रतिस्थापन की प्रक्रिया आरभ हुई थी, 
उसके कारण उद्योगों मे विस्तार विना पूंजीगत वस्तुओ के आयात के भी सभव 
हो सका है। वैसे यह इस बात पर निभेर करता है कि आवश्यक पूँजीगत वस्तुओं 
में से किन-किन वस्तुओ का हम अब अपने ही देश मे निर्माण करने लगे है। 

पूंजीगत बस्तुओ के आयात मे तो कमी हुईं है परन्तु उसकी अपेक्षाकृत कच्चे 
माल के आयात मे, जैसे कच्चा रबर, लुग्दी तथा रही कागज, वनस्पति तेल, धातु, 
कच्ची धातु एव क्षेप्य, १९६९-७० के प्रथम छ. माह मे वृद्धि हुई है। इससे यह ज्ञात 
होता है कि निर्माणकर्ता बढती हुई घरेलू माँग की पूर्ति हेतु अपनी क्षमता का पूर्ण 
उपयोग करने में लगे हुए है। इससे इस तथ्य का भी पता लगता है कि समृत्यान 
विनियोग की अपेक्षाकृत उत्पादन मे ही अधिक हुआ है। 


परचायन के कारण 


औद्योगिक उत्पादन मे कमी की व्याख्या केवल माँग के सामान्य स्तर में कमी 
के भ्राधार पर ही नहीं किया जा सकता है। पूर्ति पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव 
आयात कर के वस्तुओ को प्राप्त करने मे तथा देशी कृषि सम्बन्धी वस्तुओं मे कमी 
भी इसका महत्वपूर्ण कारण रहा है। पूर्ति की प्रतिकूल दशाये केवल वस्तुओं के 
अश्याव के कारण ही नही थी अपितु कच्चे माल के मूल्य मे वृद्धि होने के कारण भी 


औद्योगिक पश्चायन एवं समुत्थान परे 


रही है। १६६५-६६ मे औद्योगिक कच्चे माल के औसत मूल्य स्तर मे १६% से 
ओर १६६६-६७ मे २१% से वृद्धि रही थी। 

कृषि पर आधारित उद्योग तो अधिकॉश स्थानीय वस्तुओ पर निर्भर थे परन्तु 
अनेक रसायनिक तथा इजीनियरिंग उद्योग बहुत कुछ आयात किये हुए माल 
था उपकरणों पर निर्भर थे। वैदेशिक विनिमय कम प्राप्त होने के कारण इन वस्तुओं 
की पूति १६६५-६६ मे अत्यन्त कम हो गई थी और उससे भी अधिक० १६६६-६७ 
में रही । यद्यपि कच्चे माल, कल-पूर्जो एबं उपकरणों के आयात के सम्बन्ध में 
१६६६ के अन्त तक उदारपूर्ण नीति अपनाई जा चुकी थी परन्तु उसका वास्तविक 
परिणाम तो काफी समय के पश्चात्‌ ही प्राप्त हो सका । 

कृषि-फसल के “असफल हो जाने के कारण औद्योगिक वस्तुओं की पूर्ति 
में ही अभाव नही रहा था अपितु परिणामस्वरूप क्रय-शक्ति भे' कमी हो जाने 
के कारण विनिर्मित वस्तुओं का बाजार भी सकुचित हो गया । वस्तुओं के उत्पादन 
मे कमी आ जाने से परिवहन सेवाओं की माँग भी कम हो गई और इसका प्रभाव 
रेलवे वैगन, ट्रैक्टर, टायर तथा ट्यूब उद्योग पर प्रचुर मात्रा मे पड़ा । पूँजी 
निर्माण की प्रक्रिया की सामान्य गति धीमी होने के कारण यातायात सम्बन्धी 
उपकरणो के उत्पादन से भी कमी आई थी । 


साव॑ंजनिक क्षेत्र मे विनियोग के सम्बन्ध मे, जो कि कुल राष्ट्रीय विनियोग 
का ६६% था, द्वितीय योजना तथा तृतीय योजना के प्रारभिक वर्षों मे जो 
विस्तार की गति थी उसे चालू न रखा जा सका | साथ ही, सतत्‌ सूखा पड जाने 
के कारण बजट सम्बन्धी असन्तुलन भी हो गया और परिणामस्वरूप सरकारी 
व्यय मे भी कमी आ गई। १६६६-६७ में [/076८078९ "टाछावों ० 8प्रणएण7८5 
574 7089089/5 के द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों के लिये जो पूँजीगत वस्तुओं 
का क्रय किया जाता था उसमे भी ८5% से कमी आ गई थी । सरकारी' व्यय 
कम हो जाने के कारण निजी क्षेत्र से विभिन्न उद्योगो के लिये बाजार और 
सकीण्ण हो गया । 

निजी विनतियोग का स्तर भी कम हो गया था। आयात किये गये 
उपकरण की रुपये मे लागत अधिक होने के कारण, भावी वर्षों में माँग की 
अनिश्चितता होने के कारण तथा प्रोजेक्ट-लहायता कम उपलब्ध होने के कारण, 
निजी क्षेत्र मे सभाव्य विनियोक्‍्ताओं में विश्वास कम हो गया । अनेक संस्थाओं 
मे लाभ की दर कम हो गई जिससे भावी विनियोग के लिये उपलब्ध धनराशि 
कम हो गई और नवीन विनियोग के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने में भी ल्पेग 


हतोत्साहित रहे । 


८४ भारत की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था 


जून १६६६ में रुपये के अवमूल्यन होने से पूर्व अनेक सस्थाओं में लाभ 
की दर पर्याप्त ऊँचे स्तर पर थी यद्यपि पूर्ण क्षमता का उपयोग वे नहीं कर 
पा रहे थे। अवमूल्यन के पश्चात्‌ लाभ की मात्रा मे भी कमी आ गई। 
औद्योगिक वस्तुओ के अधिकाधिक झायात की व्यवस्था होने के कारण उत्पादन 
में विस्तार के लिये आधार बनाया गया था और लाभ की दर बढने की भी 
सभावना भी परन्तु इसका लाभ अनेक उद्योग इस कारण से नहीं उठा पाये 
कि माँग मे कमी आ गई थी । 


जब कि अर्थव्यवस्था मे विनियोग की राशि मे कमी आई, पूँजीगत 
वस्तुओं के निर्माण की औद्योगिक क्षमता बढती ही गईं ,क्योकि १६६० में जो 
प्रायोजनाये आरभ की गई थी उनमे उत्पादन आरभ होने लगा था। इनमे से 
अधिकाँश योजनाये इस मान्यता पर आधारित थी कि तेजी से विस्तार होने के 
कारण पूजीगत वस्तुओ की माँग बढेगी, परन्तु इन प्रायोजनाओ को तभी पूरा 
किया जा सका जब कि पूंजी-निर्माण अल्प था, और उनके सम्मुख विपणन 
की समस्या थी। 


सार्वजनिक एवं निजी. विनियोग में कमी आने के कारण अनेक 
इजीनिर्यारिंग वस्तुओ के माँग में पर्याप्त मात्रा में कमी आ गई। परन्तु कृषि 
सम्बन्धी मशीन तथा भ्रन्य सम्बन्धित वस्तुओं के सम्बन्ध में ऐसा नहीं था। 
ट्रैक्टर, डीजल इजिन, शक्ति चालित पम्प, तथा उर्वरक भ्रादि उद्योगों मे तृतीय 
योजना के पश्चात्‌ दो वर्षों मे विकास की दर ऊँची रही । यह इस कारण 


भी था कि सरकारी प्रायोजनाओं में कृषि को उच्च प्राथमिकता प्रदान की 
गई थी । 


कुछ सीमा तक पश्चायन उन नीतियो का परिणाम था जिन्हें सरकार तथा 
व्यापार ने १९५८-६२ की तेजी अथवा व्यापार-उत्कर्ष के काल में अपनाया था। 
लोग जब सुखी होते है तो अधिक आशुविश्वासी होते है। उसी प्रकार तेजी के 
काल में अधिकता के साथ कार्य करने की भावना प्रबल होती है हम चाहे कितनी 
ही सावधानी के साथ अपनी योजना क्यो न बनाये । सरकार ने विभिन्न वस्तुओं 
एवं सेवाओं के लिये अ्थंव्यवस्था की आवश्यकता से कही अधिक अनमान 
लगाया । उद्योगों ने उन अनुमानों का सावधानी के साथ मूल्यांकन नहीं किया 
और उत्त प्रायोजनाओं को उसी प्रकार कार्यान्वित करना आरभ कर दिया। 
शग के ऐसे अनुमान को स्वीकृत करने के कारण अनेक उद्योगों में श्रतिरिक्‍त 
क्षमता स्थापित हो गई। सार्वजनिक तथा निजी तथा दोनो ही क्षेत्रों में अति- 


औद्योगिक पश्चायन एवं समृत्थान <५ 


विनियोग तथा श्रति-क्षमता होने के कारण अर्थव्यवस्था मे अनेक प्रकार से 
असन्तुलन झा गया । 

१६६५-६६ मे राष्ट्रीय आय मे कमी आ जाने से और दो बार सूखा पड़ 
जाने के कारण उपभोक्ता वस्तुओं के माँग में भी कप्ती आ गई । यातायात 
सचालन के आय पर तो अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पडा। यातायात के लिये 
वस्तु की मात्रा मे कमी हो जाने के कारण, रेलवे की आय भी कैम हो गई । 
इसका परिणाम यह हुआ कि आवश्यक वस्तुओ के लिये रेलवे का आर्डर कम 
होने लगा । ३०,००० वैंगन की अपेक्षाकृत उसके आधे वैगन के लिये ही रेलवे 
ने आड्डर दिये उसी प्रकार ट्रक की मॉग भी ४०,००० से घट कर २०,००० ही 
रह गईं। एक क्षेत्र मे मॉँग की कमी आ जाने से श्रखलित अभिक्रिया हुईं। इस 
प्रकार कास्टिंग, फेजिंग तथा अनेक प्रकार के उपकरणों की मॉग में कमी 
आ गई और धीरे-धीरे पश्चायन सम्पूर्ण इजीनिर्यरिंग उद्योग पर छा गया । 


पिछले दी शतक मे सुरक्षित बाजार होने के कारण, अनेक सस्थाओ में 
अतिरिक्त स्टाफ नियुक्त करने की, अधिक स्टाक रखने की, उपभोक्‍ताओ की 
उपेक्षा करने की प्रवृत्ति आ गई थी। उद्योग सरकार की ओर विक्रेताओं का 
बाजार बनाये रखने के लिये देख रहा था। साथ ही, बहुत बडे तथा सुरक्षित 
बाजार होने के कारणा, उद्योगपति निर्यात की ओर ध्यान ही नही दे रहे थे । 


औद्योगिक समुत्थान के लिये नीति 


पश्चायन का सामना करने के लिये सरकार ने अपनी नीति को विभिन्न 
उद्योगो मे विकास की दर का पता लगाने के पश्चात्‌ ही बनाया | कुछ दशाझओरो में 
पूति सम्बन्धी कठिनाइयाँ थी, कुछ दशाओ में निर्मित माल के भाँग की कमी 
थी और साथ ही निर्माण के लिये आवश्यक कच्चे माल की पूर्ति भी नही हो 
रही थी | सरकार की नीति की प्रमुख बाते निम्नलिखित थी : (अ) प्राशुल्किक 
एवं मोद्रिक उपायो के माध्यम से सम्पूर्ण प्रभावकारी मॉग पर सतत नियन्रश 
रखना; (ब) सावंजनिक क्षेत्र द्वारा निजी क्षेत्र के फर्मो के पास अग्रिम से 
आर्डर देना, (स) उच्च प्राथमिकता वाले इजीनियरिंग वस्तुओ के घरेलू मॉग 
को प्रोत्साहित करने के लिये कुछ साख सम्बन्धी उपायो को अपनाना; (4) 
उद्योगो पर नियत्रण को कम करना जिससे कि वे अपने उत्पादतों को बाजार 
की स्थिति के अनुरूप समजित कर सके, तथा (इ) निर्यात-प्रोत्साहन के लिये 
पुन बल देना जिससे कुछ वस्तुओ की घरेलू मॉग की पति की जा सके | 


८६ भारत की औद्योगिक अर्थे-व्यवस्था 


कुछ निश्चित वर्गों के मशीन तथा उपकरणो की घरेलू माँग को बढाने के 
लिये अथवा प्रोत्साहित करने के लिये कुछ निर्दिप्ट साख सम्बन्धी उपायो के 
माध्यम से प्रयत्त किया गया । औद्योगिक विकास बेक ने पूंजीगत उपकरणों की 
बिक्री के लिये आस्थगित भुगतान की योजना के सम्बन्ध में उदारपूर्ण नीति 
अपनाई । इस सम्बन्ध में सहायता को और विस्तृत करने के लिये 
कृषि सम्बन्धी औजारो की दशा में व्यवहार की न्यूनतम राशि की शर्ते को समाप्त 
कर दिया और अन्य *दशाओं में उसे कम कर दिया । जूट, वस्त्र, चीनी, सीमेण्ट 
तथा कागज उद्योग के लिये मशीन एवं सयत्र की बिक्री के सम्बन्ध में अधिकतम 
समय, जिसके लिये पुनवित्त प्रदान किया जा सकता था, को बढा कर सात वर्ष 
कर दिया गया । इस बैक ने ऋण के पुनवित्त के लिये एक और योजना आरभ 
की जिसके अन्तर्गत यह सुविधा मोटर गाडी के निर्माणकर्ताओ अथवा स्वीकृति 
प्राप्त किराया क्रम कम्पनियों को मोटर गाडी के विक्रय के लिये प्रदान किया 
जिससे कि व्यावसायिक मोटर गाडी की माँग बढ सके । 


उद्योग (विकास एवं नियमन) अ्रधिनियम के अन्तर्गत प्रतिबन्धों भे मई 
१९६५ मे और पुन. अक्तूबर १९६६ में छूट दिया जिससे कि फर्म अपने उत्पादन 
का विभिन्नीकरण कर सकें। इस नीति को दिसम्बर १६६७ मे और अधिक 
उदारपूर्ण बनाया गया और इस' प्रकार विभिन्नीकरण के लिये स्वीकृति दी गई 
चाहे उसके लिये कच्चे माल का अतिरिक्त आयात ही क्यो न करना पडे, यदि 
नवीन पदार्थ मई १९६६ में तैयार की गई प्राथमिकता की सूची में सम्मिलित 
हो। 

सरकार की नीति का एक प्रमुख अंग यह भी था कि उन उद्योगों को 
निर्यात के लिये प्रोत्साहित किया जाय जिनकी वस्तुओ की घरेलू माँग तो कम 
थी परन्तु पति अधिक थी। यह उस उद्देश्य से किया गया कि अतिरिक्‍त क्षमता 
की अस्थायी समस्या समाप्त हो सके और साथ ही साथ अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में 
भी भारतीय वस्तुओ को उचित स्थान प्राप्त हो सके । निर्यात-प्रोत्साहन के लिये 
अनेक उपाय किये गये, जैसे साख सम्बन्धी सुविधा प्रदान करना, नकद रुपये 
के रूप में सहायता की दर तथा क्षेत्र का समजन करना तथा प्रन्य प्रवतंन 
सम्बन्धी उपाय । 

आयात के लिये उदारपूर्ण नीति को, जो कि जून १६६६ में रुपये के अव- 
मूल्यन के पश्चात्‌ अपनाई गई थी, अगले दो वर्षों में भी श्रपनाई गईं। इसका 
प्रमुज्न उद्देश्य निर्यात के क्षेत्र मे तथा अन्य प्रमुख उद्योगों में उत्पादन के स्तर 
को ऊँचा रखते के लिये कच्चे माल, उपकरण तथा कल-पुर्जों के आयात की 


औद्योगिक पश्चायन एवं समुत्थान ८७ 


सुविधा प्रदात करना था। १६६७-६८ की झायात नीति के अन्तर्गत प्राथमिक 
उद्योगों को लाइसेस प्रदान करने की प्रणाली को और सरल बनाया गया तथा 
उन इकाइयो को जब और जैसे लाइसेस की आवश्यकता हो उसे प्रदान कर 
निश्चितता का तत्व प्रदान किय। गया । दिसम्बर १६६७ में सरकार ने उत्पादन 
के विभिन्नीकरण की शर्तों मे और छट देकर इसे उत्पादन के २५% तक कर 
दिया । नवीन इकाइयो को लाइसेस सम्बन्धी प्रावधानों से ही मुक्त नही किया 
गया अपितु उन्हें प्राथमिकता के आधार पर कच्चा माल तथा सतुलन सम्बन्धी 
उपकरणो के आयात के लिये अतिरिक्त सुविधा भी प्रदान की गई । उद्योग 
अपने उत्पादनों का व्विभिन्नीकरण नवीन वस्तुओ का निर्माण करके कर सकते 
थे और इसके लिये लाइसेस की आवश्यकता न थी यदि वह वस्तु प्राथमिक वर्ग 
मे हो और उसके लिये सामान्यतया भ्रतिरिक्त मशीन एवं सयत्र की स्थापना 
की आवश्यकता न हो और साथ ही विभिन्नीकृत उत्पादन कुल उत्पादन के २५% 
से अधिक न हो । यदि निर्दिष्ट सीमा से अधिक के लिये विभिन्नीकरण 
करना हो तो उसके लिये सरकार से पू्व॑-स्वीकृत प्राप्त करना आवश्यक 
था। 


सरकार ने पश्चायन की समस्या को दूर करने के लिये रेलवे वैगन के 
लिये अग्रिम आर्डर दिये और साख के सम्बन्ध में कुछ छूटे भी दी । निजी 
उद्योगपतियो के साथ मिल कर सरकार ने विदेश मे राजधानियों मे विक्रय 
एजेंसी की स्थापना करने का निर्णय लिया जिससे कि पश्चायन का सामना करने 
के लिये निर्यात को प्रोत्साहित किया जा सके । भारतीय मशीनों तथा अन्य 
वस्तुओं को रखने के लिये विदेशों मे गोदाम की व्यवस्था करने के लिये 
प्रस्ताव रखा गया जिससे कि सभाव्य क्रेता अपने ही देश में उनका निरीक्षण 
कर सके । 


अनेक उद्योगों के लिये सरकार ने मूल्य मे वृद्धि करने की अनुमति भी 
प्रदान की । सूती वस्त्र, कोयला, चीनी, लोहा एवं इस्पात, मोटर, ट्रक तथा 
कागज उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि करता सरकार ने मान 
लिया | मई १९६७ से, इस्पात पर मूल्य एवं वितरण सम्बन्धी सभी नियंत्रण 
को हटा दिया गया । जुलाई १६६७ मे विभिन्न प्रकार के कोयले पर मूल्य एवं 
वितरण सम्बन्धी नियत्रण को हटा लिया गया । १६६७-६८ के लिये कपास 
पर से साविधिक नियत्रण को हटा लिया गया। चीनी के सम्बन्ध में उस गद्ने 
के न्यूनतम मल्य को २१२ रुपये प्रति मन से बढ़ा कर २७५ रुपये कर दिया 
गया जिस पर ६४ % या कम रस की प्राप्ति थी। साथ ही चीनी फेक्टरी 
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पर से उत्पादन कर को कम कर दिया गया । नवम्बर १६६७ से चीनी पर 
झाशिक नियत्रण ही रखा गया। ४०% चीनी पर से नियत्रण उस समय हटा 
लिया गया था (१६६८-६९ के लिये सितम्बर १६६८ मे घटा कर ३०% कर 
दिया गया था ) 

औद्योगिक लाइसेसिंग की विधि में परिवतेन' के सम्बन्ध मे सिफारिश देने 
के लिये एक पैनेल की नियुक्ति की गई। विदेशी सहयोग के सम्बन्ध में भी 
विधि में परिवर्तन किया जा रहा है तथा विदेशी विनियोक्ताओ की आवश्यक- 
ताओ की पूति हेतु एक संगठन भी स्थापित किया जा रहा है। 

औद्योगिक समुत्यान के लिये अश्रपनायें गये उपाय सक्षेप में निम्नलिखित 
है -- 

(१) उद्योगों के लाइसेसिंग के लिये जो उदारपूर्ण नीति मई १६६६ भे 
अपनाई गई थी उसे १९६७-६८ तथा १६६८-६६ में भी चालू रखा गया। १९६८- 
६९ तक लगभग ५० उद्योगों पर से लाइसेस हटा लिया गया। उनसे से प्रमुख 
है लोहा एवं इस्पात कास्टिंग तथा फोजिंग, इस्पात पिंड तथा बिलेट, 
विद्युत मोटर (५० हासंपावर तक), सायकिल तथा उसके उपकरण, शक्ति- 
चालित पम्प, सीमेण्ट, कागज, वनस्पति, शीशा, कृषि सम्बन्धी ट्रैक्टर तथा 
टिल्स । 

(२) दिसम्बर १६६७ मे, उत्पादन के विभिन्नीकरण के लिये शर्तों में 
छुट दी गई चाहे उसके लिये वेदेशिक विनिमय की आवश्यकता हो । इस 
प्रकार उद्योगो के लिये कच्चे माल की आयात की व्यवस्था की गई। 

(३) जुलाई १९६७ मे, विभिन्न प्रकार के कोयले पर से मूल्य एवं 
वितरण सम्बन्धी नियत्रण हटा लिये गये । 


(४) सभी प्रकार के व्यावसायिक सोटर-गाड़ियो (३ टन और उससे 
अधिक तथा जीप पर से मूल्य एवं वितरण सम्बन्धी नियंत्रण हटा लिया 
गया । 

(५) मई २, १६६८ से, सूती वस्त्र के उत्पादन के विनियत्रित भाग 
को ६०% से बढा कर ७५% कर दिया गया। साथ ही, नियत्रित वर्ग में 
आने वाले बस्त्रों के मूल्य पर सरकार ने २% से वृद्धि की । 

(६) मई ६, १६६८ से सभी प्रकार के कागज पर से मूल्य नियत्रण 
सरक्तार ने हटा लिया । परन्तु स्रीमेण्ट के मूल्य एज वितरण पर नियत्रण जूलाई 
११९६८ से फिर लगा दिया गया । 
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(७) पूजीगत वस्तुओं के तथा इजीनियरिंग उद्योग में माँग को प्रोत्माहित 
करने के लिये निजी फर्म पर सावंजनिक क्षेत्र के द्वारा अग्रिम आर्डर दिये गये 
और साथ ही बैक के ऊपर ऋण के सम्बन्ध में जो नियंत्रण थे उन पर भी छूट 
दी गई यदि ऋण इजीनिर्यरिंग उद्योग की वस्तुओ की प्रतिभूति पर दिया गया 
हो। डे 

(८) औद्योगिक समुत्थान की प्रक्रिया को सहायता पहुचाने के लिये रेलवे 
तथा बोकारो प्रोजेक्ट के द्वारा अग्रिम आड्डेर दिये गये । 

(९) भारतीय औद्योगिक विकास बेक ने पूँजीगत तथा इंजीनियरिंग 
वस्तुओ का निर्यात करने वालो के लिये नई योजना चलाई। इसके अन्तर्गत यह 
भ्रन्य बैंको के साथ प्रत्यक्ष दीेकालीन वित्त तथा गारण्टी की सुविधा ४३ प्रतिशत 
की रियायती दर से देता आरभ किया । 


समृत्थान का मुल्याकन 


पश्चायन की प्रवृत्ति से समृत्थान अभी तक आशिक ही रहा और अभी 
भी अनेक उद्योग अपनी क्षमता से नीचे काम कर रहे है। सितम्बर १९६८ मे, 
औद्योगिक वित्त निगम के भअ्रध्यक्ष ने औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति का और भी 
निराशाजनक चित्र प्रस्तुत किया। उन्होने उल्लेख किया कि अब भी श्रौद्योगिक 
उद्यमी न तो नवीन प्रायोजनाओ की स्थापना के लिये तत्पर है और न ही 
विद्यमान क्षमता का विस्तार करने के इच्छुक है और इसके कारण ये है कि 
अनेक उपक़मो मे अभी भी प्री क्षमता का उपयोग नही हो पा रहा है और 
माँग के स्तर मे भी कमी आई है | विशेषकर पूंजीगत वस्तुओं की माँग में और 
साथ ही मजदूरी एवं लागत मे भी वृद्धि हुई है । स्थिति की गभीरता के आभास 
इससे भी होता है कि ऋण के पु]नभूगतान तथा ब्याज के भुगतान की अ्रदायगी 
न करने करने वालो की सख्या बढती ही जा रही है। साथ ही केन्द्रीय तथा 
राज्य सरकारो ने भुगतान न होने पर जो गारण्टी दी थी उसे भी वे पूरा नही 
कर रहे है। इन सब तथ्यो से यही ज्ञात होता है कि उद्योगो को इन कठिताइयो 
को दूर करने मे अभी और समय लगेगा। १६६८ के आरभ मे अश-बाजार मे 
तेजी आई थी परन्तु उसके कारण भी विनियोक्ताओ से नवीन निर्गेमन के लिये 
पर्याप्त पूजी नही प्राप्त हो पाई और परिणामस्वरूप कम्पनियों को ऋण पूँञजी पर 
ही अधिकाधिक निर्भर रहना पडा। इसके लिये ऋणपत्र निर्ममित करना पड़ा 
और स्थिर ब्याज सहित अश निर्गेमित करना पड़। जिनपर वित्तीय ससस्‍्थाओं 
का समर्थन प्राप्त था। 
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विकास प्रक्रिया की प्रगति मूल्य सम्बन्धी स्थिरता तथा घरेलू बचत एव 
विनियोग की दर मे वृद्धि पर बहुत कुछ निर्भर है। उपलब्ध साधनों का सचरण 
तथा विनियोग हेतु उपलब्ध कोष का वितरण सभी क्षेत्रों मे उचित उग से तभी 
सभव हो सकता है जब कि बैंकिंग तथा वित्तीय सस्थाओ की कार्य प्रणाली में 
आवश्यक समजन किया जाय । 


हमारी अर्थ ध्यवस्था निकट भविष्य मे वर्तमान सकठ से मुक्त हो पायेगी, 
इसमे अभी पर्याप्त सदेह है। १६६८-६९ की कृषि दशा ने और भी अनिश्चितता 
उपस्थित कर दी है । साथ ही उन राज्यों मे सूखा पडा जो कि सामान्यतया 
अतिरिक्त उत्पादन करते है। कुछ राज्यो मे बाढ के कारण भी उत्पादन में 
कमी आई है। इस बात का भी भय है कि मानसून के असफल हो जाने के 
कारण कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में शक्ति भी उपलब्ध न हो पायेगी | भावी कृषि 
फसल के सम्बन्ध मे यदि जो भय है यदि वेसा ही रहा तो उसका गभीर परिणाम 
औद्योगिक उत्पादन तथा निर्यात पर पडेगा । 


गत वर्षों मे तेजी या व्यापार-उत्कर्ष के काल में उद्योगों ने जो 
अनियमिताये की उनका निवारण अब हो जाना आवश्यक है। अतिरिक्त कर्म- 
चारियो को नियुक्त करना, उत्पादन को अक्षमता के साथ करना, स्टाक पर 
अपर्याप्त नियत्रण होना, अनुपयुक्त विपणि एवं विक्रय नीतियो का पालन करना 
ऐसी ही कुछ भ्रनियमितताये रही है । यह अति आवश्यक है कि लागत को कम 
करने के' लिये उद्योगो की गभीरता के साथ प्रयत्न करना चाहिए । इस सम्बन्ध 
मे सरकार को भी सक्रिय सहयोग देना चाहिए । गत वर्षों में, बाजार के सम्बन्ध 
मे भावी स्थिति की जानकारी के लिये सरकार तथा योजना आयोग पर उद्योग 
अत्यधिक निर्भर रहा है और उसका परिणाम भी उन्हें हाल मे ज्ञात हो गया 
है । उन्हे चाहिये कि घरेलू बाजार की स्थिति एवं प्रवृत्तियों का थज्ञानिक 
झ्रध्ययन वे स्वय करे और उसके अनुरूप ही अपनी विक्रय नीतियो को तैयार 
करे । निर्यात के सम्बन्ध में भी सुचार योजना आरभ से ही तैयार कर लेनी 
चाहिये । अस्थायी तौर पर माल के न बिकने पर निर्यात करने की ओर ध्यान 
देना असगत है । साथ ही, आमीण क्षेत्रो बाजार का विकास करना अत्यधिक 
हितकर होगा । इसके लिये उचित सर्वेक्षण की आवश्यकता है और प्रारभ कम- 
मुल्य परन्तु लोकप्रिय वस्तुओ से करना चाहिये । केवल शहरों का विकास' करना 
चीहिये जब कि इतना बडा ग्रामीण क्षेत्र पिछडा हुआ हो व्याय सगत नहीं लगता 
है | भ्रन्त मे यह भी आवश्यक है कि व्यापार-जगत में विश्वास कों और भी प्रबल 
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बनाया जाय इसके लिये राजनीतिक स्थिरता, उदारपूर्ण प्राशल्किक एवं मौद्विक 
नीतियो का अपनाया जाना तथा व्यापार एव सरकार के मध्य आवश्यक एवं 
पारस्परिक सहयोग एवं विश्वास का बढाना अति आवश्यक है। 


भ्राथिक सर्वेक्षण (१९६९-७०). इस सर्वेक्षण के अनुसार १९६९-७० मे 
औद्योगिक उत्पादन में ७५ प्रतिशत से वृद्धि होने की आशा है। इसमे कुछ निर्दिष्ट 
क्षेत्रों मे औद्योगिक क्षमता भे विस्तार करने की अति आवश्यकता थी और विशेष 
बल दिया गया है जिससे कि तेजी से बढती हुई माँग की श्रपेक्षाकृत पूि अधिक हो 
सके । इन निर्दिष्ट क्षेत्रों मे विस्तार की आवश्यकता होगी यद्यपि उद्योगों भे' अति-- 
रिक्त क्षमता है । इस सर्केक्षण में इस बात पर बल दिया गया है कि प्रमुख वस्तुओं 
का, जैसे इस्पात, कच्चे रेशे तथा अल्यूमूनियम , अभाव तेजी से बढता जा रहा है । 
इस बात का सुझाव दिया गया है कि इस सम्बन्ध भे सामयिक कार्यवाही करना 
आवश्यक है जिससे की उपभोक्ता पदार्थ उद्योगो मे इस प्रकार का अभाव न हो सके 
इसीलिये निकट भविष्य मे इनकी क्षमता को बढाना आवश्यक है। खाद उद्योग के 
सम्बन्ध मे क्षमता के विस्तार को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये और अस्थायी 
अधिक्य होने के कारण इसे स्थगित करके निश्चित नही होना चाहिये। 


विनियोग-वातावरण मे पर्याप्त उन्नति हुई है। कम्पनियों की काये सम्बन्धी 
रिपोर्ट उत्साहजनक रही है और स्टाक बाजार मे तेजी की प्रवृत्ति पाई गई है। 
परन्तु १६६९-७० मे पूँजी निर्गेगनन तथा पूजी को प्राप्त करने के बारे मे स्त्रीकृति 
के आँकडे इस बात को सूचित नही करते है कि विनियोग मे पर्याप्त वृद्धि हुई है। 
सर्वेक्षण भे इसे विरोधाभासी परिस्थिति के रूप मे माना गया है। इसका कारण 
यह हो सकता है कि पश्चायन से जो उद्यमियों के विश्वास को आधात' पहुँचा था 
वह अभी दूर नही हुआ है। विनियोग मे इस अन्तर का दूसरा सभाव्य कारण यह 
बताया गया कि वैदेशिक विनिमय वित्त के लिये आवश्यक व्यवस्था करने मे 
कठिनाई रही है क्योकि पर्याप्त प्रोजेक्ट सहायता नहीं मिल पाई है। 


औद्योगिक उत्पादन में अनुकूल परिवर्तेन होना इस बात का द्योतक है कि विनि- 
योग वातावरण में भी उन्‍तति हो रही है। औद्योगिक उत्पादन मे समुत्थात की 
प्रक्रिया, १६६६ और १६६७ मे पश्चायन से, १९६८ मे प्रारभ हुईं। १९६६ में अनेक 
उद्योगो मे और भी प्रगति हुई। कुछ उद्योगो मे (जैसे इस्पात) उत्पादन में विस्तार 
क्षमता सम्बधी अवरोध के कारण सभव नहीं हो पाया । इस्पात का अभाव ऐसे 
समय मे हुआ जब कि भारत ने निर्यात बजार में अपने कदम ही रखे थे। यद्यपि? 
लोहा एव इस्पात केन्द्र उत्पादन मे वृद्धि हुई है, फिर भी बार तथा विलेट का अभाव 


8२ भारत की औद्योगिक अर्थ॑-व्यवस्था 


रहा है। ऐसा इसलिए अनुभव हुआ क्योकि इनकी माँग बढ गईं थी और लघु- 
स्तरीय क्षेत्र मे निर्माण का कार्य पर्याप्त मात्रा मे हो रहा है । 

१६६६-७० मे किये गये आयात के आँकड़ो को देखने से यह ज्ञात होता है 
कि कच्चे माल तथा उपकरणों के स्टाक का पर्याप्त मात्रा मे उपयोग हो चुका है 
और यदि औद्योगिक उन्‍नति की गति को बनाये रखना है तो उनकी पूति करना 
आवश्यक 'हे । ऐसी आशा की जाती है कि उपकरण, पूर्जो तथा कच्चे माल के लिए 
आयात की लायसेंसिग मे जो वृद्धि हुई उससे इस सम्बन्ध मे सहायता मिल सकेगी | 


१६७०-७१ के लिये नियत कार्य की रूपरेखा बताते हुए सर्वक्षण मे यह 
बताया गया है कि नवीन क्षमता का आवश्यक सृजन किया जाना चाहिए जिससे 
अभाव को दूर किया जा सके। इसके लिए चुने हुए उद्योगो की औद्योगिक क्षमता 
मे विस्तार किया जाना चाहिए। विशेष रूप से इस्पात एवं रसायनिक खाद 
के उद्योगो का विस्तार किया जाना चाहिए। यद्यपि अनेको उद्योगों मे अतिरिक्त 
क्षमता विद्यमान है और उनमे विभिन्नीकरण भी हो चुका है, फिर भी औद्योगिक 
क्षमता में विस्तार करना आवश्यक है जिससे माँग की अपेक्षाकृत पूति अधिक 
हो सके। 


अध्याय ६ 
अ्रौद्योगिक विकास एवं चतुर्थ योजना, 


चतुर्थ पचवर्षीय योजना को १९६६-६७ से आरभ किया जाना था परन्तु देश 
की आशिक स्थिति में सामान्य अवनति होने के कारण उसे कार्यान्वित किया जाता 
स्थगित कर दिया गया + यह तय किया गया कि चतुर्थ योजना अप्रैल १६६९ से 
कार्यान्वित की जायेगी । 

भई १९६८ में, योजना आयोग ने [2702० ६0 (76 #०एाफ४ फट १९४7० 
9]80 प्रकाशित किया। इसमे इस बात पर बल दिया गया कि चतुर्थ योजना का 
प्रमुख उद्देश्य स्थिरता सहित विकास करना होगा । तीन वाधषिक योजनाओ के पश्चात्‌ 
चतुर्थ योजना का तैयार किया जाना निर्धारित किया गया । चतुर्थ योजना का 
एक प्रमुख उद्देश्य यथासभव तेजी के साथ आत्म-निर्भरता लाना है। इस योजना 
में यह विचार प्रकट किया गया है कि औद्योगिक क्षेत्र का विकास ८-१० ९ प्रतिवर्ष 
की दर से किया जा सकता है क्योकि गत तीन वर्षों मे अपेक्षाकृत धीमी प्रगति रही 
है और अब झद्योगिक सरचना मे गत वर्षो की अपेक्षाकृत अधिक विभिन्नीकरण हो 
चुका है। ८५-१०% प्रतिवर्ष की दर से यह वृद्धि, जैसा कि गत वर्षों मे हुआ है, पूर्ण 
व्यावहारिक है । 

चतुर्थे योजना के अन्तगंत औद्योगिक विकास की भ्रमुख नीति औद्योगिक नीति 
प्रस्ताव १९५६ से ही प्रभावित होगी । चतुर्थ योजना का उद्देश्य होगा . (१) उन 
परिस्थितयों को लाना जिससे कि अब तक प्राप्त क्षमता का अधिकतम उपयोग हो 
सके; (२) यह देखना कि नवीन विनियोग योजना के अन्तर्गत निर्धारित प्राथमिक- 
ताओं के अनुरूप ही हो रहा है और उसके लिये निर्माण-काल के सम्बन्ध मे पर्याप्त 
व्यवस्था कर ली गई है, विशेष रूप से, उस ओर हो रहा है जिससे निर्यात बढ़ने की 
और आयात पर निर्भरता कम होने की सभावना हो; (३) उद्योगों के स्वामित्व 
एवं नियत्रण को अधिकाधिक विसरित करा तथा विस्तृत क्षेत्र पर उद्यम-क्षमता 
को प्रोत्साहित करना; तथा (४) इन सभी लक्ष्यों को न्यूनतम नियत्रण से उपलब्ध 
करना। 

चतुर्थ योजना काल में औद्योगिक विकास के लिये कार्य-योजना ऐसी होनी 
चाहिए कि औद्योगिक विकास में आत्म-निर्भेरता के लिये आवश्यक औद्योगिक एवं 
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तकनीकी क्षमता एवं योग्यता बढ सके, निर्यात बढाने के लिये तथा आयात सीमित 
करने की दिशा मे क्षमता को सतत बढाया जा सके, तथा पूंजीगत एवं व्यक्तिगत 
साधनो को इस प्रकार से सगठित किया जा सके कि देश मे औद्योगीकरण यथा-सभव 
विसरित हो सके । 

प्रथत्ष दो उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु, निजी एवं साव॑जनिक क्षेत्र के लिये कार्यक्रम 
तैयार किये जॉयग्रेब। नवीन प्रयोजनाओ को विस्तृत अध्ययन के पश्चात्‌ तैयार किया 
जायगा तथा उनके लिये वित्त, पूर्ति एवं अन्य सुविधाओं की पूर्ण व्यवस्था की 
जायेगी । इस वर्ग मे सम्मिलित उद्योगो के लिये योजना के अन्तर्गत लक्ष्य को 
विस्तारपूर्वेक निर्धारित किया जायगा । सावंजनिक क्षेत्र कें सभी उपक्रमो के लिये 
विस्तारपूर्वेक लक्ष्य, वाषिट बजट, वित्तीय एवं भौतिक, तैयार किया जायगा। 

शेष उद्योगों के लिये, उद्योग से परामर्श करके केवल निर्देशात्मक लक्ष्य 
तैयार किये जायेगे । निजी क्षेत्र मे औद्योगिक कार्यक्रम को नीति के सामान्य ढाचे 
के अन्तर्गत विकास करने के लिये छोड दिया जायगा। 

अब तक सार्वेजनिक क्षेत्र भे अधिकाश विनियोग इस्पात, कोयला, लिग्नाइट, 
तेल, भारी विद्युत उपकरण सहित भारी इजीनियरिग तथा उर्वरक आदि जैसे उद्योगों 
के विकास के लिये ही किया गया है । चतुर्थ योजना में उन क्षेत्रों मे विनियोग के 
अन्तगं त चालू कार्यक्रमों पर व्यय, स्वीकृत योजनाओं पर व्यय, उर्वरक तथा अन्य 
कृषि सम्बन्धी वस्तुओ के क्षेत्र मे कमी को दूर करने के लिये व्यय करना तथा पचम 
योजना के लिये अग्निम कार्ये के लिये व्यय करना श्रादि आयेगा। 


बडे सार्वजनिक क्षेत्र के प्रायोजनाओं की क्षमता का अधिकाधिक उपयोग 
करना जिससे कि उनसे उचित प्रतिफल मिल सके ऐसी समस्या हैं जिस पर समु- 
चित ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है। इसके लिये बाजार सम्बन्धी ज्ञान का 
बढाना तथा बाजार का विस्तार करना सावंजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिये अति 
आवश्यक है। आस्थगित भुगतान के लिये वित्त प्रदान करने की समस्या का परीक्षण 
करता आवश्यक है क्योकि उन्नतिशील देशो को हमारे निर्यात को लेने के लिये साख 
सबन्धी सुविधा की आवश्यकता हो सकती है। 

सावंजनिक तथा निजी दोनो ही क्षेत्रो के उपक्रमो की उत्पादकता तथा लाभ 
कमाने की क्षमता पर विचार किया जाना अति आवश्यक है । सावंजनिक क्षेत्र मे 
इस उद्देश्य की पूर्ति के हेतु प्रमुख आवश्यकता इस बात की है कि प्रबन्धको को 
पर्याप्त स्वतत्रता प्रदान की जाय जिससे कि सरकार की ओर से इन उपक्रमों के 
संचालन के हेतु दिन-प्रति-दिन हस्तक्षेप न किया जा सके । 
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सावंजनिक क्षेत्र के उपक्रमो की नियुक्ति, पदोन्नति तथा अन्य कर्मेचारियों 
एवं अधिकारियों से सम्बन्धित नीतियो पर भी सावधानी से विचार किया जाना 
चाहिए। उच्च स्तर के प्रबन्धको के चुनाव के सम्बन्ध मे विशेष ध्यान रखना 
चाहिए। उच्च स्तर पर सरकारी अधिकारियो को अल्प-काल के लिये प्रतिनियुक्त 
करने की तथा शीघ्र ही हस्तान्तरण करने की जो नीति अपनाई जाती है इससे 
प्रबन्ध नीति का सुसगत अथवा अविरोध होना रुक सा जाता है और करिणाम यह 
होता है कि उच्च-स्तर के अबन्धक अपने उत्तरदायित्व को ग्रहण नही करते है जो 
कि इन उपक्रमो की सफलता के लिये झ्रति आवश्यक है। सरकार को इस समस्या 
पर सक्रिय रूप से विचार करना चाहिए और इसके निवारण के लिये अयत्न 
करना चाहिए। ह 


कृषि के अतिरिक्‍त अन्य क्षेत्रों मे रोजगारी बढाने के लिये यह आवश्यक 
है कि देश के विभिन्न भागों मे उन उद्योगों की स्थापना की जाय जो अपेक्षा- 
कृत लघु स्तर के हो और जिनमे माध्यमिक टैकक्‍्नॉलाजी का प्रयोग सभव हो। 
पहले के ग्रामीण उद्योगो के अतिरिक्त, अनेक प्रकार के उपभोक्‍ता पदार्थ के 
उद्योग तथा उनके सहायक उद्योग है जिन्हे प्राशुज्कीय, साख तथा टेकक्‍्नॉला- 
जिकल सहायता देकर देश के विभिन्न भागों मे स्थापित किया जा सकता है। 
सक्षम (५:७०१८) लघुस्तरीय उद्योगो की स्थापना के लिये ही प्रयास किया जाना 
चाहिए तथा साथ ही धीरे-धीरे उन की टेक्‍्नॉलाजिकल उन्नति के लिये भी प्रयत्न 
करना चाहिए। 


भारतीय अर्थ-व्यवस्था अनेक वर्षो की कठिनाइयो तथा क्लान्ति के पश्चात्‌ 
अब उन्नति के लिये तथा सन्तुलन के लिये समजन की प्रक्रिया मे लगी हुई है । 
१९६७-६८ के अन्त में मूल्य-स्तर मे १६६६-६७ की अपेक्षाकृत ६ कमी हुई थी। 
पूँजी बाजार की स्थिति मे सुधार हुआ था और भुगतान के शेष मे भी गत वर्षो 
की अपेक्षाकुत कुछ सुधार हुआ था आधथिक वातावरण मे इस प्रकार से 
अनुकूल परिवर्तत होने से आशा जागृत हुई और इसके परिणामस्वरूप आधिक 
विकास का तेजी से बढ़ने की अधिक सभावना दिखाई दी । भारतीय किसानो ने 
भी नये-तये उपकरणो, साधनों तथा निवेश्ञो के प्रयोग करने मे अपनी तत्परता 
दिखाई है। साथ ही कृषि की नवीन तकनीक को भी अपनाया है । सरकार ने 
भी इन साधनों को उचित मात्रा मे उन तक पहुचाने के लिये पर्याप्त प्रयास किये 
है | यदि इन निवेशों तथा आवश्यक वस्तुओ की पूर्ति जारी रहे, तकनीकी विधियोत 
को अपनाने का जोश बना रहे, तथा कृषि उत्पादन में होने वाले उतार-चढाव 
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का सामना करने के लिये उचित स्टाक बनाये रखने की नीति को अपनाया जाता 
रहे, तो नि सन्देह कृषि-क्षेत्र मे सन्‍्तोषजनक प्रगति हो सकती है । 

औद्योगिक उत्पादन की गति में अभी भी तेजी लाना है। पश्चायन की प्रवृत्ति 
से समृत्थान अभी भी पूरा नही हआ है और अनेक उद्योगों मे अभी भी क्षमता 
से कम ही उत्पादन हो रहा है। इस क्षेत्र मे शीघ्रता के साथ उन्नति तभी हो सकती 
है। जब कि वास्तविक आय मे वृद्धि हो, सावंजनिक तथा निजी क्षेत्र मे विनियोग 
तेजी के साथ बढ़े, कच्चा माल तथा आवश्यक उपकरण देश मे ही और आयात से 
प्राप्त हो सके और साथ ही निर्यात मे और बृद्धि हो सके । बल इस बात पर दिया 
जाना चाहिए कि विकास स्थिरता के साथ हो । ये दोनो ही उद्देश्य अन्तसंम्बन्धित हैं 
अत दोनो पर ही बराबर-बराबर बल दिया जाना चाहिए और दोनो ही उद्देश्यों को 
प्राप्त करने के लिये साथ-साथ प्रयास करना चाहिए । लागत तथा मूल्यों मे और 
अधिक वृद्धि की अनुमति नही दी जानी चाहिए । उत्पादकता मे वृद्धि लाने की 
अत्यधिक आवश्यकता है और मूल्यों मे कमी करके अथवा उत्पादन तथा सेवाओं 
की किस्म में उन्नति करके इस बढी हुई उत्पादकता से लाभ का कुछ भाग उप- 
भोक्‍ताओं तक भी पहुचाना चाहिये । प्रयत्न यह किया जाना चाहिए कि मजदूरी- 
लागत मे वद्धि के द्वारा मुद्रा-स्फीत को बढने से रोका जाय । स्थिरता के साथ 
विकास इस बात पर भी विशेष रूप से निर्भर है कि सार्वजनिक अधिकारियो तथा 
निजी विनियोक्‍ताओ दोनो की बचत के सचरण करने की क्या क्षमता है । 

औद्योगिक क्षेत्र मे क्षमता का पर्याप्त उपयोग नही हो पा रहा है और इस' 
तरह से अनुपयुक्त क्षमता का प्रयोग करके उत्पादन को बिना अतिरिक्त पूजी 
विनियोग के ही बढाया जा सकता है। हाल मे ही नेशनल काउन्सिल आँव अप्लाइड 
इकॉनामिक रिसर्च ने एक अध्ययन के माध्यम से इस बात की सीमा को बताया 
है कि बहुत बडी मात्रा में क्षमता अनुपयुकत है। इसने २६ उद्योगों के सम्बन्ध मे 
अध्ययन किया था उसमे से २५ उद्योगो मे अल्प-उपयोग की मात्रा न्यूनतम ३०% से 
अधिकतम ६०% तक पाया गया । मशोन (विद्युत के अतिरिक्त) के वर्ग मे १५ 
में से १२ उद्योगों मे अल्प-उपयोग की मात्रा २०% से ८०% तक पाई गईं । विद्युत 
मशीन तथा उपकरण के वर्ग में अल्प-उपयोग की मात्रा ३०% से ४०% तक 
पाई गई और मोटर उद्योग मे यह ५०% थी रसायनिक पदार्थ के वर्ग मे यह लग- 
भग ५०% से ६०% तक था। 

अतिरिक्त साधन के सचरण के लिये तथा विनियोग योग्य कोष का विभिन्न 
क्षेत्रों मे क्षमता के साथ विभाजन के लिये बैकिंग तथा वित्तीय संस्थाओं के कार्य- 
सचालन में कुछ समायोजन किया जाना आवश्यक है। बैकिंग सरचना में आवए- 
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यक परिवर्तन किया जाना चाहिए | प्रमुख बैको का राष्ट्रीयकरण हो चुका है और 
यह आशा की जाती है कि अधिकतम मात्रा भे बचत का सचरण किया जा 
सकेगा और उसका अधिकतम उपयोग विकास के लिये हो सकेगा । 

रिजर्व बैक ने बैक दर को मार्च १९६८ मे ६ प्रतिशत से घटा कर ५ प्रति- 
शत कर दिया है और साथ ही सस्ते दर पर अधिक साख प्राथमिक क्षेत्र वाले 
उद्योगो को, जैसे लघुस्तरीय उद्योग तथा निर्यात में लगे उद्योग, दिलाने की व्य- 
वस्था की है। साथ ही साख सम्बन्धी नीति मे निर्यात को प्रमुख स्थान देना निर्धा- 
रित किया है। 

अर्थव्यवस्था मे इसः समय विनियोग राष्ट्रीय आय का लगभग ११% है। 
घरेलू बचत ८% है और शेष ३% विदेशी सहायता से प्राप्त किया जाता है। 
निकट-भविष्य मे ऋण, विदेशों से लिये ऋण के पुनर्भुगतान तथा उन पर देय 
व्याज की मात्रा मे प्रचुर वृद्धि होने की सभावना है और उसके कारण कठिन 
समस्या उपस्थित हो सकती है। अगले पाँच वर्षों मे यह दायित्व लगभग ३०,००० 
लाख डालर होगा ऐसी सभावना है। इस प्रकार से भुगतान देश की सीमित 
वित्तीय साधनो पर एक बहुत बडा भार ही है । देश मे अब वह स्थिति आ गई है 
जब कि विदेशो से प्राप्त ऋण का लगभग एक-तिहाई भाग ऋण के पुनर्भुगतान तथा 
व्याज के भुगतान मे ही समाप्त हो जाता है । इसके कारण विदेशी पूजी का 
प्रवाह भी रुक सा जायगा । यदि निर्यात को बढाने के लिये अथक प्रयास न किया 
जायगा और साथ ही आयात को कम करने की व्यवस्था न की जायगी तो स्थिति 
में सुधार की सभावना नही है। सभी प्रयत्नो के उपरान्त भी भुगतान के शेष में १६६७- 
६८ मे केवल थोडा सा ही सुधार हो पाया । जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था उच्चति की ओर 
अप्रसर करेगी आयात की भी आवश्यकता बढती जायगी । अत' इसकी सभावना 
कम ही है कि भुगतान के शेष के सम्बन्ध मे स्थिति मे पर्याप्त सुधार हो सकेगा। 
इसका तात्पयं यह है कि कुल विदेशी सहायता की सात्रा मे और भी अधिक वृद्धि 
होनी चाहिए । 


कितनी विदेशी सहायता प्राप्त होगी उसका अनुमान लगाना प्राय: उतना ही 
अनिश्चित है जितना कि देश में मानसून के बारे में अनुमान लगाना है। वर्तेमान 
समय में विदेशी सहायता सम्बन्धी आसार बहुत अच्छे नही है । यदि विदेशी 
सहायता की मात्रा मे पर्याप्त कमी हो गई तो चतुर्थ योजना के स्तर तथा सरचना 
में पर्याप्त समायोजन करना अति आवश्यक हो जायगा। प्रत्येक दशा मे प्रयत्न 
यह होना चाहिए कि घरेलू बचत का अधिकाधिक सचरण हो सके और साथ ले 
निर्यात मे भी प्रचुर मात्रा में वृद्धि हो । 

भछ 


शबध्याय ७ 
औद्योगिक लाइसेंसिंग 


उद्योगों के नियमन हेतु बनाई गई नीति को कार्यान्वित करने के लिये तथा 
औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिये ससद में मार्च १९४९ मे एक 
विधेयक प्रस्तुत किया गया। इसे अक्टूबर १६५१ में (उद्योग विकास' एवं नियमन) 
अधिनियम के रूप मे स्वीकृत कर लिया गया। यह अधिनियम ६ मई, १९६५२ 
से चालू हुआ । इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य उद्योगो के नियोजित विकास 
एवं नियमन सम्बन्धी सरकारी नीतियो को सुचारु रूप से कार्यानिवित करना है। 
सरकार के पास यह ऐसे प्रमुख शस्त्र के रूप मे है जिसके अनूसार यह पचवर्षीय 
योजनाओ के अन्तर्गत निर्देशित दिशाओ की ओर निजी क्षेत्र मे उद्योगो के विकास 
को सफलता के साथ मोड दे सकती है । 


अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है -- 


(१) निजी औद्योगिक उपक्रमो की स्थापना, विस्तार, तथा स्थानीयकरण 
पर सरकार का नियन्त्रण प्रदान करना जिससे विनियोग इच्छित दिशाओं मे ही हो 
सके, सन्तुलित क्षेत्रीय विकास हो सके, लघु एवं कुटीर उद्योग धन्धो को संरक्षण मिल 
सके तथा स्वामित्व एवं नियन्त्रण का केन्द्रीयकरण रोका जा सके जिससे जनता को 
हानि न हो; 

(२) उन उपक्रमों के प्रबन्ध को ले लेना अथवा हस्तान्तरित करता जिनका 
संचालन उद्योग अथवा जनहित के विरुद्ध किया जा रहा हो, तथा 

(३) विकास परिषद की स्थापना करना जो कि एक प्रकार के औद्योगिक 
नियोजन अथवा विकास संगठन के रूप में कार्य कर सके । 


अनुसूचित उद्योगो के विकास एवं नियमन के सम्बन्ध मे सरकार को सलाह 
देते के लिये अधिनियम मे केन्द्रीय सलाहकार परिषद---अपनी उपसमितियों तथा 
स्थायी समितियों सहित--की स्थापना करने का अवधान है | इस' परिषद मे स्वामी, 
क्मंचारी, तथा अन्य वर्ग, प्राथमिक उत्पादकताओ सहित, का प्रतिनिधित्व रहेगा । 
साथ ही इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार को एक अथवा कई उद्योगों के लिये 
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विकास परिषदों की स्थापना का तथा लाइसेसिग समिति की स्थापता का अधि- 
कार है। 

केन्द्रीय सलाहकार परिषद, जिसमे उद्योग, श्रमिक तथा उपभोक्ता भआ्रादि, 
का प्रतिनिधित्व है, की स्थापना मई, १९५२ मे की गई । यह सरकार को अन- 
सूचित उद्योगों के विकास एव नियमन के सम्बन्ध मे सलाह देती है । इसकी सलाह 
अधिनियम के अन्तर्गत नियमावली बनाने के सम्बन्ध मे भी ली जाती है। जब 
केन्द्रीय सरकार किसी भी उद्योग को कोई निर्देश निर्गंमित करने का अथवा उस 
के प्रबन्ध को लेने का अधिकार प्रयोग करना चाहती है तो भी इसकी सलाह ली 
जाती है। लाइसेसिंग़ समिति द्वारा किये हुए कार्यों की समय-समय पर जॉच 
करने के लिये यह परिषद अपनी उप-समितियो तथा स्थायी समितियों के माध्यम से 
कार्य करती है। 

विकास परिषदों की इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थापना एक महत्वपूर्ण प्रयाव 
है जिसके द्वारा निजी तथा सावंजनिक क्षेत्र के मध्य सम्पर्क स्थापित होता है । इसी 
के माध्यम से इस बात की भी सुरक्षा होती है कि निजी उद्योग अधिकाधिक योज- 
नाबद्ध विकास के श्रनुरूप ही प्रगति कर रहे है या नही। ऐसी आशा की जाती है कि वे 
“निजी उपक्रमो की उपचारिका' के रूप मे कार्ये करेगे । उद्योगो का विकास एव 
नियमन केवल इस बात तक ही सीमित नही है कि सरकार अपने निश्चित अधि- 
कारों का प्रयोग इसके लिये किस प्रकार करे अपितु एक ऐसे साधन का भी निर्माण 
करना है जो कि प्रत्येक उद्योग के अन्दर से ही कार्य कर सके और उत्पादकता, 
किस्म तथा प्रबन्ध के स्तर मे स्थायी उन्नति लाने के लिये उचित सहायता प्रदान 
कर सके । ऐसे ही साधन अथवा सगठन द्वारा यह आशा की जाती है कि एक 
ऐसा सतत अवसर उपलब्ध होता रहेगा जब कि उद्योगो की समस्याओं का 
विस्तृत अध्ययन सभव हो सकेगा। साथ-ही-साथ उद्योगो को उपलब्ध साधनों के 
अनुरूप उन्तके विकास का एक कार्यक्रम बन सकेगा जो कि पंचवर्षीय योजनाओं मे 
निर्धारित स्वरूप के अनुसार होगा । 

ऐसा भय था कि ये विकास परिषदे औद्योगिक संस्था विशेष के भीतर से 
निकली हुई सजातीय सस्थाए नहीं बन पाएगी और इस प्रकार वे ३च्छित विकास 
लाने मे सफल न हो पायेंगी । ये भी भय था कि वे उन निजी उपक्रमो के सक्षम 
सचालन मे हस्तक्षेप ही करेगी जिन्हें अपने दिन-प्रतिदित के कार्य सचालन में 
स्वतत्रता रहनी चाहिए परन्तु ऐसे भय निराधार ही सिद्ध हुए है। 

लाइसेसिंग समिति की स्थापना भी इस अधिनियम के अन्तर्गत की गई । इसमे 
विभिन्‍त' मन्त्रालयों तथा योजना आयोग के प्रतिनिधि है। पंचवर्षीय योजनाओ 


१०० भारत की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था 


मे निर्धारित प्राथमिकताओ एवं उद्देश्यों के अनुरूप श्रौद्योगिक विकास के नियमन 
के लिए यह समिति उपयोगी सिद्ध हुई है । 


लाइसेंतिंग नीति का परीक्षण. ससद मे सरकार की श्रौद्योगिक लाइसेस की 
नीति की दीका टिप्पणी समय-समय पर की गई है। औद्योगिक लाइसे स की प्रथा के 
विषय मे विध्ठतृत विवरण भी इस उद्देश्य से दिया भी जा चुका है कि यह दोषा- 
रोपण उचित नही है कि बडे व्यापारिक दलों के लाइसेस के निर्मेमन के सबंध 
मे विशेष रुप से पक्ष लिया गया है। क्षेत्रीय विभाजन, निर्यात की सभावनाओं, एका- 
धिकार की प्रवृत्ति, क्षमता का केन्द्रीयकरण तथा विदेशी विनियम की मितव्ययिता 
ग्रादि के सम्बन्ध मे विशेष ध्यान सदेव रखा गया है । 


अप्रैल १९६६ मे श्री एस० जी० बवें ने ठाइम्स आफ इंडिया मे औद्योगिक 
विकास पर कई लेख निकाले जिसमे उन्होने लाइसेसिग प्रथा पर महत्वपूर्ण विचार 
प्रस्तुत किए थे । उन्होने इस तथ्य पर बल दिया कि नए उपक्रमो की स्थापना तथा 
स्थापित उद्योगो के विस्तार के लिए लाइसेसिंग प्रथा के अ्रन्तगेंत विकास एव 
नियमन की नीति की सम्पूर्ण जाँच किया जाना अति आवश्यक है । 


योजना श्लायोग द्वारा १९६६ में प्रो" आर० के० हजारी को उद्योग 
(विकास एवं नियमन) अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये लाइसेस के विषय मे 
अध्ययत्त करने के लिये अवैतनिक परामश्शंदाता के रूप मे नियुक्त किया गया। 
इस अध्ययन के उद्देश्य थे: (१) लाइसेसिग के सचालन की जाँच करना; तथा 
(२) लाइसेसिंग नीति मे किस दिशा मे और कब परिवर्तेन किया जाना चाहिए 
इसके विषय मे विचार करना तथा सुझाव देना । लाइसेसिंग नीति के सम्बन्ध में 
सुझाव देने के लिये उन्होनें ऑकडो का अथक विश्लेषण करने के पश्चात्‌ १९६७ 
मे अपनी रिपोर्ट दी। उन्होने यह व्यक्त किया कि आँकडे अपूर्ण, अविश्वसनीय 
तथा ऑशिक थे क्योकि लाइसेस के लिये दिये गये प्रार्थनापन्नों भे दी सूचना 
प्रारभिक एब अस्थायी थे। परन्तु अपने महत्वपूर्ण अवलोकनो को प्रस्तुत करते 
समय वे उतने विचारशील न थे जैसा कि इत ऑकडो की दशा में सभव भी 
था। 


लाइपेंसिंग की कमियों का विश्तेषग, डा० हजारी ने लाइसेसिंग की 
प्रसफलताओं एवं कामियों का सक्षिप्त विवरण निस्तलिखित प्रकार से 
दिया है .-- 
/ (१) एक निजी उद्यमी के लिये लाइसेस प्राप्त करना अनेक बाधाओं में 
से केवल प्रथम बाधा ही है जिसका सामता उसे औद्योगिक इकाई की स्थापना 
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करते समय करना पडता है । लाइसेंस प्राप्त कर लेने से ही अन्य बाधाये स्वयमेंव 
दूर नही हो जाती । 

(२) लाइसेस के निर्ममन से औद्योगिक क्षमता की वास्तविक स्थिति ज्ञात 
होने की अपेक्षाकृत एक बढी-चढी स्थिति का आभास होता है। परिणामस्वरूप, 
वास्तविक उद्यमी उससे भयभीत हो जाते है। इससे प्रभावकारी दलों को इस 
बात का प्रोत्साहन भी मिलता है कि वे लाइसेस प्राप्त क्षमता को पहिले ही 
बन्द कर देते है और वे कार्यान्वित न किये गये लाइसेस को अपने वश मे 
रखते है । 

(३) लाइसेस,से उपलब्ध विदेशी विनिमय पर अतिरिक्त तथा अत्यधिक 
दबाव पड़ता है । 

(४) विभिन्न स्तरों पर प्रार्थनापत्रों के बारे मे विचार तथा पुनविचार 
किये जाने की प्रक्रिया से प्राय. देरी होती है तथा साथ ही लागत मे भी वृद्धि 
होती है। 

(५) लाइसेस देने के पश्चात्‌ उसके अनुपरीक्षण की कोई भी व्यवस्था 
नही है जिससे यह ज्ञात हो सके कि स्वीकृत प्रायोजनाओ को सन्तोषजनक ढग से 
कार्यान्वित किया जा रहा है अथवा नही । 

(६) उद्यमी अपनी व्यावहारिकता रिपोर्ट को विस्तारपृर्वक बनाये इसके 
लिये न तो सरकार की ओर से ही कोई दबाव था और न ही बाजार की अ्रवस्था 
ही उन्हें इसके लिये बाध्य करती थी। इसके लिये योजना श्रायोग ने कोई मार्गे- 
निर्देशन भी नहीं दिया है। लाइसेसिंग की गति का सामजस्य क्षमता की 
वास्तविक उपनति तथा बढती हुई माँग के अनुरूप उत्पादन के मध्य स्थापित 
नही किया गया। योजना आयोग ने प्राथमिक उद्योगो की अथवा प्रायोजनाओ की 
ऐसी कोई भी सूची नहीं बनाई है जिन्हे विदेशी विनिमय के वितरण के समय 
प्राथमिकता दी जाय । 

(७) विभिन्न लक्ष्यो की पूर्ति मे जो अ्रभाव या अन्तर है उनका उद्योगो के 
अन्तर्संम्बन्धित क्षेत्रों मे अतिरिक्त क्षमता श्रथवा उत्पादन की आवश्यकता पर क्‍या 
प्रभाव पडता है इस सम्बन्ध मे भी कोई सूचना नही है । 

(८) विदेशी सहयोगियों पर अ्रधिक निर्भरता रहने के कारण देशी 
साहसियो का अभाव रहा है। घरेलू साहसी लक्ष्य-क्षमता को यथासंभव पूर्व 
से ही बन्द कर देना चाहता था तथा उसकी रुचि इसमे न थी कि व्यावहारिकता 
के अध्ययन की तैयारी ढंग से करे । 
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(९) लाइसेसिंग ने विभिन्न प्रायोजनाओ अथवा/एवं उत्पादनों की 
सापेक्ष महत्ता पर ध्यान नही दिया । लाइसेसिंग अधिकारी के पास हजारो 
प्रस्ताव आते थे परन्तु उनके मूल्याकन के लिये उनके पास कोई भी स्पष्ट एव 
निश्चित कसौटी न थी । तीन सूचियों का--अश्रस्वीकरण, गुणोचित, तथा 
स्वतन्त्र--निर्माण ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित था। अधिक मात्रा में 
लाइसेंस के निर्गंभित ,.हो जाने पर लाइसेस की यह उपादेयता भी समाप्त-प्राय 
हो गई कि इसके द्वारा दुर्लभ साधनों का उपयोग प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों द्वारा 
ही किया जा सके । 


दत्त समिति के जॉच-परिणाम एवं उसकी सिफारिशे 


औद्योगिक लाइसेसिंग नीति जॉच समिति की नियुक्ति जुलाई १९६७ मे 
श्री एस० दत्त की अध्यक्षता में की गई थी। इस समिति को लाइसेसिग प्रणाली 
के सचालन के सम्बन्ध मे प्रमुख प्रश्नो पर विचार करना था। इस समिति को 
निम्नलिखित तथ्यों की जाँच करती थी (अ) औद्योगिक लाइसेसिंग प्रणाली 
की कार्यप्रणाली की जाँच इस उद्देश्य से करता कि क्‍या बडे-बडे औद्योगिक गहों 
को अन्य प्राथियों की अपेक्षाकृत व,स्तव में अनुचित लाभ प्राप्त होता रहा है 
और यदि ऐसा हुश्ना है तो वह कहाँ तक न्‍्यायसगत था; (ब) इस दोषारोपण 
की जाँच करना कि बडे-बडे औद्योगिक गृहो को निर्गेमित किये गये लाइसेस को 
कार्यान्वित नही किया गया तथा उनके कार्यान्वित न किये जाने के कारण क्षमता 
का पूर्व-क्रय हुआ; (स) यह पता लगाना कि लाइसेसिंग नीति को क्या इस 
अकार से कार्यान्वित किया जा रहा है कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव (१९६५६) 
के उद्देश्यों की, विशेष रूप से उद्योगों का क्षेत्रीय विभाजन तथा लघु तथा मध्यम 
स्तरीय उद्योगो का विकास पूर्ति हो रही है, (द) यह पता लगाना कि 
सार्वेजनिक वित्तीय सस्थाओ द्वारा भ्रपनाई गई नीतियो के परिणामस्वरूप बडे-बडे 
औद्योगिक गृहो को भ्रनुचित अधिमान प्राप्त हुआ । 


सक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि दत्त समिति की नियुक्तित औद्योगिक 
लाइसेंसिंग प्रणाली की कार्यवाही की जाँच कर उसके दोषों का पता लगाना 
था और यह जाँच करनी थी कि बडे-बडे झौद्योगिक गृहों को अन्य प्रार्थियो की 
अपेक्षाकृत अनुचित लाभ तो नहीं प्राप्त होता रहा है। इस अनुसधान का उद्देश्य 
औद्योगिक नीति प्रस्ताव के कार्यान्‍वन का लाइसेंसिंग के संदर्म' में प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष प्रकार से मूल्याकन करना था तथा य्रह भी मिश्चित करना था कि 


औद्योगिक लाइसेंसिंग १० हे 


वित्तीय सस्थाये सरकार की सामान्य नीतियों के अ्नुरूपः ही कार्य कर रही 
है। 

इस जाँच के सम्बन्ध में समिति ने अत्यधिक आऑकडे एकत्र किये परन्तु 
सभी आॉकडो का उपयोग करके विश्लेषण नहीं किया गया। समिति के मूल्याकन 
एवं निष्कर्ष एकत्रित ऑकडो के कुछ भाग पर ही आधारित है अतः उनका पूर्ण- 
रुपेण विश्वसनीय होना सदेहयूकक्‍त है । इसने बडे औद्योगिक गृहो की जो 
पश्निषा दी है तथा किसी गृह विशेष के अन्तगंत किसी ससथा को सम्मिलित 
करने के लिये जो कसौटी अपनाई है उनके प्रति सन्देह व्यक्त किया गया 
है । बे 

प्रमुख जाँच-परिणम दत्त समिति ने यह जाँच की कि औद्योगिक 
लाइसेस के निर्गमन के सम्बन्ध में क्‍या बडे औद्योगिक ग्ृहों को अन्य प्राथियों 
की अपेक्षाकृत अनुचित लाभ प्राप्त हुआ था । समिति ने यह पता लगाया कि 
७३ बडे औद्योगिक गृहो मे से, जिनकी जाँच समिति ने विस्तार पूर्वक किया था, 
२० गृहो ने लाइसेस के लिये अपने प्रार्थना-पत्र मे जितने विनियोग का प्रस्ताव 
किया था उसका प्रतिशत कम्पनियों की प्रदत्त पूँजी मे उनके भाग की अपेक्षाकृत 
कही अधिक था। २६,८९५ कम्पनियों मे से (सार्वजनिक तथा निजी दोनो) 
२१९७ कम्पनियाँ बडे औद्योगिक गृहों की ही थी। इन २१९६७ कम्पनियों का 
निजी क्षेत्र मे १९६६ मे कुल लाइसेस का ३८% भाग प्राप्त था। उसकी अपेक्षा- 
कृत अन्य २४,६६८ कम्पनियों का भाग ६२% था । 

उचपादनों के लिये निर्मेमित लाइसेस के सम्बन्ध मे बडे औद्योगिक क्षेत्र 
का परीक्षण करते हुए, समित्ति ने यह पता लगाया कि ५१ वस्तुओं की दशा में 
बडे गृहो का ५०% या उससे अधिक लाइसेस पर नियत्रण था। कम्पत्तियों हारा 
यह आनुृपातिक नियन्त्रण निर्ममित लाइसेस के मूल्य से कही अधिक था। २८ 
वस्तुओं की दशा में अनुपातहीन भाग की सीमा के सम्बन्ध मे समिति ने विस्तार- 
पूर्वक विचार किया | उदाहरण के लिये, पोलियस्टर अक्रिलिक फाइबर के उत्पादन 
के लिये लगभग सभी' लाइसेंस बडे औद्योगिक क्षेत्र को ही निर्गंमित किये गये थे । 
इसमें से अधिक महत्वपूर्ण थे बिडला (२१% ), ठाठा (२०%), साराभाई 
(१५५%), आई० सी० आई० (१५५%), मफतलाल (२०%), जे० के० 
(१०%) । सोडा ऐश उद्योग मे सभी बडे औद्योगिक गृह मिलकर स्वीकृत क्षमता 
के 5१% पर नियत्रण रख रहे थे । एस्बेस्टस सीमेण्ट की दशा मे, १६५६-६६ 
की अवधि मे दिये गये लाइसेस क्षमता का ६०% केवल बिड़ला ही के पास 
था । मोटर टायर तीन विदेशियो द्वारा नियन्त्रित इकाइयो--डनलप, फायरस्टोन 


१०४ भारत की औद्योगिक अथं-व्यवस्था 


तथा गृडइयर--और टाटा की द्वितीय-श्रेणी की कम्पनी सीयट (07:७7') के पास 
मिलाकर १९०६-६६ की १० साल की अवधि में निर्मेमित लाइसेस का ८०% 
था। रेयन ग्रेड पल्प, नायलॉन, कॉस्टिक सोडा तथा रेडियो रिसीवर के सम्बन्ध मे 
ही विषम अनुपात पाया गया । कुछ थोडे से बडे औद्योगिक गृह छल कपट के द्वारा 
सभी बातों को अपने पक्ष में कर लेने मे समर्थ थे | समिति ने यह अवलोकन किया 
कि “कुछ ऐसे मामले है जिनके लिये बडे औद्योगिक गृहो के भाग के लिये कोई 
आपत्ति नही की जा सकती, परन्तु वे ढग जिनसे कुछ प्रभावशाली गृहो ने उस 
भाग को प्राप्त किया, पर्याप्त न्‍्यायसगत नही है ।” यह सब इसीलिये सभव हो 
पाया क्योकि लाइसेसिंग प्रणाली से ही कुछ कमियाँ थी और इसका कारण अधि- 
कारियों तथा मत्रियो का इसके लिये पर्याप्त सहयोग प्राप्त होना भी है । 


समिति ने यह पता लगाया कि बडे औद्योगिक गृहो ने दिल्‍ली मे सम्परके- 
अधिकारी नियुक्त कर रखे है और वे सरकारी अधिकारियों को अपने पक्ष में 
मोडने और प्रभावित करने का प्रयत्त करते रहते है | कुछ दशाओं में समिति 
को यह विश्वास करने के लिये पर्याप्त कारण थे कि कुछ सस्थाओ को यह पूर्वे- 
सूचना दी गई कि निश्चित तथा अमुक समय पर कुछ प्रकार के प्रार्थनापत्र पर 
विचार किया जाना है, या कि लाइसेसिंग की सभा मे उस विषय पर विचार किये 
जाने से थोडा पहले प्रार्थना पत्र लिया गया, या कि कुछ दशाओ मे भावी प्रार्थियों 
और सरकार के प्रतिनिधियों के मध्य पहले ही बातचीत हो गई और प्रार्थी को 
यह सुझाव दिया गया कि वह उसके लिये औपचारिक प्रार्थना पत्र दे दे । इस 
प्रकार के अनेक उदाहरण समिति के सम्मुख आये जिससे यह विश्वास हो गया 
कि बडे औद्योगिक गृहो को अनुचित लाभ प्राप्त हुआ और उसके लिये उन्होंने 
अनुचित ढगों को अपनाया । 


लाइसेस को कार्यान्वित न. करने और क्षमता के पूर्व-क्रय के दोषारोपण के 
सम्बन्ध से समिति का विचार यह था कि इस दिशा मे बडे औद्योगिक क्षेत्र की 
उपलब्धि कही अधिक होती यदि तीन बड़े औद्योगिक गृहों ने इस दिशा मे 
पर्याप्त प्रयास किया होता । रिपोर्ट मे यह उल्लेख किया गया कि “कार्यान्वन की 
कमी से ही पृर्व-क्रय सिद्ध नही होता । केवल कुछ दशाओ मे ही हमे पूर्व-क्रय का 
साक्ष्य प्राप्त हुआ--थोडे लाइसेस, अन्य लोगों को लाइसेस न दिया जाना तथा 
अपर्याप्त कार्यान्‍्वन । लाइसेसिंग नीति के कार्यान्‍वन तथा आशिक केन्द्रीयकरण 
पर इसके प्रभाव के सम्बन्ध भे समिति का विचार था कि आँकड़ों से यह शात 
होता है कि औद्योगिक गृहों का निर्मेमित लाइसेंस मे भाग कहीं अधिक था | 


औद्योगिक लाइसे सिंग १०५ 


समिति का विचार था कि लाइसेसिंग अधिकारियों के पास अत्यधिक विवेकाधिकार 
है और बडे औद्योगिक गृह उन्हे प्रभावित करने मे समर्थ थे । 


सरकार की उद्योगों के क्षेत्रीय विस्तार, लघु तथा मध्यमस्तरीय उद्योगों 
के विकास तथा आयात प्रतिस्थापन की नीतियो के अनुरूप औद्योगिक लाइसेसिंग 
प्रणाली के कार्य-सचालन के सम्बन्ध मे समिति ने यह उल्लेख किया कि उसे प्राप्त 
समय एवं साधन के अन्तगगंत इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण जाँच करनाँ सभव नही 
है। इसका निष्कर्ष यह था कि कुछ दशाओ मे औद्योगिक नोति प्रस्ताव के भावों 
के विरुद्ध इस नीति को कार्यान्वित किया गया। उद्योगों के क्षेत्रीय विभाजन 
के सम्बन्ध मे समिति का विचार था कि अभी तक पिछड़े क्षेत्रों के बारे 
में पूर्ण निर्णय नही लिया गया है अत औद्योगिक लाइसेसिंग की भूमिका इन पिछड़े 
क्षेत्रो मे औद्योगीकरण के लिये अनिश्चित सी है। जिन क्षेत्रों मे लघु, मध्यम तथा 
बडे उद्योगो की भूमिका के सम्बन्ध मे सरकार की नीति स्पष्ट है वहाँ पर 
लाइसेसिग प्रणाली ने लघु उद्योगो के विकास को प्रोत्साहित किया है। आयात- 
प्रतिस्थापन तथा विदेशी सहयोग के सम्बन्ध यह नीति सफल नही रही 
है। 

सबसे अधिक अकार्यान्वित लाइसेस बिडला के लिये पाये गये (१३३ और 
३३ द्वितीय-श्रेणी की सस्थाओ के लिये), उसके बाद ठाठा का नम्बर आता है 
(४३ और ४ द्वितीय श्रेणी की सस्थाओ के लिये) अन्य दो गृह, जिनके पास २५ 
से अधिक अकार्यान्वित लाइसेस थे, सूरजमल नागरमल (३६) और डें० के० 
(३५) थे | कुछ औद्योगिक गृहो ने तो अत्यधिक सख्या मे लाइसेस ले रखे थे 
तथा उनमे से केवल थोडो को कार्यान्वित किया था और बाद में फिर उन्हीं 
उत्पादनों के लिये लाइसेस' प्राप्त कर लिया यद्यपि पृव॑-प्राप्त लाइसेस को 
कार्यान्वित नही किया था । साथ ही अधिकृत क्षमता से अधिक प्रतिस्थापित किया 
और अधिकृत क्षमता से अधिक उत्पादन भी किया | इन सब से पूर्व-क्रय का उन्हें 
अवसर प्राप्त हुआ | समिति ने पाया कि १९५६-६६ के मध्य निर्गेमित लाइसेस 
मे से अधिकाश (लगभग ३२%) श्रकार्यान्वित थे। समिति ने न तो यही बताया 
कि निर्गंमित लाइसेस का क्या मूल्य था और न यही' कि अकार्यान्वित लाइसेंस 
कितने मूल्य का था । 

औद्योगिक लाइसेसिंग प्रणाली के कार्य सचालन के विषय में समिति का 
विचार था कि गत वर्षों मे असफलताये रही है और उसका कारण कुछ ,तो 
कार्य-विधि के कारण था और कुछ प्रशाप्तन पर थोडे से लोगो के प्रभाव 


१०६ भारत की' औद्योगिक अर्थ॑-व्यवस्था 


के कारण था । इस प्रणाली को और अधिक उपयोगी और सक्षम बनाने के लिये 
इसने सगठन तथा कार्य-विधि में परिवर्तन के लिये सुझाव देने का प्रयत्न 
किया। 

सिफारिश दत्त समिति ने औद्योगिक लाइसेसिंग के प्रयोग का व्यावहारिक 
एवं निषधात्मक दोनो ही दृष्टिकोण से विचार किया। इसने सिफारिश की कि 
नीति के व्याधहारिक प्रयोग उन उद्योगो तक सीमित रखा जाय जो कि प्रमुख, 
सामरिक क्षेत्रों के अन्तर्गत आते हो और उनके लिये विस्तृत औद्योगिक योजना 
तैयार की जानी चाहिये । निषेधात्मक रुप में इसके प्रयोग के लिये समिति की 
सिफारिश को आलोचनात्मक दृष्टि से देखा गया क्योकि इसने यह सुझाव दिया 
कि मध्य क्षेत्र केवल उन उद्यमियों द्वारा विकास के लिये आरक्षित कर दिया 
जाना चाहिए जो कि बड़े औद्योगिक गृहो तथा विदेशी सस्थाओं से सम्बद्ध न 
हो । इसने सिफारिश की इस क्षेत्र मे लाइसेस केवल उन प्राथियो को दिया 
जाना चाहिए जो कि बडे औद्योगिक गृहो के न हो। 

समिति ने लाइसेसिंग के तीन-श्रेणी वाले स्वरूप के लिये सुझाव दिया 
जिसके अन्तर्गत उद्योगों को कोर क्षेत्र (८००76 5९८(००), माध्यमिक क्षेत्र 
(प्पावंत८ 5९८४००) तथा उस क्षेत्र मे विभाजित किया गया जो केवल लघू 
उद्योगों के लिये था या जहाँ प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबन्ध था । कोर उद्योग के सम्बन्ध 
में कोई स्पष्ट विचार नही प्रकट किया गया और अनेक स्थलो पर उसे प्राथमिक 
उद्योगो के पर्यायवाची के रूप भे प्रयोग किया गया | कोर क्षे१्र के अन्तर्गत आने 
वाले उद्योगो का विकास सरकार के लिये आरक्षित था । इस क्षेत्र के लिये 
लाइसेसिंग के सम्बन्ध मे समिति की सिफारिश केवल निर्देशात्मक ही थी जिसके 
अन्तर्गत प्रमुख तथा सामरिक महत्व के उद्योग जैसे प्रमुख उत्पादन, भारी' मशीन 
तथा भारी रसायन उद्योग आते थे । समिति ने सिफारिश की कि बड़े औद्योगिक 
गृह तथा विदेशी फर्म इस क्षेत्र से आ सकते है। माध्यमिक क्षेत्र को स्वतन्त्र 
छोड़ देने की सिफारिश की | यह समझना कठिन है कि कैसे समिति ने अपने 
जाँच के परिणामों के आधार पर यह सिफारिश दी क्योकि यह उसके स्वय के 
प्रमुख दृष्टिकोण के विरुद्ध है। क्योकि इसने यह सुझाव दिया था कि इस क्षेत्र 
मे औद्योगिक लाइसेसिंग को जे रखा जाय जिससे कि बड़े औद्योगिक गृहो को 
हतोत्साहित करने का सीमित उद्देश्य पूरा हो सके । वास्तव में यह माध्यमिक 
क्षेत्र मे बड़े औद्योगिक गृहों तथा विदेशी फर्म के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा देना 
हानिकर सिद्ध हो सकता है, विशेषकर उनके लिये जो कि निर्यात मे अपना 
योगदान दे रहे है अथवा आवश्यक भमुख वस्तुओ का निर्माण कर रहे हैं और 
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कोर क्षेत्र के उद्योगो के लिये वस्तुओं का निर्माण कर रहें है। इस सम्बन्ध मे 
सभी पक्षों की जॉच करना अति आवश्यक या विशेषकर, इजीनियरिंग, रसायन 
तथा खाद्य उद्योग जिनकी दशा में विकास अधिकाशतया विभिन्नीकृत तथा 
तकनीकी परिवततेनों द्वारा होता है। 


समिति ने लघुस्तरीय उद्योगों के विकास के लिये आरक्षितु क्षेत्र की 
सिफारिश की । परन्तु आरक्षण के लिये नीति का सुझाव देते छ्ुमय समिति ने इस 
बात पर ध्यान नहीं दिया कि बुहत, मध्यम तथा लघुस्तरीय उद्योग आपस मे 
प्रक भी है और दूसरी बात यह है कि केवल क्षेत्र को आरक्षित कर देने से ही 
उन उद्योगो का विकास' नही हो जायेगा । उनके विकास के लिये वित्तीय सहायता 
देते समय उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए, कन्‍्चे माल की पूर्ति की व्यवस्था 
की जानी चाहिए, सरकार की क्रय नीति के अन्तर्गत उन्हे रियायते दी जानी 
चाहिए तथा उन पर कर के भार के सम्बन्ध में भी ध्यान दिया जाना चाहिए । 
वैसे इन उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये मूल्य सम्बन्धी नीति में उचित 
परिवर्तन उनके पक्ष मे करना चाहिए परन्तु यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए 
कि एसा करने से वे लागत को कम करते पर ध्यान देना न बन्द कर दे और 
उनकी कार्य क्षमता मे कमी न आ जाय । 


समिति ने सयुक्‍त क्षेत्र की भी सिफारिश की तथा यह सिफारिश की कि 
वित्तीय सस्थाओ को उन सस्थाझ्रो के अश पूंजी में भाग लेना चाहिये जिन्हें 
उन्होने अधिक मात्रा में ऋण दे रखा हो तथा साथ ही उनके परिषदो मे 
प्रतिनिधित्व भी उनका होना चाहिए। परन्तु ऋण को अश पूंजी मे परिवर्तित 
करने मे अनेक कठिनाइयों उपस्थित हो सकती हैं। 


दत्त समिति रिपोर्ट क्रा मूल्यांकन दत्त समिति के जाँच-परिणामों की 
तथा उसके सिफारिशो की तीज अ,'लोचना की गई है। कुछ प्रमुख आलोचनायें 
निम्नलिखित है * 


(१) दत्त समिति द्वारा उद्योगो का नवीन विभाजन जाति प्रथा के 
समान है। समिति बहुत कुछ आशिक केन्द्रीयकरण से प्रभावित है। 


(२) बडे औद्योगिक गुहो के सम्बन्ध मे जो विचार है उनमे प्रबन्ध 
ग्रभिकर्ता प्रणाली के समापन हो जाने के सदर्म मे परिवर्तन लाना आवश्यक 
होगा । समिति की सिफारिश अप्रचलित हो गई है क्योकि प्रबन्ध अभिकर्तर्त 
प्रणाली अप्रैल ३, १६७० से समाप्त हो जायगी । साथ ही एकाधिकार अधिनियम 
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पारित किया जा चुका है और प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया जा 
चका है। 

हु जे ३) बडे औद्योगिक गृहो को एकाधिकारी कहना अवैज्ञानिक है जब तक 
यह सिद्ध न हो जाय कि वे समाज-विरोधी हैं । 

(४) सिफारिशो ने बडे स्तर के उद्योगो के विकास पर प्रतिबन्ध लगा 
दिया है क्कैकि इनका विकास बडे औद्योगिक गृहो के द्वारा ही किया जा सकता 
है। ० > 

(५) उद्योगों द्वारा निर्यात के लिये जो प्रयास किये जा रहे है उसमे 
भी रुकावट आयेगी यदि अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों मे औद्योगिक गृहो को भाग 
लेने से रोक दिया जायगा । 

(६) सरकार को लाइसेसिंग नियन्त्रण की अपेक्षाकृत ऐच्छिक ढगो पर 
अधिक विश्वास रखना चाहिए जिसके द्वारा बडे औद्योगिक गुहो को उन नवीन 
क्षेत्रे की ओर मोडा जा सके जिसमे उच्च तकनीक की तथा अधिक मात्रा मे पूंजी' 
के विनियोग की आवश्यकता हो । 


(७) गत २० वर्षों का अनुभव यह बताता है कि प्रतिबंध लगाने वाली 
नीतियो के माध्यम से उद्देश्यों की प्राप्ति में विशेष सफलता नहीं मिली है। 
दूसरी ओर इनके कारण भ्रष्टाचार तथा कुनबापरस्ती के बढने मे सहायता ही मिली 
है। अब वह समय आ गया है जब कि ऐसे आवश्यक व्यवहारों को न्यूनतम करने का 
प्रयत्त किया जाय । सहायता तथा प्रोत्साहन देने के लिए व्यावहारिक योजनाओ को 
अपताया जाना चाहिए इससे निर्यात के बढने मे प्रोत्साहन मिलेगा तथा आयात 
प्रतिस्थापत सम्बधी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने भे ये सहायक होगे। इससे क्षमता 
के उपयोग न किये जाने का, एकाधिकारी मूल्य वसूल करने का, कमजोर वर्ग के 
लोगो को दबाने का तथा लाइसेस के पूव॑-क्रय की सभावना कम हो जायेगी । इसका 
परिणाम यह भी हो सकता है कि राजनीतिन्नो द्वारा अनुचित व्यवहार करना कम 
हो जायगा और आशिक क्षेत्र मे स्वस्थ जनतात्रिक परिपाटी का सृजन होगा । 


वित्तीय संस्थाओं के कार्य. दत्त समिति ने १९४६-६६ के दशक मे वित्तीय 
सस्थाओ के कार्य सचालन के विबय में भी विस्तृत विश्लेषण किया है। समिति 
का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह रहा कि सार्वजनिक वित्तीय सस्थाओं द्वारा जो 
ऋण दिया गया उससे अधिकाशतया बड़े व्यापारिक सस्थाओं को ही सहायता पहुंची 
है। २० बडे गृहो को मिला ऋण तो बहुत अधिक है। विभिन्‍न वित्तीय संस्थाओं 
द्वारा दी गई वित्तीय सहायता के आकडो का विश्लेषण करने से यह ज्ञात हम्मा कि 
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कुल सहायता का हूँ भाग बडे औद्योगिक क्षेत्र को प्राप्त हुआ । १९५६-६६ के 
मध्य ८०८ करोड रूपये की सहायता के लिए निजी क्षेत्र को दी गई स्वीकृति मे 
से ५४५ करोड रूपये (६७%) ऋण के रुप मे था, १५५ करोड़ रुपये (१९%) 
अदयो एवं ऋणपतन्नों के अभिगोपत के स्प मे था, ३० करोड रुपये (४५%) अज्यो 
एवं ऋणपत्रों मे प्रत्यक्ष विनियोग के रूप मे था और ७६ करोड़ रूपये (१०%) 
गारन्टी के रूप मे था। पूर्ण स्वीकृत सहायता का ५३% बडे औद्योगिक क्षेत्र को 
उपलब्ध हुआ और ४४% ७३ बडे गृहो को तथा उनके द्वितीय श्रृ खला के सस्थाओ 
को प्राप्त हुआ और लगभग उसका आधा २० अन्य बडे गृहो को प्राप्त हुआ । 


समिति ने बताया'कि अभिगोपन सम्बधी सहायता का आधा से अधिक बड़े 
ओद्योगिक क्षेत्र को प्राप्त हुआ। विभिन्न वित्तीय सस्थाओं द्वारा विभिन्न स्प में 
कुल स्वीकृत सहायता ८०८ करोड रूपये मे से, ३४१ करोड़ रूपया ७३ बड़े 
श्रौद्योगिक गृहो को प्राप्त हुआ जिसमे से १८७३ करोड रूपया (कुंल का २३%) 
तथा बडे औद्योगिक गृहो के भाग का लगभग आधा बडे गृहो को मिला। ऋण 
तथा ऋणपत्र के रूप मे इनसे बडे गृहो को प्राप्त सहायता को देखने से भी 
यही ज्ञात होता है कि बडे क्षेत्र के ससस्‍्थाओं को अनूचित प्राथमिकताएं प्रदान 
की गईं । समिति ने रिपोर्ट मे बताया कि १९५६-६६ की अवधि मे कुल ९७१ प्रार्थना 
पत्रो को इन संस्थाओं द्वारा अस्वीकृत किया गया। राज्य वित्तीय निगमो द्वारा 
अस्वीकृत प्रार्थना पत्रों की सख्या सबसे अधिक थी (६९६), भारतीय श्रौद्योगिक 
विकास बैंक हारा १५०, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ५५ तथा भारतीय 
औद्योगिक साख विनियोग निगम के द्वारा ४५ प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किए गए । इन 
वित्तीय सस्थाओ द्वारा प्रार्थना पत्नो को अ्रस्वीकृत करने के लिए जो कारण दिए गए 
उससे भी बड़े गृहो के प्रति पक्षपात ज्ञात होता है। 


सिफारिशें. समिति ने यह सुझाव दिया कि विभिन्न संस्थाओं के मध्य उचित 
समन्वय न होने के कारण इनके कार्यों मे पर्याप्त आवृत्ति पाई जाती है और इसे 
दूर करने के लिये समिति ने निम्तलिखित विकल्प का सुझाव दिया है . 


भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को भारतीय श्रौद्योगिक विकास निगम 
में सम्मिलित कर लेना चाहिए । या विकल्प मे, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 
के कार्य-क्षेत्र को कुछ निश्चित आकार तक ही सीमित कर देता चाहिए | भारतीय 
औद्योगिक विकास बैक को विभिन्न वित्तीय सस्थाओ का निर्देशन तथा उनकी 
नीतियो मे सम वय का कार्य चालू रखना चाहिए । साथ ही इसे राज्य स्तर के 
सस्थाओ्रो के कार्य कलापो को भी पुनवित्त के माध्यम से प्रभावित करने की क्षमता 
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होनी चाहिए जैसे कि राज्य वित्त निगम तथा राज्य औद्योगिक विकास निगम । 
समिति ने यह अवलोकन किया कि वित्तीय सस्थाओ के पास ऋण प्रदान करते 
समय प्राथमिकता प्रदान करने के सम्बन्ध मे कोई स्पष्ट निदेशन नही है । ऐसा ज्ञात 
होता है कि औद्योगिक लाइसेस का कम्पनी के पास होना ऋण देने की प्रथम 
कसौटी है। दूसरी बात जिस पर समिति ने बल दिया वह व्याज के निर्धारण के 
सम्बन्ध मे है। इन वित्तीय सस्थाओ के प्रबन्ध मे या तो निर्वाचित सचालक है या 
सरकार के द्वारा मनोनीत है। यह आश्चर्यजनक है कि सरकार ने ऐसे मनो- 
नीत व्यक्तियों को रखने की आज्ञा दी | ऐसे मनोनीत व्यक्ति केवल अपने ही व्या- 
पार में अधिक रुचि रखते है। समिति ते सुझाव दिया कि श्रौद्योगिक विकास के 
लिये प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित मत्रियों को किसी न किसी प्रकार इन सस्थाओ के 
तीति-निर्माण तथा निर्देशन से सम्ब्द्ध होता चाहिए। परन्तु इससे उन् सस्थाओं की 
स्वतन्त्र प्रकृति को आघात पहुँच सकता है और साथ ही नौकरशाही तरीके भी 
बढ सकते हैं । 


नवीन औद्योगिक लाइसेसिंग नीति (१६७० ) 


फरवरी १६९७० मे केन्द्रीय मत्रिमडल ने दत्त समिति की अधिकाश 
सिफारिशो को स्वीकृत कर लिया। नवीन लाइसेसिंग नीति के अन्तर्गत एक कोर 
क्षेत्र, एक सम्मिलित क्षेत्र तथा एक माध्यमिक क्षेत्र निर्धारित किया गया है और 
साथ ही लघुस्तरीय क्षेत्र के लिये (जिसमे मशीन तथा उपकरण पर ७.५ लाख 
रूपये तक विनियोजित हुआ हो) कुछ उद्योगों को आरक्षित कर दिया गया है । 
लाइसेंसिंग के लिये छूट की सीमा को २५ लाख रूपये से बढा कर १ करोड रूपये कर 
दिया गया है। उद्योगों के अनूसार लाइसेस समाप्त करने की प्रथा को समाप्त कर 
दिया गया है। नई नीति ने सावंजनिक क्षेत्र के कार्य-क्षेत्र को अत्यधिक विस्तृत कर 
दिया है । औद्योगिक नीति प्रस्ताव की अनुसूची “अ' मे दिये गये उद्योगो को साव॑- 
जनिक क्षेत्र के लिए ही आरक्षित रखा गया है और साथ ही यह कोर एवं भारी विनि- 
योग क्षेत्र के अन्य सभी उद्योगों मे प्रवेश कर सकता है। योजना श्रायोग के परामर्श से 
कोर क्षेत्र के उद्योगो की एक सूची तैयार की गई है। इसके अन्तर्गत वे उद्योग 
हैं जिनमे चतुर्थ योजना मे उत्पादन में कुछ कमी की सभावना है। उद्योगो के अन्त- 
गत नाइट्रोजन एवं फास्फेट युक्त खाद, कृमिनाशक, ट्रैक्टर तथा शक्ति चालित 
टिलर्स, कच्चा लोहा, लोहा एवं इस्पात, एलॉय तथा विशिष्ट इस्पात, अलौह घातु, तैल 
अनुसंधान एवं उत्पादन, पेट्रोल शोधन, कुछ पैट्रो-रसाथन, सश्लिष्ट रबर, कोयला, 
भारी औद्योगिक मशज्षीन, समुद्री जहाज सिर्माण, इलेक्ट्रानिक्स के कुछ उपकरण, 
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नियत्रण के लिए उपकरण तथा बेतार का तार आदि है। ये सूची देश की प्रमुख 
एवं सामरिक महत्व के उद्योगो की है। इन उद्योगो के लिये एक विस्तृत योजना 
तैयार की जायगी तथा उन्हें आवश्यक वस्तुएँ प्राथमिकता के आधार पर प्रदान 
करने की व्यवस्था की जायगी। इस सूची के उन उद्योगो को, जो कि औद्योगिक 
नीति प्रस्ताव की अनुसूची 'अ” के अन्तर्गत सम्मिलित है, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 
ही आरक्षित रखा जायगा। 

कोर क्षेत्र के अतिरिक्त, ५ करोड रुपये से अधिक के लिए किसी भी नवीन 
विनियोग के प्रस्ताव को भारी विनियोग क्षेत्र के अन्त्गंत माना जायगा। सावें- 
जनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगो को छोड कर, कोर तथा विदेशी सस्थाये भाग ले 
सकती है और उद्योगो की स्थापना कर सकती है इस प्रकार अन्य क्षेत्रो के 
विकास का अवसर जन्य उद्यमियों पर छोडा गया है। 

सम्मिलित क्षेत्र के विचार को, जैसा कि दत्त समिति ने सुझाव दिया, सिद्धान्ततः 
स्वीकृत कर लिया गया है । सरकार का यह प्रयत्न होगा कि इस विचार को उन 
भमुख प्रायोजनाओं के लिये लागू करे जिनको निजी उद्यमियों ने कोर तथा भारी 
विनियोग के क्षेत्र में स्थापना करने के लिये सोचा हो । 

माध्यमिक क्षेत्र मे, जिनमे १ करोड रुपये से लेकर ५ करोड रुपये का विनियोग 
हुआ हो, उन प्राथियों के प्रार्थनापत्र पर विशेष ध्यान दिया जायगा जो कि बडे 
औद्योगिक गृहो के अन्तर्गत न आते हो। उन्हे लाइसेस दिया जायगा परन्तु यदि 
वैेदेशिक विनिमय के कारण आवश्यक जॉच की आवश्यकता हुई तो उस जाच के 
पश्चात ही लाइसेस प्रदान किया जायगा। बडे औद्योगिक गृहो तथा विदेशी संस्थाओं 
की सामान्य विस्तार के लिये लाइसेस के प्रार्थनापत्रों पर भी विचार किया 
जायगा यदि ऐसे विस्तार से लागत मे कमी आते की सभावना हो । सरकार ने दत्त 
समिति द्वारा बडे झौद्योगिक गृहो के उपक्रमो का वर्गीकरण करने के लिये बताई 
गई कसौदियों को स्वीकृत कर लिया है। परन्तु यह भी माना गया है कि समय- 
समय पर इस प्रकार के वर्गीकरण को परिवर्तित भी किया जा सकता है। उदाहरण 
के लिये, प्रबन्ध श्रभिकर्ता प्रणाली जब अप्रैल ३, १६७० से समाप्त हो जायगी तो 
उनके स्वामित्व एव नियत्रण वाले बडे औद्योगिक गृहो की सूची में परिवर्तत आवए- 
यक हो सकता है । ऐसा परिवर्तेन कम्पनी मामलों के विभाग के द्वारा किया जायगा। 
सूची में वृद्धि करने के लिये सरकार के द्वारा बताई गईं कसौदियों के आधार 
पर उचित विधि को अपनाया जायगा | रे 

सरकार ने दत्त समिति की इस सिफारिश को नही माना कि माध्यमिक क्षेत्र में 
बड़े औद्योगिक गृहो को प्रवेश न करने दिया जाय । इस नवीन नीति के अन्तर्गत 
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वे माध्यमिक क्षेत्र मे प्रवेश करने के लिये स्वतन्त्र है। साथ ही, इस क्षेत्र के लिये 
तवीन उद्यमियों को, जो कि बड़े औद्योगिक गृहो से सम्बद्ध न हो, विशेष प्राथमिकता 
दी जायगी । 

सरकार ने लव॒स्तरीय क्षेत्र के विकास के लिये आरक्षित उद्योगों की सूची 
में भी वृद्धि (की है ग्रव इसके अन्तर्गत इस्पात का फर्तीचर, साइकिल टायर तथा 
ट्यूब, यान्त्रिक खिलौने, अल्युमूनियम के बतेन, फाउण्टेन पेन तथा बॉल पेत, विद्युत 
भोपू, तथा दन्‍्त मंजन आदि को भी सम्मिलित कर लिया गया है। इस आरक्षण के 
क्षेत्र को मॉग मे बृद्धि के अनुरूप बढाया जायगा। 

कृषि-उद्योग के लिये, विशेष रूप से वे उपक्रम जो गन्ने की, जूट तथा अन्य 
क्षि-पदार्थों की प्रोसेसिंग मे लगे हैं उन प्राथियों को लाइसेस दिया जायगा जो कि 
सहकारी क्षेत्र मे हो 

सरकार ने योजना आयोग के इस सुझाव को अस्वीकृत कर दिया कि लाइसे- 
सिंग के लिये छठ की सीमा को बढा कर ५ करोड रुपये कर दिया जाय । १ करोड 
रुपये तक की छूट मे भी अनेक परिवर्तन किये जा सकते है। १ करोड़ रुपये के 
विनियोग की गणना करने के लिये किसी भी नवीन उपक्रम के सम्बन्ध में भूमि, भवन 
तथा मशीन में स्थायी सम्पत्ति को सम्मिलित किया जायगा । 


लाइसेस का प्रतिबन्ध बडे औद्योगिक गृहो के लिये तथा उन उपक्रमो के लिये 
जिनकी सम्पत्तिया ५ करोड रुपये से अधिक हो तथा वे जिन्हें एकाधिकार ग्रधिनियम 
के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, नहीं हटाया जायगा। ऐसे सभी उपक्रमो को 
विस्तार करने के लिये लाइसेस लेना पडेगा चाहे उसमे विनियोग १ करोड रुपये 
से कम का ही क्यो न हो । यह प्रतिबन्ध उनके लिये भी नहीं हटाया जायगा 
न्हें १० लाख रुपये या १०% से अधिक वेदेशिक विनिमय की आवश्यकता मशोन 
तथा उपकरण का या कच्चे माल का आयात करने के लिये हो । 


सावंजनिक क्षेत्र के कार्य-क्षेत्र मे अत्यधिक वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा गया है 
और यह औद्योगिक नीति प्रस्ताव १९५६ के अन्तर्गत सम्मिलित क्षेत्रों के अतिरिक्त 
होगा । विभिन्न मत्रालय शीघ्र समाप्त होने वाले और' शीघ्र प्रतिफल देने वाले 
प्रायोजनाओ की स्थापना की संभावना पर विचार करेगी जिससे कि अगले कुछ वर्षों 
मे विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र मे उत्पादन की कमी को पूरा किया जा सके । साधन 
सम्बन्धी आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु, सिद्धान्ततः यह निश्चित किया गया हैकि 
सावेजनिक वित्तीय सस्थाये सावंजनिक क्षेत्र द्वारा दी गई प्रार्थना पत्रों पर उसी प्रकार 
से विचार करेंगी जैसे कि निजी क्षेत्र के प्रार्थवापत्रों पर करती है। 
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सम्मिलित क्षेत्र के विचार को सिद्धान्तरूप से अपनाने के साथ ही यह आशा' 
की जाती है कि उन प्रमुख प्रायोजनाओ के प्रबन्ध मे, विशेष रूप से नीति निर्माण 
के स्तर पर, जिन्हे सार्वजनिक वित्तीय सस्थाओं से अधिक मात्रा मे सहायता प्राप्त 
हुई हो, अधिकाधिक भाग लिया जायगा। सार्वजनिक वित्तीय सस्थाओ को भी छट 
है कि वे ऋण तथा ऋणपत्रों को पूर्णतया या आशिक रूप से अंश-पँजी मे निश्चित 
समय तक परिवर्तित कर ले । गतवर्षो मे दिये गये ऋण पत्रो को जैश प॑जी में 
परिवर्तित करने के लिये वे बातचीत कर सकती है जब कि ऋण का भगतान न्‌ हो 
पाया हो। 


मूल्यांकन नवीन लाइसेसिंग नीति का मिला-जुला स्वागत हुआ है। कट आलो- 
चना न होने का एक कारण यह है कि यह नीति दत्त समिति की अपेक्षाकृत बडे 
औद्योगिक गृहो के लिये कम कठोर रही' है । माध्यमिक क्षेत्रों मे बडे औद्योगिक 
क्षेत्रों को प्रवेश देकर व्यावहारिकता का दिग्दर्शश किया गया है। इसकी एके 
महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि बड़े औद्योगिक गृहो को प्राथमिकता के आधार पर 
वेदेशिक विनिमय प्रदान किया जायगा यदि वे कोर तथा भावी विनियोग के क्षेत्र मे 
नवीन इकाइयो की स्थापना करेगे। इसी सदर्भ मे सम्मिलित क्षेत्र के विचार की 
भी प्रशसा की गई है। यह निर्णय भी, कि वित्तीय सस्थाओ को छूट है कि वे एक 
निश्चित समय तक अपने ऋणो को अशपूंजी मे बदल सकती है, दत्त समिति के 
प्रस्ताव से भ्रधिक उपयुक्त एवं उचित है। उद्योगपतियों ने लाइसेस से छुट की सीमा 
को २५ लाख रुपये से बढाकर १ करोड रुपये तक कर देने का भी स्वागत किया है। 


लघुस्तरीय उद्योगो के समर्थकों ने भी सरकार के इस निर्णय की प्रशसा की 
है। लब्चु उद्योग की परिभाषा मे कोई भी परिवतेन नही किया गया है। इसके मापदण्ड 
के लिये विनियोगः की जो वर्तमान सीमा ७५ लाख रुपये थी वही इस नीति के 
अन्तर्गत भी स्वीकार कर लिया गया है । फिर भी, आरक्षित सूची मे केवल ८ 
वस्तुओ को बढ़ाने के निर्णय का बहुत स्वागत नही किया गया है क्योकि ऐसी झ्राशा 
की जाती थी कि लघु क्षेत्र के लिये अधिक सख्या मे उपभोक्‍ता वस्तुश्रों को जोडा 
जायगा । 

सरकार की लाइसेसिंग नीति ने, ऐसा लगता है, चक्र को पर्णतया परिवर्तित 
कर दिया है। ह्वितीय महायुद्ध काल मे और उसके उपरान्त कुछ वर्षों तक जो 
कठोर नीति अपनाई गई थी उसके पश्चात्‌ सरकार ने उदारपूर्ण नोति अपनाई थी 
और साथ ही साथ अनेक उद्योगो को लाइसेस के प्रतिबन्धों से मुक्त भी करती 
रही थी । परन्तु पुत सरकार ने अपनी नीति बदल दी और लाइसेसिंग प्रणाली 
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को, जिसका स्वागत झ्रधिकाशतया नही किया जाता, पूर्ण रूप से अपना लिया है। 
गत वर्षों मे लगभग ४० उद्योगों पर से लाइसेसिग के प्रतिवन्ध को हटा लिया गया 
था परन्तु उन्हे फिर उसके अन्तर्गत ले लिया गया है । इस सूची मे विभिन्न प्रकार 
के उपभोक्‍ता तथा माध्यमिक पदार्थों को सम्मिलित कर लिया गया है जैसे बाइ- 
सिकल, सीने की मशीन, विद्युत मोटर तथा कागज आदि । इन सब उद्योगों पर 
लाइसेस हटाल्‍लेने के पश्चात्‌ उनमे पर्याप्त प्रगति हुई थी । उनमे से कुछ का निर्यात 
तो २से ४ गुना तक वढ गया था। फिर से लाइसेसिग का प्रतिबन्ध लगा देने से उत्तके 
उत्पादन तथा निर्यात पर बुरा प्रभाव पड सकता है। यदि इसके माध्यम से सरकार 
एकाधिकार का तथा धन एवं शक्ति के केन्द्रीयकरण को समाप्त करना चाहती है 
तो इन उद्देश्यों की पूर्ति लाइसेसिंग प्रणाली के माध्यम से ती नही हो सकती है। 
जनता की स्मरण शक्ति अल्प-कालीन होती है और इस तथ्य के कारण कि 
लाइसेसिंग प्रणाली ने आरभ में अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित की थी। वास्ताविक 
या काल्पतिक-तथा जिसके कारण भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, पक्षपात, आथिक 
एवं सामाजिक भ्रष्टाचार का वातावरण फैला था, वे पुन उत्पन्न होगी। यह 
तथ्य है कि लाइसेसिग मे अनियमितताये रही है, पर उसके लिये केवल श्रणाली 
को ही दोष नहीं दिया जा सकता वरन्‌ प्रशासन भी दोष का पात्र है जो कि 
इस प्रणाली को कार्यान्वित करता है। लासेसिग प्रणाली के दोषो को दत्त समिति ने 
बताया है फिर भी और अधिक कठोरता के साथ इस नीति को अपनाया गया 
है। इस' विरोधामास के लिये कोई भी उचित स्पष्टीकरण नीति मे नही मिलता 
है। 

नवीन औद्योगिक लाइसेसिंग नीति की कुछ आलोचनाये निम्नलिखित है -- 


(१) सावेजानिक क्षेत्रों के कार्य-क्षेत्र को अ.यधिक विस्तृत कर दिया गया है। 
इसे कोर क्षेत्र से भी आगे बढा दिया गया है जब्र कि इसे उप्री क्षेत्र तक सीमित 
रखा जाना चाहिए था । 

(२) नवीन नीति पर्याप्त रूप से टैक्नालाजी-अभिमुख नहीं है और उस 
सीमा तक यह विवेकपूर्ण नही है। 

(३) यह निर्णय, कि वित्तीय सस्था4 ऋण को अश-पूजी मे परिवर्तित 
कर सकते हैं, कम्पती की पूंजी सरचना को वित्रटित कर सकता है । 


(४) इस नीति की सबसे बडी कमी यह है कि उत्त तथाकथित बड़े 
औद्योगिक गृहो के विरुद्ध विभेदात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है जिन्‍्हों ने देश 
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की अर्थव्यवस्था का विस्तार करने तथा उसमे विभिन्नीकरण के लिये पर्याप्त 
उत्साह तथा पहल का प्रदर्शन गत वर्षो में किया है । 


(५) इस बात पर भी खेद प्रकट किया गया है कि सरकार ने योजना 
आयोग द्वारा सुझाये गये उदारपूर्ण लाइसेसिग नीति के अपनाने के स्थान पर, 
इसके विपरीत नीति को अपनाया और इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण परिवर्तेन 


उद्योगपतियों के सगठन उनके प्रशासक, राज्य सरकार तथा सस# से परामशें 
लिये बिनाही किया है। ५ 


(६) लाइसेस, कोटा तथा परमिट प्रदान करने के कार्य अरध॑-न्यायिक तथा 
गर-राजनीतिक आयोग को प्रदान किया जाना चाहिए जिससे कि राजनीतिक 
गड़बडियाँ न हो सके और विभिन्न वर्गो को न्याय प्रदान किया जा सके । नवीन 
नीति ने सरकार को यह अवसर प्रदान किया है कि वह सभी उद्योगपतियों 
को अपने वश मे रख सके तथा वे सभी लाइसेस लेने के लिये लाइन में खडे रहे । 

(७) बडे औद्योगिक गृहो एवं प्रबल उपक्रमो को कोरे क्षेत्रों के अति- 
रिक्त अन्य क्षेत्रों मे लाने के निषेधात्मक उद्देश्य कि पूर्ति एकाधिकार अधिनियम 
के माध्यम से भी किया जा सकता है । उसके अन्तगंत इन दो प्रकार के उपक्रमो 
का विस्तार एवं विभिन्नीकरण करने के लिये पूर्व-जाँच एव पू्वे-स्वीकृत की आव- 
श्यकता होगी। इस प्रकार लाइसेसिंग के द्वारा भी इसे रोकना व्यर्थ ही है । 

(८) यह आश्चर्यजनक ही है कि जिन उद्योगों पर से हाल के वर्षो मे 
लगभग ४१ पर से लाइसेस का प्रतिबन्ध आत्म-निर्भरता तथा सामान्य स्थिति के 
होने के कारण हटा लिया गया था उनको फिर से लाइसेसिंग के अन्तर्गत ले लिया 
गया है । ऐसे उद्योग है कागज, सीमेण्ट, शीशा, ट्रैक्टर आदि । इस प्रकार से पुनः 
कदम उठाने के कारण यह हो सकता है कि उनका विकास झुक सा जाय । 


अध्याय ८ 


ग्रौद्योगिक नीति 


३० अप्रैल, १६५६ को भारत सरकार ने एक औद्योगिक नीति प्रस्ताव को 
स्वीकृत किया जिसने १९४८ के प्रस्ताव को प्रतिस्थापित किया । औद्योगिक नीति के 
बारे मे नवीन घोषणा अति आवश्यक हो गई थी क्योंकि गत आठ वर्षो में महत्व- 
पूर्ण परिवर्तत एवं विकास हो चुके थे । (१) भारत का सविधान पारित हुआ था 
जिसके अन्तर्गत कुछ आधारभूत अधिकारों की गारण्टी प्रदात की गई थी तथा राज्य 
नीति के कुछ निदेशी सिद्धान्त अपनाये गये थे । (२) योजना सगठित श्राधार पर 
झारभ हो चली थी और प्रथम पचवर्षीय योजना समाप्त हो चुकी थी । (३) संसद 
ने सामाजिक एवं आ्थिक नीति के उद्देश्य के रूप मे समाजवादी समाज को स्वी- 
कृत कर लिया था। (४) देश के सम्मुख द्वितीय पंचवर्षीय योजना को प्रस्तुत करना 
था। इन्ही कारणो से नवीन भ्रौद्योगिक नीति की श्रावश्यकता हुई । 


नीति के उद्देश्य प्रस्ताव॑ मे अनेक उद्देश्यों का' उल्लेख किया गया है 
जिन्हें श्रौद्योगिक नीति के अन्तगंत प्राप्त करना है। ये उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-- 
(१) आशिक विकास के दर में बुद्धि करना तथा औद्योगीकरण की गति 
को बढाना, 
(२) भारी उद्योगो तथा मशीन निर्माण करने वाली उद्योगों की उन्नति 
करना; 
(३) सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करना, 
(४) बड़े तथा बढते हुए सहकारी क्षेत्र का निर्माण करना, 
(५) आय तथा धन मे असमानता को कम करना, तथा 
(६) विभिन्न क्षेत्रों मे थोड़े से व्यक्तियो के हाथ मे आर्थिक शक्ति का 
केच्द्रीयकरण तथा निजी एकाधिकार को रोकता । 
इन' उद्देश्यों की पूर्ति होने से भ्रधिक रोजगारी का अवसर उपलब्ध होगा, 
लोगो के रहन-सहन के स्तर मे बृद्धि होगी, तथा लोगों की कार्य करने की दशाओं 
में भी उन्नति होगी । नये श्रौद्योगिक उपक्रमो की स्थापना में तथा यातायात 


| 
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सम्बन्धी सुविधा प्रदान करने की दिशा में सरकार प्रत्यक्ष परन्तु प्रमुख उत्तरदायित्व 
को धीरे-धीरे अधिक से अधिक अपनायेगी । बढते हुए पैमाने पर यह राज्य-व्यापार 
भी करेगी। प्रस्ताव मे निजी क्षेत्र को भी नियोजित राष्ट्रीय विकास के लिये तथा 
उन्नति एव विस्तार के लिये एक एजेसी के रूप भे लिया गया है। इसमे निजी क्षेत्र 
मे कार्य-कलापो के लिये सहकारिता के सिद्धान्त को अपनाने के लिये विशेष 
बल दिया गया है। हि 


उद्योगो का वर्गीकरण. भारत सरकार ने योजना आयोग से परामश्श करके 
उद्योगो को तीन वर्गों मे विभाजित किया है। सरकार को प्रत्येक वर्ग मे क्‍या 
भूमिका अदा करती होगी, इस बात को ध्यान मे रख कर विभाजन, किया गया है। 
थे वर्ग कुछ सीमा तक परस्पर व्यापी है और ये अनुचित नही है क्योकि इस दिशा मे 
यदि अधिक दृढता दिखाई जाय तो परिणाम यह हो सकता है कि उद्देश्यों की पूर्ति 
न हो सके । परन्तु आधारभूत सिद्धान्तों को तथा उद्देश्यों को सदेव ध्यान मे रखना 
अति आवश्यक है। प्रस्ताव के अनुसूची अ' + मे दिये हुए प्रथम वर्ग मे १७ 
उद्योग है।इस वर्ग के १७ उद्योगो में नये उपक्रमो की स्थापना का सम्पूर्ण भार 
सरकार ने ले रखा है। परन्तु इसके अन्तर्गत भी पहिले से निजी उपक्रमो में 
विस्तार किया जा सकता है तथा यदि सरकार चाहे तो राष्ट्रीय हित मे यह निजी 
उपक्रमो की सहायता नये उपक्रमो की स्थापना में भी ले सकती है। फिर भी रेलवे, 
वायु यातायात शस्त्र एव युद्धोपफरण तथा आणुविक शक्ति के विकास पर केन्द्रीय 
सरकार का एकाधिकार होगा। जब कभी भी निजी उपक्रमों से सहयोग की आव- 
श्यकता होगी, सरकार पूँजी मे अधिक भाग अथवा अन्य माध्यमों के द्वारा ऐसा करे 
जिसंसें कि इसके पांस इतनी शक्ति रहे कि वह उपक्रम का संचालन एवं निय- 
न्त्रण कर सके तथा नीति निर्धारित कर सके । 


* प्रस्ताव की अनुसूची अ' मे निम्नलिखित १७ उद्योग है (१) शस्त्र एव 
युद्धोपफरण, (२) आणुविक शक्ति, (३) लोहा एवं इस्पात, (४) लोहा एवं 
इस्पात का भारी कास्टिंग तथा फोजिंग, (५) भारी प्लाण्ट एवं मशीन, (६) 
भारी विद्युत प्लाण्ट, (७) कोयला एवं लिग्नाइट, (5) खनिज तेल, (£) कच्चा 
लोहा, कच्चा मेगनीज, कच्चा क्रोम, जिप्सम, गधक, सोना एवं हीरा का खान से 
निकालना, (१०) तॉबा, शीशा, जस्ता, टिन आदि का खान से निकालना (११) 
आणुविक शवित के उत्पादन एवं प्रयोग से सम्बन्धित खनिज पदार्थ, (१२) 
वायुयान, (१३) वाय्‌ यातायात, (१४) रेल यातायात, (१५) समुद्री जहाज 
का निर्माण, (१६) टेलीफोन तथा टेलीफोन केबिल्स, तार एवं तार सम्बन्धी उप- 
की (रेडियो रिसीविंग सेट को छोड़ कर), (१७) विद्युत का उत्पादन एव 

तरण । 


११८ भारत की ओद्योगिक अर्थ-व्यवस्था 


दूसरे वर्ग मे १२ उद्योग है जो अनुसूची 'ब* में दिये हुए है। इस वर्ग के 
उद्योगों में भी धीरे-धीरे सरकार का स्वामित्व बढेगा तथा नये उपक्रमो की 
स्थापना मे सामान्यता सरकार पहल करेगी । साथ ही, निजी क्षेत्र को भी विकास' 
करने का अवसर उपलब्ध होगा । निजी क्षेत्र या तो स्वय या सरकार के सहयोग 
से उद्योगों की स्थापना करेगी । इस प्रकार यह मिश्रित क्षेत्र है जिसमे सरकार 
तथा निजी क्षेत्र दोनूँ मिलकर या अलग-अलग उद्योगों की स्थापना करेगी । 

अन्य सभी उद्योग तुतीय वर्ग के अन्तगंत झाते हैं। इन उद्योगो के विकास 
का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निजी क्षेत्र के ऊपर है । वैसे, सरकार को यह 
अधिकार है कि इस वर्ग में भा वह कसी उद्योग की स्थापना क्र 
सकती है । सरकार ने पचवर्षीय योजनाओं मे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 
निजी क्षेत्र मे इन उद्योगो के विकास के लिये सभी प्रोत्साहन तथा सुविधायें 
देने का विचार किया है | इसके लिये सरकार उचित प्रशल्क तथा अन्य उपायों 
द्वारा यातायात, शक्ति तथा अन्य सेवाओं की उन्नति करने का प्रयास करेगी । 
इन्हें वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करने के किये विशेष सस्थाओ की 
स्थापना करने का निश्चय किया है। विज्येष सहायता उन निजी उपक्रमो को देने का 
विचार है जो सहकारिता के आधार पर अपना सचालन करेगी तथा जो कृषि 
के लिये स्थापित किये गये हो। 


क्षेत्रीय अन्योग्याश्रय (5९८६४००७] 70९7-6९७००४१०९४०८) .. सरकार ने किसी 
भी प्रकार के श्रौद्योगिक उत्पादन का विस्तृत अधिकार ले रखा है। उद्योगों का 
विभिन्न वर्गों मे वर्गीकरण कर देने का यह तात्पयँ नहीं है कि वे एक दूसरे क्षेत्र के 
लिए अभद्य हैं। इस नीति द्वारा अनेक उद्योगों में सावंजनिक तथा निजी क्षेत्र मे पर- 
पर सहयोग की सभावना है। अनुसूची “अ' मे निर्दिष्ट उद्योगों द्वारा उत्पादित पदार्थों का 
उत्पादन भी निजी उपक्रम कर सकते है। जिससे कि वे अपनी आवश्यकताओ 
की पूति कर सकते है, उदाहरण के लिये, स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति के 
लिये शक्ति का उत्पादन, अथवा छोटे पैमाने पर खनिज पदार्थों का निकालना । 


* अनुसूची “ब' में निम्नलिखित १२ उद्योग है' (१) खनिज-पदार्थ, (खनिज 
पदार्थ कन्सेशन्स नियमावली १६४६ की धारा ३ में वर्णित लब्यु खतिज पदार्थों को 
छोड कर), (२) अल्युम्नियम तथा अन्य आलोह धातु जो भ्रतुसूच्ची 'अ' में सम्सि- 
लित नही है, (३) मशीन टूल्स, (४) फेरो-झॉलायज तथा दूल इस्पात, (५) 
रसायन उद्योगों के लिये आवश्यक आधारभूत तथा' माध्यमिक पदार्थ जैसे औषधि, 
रणने का पदार्थ तथा प्लास्टिक का उत्पादन, (६) कीटाणुनाशी तथा अन्य आव- 
श्यक औषधियाँ, (७) रसायन खाद (८) सश्लिष्ठ रबर, (६) कोयले का कार्बनाइ- 
जेशन, (१०) रसायनिक लुग्दी (११) सड़क यातायात, (१२) समुद्री यातायात । 
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साथ ही, सावेजनिक क्षेत्र के अन्तगंत भारी उद्योग अपने लिये आवश्यक हल्के 
उपकरणो की पूर्ति निजी क्षेत्र से कर सकते है । निजी क्षेत्र भी अपनी बहुत सी 
आवश्यकताओ की पूर्ति के लिये सार्जजनिक क्षेत्र पर निर्भर रह सकता है। 
प्रस्ताव में बडे पैमाने के उद्योगो तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के सम्बध में भी ऐसे 
ही सिद्धा-्त को अपनाया है। 


| 

निजी क्षेत्र को सहायता तथा उसका नियमन सरकार निजी क्षेत्र को वित्तीय 
सहायता भी प्रदान करेगी विशेषकर जब अत्यधिक धनराशि की आवश्यकता हो । 
ये सहायता सामान्यतया उनके सामान्य अद्यपूजी मे भाग लेकर किया जायगा पर 
कभी-कभी ऋणपत्र पूँजी के रूप मे भी भाग' लिया जायगा। निजी क्षेत्र के औद्यो- 
गिक उपक्रमों के लिये यह आवश्यक है कि वे सरकार द्वारा निर्धारित आधिक एव 
सामाजिक ढाँचें के अनुरूप ही अपने को बताये । उद्योग (विकास एवं तियमन) 
अधिनियम तथा अन्य सम्बन्धित अधिनियमों के अन्तर्गत सरकार द्वारा उनका निय- 
न्त्रण एव नियमन भी होगा। सामान्यतया, सरकार ऐसे उपक्रमो के विकास के लिये 
उतनी स्वतन्त्रता प्रदान करेगी जितनी कि राष्ट्रीय योजना के लक्ष्य एवं उद्दैश्य के 
अन्तर्गत सम्भव होगी । किसी विशेष उद्योग मे जब निजी तथा सार्वेजनिक दोनों 
ही क्षेत्रों के उपक्रम होगे उस दशा मे सरकार की' यही नीति रहेगी कि वह दोनों 
के सम्बन्ध मे उचित तथा अविभेदात्मक नीति अपनायेगी । 


कूटीर, ग्रामीण एवं लघुस्तरीय उद्योगों की भूमिका इस प्रप्ताव में 
राष्ट्रीय श्रर्थव्यवस्था के विकास के हेतु ऐसे उद्योगो की भूमिका को भी स्त्रीकृत कर 
लिया गया है । क्योकि ये उद्योग बडे पैमाने पर तात्कालिक रोजगार प्रदान करते हैं, 
राष्ट्रीय आय के न्यायपूर्ण विभाजन मे सहायता करते हैं, ऐसी पूंजी एवं योग्यता 
का प्रभावपूर्ण विदोहन करने मे सहायता देते है जिनका अन्यथा उपयोग सभव न हो । 


ये प्रस्ताव इस नीति का समर्थन करती है कि बडे पैमाने के उद्योगों के 
उत्पादन की मात्रा पर नियन्त्रण लगाकर या प्रत्यक्ष अनुदान देकर ऐसे उद्योगो 
की सहायता को ज/य । सरकार की नी।ते इस प्रकार की होनी चाहिये ऐसे 
उद्योगो का विकास इस प्रकार से किया जाय कि वे आत्म-निर्भर हो सके तथा 
उनका विकास बडे पैमाने के उद्योगो के साथ हो सके । सरकार के लिये यह आव- 
श्यक है कि वह ऐसे उपायो की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करे जिनसे लचु-स्तरीय 
उत्पादको की प्रतिस्पर्द्धात्मक क्षमता दुढ हो सके तथा उनके उत्पादन की तक्कल- 
नीक आधुनिकृतम हो तथा उसमे पर्याप्त सुधार हो सके । प्रस्ताव ने औद्योगिक 
बस्तियो की तथा ग्रामीण सामुदायिक वकशाप की स्थापना का समर्थन किया है 
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जिससे उनके अभावों की पूति हो सके तथा यह आशा की जाती है कि ग्रामीण 
विद्युतकरण से तथा सस्ती शक्ति की उपलब्धि से इन्हें विशेष सहायता मिलेगी । 
इस क्षेत्र मे औद्योगिक सहकारिता के सगठन की भी सराहना की गईं है तथा ऐसे 
उद्योगो के विकास के लिये सरकार सतत ध्यान दे, इस बात पर भी बल दिया 
गया है । 


क्षेत्रीय असमाज्नताश्रो की कम्म करता प्रस्ताव में इस बात पर बल दिया 
गया है कि विभिन्न क्षेत्रों मे विकास-स्तर की श्रसमानताओं को कम किया जाना 
चाहिये। इससे औद्योगीकरण द्वारा देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था लाभान्वित होगी। 
इसमे यह सुझाव दिया गया है कि राष्ट्रीय योजना का यह एक प्रमुख उद्देश्य होना 
चाहिये कि शक्ति तथा यातायात की सुविधाये उन क्षेत्रो को उपलब्ध होनी चाहिये 
जो कि औद्योगिक दृष्टिकोण से पिछडे हुए हो अयवा जहाँ रोजगार के अवसर 
को प्रदान करते की अत्यधिक आवश्यकता हो यदि वह स्थान अन्यथा उचित 
हो । प्रस्ताव मे इस विचार का दृढ़ता से समर्थंत किया गया है कि प्रत्येक 
क्षेत्र मे उच्चतर रहन-सहन के स्तर को लाने के लिये औद्योगिक एवं कृति श्रर्थ- 
व्यवस्था का सतुलित एवं समन्वित विकास होना चाहिये । 


तकनीक एब प्रबंन्धकीय कार्मिक. इस प्रस्ताव में तकनीकी प्रबन्ध कुशल 
व्यक्तियों की सावंजनिक सेवाओ मे सुविधा' प्रदान करने के लिये भी' बल दिया 
गया है जिससे कि सावंजनिक क्षेत्र के विस्तार के लिये तथा ग्रामीण एवं लबचू- 
स्तरीय उद्योगो के विकास के लिये तेजी से बढती हुई आवश्यकता की पूर्ति हो 
सके । इसमे, पर्यवेक्षण स्तर पर कमी को दूर करने के लिये, साथंजनिक तथा 
निजी उपक्रमो दोनो मे बडे पैमाने पर प्रशिक्षण की योजना का सगठन करने के 
लिये तथा विश्वविद्यालयों तथा अन्य सस्थाओ मे व्यापार प्रबन्ध सम्बन्धी प्रशि- 
क्षण की सुविधा प्रदान करने के लिये किये गये उपायो को भी स्वीकृत किया 
गया है । 


श्रमिकों के लिये सुविधायें तथा प्रोत्साहत, इस प्रस्ताव मे उद्योग में 
लगे सभी व्यक्तियों को उचित एवं अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने की आाव- 
श्यकता को भी मान्यता दी है। इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि श्रमिकों 
के स्तर तथा क्षमता में वृद्धि के लिये उनके काम करने की दशाओं में तथा 
उनके रहन-सहन की दशाओं मे पर्याप्त सुधार अति आवश्यक है। प्रस्ताव मे 
पुन यह स्वीकृत किया गया है कि औद्योगिक शाति बनाई रखी जानी चाहिये 
क्योकि औद्योगिक विकास के लिये यह परमावश्यक हैं। श्रमिकों के लिये 
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भी यह भ्रावश्यक है कि वे समुचित उत्साह के साथ विकास के कार्यक्रम मे 
भाग ले । प्रबन्धको तथा श्रमिको दोनो के उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते 
हुये औद्योगिक सहसबन्धों के हेतु कुछ अधिनियम पारित किये गये है तथा 
इस सम्बन्ध मे कुछ सामान्य नीति एवं दृष्टिकोण भी अ्रपनाया जा चुका है । 
सम्मिलित परामर्श तथा प्रबन्ध मे श्रमिकों एवं टैक्नीशियन के सहभागिता, की 
भी सिफारिश की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो से यह कहा गया है 
कि वे इस दिशा मे प्रयास कर के उचित उदाहरण प्रस्तुत करे । 


सरकारी औद्योगिक उपक्रमों का प्रबन्ध प्रस्ताव मे इस बात को स्वीकार 
किया गया है कि सरकार का उद्योग एवं व्यापार से भाग बढने के कारण इनके 
प्रबन्ध की महत्ता भी बढती जा रही है । तीक् निर्णय तथा उत्तरदायित्व को 
स्वीकार करने की इच्छा अत्यधिक महत्वपूर्ण है इसीलिये इसमे यह सिफारिश 
की गई है कि सरकारी उपक्रमो के प्रबन्ध एवं अधिकार का विकेन्द्रीयकरण व्यापा- 
रिक रीतियो के आधार पर ही होना चाहिये । इस प्रस्ताव मे यह आशा व्यक्त की 
गई है कि सार्वजनिक उपक्रम सरकार की आय मे वृद्धि करेगी और साथ ही नये 
क्षेत्रो में विकास के लिये भी साधन प्रदान करेगी । ऐसे उपक्रमों से हानि होने की 
भी सभावना है परन्तु इनके विषय मे निर्णय इनके द्वारा किये गये सम्पूर्ण कार्यो को ध्यान 
मे रख कर करना चाहिये और इन के कार्य कलापो के लिये इन्हे अधिकतम स्वतन्त्रता 
प्रदान की जानी चाहिये । 

अन्त मे, प्रस्ताव मे यह आशा व्यक्त की गई है कि यह झ्ौद्योगिक नीति जनता 
के समस्त वर्गों का समन प्राप्त करेगी तथा देश के औद्योगीकरण को तेजी से 
बढायेगी । 


१९५६ के प्रस्ताव का समालोचनात्मक सूल्याकन 


१९५६ की औद्योगिक नीति के प्रस्ताव के प्रति जनता की प्रतिक्रियाएँ विभिन्न 
प्रकार की थी परन्तु अधिकाश व्यक्ति इसके पक्ष मे थे । इस प्रस्ताव के विरुद्ध 
जो आलोचनाएँ की गईं उनका उल्लेख सक्षेप मे निम्नलिखित है 


(१) इस प्रस्ताव से निजी उद्योगों का क्षेत्र कम हो गया । “व्यापारिक 
समुदाय से इस भोद्योगिक नीति को महाधिकार पत्र के रूप में स्वागत करने के 
लिये कहा गया और वे ऐसा ही करते यदि उस विवरण में साथ ही यह न 
कहा गया होता कि सरकार का किसी भी औद्योगिक उपक़म को लेने का अन्तनिहिते 
अधिकार सदैव बना रहेगा | 


१२२ भारत की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था 


(२) इस प्रस्ताव मे लोच पर्याप्त था परन्तु यह विशेषकर साव॑ जनिक क्षेत्र के 
पक्ष में अधिक था क्योकि सरकार किसी भी उद्योग या व्यापार मे, जिसे वह चने, 
भाग ले सकती है । अनुसूची ब' में सूचित उद्योगों मे निजी उपक्तमों हारा केवल 
सहायक भूमिका अदा करने की आशा की जाती थी और उद्योगों के उस वर्ग 
में भी, डिनमे विकास सामान्यतया निजी उपक्रमों के पहल से किया जाना था, 
सरकार किसी भी उद्योग को चला सकती है। इस प्रकार कोई भी क्षेत्र ऐसा 
नही है जहाँ सरकार द्वारा हस्तक्षेप सभव न हो । 

(२) इस औद्योगिक नीति ने सरकारी उपक्रमो पर विशेष बल दिया है । 
यद्यपि ऐसी दशाये देश' में है जहाँ उद्योगों के विकास के लिये सरकार का प्रयास 
अति आवश्यक है अपितु इस बल को बदला भी जा सकता था और सामान्‍न्य- 
तया उद्योगो का विकास निजी उपक्रमो के लिये छोड दिया जाता और तब सरकार 
उन क्षेत्रों तक अपना कार्य सीमित रखती जहाँ उसकी आवश्यकता अधिक होती # 

(४) इस नीति को यदि दृढता के साथ कार्यान्वित किया जाय तो इसका 
अतिरिक्त भार सावेजनिक क्षेत्र के वित्तीय एवं प्रसाशनीय साधनों पर 
पडेंगा। उन पर यह भार पहले से ही अधिक है । परिणामस्वरूप, यह हो सकता 
है कि अति महत्वपूर्ण क्षेत्रो में विकास की दर कम हो जाय । 

(५) सरकार उद्योगो की स्थापना एवं सचालन क्षमता के साथ कर. 
सकेगी, इस पर भी निजी क्षेव का पक्ष लेने वालो को सन्देह था । इसका कारण 
यह था, कि जब सरकार किसी उद्योग को आरभ करती है तो वह एक अव्य- 
क्तिगत मामला हो जाता है । 


(६) यह नीति आर्थिक पुनरुत्थातन की हमारी योजना मे राज्य-पूंजीवाद के 
योगदान के सम्बन्ध मे देश के नेताओं के अवास्तविक विचार को सामने लाई॥ 
इस प्रस्ताव ने सरकार के लिये आरक्षित विषयों की सूची को बढाया ही नही अपितु 
औद्योगिक क्षेत्र मे सरकार की शक्ति और उसके कार्यों को भी बढा दिया। इस 
नीति का उल्लेख तो केवल आरभ है और संभवतया अन्त यह हो सकता है कि 
निजी उपक्रम को समाप्त ही कर दिया जाय । 

(७) यह तक अस्तुत किया गया कि भावी सहकारिता आन्दोलन, सभी 
व्यावहारिक दृष्टिकोण से, सामूहिकवाद से भिन्न न होगा क्योकि इस आन्दोलन 
का निर्देशन निर्वाचित सदस्यों के द्वारा न हो कर सरकार के द्वारा होगा | इस 
प्रकार की सहकारी समितियाँ उन्ही क्षेत्रों में सचालित की जायेगी जो कि निजी 
क्षेत्र के लिये निर्धारित की गई है। चीनी एवं सूती वस्त्र उद्योग मे इस दिशा में 
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आरभ हो ही चुका है । इसका अन्तिम परिणाम यह होगा कि अपने सभी दोषों 
सहित राज्य पूजीवाद की स्थापना होगी । 


(८) निजी क्षेत्र को प्रमुख महत्ता न प्रदान करना उचित न था यदि हम 
भूतकाल में इसके कार्य-कलापो पर दृष्टिपात करे जो कि सफल तथा हितकर रहा 
है, तथा प्रतिकूल राजनीतिक वातावरण, वित्तीय कठिनाइयाँ, भविष्य के लिये इसकी 
सिद्ध योग्यता आदि को भी ध्यान मे रखे । इस प्रकार यह ज्ञात होगा कि सरकार 
का औद्योगीकरण के प्रति दृष्टिकोण व्यावहारिकता से नही अपितु सिद्धान्त से 
अधिक प्रभावित था । 


उपयुक्त आलोचनाओ मे से कुछ तो इसलिये दी गईं क्योकि नियोजित 
अर्थव्यवस्था मे सरकार कः भूमिका के प्रति पूरी जानकारी न थी। नियोजित 
अर्थव्यवस्था में सावेजनिक क्षेत्र का विकास तेजी से किया जाना अति आवश्यक 
है। इस क्षेत्र के विस्तार का तात्पयं यह नही है कि सरकार देश की अर्थव्यवस्था 
के सम्पूर्ण महत्वपूर्ण क्षेत्रो को अपने अन्तर्गत ले लेगी । बैसे' भी, देश के औद्योगिक 
विकास के कार्यक्रम में निजी क्षेत्र को पर्याप्त भाग प्रदान किया गया है।यह 
सत्य है कि औद्योगिक उपक्रमो के विकास के लिये सावंजनिक क्षेत्र का उत्तर- 
दायित्व अधिक बढा दिया गया है परन्तु साथ ही औद्योगिक प्रायोजनाओ का 
समृचित विभाजन निजी क्षेत्र के लिये भी किया गया है।इस प्रस्ताव मे निजी 
क्षेत्र को एक अवसर प्रदान किया गया है कि वह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास 
के लिये अपने प्रयासों का प्रदर्शन कर सके । निजी क्षेत्र का भविष्य उसके अपने 
व्यवहारों पर ही निर्भर है। इसका भविष्य निश्चय ही उज्ज्वल है यदि यह 
अवसर का सदुपयोग करे, लाभ के स्थान पर सेवा की भावना को ही प्रमुखता 
प्रदात करे, अपने कर्मचारियों को सतुष्ट एवं सुखी रखे तथा उचित व्यापारिक 
व्यवहारों का पालन करे । देश के औद्योगिक इतिहास के किसी काल-विशेष के 
लिये लाभ की धारणा न्यायोचित रही होगी परन्नु अब पर्याप्त परिवर्तेन हो चुका 
है और वर्तमान समाज नवीन दृष्टिकोण, व्यवहार तथा तक नीक समाहित हो चुका 
है । अब तो उचित यही है कि वर्तमान राजनीतिक तथा आशिक हाँचे में 
समाजवादी समाज” तथा “कल्याणकारी समाज के विचारो को महत्ता प्रदान की 
जाय | 


१९५६ की औद्योगिक नीति के प्रस्ताव ने एक नई दिशा दिखाई है जिसके 
अनुसार निजी क्षेत्र को उसके विकास के लिये समुचित स्वतत्रता प्रदान की गई 
है परन्तु साथ ही पर्याप्त नियत्रण की भी व्यवस्था है जिससे कि धन एवं आर्थिक 
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सत्ता का अनुचित केन्द्रीयकरण न हो सके। कुछ लोगों ने तो इस प्रस्ताव को, 
भारत के सविधान की ही तरह, “आर्थिक सविधान' के रूप में माना है। न्याय, 
स्वतन्त्रता, समानता, तथा भाई चारे का पुत उल्लेख करके तथा “राजकीय नीति 
के निदेशी सिद्धान्त' से उद्धरण प्रस्तुत कर इसने सविधान से अपना सम्बन्ध जोड़ा 
है। इस प्रकार निजी क्षेत्र को एक नवीन अवसर प्रदान किया गया है कि वह 
समाजवादी राज्य में अपनी स्थिति को न्‍्यायसगत सिद्ध करे। “अब तो यह उद्योग- 
पतियों के ऊपर है कि वे अपने व्यवहारों से सिद्ध करे कि सरकार द्वारा निजी 
क्षेत्र के मल्‍यो का मल्याकन अनचित नहीं है।” भारत के समाजवादी राज्य मे 
निजी उद्योगों का भविष्य इस पर निर्भर है कि उनकी क्षमता, उत्साह तथा 
व्यवहार आगत वर्षो मे कितना उचित रहेगा। 


तृतीय योजना की तरह चतुर्थ योजना मे भी उद्योगो का विस्तार १६५६ 
की औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अन्तर्गंत ही किया जाना है। निजी तथा सार्वजनिक 
दोनो क्षेत्रों के एक दूसरे के सहायक एवं पूरक के रूप में कार्य करना है। उदाहरण 
के लिये, रसायनिक खाद की दशा मे, जहाँ कि सावंजनिक क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति 
हो चुकी है, यह प्रस्ताव रखा गया था कि तृतीय योजना मे इस क्षेत्र में निजी 
क्षेत्र भी विगत वर्षों की अपेक्षाकृत बडे पैमाने पर आगे आयेगा और सार्वजनिक 
क्षेत्र का हाथ बँठायेगा। निजी क्षेत्र भे रंगने के पदार्थ, प्लास्टिक तथा औषधि 
के निर्माण का कार्यक्रम सार्वेजनिक क्षेत्र मे कार्यक्रम के पूरक के रूप मेह्दी 


हीगा । 


उद्योग मत्री ने दृढता के सांथ यह घोषित किया कि १९५६ की 
औद्योगिक नीति के प्रस्ताव का ही पालन किया जायगा। उन्होंने सरकार कौ 
नीति को छ स्तभीय “औद्योगिक तीति के षडभुज' के रूप' मे बताया (१) 
सावेजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका; (२) एकाधिकार के विकास को इस 
प्रकार रोकना कि कोई भी एक वर्ग अथवा कई वर्ग राष्ट्रीय उत्पादन के महत्वपूर्ण 
भाग पर अपना अधिकार न स्थापित कर सके, (३) उमन्नत उद्योगों में औद्योगिक 
बडेपन को रोकना, (४) नये उद्यमियों को प्राथमिकता देना; (५) लघ॒स्तरीय, 
सहायक तथा मध्यमस्तरीय उद्योगो की गहन उन्नति, तथा (६) कठिनतर उपक्रमों 
के लिये उच्चतर कुशल तथा अनुभवी व्यक्तियों का प्रबन्ध करना । 


स्वतन्त्रता के उपरान्त यदि कोई भी अधिनियम अथवा नीति ऐसी रहा हो 
'जो लोगों के दृढ भावनाओ को प्रेरित होने से रोक न पाया हो तो वहु औद्योगिक 
नीति का प्रस्ताव रहा है। प्रस्ताव के सिद्धान्त के प्रति विवाद तो निरन्तर चलता 
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रहा । विगृत वर्षो मे सरकार इस नीति के समर्थन, मे तक प्रह्तुत करती आई है। 
परन्तु इसे सदैव इस ढग से किया है जिससे व्यावहारिकता के स्थान पर अपराध 
की भावना अत्यधिक दृष्टिगोचर हुई है। इस दृष्टिकोण के कारण ही औद्योगिक 
क्षेत्र मे अधिक कठिताइयाँ आती रडी है। 


यद्यपि प्रस्ताव के प्रति यह तकं प्रस्तुत किया जाता है कि इसमे 'अन्तर्निर्मित 
लोच' है तथापि आज इस प्रस्ताव मे परिवर्तत की आवश्यकता है । वास्तव मे यह 
प्रस्ताव अब असामयिक हो चुका है। इसके दीघेकालीन उद्देश्य प्रशसनीय होगे 
परन्तु अपने वर्तमान रूप मे यह तीत्र औद्योगीकरण मे सहायक होने की अप्रेक्षकृत 
बाधक है। जब कभी कोई ऐसा प्रस्ताव आता है जो कि नीति की अनुसूची मे दिये 
उद्योगों के बाहर होता है तो इसके दृढ स्वरूप के कारण लोग इसका घोर विरोध 
करने मे समर्थ हो पाते है। 

वास्तव में अनुसूची से हट कर भी उद्योगो की स्थापना की गई है फिर भी 
ऐसे भ्रपवादों का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड पाया है। द्वितीय तथा तृतीय 
पत्रवर्षीय योजनाओ के अन्तरगत जो औद्योगिक विकास का स्तर तथा स्वरूप सम्मुख 
आया है उसके परिणामस्वरूप ये अनुसूचियाँ अर्थहीव हो गई है। इन निषेधो से 
योजना के प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति होने की दिशा में लाभ होने के अपेक्षाकृत 
हानि ही अधिक हुई है। योजना के प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति होने की दिशा मे तमाम 
उद्योगो को लाइसेसिंग तथा नियत्रण के भार से मुक्त कर दिया जाना चाहिये । 


निजी क्षेत्र को केवल सहन कर लेने की बात नही है अ्रपितु उसे तो 
समृचित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । मूल्य-प्रक्रिय तथा लाभ की धारणा का 
सचालन, कच्चा माल तथा बाजार के लिये समान दशाग्रो पर प्रतिस्पर्ड्धा, प्रशुल्क 
सम्बन्धी अधिनियमो के अन्तर्गत समान व्यवहा र, विदेशी विनिमय के लिये समान 
पहुंच आदि की समुचित सुरक्षा इन्हे प्रदान की जानी' चाहिए। साथ ही, यह नही 
भुलाया जा सकता कि सार्वजनिक क्षेत्र की महत्ता भी भारतीय अर्थव्यवस्था मे 
अब अत्यधिक बढ चुकी है। केन्द्रीय सात्रजनिक क्षेत्र के उद्योगो पर लगभग 
३,००० करोड रुपये विनियोजित किये जा चुके है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों 
का अच्छी तरह से चलना देश के हित में ञ्रति आवश्यक है । 


औद्योगिक नीति प्रस्ताव, १९५६ को समीक्षा औद्योगिक नीति प्रस्ताव मे 
समुचित परिवर्तन करने के विषय मे सरकार ने विचार किया था जिससे उसके 
दोषो को दूर कर उसे इस प्रकार बनाया जा सके कि वर्तमान आवश्यकताओ की, 
पति हो सके। ये विचार विशेष रूप से प्रस्ताव के सचालन की व्यापक समीक्षा 
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करते समय, तथा इसके आधार पर कुछ मामलो मे निर्णय लेने भे प्रशासन 
सम्बन्धी कठिनाइयो का सामना करते समय सामने आया । इस समीक्षा की 
रिपोर्ट श्रौद्योगिक विकास मत्नालय द्वारा तैयार की गई थी । 

प्रस्ताव में परिवर्तन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे .-- 


(१) प्रस्ताव मे बताये गये उद्देश्य श्रात्म-विरोधी है तथा वास्तव में उन 
के आधार पर प्रशासन उचित निर्णय नही ले पाती जिससे कि देश का औद्योगिक 
विकास तीक्तर ही सके । यह सुझाव दिया गया था कि ऐसे मामले मत्रिमडल के 
सामने ले जाये जायें जो कि आवश्यकतानुसार देश की औद्योगिक एवं आर्थिक 
उन्नति के हित मे प्रस्ताव से हट कर भी निर्णय ले सके । 


(२) विदेशी निजी विनियोग पर नीति का कोई निश्चित विवरण नही] 
दिया गया था । सरकार द्वारा घोषित नीति में बहुत सी बाते बिना स्पष्ट क्रिये 
हुए ही छोड़ दी गई थी । यह सुझाव दिया गया कि विदेशी विनियोग से 
सम्बन्धित उद्देश्यों एवं निर्देशनों का प्रस्ताव मे स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए । विदेशी 
विनियोग से सम्बन्धित वर्तमान नीति प्रमुखतया वही चली आ रही है जिसकी 
घोषणा पूर्व प्रधानमत्री नेहरू जी ने अप्रैल १९४९ में की थी । तब से श्रब 
तक अनेक परिवतेन हो चुके है। अत अब यह आवश्यक है कि विदेशी विनियोग 
से सम्बन्धित नीति को वर्तमान परिवेश के अनुरूप ही परिवर्तित करके प्रस्ताव में 
सम्मिलित किया जाय । 


(३) प्रस्ताव में लघुस्तरीय उद्योगो तथा सहकारी उद्योगो को सरक्षण 
दिये जाने के सम्बन्ध मे दी गई गारण्टी में भी विरोधाभास परिलक्षित होता है। 
जब कि लघुस्तरीय क्षेत्र के लिये अनेक उद्योगों को आरक्षित किया जा रहा है, 
उन्ही बस्तुओ के उत्पादन के लिये साथ ही बडे पैमाने के उद्योग भी चल रहे हैं। 
ऐसी परिस्थिति मे लघु उद्योगो को बडे पैमाने के उद्योगो के साथ प्रतिस्पर्द्धा का 
सामता करना पडता है। इससे विश्व के बाजार मे विशेष रूप से अनेक कठिन 
परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं । अत. इस सम्बन्ध मे एक निश्चित निर्णय की भी 
आवश्यकता हुई कि देश से लघृस्तरीय उद्योगो को ही प्रो-साहन दिया जाय। 
परन्तु इसका परिणाम यह होगा कि बडे पैमाने के उद्योगों से प्राप्त होने वाले 
लाभ उपलब्ध न हो पायेगे और इससे भारतवर्ष की विश्व के बाजार भे हाति 
होने की सभावना है । 

(४) १९१५६ के प्रस्ताव का एक उद्देश्य जनसख्या के' अल्प वर्ग मे धन 
एव सत्ता के केन्द्रीयकरण को रोकना था । इस सम्बन्ध में बडे व्यापारिक गुृहों का 
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उदाहरण प्रस्तुत किया गया कि वे विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कार्य-कलापो पर 
नियत्रण रखते है। यदि ऐसी नीति अपनाई गई कि इन बडे व्यापारिक गृहो को 
नए लाइसेस न प्रदान किये जायोँ और उन्हें विस्तार करने से रोका जाय जिससे 
कि एकाधिकारी प्रवृत्ति न बढ सके तो इससे लाभ को सस्था मे विनियोजित करने 
(0पह078 8०८) की समस्या उत्पन्न होगी। इस समस्या का समाधान तो 
करना ही होगा । रे 

(५) प्रस्ताव का एक उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओ को द्र करना भी था 
परन्तु इस दिशा मे विरोधाभास परिलक्षित होतः है। प्रस्ताव मे इस बात पर 
बल दिया गया कि सरकार की यह धारणा थी कि औद्योगीकरण से देश की 
सम्पूर्ण श्रथ॑व्यवस्था को लाभ होना चाहिए और साथ ही यथासभव देश मे विभिन्न 
क्षेत्रो मे विकास के स्तर की असमानताओ को भी कम से कम किया जाना 
चाहिए । परन्तु विगत अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह 
किसी भी प्रोजेक्ट के स्थानीयकरण के लिये जिन आथिक घटको पर ध्यान देना 
आवश्यक है उनके विरुद्ध हो सकता है । 


आ्रौद्योगिक नीति प्रस्ताव १६५६ मे जिन विरोधी तत्वों का वर्णन ऊपर 
किया गया है उनको दृष्टिकोण मे रख कर ही सरकार को इस विवरण का 
परीक्षण करना होगा कि प्रस्ताव लोच पूर्ण है और इसमे परिवर्तेन की आवश्यकता 
नही है। समय-समय पर इस प्रस्ताव मे परिवर्तन की आवश्यकता के विषय मे 
विचार प्रस्तुत किये जा चुके है। मई १६६८ में योजना आयोग ने 4/670८४४ 0 
47४ /0&//7 2६४ से यह विचार व्यक्त किया है कि चतुर्थ योजना में औद्योगिक 
विकास इसी नीति के अनुसार ही किया जायगा । परन्तु श्रब वह समय आ गया 
है कि उपर्युक्त विरोधी तत्वो को ध्यान मे रख कर इस प्रस्ताव के त्रिषय में पुनः 
विचार किया जाय । 


नत्रीन औद्योगिक लाइसेसिंग नीति का, जिसे केन्द्रीय मत्रिमण्डल ने फरवरी 
१९७० में स्वीकृत किया है, औद्योगिक नीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इस 
नीति के समालोचनात्मक मूल्याकत के लिये “औद्योगिक लाइसेसिंग” नामक 
्रध्याय का अवलोकन करे । 


टेरिफ नीति 


देश की प्राशल्किक नीति के लिये 'स्वतन्त्र व्यापार तथा 'सरक्षण' मे से 
किसको प्राथमिकता दी जाय यह विवाद समाप्त सा हो गया है | अब तो सरक्षण 
की नीति के विषय मे निर्णय इस आधार पर लिया जाता है कि इसका देश के 
आधिक विकास पर क्या प्रभाव पडेगा। सरक्षण को केवल इसी दृष्टिकोण से' 
नही देखा जाता कि इससे किसी विशेष उद्योग को प्रोत्साहन मिले अपितु उसके 
स्थान पर “विकासात्मक सरक्षण' को महत्ता दी जा रही है जिससे जनाकिकीय एवं 
औद्योगिक सरचना मे ऐसा परिवर्तन हो सके कि आथिक वातावरण बदल जाय 
श्र सम्पूर्ण देश मे उत्पादन के स्तर मे वृद्धि हो सके। इस प्रकार, सरक्षण को 
राष्ट्रीय योजना के महत्वपूर्ण अग के रूप मे स्वीकार करना चाहिए तथा इसकी 
सफलता के विषय मे निर्णय इम आधार पर नही लेना चाहिए कि इससे किसी 
उद्योग विशेष की कितनी उन्नति हुई अपितु यह देखना चाहिए कि सम्पूर्ण अरथे- 
व्यवस्था का इससे कितना विकास हुआ | 

अल्प-विकसित देशो के औद्योगीकरण के लिये टैरिफ प्रयोग' नवजात उद्योग 
के तक पर ही नही अपितु “नवजात देश” के तके पर भी प्रमुख रूप से आवश्यक 
है। अल्प-विकसित देशों के लिये टैरिफ की आवश्यकता विकास की. प्रक्रिया के 
कारण ही तीब्रतर होती है। तीतन्र गति के विकास के कारण विदेशी विनिमय की 
समस्या सामने शभ्राती है और ऐसी दशा में “यह सर्वाधिक प्राथमिकता की बात है 
कि उन उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाय जो विदेशी विनिमय का उपाज॑न करती 
हैं (निर्यात उद्योग) अथवा जो विदेशी विनिमय का बचत करतो है (आयात का 
स्थानापन्न ) । 


संरक्षण की सीमायें. यद्यपि अल्प-विकसित देशो भे औद्योगीकरण के हेतु 
सरक्षण एक महत्वपूर्ण साधन' है तथापि केवल यही एक साधन नही है । यह एक 
ऐसा साधन है जिस पर अनेक सरकारे अत्थाविक विश्वास करती रही है । साथ ही 
उन्होंने इसकी कमियों या सीमाओ पर विशेष ध्यान न देकर अ्रन्य उपयुक्त नीतियों 
का यथावश्यक प्रयोग नहीं किया है। वास्तव मे, यदि सरकार औद्योगीकरण की' 


काल 
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गति को बढाने के लिये तत्पर है तो उसे अधिक रचनात्मक कार्यक्रमों को बना 
कर उन्हें कार्यान्वित करना चाहिए। सरक्षण के माध्यम से विदेशी वस्तुओ के 
लिये एक ऊंची टेरिफ दीवाल की सरचना करने से ही उद्देश्य की पूति नही हो 
सकती । उसे यातायात तथा सचार की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए, शक्ति के 
प्रजनन को बढाना चाहिए, सामान्य तथा तकनीकी शिक्षा का प्रचार करता चाहिए, 
तथा वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार को प्रोत्साहित करना चाहिये। टैरिफ से तो आयात 
की गई वस्तुओं तथा देशी वस्तुओं के मूल्य में जो अन्तर हीता है वह या तो 
कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है परन्तु इस्ती उद्देश्य की पूति देशी वस्तुओं 
के उत्पादन लागत को कम कर उनके मूल्य में कमी करके भी की जा सकती 
है। साथ ही, सरकार ऐसे विशिष्ट उपायो को भी अपना सकती है जिससे उद्योग 
विशेष को सरक्षण उपलब्ध हो, जैसे साख-सुविधा की व्यवस्था, क्र मे कमी 
अथवा छठ, प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता आदि | “कोई भी ऐसा प्रमाण नही है 
जिससे विभिन्न देशों मे विनिर्मित वस्तुओं पर सरक्षणीय आयात टैरिफ तथा उनके 
विनिर्माण उद्योग के मध्य व्यावहारिक साहचर्य सिद्ध हो सके।” इस प्रकार के 
प्रमाण के उपलब्ध न होने का यह तात्पर्य नही है कि टैरिफ से औद्योगिक विकास 
में वृद्धि नहीं होती है। पर दूसरी ओर, यह ध्यान देना चाहिए कि देरिफ के 
साथ ही अन्य व्यावहारिक उपायों को प्रयोग मे लाना चाहिए । 


पर्याप्त टैरिफ प्रदान कर देना ही अपने मे पर्याप्त नही है कि अल्प-विकसित देक्षों 
मे पर्याप्त औद्योगिक वातावरण उत्पन्न हो सके । वास्तव मे नवजात उद्योगों का, 
जिन्हे सरक्षण प्रदान किया जाय, समृचित विकास तभी हो सकता है जब सरक्षण 
के साथ-साथ उनके लिये आवश्यक साधनों को भी जुटाने की व्यवस्था की जाय । 
साधनो की कमी की समस्या का निवारण केवल सरक्षणीय टैरिफ के द्वारा ही 
तही किया जा सकता है। यदि साधन उपलब्ध हों, तो इससे उन साधनों के प्रवाह 
को उद्योग विशेष की ओर मोड़ने के लिये प्रोत्याहित किया जा सकता है जब कि 
टैरिफ के बिना साधन इच्छित उद्योगो को उपलब्ध नहो रहे हों। इस प्रकार 
टैरिफ किसी भी उत्पादन के साधन को उत्पन्न नही करते हैं परन्तु उन साधनों को 
निर्देशित कर सकता है जो उद्योगो मे या तो बिल्कुल भी न लगे हों या कम लगें 
हों या कम उत्पादन-क्षमता के साथ लगे हों, विशेषकर उन उद्योगों के लिये जो 
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव से श्रमिकों की औसत उत्पादकता बढाने में, अर्थ- 
व्यवस्था मे विभिन्नता लाने में तथा भव्रिष्य मे औयोगिक विकास के लिप्रे आधार 
प्रस्तुत करने मे सफल होते है। यदि यह उपलब्ध हो जाता है तो टैरिफ का भार 

भह 


१३० भारत की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था 


हल्का हो जाता है, जब कि उद्योग अपनी उत्पादन-क्षमता में इतनी वृद्धि करे कि 
स्पद्धात्मक स्तर तक उसे ले आये तथा सहायक उद्योगो पर एवं सामान्तया आर्थिक 
वातावरण पर सम्पूर्ण विकास त्मक प्रभाव पड चुका हो । 


सरक्षण तो साध्य का एक साधन मात्र है और साध्य राष्ट्रीय कल्याण है। 
इस प्रकार यह सिद्धात तो स्वय सिद्ध है परन्तु कभी-कभी इस पर से ध्यान हट जाता 
है और परिणाम स्वरुप साध्य के जोश में ऐसा दिखाई पडता है कि साधन ही 
अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सरक्षण की 
सामाजिक लागत और अधिकतम सामाजिक हित के मध्य समुचित सत्तुलन भी 
होना चाहिए। उपभोक्ताओं पर सरक्षण के भार की अवधि को न्यूनतम रखने का 
ही प्रयत्न करना चाहिए | इस उद्देश्य की पूति के लिये सरक्षण प्रदान करने के 
लिये उद्योगो का चुनाव बुद्धिमता के साथ करना अति आवश्यक है। सरक्षण का 
परिणाम यह नही होना चाहिए की अनार्थिक, क्षमताहीन एवं अनुचित उद्योग आगे 
बढे जिससे कि जनसमुदाय को हानि पहुचे। सरक्षण की योजना मे इससे होने 
वाली कुछ हानियो को तथा इससे अन्तनिहित कुछ खतरो के विरूद्ध सुरक्षा का 
प्रबन्ध अवश्य करता चाहिपे । ये खतरे है उत्पादन की क्षमताहीन प्रणालियों को 
प्रोत्साहन देने का भय राजनीतिक प्रष्टाचार के बढने का भय तथा उद्योगपत्तियों 
का आपस में संयोग कर जानें का भय, आदि। यदि उचित सावधानी के बिना 
अनेक वस्तुओ को टैरिफ द्वारा सरक्षण प्रदान किया जाता है तो यह सभव है कि 
घरेलू सामान्य मूल्य मे वृद्धि हो और परिणाम स्वरुप उसका निर्यात पर उल्टा 
प्रभाव पडे । यह भी सभव है कि इसके कारण अनाथिक उद्योगो की स्थापना हो जाय 
जो कि भविष्य मे औद्योगिक विकास मे बाधक बने। 


प्रशल्क आयोग (१६४६-५० ) 


वर्तमान सरक्षण नीति की रुपरेखा प्रशल्क आयोग (१६४६-५० ) हारा 
बनाई गई थी। इस आयोग को स्थापना २० अप्रैल, १९४९ में की गई थी जिसके 
ग्रध्यक्ष श्री वी० टी० क्रृष्णामचारी थे । इस आयोग को निम्नलिखित बातो पर 
सिफारिश देनी थी (अ) उद्योगो का सरक्षण एवं सहायता देने के लिए सरकार 
की भावी नीति क्‍या होनी चाहिए तथा सरक्षित एवं सहायता प्राप्त उद्योगों का 
व्यवहार एवं दायित्व क्या होना चाहिए, (ब) इस नीति को कार्यान्वित करने 
के. लिये आवश्यक सगठन क्या हो, तथा (स) इस नीति को'ः प्रभावपूर्ण ढंग से 
कार्यात्वित करने से सीधे सम्बन्धित अन्य कोई बात। इन' मामलो पर विचार 
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करते समय आयोग को यह पूर्ण स्वतन्त्रता थी कि वह समस्या की अल्प-कालीन 
एवं दीघे-कालीन पक्षो पर समुचित ध्यान रखे । 


आयोग ने अपनी रिपोर्ट जूलाई, १९५० मे भ्रस्तुत की । इनसे टैरिफ सरक्षण 
को मुख्य रूप से किसी लक्ष्य के साधन के रूप में स्वीकृत किया तथा नीति के 
एक ऐसे साधन के रुप मे माना जिसे देश के आ्थिक विकास के लिये प्रयोग में 
लाया जा सकता है। आयोग ने सरक्षण को आथिक विकास की सैम्पूर्ण योजना के 
साथ जोड[। इसकी सिफारिश समय की आवश्यकताओ "के अनुरुप थी। टैरिफ 
पीति को आधारभूत आशिक उद्देश्यों के साथ जोडना आवश्यक है। सरक्षण से 
किसी उद्योग-विशेष को ही प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए अपितु इसे सम्पूर्ण 
जनाकिकीय एवं औद्योगिक सरचना में परिवर्तन लाना चाहिए। प्रशुल्क आयोग 
की सिफारिशो का निम्नलिखित शीषेको के अन्तगंत परीक्षण किया जा सकता है 
(१) सरक्षण का प्रत्यय (८०००८०५) , 
(२) उद्योगों के निर्वाचन का सिद्धान्त, 
(३) सरक्षणीय नीति के विशिष्ट मामले, 
(४) सरक्षण का प्रारूप एव4 ढंग, 
(५) स रक्षण की मात्रा एवं अवधि, 
(६) सरक्षित उद्योगो का दायित्व; एव 
(७) ८रिफ अधिकारी के कार्य एवं संरचना । 
सरक्षण का प्रत्यय आयोग ने व्यापारिक नीति के विकल्प के रूप मे 
सरक्षण नीति के पुराने विचार को अस्वीकृत कर दिया । इसके विपरीत, टेरिफ 
सरक्षण को साध्य के साधत के रूप में स्वीकार किया है और साध्य राष्ट्रीय 
कल्याण को माना है। सरक्षण को आथिक विकास की संपूर्ण योजना से सबद्ध होना 
चाहिए अन्यथा भार का असमान वितरण होगा तथा उद्योगो का समन्वित विकास 
न हो पायेगा | सरक्षण की लागत को सामाजिक लागत के रूप में मानना चाहिए । 
आयोग ने इस बात पर भी ठीक ही जोर दिया कि सरक्षण प्रदान कर देने से 
सरकार अपने सभी उत्तरदायित्वों से मुक्त नही हो जाती है । सरक्षित उद्योगों के 
प्रति बाद भे सावधानी रखना अति आवश्यक है । आयोग ने आथिक विकास के 
उस स्वरूप को स्वीकार किया जो कि आथिक नीति के आधारभूत उद्देश्यों के अनुरूप 
हो । इसने इस बात पर बल दिया कि टेरिफ नीति को आर्थिक योजना मे समाहित 
कर देना चाहिए । 
निर्वाचतत का सिद्धान्त. उद्योगों द्वारा सरक्षण अथवा सहायता के लिये «प्रार्थे- 
नापत्र देने पर विचार करने के लिये प्रशल्क आयोग ने निम्नलिखित कसौटियों 


सबक 
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को अपनाने के लिये निश्चित किया । ये विचार इसी तथ्य के आधार पर किया 
जायगा कि उसके लिये योजना स्वीकृत की जा चुकी है। उद्योगों को निम्नलिखित 
वर्गों मे बाँठ दिया गया - (१) सुरक्षा तथा अन्य सामरिक महत्व के उद्योग, (२) 

आधारभूत एव प्रमुख उद्योग, तथा (३) अन्य उद्योग । राष्ट्रीय हित को दृष्टिकोण 
मे रख कर सुरक्षा तथा सामरिक महत्व के उद्योगी की स्थापना एवं सचालन किया 
जाना चाहिए । ठन्हें उनकी उन्नति के लिये सरक्षण तथा अन्य प्रकार की आवश्यक 
सहायताये प्रदान की जानी चाहिए। आधारभूत एवं प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीय 
योजना भे सम्मिलित कर लिया जाना ही पर्याप्त है ताकि उन्हें सरक्षण एवं अन्य 
सहायताये प्रदान की जॉय । अत टेरिफ अधिकारी इन उद्योगो के लिये सरक्षण की 
मात्रा एवं उसके प्रारूप के विषय से विचार करेगी, सरक्षण अथवा सहायता प्रदान 
करने के लिये शर्तों को निश्चित करेगी तथा ऐसे उद्योगो के विकास की समय-समय 
पर जाँच भी करेगी । अन्य उद्योगों के सम्बन्ध मे, प्रथम, उन उद्योगों को सरक्षण 
दिया जाना चाहिए जिनको योजना में उच्च प्राथमिकता दी गई हो । दूसरे, उन 
उद्योगो के विषय में भी, जो आधारभूत एवं महत्वपूर्ण उद्योगों के प्रक एवं सहा- 
यक उद्योग है, विचार किया जाना चाहिए। अन्त मे, अन्य शेष उद्योगों के लिये, 
सरक्षण का प्रदान करना इस बात पर निर्भर होगा कि उद्योग को आवश्यक आर्थिक 
लाभ उपलब्ध हैं भ्रथवा नही तथा उतकी वास्तविक एवं सभावग्य उतल्ताइत लागत 

क्या है जो कि उस उद्योग के विकास के लिये होंगे जिससे कि वह बिना सरक्षण 
तथा सहायता के सफलता के साथ आगे बढ़ सके । साथ ही उन उद्योगों को जो कि 
राष्ट्रीय हित के लिये आवश्यक हो, सरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए । परन्तु 
उन्हे सरक्षण प्रदान करते समय यह ध्यान मे रखना चाहिए कि जनता पर सरक्षण 
झ्रथवा सहायता का भार अधिक न पडने पाये । स्वीकृत योजना की अपुपस्यिति 
मेया यूँ कहिये कि जब कि प्राथमिकता का कोई भी सकेत उपलब्ध न हो, सभी 
उद्योगों के लिये, सुरज्ञा तवा सानरिक महत्व के उद्योगो को छोइ कर, वहो कयोटो 

अपनाई जानी चाहिए जो कि अन्य उद्योगों के लिये निर्धारित को गई है । 


संरक्षणीय नौति के विशिष्ट मामले. प्रशुल्क आयोग ने संरक्षण प्रदान 
करने के लिये निर्वाचन के सिद्धान्तो को निर्धारित करने के अतिरिक्त संरक्षण नीति 
से सम्बन्धित कुछ विशिष्ट मामलों के विषय में भी विश्लेषण किया : 


(१) सरक्षण प्रदान करने के लिए कच्चे मात्र की स्थानीय उपलब्धता 
को एक शर्तें के रूप में नही माना जाना चाहिए यदि उद्योग को अन्य आर्थिक लाभ 
उपलब्ध हो । 
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(२) उद्योग को प्राप्त सापेक्ष लाभ को निश्चित करते समय संभावित 
निर्यात बाजार को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। साथ ही, सम्पूर्ण घरेलू 
माँग को पूरा करता भी एक हा्त के रूप मे नही मानना चाहिए । इतना पर्याप्त 
होना चाहिए यदि कोई उद्योग समुचित समय मे श्रान्तरिक माँग के अधिकाश भाग 
की पूर्ति कर लेता है। ५ 


(३) उन सरक्षित उद्योगों को क्षतिपूरक सरक्षण प्रदान किया जा सकता है 
जो अन्य सरक्षित उद्योगों द्वारा उत्पादित कच्चा माल तथा स्टोर को प्रयोग मे 
लाते हो । साथ ही ऐसे उद्योगो को जो कच्चा माल तथा स्टोर का उत्पादन करते 
हो, टेरिफ के स्थान पर उपदान प्रदान किया जाना चाहिए । 


(४) आयोग ने उन उद्योगो को सरक्षण प्रदान करने के लिये भी सिफा- 
रिश की जो स्थापित न हुए हो परन्तु सरक्षण प्राप्त होने के उपरान्त जिनके 
स्थापित होने की सभावना हो। विशेषकर ऐसी दशाओ्ो मे जब उनमे अत्यधिक 
प्रारभिक पूँजी के लगाये जाने की आशा हो भझ्रजवा जिसमे प्लाण्ट तथा व्यक्तियों का 
उच्चतर विशिष्टोकरण हो और जिनकी पूर्व स्थापित तथा सुसगठित उद्योगों से 
विशेष प्रतिस्पर्दा होने की सभावना हो । 


(५) कृषि पदार्थों को भी सरक्षण प्रदान किया जा सकता है यदि राष्ट्रीय 
हित मे यह आवश्यक हो । परन्तु सरक्षित पदार्थों की सख्या कम ही 
होनी चाहिए तथा उनका निर्वाचन कच्चे माल की महत्ता तथा उनके द्वारा 
दिये जाते वाले रोजगार पर निर्भर होना चाहिए। साथ ही, सरक्षण की योजना 
के साथ, कृषि उन्नति का कार्यक्रम अवश्य बनाया जाना चाहिए। 


(६) आयोग ने आन्तरिक करो का सरक्षण सम्बन्धी उपायो पर होने 
वाले प्रभावों का भी परीक्षण किया तथा केन्द्रीय उत्पादकर लगाने के पक्ष में 
अपने विचार नही प्रकट किये क्योकि वे 'टैरिफ सरक्षण को प्रभावहीन कर देते 
हैं। केन्द्रीय उत्पाद-करो का उपयोग तभी करना चाहिए जब उनकी आवश्यकता 
बजट के दृष्टिकोण से हो तथा अन्य उपयुक्‍त वैकल्पिक साधन उपलब्ध न हों । 
अनुसधान के लिये उपकरो को लगाने का विरोध नहीं किया यदि इनकी दर 
कम हो तथा इससे प्राप्त सपूर्ण आय को अनुसधान में ही लगाया जाय तथा 
अन्य क्षेत्रों मे न लगाया जाय । साथ ही सरक्षित उद्योगों के लिये कच्चे माल के 
मूल्य को भी केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय अधिनियमो के द्वारा निर्धारित करना 
चाहिए यदि इस तरह मूल्य-निर्धारण आवश्यक हो । 


१३४ भारत की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था 


संरक्षण का प्रारूप एव ढंग सरक्षण की प्रणालियो पर विचार करते हुए, 
आयोग ने सरक्षण के निम्नलिखित प्रारुपो का परीक्षण किया (१) टैरिफ, (२) 
परिणाम सम्बन्धी निर्बन्ध, (३) उपदान, (४) एकत्रीकरण (9०० शाप), 
(५) टैरिफ कोटा, तथा (६) प्रशासकीय सरक्षण । टेरिफ पर विचार करते 
हुए भ्रायोग ने सुझाव दिया कि इस योजना में यथामूल्य (०० ४०|०7८८०) सीमाशुल्क 
को ही प्रधानता दी जानती चाहिए । विश्व उत्पादन एब्र व्यापार की वर्तमान 
परिस्थिति मे तथा तेजी से परिवर्तित होते हुए मूल्य की स्थिति में, देशी उद्योगों 
को सरक्षण की सर्वाधिक गारटी यथा मूल्य सीमा शुल्क द्वारा ही प्राप्त हो सकती 
है। विशिष्ट सीमा शूल्को का भी प्रयोग उस दशा में किया जा सकता है जब कि 
वस्तु के अनेक प्रकार न हों तथा जब उसके मूल्य को निश्चित न किया जा सकता 
हो। सरक्षित उद्योगों की तीब्र उन्नति के लिये अनुरक्षण के लिये सगठन की 
आवश्यकता पर बल देते हुए, आयोग ने भारतीय उद्योगों को सरक्षण देने की 
वर्तमान नीति के दोष की ओर ध्यान श्राकर्षित किया । यह सुझाव दिया कि एक 
विकास कोष' का सरक्षण टैरिफ से प्राप्त आय के कुछ भाग को प्रतिवर्ष उसमे 


हस्तान्तरित करके सूजन किया जाय और इस कोष का उपयोग उपदान के भुगतान 
के लिये किया जाय । 


सः क्षण की म.छ्ा एवं अवधि, सरक्षण की मात्रा प्राय वही होगी जो कि 
वस्तु की देश में उत्पादव लागत तथा उसी वस्तु के श्रायात करने पर उतरने 
पर लागत (7874८0 ८०४४) मे अन्तर हो । परन्तु इन दोनो प्रकार की लागत को 
निश्चित करने मे कुछ कठिनाईयाँ उपस्थिति हो सकती है। इस सम्बन्ध में पहली 
बात तो यह है कि उद्योग की किस इकाई की लागत को लिया जाय-सर्वोत्तम क्षमता 
वाली इकाई की लागत को अथवा सीमान्त इकाई की लागत को अथवा उद्योग में 
प्रतिनिधि! इकाई की लागत को लिया जाय। यदि प्रतिनिधि इकाई की लागत को 
लिया जाय तो इसके निवाचन के लिये कोई निष्पक्ष कसोटी नही है। सामान्य 
व्यवहार मे, विभिन्न केन्द्रों से औसत आकार की इकाइयो को चुना जाता है। 
दूसरी कठिनाई इसलिये उत्पन्न होती है कि लाग्रत से सम्बन्धित मूल ऑकड़े उप- 
लब्ध नही होते है । टेरिफ परिषद की रिपोर्टों मे प्राय ही यह विचार व्यक्त 
किया गया है कि अधिकाश उद्योगो मे उचित लागत प्रणाली को प्रयोग में नही 
लाया जाता है। अतः देरिफ अधिकारी को लागत खातो के सचालन के लिये उचित 
प्रारूप को निर्धारित करना चाहिए। तीसरी कठिनाई लागत को निश्चित करने के 
के लिये उत्पादन के प्रतिनिधि' म॒दों के चुनाव में उत्पन्न हुई। व्ययो एवं भत्तोंके 
विभिन्न मदो, जैसे ह्वास, प्रबन्ध श्रभिकर्ता का कमीशन, पूँजी पर प्रतिफल झादिः 
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के लिये कुछ निश्चित व्यवहार का पालन किया जाना चाहिये । आयात की 
हुई वस्तुओ के उतरने पर लागत के सम्बन्ध में टैरिफ प्रधिकारियो को एक निय- 
मित प्रणाली का सगठन करना चाहिए जिससे कि व्यापार आयुक्‍त से, आयात 
करने वालों से, तथा सीमा शुल्क के कलेक्टर से सूचनाये प्राप्त होती रहे । देशी 
उत्पादनो के विरुद्ध पक्षपात के सम्बन्ध मे, यह ध्यान रखना अआऋषिए कि कहीं 


ऐसा न हो कि इसके कारण क्षमताहीनता तथा गिरते हुए क्विस्म के उत्पादनों को 
प्रोत्साहन न मिले। 


सरक्षण की श्रवधि उद्योग की प्रकृति पर तथा विदेशों से प्रतिस्पर्डा की 
प्रकृति पर निर्भर है। यदि सरक्षण विकास के उद्देश्य से किया गया हो तो उस 
दशा में दीघेकाल के लिये इसकी आवश्यकता होगी अ्रपेक्षाकृत उस दशा मे जब 
कि इसका प्रयोग अस्थायी हानियो की पूर्ति के लिये किया जा रहा हो। उद्योगो 
को समुचित अवधि के लिये सरक्षण का आश्वासन प्राप्त होना चाहिए जिससे कि 
उनमे उचित पूंजी आकर्षित हो सके तथा विनियोग के समुचित कार्यक्रम की 
रूपरेखा तैयार की जा सके और कार्यान्वित भी की जा सके । सरक्षण की अवधि 
के विषय मे विचार करते समय, यह आवश्यक है कि अन्य देशो मे हो रही टेक्‍्नो- 
लॉजिकल प्रगति की ओर ध्यान दिया जाय तथा उस' समय का भी ध्यान दिया जाय 
जिसमे घरेल्‌ उद्योग अपने प्लाण्ट एवं उपकरण का आधूनिकीकरण कर सके। 
टैरिफ अधिकारियो के लिये इस दिशा मे सर्वोत्तम उपाय यह होगा कि वे सरक्षण 
की विभिन्न अवस्थाओ को इगित करें तथा उन शर्तों को भी निर्धारित करें 
जिनका प्रत्येक अवस्था मे पालन किया जाना आवश्यक हो । उद्योगो को इस 
विषय में सन्देह की स्थिति मे नही रखना चाहिए कि किस अवधि तक उनको 


सरक्षण प्रदान किए जाने की सभावना है यदि वे टेरिफ अधिकारियो द्वारा निर्घा- 
रित सभी शर्तों का पालन करे। 


संरक्षित उद्योगों का दायित्व प्रशल्क आयोग की सिफारिशों का एक 
नवीन लक्षण यह है कि इसने सरक्षित उद्योगों द्वारा कुछ दायित्वों को पूरा करने 
पर विशेष बल दिया है । उद्योगो को सरक्षग प्राप्त होता उतके लिये एक विशेषा- 
घधिकार है और उसके साथ उनका उत्तरदायित्व भी है कि वे उच्चतम क्षमता के 
स्तर पर उत्तादन करे। “सरक्षण के अन्तर्गत अत्यधिक लागत, क्षमताहीन ढगो तथा 
उपकरणों का! सरक्षण नहीं होना चाहिए, और न ही रिग्स, का्टल्स, टरिफ तथा 
गारटी यक्‍त देशी बाजार पर विश्वास करने के व्यवहार को ही इसे प्रोत्साहन देना 
चाहिये इसकी अपेक्षाकृत सक्षम सरक्षण को प्रोत्साहन देना चाहिए ।” सरक्षण के 
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कारण जनसमुदाय को कुछ त्याग करना पडता है परन्तु इस त्याग को न्यूनतम 
करना अति आवश्यक है । सरक्षित उद्योगो पर उत्तरदायित्व देने का उद्देश्य केवल 
थही है कि वे भ्रपना कार्य क्षमता के साथ करे। सरक्षित उद्योगो के दायित्व को 
“प्रोत्साहित औद्योगिक विकास की प्रक्रिया की एक घटता के रूप से ही लेता चाहिए 
न कि सरक्षित उद्योगो की सभावित भूलो अथवा कार्यो के लिये सजा के रूप मे 
लेना चाहिए |” उन्हे केवल टैरिफ प्रशासन के निदेशित सिद्धान्त के रूप मे 
लेना चाहिए जिसको उस समय ध्यान में रखना चाहिए जब कि उद्योग-विशेष को 
सरक्षण देने का विचार किया जा रहा हो अथवा सरक्षित उद्योगो की सामयिक 
जाँच की जानी हो । 


टेरिफ अधिक'री की सरचना एवं कार्य प्रशल्क अयोग ने भावी टैरिफ अधि- 
कारी को इसके प्रस्ताविक कार्यो, स्थिति एव महत्ता के आधार पर “टैरिफ आयोग” 
का नाम देने को सिफारिश की । टैरिफ श्रधिकारी की प्रकृति एव सगठन का विचार 
करते हुए प्रशुल्क आयोग ने इस दृष्टिकोण को अस्वीकृत कर दिया कि इसे योजना 
आयोग के एक अग के रूप मे रखा जाय । योजना आयोग तो केवल एक परामझछाँ- 
दावा सस्था है श्रत यह अपने में टेरिफ अधिकारी को समामेलित नहीं कर 
सकता है। दूसरी बात यह है कि टैरिफ अ्रधिकारी के कार्य स्यायिक कल्प के 
रूप में है अत. इसका स्वतन्त्र रहना अति आवश्यक है। परन्तु इसमे और योजना 
आयोग में यथासभ्रव दृढ़ सम्पके होना चाहिए। टेरिफ आयोग के कार्यों पर ध्यान 
देते हुए प्रशुल्क श्रायोग ने यह सिफारिश की कि इसे स्थायी होना चाहिए जिससे 
कि सुसगत निर्णय लिये जा सके तथा नीति मे अविच्छिन्नता बनी रही । 


प्रशुल्क भ्रायोग ने टैरिफ श्रधिकारी के कार्यों के विषय मे यह सिफारिश 
की कि इसे सरक्षण सम्बन्धी तथा आगम टैरिफ की जाँच, मूल्यों की जाँच, देश 
की अर्थव्यवस्था पर संरक्षण का सामान्य प्रभाव सम्बन्धी जाँच तथा सरक्षण सम्ब- 
न्धी करो का पुनर्मृंल्याकन श्रादि करना होगा । टैरिफ अधिकारी को यह विशिष्ट 
अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए कि वह गवाहो को बुला सके तथा जिन साक्ष्यों 
को यह आवश्यक समझे उन्हें प्राप्त करने के लिये सम्बन्पित व्यक्तियों को बाध्य 
कर सके। जैसे ही जाँच समाप्त हो, इसे अपनी रिपोर्ट शी प्र ही सरकार को प्रस्तुत 
कर देनी चाहिए तथा सरकार को चाहिए कि वह अपना निर्णय दो माह की 
अवधि के अन्दर ही ले ले । टैरिफ आयोग की रिपोर्ट मे वह सभी पर्याप्त विश्लेषण 
होनः चाहिये जिसके आधार पर इसने अपना निर्णय लिया हो । सरक्षण के सम्बन्ध 
में दावा विशेष के पक्ष तथा विपक्ष मे तक इस प्रकार से देना चाहिए कि जिससे स रक्षण 
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की योजना से होने वाले सम्भावी आथिक एवं सामाजिक लाभ का जनता पर 
पडने वाला उसके भार अथवा लागत का जनता को स्पष्ट ज्ञान हो सके । 

सिफारशो का सूल्यॉक्न. भारतवर्ष की आर्थिक नीति के विकास में 
प्रशुल्क आयोग की रिपोर्ट का निस्सन्देह एक महत्वपूर्ण स्थान है। देश की आथिक 
उन्नति में सरक्षण की भूमिका से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण (मामी की इससे 
सम्पूर्ण जाँच करके तथ्य को प्रस्तुत किया । क्षेत्र के दृष्टिकोण से तो रिपोर्ट 
व्यापक थी और उपागम के दृष्टिकोण से यह यथार्थवादी थी। सभी मामलों पर 
अलग्र-अलग्र विचार करने के स्थान पर इसने देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को 
एक साथ देखने की महत्ता पर विशेष बल दिया । आयोग की सिफारिशो से समय 
की आवश्यकता परिलक्षित होती थी । परन्तु साथ ही इसकी सभी मान्यताये तथा 
निष्कर्ष वास्तविक न थे । 

(१) महत्वपूर्ण मान्यताओं में से एक यह थी कि निदेशी सिद्धान्त तथा 
श्रौद्योगिक नीति विवरण, १९४८ अपने मे पूर्ण थे [॥ यह माना गया था कि वे 
अपरिवर्ततशील थे तथा भावी सरक्षण नीति से सम्बन्धित विभिन्न सुझाव उन्ही 
पर आधारित थे । परन्तु यह निश्चित न था कि वे सदा के लिये उचित ही 
रहेगे । वास्तव मे, नई औद्योगिक नीति १९५६ की घोषणा से औद्योगिक नीति, 
१९४८ तो निरथर्थक हो गई | वर्तमान औद्योगिक नीति मे मिश्रित अर्थव्यवस्था 
पर जो विशेष बल था वह अपेक्षक्ृत कम हो गया। देश के औद्योगिक विकास 
में सावजनिक क्षेत्र को ही अधिक महत्ता दी गई । अत' टेरिफ अधिकारियों 
द्वारा सरक्षण अथवा सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में दृष्टिकोण पर इसका पर्याप्त 
प्रभाव पड़ेगा । 

(२) यह एक वेज्ञानिक दृष्टिकोण नही है कि उन उद्योग्रो को तो सरक्षण 
स्वत* दे दिया जाय जि्हे आथिक योजता में सम्मिलित कर लिया गया हो। 
इसका परिणाम केवल यही नही होगा कि इससे उद्योग की कार्येक्षमता प्रभावित होगी 
अपितु इससे अधिकारी अपने कार्य में प्रभावहीव हो सकते हैं । आथिक योजना 
मे सम्मिलित कुछ ऐसे उद्योग हो सकते है जिन्हें सरक्षण के स्थान पर 
अन्य साधनों से सहायता पहले से ही उपलब्ध हो रही हो । 

(३) यह सुझाव दिया गया कि दूसरे प्रशुल्क आयोग द्वारा निर्धारित सूत्र 
स्पष्ट नही था और किसी टैरिफ अधिकारी द्वारा बिना निदेशित सिद्धान्त के 
उल्लेख के भी मान लिया जायगा । परन्तु दो ऐसे सिद्धान्त है जो सूत्र की 
घोषणा को न्यायोचित सिद्ध करते है-प्रथम, उद्योग के लिये सम्भावना है कि समुचित 
काल में उसका पर्याप्त विकास होगा जिससे कि वह बिना सरक्षण अथवा सहा- 
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यता के सफलता के साथ चल सके, और दूसरे, सरक्षण या सहायता का सभा- 
वित लागत जनसमुदाय पर अत्यधिक न पड़े । अन्तयुद्ध काल में टेरिफ परिषद 
द्वारा अपनायी गई त्रिसूत्रीय योजना से तो ये नवीन सूत्र कही अधिक उदार था। 

(४) ऐसा लगता है कि आयोग ने अन्त में सरक्षण को समाप्त करने 
के विषय में विचार नही किया है । परन्तु वास्तव मे सरक्षण को एक स्थायी 
विशिष्टता के रूप मे: नही रखना चाहिये यद्यपि आधिक विकास के आरम्भ मे यह 
आवश्यक है। उत्पादन, क्षमता तथा सगठन सम्बन्धी सरचना के विषय में कुछ 
लक्ष्यो को सरक्षण नीति के अन्तिम ध्येय के रूप मे निश्चित किये जाने चाहिए 
थे। 

(५) नियत्रण के सीधे एवं प्रत्यक्ष तरीको को, जैसे परिमाण सम्बन्धी 
निर्बन्ध, आथिक योजना मे आवश्यक महत्ता नही प्रदान किया गया। योजना के 

अन्तर्गत वैदेशिक व्यापार पर समुचित नियत्रण रखना आवश्यक है जिससे कि 
बार-बार बाधाये उपस्थित न हो । इस उद्देश्य के लिए टैरिफ प्रणाली द्वारा नियमन 
करना अपर्याप्त सिद्ध हो सकता है । 

(६) सरक्षित उद्योगों के उत्तरदायित्व पर विचार करते हुए, आयोग ने 
इस बात का विश्लेषण नही किया कि सम्पूर्ण योजना का क्‍या होगा यदि किसी 
उद्योग विशेष को सरक्षण इस कारण से न किया गया कि उससे अपने दायित्वो 
को पूरा नहीं किया । यदि योजना के कुछ भाग को, जो निजी क्षेत्र में हो, 
किभी भी कारण से सरक्षण न प्रदान किया गया तो यह सभव है कि योजना की 
सम्पूर्ण सरचना इससे प्रभावित हो जाय। अत निजी' क्षेत्र के उद्योगो के लिये 
सरक्षण हटा लेने के भ्रतिरिक्त कुछ और साधन अपनाये जाने चाहिए जिससे कि 
वे अपने दायित्व को समझ सके और उसे पूरा करने का प्रयत्न करे। 

(७) अन्त मे, आयोग ने जिन सिद्धान्तो का उल्लेख किया है उनमें 
कोई नवीन बात नही दिखाई देती । अब तक अपताई जा रही नीति के सौद्धान्तिक 
दोषो की स्वीकृत करने के अतिरिक्त आयोग ने किसी भी नवीन सिद्धान्त के विषय में 
सूझ-बूझ नहीं दी। इसकी सिफारिशो मे न तो वे बाते आ पाई हैं जिनकी आशा! 
जनता को थी अथवा जिनकी आवश्यकता बदली हुई परिस्थितियों के कारण तीकत्र 
थी। 

उपयुक्त श्रालोचनाओ के होते हुए भी यह कहा जा सकता है कि उपर्युक्त 
ट्रेरिफ नीति के निर्माण में आयोग ने पहिले की भ्रपेक्षाकृत भ्रधिक विस्तृत क्षेत्र पर 
ही विचार किया है | अर्थव्यवस्था मे उन्नति लाने के लिये टैरिफ की ग्रावश्यकता 
तथा उसके प्रभाव के प्रति इसने अत्यधिक विस्तार से प्रकाश डाला है | आयोग 
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द्वारा दिये गये सुझाव न केवल देश की प्रशुल्क नीति के इतिहास में ही अपितु 
इसके आथिक विकास के लिये भी महत्वपूर्ण स्थान रखते है । 


टैरिफ आयोग 


प्रशुल्क आयोग की सिफारिशो के आधार पर २१ जनवरी, १९५२ को भारत 
सरकार ने भारतीय टेरिफ परिषद के स्थान पर साविधिक ड्रैरिफ आयोग की 
नियुक्ति की । यह आयोग टैरिफ अयोग अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत बनाया 
गया । इसमे तीन सदस्य है और उनमे से एक इसका अध्यक्ष होता है। भ्रायोग के 
साविधिक होने के कारण इसके ऊपर किसी भी प्रकार के दबाव की अथवा हस्त- 
लेप की सभावना नही है। पूर्व टेरिफ परिषद की श्रपेक्षाकृत इसके कार्य तथा 
कत्तेव्य अ्रधिक व्यापक है । सरकार आयोग को किसी भी मामले पर, जिस पर 
उसको राय आवश्यक समझे, जाँच कर रिपोर्ट देने के लिये कह सकती है। ये 
मामले निम्नलिखित हो सकते है (१) उद्योग के प्रोत्साहन के लिये सरक्षण 
प्रदान करना, (२) उद्योग के सरक्षण के लिये सीमावरती ग्रथवा अन्य करो में 
परिवतेन के लिये, (३) डम्पिग (१८०००7०8) के सम्बन्ध मे तथा सरक्षित उद्योगों 
द्वारा सरक्षण के दुर्पुयोग के विरुद्ध कार्यवाही करन के लिये, (४) सरक्षण का 
सामान्य मूल्य स्तर तथा रहन-सहन पर लागत पर प्रभाव की जॉच करने के लिये, 
(५) किसी विशिष्ट उद्योग की उन्नति के लिये व्यापारिक समझौते के भअ्रन्तर्गंत 
टेरिफ सम्बन्धी छूट का प्रभाव, तथा (६) सरक्षण से उत्पन्न होने वाली कोई 
भी गडबडी । 

आयोग को केवल स्थापित उद्योगो को सरक्षण प्रदान करने के लिये ही 
नही अभ्रपितु सभावी उद्योगो को सरक्षण प्रदान करने के विषय में भी जॉच करने का 
गधिकार दिया गया है। सभावित उद्योगो का तात्पय उन उद्योगो से है जिन्हो ने 
उत्पादन आरभ न किया हो परन्तु यदि उन्हें सरक्षण प्रदान कर दिया जाय तो 
उत्पादत आरभ करने की सभावना हो सकती है । वैसे तो झ्रायोग स्वयमेव जाँच 
प्रारभ कर सकता है परन्तु उन दशाओ में जब कि ये जाँच प्रारभिक सरक्षण से 
अथवा वस्तु विशेष के मूल्य से सम्बन्धित हो, चाहे सरक्षण प्रदान किया गया हो 
या नही यह ऐसा नही कर सकता। इन दो दशाओ में यह जाँच सरकार से कहे 
जाने पर ही प्रारभ कर सकता है। 

टैरिफ के निर्धारण के लिये सामान्य सिद्धान्तो के सम्ब ध में तथा सरक्षित_ 
उद्योगो के दायित्व के लिये सिद्धान्तो के सम्बन्ध मे आयोग को अत्यधिक विवेकाधीन 
अधिकार प्रदान किये गये है। प्रत्येक उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार, आयोग 
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को यह स्वतन्त्रता है कि वह सरक्षण की अवधि के बारे मे निश्चित करे। इस पर 
उस प्रकार का प्रतिबन्ध नही है जैसा कि युद्धोत्तर टेरिफ परिषद को केवल ३ वर्ष 
तक ही सरक्षण प्रदान करने का अधिकार था । उपभोक्ताओं के हित में सरक्षेण के 
दृष्टिकोण से, अधिनियम के अन्तर्गत आयोग का यह कर्तव्य है कि वह निर्धारित 
समयान्तर प्रर सरक्षित उद्योगों के कार्य कलापो का अनुसधान करता रहे। ये अनु- 
सधान विशेष रूप से उत्पादन के लागत, उसका पैमाना, उत्पादन की किस्म तथा 
भावी विस्तार की सभावना आदि के विषय मे होगा और बाद में इसे सरकार को 
अपनी रिपोर्ट भी देनी होगी । 
आयोग की अद्धँ-न्यायिक स्थित है और वैसे तो यह तथ्यो का पता लगाने मे तथा 
साराशो का विश्लेषण कर सिफारिश देने में यह स्वतत्रता के साथ कायें करता है 
परन्तु इसे अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करनी होती है। इस दृष्टिकोण से यह 
केवल एक सलाहकारी सस्था है क्योकि यह जो भी साराश निकालती है वह तथ्यों 
पर कानून के प्रयोग का परिणाम नही होता जैसा कि कानूनी घोषणाओ मे होता है 
अपितु वह तो झाथिक सिद्धान्तो के प्रकाश में तथ्यों का मूल्याकन मात्र होता है। 
जाँच करते समय जिन सिद्धान्तो को ध्यान मे रखना चाहिये उनका उल्लेख 
टैरिफ आयोग अ्रधिनियम मे किया गया है | इन सिद्धान्तो के अनुसार, उद्योग की 
प्रतिनिधि इकाइयो की दशा मे तो वास्तविक लागत का पता लगाता होगा और 
साथ ही भावी उत्पादन लागत का अनुमान लगाना होगा। उसके उपरान्त सम्पूर्ण 
उद्योग के लिये अनुमानित उत्पादन के उचित निर्माण मूल्य (७:-४४००५७ [977०6) 
मे तथा सी० आई० एफ० मूल्य अथवा उसी' प्रकार की आयात की गई वस्तुओ्ो के 
बिना शुल्क के उतरने पर लागत (!270०0 ८०४४) में तुलना की जाती है। 
इस तुलना के आधार पर, उद्योग के लिये आवश्यक सरक्षण के परिमाण का अनु- 
मान किया जाता है। भाडा सम्बन्धी हानियों को तथा प्रतिकूल प्रभाव के लिये 
भत्ते को भी उचित निर्माण मूल्य में जोड दिया जाता है यदि प्रमाणों द्वारा यह 
ज्ञात हो कि इन घटको पर ध्यान देना आवश्यक है। कभी-कभी प्रतिनिधि इकाइयो 
की स्थायी पूँजी अथवा स्थायी सम्पत्तियो के मूल्य का पता लगाने में कठिनाई 
होती है। स्थायी सम्पत्तियों के मूल्य का पता सामान्यतया उनके मूल पुस्तक-मल्य 
के आधार पर किया जाता है तथा उस पर ह्ावास की गणना आय-कर की दर से 
किया जाता है, यद्यपि, किसी-किसी दशा में विशेष ह्वास के लिये भी छूट दी जाती 
» है जिससे कि उद्योग श्रतिरिक्‍त संचिति का निर्माण कर सके । दूसरी महत्वपूर्ण 
बात पूंजी पर प्रतिफल की दर से सम्बन्धित है। वर्तेमान व्यवहार तो यह है कि 
सामान्यतया सफल स्थायी पूंजी पर या यूँ कहिए कि स्थायी सम्पत्ति के प्रारंभिक 
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१० प्रतिशत की दर से प्रतिफल को लिया जाता है । चालू प्‌जी पर व्याज बैक दर 
से £ प्रतिशत अधिक से सामान्यतया लिया जाता है । चालू पूँजी को उद्योग के 
उत्पादन के तीन से छ माह के लागत के बराबर माना जाता है । 


टेरिफ अयोग अधिनियम के श्रन्तर्गंत यह आवश्यक है कि सरकार आयोग 
द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के तीन माह पश्चात्‌ अपनी रिपोर्ट ससद में प्रस्तुत करे | 
ससद के समक्ष सरकार को यह प्रस्तुत करना होता है कि भ्ायोग की रिपोर्ट पर 
क्या कार्यवाही की गई है और यदि कोई कार्यवाही तन की गई हो तो उसके कारण 
को बताना होगा । 


संरक्षण की भावी भूमिका. भारत सरकार के श्रौद्योगिक नीति विवरण मे 
देश की औद्योगिक उन्नति के सम्बन्ध मे सरक्षण की भूमिका के विषय मे कुछ भी 
उल्लेख नही किया गया है। योजना तथा सरक्षण के सम्बन्ध को स्पष्ट करना 
आवश्यक है क्योकि नियोजित अ्थेव्यवस्था टेरिफ नीति की प्रकृति को अनेक प्रकार 
से प्रभावित करता है। 


(१) उद्योगों के विकास के लिये पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित प्राथ- 
मिकताओ के क्रम द्वारा टैरिफ अधिकारी के लिए अवश्य ही व्यावहारिक निर्देशन 
दिया जाना चाहिए । 

(२) योजना विनियोग को विशिष्ट दिशाओ मे प्रवाहित कर सरक्षण की 
प्रकृति को प्रभावित करती है। जहाँ तक योजता औद्योगिक विनियोग को आर्थिक 
दृष्टिकोण से कम आवश्यक प्रायोजनाओ से दूर ले जाती है उत्त सीमा तक सरक्षण 
का जनसमुदाय पर भार कम हो जाता है। 

(३) जहाँ तक योजना विकेन्द्रीयकरण तथा क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहन 
देता है उस सीमा तक जनसमुदाय पर सरक्षण का भार कम हो जाता है । यह 
एक महत्वपूर्ण बात है जिसे टैरिफ आयोग को ध्यान मे रखना आवश्यक है। 

(४) अन्त मे, समाजवादी समाज की व्यवस्था को राष्ट्रीय उद्देश्य के रूप 
मे अपनाने के पश्चात्‌ सरकार ने प्रत्यक्ष एवं महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व अपने ऊपर 
ले लिया है कि सभी आधारभूत एवं महत्वपूर्ण उद्योगो की स्थापना वह स्वयं करेगी । 
इसका परिणाम यह भी होगा कि इससे निजी क्षेत्र मे औद्योगिक उन्नति को 
प्रोत्साहन एवं सुविधा मिलेगो। उस सीमा तक प्रार्यी उद्योगो को सरक्षण एवं 
सहायता कम मात्रा मे देनी होगी । 

यह झ्रावश्यक है कि दैरिफ सरक्षण को औद्योगिक उन्नति को तीत्रतम बनाने 
की व्यावहारिक नीति के ढॉँचे मे उचित ढंग से स्थान प्रदान किया जाय । परल्तु 
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सरक्षण औद्योगीकरण लाने मे एक सहायक तथा आवश्यक साधन हो सकता है 
परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इसके लिए केवल यही एक साधन है। 
वास्तविकता तो यह है कि इस साधन पर सरकारो ने आवश्यकता से अधिक 
विश्वास कर अन्य आवश्यक नीतियो को अपनाने पर विशेष ध्यान नही दिया है। 
उन्नत औद्योगिक देज्यो मे प्रतिस्पर््ा की शक्ति, उत्पादन की उच्चतर क्षमता तथा 
आधुनिक परिवहन के सस्ते साधनों को ध्यान मे रखकर कोई भी सरकार जो 
अपने देश मे औद्योगीकरण को गति प्रदान करना चाहती हो, उसे चाहिए कि 
सरक्षण द्वारा विदेशी माल का निषेध करने के अतिरिक्त, रचनात्मक तथा अधिक 
विस्तृत कार्यक्रमों को अवश्य अपनाये। “उद्योगों के सरक्षण को आ्िक उन्नति की 
योजना से जोडना चाहिये अन्यथा भार का असमान वितरण तथा उद्योगों का 
असगत विकास होगा” । केवल सरक्षण के लिए शुल्क लगा देचे से ही, चाहे वह 
कितने ही वैज्ञानिक ढंग से ही क्यो न लगाई गई हो, आवश्यक पूर्ण औद्योगिक 
विकास होना सभव नहीं है। 


टैरिफ आयोग के लिए यह आवश्यक है कि वह सरक्षित उद्योगो की उन्नति 
की जॉच तथा विश्लेषण विस्तार से करे। ऐसे उद्योगो पर जो सरक्षण प्राप्त होने 
तक्‌ प्रयास करते है उसके लिए चितित रहते है परन्तु उसके प्राप्त होते ही ध्यान 
देना बन्द कर देते है, आयोग को विशेष ध्यान देना चाहिए कि वे अपना कार्ये- 
क्रम लक्ष्य के अनुरुष ही कार्यान्वित करे । यद्यपि शिशु उद्योगो को सरक्षण +दान 
करना आथिक आवश्यकता है जिससे कि घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन मिल सके 
परन्तु सरक्षण का चालू रहना अवश्य ही इस बात पर निर्भर रहना चाहिए कि 
उत्पादन क्षमता तथा उन्नति की गति के दृष्टिकोण से सरक्षित उद्योग सतोषप्रद 
कार्य कर रहे है अथवा नहीं। उपभोक्ताओ से यह आशा नहीं की जानी चाहिए 
कि वे अनाथिक उद्योगो के सचालन के लिए अधिक मूल्य के भार को सहन करे, 
यदि इस बात की आशा न हो कि भविष्य मे एक निश्चित काल के पश्चात्‌ वे 
बिता सहायता के आगे नहीं बढ सकते । 


समय-समय पर विशिष्ट समस्याओ पर अध्ययन भी किया जाना चाहिए। 
ये समस्याये, सामान्यतया जनसमुदाय पर टैरिफ का भार, टैरिफ का प्रारूप, उसमे 
आवश्यक परिवतंन, विदेशों मे इससे सम्बन्धित नीतियाँ तथा टैरिफ की तकनीक 
आदि हो सकती है। विदेशों में टेरिफ अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में 
पारित अधिनियमो के विषय मे भी अध्ययन किया जाता चाहिए। देरिफ आयोग 
को अपने असूसधान विभाग द्वारा प्राप्त परिणामों को रिपीर्ट के रुप में प्रकाशित 
कराना चाहिए। कार्य करते हुए आयोग को जो विभिन्न सूचनाये उपलब्ध होती है, 
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उनका भी समुचित विश्लेषण करके प्रकाशित कराना चाहिए । ऐसा करके, 
यह वर्तमान आथिक साहित्य में एक महत्वपूर्ण योगदान भी कर सकेगा । 


कुछ लोगों का यह भी कथन है कि सरक्षण प्राप्त करने के लिए तवीन 
प्रार्थना पत्र चूंकि अब कम ही आ रहे है अत. टैरिफ सरक्षण की अब महत्ता 
समाप्त सी हो गई है। परन्तु ऐसा उल्लेख करते समय यह भुला दियू जाता है कि 
वेदेशिक विनिसय का अभाव तथा आयात-नियन्नण प्रतिबन्ध उद्योगों को प्रोत्साहन 
देने मे एक सीमित भूमिका प्रदान करते है। प्रशासकीय तथा वित्तीय सुविधाये 
आयात नियत्रण सम्बधी नीतियो पर अपना अत्यधिक प्रभाव डालती है। उद्योगों 
के नियोजित विकास के लिए ये उपाय दीर्घकाल मे दैरिफ सरक्षण का स्थान 
नही ग्रहण कर सकती है । 

टैरिफ आयोग के कार्यो का देश के नियोजित आथिक विकास से घनिष्ट 
सम्बन्ध है। यद्यपि देश की औद्योगिक सरक्षण एबं उसका आधार पिछले २० 
वर्षों मे कही अधिक विस्तृत हो गया है, तथापि अब भी उसमे अनेक कमियाँ 
है । टैरिफ सरक्षण की नीतियो को यदि सावधानी से सोच-विचार करके उचित 
ढंग से कार्यान्वित किया जाय तो वे औद्योगिक विस्तार के लिए महत्वपूर्ण साधन 
के रूप में सिद्ध हो सकते है। यह भी सत्य है कि औद्योगिक सरचना जो आज है 
उसमे टैरिफ सरक्षण का योगदान सराहनीय रहा है । नियोजित आधार पर 
औद्योगिक उन्नति में वृद्धि होने के साथ ही टैरिफ आयोग के कार्यो की भी महत्ता 
बढती जायगी। 


टेरिफ आयोग पुनविद्ोकन समिति. १६६७-६८ मे डा० बी० के० आर० 
वी० राव की अध्यक्षता मे समिति ने देरिफ आयोग के कार्य-कलापो का 
पृनविलोकन किया । सितम्बर १९६६८ मे, सरकार ने इस समिति की निम्नलिखित 
सिफारिशों पर अपने निर्णय की घोषणा की 


(१) सरकार ने इस समिति का यह सुझाव स्वीकृति कर लिया कि शीघ्र ही 
उन उद्योगो की प्रारभिक जॉच आरभ कर देनी चाहिए जिन्हें अवमूल्यन से लाभ 
हुआ हो। इस प्रारभिक जाँच के आधार पर सरकार को चाहिए कि कुछ चुनें 
हुए उद्योगो का टेरिफ आयोग को हवाला दे जिससे कि वह अनुमान लगाये 
कि वे सरक्षण के योग्य है अथवा नही । 


(२) सरकार समिति के इस दृष्टिकोण से सहमत है कि योजना नीति के 
एक साधन के रुप मे दैरिफ की महत्ता पुन बढ गई है क्योकि आयात मे कुछ 
छूट दे दी गयी है तथा देश की आथिक स्थिति मे अन्य परिवर्तत हो ग्रये है। 
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(३) समिति के इस विचार को सरकार ने स्वीकृत किया कि लागत को 
कम करने से सम्बन्धित सतकंता अध्ययन की सतत आवश्यकता है। सरकार ने 
यह अनुभव किया कि सिफारिश देते हुए टैरिफ आयोग को यह भी चाहिए कि 
यथासभव लागत को कम करने के उपाय की भी सिफारिश करें और उस सी मा 
को बतायें जहाँ तक उद्योग अउने उत घटठको पर नियन्त्रम रख सकता है जिनके 
कारण लागत मे वृद्धि होती हो । 

(४) सरकार ने समिति के इस विचार को स्वीकृत कर लिया कि जब 
कभी सरकार औद्योगिक उत्पादनों तथा कच्छे माल के मूल्यों पर साब्रिपरिक 
निप्रत्रण करने का विच्यर करे, उप्ते चाहिए कि ऐसे सभी मामलों का उसकी 
जॉच कर. रिपोर्ट देने के लिए टैरिफ भझ्रापोग को हवाला दे। साथ ही, सरकार 
ने यह भी निर्णय लिया कि विशिष्ट परित्यितियरों मे वह तदर्थ समितियों को 
स्थापना कर सकती है। फिर भी, यह एक परिपाटी होगी कि समिति के साथ 
टैरिफ आयोग के सदस्य अथवा अध्यक्ष को भी सम्मिलित किया जायगा । 


(५) सरकार ने इस सिफारिश को मान लिया कि टैरिफ आयोग की 
विशेषज्ञता तथा अद/ज्यापिक प्रकृति का प्रयोग निर्षता उधोग की विशिष्ट 
समस्याओ का विस्तृत अनुसंधान के लिये किया जाय। 

(६) सरकार ने यह सिफारिश मान ली कि मूल्य सम्बन्धी जाँच के लिये 
टैरिफ आयोग की रिपोर्ट सामान्यतया परिशोधन की तिथि से छ. माह मे समाप्त 
कर दिया जाय और विशिष्ट दशा ओ मे यह समय दस माह तक बढाया जा सकता है। 

(७) सरकार ने समिति के साथ यह सहमति प्रकट की कि सरक्षण तथा 
मूल्य नियत्रण के अन्तगंत औद्योगिक इंकाइयाँ लागत सम्बन्धी आँकड़े वैज्ञानिक ढंग 
से रखे । सरकार ने यह विचार किया कि कम्पनी अधिनियम में उत्पादन में लगे 
विशिष्ट प्रकार की कम्पनियों के लिये पिछले वर्षों का रिकार्ड रखना अनिवार्य है। 
कम्पनी कानून परिषद को चाहिये कि वह टेरिफ आयोग की सलाह से लागत 
सम्बन्धी रिकार्ड को रखने के ढगो के विषय मे निर्णय करे। 


(८) सरकार ने यह सुझाव मान लिया कि यदि टेरिफ आयोग को सफलता 
के साथ कार्य करना है और उद्योगों मे अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखना है तो ऐसी 
स्वस्थ प्रथा बनायी जाय कि इसके द्वारा दी गई सिफारिशों को सरकार सामान्य- 
तया स्वीकृत कर ले । केवल विशिष्ट दशाओं में ही सरकार उसे अस्वीकृत करे। 


(९) सरकार ने समिति की यह सिफारिश मान ली कि उन' उद्योगों का 
परीक्षण किया जाय जिन पर से अभी हाल मे ही सरक्षण हटा लिया गया हो और 
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यह ज्ञात किया जाय कि अब उनको किस मात्रा में सरक्षण उपलब्ध हो रहा है। 
सरकार ने यह भी विचार प्रकट किया कि सरक्षण से वचित किये गये उद्योगो की 
वचित किये जाने के पश्चात्‌ दो-तीन वर्ष मे जाँच करने का सिद्धान्त उपयोगी रहा है 
और इसे नियमित ढग से अपनाया जाय । 

(१०) सरकार ने यह निश्चय किया कि उन मामलो का हवाला टैरिफ 
आयोग को देना उपयोगी होगा जिनमे उत्पादन-लागत तथा उद्योग की प्रति- 
स्पर्दधात्मक क्षमता जैसे घटक सम्मिलित हो। द 

(११) सरकार ने समिति की इस सिफारिश को स्वीकृत कर लिया कि 
यथासभव टेरिफ आयोग का एक सदस्य लागत खाते का विशेषज्ञ हो तथा दूसरा 
सदस्य प्रबन्धकीय अनुभव रखता हो । 

(१२) सरकार ने सभी का ध्यान दैरिफ आयोग के साथ सहयोग देने के 
लिये आकर्षित किया और यह भी विचार प्रकट किया कि इसके लिये यदि 
वैधानिक प्रतिबन्धो की आवश्यकता हुईं तो उसे भी भावी अनुभवों के आधार पर 
अपनाया जायगा । 


अध्याय १० 


सार्वजनिक क्षेत्र में श्रीद्योगिक उपक्रम 


भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था मे सार्वजनिक क्षेत्र का विकास अभी हाल 
में ही हुआ है। इसका इतिहास अगस्त १९४७ में स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद से 
प्रारभ होता है। १९४७ से पूर्व भारतवर्ष भे आथिक विषयों के सम्बन्ध मे 
ब्रिटिश सरकार की “अबन्ध नीति” थी, केवल इसके कि उन्नीसवी शताब्दी भे 
सरकार ने सिचाई कार्य के निर्माण का तथा रेलवे के निर्माण का उत्तरदायित्व स्वी- 
कार कर लिया था । जब कि अन्य देशो मे, जैसे जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका 
तथा जापान (जिसने आश्िक विकास के क्षंत्र मे ब्रिटेन से बाद मे पदापंण किया ) 
उनकी सरकारो के द्वारा औद्योगिक विकास के लिये विशिष्ट प्रयास किये गये, 
भारतवर्ष मे सरकार की अबन्ध नीति” ने इस देश को केवल ब्रिटिश साम्राज्य का 
एक उपनिवेश मात्र ही बना रहने दिया । 


स्वतन्त्रता के पश्चात भी कुछ दिनो तक देश की अर्थव्यवस्था भे राजकीय 
उपक्रमो की भूमिका के प्रति कोई भी स्पष्ट नीति न थी । केवल वे ही योजनाये 
चाल्‌ रखी गई जिनको पूर्व ,सरकार के ढ्वरा आरभ किया जाचुका था, जैसे रसाय- 
निक खाद का कारखाना तथा रेल के इजिन बनाने का कारखाना आदि। अप्रैल 
१६४८ मे सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति की घोषणा की जिसके अन्तर्गत 
यह निश्चित किया गया कि “शस्त्र तथा युद्धास्त्र का विनिर्माण, आणविक शक्ति 
का सृजन एवं नियत्रण, रेल यातायात का स्वामित्व एव प्रबन्ध पर केन्द्रीय सरकार 
का एकाधिकार होना चाहिए” । कोयला, लोहा एवं इस्पात, हवाई जहाज का 
विनिर्माण, समुद्री जहाज का निर्माण, तार, दूरभाष तथा बेतार के तार के उपकरणो 
का विनिर्माण, तथा खनिज तेल की दशा में सभी नवीन सस्थाये राज्य के द्वारा 
स्थापित की जा सकेगी तथा स्थापित उपक्रमों को कम से कम' दस वर्ष तक चलते 
रहने की अनुमति दी गई। 

प्रथम पचवर्षीय योजना (१६५१-५६) में उपर्यकत नीति को ही योजना के' 
ओद्योगिक अश का आधार माना गया। परन्तु योजना काल के मध्य मे ही इस 
नीति में कई दिशाओं में परिवर्तत किया गया। १९५३ के बाद सिद्धान्ततः कुछ 
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परिवर्तन आरभ हुए और अन्त मे काग्रेस दल ने समाजवादी समाज को आथिक 
नीति के लक्ष्य के रूप मे माना। इसे ससद ने भी दिसम्बर १६५४ में स्वीकृत कर 
लिया । 


समाजवादी समाज का अपनाना राष्ट्रीय उद्देश्य धा और साथ ही औद्योगिक 
नीति प्रस्ताव १९५६ के अन्तगंत निर्धारित आयोजित तथा तीक़ औद्योगिक उन्नति 
के लिये आवश्यक भी था। इस अस्ताव मे यह निश्चित किया गय# था कि सभी 
आधारभूत तथा महत्वपूर्ण उद्योग तथा सामरिक महत्व के उद्योग या वे उद्योग जो 
जनोपयोगी सेवाओ की प्रकृति के हो सार्वजनिक क्षेत्र मे हो । अन्य उद्योग भी 
जो आवश्यक हो और जिनमे इतनी बडी मात्रा प्रें विनियोग की आवश्यकता हो 
जिसका वर्तमान परिस्थितियों के अन्तर्गत केवल राज्य के द्वारा ही प्रबन्ध किया 
जा सकता हो, सावंजनिक क्षेत्र मे ही होगे। राज्य ने इस प्रकार विस्तृत क्षेत्र मे 
भावी औद्योगिक उन्नति का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। उद्योगो को 
तीन वर्गों" में यह ध्यान रखते हुए बॉटा गया कि राज्य की भूमिका प्रत्येक दर्ग मे 
क्या होगी । । वर्तमान काल मे राजकीय उपक्रमों के क्षेत्र का निर्णय करने के लिये 
इसी नीति को आधार माना गया है। हद्वितीय पचवर्षीय योजना में तीव्र औद्यो- 
गीकरण पर विशेष बल देने के कारण देश की औद्योगिक अथ्थंव्यवस्था मे सार्वजनिक 
क्षेत्र की महत्ता और भी अधिक बढ गई । सार्वजनिक उपक्रमो की उन्नति के लिये 
से्ान्तिक विचार के अतिरिक्त यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि द्वितीय योजना मे 
नवीन उपक्रमों के लियें आवश्यक अतुल पूँजी की पूति भी केवल सरकार ही कर 
सकती थी । 


राज्य के द्वारा भारतवर्ष मे औद्योगिक उकृति की गति को तीब्रतर करने 
के लिये प्रमुख उत्तरदायित्व को अपना लेने के परिणामस्वरूप, जैसा कि पचवर्षीय 
योजनाओ तथा औद्योगिक नीति प्रस्ताव १६५६ के अन्तगंत निर्धारित किया गया 
था, देश की औद्योगिक सरचना में कमियो की पूर्ति के लिये अनेक प्रयत्न किये 
गथे । सार्वजनिक क्षेत्र मे अनेक महत्वपूर्ण तथा पूँजी-प्रधान उद्योगो की स्थापना की 
गई, जैसे, खाद, इस्पात, इलेक्ट्रानिक, मशीन-यत्र, खान सम्बन्धी उपकरण, समुद्री- 
जहाज का विनिर्माण, वाययान, रेल इजिन का विनिर्माण, खनिज तेल सम्बन्धी खोज, 
भारी इंजीनियरिंग वस्तुएँ, तार, अखबारी कागज, भारी विद्युत वस्तुएँ श्रादि । 

उहूं इथ॒ राजकीय उपक्रमो पर अधिक बल देने के निम्नलिखित प्रमुख 
कारण है 


* विस्तुत विवरण के लिये “औद्योगिक नीति' अध्याय को देखिये 


१४८ भारत की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था 


(१) आश्िक विकास की दर को अ्रधिकतम करना तथा एक निश्चित 
काल में ही आत्म-स्फूति अवस्था को प्राप्त करना, 


(२) अधिकाधिक रोजगारी, रहन-सहन मे उन्नति, जन समुदाय के कार्य 
की दशा में उन्नति के लिये अवसर की वृद्धि के लिये आथिक 
आधार प्रस्तुत करना , 
(३) आय तथा घन में असमानता को कम करना, 
(४) निजी एकाधिकार तथा विभिन्न क्षेत्रों मे अल्प व्यक्तियों के हाथ में 
आथ्िक सत्ता के केन्द्रीयकरण को रोकना, तथा 
(५) सावजनिक बचत के सभी सम्भव ख्रोतो को विस्तृत तथा गहन करना । 
सार्वजनिक उपक्रमो के पक्ष में महत्वपूर्ण तक यही है कि आशिक क्षेत्र मे यह 
निजी उपक्रमो की अपेक्षाकृत अनेक सामाजिक दृष्टिकोण से आवश्यक तथा जन- 
स्वीकृत उद्देश्यों की पूर्ति अधिक क्षमता के साथ कर सकता है। इसका तात्पय यह 
है कि आथिक कार्य-कलाप के उन क्षेत्रो का जिनमे या तो एकाधिकार की स्थिति 
हो, या सामरिक आ्िक सत्ता हो, या बहुत बडी मात्रा मे साघन निजी क्षेत्र मे हो, 
स्वामित्व तथा सचालन सार्वजनिक होना चाहिये | इसके अन्तर्गत यह भी है कि 
सार्वजनिक उपक्षमो को अपने आप को आर्थिक उपरिव्यय के लिये, या बाह्य मितव्य- 
यिताओ के लिये जैसे यातायात, शक्ति, ईंधन तथा पूंजीगत वस्तुओं आदि के 
लिये उत्त रदायी बनाना होगा | इनके बिना उपभोक्ता वस्तुओ तथा सेवाओ के 
उत्पादन मे वृद्धि होना सभव नही है। आथिक उपक्रम में सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार 
के साथ राष्ट्रीय बचत तथा विनियोग की मात्रा में समुचित वृद्धि करनी होगी 
तथा सामाजिक सेवाओ पर सरकारी व्यय के लिये कोष की उपलब्धि की भी आव- 
श्यकता है। इन सभी उद्देश्यों की पति क्षमता के सिद्धान्त की स्वीकृति पर निर्भर 
है। इस सिद्धान्त के अन्तर्गत न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन, परन्तु साथ' 
ही उत्पादन की किस्म अच्छी हो, श्रमिकों के रहन-सहन के स्तर में वृद्धि, पुनविनि- 
योजन के लिये आवश्यक धन की बचत, तथा राष्ट्रीय हित कार्यक्रम मे योगदान 
आदि आते है। आधिक कार्य-कलाप मे सार्वजनिक क्षेत्र को केवल महत्ता प्रदान 
कर देने से ही क्षमता या बचत या अवसर मे वृद्धि नही हो जायगी। यह सब इस 
बात पर निर्भर है कि सावेजनिक उपक्रमो को किस ढग से चलाया जा रहा है 
तथा यह अपने उत्पादनों का मूल्य निर्धारण करने मे, तथा अपने लाभो को मज- 
दूरी तथा वेतन, बचत तथा राष्ट्रीय कोष मे विभाजित करने के सम्बन्ध मे किस नीति 
को अपनाता है। 


+-न्‍०++- 
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सार्वजनिक क्षेत्र की वर्तमान स्थिति. सार्वजनिक उपक्रम अब विभिन्न 
प्रकार के कार्यक्रमो मे लगे हुए है, उदाहरण के लिये, खनिज पदार्थ निकालना तथा 
धातु-कर्म, विद्युत पदार्थों, मशीन यत्र, रसायन पदार्थ तथा रसायनिक खाद का 
विनिर्माण, समुद्री जहाज, वायुयान तथा रेल-इजिन का निर्माण, भवन निर्माण; 
खनिज तेल की खोज, तथा तेल-शोधन, जल, थल तथा वायु यातायात की 
व्यवस्था, औद्योगिक वित्त व्यवस्था, तथा जीवन बीमा । जीवन बीक्मा तथा वायु. 
यातायात के राष्ट्रीयकरण को, तथा हिन्दुस्तान शिपयार्ड, हिन्दुस्तान जिक आदि 
कुछ इकाइयो के स्वामित्व को प्राप्त करने को छोड कर अन्य क्षेत्रों मे सावंजनिक 
उपक्रमो का विस्तार राजकीय उद्यम का ही परिचायक है। राजकीय उपक्रमो द्वारा 
किया गया विनियोग स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से अधिक तेजी से बढ रहा हे । 
तृतीय योजना के अन्तगंत केन्द्रीय सरकार के उपक्र्मो में साधारण अश तथा 
ऋतण के रूप मे विनियोग ६५३ करोड रुपये से बढकर २,४१५ करोड रुपया हो 
गया। प्रथम पचवर्षीय योजना के आरभ में विनियोग केवल २६ करोड रुपया 
ही था। तृतीय योजना की समाप्ति के बाद और भी विनियोग किया गया है 
और मार्च, १६६६ के अन्त तक विश्लेषित ऑकडो से यह ज्ञात होता है कि केन्द्रीय 
सरकारी उपक्रमो मे विनियोग लगभग ३,५०० करोड ह€पथे के आस-पास था। 


सावंजनिक क्षेत्र मे औद्योगिक एवं व्यापारिक उपक्रमो को तीन वर्गों मे विभा- 
जित किया जा सकता है - 


(१) सरकार के विभागों द्वारा सीधे सचालित उपक्रम , 
(२) साविधिक निगमो द्वारा सचालित्त उपक्रम, तथा 


(३) कम्पनी अधिनियम १९५६ के श्रावधानों के अन्तर्गत पजीकृत सरकारी 
कम्पनियों द्वारा संचालित उपक्रम । 


१६६७-६८ के अन्त तक केन्द्रीय क्षेत्र मे ८३ औद्योगिक एवं व्यापारिक उप- 
क्रमो मे से ७७ सरकारी कम्पनी थी, दूसरे शब्दों मे वे कम्पतियाँ जिनमे सरकार का 
भाग ५१ प्रतिशत से कम न था। शेष ६ को साविधिक निगम के रूप में स्थापित 
किया गया और वे है जीवन बीमा निगम, केन्द्रीय भाण्डागार निगम, एयर-इंण्डिया, 
इण्डियन एयर-लाइन्स निगम, तेल एवं प्राकृतिक गस निगम तथा भारत का खाद्य 
निगम । यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि अनेक उपन्त मो को निगमो के रूप में माना 
गया है यद्यपि वे' कम्पनी श्रधिनियम के अन्तर्गत पजीकृत सरकारी कम्पनियाँ है। 


१५० भारत की औद्योगिक भ्र्थ-वब्यवस्था 


उदाहरण के लिये, भारत का खाद निगम, भारतीय तेल निगम तथा राज्य व्यापारिक 
निगम वास्तव में कम्पनियाँ है और साविधिक निगम नही है। 


सावंजनिक उपक्रमो की सफलता एवं असफलता का निर्णय करते समय यह 
ध्यान मे रखना महत्वपूर्ण है कि उनमें और निजी क्षेत्र के उपक्रमों मे महत्वपूर्ण 
अन्तर क्या है। यद्यपि सावंजनिक उपक्रम भी ध्यापारिक सिद्धाग्तो को ध्यान में 
रखकर ही अपना सचालन करते है तथापि लाभ की ध।रणा रखना उतना महत्वपूर्ण 
घटक नही है जैसा कि निजी उपक्रमो की दशा में है। उदाहरण के लिये, पिछडे क्षेत्रों 
में उपक्रमो की स्थापना करना या देशी वायु-परिवहन की श्रनाथिक मार्गों मे व्यवस्था 
करना इस बात का द्योतक है कि इसका तिर्धारण लाभ के आधार पर नही अपितु 
जन-हित के आधार पर ही किया गया है। सार्वजनिक उपक्रमो को उच्चस्तरीय 
प्रबन्धको की सेवाये प्राप्त करने में भी कठिनाई का सामना करना पडता है। आरभ 
मे इनका प्रबन्ध करने के लिये सरकारी विभाग के अधिकारी ही आते है न कि 
औद्योगिक अथवा व्यापारिक क्षेत्र के व्यक्ति । इन उपक्रमों मे नौकरी की शर्ते यही 
रखनी होती है जो कि सरकारी विभागों मे होती है। इसी कारण से ये अधिक 
कुशल प्रबन्धको की सेवाओ को उपलब्ध नही कर पाते है। 


सार्वजनिक उपक्रम वेसे सामाजिक एवं आथिक उद्देश्यों की पूति के लिये एक 
अत्यन्त शक्तिशाली साधन है । अर्थव्यवस्था मे जो महत्वपूर्ण कमियाँ होती है ये 
उनकी पूर्ति करते है, विशेषकर, भारी उद्येगो की दशाओं मे जैसे इस्पात, भारी 
मशीन यत्र, भारी विद्युत उपकरण, भारी रसायन तथा खाद आदि का विनिर्माण, 
खनिज तेल की खोज तथा शोधन तथा देश मे ही युद्धासत्रो का विनिर्माण आदि । 
इत उपक्रमो ने केवल वैदेशिक विनिमय का उपाजन करने मे ही सहायता नही को 
है श्रपितु उद्योगो की आयोजित ढग से स्थापना करके प्रारभिक क्षेत्रीय असतुलन 
को भी कम किया है। सावंजनिक उपक्रमो के अन्य उद्देश्य है रोजगार के अवसर 
में वृद्धि करना तथा निजी हाथों मे आथिक सत्ता के केन्द्रयकरण को रोकना । 


यद्यपि सार्वजनिक उपक्रमो ने भारतीय अथंव्यवस्था को दृढ़ बनाया है और 
उसमे विभिन्नता लाई है, तथापि उनके कार्य-सचालन के सम्बन्ध मे कुछ दोष रहे है 
जिनका दूर करता आवश्यक है जिससे कि भविष्य मे उन्हे सफलता उपलब्ध हो सके । 
दोषपूर्ण योजना तथा स्वीक्रति प्राप्त होने मे देरी के कारण अनेक सार्वजनिक क्षेत्र 
की प्रायोजनाओ के निर्माण में प्रारभिक अनुमान से अधिक लगा है। अनेक उपक्रमो 
में पूँजीगत व्यय अत्यधिक रहा है जिसके कारण अतिपूंजीकरण हुआ और अनेक 
प्रायोजनाओं में तो नगर के बसाने में, प्रशासकीय भवन तथा अतिथालय श्ादि 


सार्वजनिक क्षेत्र मे औद्योगिक उपक्रम १५१ 


के निर्माण में आवश्यकता से अधिक व्यय किया गया। अनेक सार्वजनिक 
उपक्रमो में अत्यधिक हाति होती रही है । यह सत्य है कि उन प्रायोजनाओो 
की दशा मे, जिनके निर्माण आदि मे अधिक समय लगता है, आरभ मे प्रति- 
फल की दर या तो कम होगो या हानि हो सकती है। फिर भी इन घटकों 
को ध्यान मे रख कर उचित समायोजन करने के पश्चात्‌ भी यह ज्ञात हुआ 
है कि भ्रवेक दशाओं में हानि अन्य कारणों से भी होती रही है । अतिपूँजी- 
करण इनमे से एक प्रमुख कारण है। प्रायोजना द्वारा पूर्णरूपेण उत्पादन 
प्रारभ हो इससे पूर्व ही विस्तार के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने से भी हानि 
हुई है जेसा कि हिन्दुस्तान स्टील को दशा में रहा है अथवा ऐसा स्थ।पित क्षमता का 
पूर्ण प्रयोग न होने से भी होता है जैसा कि भारी इजीनियरिंग निगम तथा भारी 
इलेक्ट्रिकल्स, भोपाल की दशा में रहा है। सावंजनिक क्षेत्र की प्रमुख असफलता 
यह भी रहो है कि यह प्रबन्यकीय तथा तकनीकी व्यक्तियों का विस्तार करने 
मे असफल रही है तथ। विदेशी इजीनियर, टक्‍्नीशियन तथा सरकार द्वारा भेजे 
व्यक्तियो पर ही सतत निर्भर रहती रही है । एक कारण यह भी रहा है कि 
अनेक उपक्रमो में श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य स्वस्थ सम्बन्ध स्थापित नहीं 
हो पाया है। साथ हो, कुछ सार्वजनिक उपक्रमों के कार्य मूल्य अथवा उत्पादन 
की किस्म के दृष्टिकोण से भी पूण सन्‍्तोषजनक नहीं रह। है । इनके प्रबन्ध 
के लिये व्यवस्थित संगठन सम्बन्धी स'रचना में भी अनेक दोष पाये जाते है। 
उच्च अधिकारी अथवा प्रबन्धकगण सचालन के स्तर पर व्यक्तियो को व्यावहारिक 
निर्देश दे पाने मे समर्थ नही है। सरकारी परिषदों मे सरकारी अधिकारियो का ही 
टैक्निकल व्यक्तियों की अपेक्षाकृत अधिक प्रतिनिधित्व रहता है। अधिकारों 
के प्रत्यायोजन की दृष्टिकोण से भी स्थिति सतोषप्रद नहीं है। सरकार एवं 
सावेजनिक उपक्रमो के मध्य उत्तरदायित्व का विभाजन भी स्पष्ट नही है जिसके 
कारण उनकी स्वतन्त्रता का हनन होता है। राष्ट्रीयकरण का तात्पयं नौकर- 
शाही को प्रोत्साहन देना नहीं है। इन उपक्रमो को अपने कार्य में अन्य 
व्यापारियों की तरह पूर्ण स्वतन्त्रता ही नही होनी चाहिये अपितु उन्हें जन- 
समुदाय के हितो एवं आवश्यकताओं की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। 

बडे तथा जटिल सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना तथा सचालन में अब 
तक पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो चुका है। विधिवत प्रयत्न करके इनके अनुभवों 
से लाभ उठाना चाहिए और इनके द्वारा उत्पन्न साधनो मे वृद्धि करनी चाहिये । 
साथ ही, भविष्य में इतकी स्थापना पर पूंजीगत लागत को भी कम करने का 
प्रयत्न करना चाहिये। हु 


१५२ भारत की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था 


सावेजनिक उपक्रमो की समस्याये 


उद्योगो की स्थापना तथा सचालन मे राज्य का भाग जैसे-जैसे बढता 
जा रहा है इस समस्या की महत्ता भी बढती जा रही है कि किस ढग से इनका 
सचालन किया जाय । नये उपक्रमो की सख्या, उनके आकार की बृहत्ता, उनकी 
विभिन्नता तथा जटिलता से इस बात का आभास हो सकता है कि इनके प्रबन्ध 
की समस्या दितनी जटिल है। ये राजकीय उपक्रम निकद भविष्य में अग्रगणी 
रहेगे और भारतवर्ष मे औद्योगिक विकास को गति प्रदान करेंगे । ऐसी आशा 
है कि, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, ये नवीन रोजगारों का सृजन कर पायेगे 
ओर वह आशिक साधन प्रदान कर सकेगे जिनसे भावी अतिरिक्त विकास 
सभव हो सकेगा । यदि इन उपक्रमो को सफल होना है तो णीघ्र-निर्णय तथा 
उत्तरदायित्व को अपनाने की उत्कट इच्छा का होता आवश्यक होगा। अधिकारों 
का विकेन्द्रीयकरण होना चाहिए तथा प्रबन्ध व्यापारिक रीतियो के आधार पर 
ही होना चाहिए। 

राजकीय औद्योगिक उपक्रमो के प्रबन्ध की समस्या की विशेष बाते है नियत्रण, 
निदेशन तथा प्रबन्ध के उचित प्रारहूपो का विकास, सभी स्तरों पर उचित व्यक्तियों 
“संचालक, प्रबन्धक, टैक्नीशियन आदि--का बढता हुआ केन्द्र तैयार करना तथा 
साथ ही काये के क्षेत्र में उचित परम्परा का निर्माण करना तथा समुचित ढगो को 
अपनाना । इन सभी बातो के सम्बन्ध में यह ध्यान रखना होगा कि इसे सामान्य 
सरकारी प्रशासन के ढगो से अलग ही बनाना होगा । संगठन का ऐसा रूप तैयार 
करना होगा जिसमे ससदीय तथा मत्रिमण्डलीय विस्तृत ढाचे के अन्तर्गत ही 
निजी उपक्रमो की लोच तथा क्षमता भी बनी रहे । 


संगठन का प्राय यदि हम अभी हाल में स्थापित किये गये सार्वजनिक 
उपक्रमों के सगठन के रूपो का विश्लेषण करे तो निजी सीमित कम्पनी रूप का 
सगठन प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट दिखाई देता है। उदाहरण के लिये, सिदरी खाद एव 
रसायनिक लिमिटेड, हिन्दुस्तान केबिल्स लि०, हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि०, हिल्दु- 
स्तान मशीन टूल्ज लि०, इडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि०, भारत इलेक्ट्रानिक्स 
लि०, हिन्दुस्ताव शिपयार्ड लि०, हिन्दुस्तान ऐटीवायटिक्स लि०, हिन्दुस्तान स्टील 
लि०, डी० डी० टी० फैक्ट्री, वहान फाउण्ड्री लि०, हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री लि०, 
नेशनल मिनरलस डेवलपसेण्ट कारपोरेशन आदि सभी को निजी सीमित कम्पनी 
के रूप मे संगठित किया गया है। रेलवे रोलिग-स्टॉक के सम्बन्ध मे ही एक श्रपवाद 
है जिसे”रेलवे परिषद के अन्तर्गत विभागीय फैक्ट्री के रूप मे सगठित किया गया 
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है। ब्रिटिश मॉडल के समान वाय्‌ यातायात, बहुउद्देशीय नदी प्रायोजनाये, कर्मेचारी 
राज्य बीमा, औद्योगिक वित्त, तथा जीवन बीमा को छोड कर एक भी फैक्ट्री 
स्थापित नही की गई है । 


ऐसे औद्योगिक उपक्रमो के संगठन के रूप के प्रश्न पर जिन्हे पूर्णर॒पेण श्रथवा 
अधिकाश रूप से सरकार ने लिया तथा वित्त प्रदान किया, नवम्बुर १६५० में 
विचार किया गया था सरकार इस निष्कर्ष पर पहची कि प्रत्येक उपक्रम के सगठन 
तथा प्रबन्ध के लिये “निजी सीमित कम्पनी का रूप ही उपयक्‍त होगा, यद्यपि इसे 
अपनाते समय उपक्रम-विशेष' की श्रावश्यकताओ की ओर भी ध्यान रखना होगा । 

यह विचित्र सा लगता है कि सरकार ने स्वय कम्पनी सगठन के सर्वाधिक निजी 
रूप को ही क्यों चुना जब कि सरकार निजी कम्पनियों के भ्रसारवंजनिकता के विरुद्ध 
रही है, विशेष कर उस दशा मे जब कि भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत 
निजी व्यापार चलाये जा सकते है। यह और भी विचित्र है कि सरकार किसी भी 
सरकारी कम्पनी को (एक कम्पनी जिससे सरकार का उसके अशपँजी के ५१ 
प्रतिशत पर स्वामित्व हो ) कम्पनी अधिनियम के प्रतिबन्धों से मक्त कर सकती है। 


१६६७ में प्रशासकीय सुधार आयोग ने सा्जजनिक क्षेत्र के उपक्रमो' के 
विषय मे अपनी रिपोर्ट मे यह सिफारिश की कि सामान्यतया औद्योगिक क्षेत्र मे 
साव॑जनिक क्षेत्र की प्रायोजनाओ के लिये 'साविधिक निगर्मा को ही अपनाना 
चाहिए। उन प्रयोजनाओ के लिये, जिनमे निजी व्यक्तियों के भाग लेने की बात 
हो अथवा जो उपक्रम मुख्य रूप से व्यापारिक सस्था के रूप में कार्य करती हो, 
सरकारी कम्पनी” जैसे सगठत के रूप को अपनाना चाहिए। 


विविध इकाइयो वाले उपक्रम. अनुमान समिति ने १९६० में इस बात 

पर बल दिया था कि प्रत्येक नये उपक्रम के लिये एक नई कम्पनी या नए संगठन 
का विचार नहीं क्रना चाहिए। भारत मे औद्योगिक सगठन का स्वरूप यह होना 
चाहिए कि सचालन करने के लिये अपेक्षाकृत थोड़े से ही निगम होने चाहिए और 
प्रत्येक के अन्तगंत अनेक उपक्रम होने चाहिए । ये निगम धीरे-धीरे उनकी सख्या 
तथा उनके कार्य-कलाप के क्षेत्रों को बढाने की योजना बना सकती है । दीघे- 
काल मे, राजकीय तथा ससदीय दायित्वों की पूर्ति सर्वोत्तम ढग से हो पायेगी 
क्योकि अलग-अलग प्रबन्धित कुल उपक्रमों की सख्या अपेक्षाकृत कम होगी और 
सरकार उनकी समेकित रिपोर्ट का अध्ययन आसानी से कर पायेगी । यदि कोई 
उपक्रम ढग से सचालित की गई है तथा उसने अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर ली हबे 


तो वह सम्बन्धित क्षेत्रो में अपना विस्तार कर सकती है। निश्चित समय के 
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उपरान्त, राजकीय उपक्रमो का उनके उत्पादन अथवा अन्य उचित आधार पर 
दर्गीकरण करके उन्हें अलग-अलग मत्र।लय के अन्‍न्तंगंत रखा जा सकता है ॥ 
सावंजनिक क्षेत्र की वृद्धि के साथ-साथ यह आवश्यक है कि अन्तसंम्बन्धित 
उपक्रमो के मध्य अधिक से अधिक समन्वय की व्यवस्था हो। सामान्यतया, विस्तार 
के लिये नए उपक्रमो की स्थापना करने के स्थान पर पुराने परन्तु सक्षम उपक्रमों 
को ही भार सौपा जाना चाहिए । 
इस स्थान पर यह बताना उपयुक्त है कि भारतीय निगम के नाम से 
१९६१ के आरभ में एक ही निगम की स्थापना की गई जिसके अन्तगंत भारत में 
साव॑जनिक क्षेत्र मे सभी खाद के कारखानों का समृचित नियत्रण एक ही प्रबन्ध 
के अन्तर्गत किया जा सके । इससे उनकी कार्य क्षमता मे वृद्धि हेगी तथा आथिक 
सचालन रे सुविधा होगी । यह भी निर्णय इसी दृष्टिकोण को ध्यान मे रख कर 
लिया गया है कि पूर्वी तथा पश्चिमी शिपिग निगमों का समामेलन कर दिया जाय | 
सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि हैवी इलेक्ट्रिकल्स को, जिसका आरभ में 
केवल भोपाल की प्रायोजना से ही सम्बन्ध थ., भारी विद्युत उपकरणों का उत्पा- 
दन करने के लिये दो अन्य नये प्रायोजनाओ का भार भी सौप दिया जाय। उसी 
प्रकार, भारी इंजीनियरिंग निगम (रॉची) के अन्तर्गत चार अलग-अलग प्रायाज- 
नॉए हैं एक भारी मशीन बनाने वाली फंक्ट्री, एक भारी मशीन यत्र बनाने 
का सथत्र, एक फाउण्ट्री फोज॑ प्रायोजना, तथा एक कोयले के खान की मशीनरी 
की इकाई । प्रथम तीनो सयत्र की स्थापना राची के पास हिरतेची नामक स्थान 
पर तथा चौथे की दुर्गापुर मे की जा रही है। 
प्रशासकी य सुधार आयोग ने १६९६७ में यह सिफारिश की कि कुछ क्षेत्रों के 
सभी औद्योगिक सस्थानो के क्षेत्रीय निगम के रूप में वर्गीक्तत किया जाना चाहिए। 
ये क्षेत्र है. लोहा एवं इस्पात, इजीनिर्यारिग तथा मशीन टूल्ज, विद्युत सम्बन्धी, 
कोयला तथा लिगनाइट, पेट्रोलियम तथा पेट्रो-कैमिकल्स, लोहा तथा अन्य धातुओं 
का खदान, खाद, इलेक्ट्रानिक, रसायन तथा औषधियाँ, वायु यातायात, जहाजरानी, 
होटल तथा पर्यटन आदि । इन क्षेत्रीय निगमो को सौपे गये कार्यों का सरकार के 
लिये आरक्षित अधिकार, तथा वे अधिकार जो निगम के सचालन के स्तर के इका- 
इयो को दिया जाना हो आदि के सम्बन्ध में स्पष्ट विवरण दिया जाना चाहिए। 
इससे सरकार द्वारा निगम की स्वतन्त्रता पर आधात से सुरक्षा हो सकेगी तथा 
साथ ही निगम के स्तर पर अधिकारों का अनुचित केन्द्रीयकरण भी न हो पायेगा । 
” क्षेत्रीय निगमों को चाहिए कि वे अपने अध्षीत इकाइयो पर अनुचित प्रशास- 
कीय नियंत्रण न' रखे तथा शोध तथा विकास को बढाने के लिये, डिजाइनिंग तथा 
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कसल्टेसी सेवाये प्रदान करने के लिये, व्यवितयों की नियुक्तित तथा प्रशिक्षण के 
समन्वय के लिये तथा अन्य सेवा-सुविधा प्रदान करने के लिये भ्रपने विशेष दायित्वो 
की ओर ही उचित ध्यान दे । आन्तरिक बजट कार्यकम की जाच करने में 
प्रबन्धकीय नियन्त्रण के लिये आवश्यक सूचना तथा रिपोर्ट की प्रणाली को सुव्य- 
वस्थित करनें मे क्षेत्रीय निगम महत्वपूर्ण कायं कर सकती है। 


सरकार ने सिद्धान्तत क्षेत्रीय निगमो की स्थापना के सम्बन्ध मे की गई 
सिफरिंश को नहीं माना । फिर भी, यह स्वीकार किया कि कुछ दशाआ में 
क्षेत्रीय निगमो की स्थापना करने से लाभ हो सकता है तथा उन दशाओं के 
विषय मे उनकी स्थिति को ध्यान मे रख कर विचार किया जायगा । 


प्रबन्ध का स्वरूप. यह सुझाव दिया गया है कि “परिषद का सघटन इस 
प्रकार नही होना चाहिए कि उससे स्वतन्त्रता जैसे प्रमुख तत्व का हनन हो जाय, 
या यू कहिये कि इससे उत्तरदायित्व की परस्परव्यापिता न बढे, या इसके परिणाम- 
स्वरूप अन्य रास्तो से नियत्रण तथा हस्तक्षेप न हो |” दूसरे शब्दों मे, राजकीय 
उपक्रमो के परिषदों मे ससद-सदस्यों को, मत्रियों को तथा विभागीय प्रतिनिधियों 
को सदस्य नहीं बनाया जाना चाहिए । साथ ही, परिषद को अपने-अपने हितो 
तथा वैचारिक विभिन्नता को मिटाने का साधन नही बनाया जाना चाहिए । इसका 
प्रमुख उद्देश्य जन हित मे प्रबन्ध करना होना चाहिए । परिषद का सगठत इस 
प्रकार का होना चाहिए कि जनहित और साथ ही सक्षम निजी उद्योगपतियो के 
विशेष गृणो का समावेश हो सके । इन परिषदो में विभिन्न गुण वाले व्यक्तियों का 
प्रतिनिधित्व होता चाहिए, जैसे, प्रशासकीय, व्यापारिक, वित्तीय तथा तकनीकी । 
सभी व्यक्तियों को मिल-जुल करके एक दल के रूप में कार्य करना चाहिए । 


प्रबन्ध के लिये गरिषद के सघठन के सम्बन्ध में प्रशासकीय सुधार आयोग 
की सिफारिशो को ध्यान मे रखते हुए, सरकार ने मई १६६८ में यह निर्णय किया 
कि सामान्यतया पृर्णकालीन अध्यक्ष एव प्रबन्ध-सचालक नियुक्त किया जाना 
चाहिए । उन दशाओ मे अपवाद हो सकता है जब कि अध्यक्ष पूर्णालीन न हो । 
उन दक्षाओं मे एक पूर्णकालीन प्रबन्ध सचालक होना चाहिए। अध्यक्ष पूर्णकालीन 
न हो तो भी उसे पूरा उत्तरदायित्व लेना चाहिए और उसे सम्पूर्ण अधिकार दिये 
जाने चाहिए । अध्यक्ष एवं प्रबन्ध सचालक के मध्य अधिकारों का विस्तार नही 
होना चाहिए। बडी इकाइयो मे, पूर्णकालीन क्रियाशील निदेशक होना चाहिए 
जो कि अपने विभाग का कार्याध्यक्ष हो | कार्य प्रणाली का स्वरूप रेलवे परिषदूके 
अनुरूप होना चाहिए। सरकार ने यह भी विचार किया कि सरकार तथा निदेशक 
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बोर्ड के मध्य ही नहीं अपितु उपक्रम के अन्तर्गत भी अधिकारों का समुचित 
बिके द्वीयकरण होना चाहिए | दो से अधिक सरकारी प्रतिनिधियों को सामाग्यतया 
नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए और दो या तीन गेर-सरकारी प्रतिनिधि 
अशकालीन सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने चाहिए। परिषद में श्रसिकों को 
प्रतिनिधित्व दिये जाने के बारे मे यह निर्णय लिया गया कि सिद्धान्तत उन्हें भी 
परिषद मे सम्मिलित किया जाना चाहिए । श्रमिकों का यह प्रतिनिधित्व केवल 
औद्योगिक इकाइयों में ही होना चाहिए और वित्तीय तथा व्यापारिक उपक्रमो 
मे नही होना चाहिए । 

प्रबन्धको की स्वायत्तता. सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता की सुरक्षा की 
व्यवस्था इस प्रकार अवश्य की जानी चाहिए जिससे कि सम्बन्बित मत्रालयों द्वारा 
हस्तक्षेप कम से कम हो । अनुमान समिति ने यह उल्लेख किया था कि मत्रालयों 
का उन उपक्रमो के प्रति उसी प्रकार का व्यवहार पाया जाता है जिस प्रकार कि 
सचिवालयो का सरकारी विभागों एवं कार्यालयों के साथ पाया जाता है। “इस 
प्रकार सरकारी उपक्रम मत्रालयों के उपाबध के रूप में बन गये है और इनके साथ 
अधीन सगठन अथवा कार्यालय की भाति व्यवहार किया जाता है।” समिति ने 
इस प्रवृत्ति की आलोचना की और यह विचार भ्रस्तुत किया कि इससे उन 
उपक्रमो की कार्यक्षमता प्रभावित होती है और लालफीताशाही तथा कार्य सम्बन्धी 
देरी होती है जैसा कि सभी सरकारी कार्यालयों मे पाया जाता है। 

सरकारी उपक्रमो को व्यापारिक सिद्धान्तो के आधार पर ही चलाया जाना 
आवश्यक है या यूँ कहिए कि उन्हें अपने दिन-प्रति-दिन के प्रशासन मे पूर्ण स्वतन्त्रता 
प्राप्त होनी चाहिए। इकाफे (80४77) सेमिनार में जो कि दिसम्बर १६५६ मे 
साब॑जनिक श्रौद्योगिक उपक्रमो के प्रबन्ध के विषय पर हुआ था यह विचार प्रस्तुत 
किया गया कि स्व॒तन्त्रता एवं नियन्त्रण के मध्य उचित संतुलन एक नाजुक बात है 
और प्राय उसे बनाये रखना कठिन होता है । सार्वेजनिक उपक्रमो पर सरकार के 
नियन्त्रण को स्वीकार करते हुए सेमिनार भे भाग लेने वालो ने यह दृष्टिकोण 
प्रस्तुत किया कि यह नियत्रण ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके दिन-प्रति-दिन के 
कार्यकलापो पर हस्तक्षेप हो अपितु इसे मोटे तौर पर निदेशन तक ही सीमित 
होना चाहिए। जहाँ तक मोटे तौर पर नीति का प्रश्न है उस पर तो सरकार का 
सामान्य नियत्रण तथा पर्यवेक्षण इन उपक्रमो पर होना चाहिए, परूतु निर्धारित 
नीति के अ्रन्तर्गत उन्हें अनुकूलतम आकार तथा न्यूनतम लागत पर उत्पादन 
करमे की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। समस्या यह भी है कि मत्री एवं सचिव 
इत उपक्षमों के प्रधात अधिकारियों पर अनुचित दबाव ले डाल सके | 
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कर्मचारियों पर प्रश्यसन सरकारी उपक्रमो को सफल बनाने के मार्ग में 
प्रशिक्षित कर्मंचारियो का उनके प्रबन्ध के लिए उपलब्ध न होना एक बहुत बडा 
बाधक है । सरकारी औद्योगिक उपक्तमो के प्रशासन मे तथा सामान्य सरकारी 
प्रशासन में अत्यधिक अन्तर है। अत्यधिक आवश्यक बात तो यह है कि किस 
प्रकार से सावंजनिक क्षेत्र के अन्तगंत ही प्रबन्धकीय साधनों की वृद्धि की जाय। 
सार्वजनिक उपक्रमों मे बरिष्ठ पदों पर अथवा परिबद के सदस्यों की अथवा 
अध्यक्ष की नियुक्ति करते समय प्रयत्न यही होना चाहिए कि उन्ही व्यक्तियों को 
प्राथमिकता दी जाय जो कि उपक्रम मे ही अपनी क्षमता के बल पर आगे बढे हो । 
तकनीकी तथा प्रबन्धकीय साधनों का विकास करना इसके लिये आवश्यक है। 
साथ ही यह भी आवश्यक है कि जो योग्य व्यक्ति हो उन्हे अपेक्षाकृत तीव्रता के 
साथ आगे बहने का अवसर प्रदान किया जाय. और जो कुशल तथा योग्य न हो उन्हे 
हतोत्साहित किया जाय । 


कर्मचारियों से सम्बन्धित नीतियों एव नियमो द्वारा उत्पन्न सख्ती से, जो कि 
सरकारो विभागों मे पाई जाती है, छुटकारा मिलना चाहिए। उच्च प्रबन्ध स्तर पर 
प्रतिनियकत व्यक्तियो (१०००८७४००१४४४) को अधिक नही रखा जाना चाहिए क्योकि 
वे उपक्रम के हितो का विशेष ध्यान रखने मे समर्थ नही हो पाते और पदोन्नति के 
लिये अपने विभाग की ही ओर विशेष ध्यान रखते है। ऐसे व्यक्तियों को प्रोत्साहन 


देने के स्थान पर सस्था मे ही कार्य कर रहे कर्मचारियो को चुनाव मे प्राथमिकता 
देता आवश्यक है। 


सार्वजनिक उपक्रमो के सक्षम सचालन मे प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी भी एक 
महत्वपूर्ण बाधक है। इसके लिये प्रथम आवश्यकता यह है कि सावेजनिक उपक्रम 
के लिये कितने व्यक्तियो की आवश्यकता होगी इसका अनुमान लगाया जाय। उनके 
प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, परन्तु ध्यान यह रखा जाय कि इस' 
सम्बन्ध मे समन्वित प्रयास किये जायें। ऐसा न हो कि विभिन्न सस्थाये इस दिशा 
में प्रयास करे और इस प्रकार दुहरा कार्य चलता रहे। सार्वजनिक उपक्रमो का ब्यूरो 
इस दिशा मे लाभदायक कार्य कर सकता है। उसे प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों की 
जाँच करनी चाहिए। विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमो तथा देश में चलाई जा रही 
प्रशिक्षण सस्थाओ के मध्य सहयोग के लिये भी इसे प्रयास करना चाहिए । 


अनेक सार्वजनिक उपक्रमो मे सचालन-लागत के अधिक होने का एक कारण 
यह है कि आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति उनमे की गई है। अतिरिक्त 
कर्मचारी नियुक्त न होने पाये इसके लिये प्रारभ से ही काये मानकों तथा उचित 


श्ष्ष भारत की औद्योगिक अथे-व्यवस्था 


नियत्रण प्रणालियों को अपनाना चाहिए । अतिरिक्त कमंचारी के बारे में पता 
लगाने के लिये इजीनियरों को चाहिए कि वे समय-समय पर कार्य अध्ययन करते 
रहे । यह भी ध्यान रखा जाय कि प्रशिक्षित व्यक्ति प्रशिक्षण के पश्चात्‌ सस्था को 
छोडकर न चले जाये। 

सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग लेने के विषय में भी प्राय. 
विचार किया जाता है। परन्यु इस सम्बन्ध मे विचार करते समय केवल क्षमता को 
ही ध्यान मे न रखकर समाज के अन्तिम उद्देश्यों को भी ध्यान मे रखना अति 
आवश्यक है। हमारा उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना है और 
इसके अन्तर्गत तो श्रमिकों का भाग लेना निहित है। सम्मिलित प्रबन्ध समिति मे 
उन्हीं श्रमिकों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए जो कि सभी श्रमिको द्वारा 
निर्वाचित किए गये हो और न कि उन्हे जो कि श्रम सधो द्वारा मनोनीत हो । 


श्रम सहसम्बन्ध. स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ सावंजनिक क्षेत्र मे सगठित 
प्रायोजनाओ के श्रमिकों मे अत्यधिक उत्साह था। उन्हें आशा थी कि कल्याणवादी 
सरकार के उद्देश्य की पूर्ति के हेतु उन्हें इनमे अधिकाधिक सुविधाये प्राप्त होगी । 
उनके रहनत-सहन का स्तर ऊँचा होगा और उनके काम करने की दशाये सुधरेगी। इस 
सम्बन्ध में दृष्टिकोण यह था कि साव॑जनिक उपक्रमो में श्रमिकों के हित के लिये 
कार्य तथा रहन-सहन की माडल दशाये प्रस्तुत की जाये, उन्हें अपने ज्ञान को 
बढाने का सुअवसर प्रदान किया जायगा और इस प्रकार उनकी पदोन्नति के लिये 
रास्ते खोले जायँ । चितरजन लोकोमोटिव वक्‍स मे, जो कि स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ 
पहुछे स्थापित किये गये कारखानो मे से एक था, कर्मचारियों को कारखाने के अन्दर 
तथा बाहर सभी प्रकार की सुविधाये प्रदान करने का प्रयास किया गया था। 
अधिकाश केन्द्रीय सरकार के उपक्रमो मे उनके कर्मचारियों तथा उनके परिवार 
के लिये अल्पाहारग ह, उनके बच्चों के लिये स्कूल, अस्पताल, खेल का मैदान तथा 
सभी खेलो की व्यवस्था आदि सभी सुविधाये अधिकाधिक प्रदान की जा रही है। 
इस सम्बन्ध में स्वतन्त्रता से पूर्व स्थापित सभी औद्योगिक उपक्रमों मे ऐसी 
सुविधाये नही प्रदान की जाती थी । इन उपक्रमो के लिये कर्मचारियों को तकनीकी 
प्रशिक्षण प्रदान करना महत्वपूर्ण है और ऐसा ही दृष्टिकोण इन उपक्रमों में 
अपनाया गया है। चितरजन लोकोमोटिव वकक्‍से, हिन्दुस्तान एयरक्राण्ट, हिन्दुस्तान 
मशीन टूल्स, पेरम्बूर कोच फैक्ट्री आदि में विभिन्‍न वर्ग के श्रमिकों के प्रशिक्षण 
के लिये समुचित व्यवस्था को गई है। मजदूरी तथा भत्ता के सम्बन्ध में इन 
उपक्रम्ो के श्रमिको की स्थिति निजी उपक्रमो की अपेक्षाकृत भिन्‍न नही है। 
कुछ इकाडुयों मे श्रमिक्रों तशा प्रबच्धकों के मध्य सहयोग क्रो दृष्ठ तथा प्रभावशाली बनस्ने 


सार्वजनिक क्षेत्र मे औद्योगिक उपक्रम १५६ 


के लिये सम्मिलित प्रबन्ध परिषदों की स्थापना के लिये प्रयत्न किया गया है । 
ऐसी परिषदों की स्थापना हिन्दुस्तान मशीन टूल्स तथा हिन्दुस्तान इसेक्टीसाइड 
में की गई है। 


सरकारी उपक्रमो मे श्रमिकों को इतनी सुविधाये प्रदान किये जाने के 
उपरान्त भी उनमे श्रम सहसम्बन्धों मे कोई उल्लेखनीय परिवर्तेन दृष्टिगोचर नहीं 
हुआ है। इस दिशा में सफलता का प्रभाव इस तथ्य से भी ज्ञात होता है कि 
अनेक सरकारी उपक्रमो के प्रबन्धकों ने श्रम सघो को औपचारिक मान्यता नही 
प्रदान की है। इन सधो का नेतृत्व अधिकाश दशाओं मे राजनीतिक दलों के 
व्यक्तियों द्वारा किया जाता है और परिणामस्वरूप वे उपक्रमो की कार्यक्षमता 
में वृद्धि के लिये तथा अनुशासन को प्रोत्साहित करने मे कोई सक्रिय सहयोग 
नही देते । यद्यपि वे ऐसे उपायो की आवश्यकता को समझते है, फिर भी अपनी 
लाकप्रियता को खो देते के भय से वे प्रबन्धनो को सहयोग देने मे अपने को 
असमर्थ पाते है। परन्तु इन उपक्रमों के प्रबन्धको के द्वारा श्रम सघो को स्वीकृत 
न करना विचित्र सा लगता है जब कि सरकार श्रमिको तथा प्रबन्धकों के मध्य 
उचित सम्बन्ध की नीति का समर्थन करती रही है। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स मे 
भी, जहाँ इसकी स्थापना से ही इनके मध्य सम्बन्ध अच्छे रहे है और सम्मिलित 
प्रबन्ध परिषद कार्य कर रही है, अभी हाल मे यह ज्ञात हुआ है कि इस दिशा मे 
अधिक सफलता उपलब्ध नही हुई है । 


यह उल्लेखनीय है कि श्रमिको की अपनी सामान्य स्थिति इस प्रकार 
की है जो उचित सह-सम्बन्ध को बनाने मे बाधक है और जो वतंमान स्थिति के 
लिये उत्तरदायी है। श्रम सघो की बहुलता, इनका विभिन्‍न राजनीतिक दलो से 
सम्बन्ध, अच्तर्सघीय वैमनस्थ आदि ऐसी बाते है जिनके कारण श्रमिको के 
नेतागण अपना कत्तंव्य उत्तरदायित्वपूर्णं ढंग से नहीं निभा पा रहे है। यह 
सुझाव दिया जा सकता हे कि वतंमान अवस्था में दोनो के मध्य सम्बन्ध 
सामहिक सौदाकारी पर आधारित होना चाहिए और दोनो के मध्य साझेदारी 
के लिये बाद मे प्रयत्न किया जाना चाहिए 


खाता रघ्न की प्रणाली. कम्पनी सन्नियम प्रशासन ने विभिन्‍न सार्वजनिक 
उपक्रमो में सक्षम आन्तरिक खाता तथा लागत लेखा प्रणाली की अनुपस्थिति की 
आलोचना की है। इस दिशा में उन्नति ठीक से नहीं हुई है और इसके परिणाम- 
स्वरूप बजट सम्बन्धी अपूर्ण योजना, लागत पर क्षमताहीन नियन्त्रण तथा 
नीते निर्धारण के लिये उपलब्ध औकडो का अपर्याप्त प्रयोग आदि बाते पाई जाती 
है। इसीलिये इस विभाग ने सरकारी कम्पनियों को यह सुझाव दिया है कि वे 
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सक्षम लागत लेखा प्रणाली का सगठन करने के लिये उचित ढग से प्रयास करे । 
इन उपक्रमो के अधिकारियो को प्रेरित किया गया है कि वे सस्था मे प्रबन्ध तथा 
खातो की व्यवस्था के लिये कुशल तथा विशिष्ट योग्यता प्राप्त कर्मचारियों की 
व्यवस्था करे। जब इत सरकारी उपक्रमो मे उचित आन्तरिक खाता प्रणाली 
व्यवस्थित हो जायगी तभी उनकी क्षमता का मूल्याकन सही ढग से सभव हो 
पायेगा । साथ ही खातों के विभिन्‍न प्रकार से रखे जाने के कारण तथा अलग- 
अलग ढग से प्रस्तुत किये जाने के कारण एक ही वर्ग के विभिन्‍न सरकारी उपक्रमो 
के सम्बन्ध मे समेकित वित्तीय सूचना प्राप्त करने मे भी कठिनाई होती है। इसी- 
लिये यह अति आवश्यक है कि सभी सरकारी कम्पनियों मे एक ही प्रकार तथा 
ढंग से खाते रखे जायेँ। सरल ढंग से खाते रखने से सभी को विशेष लाभ होगा । 
सक्षम तथा उचित ढंग से व्यवस्थित खाता प्रणाली की आवश्यकता बहुत बढ गई है 
क्योकि अब अनेक सार्वजनिक उपक्रमों ने स्थापना के पश्चात्‌ उत्पादन प्रारभ 


कर दिया है। ... हे 


। बन ये पट पर! ९५६ मे कृष्णा मेनत समिति ने यह 
प्रस्ताव रखा था कि कुछ चुनते हुए सार्वजनिक उपक्रमो के अंश-पूंजी मे आम 


जनता को भी भाग लेने दिया जाय । इस तथ्य का बाद में योजना आयोग द्वारा 
नियुक्त एक स्टडी ग्रुप ने भी समर्थन किया था। इस ग्रुप ने यह सिफारिश की 
थी कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, सिदरी फर्टीलाइजर्स तथा कुछ राज्य यातायात निगमो 
के २५ प्रतिशत अशो को जनता को प्रस्तावित करके आरभ किया जा सकता है। 
इस ग्रुप का यह विचार था कि जनता का इन उपक्रमो की अश-पूँजी में भाग 
लेने से अधिक लाभ होने की सभावना है। इससे विनियोग करने वाली जनता 
“जोखम तथा अनिश्चितताओ का, तथा विस्तार तथा विकास से सम्बन्धित 
कृठिवाइयो एव पीडाओ को सहन करने मे” सहभागी हो सकेगी । इसका परिणाम 
यह होगा कि अधिक से अधिक लोग सरकार के कार्य-कलापो मे भाग ले सकेंगे 
और इस प्रकार वे सभी प्रक्रियाओं से अवगत होते रहेंगे । साथ ही वे औद्योगी- 
करण की सभी समस्याओ को समझ सकेगे और स्वय उन्हें दूर करने के लिये 
विचार करने का प्रयत्न करेगे और इस प्रकार कुछ सीमा तक वे देश को औद्योगिक 
उन्‍्तति को ग॒ृति प्रदान करने मे सहायक होगे। इन विचारों को ध्यान मे रखते 
हुए योजना आयोग ने इस प्रुप को सिफारिशों का समर्यव किया था और अन्तिम 
निर्णय के लिये केद्धीय सरकार के पास प्रेषित कर दिया था || 

इस भ्रस्ताव के कारण ससद के अन्दर और बाहर विवाद उठ खडा हुआ । 
एक वर्ग ने तो इस आधार पर आलोचना की कि इसका परिणाम यह हो सकता है 


क्ज्क 
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के निजी क्षेत्र द्वारा इन सार्वजनिक उपक्रमो के अशो के बाजार को धीरे-धीरे 
समेटा जा सकता है। अधिकाश लोगो का विचार यह था कि इस योजना की 
सराहना अधिकाश निजी विनियोक्षता न करेगे और इसमे भाग न लेंगे, परिणाम- 
स्वरूप सस्थागत विनियोक्ताओ पर ही अन्त मे अतिरिक्त भार पडेगा। केन्द्रीय 
सरकार मत्रालय के सचिवों की विशिष्ट समिति तथा मत्रिमडल' उपसमिति ने भी 
इस प्रश्न पर विचार किया और उन्होने अन्त में यही निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान 
परिस्थतियों मे इस योजना को कार्यान्वित नही किया जा सकता। इस प्रस्ताव 
को तभी अपनाया जाय जब कि यह आश्वासन प्राप्त हो जाय कि इनके अशो का 
केवल वास्तविक विनियोक्ताओ द्वारा ही क्रय किया जायगा। यह तभी सम्भव हो 
पायेगा जब कि इन सार्वजनिक उपक्रमों के लाभ की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हो 
जाय । 


मध्यम वर्ग के लोग भी अब अधिक से अधिक सामान्य अशों के क्रय करनें 
में अपनी रुचि दिखा रहे है। इसका कारण यह है कि उन्हे इस विनियोग के 
बारे मे अधिक जानकारी है और साथ ही सतत मृद्रा-स्फीति के समय यह 
आवश्यक है कि वे उन्ही प्रतिभूतियों मे विनियोग करे जिनका वास्तविक मूल्य 
भविष्य मे भी बना रहे। उनमे से सभी विनियोक्ता को निजी क्षेत्र मे पूर्ण विश्वास 
नही है । वे सरकारी प्रतिभूतियों में भी विनियोग नहीं करना चाहते क्योकि 
स्फीति काल मे उनका वास्तविक मूल्य गिरता जाता है। ऐसे व्यक्तियों के पास 
जो पँजी है वह फिर भूमि अथवा भवन आदि में ही विनियोजित की जाती हैं 
क्योकि उनका मूल्य बढता रहता है परन्तु देश की अर्थव्यवस्था को इससे कोई 
भी लाभ नही होता है। ऐसी प्‌जी को सार्वजनिक उपक्रमो मे विनियोजित करने 
के लिये प्रोत्साहित किया जा सकता है क्योकि यहाँ सुरक्षा अधिक है और अधिक 
लाभ प्राप्त करने की भी सभावना रहती है। इनके अश कुछ ही व्यक्तियों के हाथ 
भे केन्द्रित न होने पाये इसके लिये उचित प्रयास किये जा सकते है। साथ ही, 
श्रमिकों को लाभ में से रोकड बोनस के रूप मे धन न देकर उनसे यह समझौता 
किया जा सकता है कि उसे अतिरिक्त अश पूँजी मे बदल दिया जाय। इससे 
इन श्रमिकों का सहयोग एवं उनकी रुचि इन उपक्रमों मे बढती जायगी जो 
हितकर है । 

संसद का नियन्त्रण. जनता की अतुल्य धनराशि जो इन सार्वजनिक 
उपक्रमो मे विनियोजित हुई है और इनको जो स्वतन्त्रता उपलब्ध है उन पर 
विचार करते हुए ससद का इनके प्रति अपेक्षाकृत अधिक कत्त॑व्य तथा उत्तरदायित्व 
है । ससद के प्रति और उसके माध्यम से जनता के प्रति, इन उपक्रमो के उत्तर- 

भर११ 
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क्षयित्व के सिद्धान्त को आलोचना का विषय नही बनाग्रा जा सकता है। परच्तु 
कठिनाई तब उत्पन्न होती है जब इस सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप देना होता है 
और विशेषकर जब इसके रूप तथा मात्रा के विषय में निर्णय लेना हो । कुछ 
अधिकारियो का यह विचार है कि ससद ने इन उपक्रमो को स्वतन्त्र बना कर 
अपना यह अधिकार समाप्त कर दिया है कि वे ससद के उत्तरदायी रहे श्रथवा 
ससद का उन पर नियत्रण रहे। क्योकि यदि ससद ऐसा करती है तो उनकी 
स्वतत्रता तो भग होती ही है और साथ ही उनका उत्साह तथा उद्यम कम होता है 
और परिणामस्वरूप उनकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। दूसरे लोगो का यह 
विचार है कि इन पर ससद का उपयुक्त नियन्त्रण रहना जिससे कि वे ससद के 
प्रति उत्तरदायी रहे उन्ही के क्षमतापूर्ण प्रबन्ध के हित मे आवश्यक है। परन्तु इन 
उपक्रमो के स्वस्थ विकास के लिये, क्षमतापूर्ण सचालन के लिये तथा उन पर 
विनियोजित जनता के कोष से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिये, यह 
आवश्यक है कि इन दोनो उम्र विचारो के स्थान पर कोई मध्यम मार्ग अपनाया 
जाय । इन उपक्रमो की प्रकृति ऐसी है कि ससद को अपने नियत्रण में कुछ न 
कुछ लोच रखना ही होगा। नियत्रण की प्रकुति, मात्रा एवं रूप को प्रत्येक उपक्रम 
की प्रकृति के अनुसार भिन्‍न-भिन्‍न होना चाहिए । इसके लिये उपक्रमों की उन्नति 
की अवस्था तथा अन्य सम्बन्धित बातो को भी ध्यान मे रखना होगा । साथ ही जब 
ससद ने इन उपक्रमों को यह दायित्व सौपा है कि वे व्यापारिक सिद्धान्तो के 
अनुसार ही अपना सचालन करे तो ऐसी दशा में उसे इन सिद्धान्तों को ध्यान 
मे रखकर ही विवेकपूर्ण ढग से उन पर नियत्रण रखना होगा । 


राजकीय उपक्रमो पर ससद अपना नियत्रण निम्नलिखित मे से किसी 
एक ढग से करता है (क) प्रश्न, (ख) विभिन्‍न मत्रालय द्वारा वाधिक अनुदान 
की माँग पर बहस; (ग) कम्पनी अधिनियम, १६५६ की धारा ६३६९ के 
अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों पर वाषिक रिपोर्ट, (घ) सावंजनिक खाता समिति 
तथा अनुमान समिति की रिपोर्ट, तथा (च) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्तमो पर 
समिति द्वारा जाँच । ससद के प्रति उपक्रमों के उत्तरदायित्व के सम्बन्ध मे 
कई दिशाओ में सुधार किया जा सकता है। (१) इन उपक्रमों के वाषिक खाते तथा 
रिपोर्ट तथा अकेक्षण रिपोर्ट को और अधिक विस्तार के साथ बनाया जाना 
चाहिए जिससे कि अपने मे वह पूर्ण प्रलेख बन सके और उन पर अच्छी तरह 
बहस की जा सके । उनमे उपक़मों के सभी कार्य-कलापों का--जैसे संगठन 
सम्बन्धी, सचालन सम्बन्धी, उत्पादन, वित्त तथा कर्मचारियों से सम्बन्धित- 
विस्तार के साथ वर्णन किया जान! चाहिए। उनमे मत्रालयो द्वारा दिये गये 
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निदेशनों का भी विशिष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। (२) ससद मे 
उचित समय के अन्तर पर राजकीय उपक्रमो पर नियमित रूप से बहस की जानी 
चाहिए। (३) इन उपक्रमो को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे व्यापारियों 
की तरह बजट तैयार करे जिन्हें सरकार के प्रमूख बजट के साथ सलग्न किया जाय 
तथा सामान्य शर्तो के साथ स्वीकृत किया जाय | (४) सार्वजनिक खाता तथा 
अनुमान समिति को इन उपक्रमो पर समुचित नियत्रण रखना चाहिएँ। सार्वजनिक 


खाता समिति ससद मे प्रस्तुत किये गये इनके वाषिक श्वातो तथा श्रकेक्षण 
रिपोर्ट का सफलता के साथ जाँच करती रही है । 


भारतवर्ष भे, ससद के लगभग ८० प्रतिशत सदस्य ग्रामीण निर्वाचन 

क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते है और वे, यद्यपि चाहें भी, इस योग्य नही है कि इन 

ओऔद्योगिक उपक्रमो पर आवश्यक सतकंता के साथ घ्याव रख सके । इसीलिये 

यह आवश्यक है कि स्थायी ससदीय समिति का गठन किया जाय जो कि इन 

उपक्रमो की रिपोर्ट की जाँच कर सके । सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो पर समिति 
की स्थापना इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये की गई है। 


प्रशासकीय सुधार आयोग का विचार है कि इन उपक्रमों के कार्य-कलापो 
पर ससद मे प्रति वर्ष पूरी बहस किया जाना आवश्यक है। इसके लिये, ससद 
मे उचित ढंग से पर्याप्त सूचना का दिया जाना महत्वपूर्ण है। इनकी वाषिक रिपोर्ट 
में सुधार किया जाना आवश्यक है। सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकृत नहीं 
किया है कि'इनकी वाषिक रिपोर्ट का एक मॉडल प्रारूप होना चाहिए । इस रिपोर्ट 
मे फिर भी सभी महत्वपूर्ण मामलो का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए जसे, उनका 
लक्ष्य, उपलब्ध उत्पादन का स्तर, निर्यात के दृष्टिकोण से प्राप्त सफलता अथवा 
असफलता तथा वैदेशिक विनिमय जो प्राप्त हुआ हो । 


मन्रियों का उत्तरदायित्व मत्रियों का उत्तरदायित्व अत्यन्त महत्वपूर्ण है 
क्योकि इसी के माध्यम से ससदीय नियत्रण सम्भव होता है। जिन अधिनियमो 
के अन्तर्गत इन सरकारी उपक्रमो की स्थापना की जाती है उनके अन्तर्गत ससद के 
द्वारा कुछ अधिकार सरकार के लिये आरक्षित रखे जाते है। इन अधिकारों के 
अन्तगंत प्राय उपक्रम के प्रशासन के हेतु प्रमुख अगो को नियुक्त करना होता है: 
पूजी मे वृद्धि के हेतु स्वीकृति का अधिकार, उधार को सीमित करने का अधिकार, 
कुछ सीमा के ऊपर विस्तार की योजना को स्वीकृत करने का अधिकार, आदि 
होते हैं। इन विशिष्ट अधिकारो के अतिरिक्त सरकार को इन उपक्रमो को 
निदेशन देने का अधिकार होता है। यह अधिकार सरकार को इसीलिये दिये «जाते 
है कि ये उपक्रम स्वतन्त्रता के नाम पर ऐसे कार्य न करे जो कि सरकार की या 
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राष्ट्रीय नीतियो के विरुद्ध हो। व्यवहार मे, मत्रियों के लिये यह सभव नही रहता 
कि वे अपने अधिकारों को साविधिक कत्तंव्यो तक ही सीमित रखे । सम्बन्धित मत्री 
इन उपक्रमो का नियन्त्रण करने का, अथवा निदेशन करने का, अथवा उनके सक्षम 
सचालन का विस्तृत अधिकार रखते है। अत मत्री को सम्बन्धित उपक्रमो को 
सामान्य सफलता अथवा असफलता का उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर रखना 
चाहिए । परन्तु इस उत्तरदायित्व का अर्थ उदारता के साथ न लेकर सकुचित 
दृष्टिकोण से लेना चाहिए । 

यह आवश्यक है कि सम्बन्धित मत्रालय तथा सचालक परिषद के मध्य 
कार्यो का स्पष्ट विभाजन हो। मत्री को कम्पनी से सम्बन्धित सामान्य बातो 
के सम्बन्ध में, विशेषकर जो परिषद के काये क्षेत्र के अन्तगंत आती हो, प्रश्नों का 
उत्तर देना स्वीकार नहीं करना चाहिए, यदि वे ऐसा करते है तो वे उन उत्तर- 
दायित्वों को अपने ऊपर लेते है जो कि उनके लिये आरक्षित अधिकारो या 
नियत्रण के बाहर होते है। यदि मत्री ऐसे प्रश्नो का उत्तर नही देता तो उसका 
यह अर्थ नही निकाला जाना चाहिए कि वह अपने उत्तरदाथित्व से बचने का 
प्रयास कर रहा है । 


कुछ वित्तीय समस्याये 


प्रायोजनाओं का श्रायोजन तथा निर्माण अ्रभी हाल के वर्षो मे सरकार की 
नीति के अनुसार भारतवर्ष मे साव्वेजनिक क्षेत्र का विस्तार तीब्॑ता के साथ 
हुआ है परन्तु उनमें से बहुत से उपक्रमो की स्थापता समृचित सूझ-बूझ के साथ 
नही की गई है। उनका प्रारभिक आयोजन तथा उनकी स्थापना प्राय उन 
व्यक्तियों के हाथो नहीं हुई जो कि व्यापारिक तथा औद्योगिक उपक्रमों के 
प्रबन्ध में पृर्णहपेण दक्ष हो। सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति ने अपनी १३ दी 
रिपोर्ट मे यह अवलोकन किया कि-“अपवे-उपक्रमो की अधिकाश वर्तमान अनाथिक 
बपौती को निश्चय ही प्रायोजना के आयोजन की अवस्था पर ही विभिन्न मामलों 
पर भ्रपर्याप्त ध्यान न देने से सम्बन्धित किया जा सकता है।” चतुर्थ योजना की 
ड्राफ्ट रूपरेखा मे केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र मे औद्योगिक प्रायोजनाओं मे तथा खदान 
सम्बन्धी योजनाओो मे ३,५०० करोड रुपया और विनियोजित करना निर्धारित 
किया गया है । अ्तएव, प्रायोजनाओ के उच्चस्तरीय ग्रायोजन की तथा योजना 
की आधुनिकतम प्रणालियों के उपयोग की आवश्यकता और भी अधिक है। 
सावजनिक क्षेत्र की प्रायोजनाओं का व्यावहारिकता अध्ययन विस्तार के साथ किया 
जाना चाहिए। योजना जायोग ने झाल्याठत्थ्यपप 00 ईव्बड्यॉगए इपत65 
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07 .प्रा०7० ४९८८८०० 970[०८४$ तैयार किया है । प्रशासकीय सुधार आयोग 
ने भी इसे अपनाने की सिफारिश की है। सावजनिक उपत्रमो को भी प्रर्याप्त डिजायन 
सम्बन्धी तथा परामर्श सम्बन्धी संगठनों की स्थापना के लिये उचित प्रोत्साहन 
तथा सहायता दी जानी चाहिए। 


झ्रतिपूँंजीकरण . प्रशासकीय सुधार आयोग द्वारा स्थापित स्टडी टीम ने 
यह अवलोकन किया है कि अनेक उपक्रमो मे जसे, हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स, भारी 
इलेक्ट्रिकल्स, भारी इजीनिर्यारिेग निगम, खाद निगम, भारतीय डुग एवं 
फार्मास्थुटिकल्स आदि मे अतिपूंजीकरण है जिससे निवेश-उत्पादन का अनुपात 
प्रतिकूल हो जाता है। अतिपूृंजीकरण के कारण--अ्रपर्याप्त आयोजन, निर्माण 
काल मे देरी तथा अनावश्यक व्ययो का करना, अतिरिक्त निर्धारित क्षमता, 
विदेशी सहयोग समझौते के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से उपकरणों का उन 
बाजारो से आयात करना जो प्रतिस्पर्द्धा की दुष्टिकोण से उपयृक्त न हो, व्ययपूर्णं 
प्रसविदा, प्रायोजताओ का अनुचित स्थान-निर्धारण, प्रवास-व्यवस्था तथा अन्य 
सामाजिक सुविधाओं की उदारता के साथ व्यवस्था करना आदि है। सभी सावें- 
जनिक उपक्रमों के लिये प्रवास तथा नगर-द्षेत्र की व्यवस्था करने में ऐसा 
अ्रनुमान लगाया गया है कि पूर्ण पूंजीगत विनियोय लगभग ३०० करोड़ रुपये 
किया गया है जो कि इन प्रायोजनाओं पर पूर्ण विनियोग के १० प्रतिशत से भी 
प्रधिक है। 


पूंजी तथा ऋण का अनुपात तथा पूजी की लागत सार्वजनिक उपक्रमों 
में पूंजी की लागत के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की पूंजी को श्राप्त करने की लागत 
को भी सम्मिलित करना चाहिए। इसको बाजार दर पर ही लेना चाहिए न कि 
उस कम दर पर जिस पर कि ऋण अथवा पूंजी उन्हें प्रदान की गई हो । इस दिशा 
में दो विशिष्ट समस्याये है। प्रथम, विभिन्न सार्वजनिक उपत्रम सरकार से 
ऋण विभिन्न ब्याज की दरो पर प्राप्त करती है । दूसरे उन उपक्रमो से, जिनमे 
पूंजी का अनुपात ऋण की अपेक्षाकृत अधिक होता है, यह आभास मिलता है कि 
पजी की लागत कम है। इसका यह कारण है कि पूंजी पर लाभाश को लागत में 
नही सम्मिलित किया जाता है जबकि ब्याज की दर को उसमे सम्मिलित किया 
जाता है। ऐसी स्थिति और भी आभासित होती है जब कि इन उपक्रमो मे लाभ 
की दर कम हो। 


प्रशासकीय सुधार आयोग ने यह सिफारिश की है कि पूंजी और ऋणु के 
अनुपात के प्रश्त की जाँच फिर से की जानी चाहिए। साथ ही, विभिन्न प्रकार 


१६६ भारत की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था 


के सार्वजनिक उपक्रमो की पूंजी सरचना को समुचित ढंग से निकालना चाहिए । 
उन उपक्रमो के आकार उत्पादन क्षमता तथा उधार हछेने की क्षमता पर बिना विचार 
किये हुए उनकी ऋण-पूँजी अनुपात को पूर्ण स्थिर नही मान लेना चाहिए। आन्तरिक 
साधनों के प्रजनन तथा उपक्रम की उधार लेने की क्षमता की वृद्धि के आधार पर 
उसमे पर्याप्त लोच तथा विभिन्नता होनी चाहिए। 5८३ केन्द्रीय सरकारी उपक्रमो 
मे मां १९६८ के अन्त में पूजी की स्थिति निम्नलिखित प्रकार की थी 


'समता पूंजी १,६३३ करोड़ रुपये 
दीधकालीन ऋण १,७०० करोड रुपये 


३,३३३ कराई रुपये 





सल्य निर्धारण सार्वजनिक उपक्रमो की मूल्य निर्धारण सम्बन्धी नीतियो मे 
सरकार की रुचि इस कारण से है कि उनमे से अधिकाश प्रमुख उद्योग है तथा 
वे उन वस्तुओ का उत्पादन करते है या सेवाये प्रदान करते है जो कि जनसमदाय 
के लिये अति आवश्यक हो । साथ ही उनमे से कुछ मे एकाधिकार का तत्य भी 
रहता है। वास्तविकता यह भी है कि बाजार द्वारा स्थापित स्वचालित अनुशासन 
या तो कमजोर पड जाता है या समाप्तप्राय हो जाता है, यदि प्रशासित मृत्य 
प्रणाली को महत्ता दी जाय । यदि इन उपक्रमो द्वारा उत्पादित बस्तुओ के मूल्य को 
कृत्रिम रूप से कम रखा जायगा तो इनके उनन्‍्पादनों का अपेक्षाकृत कम सावध,नी 
से तथा अनाथिक ढंग से उपयोग होने लगेगा। दूसरी ओर, एकाधिकारी उपक्रमो की 
दशा में यदि मूल्य पर नियमन नहीं रखा जाता तो आवश्यक क्षमता के होते हुए भी 
ये उपक्रम लाभ प्रदर्शित करने लगते है । बाजार की परिस्थितियाँ जिनमे ये 
सार्वजनिक उपक्रम सचालित होते' है, उनके उत्पादनों तथा सेवाओ के मूल्य निर्धा- 
रण के लिये आधार प्रस्तुत करते है। बाजार की परिस्थितियाँ एकाधिकार से 
लेकर प्रतिस्पर्धा की दशाओ तक भिन्न-भिन्न होती है। इन उपक्रमो की मूल्य थिर्धा- 
रण सम्बन्धी नीतियो की उपयुक्तता की जाँच करते समय बाजार की इन परि- 
स्थितियों तथा विभिन्न विचारों पर ध्यान रखना आवश्यक है। इस प्रकार यह 
कहा जा सकता है कि एक ही प्रकार के सिद्धान्त सभी प्रकार के सार्वजनिक 
उपक्रमो के लिये नही निर्धारित किये जा सकते । 

किसी भी मूल्य निर्धारण सम्बन्धी प्रणाली से तीन प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति 
होनी चाहिए इससे साधनो का विवेकपूर्ण विभाजन होना चाहिए, इससे शुद्ध म॒ यो 
का ऐच्छिक प्रयोग होना चाहिए; तथा इससे अथ॑व्यवस्था के विकास में वृद्धि होनी 
चाहिए । उत सावंजतिक उपक्रमों को छोड कर, जहाँ प्रशासित मूल्य की प्रणाली 
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का प्रयोग होता है, सभी उपक्रमो ने अपनी मूल्य सम्बन्धी नीति इस दृष्टिकोण को 
ध्यान मे रख कर बनाई है कि जिससे आधिवय ($००००७) प्राप्त करने की 
लागत की भी पूर्ति हो सके । इसके लिये वे अपने द्वारा अनुमानित वित्तीय दायित्वों 
को ही आधार मानते है। इस प्रकार, मूल्य सरचना में स्वत स्वेच्छाचारिता का 
तत्व आ जाता है क्योकि वित्तीय दायित्वों के सम्बन्ध मे इन्हे स्पष्ट शब्दों मे कोई 
भी निर्देश नही दिया जाता है। चतुर्थ योजना के लिये भी, ड्राण्ट छुपरेखा मे केवल 
सामान्य सकेत ही दिया गया है कि साव॑जनिक उपक्रमू को अपनी पूँजी पर 
कम-से-कम ११ से १२% तक प्रतिफल प्राप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए । इस 
निर्देश मे प्रबन्धको को यह स्पष्ट नही किया गया है कि क्या प्रत्येक उपक्रमो को 
अलग-अलग इसी दर पर प्रतिफल प्राप्त करने के लिये लक्ष्य करना चाहिए अयवा 
यह सकेत इस ओर है कि सभी का मिल कर औसत परिणाम इतना होना चाहिए । 
वह उन्नति स्वस्थ न होगी यदि एकाधिकार की सी स्थिति में काम करने वाले 
उपक्रम लाभ की दर को बढाने के हेतु अपनी क्षमता बढा कर लागत कम करने का 
प्रयत्त न करे और केवल मूल्य में ही वृद्धि करके लाभ दिखाने का प्रयत्न करे। 
सावेजनिक क्षेत्र की इकाइयो मे मूल्य सम्बन्धी नीति का निर्धारण करते 
समय, निम्नलिखित सिद्धान्तो को ध्यान मे रखना चाहिए 

(१) कम से कम सार्वजनिक उपक्रमो को हानि पर नही सचालित करना 
चाहिए, जब तक कि जनहित के लिये यह स्पष्ट रूप से अति आवश्यक न हो और 
इस बात का स्पष्ट सकेत सरकार को अपने निर्देश मे देना चाहिए । 

(२) सावंजनिक उपयोग तथा सेवाओ से सम्बन्धित उपक्रमो की दशा मे 
विनियोग पर प्रतिफल की अपेक्षाकृत उत्पादन पर विशद्येष बल दिया जाना चाहिए। 
उत्पादन को उस स्तर तक बढाया जा सकता है जब तक सीमान्‍्त लागत मूल्य के 
बराबर न हो जाय । 

(३) उनसे आशा किये जा रहे लाभ के अनुसार मूल्य सरचना का निर्णय 
करते समय, सार्वजनिक उपक्रमो को अपना उत्पादन निर्धारित क्षमता के पास यथा 
सभव रखना चाहिए, हालाकि ऐसा करते समय वस्तु की माँग की मात्रा पर भी 
ध्यान देना चाहिए। 

(४) औद्योगिक क्षेत्र के सावंजनिक उपक्रमो को यह चाहिए कि वे पर्याप्त 
लाभ प्राप्त करने का लक्ष्य अपने सामने रखे जिससे कि वे' अपनी आय से ही अपनी 
पूजी में वृद्धि कर सके । 

अधिशेष (8प्ाएशपड८४) प्राप्त करना. पंचवर्षीय योजनाओं के अन्‍्तर्यत्त 
सावंजनिक क्षेत्र मे विनियोग की तीज वृद्धि के कारण कोष के साधन के रूप मे 
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साव॑जनिक उपक्रमो से त्राप्त किये जाने वाले अधिशेष की महत्ता भी बढती जा रही 
है। अधिशेप का तात्ययं उपक्रमों से प्राप्त किये जाने वाले साधनों के उस शेष से 
है जोकि चालू व्यय, सामान्य प्रतिस्थापन व्यय, न्याज का भगतान, तथा लाभाश 
का वितरण करने के पश्चात्‌ शेष रहे। तृतीय योजन। में भी इन उपक्रमों से सभा- 
वित अधिशेष को जो दिखाया गया था वह भी अतरिम अथवा अस्थायी ही थे। न ही 
उद्योग केक्षेत्र के स्तर पर और न ही उपक्रमो के क्षेत्र के स्तर पर ही उनको भली- 
भाति अलग-अलग दिखाने का प्रयास किया गया था। चतुर्थ योजना की ड्राफ्ट 
रूपरेखा मे भी इस सम्बन्ध में विस्तार से सूचना देने का प्रयास नही किया गया है। 


सार्वजनिक उपक्रमो पर समिति ने उस ढंग पर खेद प्रकट किया है जिसके 
अनुसार तृतीय योजना के लिये साव॑जनिक उपक्रमों से आ्रप्त होने वाले अधिशेब 
का अनुमान लगाया गया था। अधिशेष का तदर्थ अनुमान लगाना दुर्भाग्यपूर्ण ही है 
क्योकि इससे ऐसी आशाये बढती है जिन्हें पूरा करना सभव नही और बाद से उपऋमों 
के विरुद्ध अनावश्यक आलोचनाओ की सभावना बढ जाती है। वास्तव मे 
अधिशेष का अनुमान सम्बन्धित उपक्रमो से समचित परामर्श करने के बाद 
वास्तविक आधार पर किया जाना चाहिए । स्टडी टीम ने भी इस बात का समर्थन 
किया है और यह भी सिफारिश की कि वर्तमान परिस्थिति मे यह आवश्यक है कि 
साव॑जनिक उपक्रमो के वित्तीय एव आधिक दायित्वों के सम्बन्ध मे स्पष्ट वक्तव्य 
प्रसारित किया जाय । अब वह समय आ गया है जब कि सरकार द्वारा उन सिद्धान्तो 
का रपष्ट एवं विशिष्ट वक्तव्य दिया जाय जो कि विभिन्न सचथों के सृजन मे, उस 
सीमा के बारे मे जहाँ तक उपक्रम वित्त प्रबन्ध का दायित्व अपने ऊपर ले, उसमे 
लगी पूजी पर सभावित लाभ की दर के बारे मे, तथा उस आधार के बारे मे उचित 
निर्देश दे सके जिसके अनुसार विवेकपूर्ण मजदूरी सरचना तथा मूल्य सम्बन्धी नीतियो 
का निर्धारण किया जाय। इस टीम ने यह भी सिफारिश की है कि उपक्रमो मे लाभ 
( ह्वास के पश्चात्‌) को रोकने के सम्बन्ध मे तथा सरकार को लाभाश का भुगतान 
करने के सम्बन्ध मे उचित सिद्धान्त निष्पादित किये जाने चाहिए। रोके गये लाभ 
की मात्रा का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उपक्रम 
के भ।वी विकास पर वित्त प्रबन्ध के सम्बन्ध में क्‍या दायित्व है। 

पूंजीगत व्यय हेतु खुले बाजार से उधार लेना. स्टडी टीम ने इस सुझाव 
पर विचार किया है कि सरकार द्वारा विन प्रबन्ध से प्राप्त होने वाली सापेक्ष सुरक्षा 
सार्वजनिक उपक्रमों में आवश्यक वित्त सम्बन्धी अनुशासन का सृजन करने मे 
असफल रहती है और इसीलिये यह श्रधिक अच्छा होगा कि पूँजीगत व्ययो के 
लिये भी ये उपक्रम खुले बाजार से अपनी साख के आधार पर ऋण प्राप्त करने 
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का प्रयास करे। टीम ने इससे यह अनुभव किया कि इन उपक्रमो की अत्यधिक मात्रा 
मे पूँणी की आवश्यकता होती है श्रतः बिना सरकार द्वारा गारण्टी दिये जाने पर 
खुले बाजार से उतनी पूंजी प्राप्त करना उनके लिये आसान न होगा। अत ऐसी 
प्रयोजनाओ के लिये, जिनमे अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता हो और जिनमे उत्पादन 
आरभ करने में समय अ्रधिक लगता हो, बिना गारटी के खुले बाजार से पूंजी प्राप्त 
करना वर्तमान परिस्थिति मे सभव न हो पायेगा । साथ ही, यह सुझाव भी व्या- 
वहारिक नही पाया गया कि सरकार इन उपकमो को जो भी पूंजी देने के बारे में 
योजना बनाये उसे भारत के औद्योगिक विकास बैक के माध्यम से ही दिया जाय। 


टीम ने सरकार की इस वर्तमान नीति का समर्थन किया कि चालू पूंजी 
सम्बन्धी आवश्यकताओ के लिये इन उपक्रमो को सरकार पर या सरकारी गारण्टी 
पर निर्भर रहने की भ्रपेक्षाकत बैक से ही सामान्यतया! धन प्राप्त करना चाहिए। 
परन्तु कुछ दशाओ में सार्वजनिक उपक्रमो को, विशेषकर आरभिक अवस्था मे, 
बैंक से धन मिलने मे कठिनाई हो सकती है । ऐसी स्थिति मे सरकार को चालू 
पूँजी सम्बन्धी आवश्यकताओं के हेतु भी आवश्यक गारण्टी प्रदान करना 
चाहिए । सार्वजनिक उपक्रमो को यह अ्रधिकार दे दिया जाना चाहिए कि वे किसी 


भी अनुसूचित बैक से, जिसके निक्षेप एक निश्चित सीमा से अधिक हो, लेन-देन 
कर सके। 


बजट तेयार करना सार्यजनिक क्षेत्र में बजट के प्रारूपी तथा प्रणालियों 
के सम्बन्ध में परम्परावादी स्वरूप ही अपनाया गया है। कुछ दशाओ को छोड 
क्र, ब॒जठ में अपनाये गये व्यय के वर्गीकरण की प्रणाली द्वारा व्यय का कार्य-कलापो 
तथा परिणाम से सम्बन्ध नहीं जोडा जाता है, यद्यपि यह एक सफल बजठ के 
लिये आवश्यक है । अनेक उपक्रमो द्वारा तैयार किये गये बजठ को देखने से यह ज्ञात 
होता है कि उन्हे विस्तार के साथ तैयार नहीं किया जाता तथा धन शत्राप्त करने 
तथा व्यय पर नियन्त्रण रखने के अतिरिक्त अन्य प्रबन्ध सम्बन्धी उद्देश्यो की पूर्ति 
उनमे नही होती है । अनेक उपक्रमों द्वारा व्यापारियों की तरह बजट तैयार नही 
किया जाता है। अनेक दशाओ मे अनुमान तथा वास्तविक स्थिति मे अन्तर पाया 
जाता है जिनके उदाहरण अकेक्षक की रिपोर्ट देखने से प्राप्त हो जाते है । 

बजट को योजना तथा कार्यक्रम के दृष्टिकोण से देखना चाहिए । इसे प्रबन्ध 
का महत्वपूर्ण अग बनाना चाहिए जिससे कि उपक्रम के सदस्य साधनों का सर्वो- 
त्तम उपयोग कर सके, अपने विचारों को भविष्य में कार्यान्वित कर सके तथा 
अपनी आशाओ तथा लक्ष्यों के साथ गतवर्षो के परिणामों की तुलनात्मक जाँच 
कर सके । यदि बजट को केवल नियन्त्रण के साधन के रूप में मान लिया जाय 
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तो इसकी महत्ता बहुत कुछ समाप्त सी हो जाती है। इसका परिणाम यह 
होता है कि लोग सभावित व्यय से तो अधिक परन्तु जितना लक्ष्य उपलब्ध 
करने की आशा हो उससे कम का बजट तैयार करते है। इससे यह होता है कि जब 
परिणाम सामने आता है तो ऐसा लगता है कि सफलता ही अधिक मिली है 
परन्तु इस प्रकार वास्तविक स्थिति का समुचित ज्ञान नही हो पाता । 
वित्तीय/नियत्रण तथा अधिश्वरां का प्रतिनिधान (6९0०८४०४०४) व्यापा- 
रियों की तरह बजट तैयार करने से, सामयिक बजट सम्बन्धी जाँचो द्वारा तथा 


बजट पर नियन्त्रण रखने के लिये प्रबन्धकीय लेखा सम्बन्धी व्यवहारों को अपना 
कर झधिकारो के प्रतिनिधान को और अधिक सुविधाजतक बनाया जा सकता है। 
इससे यह लाभ भी होगा कि उचित केन्द्र पर दायित्वी का निर्धारण किया 
जा सकता है और उसीके अनुरूप सम्बन्धित व्यक्ति को आवश्यक वित्तीय 
अधिकार प्रदान किया जा सकता है। इन मामलो के तय होने पर इससे अधि- 
कारो का समूचित प्रतिनिधान ही नहीं होगा अपितु इससे पूर्व से ही वित्तीय 
सहमति की आवश्यकता भी कम हो जायगी । ऐसी सहमति की आवश्यकता सर- 
कारी विभागों के लिये हो सकती है परन्तु यह सावंजनिक उपक्रमो के लिये 
लाभप्रद नही है । इसके समाप्त होने पर लाइन अधिकारी (॥776 &प०४०४7४४८४ ) 
अपने झ्ाप को अधिक उत्तरदायित्व समझेगे । 


आन्तरिक प्रंकेक्षण. सावेजनिक उपक्रमो मे आन्तरिक निरीक्षण की प्रकृति, 
क्षेत्र तथा इसके कार्य के सम्बन्ध मे कुछ भ्रान्तियाँ है। इसे इस दृष्टि से देखना 
चाहिए कि यह प्रबन्ध मे सहायता पहुचाता है। आन्तरिक अकेक्षक प्रबन्धकीय 
निर्णय के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष रूप से भाग नही लेता परन्तु उसके द्वारा निकाले गे 
निष्कर्षो से निर्णय प्रभावित हो सकता है। आन्तरिक अकेक्षण को उपक्रम के अन्तर्गत 
ही एक स्वतन्त्र मूल्याकन कार्य-प्रणाली के रूप मे देखना चाहिए । इसका उद्देश्य 
लेखो की तथा वित्तीय एवं अन्य प्रणालियो की जाँच करना, लाइन अधिकारियों 
द्वारा नियमो तथा निर्दिष्ट ढगों के पालन किये जाने की बात देखना, त्रुटि एवं 
कपटो के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना, तथा साथ ही प्रणालियों मे सादगी तथा क्षमता 
लाना अदि है । आजकल यह परिपाटी बना दी गई है कि श्रार्न्तरिक 
अकेक्षण के सगठन को वित्तीय परामशंदाता/नियन्त्रक के साथ लगा दिया जाता 
है। स्टडी टीम ने यह विचार प्रकट किया है कि आत्तरिक अकेक्षण को उपक्रम 
के वित्तीय सगठन के एक अग के रूप में ही रखना उचित होगा । आनन्‍्लरिक 
अकेक्षण के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है: 
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(१) लेखा, वित्त तथा सचालन सम्बन्धी नियन्त्रणो की दुंढता, पर्याप्तता 
तथा उनके उपयोग की जाँच करना; 


(२) विहित योजना के प्रयोग का पता लगाना तथा खातो एवं संगठन द्वारा 
ही तैयार किये गये अन्य आकडो की सत्यता का पता लगाना, 


(३) उन्नति के लिये रचनात्मक सुझाव देना, तथा 


(४) आन्तरिक तथा बाह्य दोनो प्रकार की अकेक्षण रिपोद मे उल्लिखित 
बातो पर लाइन अधिकारी द्वारा किये गये कार्यो की जाँच कर उस पर रिपोर्ट 
देना । 


सार्वजनिक उपक्रम के ब्यूरो को चाहिए कि वह इन उपक्रमो को उचित 
परामर्श दे जिससे कि वे लेखा सम्बन्धी सगठनो तथा आन्तरिक अकेक्षण की उचित 
ढग से व्यवस्था कर सके । 


वित्तीय परामर्शंदाता के कार्य प्रमुख वित्त अधिकारी या उपक्रम के 
वित्तीय परामशंदाता/नियन्त्रक के वर्तमान कार्यो भे सुधार की आवश्यकता है। 
वित्तीय परामशंदाता/नियत्रक को अपने आप को प्रबन्धक दल का एक प्रमुख 
अग मानना चाहिए और उसे यह न सोचना चाहिए कि वह सरकार के वित्तीय 
हितो का प्रतिनिधित्व करने वाला बाहरी व्यक्ति है । यह बात इसलिये भी है 
क्योकि साव॑जनिक उपक्रमो के अधिकाश वित्तीय परामर्शदाता सरकारी अधिकारी 
है जिनकी वहाँ प्रतिनियुक्ति हुई रहती है। स्टडी दीम ने यह सिफारिश दढता 
के साथ की है कि वित्तीय परामशंदाता की नियुक्ति का अधिकार सरकार के पास 
न हो कर उपक्रम के प्रबन्धको के हाथो भे ही होना चाहिए हालाक़ि प्रबन्धकों 
को यह चाहिए कि वे नियुक्ति करने से पूर्व इस सम्बन्ध में सरकार से सलाह 
कर ले । वित्तीय परामशंदाता का कार्य यह है कि बह प्रमुख व्यवस्थापक को 
सभी वित्तीय मामलो मे राय दे परन्तु स्टडी टीम के अनुसार प्रबन्ध के क्षेत्र मे प्रमुख 
व्यवस्थापक को ही पूर्ण अधिकार प्राप्त होने चाहिए अन्यथा उपक्रम के सचालन 
में वित्त सगठन एक भार स्वरूप ही होगा । अतएवं इसकी उपयोगिता भी कम हो 
जायगी । 


वित्तीय परामर्शदाता को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वह अनुरक्षण लेखा 
प्रणाली (702777072870९ 2००००००ए४ ) तथा अन्य जाँचो की अपेक्षाकृत प्रबन्ध- 
कीय लेखा प्रणाली पर ही विशेष बल दे । वित्तीय प्रबन्धको को लाइन प्रबन्धको 
को दृढ़ आदेश नही देना चाहिए अपितु उन्हें साधनो की उपयोगिता तथा ऑकडो 
के विश्लेषण सम्बन्धी सूचनायें देनी चाहिए । इससे उन्हें यह ज्ञात हो सकेगा कि 
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योजना तथा कार्य सम्बन्धी ऑकडो का वास्तविक श्रर्थ क्या है और इस प्रकार वे 
साधनों का समुचित उपयोग कर लाभ की दर को बढाने में समर्थ हो सकेगे । इस 
दिशा में ही वित्तीय परामशंदाता का अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है। 

यदि सगठन में ही भन्तरनिहित नियन्त्रण की व्यवस्था की जाय, जैसे, आव- 
शयक ऑकड़ो को एकत्र करना, विश्लेषण करना, व्याख्या करना तथा प्रस्तुत करना 
आदि, जिनके प्राधार पर ही वित्तीय निर्णय लिये जाने चाहिए, तो उस दशा मे 
वित्तीय परामर्श की व्शेष आवश्यकता नही रहेगी। साथ ही व्यय से सम्बन्धित 
परामर्श देने के स्थान पर वित्तीय प्रबन्ध के तकनीकी मामलो पर ही परामर्श देना 
अधिक आवश्यक है । वास्तव मे, वित्तीय प्रबन्ध की तकनीक पर आवश्यकतानुसार 
ध्यान नही दिया जा रहा है। सार्वजनिक उपक्रमो को वित्तीय प्रबन्ध की आधुनिक 
तकनीक को ही अपनाना चाहिए और उन्हे तदर्थ वित्तीय निर्णयो पर ही निर्भर नही 
रहना चाहिए । 

पदार्थों का प्रबन्ध सार्वजनिक उपक्रमों के स्टाक का मूल्य चालू पँजी का प्रमुख 
अग होता है। ३१-३-६६ को ४० चालू सस्थाओ में ३८४ करोड रुपये की चालू 
पूँजी मे से ३६१ करोड रुपये का केवल स्टाक था। स्टाक की पर्याप्तता की जानकारी 
के लिये यद्यपि किसी एक मान को निर्धारित नही किया जा सकता, फिर भी कुछ 
अनुपात इस सम्बन्ध में व्यवहार मे सफलता के साथ उपयोग मे लाये जाते है। एक 
साधारण उपाय, स्टाक के मूल्य को महीनों मे उपभोग तथा महीनों में उत्पादन- 
लागत के रूप मे प्रस्तुत करना है। पॉँच उपक्रमों मे, हिन्दुस्तान टेलिप्रिटर्स, हिन्दु- 
स्तान एयरोनॉटिक्स, हिन्दुस्तान शिपयार्ड, भारत अर्थमूवर्स, तथा भारत इलेक्ट्रानिक्स 
मे स्टाक का मूल्य दो वर्ष की उत्पादन लागत से भी अधिक था, अन्य पॉच उपक्रमों 
मे यह दो वर्ष से तो कम परन्तु एक वर्ष की उत्पादन-लागत से अधिक था। बिक्री- 
स्टाक का अनुपात ३१-३-६५ को चालू सस्थाओ मे २ १था जब कि रिजवं बंक 
के सर्वेक्षण के अनुसार निजी क्षेत्र के उपक्रमो मे यह २७५ . १ था। 

सार्वजनिक उपक्रमों मे स्टाक के मूल्य एव आकार का अधिक होना इस बात 
का द्योतक है कि उनके विषय मे तकनीकी जाँच करना अति आवश्यक है । यदि 
ऐसी जाँच करने से थोड़ी भी कमी होती है तो उससे इस जॉच की लागत की पूर्ति 
हो सकती है । सार्वजनिक उपक्रमो पर समिति ने अपनी ४० वी रिपोर्ट, मार्च 
१६६७ मे यह विचार प्रस्तुत किया है कि “यदि औद्योगिक सस्थाओ के स्टाक को 
घटा कर छ. माह के उत्पादन के बराबर तक कर दिया जाय, तो अधिक कठिन नही 
है तो इसका तात्पयं यह होगा कि १०४ करोड़ रुपये तक की पूंजी इससे प्राष्त हो 
सकेगी ।” 
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“अधिकाश उपक्रमो को अपने स्टाक की मात्रा को कम करना होगा जिससे 
कि वे उसकी समुचित व्यवस्था कर सके और इस सम्बन्ध मे चुने हुए नियन्त्रणो 
का, जो कि उनके मूल्य के तथा माँग की मात्रा के अनुरूप हो, उपयोग कर सक। 
कुछ बडे उपक्रमो ने पदार्थों का उत्तम प्रब'ध करने के हेतु ससठनो की भी स्थापना 
की है, परन्तु अधिकाश उपक्रमो मे पदार्थों पर प्रभावशाली प्रबन्ध के लिये कोई 
भी उपयुवत व्यवस्था नही है। स्टडी टीम ने यह सिफारिश की है कि पदार्थे- 
प्रबन्ध को उच्च स्तर पर महत्ता प्रदान की जानी चाहिए |, एक केन्द्रीय नियन्त्रण 
अनुभाग इसके लिये स्थापित किया जाना चाहिए जो कि पदार्थों के प्रबन्ध से 
सम्बन्धित आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग करने पर विशेष बल दे जैसे, सहिताकरण 
तथा मानकीकरण मूल्य विश्लेषण आदि । इस सम्बन्ध मे सावेजनिक उपक्रमों के 
ब्यूरो हारा विशेष तथा आवश्यक सलाह दी जानी चाहिए । एक विस्तृत पदार्थे- 
प्रबन्ध-नियमावली तैयार की जानी चाहिए जिससे कि आवश्यक वैज्ञानिक मामलों 
पर ठीक बाते ज्ञात हो सके तथा पदार्थों के इडेण्ट के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिये 
तथा उनका स्टाक रखने के लिये विहित विधियों की रूपरेखा तैयार हो सके। 

रिपोर्टिंग की समस्या सार्वेजनिक उपक्रमो के सामने यह सामान्य समस्या 
है कि उनसे अनेक रिपोर्टो की मॉग जल्दी-जल्दी की जाती है। इस प्रकार 
सम्बन्धित मंत्रालय के पास एकत्र बहुत बडी मात्रा में सूचनाओ्रो का कोई भी 
पर्याप्त उपयोग नही किया जाता है। वर्तमान सूचना प्रणाली कारगर तथा 
प्रभावशाली नहीं है और यह सन्देहजनक है कि उन आंकडो का, जो ग्रभीरता 
से प्रस्तुत नही किये जाते और जिनमे से अधिकाश मूल्यहीन हो चुके होते हैं, 
गभीर विश्लेषण करने का प्रयत्न किया जाता है। सस॒दीय समितियों ने 
इस सम्बन्ध मे कई बार आलोचना की है । सार्वजनिक उपक्रमो पर 
समिति ने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग पर अपनी श५वी रिपोर्ट से यह उल्लेख 
किया कि श्रायोग ने लगभग ५५ रिपोर्ट तथा विवरणी प्रस्तुत की परन्तु इसके 
उपरान्त भी मत्रालय ने आयोग की उन्नति तथा समस्याओ से सम्बन्धित कोई 
भी स्पष्ट स्थिति प्रकट नही की । उसी प्रकार समिति ने राष्ट्रीय भवन निर्माण 
निगम पर अपनी रिपोर्ट मे यह इंगित किया कि निगम द्वारा ११ रिपोर्ट तथा 
विवरणी प्रस्तुत करने के उपरान्त भी न तो प्रशासकीय मत्रालय को और न ही 
वित्त मत्रालय को, उस समय निगम के सामने वित्त सम्बन्धी जो कठिनाई थी उसके 
बारे में कुछ भी नहीं ज्ञात था । 


प्रशासकीय सुधार झ्रायोग ने यह सिफारिश की है कि सार्वजनिक उपक्रमो 
के ब्यूरों के अन्तर्गत एक एक्सपर्ट स्टडी दल की स्थापना की जानी चाहिए जो 
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कि साव॑ंजनिक उपक्रमों द्वारा सरकार को रिपोर्थिग के विषय में विस्तार से 
जाँच करे । इस दल को इस विश्लेषण के सम्बन्ध मे सम्बोधित मंत्रालय के 
अधिकारियों तथा सावंजनिक उपक्रमो से तथा साथ ही उस क्षेत्र के बाहरी 
परामर्शदाताओ्रो से सहायता प्राप्त करनी चाहिए। ब्यूरो को चाहिए कि मत्रालप्र 
तथा सार्वजनिक उपक्रमो से सलाह करके उनके वाषिक रिपोर्ट के लिये एक मॉडल 
प्रारूप तैयार करे । मानक संचालन सम्बन्धी नि्देशाकों को भी तैपार करना 
चाहिए जिनका उपयोग सार्वजनिक उपक्रम कर सके जिससे उनके कार्य-सचालन के 
सम्बन्ध मे प्रमुख सूचनाये सुगम प्रारूपो मे वाषिक रिपोर्ट के रूप मे दी जा सके । 


निष्पत्ति का मृल्यांकन. मूल्याकन करने के लिये यह आवश्यक है कि 
निष्पत्ति (9००४070०7०८) का उपयुक्त मानक तैयार किया जाय तथा उन 
मानदण्डो को सूचित किया जाय जिनके द्वारा यह पता लगाया जा सके कि 
वास्तविक निष्पत्ति अनुमानिक लक्ष्य की तुलना मे कैसी है। उचित ढग से मूल्याकन 
के लिये सरकार को चाहिए कि वह सार्वजनिक उपक्रमों के विभिन्न वित्तीय तथा 
अन्य दायित्वों के सम्बन्ध मे नीति का एक सामान्य विवरण दे। यह प्रत्येक 
उपक्रम के वित्तीय ढाँचे के बनाने के लिये जितना आवश्यक है उतना ही सावे- 
जनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अनावश्यक आलोचना से बचाने के लिये भी 
आवश्यक है। 

सार्वजनिक उपक्रमों के कार्य-सचालन का समुचित मूल्याकन करने के 
लिये यह प्रमुख रूप से आवश्यक है कि सरकार तथा प्रबन्धकों के मध्य उत्तर- 
दायित्व का स्पष्ठ विभाजन हो। सरकार इन उपक्रमों पर श्रनेक प्रकार से 
निम्त्रण रखती है और प्रबन्धको को उसी के अन्तर्गत कार्य करना होता है । 
इसलिये यह न्यायसगत होगा कि इनके निष्पत्ति का मूल्याकन इनके कार्य पर 
लगे नियत्रणो को ध्यान मे रखकर ही किया जाय। 

ऋक्रमबद्ध मूल्याकन के लिये इस समय कोई भी कुशल वाह्य सगठन नही 
है । प्रशासकीय मत्रालय द्वारा वित्त मत्रालय की सलाह से निरीक्षण दलों की 
स्थापना करने की जो व्यवस्था है जिससे सामयिक निरीक्षण कराया जाता है, 
वह प्रबन्धकीय कार्यक्षमता के मृल्याकतन का सर्वोत्तम उपाय नहीं है । आवश्यकता 
इस बात की है कि एक स्थायी कुशल सगठन बनाया जाय । इस प्रकार का सगठन 
इस क्षेत्र मे अनुभवी तथा कुशल होता जायगा और तदयथे निरीक्षण न करके 
समय-समय पर इस सम्बन्ध मे कुशलता के साथ निरीक्षण कर सकेगा। इसी 
दिशा मे यह सुझाव भी दिया गया है क्ि अकेक्षण परिषदों को बनाया जाय 
जो कि प्रबन्धकोय कार्यक्षमता का सामयिक तथा ऋ्रमबद्ध मूल्याकन कर सके। 


सावेजनिक क्षेत्र मे औद्योगिक उपक्रम १७५ 


इन लेखा परीक्षण परिषदों को कुशल अकेक्षको के अतिरिक्त अन्य 
व्रशेषज्ञो की भी, जैसे अर्थशास्त्री, प्रबन्धकीय विशेषज्ञ, साख्यिकीविद्‌ आ्रादि 
था उन व्यक्तियों की जिन्हे सार्वजनिक उपक्रमो का अनुभव हो, सहायता लेनी 
॥_हिए । इन लेखापरीक्षण समितियों को अपनी सीमाझो को ध्यान में रखते 
ए पूर्ण दायित्व के साथ निरन्तर कार्य करते रहना होगा। सीमाये यह है कि 
नका कार्य केवल प्रबन्धकीय निष्पत्ति का मूल्याकन करना तथी सरकार एवं 
!र्ब॑ेजनिक उपक्रमों के प्रबन्धनो को सुझाव देना है। परत्तु उनका कार्य यह 


[ही है कि वे उपक्रमो के लिये अभ्रथवा सरकार के लिये प्रबःधकीय नीति बनाने 
# प्रयत्न करे । 


अध्याय ११ 


राज्य तथा औद्योगिक इकाइचों का आकार 


६ 

विकासोन्मुख देशो मे जैसी परिस्थिति है उसके अन्तर्गत औद्योगीकरण' 
के लिये लघ उद्योग-धन्धो का विकास ही सर्वोत्तम है। भ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन 
के एशिया की क्षेत्रीय सम्मेलन पर चौथी रिपोर्ट (१६९५७) मे, जो कि लघ॒ु॒ तथा 
दस्तकारी उद्योगो पर थी, यह उल्लेख किया गया था कि “बडे स्तर पर उत्पादन 
की अपेक्षाकृत श्रधिकाश एशियाई देशों की आ्थिक एवं सामाजिक दशाओ मे लघ 
उद्योग उचित लगते है।” लघु उद्योगों का विकास करने से स्थापित रहन-सहन के 
ढगो में तथा मूल्यों मे विशेष परिवर्तेत की आवश्यकता नहीं होती है अतएवं बड़े 
उद्योगो का विकास कर औद्योगीक रण करने से जो कठिनाइयाँ तथा तनाव समक्ष 
आते है, वे उपस्थित नही होते । 

अप्रैल १९६६ मे, 00397 ने अपने एक प्रकाशन मे इस बात पर बल 
दिया कि अ्रनेक उपभोक्‍ता तथा उत्पादक वस्तुओ का उत्पादन इस क्षेत्र के कुछ 
देशो मे लघु स्तर पर ही किया जा रहा है । यदि इन लघु उद्योगो को पर्याप्त 
सुविधाये प्रदान की जाय॑ तथा आवश्यक तकनीकी सेवाये प्रदान की जाये तो लघु 
उद्योग धन्धे निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है (१) उद्यमियों 
को प्रशिक्षण का स्थल प्रदान करने मे, (२) पूजी-निर्माण मे जिसका उपयोग 
उत्पादक उपक्रमों में किया जा सके, (३) बडे पैमाने के उद्योगों के सहायक 
इकाइयो के रूप में, (४) आयात का प्रतिस्थापन करने के लिये उपभोक्‍ता तथा 
आसान उत्पादक पदार्थों के उत्पादन में, तथा (५) ग्रामीण क्षेत्रो मे औद्योगिक 
पथप्रदर्शक के रूप मे । 


प्राय उत्पादन की लागत तथा आकार में सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न 
किया जाता है। जैसे-जसे आकार मे वृद्धि होती है, यह कहा जाता है कि उत्पादन 
लागत कम होती जाती है परन्तु केवल आकार का ही प्रभाव देखना महत्वपूर्ण 
नहीं है। उन लघ्‌ इकाइयो मे, जो कि एक ही स्वामित्व, नियन्नण' तथा प्रबन्ध के 
अन्तगंत्‌ हो, उचित प्रबन्ध एवं संगठन के माध्यम से भी उत्पादन लागत में कमी 
करके बडे स्तर की इकाइयो से प्रतिस्पद्धी किया जा सकता है। 


राज्य तथा औद्योगिक इकाइयो का आकार १७७! 


सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयो के आकार की 


समस्या पर विचार करते समय सरकार को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना 
चाहिए 


(१) उद्यमीय योग्यता की कमा के कारण लघ्‌ इकाइयाँ भारतवर्ष के 
लिये सर्वाधिक उपयुक्त है, 


(२) क्षेत्रीय तथा विकेन्द्रित औद्योगिक सरचना के उद्देश्य की प्राप्ति के 
लिये लघ्‌ उपक्रम अत्यन्त महत्वपूर्ण है, ० 


(३) लघ्‌ उपक्रम देश की सीमित झ्ान्तरिक तथा वैदेशिक विनिमय साधनों 
का कम उपयोग करती है, 


(४) यातायात की अविकसित स्थिति मे, ये औद्योगिक इकाइयाँ इस पर 
कम भार डालती है क्योकि अधिक दूरी पर माल का आवागमन कम से कम ही 
रहता है, 


(५) छोटे स्थानीय बाजार मे न्यून क्रय शक्ति के कारण सीमित माँग की 
पति करने के लिये लघु इकाइयाँ अधिक उपयुक्त है, 

(६) श्रम-प्रधान होने के कारण, लघु उपक्रम बेरोजगारी अथवा अपूर्ण 
रोजगारी की समस्या को दूर करने मे सहायता कर सकते है, 

(७) इनके द्वारा अधिकाश व्यक्तियों को अधिक विस्तृत क्षत्रो मे औद्योगिक 
कार्य-कलाप में भाग छेनें का अवसर उपलब्ध होगा जो स्थिरता को बनाये रखने मे 
तथा बढाने भे सहायक होगा जो कि देश के विकास के लिये अति आवश्यक है, 

(८) युद्ध सम्बन्धी मामलो को ध्यान मे रखकर भी यह कहा जा सकता है 
कि औद्योगिक कार्यकलापो का विकेन्द्रीयकरण अति आवश्यक है क्योकि कुछ ही 
क्षेत्रों में औद्योगिक सस्थाओ का केन्द्रीयकरण देश के लिये घातक सिद्ध हो सकता है, 

(६) सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण है कि 
समाज मे स्वतन्त्र रूप से स्थापित अनेक लघ्‌ सस्थाये होती चाहिए जिससे कि सत्ता 
के केन्द्रीयकरण का भय न रहे, तथा 

(१०) लघ इकाइयो को कुछ सीमाओ के अन्तर्गत प्राय उपभोक्ताओं की 
ख्याति तथा यातायात की लागत से सरक्षण प्राप्त होता है। व्यापारिक मन्दी का 
भी उन पर प्रभाव शपेक्षाकृत कम ही पडता है। दूसरे शब्दों मे, बडी इकाइयों की 
अपेक्षाकृत उनमे लोच की मात्रा अधिक होती है। 


लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना तब तक नहीं बन्द करना चाहिए जब तक क्रि 
इसकी कार्यक्षमता अपेक्षाकृत असहनीय न हो जाय । इगलैण्ड तथा अमेरिका मे स्थित 
भे१२ 


१७८ भारत की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था 


दशाओ का वर्णन करते हुए सार्जण्ट फ्लोरैस ने इस बात पर बल दिया कि 
अनेक उद्योगो मे लघु इकाइयो का ही प्रभुत्व है और अन्य कई उद्योग्रो मे यद्यपि 
बडी इकाइयो का प्रभुत्व है, फिर भी बडी सख्या मे लघु इकाइयों पाई जाती है 
और वे श्रमिको को अपेक्षाकृत अधिक रोजगार प्रदान करती है। 

लघु उद्योगों की सफलता के लिये कुछ परिस्थितियों का होना आवश्यक है: 
(अ) विसर्जय (007«८:४००) की आवश्यकता क्योकि साधनों के छिटके होने के 
कारण अथवा वस्तु के बाजार के फैने होने के कारण यातायात की लागत अधिक 
होती है, (ब) उसी उद्योग में स्थानीय लघु उद्योगों के उत्पादन केन्द्र का निर्माण 
करना, तथा (स) उत्पादन की प्रक्रियाओं के माध्यम से उच्चस्तरीय विशिष्टी- 
करण | लघु इकाइयो के हेतु आथिक तथा तकनीकी शोध का कार्य सरकार के 
द्वारा अथवा सहकारी सस्थाओ के द्वारा किया जाना चाहिए। सरकारी सहायता 
उसी प्रकार की करनी चाहिए जैसा कि क्रृषि के क्षेत्र मे किया जा रहा है। विदेशी 
टैक्नीशियन की सहायता से तकनीकी ज्ञान प्रदान करने की व्यवस्था की जानी 
चाहिए। सरकार को कारखानो के लिये आवश्यक निर्माण सहित स्थान का श्रबन्ध 
करना चाहिए जिन्हे कि छोटे उद्योगपतियो को किराये पर दिया जा सके। कम 
ब्याज पर उन्हे आवश्यक वित्त देने का भी प्रबन्ध करना चाहिए । 

उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित विकास 
प्रिषदो का गहन सर्वेक्षण करना चाहिए। इसके द्वारा उन्हें उद्योग विशेष मे 
सर्वाधिक क्षमता वाले आकार अथवा आकारों का पता लगाना चाहिए । निजी क्षेत्र 
भे उद्योगपतियों को प्रेरित करना चाहिए कि वे अपनी इकाइयो को इसी आकार 
के अनुरूप लाने का प्रयत्न करे । वेसे यह आकार परिवर्ततशील होता है क्योकि 
आकार को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटको का अनुकूलतम सामजस्य बदलता 
रहता है। कार्यक्षम आकार सभी औद्योगिक उपक्रमो के लिये तथा सभी क्षेत्रों के 
लिये एक ही नही होता है । यह अलग-अलग क्षेत्रों मे ही नहीं अपितु उसी क्षेत्र 
मे भी अलग-अलग हो सकता है । विभिन्‍न शक्तियाँ, चाहे वे तकनीकी, प्रबन्धकीय, 
वित्तीय अथवा बाजार सम्बन्धी हो, एक ही अनुकूलतम फम के स्थान पर, उद्योगों 
के विकास की विभिन्‍न अवस्थाओं मे अनेको अनुकूलतम बिन्दुओ का सृजन करती है । 
यही कारण है कि उत्पादन के विभिन्न स्तर पर लघु आकार की इकाइयाँ पाई 
जाती है जो पर्याप्त लाभ भी कमाती है। आकार मे यह विभिन्‍नता विभिन्‍न 
उत्पादक शक्तियों के आपसी खिचाव का परिणाम है। 


प्रन्तर्राष्ट्रीय योजना दल (:% छाप ४०गर्दों रकाफाएडु 7०7), १६५४ 
में अन्तर्राष्ट्रीय योजना दल ने भारत मे लघु उद्योग नामक अपनी रिपोर्ट मे यह 


राज्य तथा औद्योगिक इकाइयो का आकार १७६ 


सिफारिश की कि वस्तुओ के विनिर्माण के लिये लधु अथवा मध्यम आकार के प्लाण्ट 
की स्थापना की जानी चाहिए जिसमे आधुनिक डिजाइन तथा उपकरण हो । जनता 
की अनेक प्रकार की आवश्यकताओ की पूर्ति मे लघु उद्योग अत्यधिक सहायता 
करते है। लघु उद्योग प्रसविदा के अथवा सेवा के माध्यम से बडे उद्योगो की पूरक 
के रूप मे सहायता करते है। अनेक क्षेत्रों मे ये बडे उद्योगो के साथ सफलतापूर्वक 
प्रतिस्पर्दा भी करते हैं जैसे साइकिल, साइकिल के पुर्जे, सिलाई की मशोन के पुर्जे, 
गन्ना ऋशर्स, कृषि सम्बन्धी औजार, हाथ तथा मश्ञीन टूल्स, पीक्षल के विद्युत लैम्प- 
होल्डर्स, विद्युत उपकरण, बैटरी, स्वचालित सहायक यन्त्र, कटलरी, शीशे के ऐम्प्यूल 
तथा फायल, घरेलू बर्तन, ताले, हल्की इजीनियरिंग तथा विद्युत सम्बन्धी उत्पादन, 
फाउण्ड्ी सम्बन्धी उत्पादन, आदि । यदि लघु उद्योगों को उद्योगपतियों तथा सरकार 
से पर्याप्त तथा सतत सहायता मिलती रहे और उपभोकताओ्रो का उचित समर्थन 
प्राप्त होता रहे तो देश में स्वस्थ तथा तीब्र श्रौद्योगीकरण में ये अपना समुचित 
योगदान दे सकते है। यदि टैक्‍नालाजी तथा व्यावहारिक वैज्ञानिक शोध के 
परिणामों को देश के कोने-कोने मे फैलाना है तो यह लघु उद्योगो के माध्यम से ही 
सफलतापूर्वक सभव हो सकता है। वास्तव में वे देश के आथिक विकास के लिये 
अन्तिम सबल के रूप मे है। 


विशेषज्ञों के दल ने यह अवलोकन किया कि भारत में लघ्‌ उद्योगो की 
उन्तति की दर धीमी है, और वास्तव मे जितना सभव है उससे भी घीमी है। अनेक 
लघु उद्योग उत्पादन मे तथा रोजगार में हो रही कमी के कारण सकट का सामना 
कर रहे है। माँग की कमी के कारण उत्पादन मे कमी है और इसके परिणामस्व- 
रूप ये अपने श्रमिकों को उचित मजदूरी नहीं दे पा रहे हैं। धीमी प्रगति तथा इस 
कमी के सम्बन्ध में अनेक कारणों का उल्लेख किया जाता' है, जैसे, निजी क्षेत्र 
ढ्ारा कोई उत्साह न दिखाना; सरकार प्र अत्यधिक निर्भर रहना; उत्पादन तथा 
विपणन की अप्रचलित प्रणालियों को अपनाये रहना, पर्याप्त साख की सुविधा न 
प्राप्त होता तथा उन्नति के लिये क्रमबद्ध प्रयास न करना । स्टडी टीम का विचार 
यह है कि लघु उद्योगों मे वतंमाव कमियो के प्रमुख कारण है: (अर) उत्पादन 
तथा प्रबन्ध की प्रणालियाँ कार्यक्षमता की आधुनिक आवश्यकता के अनुरूप न 
होना, तथा (ब) उन्नतिशील तथा विवेकपूर्ण प्रणालियों के अपनाने मे असफल 
होना अथवा अनिच्छूक होना । 


आध्िक विकास के लिये औद्योगिक कार्यक्रम मे विवेकीकरण को उन्नित 
महत्ता प्रदान करना अति झ्रावश्यक है । विवेकीकरण के बिना, भारतीय श्रमिकी 
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के प्राकृतिक गुणो का अपव्यय किया जा रहा है। आधुनिक टेक्नालॉजी की दौड 
मेतो वे इसके बिना ठहर नही सकते । जब तक कि इन श्रमिको की सहायता इस 
ढंग से नही की जाती कि वे अधिक वस्तुओ तथा धन का उत्पादन कर सके तब तक 
न ही उनकी मजदूरी और न ही रहन-सहन का स्तर बढ सकता है । विवेकीकरण 
को रोकना, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को बन्द करना तकंहीन ही नही है अपितु 
भारतीय लु उद्योगो की प्रगति को रोकना भी है। आधुनिकीकरण का विरोध इस 
भय से किया जाता -है कि इससे बहुत बडी मात्रा मे ठेक्नालॉजिकल बेरोजगारी के 
फैलने की सभावना रहती है। वास्तव मे, इस प्रकार का भय निराधार ही है। 
क्षमताहीन तथा अप्रचलित प्रणालियों को अपनाते रहने से जितनी बे रोजगारी बढती 
है उसकी अपेक्षाकृत आधूनिकीकरण को अपनाने से नहीं बढती। वास्तविकता तो 
यह है कि आधुनिकीकरण को अपनाने से रोजगारी का सृजन होता है। विभिन्‍न 
दिशाओं में उन्नति लाने से अधिक तथा अच्छा उत्पादन कम लागत पर होता है । 
इसका परिणाम यह होता है कि इससे माँग में तथा बाजार मे वृद्धि होती है और 
इस प्रकार रोजगार के अवसर मे भी वृद्धि होती है । 

स्टडी टीम ने इस सुझाव पर बल दिया है कि निजी पहलशक्ति को पूर्ण रूप 
से प्रोत्साहित करना चाहिए । यद्यपि औद्योगिक विकास के कार्यक्रम के आरभ मे 
सरकार द्वारा पहल नियन्त्रण तथा निर्देशन की आवश्यकता होगी, तथापि सरकार 
को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि वह इस बात की इच्छुक है कि अन्त में निजी 
क्षेत्र ही इस मे पहल करे तथा उसकी दृढ धारणा यह है कि वह यथासभव शीक्र ही 
प्रबन्ध तथा नियन्त्रण समाप्त कर देगी । “सक्रिय उत्तरदायी स्व॒तन्त्र लघु उद्योग 
का विकास तथा अधिक गुण वाले कारीगरों में से अनेकों का धीरे-धीरे आत्म- 
निर्भर लघु उद्योगपतियों की स्थिति मे बढ़ना भारतवर्ष की सामाजिक तथा आथिक 
सरचना मे महत्वपूर्ण योगदान होगा ।” 

टीम ने अपने प्रस्तावों तथा सिफारिशों को क्रमबद्ध विचारों पर आधारित 
किया है न कि लघु उद्योगो की बिखरी हुई समस्याओ को लेकर। उसने इनकी सभी 
समस्याओ को ही लिया है, यथा, कच्चे माल की पूर्ति, उत्पादन की डिजायन, 
तकनीक तथा उपकरण, व्यापारिक शिक्षा, वित्त तथा साख, सहकारी समितियाँ तथा 
व्यापारिक सघ, विपणन तथा वितरण । टीम का विचार है कि “इन प्रस्तावों रो, 
यदि सफलता के साथ कार्यान्वित किये गये, अधिक उत्पादन तथा अधिक मजदूरी 
सभव हो सकेगी, तथा लघु उद्योग तथा भारतवर्ष के ग्रामीण श्रमिको तथा कारीगरो 
के हितो को बढाने के लिये जो अब प्रगति की जा रही है वह बढ सकेगी तथा तीक् 
हो सकेगी ।” 
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टोम द्वारा की गई अधिकाश सिफारिशों को भारत सरकार कार्यान्वित कर 
चुकी है। 

ओद्योगिक नीति प्रस्ताव, १९०६ अप्रैल १९५६ मे भारत सरकार ने 
अपने औद्योगिक नीति विवरण मे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की उन्‍नति में कुटीर तथा 
ग्रामीण एवं लधुस्तरीय उद्योगो की महत्वपूर्ण भूमिका पर समुचित बल दिया क्योंकि 
वे “बड़े स्तर पर तत्काल रोजगार प्रदान करते है, राष्ट्रीय आय के अधिक न्यायोचित 
वितरण के लिये एक विधि प्रस्तुत करते है, तथा उन पूँजी तथा थोग्यता के साधनों 
के प्रभावपूर्णं सघटन में सहायता प्रदान करते है जो अन्यथा अनुपयोगी रहते।” 
यद्यपि वे उपाय, जैसे बडे पैमाने के क्षेत्र मे उत्पादन की मात्रा पर प्रतिबन्ध लगाना, 
विभेदी कर लगाना, प्रत्यक्ष उपदान, जहा आवश्यक होगे चालू रहेगे, सरकारी नीति 
का उद्देश्य यह होगा कि विकेन्द्रित क्षेत्र इतना अधिक उन्नति कर जाय कि वह आत्म- 
निर्भर हो जाय तथा इसकी उन्नति बडे पैमाने के उद्योगों के साथ सम्बद्ध हो जाय । 
सरकार ने यह प्रस्तावित किया है कि छोटे पैमाने के उत्पादको की प्रतिस्पर्डधात्मक 
शक्ति को बढाया जाना चाहिए। इस विवरण में लघ्स्तरीय उद्योगों की कमियो की 
ओर विशेष ध्यान दिया गया है। उत्पादन की तकर्नीक मे सतत ही उन्नति की जानी 
चाहिए तथा उसे आधुनिकतम बनाया जाना चाहिए । इस दिशा मे होने वाले परि- 
वनों को इस ढंग से नियमित किया जाना चाहिए कि यथासभव टैक्नालॉजिकल 
बेरोजगारी न हो सके। इस प्रस्ताव मे लघुस्तरीय उद्योगो की कमियो को दूर करने 
के लिये कुछ उपायो की महत्ता पर बल दिया है, जैसे औद्योगिक बस्तियाँ, ग्रामीण 
समुदाय वर्कशाप, औद्योगिक सहकारिता, तथा ग्रामीण विद्युतीकरण । 


सरकारो नीति का आलोचनतात्मक सल्यांकन यह ध्यान देने योग्य बात है 
कि लघृस्तरीय उद्योगो के सम्बन्ध मे सरकारी नीति निश्चित करते समय कोरे सैद्धा- 
न्तिक विचारो को ही ध्यान मे न रख कर आर्थिक विचारो को ही अधिक महत्ता 
प्रदान करनी चाहिए । लघ॒स्तरीय उद्योगों की उत्तति इनकी उपयोगिताओं को ध्यान 
मे रखकर ही करनी चाहिए न कि अधिक कायक्षमता वाले बडे पैमाने के उद्योगों की 
लागत पर करनी चाहिमे। देश की आशिक सरचना में लघस्तरीय उद्योगों के 
महत्वपूर्ण स्थान के विषय मे सभी एकमत है। परन्तु उनको इस दष्टि से नही 
देखना चाहिए, जैसा कि योजना आयोग का भी विचार है, कि वे अर्थव्यवस्था के 
गतिहीन अग है अपितु उन्हें प्रगतिशील तथा क्षमतायुक्त विकेद्द्धित क्षेत्र के रूप में 


देखना चाहिए। इन उद्योगों का क्षेत्र एक ओर तो ग्रामीण क्षेत्र मे है जहाँ कृषि पर 


आजीविका के लिये निर्भर व्यक्तियों को ये अतिरिक्त तथा पूरक आय प्रदाव कर 
सकते है और दूसरी ओर बडे पैमाने के उद्योगो के सहायक उत्पादक के रूप में 
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भी है । इस दृष्टिकोण से यदि हम सरकार की नीति को देखे जो कि पिछले वर्षों 
मे अपनाई गई है और जिसके अन्तर्गत सरकार ने अधिक क्षमता वाले क्षेत्र मे 
उत्पादन को नियन्त्रित किया है तथा अधिक कर का भार भी बढाया है, तो यह 
कहा जा सकता है कि इससे आवश्यक परिणाम उपलब्ध न हो पायेगा । 
सरकार को चाहिए कि वह लघुस्तरीय उद्योगों की बडे प॑माने के उद्योगो के सहायक 
के रूप में उन्नति करे। “यह सोचना एक बडी गलती होगी कि लघुरतरीय उद्योग 
उत्पादन के अप्रचतित तथा पुराने तकनीक को जारी रखते है। वास्तव मे, अधिक 
से अधिक तकनीकी परिवर्तन लाने के लिये बहुत विस्तृत क्षेत्र है जिससे उत्पादन मे 
कार्यक्षमता की वृद्धि होगी।' 


यह उचित ही है कि केन्द्रीय सरकार ने बडे तथा लघ्‌ उद्योगों के मध्य 
सहयोग के लिये हाल ही में प्रयास करना आरभ कर दिया है। इससे दोनो एक 
दूसरे के प्रक होकर उन्नति करेंगे और आपसी प्रतिस्पर्डा समाप्त होगी। उद्योग 
(विकास एव नियमन) अ्रधिनियम के अन्तर्गत लायसेस प्राप्त लगभग ३,००० 
औद्योगिक इकाइयो को वाणिज्य तथा उद्योग मत्रालय ने लिखकर यह पता लगाया 
है कि वे किस सीमा तक लघ्‌ उद्योगो से वस्तुओं का अथवा उनके अवयबों का 
निर्माण करवा सकती है । सरकार द्वारा यह प्रयास' इसकी लघ उद्योगों से सम्बन्धित 
अब तक की नीति से अलग है। लघु उद्योगो की क्रमबद्ध तथा स्थायी उन्नति के 
लिये वास्तविक तथा प्रभावकारी ढग यही है कि उनका बडे उद्योगों के सहायक के 
रूप मे विकास किया जाय जैसा कि जापान में हुआ । वहाँ पर भारी उद्योग केवल 
उन्ही उपकरणों का विनिर्माण करते है जिनमे अत्यधिक सूक््मता की आवश्यकता 
होती है और वे भाग, जिनका विनिर्माण अपेक्षाकृत ग्रासानी से किया जा सकता है, 
लघु उद्योगो से ही प्राप्त किये जाते है। जापान मे बडे उद्योग केवल लघ उद्योगों 
द्वारा उनके निर्माण का निरीक्षण करते है अथवा डिजायन तैयार करने मे 
सहायता प्रदान करते है। इस प्रकार बड़े उद्योगो को इस ओर अधिक भारी 
विनियोग करने की आवश्यकता नही होती और लघु उद्योगो को अपने उत्पादनों 
का तैयार बाजार उपलब्ध हो जाता है । 

इस प्रकार भारत सरकार ने यह ठीक ही किया है, यद्यपि देर से, कि भारी 
तथा लषघुं उद्योगो के मध्य अन्तर्निभरता के आधार पर उन्नति के स्वरूप की महत्ता 
पर विशेष ध्यान दिया है । राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तथा अन्य सरकारी 
प्रयासों के फलस्वरूप अनेक बडी औद्योगिक इकाइयो ने सिद्धान्तत. इस योजना को 
मस्त लिया है। वास्तव में कुछ इकाइयो ने तो लघू उद्योगो से इस सम्बन्ध मे 
प्रसविदा भी कर लिया है कि वे उन्हे आवश्यक वस्तुओं की' पूर्ति करेगे। यह 


राज्य तथा औद्योगिक इकाइयो का आकार १८३ 


आशा की जाती है कि और भी उद्योग अधिक से अधिक सख्या में इस उदाहरण 
को अपनायेगे। 


सरकार की नीति लघ्‌ उद्योगों को प्रोत्साहन देने तक ही केवल सीमित 
नही होनी चाहिए। उन उद्योगो मे जहाँ लघ॒ इकाइयाँ अनाथिक हो अथवा उन्नति 
के मार्ग भे अवरोधक हो उन्हें स्वेचछा से सयोग करने के लिये प्रेरित करना 
चाहिए । यदि वे स्वेच्छा से सयोग न करे तो कानून के अन्तर्गत उन्हें ऐसा करने 
के लिये विवश करना चाहिए। यह ध्यान देने योग्य बात है कि राष्ट्रीयक रण का 
जो आन्दोलन चल रहा है वह इस तथ्य को इगित करता है कि सयोग से आथिक 
लाभ प्राप्त होते है। भारत सरकार ने कोयले की छोटी खानो को आपस मे समामेलन' 
के लिये कदम उठाये है क्योकि बिना इसके उद्योगो का आधुनिकीकरण सभव नहीं 
है और कोयले के सीमित साधनों का क्षमता के साथ आथिक्‌ उपयोग नही हो 
पाता । विभिन्‍न उद्योगों के लिये उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम के 
अन्तर्गत स्थापित विकास परिषदो को यह भार सौपा गया है कि वे उद्योग विशेष में 
सर्वाधिक क्षमता वाले आकार की इकाई का पता लगाये । 


अन्त मे, सरकार को बडे आकार के उद्योगो की बुराइयो को रोकना है 
विशेषकर जब उनमे एकाधिकार की प्रयूत्ति दष्टिगोचर हो, जिससे कि उपभोक्‍ताओ, 
श्रमिकों तथा जनसमुदाय के हितो की सुरक्षा की जा सके । जैसा कि सयुकत राज्य 
अमेरिका मे ट्रस्ट को अवैध घोषित कर दिया गया था उसी प्रकार भारत सरकार 
को भी निश्चित प्रकार के एकाधिकारो को अवैध घोषित कर देना चाहिए। एका- 
धिकार की सत्ता को बनाये रखने के लिये जो अनुचित साधन अपनाये जाते है 
उनके विरुद्ध व्यक्ति विशेष अथवा कम्पनी द्वारा उनको यह अधिकार प्राप्त होना चाहिए 
कि वे विशिष्ट ट्विब्यूनल के समक्ष अपील कर सके । भारत मे टैरिफ आयोग को 
यह अधिकार है -कि वह औद्योगिक उपक्रमो द्वारा मूल्य-विभेदनत तथा उनकी 
एकाधिकारी सत्ता की जाँच कर सकता है। यदि ससद के अधिनियम द्वारा एका- 
धिकार प्रदान किया जाता है तो उस दशा में जनता के हितो की सुरक्षा के लिये 
कोई न कोई उपाय अपनाया जाता है । सार्वजनिक उपयोगी उपक्रमों के लिये 
मल्य-नीति विहिंत की जाती है, लाभ को नियमित किया जाता है, सेवाओ के 
मान को निर्धारित किया जाता है तथा पूति का दायित्व उन पर सौपा जाता है। 
इगलैड मे निजी एकाधिकार पर नियन्त्रण को सुदृढ बनाने के लिये एकाधिकार 
तथा प्रतिबन्धक व्यवहार अधिनियम पारित किया गया है। अमेरिका के शीवाए- 
गृपषए४: ॥,0७3 की तरह इसके अन्तर्गत एकाधिकार को अवैध नहीं घोषित #किया 
गया और न ही उन व्यवहारों को वर्जित किया है जिनसे एकाधिकार का विकास 
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हो सके अपितु प्रत्येक मामले पर उनके गण-दोषो के अनुसार विचार किया जाता 
है। अधिनियम के अन्तर्गत एकाधिकार आपगोेग की स्थापना की गई है जो व्यापार 
परिषद द्वारा सुपुर्द किये गये उद्योगो की जाँच करता हे ओर रिपोर्ट देता है। 
आयोग को उद्योग में स्थित सभी दशाओं को पूरी जाच करनी होती है । जब 
आयोग यह रिपोर्ट देता है कि कुछ व्यवहार जनहित के विरुद्ध है उस दशा मे 
यदि सरकार्र आयोग के मत से सहमत होती है तो किसी भी व्यवहार को अथवा 
हानिकर समझौते को भ्रवध घोषित कर देती हे । व्यवहार मे, सरकार फर्म द्वारा 
दिये गये इस आश्वासन को ही मान लेती है कि वह आयोग की जाँव के अनुसार 
अपने व्यवहारों में आवश्यक परिवर्तन कर लेगा। भारत सरकार ने अभी हाल मे 
ही एकाधिकार आयोग अधिनियम पारित किया है। 

लघुस्तरीय उद्योग पर जापानी दल पाच व्यक्तियो फा एक शिष्ट-मडत 
लपुस्तरीय जऔद्योगिक उपकमो के विषय में अध्ययन करने के लिये १९५९ मे 
भारतवर्ष आया था। इसने अपनी रिपोर्ट १६६० मे प्रस्तुत की । इस दल ने 
लधस्तरीय' उद्योगो में क्रबद्ध यनन्‍्त्रीकरण तथा आधुनिकीकरण की सिफिरिश की । 

साथ ही तकतीऊकी, वित्तीय तथा अन्य सुविधापे प्रदान करने की भी सिफारिश की । 

उसने यह विचार प्रकट किया कि इन उद्योगों के सम्बन्ध भे सरकार की नीति 
“निर्देशन तथा प्रोत्साहन! के लिये होनी चाहिये त कि 'सरक्षण तथा पोषण' की। 

वित्तीय. सहायता के सम्बन्ध में, दल ने यह अवलोकन किया कि भारत 
सरकार द्वारा अनेक प्रयत्न किये जाने के उपरान्त भी, सरकारी वित्तीय एजेन्सी 
तथा निजी बैको के द्वारा अब भी एक सतक तथा रूढिवादी नीति ही अपनाई जा 
रही है। इसने यह सिफारिश की है कि साख गारण्दी प्रणाली तथा साख बीमा 
कोष का सचालन रिजंव बैक के द्वारा किया जाना चाहिए, राज्य सहकारी बैक 
अथवा शीर्ष सहकारी बैक की स्थापना प्रत्येक राज्य मे इन उद्योगों को वित्त प्रदान 
करने के लिये की जानी चाहिए; सरकार को राज्य वित्तीय निगम के माध्यम 
से ऋण प्रदान करना चाहिए, तथा राज्य वित्तीय निगम को स्टेट बैक ऑफ इण्डिया 
का एजेन्सी के रूप में प्रयोग करना चाहिए । 


इस' दल ने भारत मे औद्योगिक बस्तियों के स्थापित किये जाने की अनुपम 
योजना की सराहना की और यह विचार प्रकट किया कि इन बस्तियों को विशिष्ट 
उद्योगो के प्रवर्तन के लिये ही महत्वपूर्ण योगदान नहीं देना है अपितु स्थानीय 
उद्योगों को प्रोत्साहन तथा विकेद्रीयकरण मे भी सहयोग देना है। यह सिफारिश 
की है कि भारतीय लघु उद्योग निगम को, कर्मचारियों तथा सगठन दोनो ही दृष्टि 
से, सुदुढ बनाना चाहिए। इसने एक! ॥दरताशप्र०8 डि७ ९०6 पप्ा6 तथा 
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९८५८७४7029 ०८८४४7०८४ को और अधिक उपयोगी बनाने के लियें और सुदृढ बनाने 
की सिफारिश की । इन सस्थाओ्रो को शोध तथा जाच की सुविधाओं की ओर विशेष 
ध्यान देना चाहिए। 


प्रत्येक राज्य में तकनीकी समिति की स्थापना का भी सुझाव इसने दिया 

है जो कि सर्वेक्षण कर सके तथा स्थानीय प्राकृतिक साधनों के उपयोग तथा विकास 

के लिये सभावनाओ का भी अध्ययन कर सके । सहायक उद्योगों के प्रवर्तन के 

सम्बन्ध में जापानी विशेषज्ञों ने यह सुझाव दिया कि सामान्य पुर्जों तथा कच्चे माल 

आदि के लिये राष्ट्र भर मे औद्योगिक मानकों की स्थापना की जाय तथा नये 

सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयो पर इस बात का जोर डाला जाय कि यथासम्भव वे 
अपनी आवश्यकताओं की पूति लधुस्तरीय इकाइयो से ही करे । 


रिपोर्ट मे औद्योगिक सहकारिता को सुदुढ बनाने की आवश्यकता पर बल 
दिया गया है जो छोट फर्म के मालिकों द्वारा नई सहकारी समितियों का सगठन 
कर सके | इन सहकारिताओ को सम्मिलित कार्यक्रमों को अपना लेना चाहिए 
जेते कच्चे माल का सम्मिलित क्रय, सम्मिलित बिक्री, स्टोरेज, तथा निर्मित माल 
के किस्म की जाच तथा उसका परिवहन आदि । राज्य मे प्रत्येक उद्योग के लिये 
व्यापारिक सथो की स्थापना की जानी चाहिए जिनका प्रमुख कार्य सम्मिलित हितों 
के सम्बन्ध में होता चाहिए जैसे, वस्तुओ पर शोध, तकनीकी सूचनाओं को प्राप्त 
क्र उन्हें प्रसारित करना, व्यापारिक प्रशासन में निदेंशन, जन सम्पर्क सम्बन्धी 
कार्य तथा सरकार से सम्पक॑ आदि | 


लघु स्तरीय उद्योगो द्वारा निर्मित वस्तुओं के निर्यात बढाने के सम्बन्ध में 
यह सुझाव दिया गया कि इन उद्योगों को पहिले देशी बाजार मे पूति के लिये ही 
प्रयत्न करना चाहिए, तथा विदेशों को निर्यात करने से पूर्व वस्तु के गुणो तथा 
प्रतिस्परद्धात्मक मूल्य के सम्बन्ध में पूरी तरह से ध्यान देता चाहिए। दस्तकारी 
तथा हथकर्घो से बनी वस्तुओ के निर्यात के लिये विशेष क्षेत्र है । 


अनुमान समिति के अवलोकन. लोक सभा की २४ मार्च, १९६० को 
प्रस्तुत अपनी ७७ वी रिपोर्ट मे अनुमान समिति (छ&077&0८४ (०छात्मा77८८९) ने 
लघुस्तरीय उद्योगों के विषय मे अपने विचार प्रकट किये । इसने रिपोर्ट यह दी कि 
भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था के विकेन्द्रित स्वरूप के उद्देश्य की प्राप्ति के हेतु 
कोई भी “सतकें प्रयास” नही किया। सिद्धान्तों के प्रतिपादत करने के अतिरिक्त 
इन्हे व्यवहार मे लाने के लिये कुछ भी नही किया गया है। इस दिशा मे जितनी 
भी योजनाये बनाई गई है उन्हे समन्वित करने का विशेष प्रयास नहीं किया गया 
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है और न ही उन्हे श्रौद्योगीकरण के कार्यक्रम से सुचारू रूप से जोडा गया है। 
इस समिति ने निम्नलिखित सिफारिशे की 

(१) लघ््‌स्तरीय उद्योगो के कार्यक्रम को विशेष रूप से गाँवों से ही 
सम्बद्ध करना चाहिये जिससे इन उद्योगों की उन्नति के लिये सभी प्रयास ग्रामीण 
क्षेत्रो मे केन्द्रित हो सके । भ्रभी तक तो इस दिशा में सभी प्रयास शहरी क्षेत्रो 
तक ही केन्द्रित रहे है। 

(२) सरकार को इन उद्योगों से सम्बन्धित सभी आवश्यक ग्रधिनियमो 
के पारित करने की बात पर विचार करना चाहिये, जैसे, उनका ग्रामीण तथा 
पिछडे क्षेत्रों मे विकास, बडे स्तर के उद्योगों तथा लघुस्तरीय उद्योगों के मध्य 
सम्बन्धो का नियमन तथा औद्योगिक सहकारिताओो का संगठन आदि । 


(३) केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर इन उद्योगों से सम्बन्धित जो विभिन्न 
सगठनो की स्थापना की गई है उनके कार्य-कलापो की जाँच करने के लिये एक 
समिति की स्थापना की जानी चाहिए । उसे जाँच करके उन उपायों को 
सिफारिश करनी चाहिए जिनके हारा सगठतो की बहुलता कम हो सके, उनके 
द्वारा किये जा रहे कार्यों की परस्परव्यापिता समाप्त हो सके, कार्य में देरी न हो, 
तथा यथासभव वे एक ही प्रकार की सेवाये प्रदान कर सके । 


(४) केन्द्र मे लधुस्तरीय उद्योग परिषद का पुनर्सगठन किया जाना 
चाहिये जिससे कि लघुस्तरीय उद्योगो को और अधिक प्रतिनिवित्व प्राप्त हो 
सके । 

(५) विकास आयकक्‍त के कार्यालय का राष्ट्रीय लघु उद्योग निग्रम के साथ 
समामेलन कर दिया जाना चाहिए। 


(६) लघु उद्योगो का व्यापक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए तथा इनकी 
योजना से सम्बन्धित आवश्यक तथा प्रमुख आँकडो को एकत्रित करना चाहिए। 
इनके विकास की योजनाओ्रो को योजना के अन्तर्गत निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप 
ही बनाया जाना चाहिए तथा लक्ष्य को योजना के अनुसार तथा साथ ही उद्योग के 
अनुसार निर्धारित करना चाहिए । 

(७) चूंकि तृतीय योजना मे विकास की गति अधिक तीत्र होगी श्रत. 
यह अआ्रावश्यक है कि लपृस्तरीय उद्योगों के लिये अधिक वित्त की व्यवस्था की 
जानी चाहिए । 

लघुस्तरीय उद्योगों पर भारतीय उत्पादकता दल. राष्ट्रीय उत्पादकता 
परिषद (7२ ? 0.) के तत्वाधान में प' 0. ॥( के सहयोग से लघुस्तरीय 


राज्य तथा औद्योगिक इकाइयो का आकार १८७ 


उद्योगो पर दल ने चार देशों का निरीक्षण किया, यथा सयुकत राज्य अमेरिका, 
पश्चिमी जमनी, स्वेडेत तथा जापान । इस दल ने १६६० मे प्रस्तुत अपनी 
रिपोर्ट मे इस बात पर बल दिया क्रि उन सभी देशो मे जहाँ जहाँ यह दल गया, 
लघ्‌स्तरीय उद्योगो का बडे उद्योगो के साथ-साथ विकास पाया गया । या तो वे 
बडे उद्योगों के सहायक उद्योग के रूप मे या स्वतन्त्र रूप मे विक्नसित हुए है। 
इन उद्योगो ने उन देशो के औद्योगिक विकास मे तथा उत्पादन क्षमता की वद्धि में 
महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दल ने भारत सरकार द्वारा इन उद्योगो की 
उन्नति के लिये किये जा रहे प्रयासों की सराहना की तथा उनको चालू रखने की 
आवश्यकता पर बल देते हुए यह विचार प्रकट किया कि अब वह समय आ गया 
है जब कि विकास की गति को तीजन्र करने के लिये समचित काननी उपायो को 
अपनाया जाय । इस दल ने यह सिफारिश की कि जो काननी उपाय सयक्‍त राज्य 
अमेरिका तथा जापान मे अपनाये जा रहे है, वे भारत के लिये कहाँ तक उपयक्‍त 
है इस बात का अध्ययन लघुस्तरीय उद्योग परिषद को करना चाहिए । दूसरे, इन 
उद्योगो को प्रोत्साहित करने की सरकार की नीति की ओर उन बडे औद्योगिक 
इकाइयो का ध्यान आकर्षित करना चाहिये जो कि निजी क्षेत्र भे है जिससे कि 
लघु इकाइयो की उनके साथ सह-प्रसविदा करने की क्षमता का अधिकतम उपयोग 
द्रो सके । तीसरे, सरकार को इस क्षेत्र मे भी व्यावहारिक रूप से प्रयास करना 
चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उद्योग भी इस नीति का यथासभव पालन करे 
कि वे लघु उद्योगों से उपलब्ध होने वाली वस्तुओ का अधिकतम उपयोग करेगे। 
उसने यह भी सुझाव दिया कि सरकार सयुकत राज्य अमेरिका मे चलाये जा रहे 
लघ्‌ व्यवसाय कार्यक्रम का विस्तारपूर्वक अध्ययन करे तथा यह देखे कि वह कहाँ 
तक भारतवर्ष की परिस्थितियों मे अपनाया जा सकता है। 

योजना आयोग ने मई, १६६८ में इस बात पर बल दिया कि भारतीय 
अधैव्यवस्था मे जो परिस्थितियाँ है उनके अनुसार कृषि के अतिरिक्त अन्‍य क्षेत्रों 
मे रोजगार को बढाने की अत्यधिक आवश्यकता है । इसका तात्पय यह है कि देश 
भर मे अपेक्षाकृत लघु स्तरीय उद्योगो की उन्नति होनी चाहिए | विकास की 
आवश्यकताये यह सूचित करती है कि लघु उद्योगों मे तकनीकी उन्नति उच्च 
स्तर की होनी चाहिए तथा सभी महत्वपूर्ण दिशाओं में टेक्‍नालॉजिकल प्रगति के 
परिणामों को इन्हे अपने मे समाहित करना चाहिये जिससे कि टैक्निकली प्रशिक्षित 
व्यक्तियों के लिये आत्मनियुक्ति के अदसर मे वृद्धि हो सके । 

औद्योगिक विकेन्द्रीकरण की समस्या का समाधान तीन स्तर पर करना 
होगा । प्रथम स्तर पर परम्परा से चले आ रहे ग्रामीण उद्योग है। इनकी दशा 


१८८ भारत की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था 


में दो समस्याये है--(१) तत्कालिक सरक्षण की जिससे टैवनालॉजिकल बेरोज- 
गारी में वृद्धि न हो, तथा (२) सतत टैक्नालॉजिकल उचन्चति के लिये कार्यक्रम 
बनाने की जिससे कि उद्योगो के सचालको की मजदूरी-आय शीघ्र ही औसत स्तर 
तक पहुंच जाय । दूसरा क्षेत्र उन लघुस्तरीय उद्योगो का है जिनकी उन्नति परम्परा 
से चले श्रा रहे ग्रामीण उद्योग के रूप मे नही हुई है अपितु जिनकी स्थापना या तो 
अधिक मॉग वाली उपभोक्ता वस्तुओ के लिये अथवा माध्यमिक वस्तुओं के लिये 
अथवा लघुस्तर पर पुर्जो के बनाने के लिये हुई हो । तृतीय क्षेत्र उन लघुस्तरीय 
उद्योगो का है जो कि बडी औद्योगिक इकाइयो के सहायक के रूप में स्थापित किये 
गये है। लघुस्तर पर विकेन्द्रित उद्योगो की उन्नति के लिये विभिन्न दिशाओ मे 
प्रयास किये जाने की आवश्यकता है जिससे इनकी प्रतिस्पर्द्धात्मक शक्ति मे ब॒ृद्धि 
हो तथा साथ ही टैकनालॉजिकल प्रगति भी हो सके । 


अध्याय १२ 


औद्योगिक स्थान-निर्धारण 


किसी भी देश भे उद्योगो के भौगोलिक विभाजन पर अनेक जटिल 
बातो का प्रभाव पड़ता है, यथा, ऐतिहासिक, आशिक, ग्राकृतिक तथा प्राय 
मनोवैज्ञानिक । अतः किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए स्थान का चुनाव 
करते समय इन सभी महत्वपूर्ण घटको पर विचार करना तथा उनके सापेक्ष 
गुण-दोषो का निरुषण करना आवश्यक होता है। औद्योगिक स्थान-निर्धारण के 
सम्बन्ध मे व्यक्तिगत निर्णय के लिये क्षेत्र अधिक विस्तृत है। इन्ही घठको का 
विस्तारपूर्वक तथा झआलोचनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। 


ऐतिहासिक अनेक दशाओ मे, औद्योगिक स्थान-निर्धारण को ऐतिहासिक 
घटनाओ ने प्रभावित किया है। ध्गलेड मे बारलो आयोग के समक्ष अपने 
साक्ष्य मे व्यापार परिषद के प्रतिनिधियों ने यह बताया कि यद्यपि सूती वस्त्र 
के विनिर्माण के लिये आथिक तथा अन्य दशाये उपयुक्त थी, फिर भी “यह 
उद्योग पहले लकाशायर मे हो किसी विशेष कारण से स्थापित नहीं किया 
गया, सिवा इसके कि शायद ऊनी उद्योग वहाँ पहले से ही था, विदेशियों का 
वहाँ स्वागत किया जाता था तथ। मानचेस्टर में नगर निगम ने था ।” 
उसी प्रकार स्टेफडेशायर मे मिट्टी के बरतन उद्योग के केन्द्रीयकरण के 
लिय अत्यधिक शक्तिशाली घटक इंगलैंड के कुछ नियोक्‍्ताओ की अपूर्व प्रतिभा 
ही थी। ये इस बात पर बल देते है कि औद्योगिक स्थान-निर्धारण को प्रभावित 
रने मे सायोगिक अथवा ऐतिहासिक परिस्थितियों की भी महत्ता है। “जब 
०६ उद्योग किसी विद्येष क्षेत्र मे केन्द्रित हो जाता है, तो उस स्थान से सम्बद्ध 
प्राकृतिक लाभो का पता लगाना सदैव ही आसान होता है।” 


कच्चे सार का उपलब्ध होना कच्चे माल को दो वर्गों मे बॉटा जा 
सकता है प्रथम, “स्वेब्यापी” (णाॉवृष्मंध०८७8) या जो प्रत्येक स्थान पर 
उपलब्ध हो, जैसे मिट्टी, जल; तथा दूसरे, “स्थानीकृत पदार्थ” (0८2520 
778८5) या जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही उपलब्ध होते हो जैडे, 
खनिज पदार्थ, इमारती लकडी, कोयला, गन्ना आदि । स्थानीकृत पदर्थों को पुन 


१६० भारत की औद्योगिक ग्रर्थ-व्यवस्था 


दो भागों में उपविभाजित किया जा सकता है। एक तो “शुद्धा (9णए/८) 
जिनका भार निर्माण करने पर कम नहीं होता जैंसे कपास तथा ऊन, और 
दूसरे सकल (87058) पदार्थ जिनके भार का कुछ अश निर्माण करते समय 
कम हो जाता है जैसे, गन्ना, कच्चा लोहा तथा कोयला आदि। वेबर ने 
स्थारीकृत पदाथ का निर्मित वस्तु के अनपात को दाशाल्णओोीं ए्यवल्रा या 
पदार्थ निर्देशक नाम दिया है जिसका प्रभाव केनद्रीयकरण की सीमा पर 
अत्यधिक पडता है। जितना ही यह निर्देशाक उच्चतर होगा उतना ही अधिक 
केन्द्रीयकरण कच्चे माल के केन्द्र के पास होगा। अत स्थानीकृत सकल पदार्थ 
का उद्योगों के केन्द्रीयकरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पडता है। भारतवर्ष के 
महत्वपूर्ण उद्योगो मे से चीनी उद्योग कच्चे माल के प्राप्त होने वाऊे स्थान पर 
ही केन्द्रित है। सूती वस्त्र उद्योग भी प्रारभिक अवस्था में कच्चे माल से अधिक 
प्रभावित था । परन्तु बाद मे अधिक लागत के कारण बम्बई तथा अहमदाबाद से 
दूर ही स्थापित किया जाने लगा। कच्चा माल उपलब्ध होन वाले स्थान के पास 
केन्द्रित होने वाले उद्योगों में लोहा और इस्पात उद्योग भी है। जूट उद्योग भी 
कच्चे माल के पास ही केन्द्रित होता रहा था यद्यपि कच्चा जूट 'शद्ध पदार्थ है। 
इसके अन्य कारण थे जैसे बाजार की समीपता, यातायात से सम्बन्ध, कोयला 
तथा स्काटलैण्ड वालो का उपक्रम आदि। 


बाजार की समीपता ऐसे उद्योग, जिनकी वस्तुओ्नो को अधिक दूर तक 
ले जाने पर अधिक लागत पडती है, अधिकाश बाजार के पास ही स्थापित किये 
जाते है। यह वस्तुओ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। वस्तु यदि टूटने-फटने 
वाली हो या शीघ्र ही बरबाद होती हो या उसका भाकार बडा हो तो उसे एक 
स्थान से दूसरे तक ले जाना कठिन होगा और उसकी लागत भी अधिक होगी । 
बाजार के पास उद्योग के केन्द्रित होने की सभावना और भी अधिक होती है यदि 
आवश्यक कच्चा माल अपेक्षाकृत हल्का हो, या उसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया 
जाता हो या विनिर्माण मे उसके भार में कमी न झाती हो या उसके यातायात 
मे लागत भी न अधिक पडती हो । यदि यह देश भर मे उपलब्ध हो तो उस दशा 
में निर्माणकर्ता के लिये यही लाभदायक होगा कि वह उद्योग की स्थापना कच्चे 
माल के' स्रोत के पास ही करे। किसी नवीन बाजार का विकसित होना भी 
औ्ौद्योगिक कार्य-कलाप के विकेन्द्रीयकरण के लिये महत्वपूर्ण घटक है। उदाहरण 
के लिये, सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना बम्बई केन्द्र से हटकर उत्तरी भारत 
की ओर होना बाजार पास होने का लाभ प्राप्त करने के कारण ही था। जूद 
उद्योग का भी विकेन्द्रीयकरण नए बाजारो के विकसित होने के कारण हुआ। 


औद्योगिक स्थान-निर्धारण १९१ 


उत्तर प्रदेश, मद्रास तथा बिहार मे चीनी, आटा तथा सीमेण्ट उद्योग की स्थापना 
के कारण अधिक बोरो की माँग वहाँ बढ जाने से ऐसा हुआ। 


यातायात की लागत न्यूनतम यातायात लागत का कोई न कोई केन्द्र 
सर्देव होता है यद्यपि इसका ठीक-ठीक पता लगाना कठिन है। फिर भी इस केन्द्र पर 
उद्योगो का स्थानीकरण किया ही जाय यह झावश्यक्‌ अथवा सभवब नही है क्यो 
कि यह आवश्यक नहीं है कि जहाँ यातायात की लागत न्यूनतम हो वहाँ 
उत्पादन लागत भी न्यूनतम हो | व्यवहार मे, उद्यमी सभी घटको के विषय मे 
पूर्ण विचार कर वही क्षेत्र अन्त मे चुनता है जहाँ उसे अधिकतम शुद्ध लाभ की सभावना 


होती है। 


यातायात के आधुनिक स्वरूपो के और इसकी बढती हुईं कार्य क्षमता के 
कारण उद्योगपति के सम्मुख अब पहले की श्रपेक्षा उद्योग की स्थापना के सम्बन्ध 
मे अधिक स्वतत्रता है। भारतवर्ष भे सगठित उद्योग तब तक न थे जब तक 
कि देश मे रेल यातायात का प्रचुर विकास तन हुआ था। १८८० के पश्चात 
रेलवे का तेजी के साथ निर्माण के साथ सूती बस्त्र, जूट तथा कोयला उद्योग 
का विकास हुआ। आरभ मे सूती बस्त्र उद्योग का बम्बई मे केन्द्रित होने का 
कारण सस्ते यातायात की सुविधा--आचन्तरिक तथा बाह्य दोचो--का प्राप्त होना 
था | आरभ मे रेल भाडा नीति ऐसी थी जिसके कारण अधिकाश उद्योगों की 
स्थापना बन्दरगाह के पास के नगरो मे ही की गई। वर्तेमावन काल में यातायात 
का प्रभाव कम हो गया है क्योकि रेलवे अब अधिक दूरी के लिये तथा भारी 
माल के लिये कम भाडा लेती है। ऐसे क्षेत्रों मे जहाँ रेलवे नही है वहाँ सडक 
यातायात का भी पर्याप्त विकास हो रहा है। 


शक्ति सम्पदा (70४87 7८5007८6४). कोयला प्राप्त होने वाले स्थान 
के पास उद्योगों का केन्द्रित होने का प्रमुख कारण यह रहा है कि कोयले की 
परिवाहन लागत अधिक होती है | परन्तु विद्यत का विकास होने पर उष्मा तथा 
शक्ति का अब अधिक लोचदार स्रोत उपलब्ध हो गया है। दूसरे शब्दों भे, उन 
उद्योगो को छोड कर जहाँ यह अब भी प्रमुख अग है, जैसे, लोहा एवं इस्पात उद्योग, 
वहाँ विद्युत ने कोयले के प्रभाव को काफी कम कर दिया है। १६२० के पश्चात्‌ 
पयकारा जल-विद्युत परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात्‌ दक्षिण भारत मे 
(कोयमबट्र, मदुरा तथा तिनेवेली जिलो मे) बडी सख्या में सृत कातने का उद्योग 
विकसित हुआ | विद्युत शक्ति की उन्नति के साथ-साथ उद्योगों का विकेन्द्रीयकरण 
करने मे अधिक सफलता प्राप्त होगी । 


१९२ भारत की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था 


श्रम किसी भी उद्योग की स्थापना में श्रम की पूति की महत्ता के प्रभाव 
के विषय मे पता लगाना कठिन सा है क्योकि यदि किसी स्थान पर अन्य प्राकृ- 
तिक साधन अथवा लाभ उपलब्ध हो तो वहाँ श्रमिकों के न उपलब्ध होने पर भी 
उद्योग की स्थापना की जा सकती है। श्रम के गतिशील होने के कारण उसे किसी 
भी क्षेत्र मे प्राप्त किया जा सकता है। देश में न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक 
सुरक्षा जेसी सुविधाये तथा अन्य वैधानिक सुरक्षा की व्यवस्था होने के कारण 
अब इस बात की महत्ता कम रह गई है कि उद्योग इस स्थान पर स्थापित किया 
जाय जहाँ श्रमिको को सस्ते दर पर प्राप्त किया जा सके। बम्बई के आस पास 
के क्षेत्रों मे सस्ते दर पर श्रमिको के उपलब्ध होने के कारण भी वहाँ सूती वस्त्र 
उद्योग का केन्द्रीयकरण हुआ था । बाद में ,यह पाया गया कि अहमदाबाद, 
शोलापुर, नागपुर तथा कानपुर के पास बम्बई की अपेक्षाकृत श्रमिक अधिक सख्या 
मे और सस्ते दर पर उपलब्ध हो सकते है | भारतीय टेरिफ परिषद ने १९३७ मे 
यह अवलोकन किया कि बम्बई की अपेक्षाकृत अहमदाबाद में “श्रम पूर्ति के चालू 
रहने, अधिक स्थायी फैक्ट्री जनमप्तख्या, तथा अनुपस्थिति की मात्रा कम होने के 
सम्बन्ध मे” विशेष लाभ उपलब्ध है। आरभ में कानपुर में जुलाहा तथा कोरियो 
ने सूती वस्त्र उद्योग को आवश्यफ श्रमिक प्रदान किये । उसी प्रकार, जमशेदपुर 
में स्थित लोहा तथा इस्पात उद्योग के सचालन के लिये भी स्थायी श्रमिक उपलब्ध 
होते रहे थे। 

स्थान तथा सेवायें. सस्ते मूल्य वाले स्थान तथा सार्वजनिक उपयोगी 
सेवाओ के विद्यमान रहने से भी कुछ क्षेत्रों में उद्योगो की स्थापना के लिये उद्यमी 
आकर्षित होते है। इसी विचार से भारत सरकार औद्योगिक बस्तियों की योजना 
को देश के विभिन्न भागों मे कार्यान्वित कर रही है जिससे उद्योगो का विकेन्द्रीय- 
करण हो सके । किसी स्थान विशेष में सामाजिक सुविधाओं के या आवास तथा 
चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं के उपलब्ध होने पर भी उस स्थान पर उद्योग 
आकर्षित होते है। स्वतन्त्रता की प्राप्ति से पृव॑ देशी राज्यो में उद्योगो को 
अधिक प्रोत्साहन मिलता था, क्योकि वहाँ पर कर का भार कम था, वैज्ञ।- 
निक प्रतिबन्ध कम थे, तथा श्रमिकों के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध कम थे। इसी 
लिये वहाँ पर उद्योग अधिक स्थापित किये जाते थे। स्वाथ ही साथ, जब 
कोई उद्योग किसी एक छोटे स्थान पर केन्द्रित हो जाता है तो वहाँ पर अनेक 
लाभ उपलब्ध होने लगते है। इस प्रकार वहाँ केन्द्रीयकरण के लाभ तथा 
आथिक लाभ अनेक प्रकार से प्राप्त होते है। उसी क्षेत्र मे या उसके आस 
पास सहायक उद्योग भी स्थापित हो जाते हैं जिनसे प्रमुख उद्योग अपनी विशिष्ट 


औद्योगिक स्थान-निर्धारण १६३ 


आवश्यकताओ की पूर्ति सस्ते दर पर और आसानी से कर लैने मे समर्थ होते हैं। 
एक ही स्थान पर एक प्रकार के उद्योग जब केन्द्रित हो जाते है तो सम्मिलित रूप से 
शं।ध सस्थाओ की स्थापना करना आसान तथा कम व्ययपूर्ण होता है। वहाँ पर 
प्राय शिक्षा तथा प्रशिक्षण की भी समुचित सुविधा उपलब्ध हो जाती है । 


वित्तीय सुविधाये किसी भी उद्योग के स्थान-निर्धारण क्ले लिये वित्तीय 
सुविधाओ का उपलब्ध होना अधिक आवश्यक नही होता है । वास्तव मे पूजी तो 
उत्पादन का अत्यधिक गतिशील घटक है । इसे देश के किसी भी भाग मे प्राप्त 
किया जा सकता है। परन्तु कुछ विशिष्ट दशाओं मे यह भी एक महत्वपूर्ण घटक 
हो सकता है। सरकार यह प्रतिबन्ध लगा सकती है कि बैक वित्त नही प्रदान करेगे 
जब तक कि उद्यमी अपने उपक्रमो की स्थापना देश के हित को ध्यान मे रख कर 
न करे। ऐसा कहा जाता है कि नये उपक्रम को वित्त प्रदान करने वाले लोग प्राय 
स्थान के चुनाव मे इस बात पर जोर देते है कि उद्योग उनके घर के पास ही स्था- 
पित किये जायें जिससे कि वे अपने विनियोग की देखभाल आसानी से कर सके । 


परन्तु यह बताना कठिन है कि व्यवहार मे इसके कारण उद्योग का स्थानीयकरण 
किस सीमा तक प्रभावित होता है । 


प्राकृतिक एवं जलवायु सम्बन्धी घटक. उद्योगों के स्थान-निर्धारण को प्राय. 
कुछ घटक, जैसे भूमि का स्तर, क्षेत्र की स्थलाकृति (६०7 ०४४००7०), जल-निकास 
की सुविधा, तथा गन्दे पदार्थों के निकास की व्यवस्था आदि, भी प्रभावित करते 
है। कुछ उद्योग ऐसे होते है जिनको निर्माण के लिये पर्याप्त मात्रा मे तथा सतत 
जल की पति की आवश्यकता होती है । खान से सम्बन्धित उद्योग जैसे कोयला, 
कच्चा लोहा तथा बाक्साइट आदि प्राय उन्हीं स्थानों पर स्थापित किये जाते हैं 
जहाँ आवश्यक तथा अनुकूल प्राकृतिक सुविधाये उपलब्ध हो । कृषि से प्राप्त होने 
वाले कच्चे माल से सम्बन्धित उद्योगो के स्थानीयकरण में जलवायु महत्वपूर्ण 
भूमिका अदा करती है। नम जलवायु सूती वस्त्र उद्योग के लिये आवश्यक होती है 
अत ऐसा क्षेत्र जहाँ नम जलवायु हो, इसके लिये अधिक उपयुक्त होता है। 
यद्यपि आजकल यह उद्योग उन स्थानों पर भी स्थापित किया जा सकता है जहाँ 
नस जलवायु न हो क्योकि नमी कृत्रिम रूप से भी प्राप्त की जा सकती है परच्तु 
उससे लागत मे वृद्धि होती है। साथ ही किसी भी क्षेत्र की स्थलाकृति भी यातायात 
की लागत पर प्रभाव डालती है जिसका अन्त में उत्पादन की लागत पर प्रभाव 
पडता है। 

व्यक्तिगत घटक... औद्योगिक उद्यमी किसी भी उद्योग की स्थापना करते समय 
केवल आर्थिक घटको पर ही विचार नही करते हैं। व्यक्तिगत विचारधारा, 

भर३ 


१९४ भारत की औदयोगिक अरथ॑-व्यवस्था 


अभिरुचि तथा पूर्व धारणा से भी वे प्रभावित होते है। “फोडड ने डेट्रायट मे मोटर 
कार का निर्माण आरभ किया क्योकि वह उनका नगर था । लार्ड नफील्ड ने काउली 
इसलिये चुना क्योकि वह स्कूल जिसमे उनके पिता ने शिक्षा प्राप्त की थी बिकाऊ 
था। इन प्रेरणाओं मे से किसी को भी उन्हे सफलता प्रदान करने वाला नही कहा जा 
सकता जिन्होंने उन्हे अपनाया । 

युद्ध सम्बन्धी कारण आजकल युद्ध सम्बन्धी बातो पर भी औद्योगिक स्थानीय- 
करण के समय ध्यान रखना आवश्यक हो गया है । अनुभव यह बताता है कि 
बम वर्षा विशेषतया उन्ही क्षेत्रों मे की जाती है जहां युद्धास्त्र बनाने के कारखाने 
हो अथवा युद्ध के लिये वस्तुओ की पूति करने वाले उद्योग हो । इसी कारण से 
ऐसे उद्योगो को ऐसे स्थानों पर स्थापित किया जाना चाहिए जहाँ पर वाय सेना 
द्वारा आक्रमण सभव न हो । चूंकि युद्ध के बादल अब भी क्षितिज पर मॉँडरा रहे है, 
औद्योगिक कार्यकलाप के विकेन्द्रीयकरण की आवश्यकता और भी अधिक है । 


औद्योगिक स्थानीयकरण की परिवतनात्मकता 


यह ध्यान देने योग्य बात है कि विभिन्न घटको की सापेक्ष महत्ता समय के 
परिवर्तन के साथ परिवरतित होती रहती है । इस प्रकार कोई भी क्षत्र जो कि 
उद्योग विशेष की स्थापना के लिये विशेष परिस्थितियों मे आदर्श हो, उत्पादन की 
तकनीक, यातायात के साधन आदि के परिवर्तेन होने पर आदर्श नही भी हो 
सकता है। औद्योगिक स्थानीयकरण के परिवर्तेनात्मकता तथा विस्तार मे सह-सम्बन्ध 
पाया जाता है। किसी समय-विशेष से तथा स्थान विशेष में औद्योगिक स्थान- 
निर्धारण समय विशेष पर आधथिक उन्नति की अवस्था से भी सम्बद्ध है। विभिन्न 
घटको में परिवतंन होने पर औद्योगिक स्थानीयकरण में भी परिवर्तन होता है। ये 
परिवतंन विशेषतया लागत' मे परिवर्तन होने के कारण होता है। स्थान-निर्धारण 
सन्तुलन कभी भी नही आने पाता है और अनेक व्यावहारिक समस्याएँ इसलिये सामने 
आती है कि समायोजन की प्रक्रिया मे कठिनाइयाँ आती है और हितो मे आपसी 
विरोध होता है। स्थानीयकरण सम्बन्धी परिवतंन के प्रमुख कारणो का विश्लेषण 
ई० एम० हुवर ने उनकी प्रकृति तथा समय के अनुसार प्राकृतिक, चक्रीय, दीघ॑कालिक 
तथा सरचनात्मक के रूप में किया है। 


सौसमो परिवर्तेत, अपनी गतिशीलता की सीमाओ के अन्तर्गत, निर्माणकर्ता 
अपने उद्योग के स्थान को परिवर्तित हो रही मौसमी दशाओं के अनूरूप बदल देते 
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है। उदाहरण के लिये, कैलीफोनिया (सयुकत राज्य अमेरिका ) तथा कुछ अन्य 
स्थानो मे मधुमक्खी पालन का स्थान मौसम के अनुसार बदलता रहता है क्योकि 
वर्ष भर फूलों का लाभ उठाने के लिये मक्खियाँ क्रमबद्ध स्थान-परिवतेन करती रहती 
है। परन्तु मौसम मे परिवर्तत होने का तथा स्थानीयकरण पर होने वाऊे इसके 
प्रभाव को पहले से ही जाना जा सकता है। अत इसके कारण उत्पन्ननस्थानीयकरण 
की समस्या बहुत महत्वपूर्ण नही है। 
] 

चक्रोय परिवर्तेत, चक्रीय परिवर्तन का पूर्वानुमान अपेक्षाकृत आसानी से 
नहीं लगाया जा सकता और मौसमी परिवर्तन की अपेक्षाकृत ये अधिक स्थायी 
होते है । ये व्यापार चक्र के कारण उपस्थित होते है। “उत्पादक उपकरणो के 
भोगोलिक वितरण मे परिवर्तन मुख्य रूप से सक्रिय विनियोग के काल मे होते है, 
परन्तु वास्तविक उत्पादन के स्थान-निर्धारण में परिवतेन व्यापार चक्र की सभी 
अवस्थाओ में होता है।” चक्रीय उच्चावचन का प्रभाव विनियोग, आय-वितरण, 
घटको के उपयोग तथा सापेक्ष मूल्य पर पडता है। 


दीघंकालिक परिवर्तेत दीघं-कालिक परिवतंन धीरे-धीरे होता है तथा यह 
अपेक्षाकृत अधिक काल तक रहता है तथा उसकी शीघ्र ही पुनरावृत्ति की आशा 
व्यापार चक्र अथवा मौसम की तरह नही होती है। उदाहरण के लिये, किसी भी 
क्षेत्र मे जनसख्या का विकास इसी प्रकार से होता है और उसकः प्रभाव औद्योगिक 
स्थान-निर्धारण पर भी पडता है। दीर्घकालीन परिवर्तेन का एक और उदाहरण 
क्षयशील साधनों का समाप्त होना है। 


संरचनात्मक परिवर्तत नये साधनो तथा तकनीक के विकास से इस प्रकार 
के परिवतंन होते है । टैक्वॉलाजिकल उन्नति के कारण हस्तान्तरण लागत, श्रम- 
सम्बन्धी आवश्यकताये तथा शक्ति पर लागत मे परिवर्तन होते है और इस प्रकार 
स्थानीयकरण को प्रभावित करते है । यातायात की सस्ती लागत के कारण बाजार 
का क्षेत्र बडा होता है और इससे बाजार तथा पदार्थ अभिमुख उद्योगों का केन्द्रीय- 
करण और भी वढता है। आधुनिक टेक्नालॉजिकल विकास के कारण अधिक 
विशेषज्ञ श्रमिकों की आवश्यकताय कम हो जाती है। उसके कारण नये-नये 
केन्द्रो की ओर विकेन्द्रीयकरण अग्रसर होता है । साथ ही अभिनव तकनीक की 
सहायता से सस्ती शक्ति उपलब्ध हो जाती है और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर आसानी से सचारित भी किया जा सकता है। इस प्रकार शक्ति की लागत 
में विभिन्न स्थानों मे अधिक अन्तर न होने के कारण स्थान-निर्धारण कई स्थानों पर 
सुविधापूर्वक किया जा सकता है। 


१६६ भारत की औद्योगिक अर्थ॑-व्यवस्था 


उद्योगो का क्षेत्रीय विकास 


आधुनिक आर्थिक विचार-धारा तथा नियोजन मे उद्योगों के क्षेत्रीय अथवा 
विकेन्द्रित विकास की धारणा श्रधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। अधिक विस्तृत 
क्षेत्र वाले देशों के लिये इसके विषय मे विचार करना और भी आवश्यक है। 
औद्योगिक विकास की क्षेत्रीय प्रणाली विवेकपूर्ण आथिक नियोजन के लिये परम 
आवश्यक है । “औद्योगिक कार्य-कलाप का अत्यधिक स्थानीकृत स्वरूप राष्ट्रीय 
योजना के निर्विध्त कार्यान्वित करने के मार्ग मे गभीर अबरोघ उत्पन्न करता है 
राष्ट्रीय योजना मे अध्यारोपित, और इसका अग होते हुए, एक क्षेत्रीय योजना 
विशेष रूप से स्थानीय बेरोजगारी को दूर करने के लिये प्रत्येक क्षेत्र मे होना 
आवश्यक है ।”* 


उद्देश्य: उद्योगों के क्षेत्रीय विभाजन के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते है 


(१) इसका ध्येय सम्पूर्ण देश के स्थानीय साधनों का अधिक न्यायसगत 
विकास करना है। “इस प्रकार से औद्योगिक विभाजन से उद्योगों में विभिन्नता 
आयेगी तथा वे स्थानीय रूप से सन्तुलित होगे जिससे देश के विभिन्न क्षेत्रों मे 
विभिन्न तथा सतुलित जीवन उपलब्ध हो सके ।” इस प्रकार, क्षेत्रीय विकास का ध्यय 
आत्म-निर्भरता प्राप्त करना नहीं है क्योकि कोई भी क्षेत्र इतना धनी नहीं हो 
सकता कि वह आधुनिक सभ्यता के लिये आवश्यक सभी औद्योगिक वस्तुओ की 
पर्याप्त पति कर सके । दूसरी ओर, एक क्षेत्र का अतिरिक्त उत्पादन दूसरे क्षेत्र 
से पहुचाया जा सकता है और इस प्रकार क्षेत्रीय विभाजन से अतिरिक्त व्यापार 
की प्रकृति एवं सघटन में ही परिवर्तन होता है। 


(२) क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत वे अनुकूलतम औद्योगिक क्रियाये आती है 
जो कि आर्थिक, सामाजिक तथा युद्ध सम्बन्धी महत्वपूर्ण विचारों पर आधारित 
होती है । इसके द्वारा क्षेत्र की सम्पत्ति एवं वहाँ को जनता के मध्य साम्य 
स्थापित होता है। परन्तु इसका तात्पय॑ यह नहीं है कि यह 'प्रान्तीयवाद' से 
प्रेरित है। प्रान्त-विशेष की आत्मनिर्भरता का विचार न ही सैद्धान्तिक दृष्टिकोण 
से न्‍्यायसगत है और न' ही व्यावहारिक दृष्टिकोण से उचित है। अच्तर्प्रान्‍्तीय 
ईर्ष्या की प्रवृत्ति क्षेत्रीय विकास के लिये घातक सिद्ध हो सकती है। राष्ट्रीय 
विकास के हेतु क्षेत्रीय अन्ताविरोध को तो प्रोत्साहित करने के स्थान पर न्यूनतम 
करना आवश्यक है । वास्तव मे क्षेत्रीय योजना राष्ट्रीय योजना का एक अग है । 
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“क्षेत्रीय विकास का ध्येय उपलब्ध साधनों के प्रयोग मे अधिकतम कार्यक्षमता 
प्राप्त करना है न कि विभिन्न क्षेत्रों के अपने ही ध्येय तथा इच्छाओ के हेतु 
विरोधी दावो का समाधान करना है।* 

(३) क्षेत्रीय विकास का उद्देश्य सीमित तथा क्षयशील सम्पत्तियो का भावी 
पीढियो के लिये सुरक्षित रखना है। यह जगल, कोयला तथा पेट्रोल, जैमे प्राकृतिक 
साधनों को बरबाद होने से बचाता है | “जगल तथा खनिज पदार्थों के क्षेत्र, 
स्टाक बढाने वाले क्षेत्र, अन्न, कच्चा माल तथा कृषि क्षेत्न के पूर्ण विकास के 
लिये विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना आवश्यक है जिससे इन क्षेत्रों के 
विभिन्न साधनो का उपयोग इन्हे एक सूत्र मे बँधे बडे क्षेत्र के अग्रो के रूप में 
मान कर हो सके। 

(४) क्षेत्रीय विकास से रोजगार के अवसर का विभिनत क्षेत्रों मे न्‍्यःयसगत 
विभाजन हो सकता है । इसकी अनुपस्थिति मे ये अवसर केवल कुछ ही राज्यो तक 
ही सीमित रह पाता है और इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों मे प्रति व्यक्ति की आय में 
अधिक असमानता होती है । इसके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लोगो की क्रय शक्ति यथा- 
सभव समान होती है। क्षेत्रीय विकास इस सत्य पर आधारित है कि “अमीरी तथा 
गरीबी अ्रविभाज्य है” । भारतवर्ष मे वर्तमान आर्थिक उन्नति की अवस्था मे, यह 
उचित न होगा कि औद्योगिक क्रिय्एँ कुछ सीमित क्षेत्रों मे ही केन्द्रित होने के 
लिये प्रोत्साहित की जायें । वास्तव मे क्षेत्रीय उन्नति मे असमानताये राष्ट्रीय एकता 
के लिये घातक है। यदि देश मे औद्योगिक विकास को तेजी के साथ तथा 
सनन्‍्तुलित ढग से आगे बढाना है, तो अधिक से अधिक ध्याव उन राज्यों तथा 
क्षेत्रो के विकास के लिये करना होगा जो अब तक पिछडे हुए रहे है। 

(५) क्षेत्रीय विकास के माध्यम से कुछ सामाजिक उद्देश्यो की पूर्ति भी हो 
भकती है, जैसे, श्रमिकों के प्रवास की समस्या को दूर करना, क्षेत्रों के पिछडे होने 
की सभावना को रोकना, तथा देश के विभिन्न भागों मे प्रति व्यक्ति आय में 
समानता लाना आदि। इसका सामाजिक ध्येय कुछ ही क्षेत्रो मे जनसख्या तथा 
उद्योगों के केन्द्रीयकरण को भी रोकना है। कुछ औद्योगिक नगरो के विकास एवं 
प्रसार से स्वास्थ्य, सामाजिक तथा नैतिक हाईजीन, तथा घरो एवं आवास से 
सम्बन्धित बराइयाँ दूर होती है । ऐसे क्षेत्रो मे घती आबादी होने के कारण 
समाज तथा ससस्‍्क्ृति के मूल आधारो पर भी कुठाराघात होता है। “यदि ट्रैफिक 
की भीड-भाड़ से उत्पन्न समय की बरबादी से समाज को होने वाली लागत का तथा 
प्रधिक भीड-भाड़, धुआँ तथा शोर-गुल के कारण कार्ये-क्षमता मे हानि तथा 

४२, छेब्वबॉटलाआाए4३, रखहशातादर 2 दाग्धाएु ॥ 7४7०, 90. 73. 


श्श्८ भारत की औद्योगिक श्रर्थ-व्यवस्था 


सा्वेजनिक स्वास्थ्य को पहुचने वाली क्षति का अनुमान लगाया जाय तो यह 
प्रति वर्ष करोडो रुपये होगा ।” 


भारतवर्ष के लिये इसकी ऋावश्यकता भारतवर्ष मे औद्योगिक स्थानीय- 
करण रुनन्‍्तुलित नही है। एक ओर तो, कुछ बडे स्तर के उद्योगों को कुछ केन्द्रो 
में ही केन्द्रिठ. पाया जाता और दूसरी ओर, देश के अधिकाश भागों मे ऐसे उद्योगों 
की अनुपस्थिति पाई जाती है। अधिकाश बडे पैमाने के उद्योग कलकत्ता तथा 
बम्बई जैसे बडे नगरी में ही स्थापित पाये जाते है। इसका प्रमूख कारण यह है 
कि उद्योगपतियों को ऐसे उद्योगो की स्थापता करने के लिये स्थान निर्धारण के 
सम्बन्ध मे पर्याप्त स्वतन्त्रता प्राप्त थी ओर इसके लिये समुचित नियंत्रण नहों 
था। इन दो केन्द्रो मे ही उद्योगों का केन्द्रीयकरण यह बताता है कि उद्योगो का 
क्षेत्रीय विभाजन कितना विषम है। १९५१ मे, केवल इन दो केन्‍्द्रो में ही कुल 
पजीकृत फैक्ट्री का ४२ प्रतिशत था, उद्योगों में लगी कुल प्‌जी का ६७ प्रतिशत था 
तथा औद्योगिक वस्तुओ के उत्पादन का ६० प्रतिशत था। एक और भी' ध्यान 
देने योग्य तथ्य यह है कि इन दो केन्द्रों में शहरी जनसख्या का केवल १२ 
प्रतिशत ही निवास करता है जब कि कुल श्रमिकों के ६३ प्रतिशत यहाँ पर कार्य 
करते है। 


इस प्रकार असन्तुलित औद्योगिक विकास के कारण देश मे आय विभाजन 
मे तथा विभिन्न क्षेत्रों के लोगो के रहन-सहन के सापेक्ष स्तर में अ्र्यधिक 
विषमताये पाई जाती है | विशेष रूप से, इसके कारण औद्योगिक क्षत्रों मे तथा 
पिछडे हुए क्षेत्रो की आय में अत्यधिक अरूमानताये पाई जाती है। १९५० मे, 
खान तथा फैक्ट्री के श्रमिकों की प्रति व्यक्ति आय ८४० ० प्रति वर्ष थी जब कि 
कृषि में लगे श्रमिकों की वापिक आय केवल २०० २० ही थी | तब से अब तक 
की स्थिति में विशेष परिवर्तेत नहीं हुआ है। यह असमानता और भी अधिक हो 
जाती है क्योकि कृषि तथा अक्षषि से सम्बन्धित वस्तुओं के सापेक्ष मूल्य में पर्याप्त 
अन्तर पाया जाता है और यह तथ्य भारत जैसे देश के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण 
है। १९३० के आस-पास कृषि-मृल्यों मे कमी औद्योगिक वस्तुओ के मूल्यों की 
अपेक्षाकृत अधिक तेजी से हुई थी जिससे उद्योगो मे लगी तथा गैर-उद्योगों मे 
लगी जनसख्या की सापेक्ष आय विशेष रूप से प्रभावित हुई थी । साथ ही, . 
युद्धकालीन मुद्रास्फीति के समय मे, पिछडे हुए क्षेत्रों के लोगो को अधिक कठिनाई 
का सामना करना पडा था क्योंकि उनको वास्तविक आय में अत्यधिक कमी आ गई 
थीं, जब कि औद्योगिक केन्द्रों मे इस कमी की पूति आय में वृद्धि के कारण हो 
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॥०ई थी जो कि युद्धकालीन उत्पादन से वृद्धि से बढे हुए रोजगार से उन्हे प्राप्त 
हो रही थी । 

उद्योगों के अत्यधिक केन्द्रित होने के कारण, बम्बई तथा कलकत्ता की 
जनसख्या में अत्यधिक तेजी के साथ वृद्धि हुई। इन दोनों नगरो की जनसख्या में 
१९३१ तथा १९५१ के मध्य ११८ तथा १२१ प्रतिशत की क्रमश बृद्धि हुई जब 
कि सम्पूर्ण तगरो में ७७ प्रतिशत की ही वृद्धि हुई। इन दोनो नगरों भे जनसख्या 
का घनत्व अत्यधिक है जिसके कारण आवास समस्या दिलद्व-पर-दिन गभीर होती 
जा रही है। “बहुत बडी सख्या में लोग गलियों मे रहते है। घनी बस्ती होने 
करे कारण उनका स्वास्थ्य खराब होता है, काम करने वालो की भौतिक तथा 
मानसिक क्षमता कम होती है और उनकी कार्यक्षमता घट जाती है ।” 

प्रमुख आवद्यकताएें. अभी हाल के वर्षो मे कुछ सैद्धान्तिक तथा टैवनालों- 
जिकल प्रगति के परिणामस्वरूप, भारतवर्ष मे उद्योगो के विकेन्द्रीयकरण को देश के 
औद्योगिक नियोजन मे उचित स्थान दिया जा रहा है। क्षेत्रीय आधार पर औद्योगिक 
उन्नति लाने के लिये विभिन्न उपाय किये जाने चाहिए । 

) देश के राजनीतिक विभाजन पर पुनः विचार किया जाना चाहिए 
जिससे कि पर्याप्त बडे आर्थिक क्षेत्र बन सके | प्रत्येक क्षेत्र को एक स्वतन्त्र आर्थिक 
इकाई माना जाय जो कि अपने साधनों के समुचित उपयोग के लिये समुचित 
क्षमता रखते हो । राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १६०६ के अन्तर्गत भारतवर्ष को 
पाँव क्षेत्रों में बॉँठा गया है--उत्तरी, केन्द्रीय, पूर्वी, दक्षिणी, तथा पश्चिमी । 
प्रत्येक क्षेत्र के लिये एक क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई है। क्षेत्रीय नियोजन 
परिषद की स्थापना करने की आवश्यकता है जो कि क्षेत्रीय आधार पर कार्य कर 
सके । योजना आयोग के साथ मिल कर ये परिषद कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर सकते 
है । नये उद्योगो की स्थापना के लिये आवश्यक घटकों का अध्ययन भी ये कर 
सकते है। इन परिषदों की स्थापनप क्षेत्रीय आधार पर होनी चाहिए तथा उस 
क्षेत्र मे आने वाले राज्यों के प्रतिनिधि इसमे होने चाहिए। इन परिषदो के कार्य 
की रूपरेखा निम्नलिखित हो सकती है । 

(अ) उन सभी घटको का विस्तृत अध्ययन करना जिससे क्षत्र विशेष मे 
सन्तुलित विकास हो सके। ऐसा करते समय सभी महत्वपूर्ण बातो पर विचार 
करना चाहिए, जैसे कच्चे माल का उपलब्ध होना, शक्ति, यातायात की मविधा, 
तथा बेरोजगार श्रमिक। तीनो प्रमुख औद्योगिक वर्गो--यथा भारी या प्रमुख 
हलके अथवा उपभोक्ता पदार्थ, लघुस्तरीय तथा कुटीर उद्योग धन्ध्े--की स्थ'्ञग् 
के सदर्भ में क्षेत्र की उन्नति के विषय में भी अध्ययन किया जाना चाहिए । 


२०० भारत की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था 


(ब) प्रत्येक क्षेत्र मे औद्योगिक उन्नति के विभिन्न मामलो को ध्यान में 
रखते हुए, नगर नियोजको के सहयोग से विस्तृत रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए 
जिससे आवास अथवा गृह, अस्पताल, स्कूल तथा पाक ग्रादि की पर्याप्त सुविधाये 
उपलब्ध हो सके । 

(स) समय-समय पर योजना आयोग को स्थानीय दशाओ तथा आवश्यक- 
ताओ के बारें मे अवगत करते रहना चाहिए। इस प्रकार योजना आयोग को 
विभिन्न क्षेत्रो की औद्योगिक परिस्थितियों तथा उसके विकास की सभावना के 
विषय में पूरी जानकारी तथा सूचना प्राप्त हो सकेगी । 


(द) प्रत्याशी उद्योगपतियों को विभिन्न क्षेत्रों मे उद्योगों के स्थान-निर्धारण 
के बारे मे विशेषज्ञों की सलाह तथा उचित सूचना देनी चाहिए । 


(य) प्रत्येक स्तर पर जनता से सक्रिय सहयोग लेने का प्रयत्न करना 
चाहिए । समय-समय पर जिला अथवा स्थानीय परिषद से उनके सहयोग के 
लिये तथा विभिन्न योजनाओ को कार्यान्वित करने के लिये परामर्श करते रहना 
चाहिए । 


इन क्षेत्रीय परिषदों को उद्योगो के स्थानीयकरण के सम्बन्ध मे राजनीतिक 
दबाव का भी सामता करना पड सकता है और ऐसी परिस्थिति मे ऐसा स्थान 
चुनने के लिग्रे बाध्य किया जा सकता है जो कि सम्पूर्ण राष्ट्र के सामाजिक तथा 
आर्थिक हितो के अनुरूप न हो। हाल मे, यह देखा गया है कि जब कभी 
सावेजनिक क्षंत्र मे किसी उद्योग की स्थापना के लिये निर्णय लिया गया तो उस 
दशा में विभिन्न राज्यों द्वारा अपने-अपने राज्य मे उसकी स्थापना के लिये दबाव 
डाला जाता है। ऐसी परिस्थितियों मे राजनीतिक दलो का दबाव ही स्थानीयकरण 
के लिये उत्तरदायी हो सकता है जो कि आथिक आवश्यकताओ के विरुद्ध सिद्ध 
ही सकता है । इस प्रकार के दबाव तथा व्यवहारों को कम करने के लिये प्रयास 
करना अति आवश्यक है। 


(२) उद्योगों के स्थानीयकरण के स्वरूप का क्षेत्रीय अध्ययन करके यह 
ज्ञात करना चाहिए कि प्रत्येक उद्योग के केन्द्रीयकरण की क्‍या प्रवृत्ति है। प्रोफेसर 
सारजेण्ट फ्लोरेस ने इस सम्बन्ध में एक उचित तकनीक बताया है । उन्होने 
'स्थानीयकरण के गृणाक' का विचार प्रतिपादित किया है जिसका प्रयोग उद्योगों 
का तीन भागों मे वर्गीकरण करने के लिये किया जा सकता है, यथा, उद्योग 
जिनका गुणांक उच्च, मध्य तथा न्यून हो । ये वर्गीकरण उन उद्योगों का पता 
लगाने मे सहायक हो सकता है जितको उद्योगो के विकेन्द्रीयकरण की नीति के 


औद्योगिक स्थान-निर्धारण २०१ 


अन्तर्गत विकेन्द्रित करना हो। उन उद्योगों की क्षेत्र विशेष मे केन्द्रीयकरण की 
प्रवृत्ति होती है जिनका गुणाक उच्च होता है। कुछ दशाओ में यह गुणाक उद्योगों 
के अल्प-विकसित होने के कारण भी उच्च हो सकता है जो कि उतके विकसित 
हो जाने पर कम भी हो सकता है। ऐसे उद्योग जिनका मध्य गरृणाक हो 
विकेन्द्रीयकरण के लिये उपयुक्त होते है। इस प्रकार हम यह कह सकते है कि 
इस प्रकार से किया गया वर्गीकरण अन्तक्षेत्रीयः समजन के लिये अत्यन्त उपयोगी 
सिद्ध हो सकता है। “जब तक कि विभिन्न क्षेत्रों मे उद्योग्रोे की असमान उन्नति 
है, तब तक सदेव उन उद्योगो के विनियोजन तथा पुनविनियोजन की आवश्यकता 
औद्योगिक रोजगार मे साम्य की स्थिति लाने के लिये होगी ।” औद्योगिक क्रियाओ 
के विभाजन मे क्षेत्रीय श्रसमानता को दूर करने के लिये स्थापित उद्योगो का 
उपयोग करने के अतिरिक्त सभावित उद्योगों के प्रत्येक क्षेत्र मे उन्नति करने पर 
भी विचार करना चाहिए । नए उद्योगो के विकसित करने का जितना अधिक 
अवसर होगा उतना ही अन्तक्षेत्रीय साम्य स्थापित करने का कार्य आसान 
होगा । 

(३) लघु तथा मध्यम-स्तरीय उद्योग भी अन्तक्षेत्रीय समायोजन के क्षेत्र 
में बडे-स्तर के उद्योगो के सहायक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते 
है । बडे-स्तर के उद्योग की अपेक्षाकृत अपनी प्रकृति के अनुसार वे प्रत्येक क्षेत्र मे 
फैलाये जा सकते है। विकेन्द्रीयकरण के लिये भी वे अधिक उपयुम्त' है। साथ 
ही यह ध्यान देना चाहिए कि जो लघु तथा मध्यम-स्तर के उद्योग दीघघें-जीवी हो 
उन्हे ही समूचित प्रोत्साहन दिया जाय । 

(४) चूंकि यातायात की सुविधा किसी भी उद्योग के स्थान-निर्धारण पर 
अपना समुचित प्रभाव डालती है अत यातायात की प्रणाली की वर्तमान सरचना 
मे तथा भाडे की नीति में उचित परिवर्तेव करके उद्योगों की स्थानीयकरण की 
प्रवृत्ति मे आवश्यक मोड लाया जा सकता है। आधुनिक सडक यातायात का प्रयोग 
क्षेत्रीय आधार पर सनन्‍्तुलित औद्योगिक विकास करने के लिये किया जा सकता 
है | अल्प-विकसित तथा पिछड़े क्षेत्रों मे यातायात के उचित, सुगम तथा सस्ते 
साधन का विकास करना अति आवश्यक है। “उन उपायो को जो कि यातायात 
प्रणाली के सच्यलन के लिये पूर्ण रूप से आ्थिक न हो, जैसे कि भाडा दर को 
कम करने के लिये सरकार के द्वारा उपदान का दिया जाना शअ्रथवा अलाभप्रद 
क्षेत्रो मे थातायात की सुविधा को बढाना, यातायात की नीति मे स्थान प्रदान 
करना, क्षेत्रीय नियोजन की सफलता के लिये आवश्यक है ।” साथ ही, विभिन्‍न 
प्रकार के यातायात के साधनों मे पर्याप्त समन्वय भी स्थापित होना चाहिए । 


२०२ भारत की श्रौद्योगिक अथ-व्यवस्था 


क्षमता के साथ उनके सचालन के लिये तथा उनके उचित प्रयोग के लिये प्रयत्न 
किया जाना आवश्यक है। 

(५) क्षेत्रीय विकास के लिये विद्युत शक्ति का पर्याप्त मात्रा में तथा 
सस्ते दर पर उपलब्ध होना भी अति आवश्यक है। क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था साधनों 
की सुरक्षा तथा विभिन्‍न प्रकार के एवं विकेन्द्रित उद्योगो की उन्नति के सिद्धान्त 
पर आधारित है। सुरक्षा का प्रारभ प्रवाहित जल से आरभ किया जाना चाहिए 
जो कि शक्ति के लिये शाश्वत तथा अक्षय साधन है । “विकेन्द्रित उद्योग के लिये 
काफी बडे ग्रामीण आधार की झ्रावश्यकता होती है और असख्य गाँव, बहु-केन्द्रित, 
लघू आकार वाले शहर, जो कि आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक तथा सास्क्ृतिक 
आवश्यकताओं का तथा साथ ही आधुनिक शहरी जीवन की अन्य सुविधाओं को 
प्रदान करता है, के लिये भ्रूण स्वरूप है।” औद्योगीकरण तथा विद्यत शक्ति पर 
अधिक जोर दिये जाने के कारण, उद्योगो मे शक्ति के उपभोग मे प्रचुर वृद्धि होने 
वी अत्यधिक सभावना है। १९५५ मे ४६,००० लाख यूनिट (पूर्ण उपभोग का 
६५७ प्रतिशत) का उद्योगों ने उपभोग किया तथा १९६० के अन्त तक 
औद्योगिक उपभोग १२०,००० लाख यूनिट (७२ प्रतिशत) तक बढ जाने की 
सभावना थी। शक्ति सम्बन्धी प्रायोजनाओ का विनियोजन एक सतत प्रक्रिप्ना है 
और इसे दीघंकालीन उद्देश्यों पर आधारित होना चाहिए। प्रथम योजना बनाते 
समय, अतिरिक्त शक्ति-क्षमता के लिये १५ वर्ष का लक्ष्य ७० लाख किलाबॉट 
रखा गया था। उद्योगो, छोटे शहरो तथा म्रामीण क्षेत्रों द्वारा माँग में वृद्धि होते 
जाने के कारण, इस लक्ष्य को बढा कर १५० लाख किलोवॉट कर दिया गया था। 
“इस प्रकार की वस्तुओ की प्रकृति के कारण, इस प्रकार के लक्ष्य को अलोचपूर्ण 
नहीं माता जा सकता, समय-समय पर इसमे समायोजन करना आवश्यक है 
जिससे कि औद्योगिक कार्यक्रम के क्षेत्र मे, औद्योगिक इकाइयों के स्थान-निर्धारण 
से, तथा उपभोग के स्वरूप एवं वृद्धि मे हुए परिवर्तत पर भी ध्यान दिया जा 
सके ।” 

(६) विभिन्‍न उद्योगों द्वारा प्रदर्शित प्रवृत्तियो का सावधानी के साथ 
विश्लेषण किया जाना चाहिए तथा प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे कि उद्योगों 
का और अच्छा क्षेत्रीय विभाजन हो सके । भारतीय उद्योगो की स्थानीयकरण 
सम्बन्धी प्रवृत्तियों पर शोध अध्ययन द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि वस्त्र (सूती, 
ऊनी तथा रेशमी), साबुन, दियासलाई तथा सीमेण्ट उद्योगो मे उनके पिकास के 
साञ्-साथ अत्तयूद्ध वर्षो (१९१८-३९) में निश्चित विकेन्द्रीयकरण हुआ है। 
चसड़ा, कागज, शीशा, तथा रसायनिक उद्योगों में भी यही' प्रवृत्ति पाई गई है । 
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चीनी उद्योग मे--जो कि अधिकाश उत्तर प्रदेश तथा बिहार मे केन्द्रित थी--भी 
दूसरे राज्यो मे सिचाई की सुविधा में वृद्धि के साथ हटने की प्रवृत्ति दिखाई दी है । 
जूट उद्योग मे भी, जो कि बगाल मे अत्यधिक केन्द्रित है, विकेन्रीयकरण हुआ 
है क्योकि कुछ मिले इधर उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश मे भी स्थानीय 
बाजार की आवश्यकताओ की पूर्ति के लिये स्थापित की गई है क्योकि यहाँ के 
चीनी उद्योग, आटा की मिलो तथा सीमेण्ट उद्योग को पैकिंग के लिये उन वस्तुओं। 
की आवश्यकता होती है । + 


अत यह तथ्य उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय विकास को केन्द्रीय नियोजन के 
उद्देश्यो से किसी भी प्रकार से परस्पर-विरोधी नहीं समझा जाना चाहिये। वास्त- 
विकता तो यह है कि यह राष्ट्रीय स्तर पर सन्तुलित औद्योगिक विकास का प्रमुख 
आधार है क्षेत्रीय परिषद जैसी सस्था देश भर मे नियोजन को प्रोत्साहित करेगी 
तथा उसके उत्तरदायित्व को फैलायेगी । इस प्रकार यह लोगो के गुणो का पूर्ण 
उपयोग करने मे समर्थ होगी। इससे उचित औद्योगिक विभाजन तथा सम्पूर्ण 
आर्थिक विकास सभव हो सकेगा । 


अभिनव अध्ययन (76०८४६४ 5(ए०7८४) क्षेत्रीय दष्टिकोण से औद्योगिक 
स्वरूप का अध्ययन" यह बताता है कि पश्चिमी क्षेत्र को, जिसमे महाराष्ट्र तथा 
गुजरात राज्य सम्मिलित है, सर्वोच्च स्थान प्राप्त है तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र सबसे 
नीचे है। यह क्षेत्र औद्योगिक दृष्टिकोण से एकदम पिछडा हुआ है और भविष्य 
में भी यहाँ औद्योगिक उन्नति की सभावनाये अत्यन्त कम है। फिर भी, पजाब की 
स्थिति बिल्कुल भिन्न है। यहाँ पर उन्नतिशील लघु उद्योगों की सख्या अत्यधिक है 
जिन्हें बडे-स्तर के उद्योगो का विश्लेषण करते समय सम्मिलित नहीं किया 
जाता है । 

यह ध्यान देने योग्य है कि विनियोजित पूँजी के प्रतिशत में मध्य प्रदेश 
(६% ) तथा उडीसा (७७%) का अश पर्याप्त है परन्तु श्रमिको को प्राप्त 
रोजगार के दृष्टिकोण से उनका भाग (क्रमश ३६५० एवं १६%) महत्वहीन 
सा है। इसका कारण दोनो ही राज्यो मे इस्पात के कारखानो का स्थापित होना है। 
इन प्लाण्टो मे अधिक पूँजी लगी है परन्तु अनुपातत वह उतना रोजगार नही प्रदान 
करते है। पश्चिमी बगाल सारे भारतवर्ष मे सबसे अधिक उन्नत राज्य है और 
महाराष्ट्र का नम्बर उसके बाद आता है। यह ध्यान देने योग्य है कि पश्चिमी 
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बगाल मे अधिकाश पूँजी थोडे से बड़ी औद्योगिक इकाइयो में लगी हुई है जब कि 
महाराष्ट्र मे इनमे लगी पँजी का अधिक समान वितरण है और अधिक सख्या 
मे बडी औद्योगिक इकाइयो मे लगी हुई है। साथ ही यह अनेक प्रकार के उद्योगों 
में भी है। समाज के आथिक तथा सामाजिक हित के दृष्टिकोण से इसी प्रकार 
का विकास आवश्यक है । 

देश के विभिन्न क्षेत्रों मे पिछडेपन की मात्रा को नापने के लिये जो ऑकडे 
उपलब्ध है वे राज्यों की राजनीतिक सीमाओ से सम्बद्ध है । यह भुला दिया जाता 
है कि सबसे अधिक उन्नत राज्यों मे भी पिछडे हुए क्षेत्र उपस्थित है। जी० डी० 
सोमानी ने इस समस्या को अध्ययन करने का प्रयास? किया है। उन्होने 
यह पता लगाया कि पाँच राज्यों मे--बिहार, उत्तर प्रदेश, उडीसा, मध्य प्रदेश, 
तथा राजस्थान---४० प्रतिशत से अधिक जनसख्या पिछड़े हुए क्षेत्रो में है। साथ 
ही, इन राज्यो में कुछ 'सीमावर्ती जिले' भी है जिनकी समस्याये वर्तमान सदर्भ 
मे और भी महत्वपूर्ण है। उचित सरकारी नीति तथा कार्य के माध्यम से उनके 
विकास के लिये उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए । 


१९६८ मे योजना आयोग ने एक कार्यकारिणी दल की स्थापना की जो 
7070० ९००८! के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य उन वास्तविक 
कसौटियों का पता लगाना था जिनसे पिछड़े क्षेत्रों के बारे भे जाना जा सके । 
इस पैनल ने कुछ कसौटियो के बारे में सिफारिश की है जिनके माध्यम से औद्योगिक 
दृष्टिकोण से पिछडे राज्यों का पता लगाया जा सके, यथा, (अ) प्रति व्यक्ति भ्राय, 
(ब) उद्योग एवं खान से प्रति व्यक्ति आय, (स) पजीकृत फैक्टरी में श्रमिको की 
सख्या । इस पैनल की सिफारिशों के अनुसार आन्श्र प्रदेश, बिहार, उडीसा, उत्तर 
प्रदेश तथा राजस्थान औद्योगिक दृष्टिकोण से पिछुडे राज्य है। इसने इस बात 
पर बल दिया है कि औद्योगिक उपक्रमो की स्थापना करते समय क्षेत्रीय. विकास 
पर अधिकाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए । 

इन पिछडे राज्यों का औद्योगिक विकास तब॒ तक सभव नहीं जब तक 
कि निजी एवं सार्वजनिक दोनो ही क्षेत्र मिल-जुल कर नवीन उद्यमियों को 
प्रशिक्षित एवं प्रोत्साहित नहीं करते । निजी उद्यमियों को पर्याप्त प्रोत्साहन 
दिया जाना चाहिए जिससे कि वे इन पिछडे राज्यों में नवीन औद्योगिक उपक्रमो 
की स्थापना करने के लिये प्रोत्साहित हो सके। हाल में ही, एकाधिकार एवं 
प्रतिबन्धक व्यापार व्यवहार अधिनियम (7४०४०7०४०४ #॥त रि६४८४०४९८ 
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गप॥806 77०»८४०८०८४ 4०६) पारित किया गया है जिसके कारण यह सभव हो 
सकता है कि इन पिछड़े क्षेत्रो का आवश्यक विकास न हो पाये क्योंकि 
इस अधिनियम के शअन्तर्गत बड़े-बडे उपक्रम अपना विस्तार निश्चित सीमा से 
आगे नही कर सकते हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार को पर्याप्त अधि- 
कार प्रदान किया गया है जिससे वह किसी भी उपक्रम को अपने आकार को 
निश्चित सीमा से श्रागे बढाने से रोक सकती है । इसका इत पिछड़े राज्यो के 
विकास पर विपरीत प्रभाव पड सकता है। 


अध्याय १३ 


राज्य तथा श्रीद्योगिक स्थान-निर्धारण 


; 


औद्योगिक स्थान-निर्धारण का नियमन अभ्रोद्योगिक आयोजन की आधार-शिला 
है। व्यक्तिगत निजी हिंत तथा सामाजिक हित मे प्राय परस्पर विरोध सा 
पाया जाता है और इसीलिये इस दिशा में सरकार द्वारा हस्तक्षेप तथा नियमन 
न्‍्यायसगत है। कुछ लोगो का विचार है कि “कुल मिला कर व्यक्तिगत चुनाव 
उद्योग को उत्त स्थान पर रखता है जहाँ व्यक्ति ने उसे आयिक दृष्टिकोण से 
सर्वाधिक लाभप्रद पाया ।” परन्तु ऐसा तक॑ देते समय यह भूला दिया जाता है 
कि व्यक्ति विशेष के लिये जो आर्थिक है वही राष्ट के लिये भी आर्थिक हो यह 
आवश्यक नही है। यज्यपि उपलब्ध वित्त के अनुसार व्यक्ति अपना निर्णय यथा- 
सभव सर्वोचित ढग से ही लेता है फिर भी उसके पास सभी आवश्यक आकडे 
नही होते और न ही वह उन घटव्गोे पर नियत्रण रख सकता है जो स्थानीयकरण 
के अनृकूलतम स्वरूप में परिवर्तत लाते है। साथ ही पूर्ण प्रतिस्पर्द्धा व्यवहार- 
जगत में नहीं पाई जाती है जिस पर इतना विश्वास रखा जाता है और इस 
प्रकार उसके द्वारा स्वयमेव समायोजन भी नही हो पाता । 


भारतवर्ष में स्थान-निर्धारण से सम्बन्धित पर्याप्त आकड़े तथा सूचनाओं 
के न मिलने के कारण तथा ऐसी निजी सस्थाओ की कमी, जो कि इस विषय पर 
अपनी विशेषज्ञों की राय दे सके, के कारण उद्यमियों को इस सम्बन्ध मे विशेष 
रूप से कठिनाइयो का सामना करना पडता है। ऐसी परिस्थितियों में भारतवर्ष 
में व्यक्ति-विशेष द्वारा स्थात का चुनाव पाश्चात्य देशो की अपेक्षाकृत अधिक दोष- 
पूर्ण होता है। साथ ही औद्योगिक दृष्टिकोण से भारत जैसे अल्प-विकसित देश मे 
सरकार के लिये औद्योगिक क्रियाओ के वज्ञानिक विभाजन का निर्णय लेने के 
लिये अधिक विस्तृत क्षेत्र उपलब्ध है। यह कहना उचित नहीं है कि उद्योगो के 
समृचित विभाजन हेतु ऐच्छिक साधन ही अधिक लाभप्रद सिद्ध हो सकते है । 
ऐच्छिक प्रयास उद्योगों से सन्‍्तुलित विकास के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपयप्ति हो 
सकते है क्योकि निजी उद्यमी कभी भी सामान्य स्वरूप के विषय से नही सोचते है 
अपितु वे तो किसी स्थान विशेष से होने वाले लाभ पर ही विशेष ध्यान देते है। 
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साथ ही, देश का आकार जितना ही बडा होगा उतना ही उद्योगो के असन्तुलित 
विकास के होने की सभावना अधिक होगी। अत भारतवर्ष में जैसी विशिष्ट 
परिस्थितियाँ है उनके अन्तर्गत सरकार को औद्योगिक स्थानीयकरण पर पर्याप्त 
नियन्त्रण रखना अत्यन्त आवश्यक है। 


नियन्त्रण फे उपाय न 


सरकार द्वारा औद्योगिक स्थानीयकरण के नियमन के प_म्बन्ध मे नीति के 
अन्तगंत दोनो प्रकार के उपाय होने चाहिये, यथा (१) कुछ क्षेत्रों मे उद्योगो की 
स्थापना के लिये प्रोत्साहित करना, तथा (२) दूसरे क्षेत्रों मे उनके विकास को 
रोकना | प्रथम वर्ग मे आने वाले उपाय व्यावहारिक है तथा दूसरे वर्ग मे निषे- 
धात्मक है । व्यावहारिक उपाय निषेधात्मक उपायो की अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी 
है। अनुभव यह बताता है कि प्रतिबन्धो का प्रभाव कम होता है। 


व्यावधारिक उपाय सरकार द्वारा इस दिशा मे प्रोत्साहन कई प्रकार से 
दिया जा सकता है निश्चित क्षेत्रो मे सार्वजनिक उपयोगी सेवाओ को प्रदान करना, 
चुने हुए औद्योगिक क्षेत्रों मे सामाजिक सुविधाओं को प्रदान करना, सभावी उद्य- 
भियो को उपदान प्रदान करना, सस्ती तथा पर्याप्त वित्त की व्यवस्था करना, स्टोर 
क्रय करने की नीति तथा औद्योगिक बस्तियो का निर्माण करना आदि । इन प्रोत्सा 
हनो को विभिन्न प्रकार से दिया जा सकता है, परन्तु ऐसा करते समय प्रत्येक क्षेत्र 
की स्थानीय परिस्थितियों को तथा उनके द्वारा चुने गये श्रौद्योगिक उपक्रमो पर भी 
विशेष ध्यान देना होगा । इन प्रोत्साहनो का विस्तारपूर्वक अध्ययल किया जा 
सकता है। 

(क) सार्वजनिक उपयोगी सेवाओ की जैसे यातायात, भूमि विकास, जल 
तथा विद्युत, स्थापना करने का उद्देश्य कुछ क्षेत्रों मे वहाँ की कमियो को दूर करना 
है जहाँ पर उद्योगो की स्थापना करना अन्यथा उपयुक्त हो | इन सुविधाओं के प्रदान 
करने के साथ ही उनका' पर्याप्त प्रचार होना चाहिए तथा समुचित क्षेत्र तथा वहाँ 
पर उपलब्ध सुविधाये एवं सेवाओ के विषय मे सूचनाओं को एकत्र करने तथा प्रचार 
करने के लिये भी उचित प्रयास करना चाहिए । 


(ख) सरकार कुछ क्षेत्रो का विकास वहाँ पर सामाजिक तथा आर्थिक 
सुविधाओं को, जैसे मनोरजन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य आदि प्रदान करके भी कर 
सकती है। महत्वपूर्ण तगरो के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर इन सुविधाओ के उपलब्ध 
न होने का भी इस पर प्रभाव पडता है और प्राय. उद्योगपति उद्योग की स्थापना 
करते समय इन बातो पर भी विशेष ध्यान देते है। वहाँ पर कुछ सहायक आर्थिक 
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सुविधाये भी उपलब्ध होनी चाहिए जैसे वे सस्थाये हो जो श्रमिको को तकनीकी 
ज्ञान दे सके, स्थानीय उद्योगो के लिये बाजार का उचित सगठव हो, आदि। 


(ग) सरकार द्वारा दिया जाने वाला उपदान (50४09) प्रत्यक्ष तथा 
अप्रत्यक्ष दोनो प्रकार का हो सकता है । प्रत्यक्ष उपदाव सामान्यतया नहीं दिया 
जाना चाहिए । इसे तभी दिया जाना चाहिए जब कि यह निश्चित हो कि बिना 
इस प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान किए हुए उद्योगो का विकास सभव नही है। 
अप्रत्यक्ष उपदान कुछ! सेवाओ की लागत को कम करने के लिये अथवा प्रतिकूल 
घटको के प्रभाव को कम करने के दृष्टिकोण से दिया जा सकता है । 

(घ) निश्चित स्थानों में उद्योगो के विकास हेतु रिआयती दर पर ब्याज 
लेकर ऋण प्रदान किया जाना चाहिए। उन क्षेत्रों में बेक तथा अन्य वित्तीय 
सुविधाओं की व्यवस्था भी करनी चाहिए। सरकार आय तथा अन्य स्थानीय करो 
में विभेद करके भी सहायता कर सकती है। 

(ड ) सरकार को उन क्षेत्रों के उद्योगो को यह आश्वासन देना चाहिए कि 
वह उनके उत्पादनों का क्रम करेगी । या तो सरकार अपने विभागो के लिये उन 
वस्तुओ का क्रम कर सकती है या उनके लिये बाजार का संगठन करने मे भी 
सहायता दे सकती है । राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (१४७7५ ) यह कार्य कुछ 
लघु उद्योगों के लिये करती है और विदेशों से भी इनके लिये आडडर प्राप्त करते में 
सहायता प्रदान करती है । 

(च) औद्योगिक बस्तियो ([76प5४7७7 डओैडा॥758) का विचार चुने हुए 
क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिये इंगलैड से लिया गया है। इन बस्तियो के 
लिये औद्योगिक विकास हेतु सभावी बडे क्षेत्रों को चुना जाता है और वहाँ पर 
फैक्ट्री के लिये स्थान, भवन, तथा अन्य सुविवाये रिआयती दर पर सभावी उपक्रमों 
के लिये प्रदान की जाती है। उद्यमियों को इनके कारण दो विशेष' समस्याओ से छुट- 
कारा मिल जाता है, यथा उद्योगों के लिये प्रारंभिक अनुमधान, तथा फेक्ट्री भवन 
आदि के लिये बहुत बडी मात्रा मे विनियोग की समस्या। देश मे विस्तृत क्षेत्रों मे 
उद्योगी के विभाजन की दशा मे ये बस्तियाँ महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। 

निंधात्मक उपाय. ऐसे उपाय परिणाम के दृष्कोण से ही कम प्रभावशाली 
नही होते अपितु इन्हें व्यवहार मे कार्यान्वित करने मे भी अनेक कठिनाइयो का सामना 
करना पड़ता है। साथ ही किसी भी क्षेत्र को यदि प्रोत्साहन दिया जाता है तो दूसरे 
स्थान के लिये वही प्रतिकल सिद्ध हो सकता है। राज्य को ऐसे उपायो पर अधिक 
दिश्वास नही रखना चाहिए । किसी भी क्षेत्र में उद्योगों के अत्यधिक केन्द्रीयकरण 
को रोकने के लिये सरकार स्थातीय दरो या करो को बढा सकती है। कुछ क्षेत्रों 
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में नई इकाइयो के हित मे स्थापित उद्योगों पर कर लगाया जाँ सकता है। यदि 
सरकार यह समझती है कि किसी क्षेत्र मे और औद्योगीकरण होना देश के हित 
में नही है तो उस दशा मे पूर्णरूपेण निषेध भी लगाया जा सकता है। विभिन्न क्षेत्रो 
में औद्योगिक क्रियाओ का सन्तुलित विभाजन औद्योगिक लाइसेसिग के माध्यम से 
भी सभव है । देश को स्वतन्त्र क्षेत्र, निषिद्ध क्षेत्र, तथा तट्टस्थ क्षत्र मे 
बॉँटा जा सकता है और प्रत्येक क्षेत्र में नियत्रण की मात्रा अलग-अलग होंगी । 
उद्यमियों के चुनाव का विरोध तब तक नही करना चाहिए भैजब तक कि राप्ट्रीय 
नीति के सामाजिक तथा आथिक उद्देश्यों के वह विरुद्ध न हो । नियत्रण की 
प्रणाली को सक्षम होते हुए भी लोचपूर्ण होना चाहिए। 

१९५६ के औद्योगिक नीति प्रस्ताव मे इस बात पर बल दिया गया है कि 
विभिन्न क्षेत्रों में विकास के स्तर की असमानता को धीरे-घीरे कम करना चाहिए । 
“प्रत्येक क्षेत्र मे औद्योगिक एवं कृषि अर्थव्यवस्था का सन्तुलित एवं समन्वित विकास 
करके ही सम्पूर्ण देश मे उच्चतर रहन-सहन का स्तर प्राप्त किया जा सकता है।” 
प्रस्ताव मे औद्योगिक बस्तियों की स्थापना पर भी बल दिया गया है जो कि औद्योगिक 
क्रियाओं के विकेन्द्रीयकरण मे सहायक हो सकती है। 

सन्‍्तुलित क्षेत्रीय विफास के लिये निम्नलिखित प्रमुख उपाय अपनाये जा 
सकते है . 

(१) उन क्षेत्रों मे सुविधाओं का जैसे, शक्ति, जल की पूर्ति, यातायात 
तथा सचार व्यवस्था, आदि, प्रदान करना जो औद्योगिक दृष्टिकोण 
से पिछडे हो और जहाँ अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने की अधिक 
सभावना हो, 

(२) ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के विस्तार के हेतु कार्यक्रमों को बनाना, 

(३) नये उद्योगो की स्थापना मे, देश के विभिन्न भागो में सन्तुलित 
अर्थव्यवस्था के विकास की आवश्यकता पर विचार करना, चाहे वह 
सावेजनिक या निजी उद्योग हों । 


उपर्युक्त उपायो के अतिरिक्त, सरकार ने यह निर्धारित किया कि देश के 
विभिन्न भागो में श्रमिको को गतिशीलता प्रदान करने के लिये प्रयास किया जाना 
चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया कि क्षेत्रीय असमानता की समस्या का सतत 
अध्ययन किया जाना चाहिए तथा क्षेत्रीय विकास के लिये उचित उपायो का पता 
लगाना चाहिए । प्राय तुलनात्मक लागतो की हानियाँ मुख्य रूप से विकास की 
कृमियो को ही इगित करती है। इस ओर ध्यान देने पर प्रारभिक कठिनाइया धीरे- 
भ१४ 
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धीरे समाप्त हो जायेगी । इस दृष्टिकोण से उद्योगो का विकेन्द्रीयकरण आवश्यक 
है । अतएवं यह प्रस्तावित किया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र मे उद्योग की स्थापना के 
लिये तथा निजी क्षेत्र मे नयी औद्योगिक इकाइयो के लिये लाइसेसिंग नीति का 
अशासन करने के लिये भी इन बातो पर ध्यान दिया जाय। अनेक महत्वपूर्ण औद्यो- 
गिक प्रायोजनाओ को, जैसे भिलाई तथा रूरकेला मे इस्पात का प्लाण्ट तथा भोपाल मे 
भारी विद्युत प्लाण्ट "दि, उन्ही क्षेत्रों मे स्थापित किया गया हैजो अब तक पिछड़े 
हुए थे, यद्यपि उनकी स्थापना विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन के आधार पर ही निश्चित 
की गई थी । 

यह भी विचार किया गया कि यद्यपि प्रमुख पूँजीगत तथा उत्पादक पदार्थ के 
उद्योगों के सम्बन्ध मे कच्चे माल का पास ही उपलब्ध होना तथा अन्य आ्िक 
घटको पर विचार करना आवश्यक है, तथापि अनेक प्रकार के ऐसे उपभोक्ता पदार्थ 
के उद्योग है जिनका विकास क्षेत्रीय आधार पर किया जा सकता है। उदाहरण के 
लिये, हल्की इजीनियरिंग उद्योगो की दशा मे, द्वितीय योजना के अन्तर्गत उन उद्योगो 
के विकेन्द्रीयकरण के लिये प्रमुख उपाय यह अपनाया गया कि इस्पात को सभी रेलवे- 
केन्द्रो पर एक ही मूल्य पर बेचा जाय। नयी इकाइयो की लाइसेसिंग के सम्बन्ध मे 
अपनाई गई नीति के द्वारा तथा उपकरणों के आयात के लिये वैदेशिक विनिमय 
की सुविधा प्रदान करने के कारण ही दक्षिणी क्षेत्र मे चीनी उद्योग का विकास हुआ। 
उसी प्रकार, कुछ नए क्षेत्रों मे सूती मिलो की स्थापना के लिये प्रोत्साहन दिया 
गया है । 

नवीन प्रक्रियाओं के विकास से तथा नए कच्चा माल का प्रयोग करके भी 
कुछ सीमा तक उद्योगों का प्रसार किया जा सकता है। उदाहरण के लिये, कागज 
के लिये कच्चे माल के रूप मे खोई (998988०) का प्रयोग आरभ किया है, 
और इस प्रकार कुछ समय के बाद कागज की फैक्ट्री की स्थापना गन्ना उत्पादन 
करने वाले क्षेत्रों मे हो सकती है। उत्तर प्रदेश में एक सश्लिष्ट रबर प्लाण्ट की 
स्थापना अल्कोहल के आधार पर की गई है जिसका प्रयोग पहले केवल एक सीमित 
मात्रा मे पेट्रोल मे मिलाने के लिये ही किया जाता था । नीची शाफ्ट की धमन- 
भद्‌टी मे कच्चे लोहे का उत्पादन बढने से यह सभावना है कि लघ इकाइयों द्वारा 
कच्चे लोहे का उत्पादन देश के उत भागो में हो सकता है जहाँ निम्न श्रेणी का 
कोयला उपलब्ध होता है। अल्प-विकसित क्षेत्रों मे औद्योगिक बस्तियो की स्थापना 
भी उद्योगों के क्षेत्रीय विकास मैं सहायक होगी । 

” चतुर्थ योजना (१९६९-७४) सें नौति. योजना आयोग ने चतुर्थ योजना की 

रूपरेखा मे तृतीय योजना के विकास के विषय मे वर्णन करते हुए यह अवलोकन 
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किया कि कुछ सीमा तक उद्योगों का विकेनद्रीयकरण तो हुआ है परन्तु अभी भी 
इस दिशा मे और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक क्षेत्र में 
अनेक प्रायोजनाओ की, जैसे, हरिद्वार मे तथा रामचन्द्रपुरम में भारी विद्युत 
प्रोजेक्ट, एवं कोटा मे इन्स्ट्रमेण्ट प्रोजेक्ट, उत क्षेत्रों मे स्थापित किया गया जो 
पहले आ्ौद्योगिक दृष्टिकोण से पिछडे हुए थे। अनेक राज्य सरकारो ने औद्योगिक क्षेत्रों 
की स्थापना के लिये आवश्यक प्रयास किया और उन स्थानों पर प्रमुख सुविधाये 
प्रदान की जिससे कि अधिकाधिक क्षेत्रों में औद्योगिक विकृस सभव हो सके | 
नवीन योजनाओ को कार्यान्वित करने के लिये राज्य औद्योगिक विकास निग्रमो की 
स्थापना भी को। उद्योगो का विकेन्द्रीकररण करने के लिये ऐसे भी उपाय 
अपनाये गये जैसे कि पजी लाभ कर से मुक्त करना जिससे कि बडें-बडे नागरिक 
केन्द्रों से हट कर उद्योग अन्य स्थानों पर स्थापित किये जा सके । 


चतुर्थ योजना मे उद्योगों के विकेन्द्रीयकरण पर विचार करते हुए, योजना 
आयोग ने इसकी आवश्यकता पर विशेष बल दिया। “गैर-कृषि रोजगार की 
आवश्यकता इतनी अधिक है और सारे देश मे इतनी फैली हुई है कि भारतवर्ष 
के संदर्भ मे विकास का अधिकाधिक विकेन्द्रीयकरण अति आवश्यक है। सकुचित 
एवं तात्कालिक आश्िक दृष्टिकोण से भी विकेन्द्रित विकास से समाज को लाभ 
होता है।' इस बात पर भी बल दिया कि बडे नगरो एवं औद्योगिक क्षेत्रों मे प्राय 
आवश्यक साधनो को जुटाने की लागत छोटे नगरो एवं ग्रामीण क्षेत्रों मे विकास 
की अपेक्षाकृत अधिक होती है । 


पिछड़े क्षेत्रों भे उद्योगों के विकास के लिये अनेक उपायो के अपनाये जाने 
का प्रस्ताव रखा गया है । योजना आयोग का विचार है कि विकसित क्षेत्रों में 
उद्योगो की स्थापना के लिये सभी आवश्यक तत्व एव साधन इतनी बहुलता से 
उपलब्ध है कि इन पिछड़े क्षेत्रों मे उद्योगो की स्थापना करने के लिये केन्द्रीय, 
राज्य एवं स्थानीय स्तर पर समन्वित रूप से प्रयास किये जाने की परम आवश्य- 
कता है। यह समस्या इतती व्यापक है कि चतुर्थ योजना मे तो इस दिशा में 
केवल प्रारभ किये जाने की ही सभावना है । यह सच है कि यदि उचित एवं 
आवश्यक नीति को कार्यान्वित करने का प्रयास किया जाय तो कुछ अवधि के 
अन्दर ही असन्तुलन को सुधारा जा सकता है। पिछडे क्षेत्रों का पता लगाने के 
लिये कसौटियो के विषय मे तथा उन क्षेत्रों मे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये 
कार्य-सम्बन्धी, प्राशल्किक तथा वित्तीय उपायो के विषय मे आवश्यक विचार किये 
जा रहे है। राज्य सरकारों को इसके लिये महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी और 
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आवश्यक इन्क्रास्ट्रक्चर की सुविधा प्रदान करनी होगी जिससे कि इन पिछड़े क्षेत्रों 
में उद्योगों की स्थापना हो सके। औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करके प्रारभ तो 
कर दिया गया है परन्तु चतुर्थ योजना मे इसके लिये और अधिक वित्तीय व्यवस्था 
करनी होगी । 

दूसरी महत्वपूर्ण बात जो ध्यान देने योग्य है वह बडे-बडे नगरो एवं औद्यो- 
गिक क्षेत्रों 3 और अधिक केन्द्रीयकरण को रोकना है । इन बडे केन्द्रों को सेवा 
प्रदान करने की साम्राजिक एवं आथिक लागत अ्रत्यधिक है। इन केन्द्रों मे उद्योगों 


के केन्रीयकरण को रोकने के लिये आवश्यक उपायो पर भी विचार किया जा 
रहा है। 


अध्याय १४ 


2 जा 
पँ जी बाजार 

पूंजी बाजार का सम्बन्ध दीर्धकालीन वित्त से है। व्यापक अर्थो में इस 
का तात्पर्य उन सभी ख्रोतो से है जिनके माध्यम से औद्योगिक तथा व्यापारिक 
उपक्रमो को तथा सार्वजनिक अधिकारियों को जनसमुदाय की बचत उपलब्ध हो 
पाती है । इसका सम्बन्ध उन निजी बचत, व्यक्तिगत तथा निगमगत दोनो, से है 
जिन्हे नये पूंजी निर्गेग तथा सरकारी तथा अद्धंसरकारी सस्थाओं द्वारा नये सावे- 
जनिक ऋण के माध्यम से विनियोग मे परिवर्तित कर दिया जाता है। पूँजी बाजार 
में माँग कृषि, उद्योग, व्यापार तथा सरकार द्वारा होती है तथा पूर्ति व्यक्तिगत 
या निगमगत बचत, सस्थागत विनियोकक्‍्ताओ तथा सरकार द्वारा की जाती है। 
बचत करने वाली ससस्‍्थाये, जैसे बचत-बैक, विनियोग न्यास, अथवा विनियोग 
कम्पनी, विशिष्ट वित्तीय निगम तथा स्टाक एक्सचेज आदि, पूँजी बाजार के 
महत्वपूर्ण अग है । 

एक आदर्श पूँजी बाजार वह है जहाँ वित्त को उद्योग की आवश्यकताओ 
की पूर्ति के लिये प्रयोग में लाया जाता है। किसी भी ऐसे प्रस्ताव के लिये यह 
समुचित दर पर प्राप्त होता है जो इतना प्रतिफल दे सके जिससे कि उधार लेना 
अनुपयोगी न सिद्ध हो। सक्षम पूँजी बाजार आथिक विकास के लिये अत्यन्त 
आवश्यक है और किसी भी देश में पूँणी बाजार का विकास बचत की उपलब्धत,, 
माध्यमिक सस्थाओ का उचित सगठन जो कि विनियोक्‍ता तथा व्यापारियों को 
पारस्परिक हित मे साथ ला सके तथा विनियागों के नियमन आदि पर निर्भर है। 
उत्पादव तथा वितरण हेतु कम्पनी-सगठन की वृद्धि के साथ ही साथ पूँजी बाजार 
की महत्ता विनियोक्‍्ता तथा उद्यमी के मध्य सामजस्य स्थापित करने के लिये 
अत्यन्त अधिक बढती जा रही है । “पूँजी बाजार का कार्य पूंजी पर प्रभुत्व की घारा 
को अधिकतम उत्पादन की सीमा की आर ले जाना है । ऐसा करके यह साधनों 
को उन लोगो के हाथ में जाने पर नियत्रण में सहायता करता है जो कि उन्हें 
अधिकतम क्षमता के साथ प्रयोग मे ला सके और इस प्रकार उत्पादन क्षमता 
को बढ़ा कर राष्ट्रीय आय को बढा सके ।** 
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पूंजी बाजार तथा मुद्रा बाजार मे अन्तर है । मुद्रा बाजार का, सकीर्ण 
अर्थों मे, सम्बन्ध तरल तथा चालू शेषों से तथा उनका व्यापार तथा उद्योग मे अधि- 
कोषण प्रणाली के माध्यम से अल्प-कालीन उपयोग से है। परन्तु व्यापक अर्थो 
मे, मुद्रा बाजार का उन प्रक्रियाओं से भी सम्बन्ध है जिनके माध्यम से दीर्घकालीन 
पूँजी की सुविधा प्राप्त होती है। वास्तव मे, पँजी बाजार तथा मुद्रा बाजार आपस 
मे अन्तसंम्बन्धित है। मुद्रा बाजार मे ब्याज की दर मे सापेक्ष वृद्धि से पूँणी बाजार 
में माँग में वृद्धि हो सकती है और पूंजी बाजार मे ब्याज की दर मे सापेक्ष वद्धि 
होने से मुद्रा बाजार में मॉग मे वृद्धि होगी । 

भारतवष्ष मे पूँजी बाजार को दो वर्गो मे बॉटा जा सकता है, यथा, सगठित 
तथा असगठित । पूंजी वाजार के सगठित क्षेत्र मे दीर्घकालीन पूँजी के लिये मॉग 
कम्पनी से, सरकारी तथा अद्धंसरकारी सस्थाओ द्वारा होती है जिन्हे विभिन्न विका- 
सात्मक क्रियाओ्रो के लिये धन की आवश्यकता होती है। पूजी की पूर्ति के त्रोत 
व्यक्तिगत विनियोक्‍ता, सस्थागत विनियोक्ता जैसे बैक, विनियोग न्यास, जीवन- 
बीमा कम्पनियाँ, वित्तीय नियम, सरकार तथा सस्थागत वित्तीय एजेसी आदि है। 
भारतवर्ष मे पूंजी बाजार का सगठित क्षेत्र भी श्रभी हाल तक अल्प-विकसित 
था । इसके निम्नलिखित प्रमुख कारण थे (१) कृषि मे, जो कि प्रमुख 
व्यवसाय है, प्रतिभूतियों को चालू नहीं किया जाता था, (२) प्रतिभूतियों के 
बाजार का विकास नही हो पाया था क्योकि वैदेशिक व्यापारिक उद्यमियों के 
द्वारा ही भूतकाल मे अधिकाश औद्योगिक उन्नति हो पाई थी और वे भारतीय 
बाजार की अपेक्ष,कृत लन्दन पूँजी बाजार पर ही अधिक निर्भर रहते थे, (३) 
पूँजी बाजार के अविकसित रहने के लिये, बहुत सीमा तक, प्रबन्ध अभिकर्ता 
प्रणाली भी उत्तरदायी है क्योकि प्रबन्ध अभिकर्ता स्थापना तथा विपणन दोनों ही 
एजेन्सी के रूप मे कार्य करते थे और नए निर्गमों के चालू करने के लिये कोई भी 
विशिष्ट सस्था न थी, (४) स्टाक एक्सचेज के माध्यम से जितनी प्रतिभूतियों 
का लेन-देन किया जाता था उनकी सख्या अत्यन्त कम थी। पूजी बाजार मे आधे 
से अधिक सरकारी प्रतिभूतियो को ही निर्गंभित किया जाता था। साधारण अश 
ही प्रमृख प्रतिभूति के रूप मे थे जब कि ऋणपत्रों तथा पर्वाधिकार अशो ने 
सीमित स्थान ही ग्रहण किया था, तथा (५) व्यक्तियो की विनियोग करने की 
आदत के कारण तथा विभिन्न वित्तीय सस्थाओ के विनियोग पर जो प्रतिबन्ध 
लगाये गये थे उनसे भी पूँजी बाजार का विकास रुका | सस्थागत विनि- 
योक्‍ता साधारणतया सरकारी तथा अद्धे-सरकारी प्रतिभतियों मे ही विनियोग 
करते थे। साथ ही, सट्टेबाज भी अधिकाश थोडे ही अशो से अ्रपता सम्बन्ध रखते 
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थे। परिणामस्वरूप, श्रौद्योगिक प्रतिभूतियों को क्रम करने वाले लोगो की सख्या 
अत्यन्त सीमित थी श्रौर विभिन्न प्रकार को प्रतिभूतियों में सतत व्यवहार अथवा 
लेन-देन नही होता था । 

पूँजी बाजार के असगठित क्षेत्र के अन्तर्गत नगर के देशी बैंकस तथा ग्रामीण 
क्षेत्रो के मह,जन आते है और इनमे आपस में कोई भी विशेष सम्पर्क नही है। 
यह क्षेत्र सगठित क्षेत्र से बिल्कुल ही अलग है और माँग के अनुरूप ग्रे पूति करने 
में समर्थ नही हो पाते है। ये लोग अधिकाशतया उपभोग के लिये वित्त प्रदान 
करते है न कि उत्पादन के लिये और साथ ही ब्याज अत्यधिक दर से लेते है । 


भारतवष में पूँजी बाजार का विकास 


किसी भी देश मे औद्योगिक विकास वहाँ पर उपलब्ध होने वाली पूंजी तक 
सीमित होता है । निजी बचत को उद्योग की दिशा मे आसानी से नहीं मोडा जा 
सकता क्योकि वे परम्परावादी विनियोग को ही प्रधानता देते है, जैसे, भू-सम्पत्ति, 
सोना, सरकारी प्रतिभूतियाँ अथवा गृप्त-सचय आदि । ऐसे विनियोगों से उन्हे 
सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है और उनकी सुरक्षा भी अधिक रहती है। साथ ही, 
अल्प-विकसित देशो भे उद्योगो का विकास भी कुछ ऐसा पाया जाता है कि 
उससे लोगो को उनमे विनियोग के लिये कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं मिलता । 
औद्योगिक विकास की प्रारभिक अवस्था मे, पर्याप्त पूँजी की व्यवस्था करना अत्यन्त 
कठिन कार्य होता है, अशत इस कारण से कि लोगो की क्षमता इतती अधिक नही 
होती और अशत इसलिये भी कि लोग इसमे जांखिम नहीं उठाना चाहते। 
जैसे-जेसे उद्योग सफलता के साथ आगे बढते जाते है वैसे-वैसे लोगो का उद्योगो 
के प्रति विश्वास तथा उनकी क्षमता बढती है और पूजी प्राप्त करने का कार्य 
भी सरल होता जाता है । इस प्रकार उपलब्ध होने वाली बचत की मात्रा 
ओद्योगिक विनियोग की सीमा निर्धारित करती है। 


बचत को सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली आथिक एवं औद्योगिक नीति, 
राजनीतिक स्थिरता, लाभ कमाने की सभावनाये, मौद्रिक तथा साख-नीतियाँ 
प्रभावित करती है । कर का स्वरूप भी, विशेष रूप से व्यक्तियो तथा कम्पनी पर 
प्रत्यक्ष कर, बचत तथा विनियोग की दर पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। 

बचत-आय के अनृपात को वर्तमान स्तर से, जो लगभग ११ प्रतिशत है, 
बढा कर १५ प्रतिशत तक करने की अत्यधिक आवश्यकता है यदि चतुर्थ योजना 
में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करना है। इसके लिये सरकार को तथा जनता को 
अत्यधिक प्रयास करना होगा | भारत जैसे देश मे, जहाँ प्रति व्यक्ति आय अत्यन्त 
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न्यून है, लघु बचत योजनाये, तथा प्रसविदागत बचत जैसे प्राविडेण्ट फण्ड तथा 
जीवन बीमा आदि को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है । ग्रामीण बचत को 
सचारित करने के लिये भी गहन प्रयास करना चाहिये | हाल के वर्षो मे, विनियोग 
के लिये वातावरण अनुकूल न था और व्यक्तिगत तथा कम्पनियों पर लगने वाले 
कर की दरो मे वृद्धि होने के कारण, तथा विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष करो के लगाने के 
कारण बचत को औद्योगिक विनियोग की ओर प्रवाहित होने मे कठिनाई होती थी । 
“जब तक कि सरकार को यह अनुभव न होगा कि विनियोग करने वाले समुदाय 
के अन्तर्गत अत्यधिक छोटे विनियोव्ता है, सरकारी नीति इस झूठे आधार पर 
बनाई जा सकती है कि विनियोक्‍ता पूँजीपति है जिन्हें अशवत बना देने वाले कर 
सम्बधी उपायो द्वारा दण्टित किया जाना चाहिए । कर सम्बन्धी नीति का उद्देश्य 
अधिक विश्वास का उत्पन्न करना तथा आय को बिना प्रभावित किये हुए विनियोग 
की मनोवति को प्रोत्साहित करना होना चाहिए । 


व्यक्तिगत बचत का औद्योगिक विनियोग के लिये सचारण एक धीमी प्रक्रिया 
है क्योंकि इसके अन्तर्गत लोगों की उन पुरानी आदतो को तथा परम्पराओं को 
तोडना होता है जो क्रि अत्यन्त कठिनाई से समाप्त होते है । इसके अन्तगगं त विभिन्न 
दिशाओं में परिकल्पनात्मक तथा सुसयोजित प्रयासों की आवश्यकता होती है और 
साथ ही इस विश्वास का सृजन करना आवश्यक है कि औद्योगिक सस्थाओ मे 
विनियोजित बचत सुरक्षित, लाभप्रद तथा विपणन योग्य ही रहेगी । जिस प्रकार से 
सरकार लघु-बचत योजनाओं के लिये प्रचार करती है उसी प्रकार से समुचित 
शिक्षाप्रद तथा सूचनापूर्ण प्रचार भी जनता मे करना आवश्यक है जिससे 
कि लोग अपनी बचत को सुप्रबन्धित तथा दीघे-काल से स्थापित सस्थाओ मे लगा 
सके जहाँ से उन्हें पर्याप्त लाभाश प्राप्त हो सके । 


एक सुविकसित पूंजी बाजार के अन्तर्गत विनियोक्ताओ का--व्यक्तिगत तथा 
सस्थागत---होना ही आवश्यक नही है अपितु विशेष रूप से विशिष्ट सस्थाओं तथा 
एजेसी का जाल सा होना भी आवश्यक है जो कि सदैव ही नवीन सस्थाओ मे 
विनियोग के लिये तत्पर रहें। सयुक्त राज्य अमेरिका, इगलैण्ड तथा अन्य यूरोपीय 
देशों मे, जो औद्योगिक दृष्टिकोण से समृन्नत है, विशिष्ट एजेसी ही व्यक्तिगत 
तथा कम्पनियों की बचत को एकत्र करती है तथा उन्हे स्थापित एवं नवीन दोनो ही 
प्रकार के औद्योगिक उपक्रमो मे विनियोजित करती है | वे आरभिक जोखिम को 
इस आशा से उठाते है कि भविष्य मे लघ॒ विनियोकता अधिक समर्थन करेगे जब 
कि उन उपक्रमों को पर्याप्त लाभ होने लगेगा । संगठित पँजी बाजार के लिये 
अभिगोपन की सुविधाओं का उपलब्ध होना भी अत्यन्त आवश्यक है। अभिगोपन 
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की व्यवस्था रहने पर नवीन उपक्रमो द्वारा पूँजी प्राप्त करने मे सुविधा होती है। 
परन्तु अभिगोपन की सस्था का विकास तभी होगा जब कि निजी बचत औद्योगिक 
विनियोग में अधिक से अधिक लगाई जाय जिससे कि अभिगोपनकर्ताओ का भार 
हल्का होता रहे । उसी प्रवार, विनियोग न्यास, बैक, बीमा कम्पनी तथा वित्तीय 
निगमो का भी पूंजी बाजार की सफलता मे अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । वे केवल 
विनियोक्‍ताओं से साधनों के सचारण मे ही सहायता नही करते. है अपितु उन 
साधनों को कम्पनियों मे प्रवाहित करने का प्रयास भी करते हैं। यूनिट ट्रस्ट की 
सरकार द्वारा स्थापना (जो १ जुलाई १६६४ से कार्य कइ रहा है) कम्पनी की 
प्रतिभूतियों मे लघु बचतो का सचारण करके विनियोग करने को दिशा मे एक 
उचित प्रयास है। साथ ही जीवन बीमा कोष तथा प्राविड्ेण्ट फण्ड का औद्योगिक 
प्रतिभूतियों मे विनियोग होने से भी पूँजी बाजार का आधार दृढ होगा । 


सझि कोय विशलंषण भारतवषं मे पूँजी बाजार के विकास का विश्लेषण 
उन ऑकडो की सहायता से भी किया जा सकता है जो पूंजी निर्गममन के लिये 
स्नीकृति से सम्बन्धित है। निजी क्षेत्र मे पँजी निर्गममन के लिये स्वीकृति १९५० मे 
७५ करोड रुपये से बढ कर १६५५ मे ११६ करोड रुपये, १९६० मे १५० करोड 
रुपये तथा १६६६ मे २७८ करोड रुपये हो गई, परन्तु १६९६७ मे घट कर १०३ करोड 
रुपये और १६६८ मे ८१ करोड रुपये ही रह गई। सावंजनिक क्षेत्र के लिये पँजी 
निर्गमन सम्बन्धी स्वीकृति मे पर्याप्त मात्रा मे कमी आई। गत वर्षो की अपेक्षाकृत 
१६६७ तथा १९६८ में बहत कम रही (तालिका १) । 


तालिका १ 
पूँजी निर्गेमनन के लिये स्वीकृति 
(रुपये करोड मे ) 


वर्ष निजी क्षेत्र सरकारी कम्पनी पूर्ण स्वीकृति 
की कम्पनी 
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जहाँ तक सरकारी कम्पनियों का सम्बन्ध है यह सबसे अधिक १९५८ मे 
था जब कि पूर्ण स्वीकृति ३३३ ५ करोड रुपये की थी और १९६३ मे ३०७ करोड 
रुपये थी। १६६६ मे सरकारी कम्पनियों को दी गई पूर्ण स्व्रीकृति १८२ करोड 
रुपये थी जब कि १९६५ में १०६ करोड रुपये ही थी । पूर्ण स्वीकृति मे उनका 
अश सतत ४० प्रतिशत ही रहा है । 

१%6६४८७४०7४४८ (५7९ के थोध ब्यूरो ने एक अध्ययन (२१ जुल ई, १९६९ ) 
किया था जिससे यह ज्ञात हुआ कि ऋणपत्र तथा पूर्वाधिकार अशो को लेकर परन्तु 
बोनस अशो को छोड कर सम्पूर्ण निर्गममन घट कर १९६५-६९ मे ६८ ६ करोड रुपये 
रह गया जब कि १६६७-६८ मे ७६.६ करोड रुपये था, १९६६-६७ मे ४६ २ करोड 
रुपये तथा १६६५-६६ में ६५ ८ करोड रुपये था (तालिका २) । तृतीय योजना 
काल मे, पूंजी नियम की वाषिक औसत राशि ७१ ६ करोड रुपये थी । 


तालिका २ 


पूंजी निगंम १९६१-६२ से १९६८-६६ 
(करोड रुपये मे ) 
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+ऋणपतन्न तथा पूर्वाधिकार अशो सहित । 


मार्च १६६८ के अन्त तक चालू कम्पनियों की पूर्ण सख्या गैर-सरकारी 
क्षेत्र मे २७,०६७ थी और उनकी प्रदत्त पूंजी १९१३ करोड़ रुपये थी तथा 
सरकारी क्षेत्र मे २४१ कम्पनियाँ थी जिनकी प्रदत्त पजी १,५३२ करोड रुपये 
थी। १९५५-५६ से १९६०-६१ की अवधि मे निजी क्षेत्र मे कम्पनियों की सथ्या 
में ३,८०० से कमी आईं, यथा, १९५४-५६ से २६,८१३ कम्पती थी और 
१६६५-६१ में २६,००७ ही थी। यह कमी कम्पनी अधिनियम, १६५६ के लाग 
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होने के कारण हुई क्योकि अधिकाश कम्पनियों को इस नए अधिनियम के प्रावधानों 
को पूरा करने मे कठिनाई हो रही थी। सरकारी तौर पर यह बताया गया कि 
उनमे से अधिकाश मृत सी थी और कम्पनी की सख्या में यह कमी इस बात का 
द्योतक है कि उनकी शक्ति दृढ ही हुई। साथ ही, यह ध्यान देने योग्य है कि 
उनकी प्रदत्त पूँजी की मात्रा मे इस अवधि मे वृद्धि हुई थी | उदाहरण के लिये, 
प्रदत्त पूँजी की मात्रा १६५५-५६ में ६५८ करोड रुपये से बढ कर १६६०-६१ मे 
१२७१ करोड रुपये हो गई (तालिका ३) | 

चालू कम्पनियों की सख्या मे १६६०-६१ से १६६ ७-६८ तक बढने की 
प्रवृत्ति पाई गई । इनकी सख्या १६६०-६१ मे २६,००७ से बढ कर १६६७-६८ 
मे २७,०६७ हो गई । इनकी प्रदत्त पूंजी भी १९६०-६१ में १,२७१ करोड रुपये से 
बढ कर १६६७-६८ में १,६१३ करोड रुपये हो गई । 

तालिका ३ 


चालू कम्पनियों का विकास 
(प्रदत्त पूँजी करोड रुपये मे ) 





वर्ष सरकारी कम्पनी ल्‍ गैर-सरकारी कम्पनी 
सख्या प्रदत्त प॑जी सख्या प्रदत्त पूंजी 

१६५५-५६ ६१ ६६ २९,८१३ श्ष्द 

१६६०-६१ १४२ ५४७ २६,००७ १,२७१ 

१६६५-६६ २१२ १,२४१ २६,४३४ १,७८० 

१६६६-६७ श्३२ १,३६२ २६,६*२ १,5३५ 

१६६७-६८ २४१ १,५३२ २७ ०६७ १,६१३ 


चालू कम्पनी की पिछले बारह वर्षो की प्रगति का एक महत्वपूर्ण घटक यह रहा 
है कि सरकारी कम्पनियों का विकास तेजी के साथ हुआ है । कम्पनी अधिनियम 
के लागू होने के समय (१ अप्रैल, १६५६) केवल ६१ सरकारी कम्पनी थी जिनकी 
प्रदत्त पूंजी ६६ करोड रुपये थी परन्तु १९६७ में यह बढकर २४१ हो गई और 
उनकी कुल प्रदत्त पँजी १,५३२ करोड रुपये हो गई । बहुत समय तक कम्पनी का 
विकास निजी उद्यमियों के हाथ ही होता रहा था परन्तु १६५६ से सरकार ने 
देश के आथिक विकास में सक्रिय भाग लेना आरभ कर दिया और इस प्रकार 
सरकार एक बड़े उद्यमी के रूप मे आगे आई। सावंजनिक क्षेत्र मे कम्पती-की 
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सख्या निजी क्षेत्र की अपेक्षाकृत अधिक नही है, परन्तु चालू सरकारी कम्पनी की पजी 
अपेक्षाइत कही अधिक है। २४१ सरकारी कम्पनिप्रो की प्रदत्त पजी लगभग 
2,५३२ करोड रुपया थी (तालिका ३) । इस प्रकार, सरकारी कम्पनी की प्रदत्त 
पूंजी १२ वर्ष की अवधि में (१९५६ से १९६८ तक) २३ गूनी बढ गई । 
सरकारी कम्पनी की प्रदत्त पूंजी १६६७-६८ मे सम्पूर्ण निगम क्षेत्र की पूर्ण प्रदत्त 
पूंजी के ४४ झ्तिशत से भी अधिक थी । 

संरप्रनात्मक प्रगति भारतवर्ष मे पूंजी बाजार में अभी हाल तक अल्प- 
विकसित अर्थव्यवरस्थाँ के सभी लक्षण पाये जाते थे। कोई भी विशिष्ट सस्था, 
जैत्त व्यावसायिक प्रवर्तेय, विनियोग अथवा निर्गममन गृह, अभिगोपन एजेन्सी, तथा 
वित्तीय मध्यस्थ आदि, कुछ वर्ष पहले तक वहीं थी । इसके कारण बचत 
स्वतस्त्रतापूवंक औद्योगिक विनियोग की ओर प्रवाहित न होती थी और परिणाम- 
स्वरूप हमारी अर्थव्यवस्था गतिहीन सी थी। अत भारतवर्ष मे पंजी बाजार की 
सरचना में विशेष कमियाँ थी। १६९४७ मे, स्वतन्त्रता की प्राप्ति के पश्चात्‌ पूँजी 
बाजार के संगठित विकास की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होने लगी। भारतीय पंजी 
बाजार को विभिन्‍न प्रगतियों का, जो इधर हुई है और जिनके कारण इसकी- 
कमियाँ दूर हुई है, अध्ययन नीचे किया जा रहा है 

(१) विनियोक्ताओं के हित की सुरक्षा के लिये सरकार ने व्यापक रूप से 
अनेक अधिनियम पारित किये है। (अ)कम्पनी अधिनियम, १६५६ भारत मे कम्पनी 
के विकास में अत्यन्त सहायक रहा है। इसका प्रयास प्रवर्तको, विनियोक्‍्ताओ, 
तथा ग्रबन्धको के मध्य एक दृढ सहसम्बन्ध स्थापित करना रहा है जिससे कि 
कम्पनी की कार्यक्षमता मे समुचित वृद्धि हो सके | प्रविवरण, अशो का आबटन, 
कम्पनी के प्रवर्तन के सम्बन्ध से, कम्पनी के अशो की सरचना आदि के 
सम्बन्ध में इसमे अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तत किये गये है जिससे सभावी अश- 
धारियों के हितो की समुचित सुरक्षा हो सके। (ब) पूजी निर्गमन (नियन्त्रण) 
अधिनियम सरकार के पास एक महत्वपूर्ण अस्त्र के रूप मे है जिससे कि 
अनावश्यक क्षेत्रों मे विनियोगो को रोका जा सके। यह केवल नवीन कम्पनियों 
की पूंजी सरचना पर ही नियत्रण नहीं करता है अपितु सस्थापित कम्पनियों पर 
भी नियत्र०म रखता है जिससे कि अनुचित व्यवहारों को, जैसे अशों का विषम 
अनुपात में मताधिकार के साथ निर्गममन करना, हतोत्साहित किया जा सके । यह 
कम्पनी के लेतदारों तथा ऋणपत्र-धारियों के हित में विभिन्न पूंजी पुनसंगठन की 
योजनाओं की अच्छी तरह जाँच करता है। यह कम्पनियों के मिश्रण तथा 
सम्मििलन की भी जाँच करता है। वैदेशिक विनियोगो के नियमत्त मे यह सहायता 
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करता है और किन दशाओ मे वैदेशिक पूंजी भारतीय पूँजी के साथ सहयोग 
करे यह भी निश्चित करने मे सहायता करता है। (स) प्रतिभूति प्रसविदा 
(नियमन ) अधिनियम, १९५६ में स्टाक एक्सचेज मे व्यापार की प्रणालियों तथा 
उन व्यवहारों मे सुधार के लिये व्यवस्था की गई है जो कि विगत वर्षो मे विवाद 
के विषय रहे है। इस अधिनियम के अन्तर्गत केवल वे ही स्टाक एक्सचेज कार्ये 
कर सकते है जिन्हे केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। केन्द्रीय सरकार को 
जनता या व्यापार के हित मे उनकी मान्यता रद्द करने का भी अधिकार है। 
स्टाक एक्सचेज मे प्रतिभूतियों के सूचीकरण के सम्बन्ध में भी इसमे अनेक 
महत्वपूर्ण प्रावधान है । इस प्रकार अनेक कुरीतियों तथा गडबडियो को इस प्रकार 
रोका जा रहा है।इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य एक ऐसे दृढ तथा स्वस्थ 
वितियोग बाजार की स्थापता करना है जिसमे जनता अपनी बचत को पूर्ण 
विश्वास के साथ विनियांजित कर सके । 


(२) अभी हाल के वर्षो मे अनेक उदाहरण सामने आये है जिनसे यह 
ज्ञात होता है कि विनियोग की दिशा मे अधिक लोगों का झुकाव बढता जा रहा 
है और वे अपनी बचत को कम्पनी की प्रतिभूतियों मे विनियोजित करने के लिये 
तैयार है। अनेक स्थापित औद्योगिक इकाइयो को प्‌जी निर्ममन मे जो सफलता 
प्राप्त हुई है, जिसकी जानकारी प्राप्त प्रार्थनापत्रों से होती है, उससे यह सिद्ध 
होता है कि देश मे विनियोग बाजार अधिक विस्तृत होता जा रहा है। उदाहरण 
के लिये, इस दिशा में माइको, त्रिवेणी टिशूज, कैमिकल्स ऐंण्ड फाइबस, आदि 
को पर्याप्त सफलता मिली है । यह बात केवल सफल विदेशियों द्वारा प्रबन्धित 
कम्पनियो की दशा में ही नहीं पाई जाती है । भारतीयों द्वारा प्रबन्धित अनेक 
कम्पनियों की दशा में भी जनता की अनुकूल प्रतिक्रिया पाई गई है। यह 
विश्वास का तथा “विकास-बोध” का परिचायक था । जिन लोगो ने नवीन 
सस्थाओ के अशो में विनियोजित किया उन्हे यह ज्ञात था कि वे भविष्य के लिये 
विनियोग कर रहे थे और कुछ वर्षो तक उन्हे कुछ भी प्रतिफल न प्राप्त होगा । 
कुछ दशाओ मे, ऐसी नवीन कम्पनियों के अश, जिनमें निकट भविष्य में लाभाश 
प्राप्त होने की सभावना न थी, अधिमूल्य पर बिके। यह एक बहुत ही आशाप्रद तथा 
स्वस्थ चिह्न है जिससे यह ज्ञात होता है कि वास्तविक विनियोक्‍्ताओ मे नवीन 
निर्गमन के प्रति विशेष उत्सुकता रहती है। 


(३) हाल के वर्षो मे, भारतवर्ष मे अभिगोपन की दशा में भी सन्‍्तोषजनक 
प्रगति हुई है। इस दिशा में 700, ए6, 770, एप, तथा 7छष्ा द्वारा 
विशेष रूप से प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है । जीवन बीमा निगम अभिगोपन में सक्रिय 
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रुचि लेता रहा है। औद्योगिक वित्त निगम, जो कि इस दिशा मे वर्षों उदासीन 
रहा था, अब इसमे विशेष रुचि ले रहा है । साथ ही अनेक बैको तथा दलालो ने 
भी इस व्यवसाय में भाग लेना आरभ कर दिया है। 


(४) व्यापारिक बैंको ने पूंजी बाजार के विकास को अप्रत्यक्ष रूप से 
प्रभावित किया है। इन्होने अशो तथा ऋणपत्रो के विरुद्ध अधिक ऋण तथा 
अग्रिम देना आरभ कर दिया हे। यद्यपि इन अग्निमो को चालू पूंजी प्रदान करने 
के लिये विशेष रूप|से दिया जाता है, फिर भी इस बात ने कि बैंक अशो तथा 
ऋणपत्नो के विरुद्ध अग्निम प्रदान करते है औद्योगिक प्रतिभूतियों मे विनियोग को 
प्रोत्साहित किया है । साथ ही, व्यापारिक बैंकों ने अपने कोष को वित्तीय 
निगमो मे उनके अशों तथा ऋणपत्रों को कय करने में लगाया है। ये अभिगोपन 
में भी या तो अकेले ही या अन्य बैंको अथवा सस्थाओं से मिल कर भाग लेते 
है । 


(५) १६४७ मे स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पश्चात्‌ ही औद्योगिक उन्नति को 
तीव्र करने की आवश्यकता के कारण अनेक विशेष वित्तीय तथा विकास निगमो की 
शीघ्र स्थापना की गई । आरभ १६९४८ में औद्योगिक वित्त निगम (77८) से 
की गई । इसके अतिरिक्त अब देश में दीघंकालीन वित्त प्रदान करने के लिये 
अन्य एजेन्सियाँ भी स्थापित की गई है । वे है १५ राज्य वित्तीय निगम 
(57८), भारत का औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम (766) तथा 
औद्योगिक विकास बैक (70फ98) । अब भारत मे पर्याप्त विशिष्ट सस्थाये है जो 
उद्योगी को दीघेकालीन तथा मध्यकालीन वित्त प्रदान करती है। 


दीघकालीन वित्त प्रदान करने वाली सस्थाओं (॥9छ8, ॥एठा, दादा, 
9505 तथा 5770(5) ने १९६८-६६ मे निजी क्षेत्र को गत वर्षों की अपेक्षाकृत 
अधिक आथिक सहायता प्रदान की | उनके द्वारा दी गई कुल वित्तीय सहायता, 
जो कि ऋण, भ्रशों तथा ऋणपत्रो का प्रत्यक्ष क्रम तथा अभिगोपन के रूप में 
थी, १६६७-६८ मे ८७ करोड रुपये से बढकर १६६८-६६ में १३८ करोड़ रुपये 
हो गई। 

(६) १६५६ से जीवन बीमा कम्पनी के राष्ट्रीयकरण के पश्चात्‌ भारतवर्ष 
में पूंजी बाजार मे जीवन बीमा निगम ने अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया 
है। जीवन बीमा तिगम द्वारा कम्पनी के अशो तथा ऋणपतन्नों मे विनियोग की 


मात्रा १९५६ में ५८ करोड़ रुपयें से बढकर मार्च १६६९ के अन्त में २०३ 
करोड़ रुपये थी । 
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(७) एक ओर पूंजी बाजार के सगठित तथा असग्रठित क्षेत्र में तथा दूसरी 
ओर मुद्रा तथा पूंजी बाजार मे धीरे-धीरे सघटन होता जा रहा है । इस दिशा 
में अनेक घटको से सहायता मिलती रही है, जैसे, व्यापार के सयुक्त स्कथध 
प्रारूप की विशेष श्रगति, ग्रामीण साख की दिशा में रिजव॑ बैक की बढती हुई 
भूभिका, विभिन्न वित्तीय निगमो की स्थापना, बैको का आन्तरिक क्षेत्रो की ओर 
प्रसार, व्यापारिक बैको के कार्यो का विभिन्नीकरण तथा सरकार द्वारा उद्योगो को 
सहायता । विनियोग के योग्य कोष की धनराशि (००)) मे वृद्धि हो रही है तथा 
इस ,ससम्मिलित एव सचित कोष को विभिन्न दिशाओं मे प्रवाहित किया जा रहा है। 
कुछ सरकारी आवश्यकताओ की पूर्ति करने के कारण और कुछ अधिक प्रतिफल के 
प्राप्त करने की आशा में ऐसा हो रहा है। भारत के पूँणी बाजार का सगठन 
विदेशों के पूंजी बाजार की श्रपेक्षाकुत अधिक पिछडा हुआ नही है फिर भी 
सरकार, विनियोक्‍्ताओ तथा उद्यमियों को इस दिशा मे बहुत कुछ प्रयत्न करना 
आवश्यक है। 

(८) उद्योगों के कोष की पूर्ति करने वाले साधन के रूप में पजी 
बाजार के ढॉँच को सुदुढ एवं सुविस्तृत बनाने के लिये दो महत्वपर्ण प्रयत्न किये 
गये । रिजर्व बेक के तत्वावधान मे यूनिट द्रस्ट ऑफ इंडिया (जिसने अपना कार्य 
१ जूलाई १६६४ से आरभ कर दिया है) तथा झ्ौद्योगिक विकास बैक की 
स्थापना करना, दोनो ही महत्वपूर्ण प्रयास हैं। यूनिट टृस्ट झॉफ इण्डिया का 
साधारण अशो, पूर्वाधिकार अशो तथा ऋणपत्रों मे विनियोग ३० जून, १९६६ 
को क्रमश” २४ करोड, € करोड़ तथा २७ करोड रुपये था। भारतीय औद्योगिक 
विकास बेक द्वारा १६६८-६६ में ६१ करोड रुपये की वित्तीय सहायता दी गई जो 
गत वर्ष (१६६७-६८) की अपेक्षाकृत अत्यधिक थी जब कि यह केवल ३६ करोड़ 
रुपये ही थी । 


भारतवपषें मे अंशों का स्वामित्व 


रिजर्व बेक आफ इंडिया बुलेटिन (फरवरी, १९६८) में ३१ दिसम्बर, 
१६६५ को अशो के स्वामित्व के सम्बन्ध मे रिजर्व बैक द्वारा किये गये सर्वेक्षण 
के परिणाम दिये गये है। इस सर्वेक्षण के लिये २०० सार्वजनिक कम्पनियों को 
स्टाक एक्सचेज मे निवेदित भाव सहित चुना गया | इस चुनाव का आधार यादुच्छ 
चयन था । चुनाव प्रदत्त पूँजी की विभिन्न आकार श्रेणियों वाली कम्पनी में से 
किया गया था । २०० में से, १८६ कम्पनियों ने ही पूर्ण तथा सही आँकड़े प्रस्तुत 
किये । इन १८९६ कम्पनियों की प्रदत्त साधारण अ्रश पूंजी की राशि ४२३ करोड़ 
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रुपये थी जो बम्बई, कलकत्ता, तथा मद्रास स्टाक एक्सचेज में उद्धरित कम्पनियों 
की प्रदत्त पूँजी का ५२ प्रतिशत था । इन कम्पनियों के साधारण अशो का बाजार 
मूल्य ६५६ करोड रुपये था ओर इस प्रकार बाजार मूल्य के विच्ञार से सर्वेक्षण 
का विस्तार ५६ प्रतिशत था। जिन कम्पनियों का सर्वेक्षण किया गया वे अनेक 
प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में लगी हुई थी, जेसे, खानो मे, विनिर्माण मे, 
अधिकोषण व्यापार तथा बागान श्रादि । इनमे से ७८ प्रतिशत से भी अधिक 
कम्पनियाँ प्रोसेसिंग तृथा विनिर्माण मे लगी हुई थी । 


१८९ कम्पनियों में प्रदत्त ४२३ करोड रुपये पूंजी का स्वामित्व १० ७६ 
लाख अशधारियों (खातों) के पास था। सख्या के दृष्टिकोण से अधिकाश अज्ञो 
का स्वामित्व व्यक्तियो के पास था जिनका प्रतिशत कुल का €८€९८ था । 
अशधारिता के मूल्य के दृष्टिकोण से व्यक्तियो का ४५६ प्रतिशत, सयुकत 
स्कन्ध कम्पनियों का ३२ ८ प्रतिशत, वित्तीय सस्थाओ का (जैसे 770, एप्प, 
बैक आ्रादि) १८-५ प्रतिशत, न्यास, सरकार तथा अ्रन्य का ३*१ प्रतिशत था। जीवन 
बीमा निगम के पास कुल अश-धारिता के मूल्य का € प्रतिशत था और यह निजी 
कम्पनी क्षेत्र में सबसे बडा भ्रशधारी था। विदेशी अशधारियों का अश, सयुक्त 

स्कन्ध कम्पनी तथा अन्य विदेशी सस्थाओ को लेकर, सम्पूर्ण कम्पनियों की प्रदत्त 
पूंजी का २१३ प्रतिशत था । 

यदि आकार के दृष्टिकोण से अशो के स्वामित्व का विभाजन देखा जाय 
तो यह ज्ञात होता है कि कम्पनी के क्षेत्र मे ही स्वामित्व केन्द्रित है 
विश्लेषण के उद्देश्य से ५,००० रुपये तक की भ्रशवारिता को लघु आकार, 
५,००० रु० से अधिक पर ५०,००० रुपये तक मध्यम झ्राकार, तथा ५०,००० 
रुपये से अधिक को बडे आकार की धारिता माना गया है। साधारण शअ्रशो के 
पूर्णप्रद्त मूल्य का २२ प्रतिग्त लघ आकार धारिता तथा १६ प्रतिशत मध्यम- 
प्राकार धारिता थी। इनमे से अविकाश, क्रमश £€ और €२ प्रतिशत, व्यक्तियों 
के पास थी। बडे आकार को धारिता सम्पर्ण धाररेता के पूर्ण प्रदत्त मल्य का 

२० प्रतिशत थी। इस आकार श्रेणी मे व्यक्तियों का भाग १४ प्रतिशत, सयकत 
स्कध कम्पनी का ५२ प्रतिशत तथा वित्तीय सस्थाओ, जैसे यूनिट टस्ट ऑफ 
इंडिया, जीवन बीमा निगम, बैक तथा अन्य सस्थाओ का भाग २६ प्रतिशत था । 
अशो के स्वामित्व के केनद्रीयकरण की सीमा के विषय से जानकारी इस तथ्य से 
लगती हैं कि सबसे बडे आकार की श्रेणी मे अशधारिता का (अशो के प॒र्ण प्रदत्त 
मूल्य. का ६२ प्रतिशत) स्वामित्व केवल ४,३३४ खातों के पास था अथवा कुल 
खातो के # प्रतिशत के पास था । 
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विभिन्न प्रकार की वित्तीय सस्थाओ को यदि प्रत्येक औद्योगिक वर्ग में 
स्वामित्व के रूप मे अलग-अलग देखे, तो सभी वर्गों मे जीवन बीमा निगम की 
घारिता सब से अधिक थी। उद्योगो के खानो तथा निर्माणकारी वर्गो मे साधारण 
अश पूंजी के अधिकाश भाग का स्वामित्व सयुक्त स्कध कम्पनियों के पास 
था। इसका कारण अशत यह हो सकता है कि कम्पनी के प्रबन्धको का यह 
व्यवहार रहा है कि वे अन्तकेम्पनी विनियोग के द्वारा नियत्रण रखना चाहते हैं 
और अशत कारण यह भी हो सकता है कि हाल के वर्षों मे नयी कम्पनियों 
के साधारण अशो में विदेशी सहयोग करने वाली कम्पनियों का अधिक भाग 
रहा है। 


यह ध्यान देने योग्य बात है कि व्यक्तियों के अशो की धारिता का 
प्रतिशत १६५६ में ५२ से (जब प्रथम सर्वेक्षण किया गया था) घट कर १६६५ 
में द्वितीय सर्वक्षण के समय ४५ ही रह गया था। जीवन बीमा निगम की 
धारिता इसी अवधि में ५८ प्रतिशत से बढकर €.२ प्रतिशत हो गई। उसी 
प्रकार अन्य वित्तीय सस्थाओ की धारिता मे भी वृद्धि हुई है। ह्वितीय सर्वेक्षण 
के परिणामों से यह ज्ञात हुआ है कि व्यक्तियों की प्रत्यक्ष धारिता का अनुपात 
बडी वित्तीय सस्थाओ की अपेक्षाकृत घटता जा रहा है। 


व्यक्तियों की अश-धारिता मे सबसे कम वृद्धि १८ प्रतिशत रही है और 
खातो की सख्या मे २३ थतिशत वृद्धि हुई। यह इस बात का द्योतक है कि 
भ्रपेक्षाकृत व्यक्तियों की महत्ता साधारण पूँजी के साधन के रूप में कम होती 
जा रही है और सयुक्त स्कध कम्पनी, वित्तीय सस्थाये तथा जीवन बीमा निगम 
आदि की महत्ता इस ओर बढती जा रही है। यद्यपि स्वामित्व का स्वरूप यह 
बताता है कि व्यक्तियों का स्थान स्पष्ट रूप से बदलता जा रहा है तथापि साथ 
ही व्यक्तियों की लघुता धारिता मे मूल्य तथा सख्या की दृष्टिकोण से वृद्धि की 


प्रवत्ति पाई जा रही है, विशेष रूप से पुरानी तथा प्रतिष्ठित बडे आकार की 
सार्वजनिक कम्पनियों में । 


विश्वास को युत्' स्थापित करने के लिये उपाय. पूजी बाजार में १६६२ 
के अन्तिम माह से स्थिरता के कारण केवल उद्योगो मे पूंजी का प्रवाह ही नहीं 
प्रभावित हुआ है अपितु सरकार की चिन्ता भी बढ गई है कि विनियोकक्‍्ताओ में 
किस प्रकार से विश्वास को पुनः स्थापित किया जाय । सरकार द्वारा इस दिशा 
में उठाये गये कदम इस बात के द्योतक है। पूंजी बाजार की कठिन परिस्थिति 
के सदर्भ मे, प्‌जी निर्गम से सम्बन्धित नियंत्रण को कुछ ढीला कर दिया गया है। 

भर५ 
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१९६३ मे पूजी-निर्गम के लिये स्वीकृति से सम्बन्धित प्रार्थनापत्रों पर विचार 
करने के लिये लोचपूर्ण तथा अधिक उदार-नीति का पालन किया गया। साथ 
ही, औद्योगिक लाइसेसिग तथा पूँजी निर्गम दोनों के लिये सीमा को दिसम्बर 
१९६३ मे १० लाख रुपये से बढा कर २० लाख रुपये कर दिया गया। स्वामी- 
ताथन समिति की सिफारिशों के अनुसार औद्योगिक लाइसेस के प्रदात करने 
की विधि मे भी उचित परिवर्तन किया गया और उसे सरल बनाया गया। 
दिसम्बर, १९६३ में सोलह औद्योगिक वस्तुओ के सम्बन्ध मे मूल्य-नियत्रण को 


समाप्त कर दिया गया। है है 
सरकार ने 770 तथा ॥ठ6[0 के साधनों को बढाने के हैतु प्रत्येक को 


१० करोड रुपये का ऋण दिया जिससे कि वे विशेष रूप से निर्गंगो के अभिगोपन 
मे भाग ले सके । १९६४-६५ के बजट मे भी वित्तीय छटे दी गई। अधि-लाभ कर, 
जिसकी अत्यधिक आलोचना की जा रदी थी, को समाप्त करके उसके स्थान 
पर कम्पनियों पर कम भार वाला तथा अधिक न्याय-सगत कर लगाया गया। 
हालाकि बजट के कुछ विषयों की, विशेष रूप से लाभाश कर के लगाने की तथा 
बोनस सम्बन्धी नियमों पर पूंजी लाभ कर के लगाने की, अधिक आलोचना की गई 
थी। पूँजी बाजार की स्थिति को सुदृढ करने के लिये दो और महत्वपूर्ण प्रयास किये 
गये । एक तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इडिया और दूसरे औद्योगिक विकास बेक की 
स्थापना करना है । 

सरकार ने १६६४-६५ मे पूंजी बाजार की स्थिति को सुधारने के दृष्टि- 
कोण से अपने प्रयत्न जारी रखे । इसी लिये सरकार ने अनेक उपाय किये जिससे 
कि विनियोकक्‍्ताओ मे विश्वास फिर से बढे और निजी विनियोग भी प्रोत्साहित 
हो सके । व्यक्तियों को कर सम्बन्धी अनेक छूटे दी गई जिससे कि उनकी व्यक्ति- 
गत बचत और विनियोग को प्रोत्साहन मिले। साथ ही, उद्योगो के लिये भी 
विभिन्न प्रकार की कर सम्बन्धी छुटो की घोषणा की गई जिससे उनके उत्पादन 
तथा निर्यात मे वृद्धि हो सके । १६६५ के वित्त अधिनियम में व्यक्तियों तथा 
कम्पनियों दोनो के लिये कर सम्बन्धी अनेक छुटो की घोषणा की गईं। औद्योगिक 
कम्पनियों के साधारण अशो में विनियोगो को पॉँच वर्ष के लिये सम्पत्ति कर से 
मुक्त कर दिया गया , यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से प्राप्त लाभाश पर भी उपा- 
जित आय मान कर छूटे दी गईं | पूंजी गहन उद्योगो की दशा में पूजी-निर्ममन 
नियत्रण मे भी कुछ छूठे दी गईं। पूंजी निर्गममन परामर्शदाता समिति की 
सिफारिशों पर इन्हे यह स्वीकृति दी गई कि वे ऋण का साधारण अशो की 
अपेक्षाकृत अधिक अनुपात रख सकते है। 
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वित्त अधिनियम १६६६ ने राजस्व नीति के अन्तगंत कुछ बाधाओ को 
समाप्त कर दिया और कुछ में आवश्यक परिवर्तेत कर दिया। जैसे, कम्पनी 
के बोनस अशो पर कर, अशधारियों पर बोतस अशो पर पंजी लाभ कर, लाभाश 
पर कर में परिवतेन कर प्रदत्त पजी पर लाभाश पर १० प्रतिशत तक मक्‍त करना, 
अधिकर को ४० प्रतिशत से घढा कर ३५ प्रतिशत करना आदि । 

बोनस अशों के निर्गमन मे अभूतपूर्व वुद्धि १९६६-६७ के बज्ट में कुछ छूट 
देने के कारण हुई | विशेषरूप से कम्पनी पर १२३ प्रतिशत बोनस निर्ममन को 
समाप्त कर देने से और अशधारियो पर बोनस अशो पर; पूँजी लाभ कर को 
समाप्त कर देने से ऐसा हुआ । 

१६६७-६८ के बजट में अपनाये गये कर सम्बन्धी उपायो से बचत तथा 
विनियोग दोनो को प्रोत्साहन मिला । विनियोग मे वृद्धि लाने के लिये सरचार्ज के 
लिये अनपाजित आय पर अधिकतम सीमा को बढा दिया गया तथा लाभाश से 
५०० रुपये तक अथवा उससे कम प्राप्त आय को कर योग्य आय मे से घटाने के 
लिये छूट दे दी गई। कम्पनी पर कर के सम्बन्ध में, उन उपक्रमो को, जिनको 
सामाच्यतया प्रारभ के वर्षों मे कम लाभ होता है, कर अवकाश के लाभ को ८ 
वर्ष तक ले जाने की छूट दे दी गई । 


१९६८-६६ के बजट प्रस्ताव में भी आथिक दशा मे धीरे-धीरे उन्नति लाने के 
लिये प्रयास किये गये । बाजार पर निम्नलिखित उपायो का अनुकूल प्रभाव पडा: 
लाभाश से प्राप्त प्रथम ५०० रु० की आय पर कर से मुक्ति, १० प्रतिशत से अधिक 
विभाजन पर लाभाश समाप्त कर देना, कम्पनी पर से अधि-कर को ३५ प्रतिशत 
से घटाकर २५ प्रतिशत करना तथा वार्षिकी जमा योजना को समाप्त कर देना । 
मार्च २, १६९६८ से बैक दर को ६ से घटा कर ५ प्रतिशत कर देने की घोषणा का 
भी अत्यन्त अनुकूल प्रभाव पडा । 

१९६८ तथा १६६९ के प्रथम ६ माह में पूंजी बाजार की स्थिति अच्छी 
रही । इसका कारण यह था कि १६६६-७० के बजट में कर सम्बन्धी छठे दी 
गई। इस से समुचित प्रोत्साहन मिला। अन्य अनुकूल बाते निम्नलिखित थी 
जिनसे प्‌जी बाजार को समुचित प्रोत्साहन मिला : (अ) कृषि उत्पादन मे अधिक 
वृद्धि होने की आशा, (ब) निर्यात मे वृद्धि होने की रिपोर्ट, (स) उदारपर्ण साख 
नीति का चाल रखना, तथा (द) फरवरी, १६६६ में कम्पनी द्वारा पूंजी के 
निर्ममन पर जो प्रतिबन्ध थे उन पर कुछ छूट की घोषणा होना । औद्योगिक प्रति- 
भतियों के लिये रिजर्व बैक का निर्देशाक (आधार वर्ष १६६१-६२५-१००) 
१६६८ की अपेक्षाकंत १६६६९ मे ७ प्रतिशत से बढ़कर ८० ७ हो गया तर 


२२८ भारत की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था 


१९६६ के पहले ६ माह मे उपयु क्त कारणो से विनियोग में तेजी के साथ 
वृद्धि हुई परन्तु जून के अन्त तक ये तेजी कम हो गई क्योकि जून २७, १६६६ को 
सरकार ने अशो के फारवर्ड व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा दिया। अशो का मूल्य 
१६६९ के जून के मध्य में सर्वाधिक था जबकि रिजवं बैक का निर्देशाक १६६८ 
के अन्त मे ८० ७ से बढ कर ६९९८ हो गया था । उसके बाद से भारतीय स्टॉक 
एक्सचेज के अधिकारी भारत सरकार से इस प्रतिबन्ध को हटाने के लिये बातचीत 
कर रहे है। सरकार ने इस प्रतिबन्ध को हटाने के सम्बन्ध मे विचार करने के लिये 
श्री जे० जे० अजारिय की अध्यक्षता मे एक समिति भी नियक्त कर दी है। 


जुलाई १६६९ मे बैंको के राष्ट्रीयकरण का भी पूजी बाजार पर प्रतिकूल 
प्रभाव पडा । बम्बई मे, दिसम्बर १६६६९ मे अखिल भारतीय काग्रेस (सत्तारूढ- 
दल) के अधिवेशन में जो प्रमुख आर्थिक सुधारो के विषय मे विचार किया गया 
उससे भी लोगो के मन में भय उत्पन्न हुआ। दिसम्बर १६६९ मे रिजव॑ बैक का 
निर्देशाक घट कर ८८ ६ ही रह गया। यह जून १६६६ की अपेक्षाकृत ११% 
से घट गया यद्यपि दिसम्बर १६६८ की अपेक्षाकृत १० प्रतिशत अधिक था। 


अनिश्चितता बनी रहने के कारण विनियोग की मात्रा मे कमी आती रही 
है। बाजार कभी भी रोकड के आधार पर कार्य नही कर सकता है। यह विचार 
करना उचित नही है कि फारवर्ड व्यापार के बिना भी भारत मे रोकड बाजार रह 
सकता है । फारवर्ड बाजार की अनुपस्थिति मे पूर्ति एवं माग में थोडा सा भी 
परिवर्तेन होने पर मूल्य मे अत्यधिक उच्चावचन होगा और उसके परिणामस्वरूप 
विनियोक्ताओ को हानि उठानी पडेंगी। फारवर्ड व्यापार सम्पूर्ण बाजार को 
प्रोत्साहित करता है और लोगो मे विनियोग की आदत डालने मे सहायता पह- 
चाता है। जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट जैसे सस्थागत विनि- 
योक्‍्ताओ को भी इससे लाभ होगा । 


नवीन पू जी निर्गमन के दृष्टिकोण से, १६६९६ का वर्ष देश के पूजी-बाजार 
के इतिहास मे सबसे खराब रहा है । कुल पूजी निर्मम १६६८ मे ६९ करोड रुपये 
से घट कर १९६६ मे ४८ करोड ही रह गया, अपितु इस प्रकार उपलब्ध पूजी 
भी गत वर्ष की अपेक्षाकृत सबसे कम रही | प्रविवरण के माध्यम से प्राप्त की 
गई पू जी की दशा अत्यधिक असन्तोषजनक रही। यह १९६९ में केवल ११ 
करोड रुपये ही' थी जबकि १६९६८ में २१८ करोड रुपया थी और १९६७ मे 
४४.५ करोड़ रुपये थी। इसका तात्पयं यह है कि उद्यमीगण नवीन उपक्तमों 
की स्थापना करने भे १६६६ में अधिक रुचि नही दिखा रहे थे । 
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ऋणपत्रो के माध्यम से प्राप्त की गई धनराशि पर्याप्त थी। १९६६ मे 
इस अ्रकार २४६ करोड रुपये थी, वैसे यह १९६८ से कम थी जबकि यह 
३१६ करोड रूपये थी। गत पॉँच वर्षो के स्तर से यह ऊँची थी। इन ऋण- 
पत्रों का निर्गमन वेसे बडी-बडी इकाइयो के द्वारा ही किया गया था। बोनस- 
निर्गंनन का जहाँ तक सम्बन्ध है, सावंजनिक सीमित कम्पनियों छरा १९६६९ में 
यह अधिक रहा। १९६६ में इन कम्पनियों ने १७ ८ करोड रूपये का बोनस 
निर्गमित किया जबकि १६६८ में यह १४८ करोड रुपये न्‍्था। वैसे १६६७ से 
यह बहुत कम था जबकि यह ५४ करोड रुपये था। 


नवीन निर्गेमन सम्बन्धी कार्यवाईयाँ, जो निजी विनियोग का प्रमुख सूचक 
है, बहुत न्यून स्तर पर रही | वास्तव मे, १६६८ की अपेक्षाकृत १६६९ मे कुल 
नवीन पूँजी निर्गेमनन अत्यधिक कम रहा। साथ ही, तवीन निर्गमन मे पूर्वाधिकार 
अशो तथा ऋणपत्रों की ही बहुलता थी और साधारण अश कम ही निर्भमित 
किये गये । थह उद्यमियों द्वारा उत्साह की कमी का सूचक है। १६९७० मे 
वित्त मत्रालय द्वारा प्रकाशित आथिक सर्वक्षण मे इसका स्पष्टीकरण यह कह 
कर दिया गया है कि यह “पश्चायन द्वारा उद्यमियों के विश्वास पर लगे धक्के का 
प्रभाव” है। इसके अन्य प्रमुख कारण निम्नलिखित थे: नवीन विनियोग के 
लिये व्यावहारिक निदेशन की अनुपस्थिति, चतुर्थ योजना तैयार करने मे देरी, 
पश्चायन का प्रभाव, बढती हुई राजनीतिक अनिश्चितताये तथा देश के कुछ भागों 
मे असतोषपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध आदि। 


१९६९ के नवीन निर्गमन के सम्बन्ध मे जनता का रुख पहले की तरह 
चथनात्मक ही रहा। कुछ बडी-बडी एवं प्रतिष्ठित कम्पनियों द्वारा, जैसे 
00, त्रिवेणी दिशूज तथा यूनिवर्सेल टायर्स, जो अश निर्गोॉमत किये गये थे 
वह निश्चित मात्रा से अधिक अभिदत्त रहे। बडी मात्रा मे ऋण-पत्र का 
निर्ममन १६६६ मे टेल्को, इण्डियन अल्युमूनियम तथा कलकत्ता इलेक्ट्रिक द्व।रा 
किया गया था। 


पूंजी बाजार से सम्बन्धित एक उल्लेखनीय वात फरवरी १९६६९ मे 
पूँजी निर्मेमत सम्बन्धी नियत्रण में कुछ छूट देना था। बोनस निर्गेमनन तथा 
अशो को अधिमूल्य पर निर्गेसित करने को छोडकर, गैर-सरकारी सार्वजनिक 
सीमित दायित्व वाली कम्पनियो को निश्चित दशाओ में २५ लाख रुपये से 
अधिक पूंजी निर्गमित पर भी कुछ छूटे दी गई है। उन्हें पूंजी निर्गममन 
नियत्रक के पास केवल एक माह पूव॑ ही प्रस्ताव का विवरण अग्रिम * मे 
भेजना होगा। 


२३० भारत की औद्योगिक श्रर्थ-व्यवस्था 


१९७०-७१ का बजट प्रस्ताव तथा पुनरुत्थान 


१६७०-७१ का बजट विकास की समस्याओ के सम्बन्ध में व्यावहारिक 
दृष्टिकोण पर आधारित है। इस बात पर बल दिया गया है कि सामाजिक, 
आथ्थिक तथा राजनीतिक स्थिरता राष्ट्रीय धत तथा उत्पादन की वृद्धि के बिना 
सभव नही है। देश की आर्थिक दशा ऐसी है कि विकास लाने के लिये कठिन 
प्रयास करने की आवश्यकता है। १९७०-७१ का बजट, एक ओर तो स्थिरता एव 
विकास की आवश्यकता के मध्य सतुलन स्थापित अरने का प्रयास करता है 
और दूसरी ओर सामाजिक न्याय के वितरण पर बल देता है जो कि 
दीघकाल मे विकास के लिये अत्यन्त सहायक होगा। 

बजट का एक प्रमुख प्रावधान ३,००० रुपये तक की आय को कर से मुक्त 
करना है यदि यह आय भारतीय यनिट ट्रस्ट से, या भारतीय कम्पनी से, या 
लघू बचत योजना आदि से प्राप्त हुई हो। इसका प्रभाव यह हुआ कि बाजार 
मे कुछ अशो की मॉग बढ गई और उनके मूल्य में भी वृद्धि हुई। भारतीय 
यूनिट टूस्ट में तथा कम्पनी के अशो में १५ लाख रुपये तक के विनियोग 
को भी सम्पत्ति कर से मुक्त कर दिया गया है। कम्पनी कर की वर्तमान 
सरचना मे कोई भी परिवर्तन नही किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों से बचत को 
सचारित करने के लिये सरकार ने ऋणपत्रों को निर्गंमित करने की घोषणा की है। 
निकट-भविष्य में इन प्रस्तावों का उचित प्रभाव पडने की ही सभावना है । 


अध्याय १५ 


बैंक तथा अ्रीद्योगिक वित्त 


व्यापारिक बैक कम्पनी की अल्पकालीन आवश्यकताओ की पृ दो प्रकार 
से करते है (१) अग्रिम, ऋण, अधिविकर्ष तथा नकद-साख आदि प्रदान कर, 
तथा (२) विनिमय पत्र, हुण्डी तथा अन्य व्यापारिक प्रलेखो का बट्टे पर भुगतान 
करके । एक कम्पनी से यह आशा की जाती है कि वह किसी बैक अथवा बैंको से 
अपनी चल-सम्पत्तियों के लिये वित्त प्राप्त करने के लिये घनिष्ट सम्बन्ध बनाये 
रखे । या यूँ कहिये कि इसे 'साख का एक पथ" स्थापित करना चाहिए। साख 
के पथ का तात्पयं किसी भी उपक्रम विशेष को किसी बैक से प्राप्त होने वाला 
ऋण है जो कि उसका निर्धारण करते समय स्वीकृत शर्तों के अन्तर्गत हो । इस 
व्यवस्था से धन शीत्र ही प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार के समझौते के अन्तगेत 
बैक अपने उत्तरदायित्व को पूरा करते मे प्राय असफल नही होते क्योकि वे अपने 
ग्राहको से सम्बन्ध नहीं बिगाड सकते है। परन्तु बदली हुई परिस्थितियों मे कभी- 
कभी समायोजन करने की आवश्यकता पड सकती है। 

बैक के द्वारा चल-पूंजी सम्बन्धी सहायता पहुँचाने की महत्ता उद्योगो के 
लिये भिन्‍न-भिन्‍न होती है । बडे पैमाने के तथा सुसगठित उद्योगो को, विशेष रूप 
से लोहा एवं इस्पात, इजीनियरिग, रसायन, जूट, सूती वस्त्र, तथा चीनी आदि, 
व्यापारिक बेक आवश्यकतानुस7र पर्याप्त ऋण देते रहे हैं। 


किसी भी व्यापारिक इकाई को अग्रिम प्रदान करने की सीमा बैक की उधार 
देन की क्षमता से विशेष रूप से निर्धारित होती है। और किसी भी बेक की 
उधार देने की क्षमता कानून तथा वित्तीय घटको दोनो द्वारा ही सीमित होती है। 
बैंकिंग कम्पनी अधिनियम १६४६९ के अन्तर्गत कोई भी बैंकिंग कम्पनी अपने ही 
अशो की प्रतिभूति पर अग्रिम अथवा ऋण नहीं दे सकती है, अथवा अपने 
सचालको को बिना प्रतिभूति के ऋण नहीं दे सकती, अथवा उन फर्म अथवा 
कम्पनियों को इस प्रकार से ऋण नहीं दे सकती जिनमे इसके सचालक साझीदार 
प्रबन्ध अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हो। साथ ही, प्रत्येक बैंक को वध की 


२३२ भारत की औद्योगिक श्रथ॑-व्यवस्था 


अन्तिम तिथि पर भारत मे अपने सावधि तथा माँग दायित्वों के योग का कम-से- 
कस २८५८ राकड, सोना अथवा प्रभारहीन स्वीकृत प्र तिभूतियों के रूप मे रखना 
होता है। यह प्रावधान इसलिये है कि सुदृढ अधिकोषण प्रणाली ही व्यवहार मे 
लाई जाय, या यूँ कहिए कि बैक इतना नकद अथवा तरल सम्पत्ति अपने पास 
सचित रखे कि वह अपनी मॉँग दायित्वों की पूति कर सके और तरलता पर्याप्त 
मात्रा से बनाये रखे। कानूनी प्रावधानों के अतिरिक्त, प्रबन्धक भी यह प्रयास 
करते है कि सुदृढ अधिकोषण व्यवहार ही अपनाये जायें, जैसे कि ऋणो का 
पर्याप्त विभिन्नीकरण, जोखिम का विस्तार करने तथा अवधि पूर्ण होने की सूची 


बताने के लिये किया जा सके। इसका उद्देश्य तरलता को बनाये रखना तथा 
कोषो को सुरक्षित रखना भी है। 


बेक की उधार देने की क्षमता दो घटको पर निर्भर हैं (१) बैक को 
उपलब्ध पूर्ण कोष की मात्रा-निक्षेप, पूंजी तथा सचय, और (२) तरलता अनुपात 
बनाये रखने की तीति । बैक के पास बहुत बडी मात्रा मे कोष के उपलब्ध रहने 
पर भी, इसकी यह स्थिति हो सकती है कि बडी मात्रा मे उधार न दे सके क्योंकि 
उसे ऊँची तरल्ता अनुपात को बनाये रखना ही। 


बेको द्वारा श्रग्रिम दिये जाने की भ्रवृत्तियाँ हाल के वषों मे पूर्ण बैक 
साख में उद्येगो के अशो मे जो धीरे-धीरे वृद्धि हुई है उसका परीक्षण अगले पृष्ठ 
पर दिये तालिका से किया जा सकता है। १९६६ मे मार्च के अन्त मे औद्योगिक 
अग्रिम का अनुपात बढकर ६४ प्रतिशत हो गया जब कि १६५१ मे मार्च के अन्त 
में ३४ प्रतिशत ही था। परन्तु उसकी अपेक्षाकृत व्यापारिक तथा वित्तीय अग्रिम 
का भाग ३१ मार्च, १६५१ में ५३ प्रतिशत से घट कर ३० अप्रैल, १६ ६१ को 
३६ प्रतिशत तथा ३१ मार्च १६६६ को २८ प्रतिशत हो गया । नवीन उद्योगों 
(इजीनियरिंग तथा रसायन आदि) ने इस वृद्धि का अधिक भाग प्राप्त किया है। 
उनको भ्रपेक्षाकृत पुराने उद्योगो (सूती वस्त्र, जूट तथा चीनी ) को उतना अधिक 
नही प्राप्त हुआ । यह प्रवृत्ति औद्योगिक उत्पादन मे विस्तार तथा विभिन्नीकरण 
के अनुरूप ही है। कृषि को न्यूनतम धनराशि ५ करोड रुपया ही आप्त हुआ या 
पूर्ण अग्रिम का केवल ०२ अतिशत ही प्राप्त हुआ। वास्तव मे, कृषि का भाग 
२१ मा, १९५१ को २ ! प्रतिशत से घटकर ३ १ मार्च, १९६६ को ०२ प्रतिशत 


ही गया। 


जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, हाल के वर्षों भे बैक साख का 
अधिकाश भाग उद्योगों को ही प्राप्त हुआ। उद्योगों को अग्रिम ३ १ अप्रैल, १९६६३ 


र३े३े 


तथा औद्योगिक वित्त 


बक 
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२३४ भारत की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था 


को ६८८ करोड़ रुपये से बढकर ३१ माचे, १९६६ को १,५१० करोड रुपये हो 
गया और इस प्रकार १२० प्रतिशत वृद्धि हुई जब कि पूर्ण बेक साख इस अवधि 
मे १,३०६ करोड रुपये से बढ़कर २,२४७ करोड रुपये ही हुई अथवा ८० 
प्रतिशत वृद्धि ही हुईै। इस अवधि में बैक साख को वृद्धि का लगभग #$ई भाग 
उद्योगो को प्राप्त हुआ और पूरे मे से इनका भाग ५३ प्रतिशत से बढकर ६४ 
प्रतिशत हो गया। यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस अवधि में औद्योगिक 
उत्पादन में वृद्धि उद्योगो को दी जाने वाली बैक अग्रिम में वृद्धि की अपेक्षाकृत 
कम हुई । वैसे, विभिन्न औद्योगिक उत्पादनों के मूल्य मे वृद्धि हुई है। साथ ही 
इसके अतिरिक्त पंजी बाजार मे मन्दी होने के कारण भी यह परिणाम रहा कि 
उद्योगो ने अपनी दीघंकालीन वित्तीय आवश्यकृताओ की पूर्ति बैको के माध्यम से 
अधिक की । यह भी सभव है कि सरकार ने बोगस हुण्डी के विरुद्ध हाल मे जो 
कार्यवाही की है उसके कारण भी उसके स्थान पर साख की आवश्यकताओ की पूर्ति 
बैको से की गई हो। बैक साख मे जो पूर्ण विस्तार हुआ है उसका हमारी 
अर्थं-व्यवस्था के वास्तविक साधनों पर पर्याप्त दबाव पडा है जो कि तेजी से आग 


नही बढ़ रही है। 


श्राफ समिति १९५४ मे निजी क्षेत्र के लिये वित्त पर एक समिति ने, जिसे 
श्राफ समिति के नाम से विशेष रूप से जाना जाता है, बैंको के साधन के बढाने 
की तथा निजी क्षेत्र को अधिक वित्त प्रदान करने की समस्या का विस्तारपूर्वक 
अध्ययन किया। इसकी सिफारिशों का अध्ययन दो शीर्षको के अन्तर्गत किया जा 
सकता है (१) अधिकोषण प्रणाली का विकास, तथा (२) बैको के साधनों में 
वृद्धि । अधिकोषण प्रणाली की विकास की समस्या का विवेचन करते हुए समिति 
नें सिफारिश की कि बैंको मे जनता के विश्वास को बढाकर बैंकिंग की आदत को 
प्रोत्साहित किया जाय, बैकों के सचालन व्यय को कम किया जाय, 3870४ 2७०08 
से परिवर्तत किया जाय, मजदूरी तथा वेतन की सरचना का विवेकीकरण किया 
जाय, बैक तथा ग्राहकों के मध्य सम्बन्धों को गप्त रखा जाय, शाखाओं का 
नियोजित विस्तार किया जाय, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगो को बैंकिंग की आदत डालने 
के लिये गतिशील बैक बनाये जॉय । वैको के साधन मे वृद्धि करने के लिये, समिति 
ने यह सुझाव दिया कि, अन्य बातो के अतिरिक्त, प्रतिस्पर्द्ा को नियमित किया 
जाय (क्योकि मृद्रा बाजार मे सीमित साधन ही उपलब्ध हैं), रुपये के प्रेषण की 
सुविधा दी जाय, निक्षेप के बीमा की व्यवस्था की जाय, स्थानीय विभागों से निश्लेप 
प्राप्त करने का प्रयास किया जाय तथा सरकार द्वारा शीघ्र दी भुगतान की व्यवस्था 
की जाय | 


बेक तथा औद्योगिक वित्त २३४५ 


बकिग क्षेत्र में हाल में हुए परिवर्तन 


श्राफ समिति द्वारा रिपोर्ट देने के बाद से अनेक परिवतंन हो चुके है । हाल 


के वर्षो मे बैंकिंग प्रणाली मे, जो सरचनात्मक तथा सस्थागत परिवर्तन हुए है, 
उनकी ओर ध्यान देना श्रावश्यक है। 


(१) १९६५१ तथा १६६७ के मध्य की अवधि मे देश मे बैकिंग की बहमुखी 
प्रगति हुई है। इसी अवधि में बेको का समेकन हुआ है। १६९५१ मे रिपोर्ट देने 
वाले बंको की सख्या ५६६ थी परन्तु १६६७ में यह घटकर ह१ हो गई । इस 
परिवर्तन से बैकिंग प्रणाली में सुदुढता आई है क्योकि अ्रतेक बेको का समामेलन 
तथा सम्मिलन हुआ है। विशेष रूप से गैर-अनुसूचित बेको की सख्या मे पर्याप्तृ 
परिवर्तन हुए है। इनकी सख्या १९५४ में ४७४ से घटकर १६६७ में केवल २० 
ही रह गई । साथ ही, दूसरी ओर शाखाओ का पर्थाप्त विस्तार हुआ है । उनकी 
सख्या १९५१ मे ४,१५१ से बढकर १६६७ मे ६,६८५ हो गई और इस प्रकार 
लगभग ६८ प्रतिशत से वृद्धि हुई । यह ध्यान देने योग्य दात है कि यह प्रवृत्ति द्वितीय 
एवं तृवीय योजना मे विशेश रूप से पाई गई । 

(२) निक्षेप के क्षेत्र मे भी महत्वपूर्ण उन्नति हुई है। बैको का कुल निक्षेप 
१९५१ में ९८० करोड रुपये से बढ़कर १६६७ में ३,६६२ करोड हो गया और 
इस प्रकार १६ ७ प्रतिशत की औसत दर से वाषिक विकास हुआ | प्रति व्यक्ति निक्षेप 
में भी तीन-गुना वृद्धि हुई । यह १६५१ मे २५ रुपये से बढकर १६६७ में ७७ 
रुपये हो गया । इस प्रकार इसमे औसत वाधिक विकास १३ प्रतिशत की दर से 
हुआ । निक्षेप की वृद्धि मे अनेक घटक, जैसे, सार्वजनिक व्यय मे वृद्धि, आय मे 
वृद्धि, बेकिंग प्रणाली का क्षेत्रीय विस्तार, नवीन सेवाओ का आरभ आदि, सहायक 
रहे है। 

(३) अदत्त बैक साख भी १९५१ मे ६२७ करोड २० से बढकर १६६७ मे 
२,७४७ करोड रुपया हो गई और इस प्रकार औसत वाषिक विकास दर २१ 
प्रतिशत रही । इसी अवधि में अनुसूचित बैंकों द्वारा उद्योगों को दिये जाने वाले 
अग्निम मे पर्याप्त वृद्धि हुई। यह मार्च १६९५१ में १६६ करोड रुपये से बढ़कर 
मा १६६७ में १,७४२ करोड रुपये हो गया जो कि कुल अग्रिम का लगभग ६४ 
प्रतिशत था | वाणिज्य को दिया गया अग्रिम १९५१ मे २३६ करोड़ रुपये से 
बढकर १९६७ मे ५२६ करोड रुपये हो गया जो कि कुल अग्रिम का १९ श्रतिशत 
था। इस प्रकार से बको ने व्यापार की अपेक्षाकृत उद्योग को अधिक अग्रिम प्रदान 
किया। हर 


२३६ भारत की औद्योगिक अथं-व्यवस्था 


(४) बेक साख की महत्वपूर्ण विशेषता बैंक साख का मौसम से प्रभावित 
होना समाप्त होना है । गत वर्षो मे, व्यस्त काल मे बैक साख बढकर ५०-१०० 
करोड रुपये हो जाता था और उसी प्रकार उसी मात्रा में रुपया बैक को वापस 
भी होता था । परन्तु अब यह बात नही रह गई है क्योकि अर्थ-व्यवस्था मे 
विभिन्नीकरण हो चुका है तथा साख मिलने में सामान्य कठिनाई है। 


न 


(५) भारतवर्ष मे बैको की शाखा का विस्तार न तो पूर्ण ही रहा है और 
न ही उसका विभाजन एकरूप सा रहा है। यद्यपि शाखाओं की सख्या में तो 
पर्याप्त वृद्धि हुई परन्तु जिस ढंग से हुई है वह उचित नहीं कही जा सकती है। 
कुछ क्षेत्रों मे तो अत्यधिक केन्द्रीयकरण हुआ है जिसके कारण क्षेत्रीय असन्तुलन आ 
यूया है। यद्यपि एक बैक कार्यालय द्वारा सेवा प्राप्त जनसख्या १९५१ में ८७,००० 
से घटकर १६६७ में ७३,००० हो गई, तथापि विश्व के अन्य देशों की अपेक्षाकृत 
अभी भी यह बहुत अधिक है । व्यापारिक बैको द्वारा सेवा प्राप्त जनसख्या, 
उदाहरण के लिये, सयुक्त राज्य अमेरिका मे १५,०००, जापान मे १५,००० तथा 
ईरान में ११,००० है। देश मे ही स्थिति सब जगह एक सी नहीं है। गुजरात, 
महाराष्ट्र, मद्रास तथा आन्ध्र प्रदेश मे तो यह अत्यधिक विकसित है जब कि 
बिहार, मध्य प्रदेश, उडीसा तथा उत्तर प्रदेश मे स्थिति सोचनीय है। 


(६) जैसा कि पहिले बताया गया है, निक्षेप की मात्रा मे उल्लेखनीय वृद्धि 
हुई है, परन्तु इस सम्बन्ध मे यह ध्यान देने योग्य बात है कि यह वृद्धि सार्वजनिक 
व्यय तथा हीतार्थ प्रबन्धन के कारण हुई #ै न कि बेको द्वारा दी गई सुविधाओ के 
कारण। नि्षेप से राष्ट्रीय आय का अनुपात भारतवर्ष मे लगभग १४ प्रतिशत है 
जबकि कनाडा में ४६ प्रतिशत, सयुकत राज्य अमेरिका में ५६ प्रतिशत, जापान 
में ८४ श्रतिशत तथा स्विटजरलैड मे ६२ प्रतिशत है। इसका तात्पर्य यह है कि 


अभी बेकिंग की आदत डालने के लिये तथा निक्षेप बढाने के लिये देश मे पर्याप्त 
क्षेत्र है। 


(७) बेक साख विस्तार की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसे आथिक 
विकास की बदलती हुई आवश्यकताओ के अनुसार प्रतिनिधिपूर्ण तथा लचीला होना 
चाहिए। वास्तविक साख आवश्यकताओ की पूर्ति तो अवश्य होनी चाहिए परन्तु 
साथ ही स्टाक की मात्रा बढाने के लिये, सट्टेब्राजी के लिये, तथा अभाव का सृजन 
करने के लिये माल को रोकने के लिये साख उपलब्ध तही होने देना चाहिए । 
साख-निक्षेप अनुपात तो लगभग ६६ प्रतिशत रहा है परन्तु साख का वितरण तथा 
उसकी दिशा सनन्‍्तोषजनक नहीं रही है। उदाहरण के लिपे लघु-स्तरीय उद्योगों 
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का भाग केवल ६६ प्रतिशत ही रहा जबकि उद्योगों को दिया जाने वाला अग्निम 
बढकर ६६ प्रतिशत हो गया । 

(८) निक्षेपो का प्रयोग अधिकाशतया शहरी क्षेत्रों मे ही साख सुविधाये 
प्रदान करने के लिये किया जाता रहा है और साथ ही पिछड़े क्षेत्रों पर बिल्कुल 
भी ध्यान नही दिया गया। महाराष्ट्र, पश्चिमी बगाल तथा तामिलनाड जैसे उन्नत 
राज्यो मे जो साख दिया जाता रहा है वह ग्रामीण तथा पिछडे राज्यों के निक्षेप 
से प्राप्त ही होता रहा है। १६६६९ मे, राष्ट्रीय साख परिषद के अध्ययन दल ने 
यह पता लगाया कि व्यापारिक बेक में चालू खातों की सख्या घ्रढकर २२,००० 
रह गई । यह उस समय हुआ जब कि देश में साख की अत्यधिक आवश्यकता थी। 
इस दल ने विभिन्न आशिक क्षेत्रो मे असमान वितरण की ओर ध्यान आकर्षित 
किया | १९६७ में बडे उधार लेने वालों को कुल औद्योगिक अग्रिम का लगभग 
५० प्रतिशत प्राप्त हुआ । 

इस दल ने निम्नलिखित प्रमुख बातो का पता लगाया अल्प पूँजी आधार, 
उच्च साख-निक्षेप अनुपात, बैंकिंग सुविधाओं की असमावता, विभिन्न क्षेत्रों में 
साख के वितरण में बढती हुई असमानताये, कुछ क्षेत्रों मे शाखा-विस्तार का 
केन्द्रीयकरण । बेकिंग प्रणाली के विकास की प्रमुख विशेषता अनवाथिक तथा 
क्षमताहीच इकाइयो को समाप्त कर बैंकिय सरचना को सुदृढ़ बनाना है। 


बेको के समक्ष नियत कार्ये. यदि बैक प्रगतिशील नीतियो को अपनाये 
तथा अपनी व्यापार-प्रणाली को और उदार बनायें, विशेषरूप से बडे तथा 
लघृस्तरीय उद्योगों के हित मे, तो वे अपने हितो की सुरक्षा कर सकेगे और साथ 
ही राष्ट्र का भी हित होगा । बेक के लिए यह एक अवसर है पर साथ ही एक 
चुनौती भी है। पचवर्षीय योजनाओ में औद्योगीकरण पर अधिक बल दिये जाते 
के कारण औद्योगिक उत्पादन में सतत वृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार उद्योगों 
की वित्तीय आवश्यकताये भी बढती जाँयगी जिनकी पूर्ति करने के लिए बेक को 
तत्पर तथा तैयार रहना होगा। चालू पूंजी के अतिरिक्त, उद्योगों को मध्यकालीन 
तथा दीघंकालीन साख की भी आवश्यकता होती है, विशेषरूप से उन्नतिशील देशों 
मे जेसा कि हमारा देश है जहाँ पँजी बाजार भी विकसित नहीं है और विशिष्ट 
वित्तीय सस्थाये भी इनकी आवश्यकताओ की पूर्ति करने मे पूर्णहप से समर्थ नहीं 
है। बैक इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहे दीघकालीन ऋण प्रदान करके और 
चाहे औद्योगिक कम्पनियों के ऋणपत्र, पूर्वाधिकार अशो तथा साधारण अशो 
में भी विनियोग करके कर सकते है। साथ ही बैक लघु तथा मध्यम स्तर के 
उद्योगों को भी अपने दृष्टिकोण मे समुचित्त परिवर्तत करके वित्तीय सहायता- 
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प्रदान कर सकते है, विशेष रूप से जबकि रिजव बक ने यह योजना चालू 
कर दी है कि बैंको द्वारा लघ्‌ उद्योगों को दिये जाने वाले ऋण की गारण्टी 
दी जाय | 

यद्यपि बैंकिंग प्रणाली ने पिछले १५ वर्षों मे अपने आप को स्थिति के 
अनुरूप ढालने के लिये पर्याप्त प्रयास किया है, फिर भी इस बात की आवश्यकता 
है कि फरिवतंन करने के दृष्टिकोण से सभी महत्वपूर्ण परिस्थितियों पर विचार 
करे। हमे उन क्षेत्रों का विचार करना है जिन पर बैंकिंग को आगे 
बढ़ना है:-5-. » 


(१) बैंक के पूँजी कोष में समुचित वृद्धि करना आवश्यक है। इसके 
लिये विशेष रूप से सचय कोष को चालू शुद्ध लाभ से और अधिक बढाना है 
और कभी-कभी जब सभव हो नवीन पूँजी का निर्गमन करके भी ऐसा किया 
जा सकता है। पिछले दशक मे बैंको के लाभ मे पर्याप्त वृद्धि होने के उपरात्त 
भी पूँजी कोष का कुल निश्षेप के अनुपात में धीरे-धीरे कमी होती रही है। 
इस अनुपात मे कमी अशत हाल के वर्षों में निक्षेप में तेजी से वृद्धि होने 
के कारण भी हुई है। प्रदत्त पूंजी तथा सचय का निक्षेप से अनुपात १९५१ मे 
१७ प्रतिशत से घट कर १६६७ मे २८ प्रतिशत हो गया। १९६७ मे प्रदत्त पजी 
तथा सचय १०२ करोड रुपये था, परन्तु उसी वर्ष के लिए बैको का निक्षेप-दायित्व 
३,६६२ करोड रुपये था। यदि लघु उद्योगो के मध्यकालीन ऋण प्रदान करने की 
दिशा में प्रयास करना है तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि बैक अपनी निजी पूंजी की 
स्थिति मे समुचित सुधार करे। 

(२) बैकों को ऐसी परिस्थिति का सामना करना है जबकि उन्हें साख के 
लिये समृचित दावों के मध्य सावधानी के साथ चुनाव करने को आवश्यकता 
पडेगी। उन्हे ऋण के लिये प्रार्थनापन्नो के सम्बन्ध मे व्यावहारिक कसौठियों को 
चुनना होगा और ऐसा करते समय इस राष्ट्रीय उद्देश्य को ध्यान मे रखना 
होगा कि विभिन्न क्षेत्रों में जैसे वृहृत तथा लघू उद्योग, निर्यात तथा कृषि, 
नवीन उद्यमियो की खोज करके उन्हें समूचित सहायता प्रदान की जाय | 
नियोक्‍्ताओ की प्रतिस्थापित प्रतिष्ठा को अधिक ध्यान में रखने के अपेक्षाकृत, 
उन्हे ऐसे विशेषज्ञों तथा साधनों को विकसित करना होगा जिसके अनुसार वे 
प्रवर्तंनकर्ता की प्रकृति तथा प्रायोजना पर होने वाले लाभ पर उचित निर्णय ले 
सके और उसके लिये अधिक लोचपूर्ण तथा उपयोगी व्यावहारिक कसौटियो को 
प्रयोग भे ला सके । बैंको को नवीन उद्यम सम्बन्धी योग्यता के निर्माण के लिए 

“अधिक प्रयास करना होगा। 
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(३) बैंको के आन्तरिक प्रबन्ध को अधिक सुदृढ़ बवाकर उसमे सुधार के लिये 
भी प्रयास करता होगा । अधिकाश बैंकों मे आन्तरिक नियत्रण प्रणाली उतनी 
क्षमता के साथ कार्यान्वित नही की जा रही है जिसकी आवश्यकता है। यह 
भावना भ्रब औ भीर दृढ होती जा रही है क्योकि बैक रिजवं बैक द्वारा दिये 
गये हाल के निर्देशों को कार्यान्वित करने मे असफल रहे है। 

(४) आ्थिक शोध की, सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था मे बचत तथा विनि- 
योग की प्रवृत्ति का पता लगाने के लिए अथवा विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए 
जो बैक विशेष के हित मे हो, अत्यधिक आवश्यकता है। ऐसे शोध की 
अनुपस्थिति मे, निक्षेप को बढाने के लिए, साख व्यवसाय के लिए अवसर ढूंढने 
के लिए, तथा शाखा की विस्तार के लिए विवेकपूर्ण नीतियो को अपनाना संभव 
नही है । सभावी निपेक्षको की अभिरुचि को ध्यान मे रखते हुए निक्षेप योजना को 
समय से अपनाने के लिए तथा साख-विस्तार के लिए उपयोगी प्रायोजनाओ के 
चुनने के हेतु व्यावहारिक कसौटियो का निर्माण करने के लिए भी आथिक शोध 
आवश्यक है। 

(५) ऐसे आ्राथिक शोध के अतिरिक्त, बँको के लिए यह आवश्यक हैकि 
वे लागत को कम करने तथा कार्यक्षमता को बढाने हेतु परिचालन शोध की 
ओर भी ध्यान दे। साख्यिकीय तथा परिचालन सम्बन्धी ऑकडो की रिपोर्टिंग 
सन्‍्तोषजनक नहों है। साथ ही, शाखाओ पर नियत्रण तथा पर्यवेक्षण को और 
भी अधिक दुढ तथा उन्नतिशील बनाना होगा । 

(६) ग्राहकों को दी जाने वाली सुविधाओं मे उन्नति के लिए भी कऋ्रमबद्ध 
प्रयास नही किया गया है। अधिकांश बैंको मे, चेको के भुनाने के लिए भी जो 
विधियाँ अपनाई जाती हैं वे ग्राहकों की दृष्टि से सन्‍्तोषजनक नही है। बेंकों के 
कार्य-सचालन के सम्बन्ध मे यह बात खेदपूर्ण है कि रिजर्व बैक को उनकी 
शाखाये जो विवरणी भेजती हैं वे भी समेकिक नही की जाती हैं (केवल कुछ 
दशाओ को छोडकर) और न ही वे उन्हें स्वयं ही अपनी नीति-निर्माण के प्रयोग में 
दी लाते है। 


(७) अधिकोषण प्रणाली के कार्य-सचालन में उन्नति लाने के लिये सतत्‌ 
प्रयास किया जाना आवश्यक है । इससे बैको को ही अधिक लाभ प्राप्त न होगा 
अपितु जनता के रहन-सहन के स्तर में भी शीक्र ही उन्नति होगी | यदि पूर्ण 
उत्साह के साथ कार्य किया जाय तो सामाजिक तथा भौतिक दोनो ही प्रकार के 
लाभ हो सकते है। इस प्रकार नवीन तथ्यों की खोज के लिये तथा प्रयोग करने 
के लिये उत्कदट इच्छा की अत्यधिक आवश्यकता है । ड़ 
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व्यापारिक बैंको पर सामाजिक नियत्रण 


१४ दिसम्बर, १६६७ को उप-प्रधान मत्री ने व्यापारिक बैको के सामाजिक 
नियत्रण पर लोक सभा में एक वक्तव्य दिया । उन्होने इस बात पर बल दिया था कि 
बैको तथा थोड़े से बडे औद्योगिक गृहो के मध्य सम्बन्धों को तोडना है, या कम से कम 
प्रभावहीन फरना है, तथा बैको का जो उद्दोगो एवं व्यापार से ही केवल सम्पर्क है 
उसे बदलना है तथा साख सम्बन्धी निर्णय जो बैक के प्रबन्धक छेते है उन्हे आधथिक 
विकास की प्राथमिकताओं के अनुरूप लाना है । वक्‍तव्य की अन्य प्रमुख बातें 
निम्नलिखित है -- 


(१) बैको की नीतियाँ एवं व्यवहार ऐसी होनी चाहिए जिससे कि 
प्रमुख सामाजिक एवं आथिक उद्देश्यों की पूति हो सके, यथा, अर्थ-व्यवस्था की 
उच्चतम अनुकूलतम विकास दर, एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर रोक, साधनों के 
दुरुपयोग तथा आर्थिक शक्तियों के केन्द्रीयकरण पर रोक । 


(२) नियोजित अर्थव्यवस्था के ढॉँचे के अन्तर्गत, साख का उद्देश्यपूर्ण 
विभाजन सभी उत्पादक क्षेत्रों मे होना चाहिए । जनता इस तथ्य से चितित रही 
है कि अनेक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को, जैसे, कृषि, लघु उद्योग तथा निर्यात, 
बेक साख का उचित भाग नहीं प्राप्त होता। साथ ही अधिकाश साख बड़े-बड़े 
औद्योगिक एवं व्यापारिक गृहो को तथा बडे उद्योगो को चालू पूँजी के रूप मे प्राप्त 
होता रहा है। 

(३) बसे तो बैको के लिये अधिक बचत श्रोत्साहित करने के हेतु दीघकालीन 
उपायो की आवश्यकता है, परन्तु निकट भविष्य मे प्राप्त साधनों के अन्तर्गत ही 
साख का समान तथा उद्देश्यपूर्ण विभाजन होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिये, प्रथम 
प्रमुख आवश्यकता यह हैं कि बेक साख की मॉग का अनुमान समय-समय पर 
लागाया जाय तथा ऋण देते एवं विनियोग करने की प्राथमिकताओ को इंगित 
किया जाय । वैसे तो यह अर्थ-ब्यवस्था के सभी क्षेत्रों के लिये किया जाय पर 
विशेष रूप से कृषि, लघु उद्योग तथा निर्यात के लिये निश्चित करना आवश्यक है। 
अखिल भारतीय स्तर पर, एक उच्च स्तरीय सस्था--राष्ट्रीय साख परिषद----की 
स्थापना की जाय जिसमे वृहत, मध्यम तथा लघु स्तरीय उद्योगो के, कृषि के, सहकारी 
सस्थाओ के, व्यापार के, बैक के, तथा व्यावसायिक क्षेत्र जैसे अर्थशास्त्री, चार्टर्ड 
एकाउन्टेन्टसः आदि, के प्रतिनिधि हो । इससे यह आशा की जाती थी कि सम्पूर्ण 
साख का नियोजन करने तथा बजट बनाने मे यह सरकार तथा रिजर्व बैक की 
सहायता करेगी । 
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(४) साख प्राथमिकताओ के सम्बन्ध मे बेक के प्रबन्धनो को आवश्यक 
तथा उचित निदेश देने के अतिरिक्त, यह भी आवश्यक है कि व्यापारिक बैंको 
द्वारा निर्णय लेने की प्रणाली मे आवश्यक परिवर्तत किया जाय जिससे कि रिजव 
बेक के द्वारा निश्चित मौद्रिक तथा साख सम्बन्धी नीतियो को कार्यान्वित किया / 
जा सके । 


६.५ 


(५) यह अति आवश्यक है कि किसी विशेष नियोक्‍्ता या निव्रोक्ताओं के 
वर्ग को ही प्राथमिकता न दी जाय तथा सचालक परिषद के सयठन में अश-धारिता 
के प्रभाव को तथा वास्तविक साख सम्बन्धी निर्णयों पर उनके प्रभाव को समाप्त 
कर दिया जाय। सामाजिक नियत्रण योजना का यह एक प्रमुख तत्व है । 


(६) रिजर्व बेक को यह अधिकार होगा कि वह व्यावहारिक रूप से यह 
देखे कि बैक प्रबन्धकगण आथिक विकास की प्राथमिकताओ के अनुरूप ही कार्य 
कर रहे है। इस दिशा में निम्नलिखित कार्य वाहियो का किया जाना आवश्यक है - 

(अ) प्रत्येक बेक मे पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप मे एक व्यावसायिक बैकर 
होगा, न कि कोई उद्योगपति होगा , 

(ब) बैंको के सचालक मनन्‍्डल का पुनर्सगठन किया जायगा तथा इसमे 
अधिकाश सचालक उद्योगपति नही होगे तथा अच्य क्षेत्रों से व्यक्ति, जैसे, कृषि, 
लघु उद्योग, सहकारी सस्था तथा अन्य अनुभवी व्यक्ति, सचालक बनाये जॉय जो 
कि बेको के लिये उपयोगी सिद्ध हो; 

(स) सचालको को तथा उन सस्थाओ को, जिनमे वे अपना हित रखते हो, 
सभी को अग्रिम तथा गारन्‍्टी देना बन्द कर दिया जाय, 

(द) प्रत्येक विदेशी बेक से यह आशा की जायग्री कि वह एक सलाहकार 
परिषद बनाये जिसमे भारतीय हो और उनके सचालक मनन्‍्डल का भी यथासभव 
वही स्वरूप हो जो भारतीय बेको के लिये निश्चित किया गया है। 


(इ) नीतियो के बार-बार उल्लधन करने पर सरकार बैंक को ले सकती 
है । 


(७) साख के उचित नियोजन तथा उसके बजट तैयार होने पर, राष्ट्रीय 
साख परिषद की स्थापना होने पर, तथा निर्णय लेने के सम्बन्ध मे अधिक प्रभाव- 
कारी नियत्रण होने पर यह आशा की जाती है कि सामाजिक नियत्रण का उद्दे श्य 
पूरा हो सकेगा । फिर भी, बैंको की उधार देने की नीति मे परिवतंन धीरे-धीरे 
ही होगा। शीघ्रता के साथ परिवर्तन लाने से, आ्थिक ढॉँचे पर प्रभाव पड सकता 

भर१६ 
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है। किसी को यह आशा नहीं करती चाहिए कि यह रातो-रात अद्भुत प्रभाव 
उत्पन्न कर सकेगा । 


(८) बचत का अपर्याप्त स्तर सोचनीय है । ग्रामीण तथा अद्ध-शहरी 
क्षेत्रो से बचत को सचारित करने के लिये सभी प्रयत्न किये जाने चाहिए। दीघं- 
कालीन उद्देश्य क्षेत्रीय बेको की दिशा में बेकिंग प्रणाली का विकास करना है। साथ 
ही, निक्षेप को प्राप्त करना एवं लघु उद्यमियों तथा कृषकों की आवश्यकताओ की 
पू्ि उन्ही के अपने-अपने क्षेत्र मे करना है। 


९) बेकिंग प्रणाली की कार्य-सचालन सम्बन्धी क्षमता मे उन्नति लाना है। 
उनकी कार्य-प्रणालियो को तथा कार्य-विधियों को आधुनिकतम बनाना है। 


बेको के लिये अनुभवी तथा तकनीकी ज्ञान भ्राप्त कुशल व्यक्तियों को 
उपलब्ध करने के लिए तथा बैकिंग व्यवसाय मे स्वतत्रता की भावना लाने के लिए 
एक उच्चस्तरीय प्रशिक्षण सस्था बनाने का भी सुझाव है। 


सामाजिक नियत्रण योजना तथा बे किंग विधि सशोधन अधिनियम (१६६८) 
के अन्तगंत, जो कि फरवरी १, १९६९ से लागू हुआ, एक राष्ट्रीय साख परिषद 
की स्थापना की गई । इसका उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय साख सम्बन्धी 
प्राथमिकताओं का अनुमान लगाना है। 


राष्ट्रीय साख परिषद ने अपनी प्रथम बैठक में एक सात-सदस्यो वाली 
स्थायी समिति की नियुक्ति की जिसे विशिष्ट बातों का श्रध्ययन करके साख 
सम्बन्धी प्रस्तावों को तैयार करना था जिन पर अगली बैठकों भे विचार किया 
जा सके ) उदघाटन भाषण देते हुए, इसके अध्यक्ष ने यह उल्लेख किया कि बेको 
के सामाजिक नियत्रण के सम्बन्ध में किये गए वार्तालापो मे साख के वितरण पर 
अनुचित जोर दिया गया है जब कि जोर साधनों के सचरण पर दिया जाना 
चाहिए | अत साख परिषद को केवल बैक के पास उपलब्ध कोषो के पुनवितरण 
पर ही ध्यान नही देना है अपितु बेकिंग प्रणाली के लिये जनता की अधिकाधिक 
बचत को भी प्राप्त करना है। 


सामाजिक नियत्रण की सम्पूर्ण योजना इस विचार से ओत-प्रोत रही है 
कि बैंकिंग प्रणाली ने अर्थव्यवस्था को वे लाभ नही पहुचाये है जिनकी इससे 
आशा की जाती थी, यथा, यह अभाव बेको के स्वामित्व के कारण नही अपितु बैंको 
के प्रबन्ध के कारण रहा है। इसीलिये सामाजिक तियत्रण योजना को 
प्रबन्ध मे सुधार के लिये प्रयोग के रूप मे माना गया। 
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बेकिंग विधि सशोधित अधिनियम, १६६८ केवल ६ माह ही प्रभावपूर्ण 
ढग से कार्यान्वित किया गया था, और जुलाई १९, १९६६ को राष्ट्रपति के एक 
अध्यादेश के द्वारा भारत के प्रमुख १४ बैंको का राष्ट्रीकररण कर दिया गया। 


१४ बेको का राष्ट्रीयकरण 


कि 

१४ प्रमुख भारतीय बैको के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध मे कुछ प्रश्न उठाये 
गये है क्‍या राष्ट्रीयकरण करना अपरिहाये था? तथा सामाजिक नियत्रण योजना 
का प्रयोग कुछ और समय तक नही किया जा सकता था” क्‍या यह एक राजनीतिक 
निर्णय था या कि आथिक निर्णय था ? सामाजिक नियत्रण का विचार तो, निस्सन्देह, 
उत्तम था परन्तु इस योजना की कुछ अन्तर्निहित कमियाँ थी। प्राशुल्किक तथा 
मौद्रिक नीतियो मे सामजस्य स्थापित करने के लिये सामाजिक नियत्रण प्रभावकारी 
नही हो सकता था । बेको का स्वामित्व अशधारियो के पास रहने मे तथा बैंकिंग 
नीति के निर्माण का का्यें सरकार के हाथ में रहने पर, उद्देश्यों की पूति होना 
सभव न था। वास्तव मे, सामाजिक नियत्रण योजना को कार्यान्वित करने मे कुछ 
ऐसी कमियाँ सामने आईं कि केन्द्रीय गृह मत्री ने यह अवलोकन किया कि “जब 
कि बिना राष्ट्रीयकरण के सामाजिक नियत्रण एक जालसाजी थी, बिना सामाजिक 
नियत्रण के राष्ट्रीयकरण अर्थदीन था ।” इस प्रकार राष्ट्रीयकरण को देश की 
सम्पूर्ण आर्थिक नीतियो के सदर्भ मे देखना होगा । यह भी सत्य है कि राष्ट्रीयकरण 
के साथ-साथ कुछ ऐसी अनेक समस्याये भी उपस्थित हो गई है जिनका सावधानी 
के साथ परीक्षण करना आवश्यक है । 


१४ व्यापारिक बैको के राष्ट्रीयकरण होने से जनता को अनेक आशायें बँध 
गई है कि जहाँ तक बैको की भूमिका देश के आर्थिक विकास के सम्बन्ध मे है, 
वह सन्‍्तोषजनक होगी। यह सरकार के लिये तथा बेंक से सम्बन्धित व्यक्तियों के 
लिये एक चुनौती तथा एक उपयुक्त अवसर भी है। राष्ट्रीयकरण के द्वारा राष्ट्रीय 
प्राथमिकताओ तथा उद्देश्यों की पूति करना है, जैसे,कुछ लोगो द्वारा नियंत्रण को 
समाप्त करना, लघुस्तरीय उद्योग, कृषि तथा निर्यात के लिये पर्याप्त साख की 
व्यवस्था करना, बैक प्रबन्ध मे व्यावसायिकता लाना, नवीन प्रकार के उद्यमियों को 
प्रोत्साहित करना, बेक के कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण तथा उचित शर्तों पर 
नौकरी की व्यवस्था करना । इससे शाखाओं के तेजी से बढने में भी सहायता 
पहुचेगी जिससे कि देश भर मे बैकिग की आदत का विकास हो सके । निक्षेप के 
सचरण में भी विशेष सहायता मिलेगी जिससे कि देश के विभिन्न क्षेत्रों से बढती 
हुई साख की माँग की भी पूति हो सके । बैंकिंग के विकास के सम्बन्ध से जो 
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क्षेत्रीय असन्तुलन हो गया है, उसे दूर किया जा सकेगा तथा ग्राहकों को समु- 
चित सुविधाये प्राप्त हो सकेगी । 
इन उद्देश्यों को कार्यान्वित करने मे बेको को अनेक समस्याओ का सामना 
करना पडेगा । सबसे कठिन कार्य जो उनके सामने है वह कृषि, लघुस्तरीय उद्योग 
मध्यम तथा वहत स्तरीय उद्योग तथा स्वत नियुक्त उद्यमी आदि की साख सम्बन्धी 
आवश्यकताओं की पति करना है, विशेषरूप से इस सदर्भ मे जब कि चतुर्थ 
योजना में २४,००० करोड रुपये से अधिक का विनियोग किया जाना है। 
व्यापारिक बैको के सामने निक्षेप की अधिक से अधिक प्राप्त करने की समस्या 
है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रो से । इस सम्बन्ध में प्रथम आवश्यकता तेजी 
के साथ शाखाओं का विस्तार करने के कार्यक्रम को अपनाना है। १४ प्रमुख 
बैको के, जिनका राष्ट्रीयकरण हो चुका है, अभिरक्षकों (८०४४०१7925 ) ने पिछड़े 
हुए राज्यों मे उन क्षेत्रों मे बेक की शाखाओ को खोलने की एक योजना बनाई 
है जहाँ पर बैकिग सुविधा उपलब्ध नही है । प्रमुख विचार यह है कि साव॑- 
जनिक क्षेत्र के बेको के अन्तर्गत कुछ निश्चित जिले रखे जायेगे जहाँ पर उन्हे 
प्रमुख भूमिका निभानी है । वे जिलो का सर्वक्षण करेंगे और यह पता लगायेगे 
कि कहाँ पर क्षि, लघु उद्योग तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों मे साख की 
तात्कालिक व्यवस्था करनी है। परन्तु केवल शाखाओ के खोल देने से ही बेकिंग 
की आदत नहीं पड जायेगी और न ही समस्याये सुलझ जायेगी । आवश्यकता 
इस बात की है कि इसके लिये' जनता मे अधिक से अधिक प्रचार करना होगा और 
सभी आधुनिक प्रसारण के साधनो को अपनाना होगा जिससे लोग इसकी महत्ता 
समझ कर इस सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करे। भारतवर्ष मे इस बधत की 
अत्यधिक आवश्यकता है कि बैक अपने ग्राहकों को सन्‍्तोषप्रद सुविधाये एवं 
सेवाये प्रदान करें। भारतीय बैको को बहुउद्देशीय सेवा उद्योग के रूप में कार्य 
करना होंगा । समय लेने वाली विधियो तथा औपचारिकताओ को सरल से 
सरल बनाने की भी अत्यधिक आवश्यकता है । 
जहाँ तक साख के विभिन्नीकरण की बात है, इस बात की अत्यधिक आवश्य- 
कृता है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से दी जाने वाली साख के स्थान पर उद्देश्य 
के दृष्टिकोण से दी जाने वाली साख को महत्ता प्रदान की जाय । भारतीय 
बैंकिंग प्रणाली अभी भी बेक प्रशासन की पुरानी पद्धतियों को इस कारण से 
अपनाती जा रही है कि साख सम्बन्धी अनुसधान की प्रथा अभी भी यहाँ उन्नत 
नही है। किसी भी नियोक्ता के विषय मे शीघ्र ही अद्यतन सचनाये देने वाली कोई 
भी एजेंसी हमारे यहाँ नही है | यह समय अति उपयुक्त है जब कि कुछ बैक मित्र 
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कर एक ऐसी विशिष्ट साख एजेसी स्थापित करे । बैंको के सम्मुख दूसरी महत्व- 
पूर्ण समस्या उनकी लाभाज॑न करने की क्षमता से है जो कि गत वर्षो मे घटती 
हुई पाई गई है । इसका उपाय यह नहीं है कि ग्राहकों को दी जाने वाली 
सुविधाओं के लिये शुल्कों को बढा दिया जाय, अपितु सेवा प्रदान करने की 
लागत को कम कर दिया जाय । इसके लिये विवेकीकरण, वैज्ञानिक प्रबन्ध तथा 
यत्रीकरण को जहाँ-जहाँ सभव ह। अपनाया जाना चाहिए । 


परिद्िष्द 
साख सम्बन्धी आवश्यकता पर अध्ययन दल के जॉच परिणाम 


अक्टूबर १६६८ मे, राष्ट्रीय साख परिषद ने एक अध्ययन दल इस विषय का 
परीक्षण करने के लिये बताया कि “ किस सीमा तक व्यापार एवं उद्योग की साख 
सम्बन्धी आवश्यकताओ का प्रसार किया जा सकता है और इस प्रवृत्ति को कैसे 
रोका जा सकता है ।” इस दल ने अपनी रिपोर्ट सितग्बर १६६९६ मे दी। इस दल 
की जाँच मुख्य रूप ते अल्प-कालीन बैक साख के प्रसार से सम्बन्धित थी । उद्योग 
की साख सम्बन्धी आवश्यकताओ को प्रसारित समझा जा सकता है यदि (१) 
निश्चित अवधि मे, अ्ल्प-कालीन साख में वृद्धि औद्योगिक उत्पादन के मूल्य में 
विकास की अपेक्षाकृत कही अधिक हो, (२) अल्प-कालीन साख मे वृद्धि उद्योग 
या व्यापार के पास स्टाक मे वृद्धि की अपेक्षाकृत कही अधिक हो, (३) उद्योग में 
सस्थाओ के अल्प-कालीन बैंक ऋण का स्थायी सम्पत्तियो अथवा श्रन्य गैर-अचल 
सम्पत्तियो जैसे ऋण एवं विनियोग, के निर्माण के लिये विभिन्नीकरण हुआ हो, (४) 
उसी स्टाक के लिये दो बार अभ्रथवा कई बार वित्त प्रदान किया गया हो, (५) साख 
की अवधि अरत्याधप्रिक लम्बी हो । 


इस अध्ययन दल के प्रमुख जाँच-परिणाम निम्नलिखित है --- 


(१) मार्च ३१, १६६७ को औद्योगिक क्षेत्र को दी गई साख सम्पूर्ण 
अनुसूचित बैक साख का २/३ था। हाल के वर्षो मे उद्योगो को दी जाने वाली साख 
मे वृद्धि होती रही है, १६६१ से औसत वृद्धि अनुपात लगभग ७७ प्रतिशत रहा है। 
औद्योगिक उत्पादन तथा क्षमता में तेजी से वृद्धि होने की परिस्थिति मे, जेसा कि 
१६६० के बाद लगभग पाँच वर्ष तक रहा, उद्योग को अधिकाधिक कार्य शील पूँजी 
की तथा स्थायी सम्पत्ति के लिये कोष की आवश्यकता पडी । निम्न तालिका १६६४- 
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६५ से १९६६-६७ के मध्य बैक साख तथा औद्योगिक उत्पादन के कुल मूल्य में 
सह-सम्बन्ध दिखाती हे । 








चालू मूल्य पर औद्योगिक १६६०-६१ की अपेक्षाकृत उद्योग 
उत्पादन के मूल्य मे १६६०-६१ द्वारा बेक ऋण मे प्रतिशत वृद्धि 
की अपक्षाक्रत प्रतिशत वद्धि 
१६६४-६५ १६६५-६६ १६६६-६७ १६६४-६५ १६६५-६६ १६६६-६७ 
५०३ ९०७ १०६६ ८१० १९२१५ १६३३ 


परम. 





तालिका मे यह देखा जा सकता है कि बैक साख मे वृद्धि चालू मूल्य पर 
औद्योगिक उत्पादन के मूल्य की अपेक्षाकृत उच्चतर दर से हुईं। इसका पृष्टीकरण 
अल्प-कालीन बैक साख से सम्बन्धित स्टाक के आँकडो से भी होता है। १९६१-६२ 
तथा १६६६-६७ के मध्य उद्योग के पास स्टाक के मूल्य मे ८० प्रतिशत से वृद्धि हुई 
जब कि अल्प-कालीन बैक साख में १३० प्रतिशत से वृद्धि हुईं । अल्प-कालीन ऋण 
का स्ठाक से अनुपात १६६१-६२ मे ४० प्रतिशत से बढकर १६६६-६७ में ५२ 
प्रतिशत हो गया । 


(२) व्यक्तिगत उद्योग के सम्बन्ध मे उपलब्ध आँकडो के आधार पर भी 
विश्लेषण किया गया । यह पाया गया कि सूती वस्त्र, कागज तथा इजीनियरिग उद्योगों 
ने बैक से अपने-अपने उत्पादन में वृद्धि से अधिक ऋण लिया। यह दल इस निष्कर्ष 
पर पहुँचा कि विशिष्ट प्रतिबन्धो की अनुपस्थिति मे, उद्योगो की यह प्रवृत्ति रही 
है कि वे उत्पादन तथा स्टाक मे वृद्धि की अपेक्षाकृत अधिक भ्रल्प-कालीन बैक साख 
प्राप्त करते रहे है। 

(३) बैंकों का साख-सीमा निधरिण के सम्बन्ध मे जो प्रचलित व्यवहार है, 
दल ने अवलोकन किया, वह इतना भिन्न-भिन्न है कि यह बात कारण सहित सोची 
जा सकती है कि ऋण लेन वालो की साख की अधिक माँग को वे नही रोक सकते । 
अधिकाशतया अनुसूचित बैक साख की मात्रा को दी जान वाली प्रतिभूति से 
सीमित करते हैं और वे ऋण लेने वालो की आथिक स्थिति के विषय मे सामान्यतया 
कोई मूल्याकन नही करते है। 


(४) बैक सामान्यतया स्टाक के मूल्याकन के लिये भिन्न-भिन्न ढगो को प्रयोग 
मे लाते हैं। बेैको द्वारा अतिरिक्त राशि (7४87०) का निर्धारण भी अलग-अलग 
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प्रकार से किया जाता है । दल के विचार मे, इस सम्बन्ध में विभिन्‍न व्यवहार के 
कारण साख में अधिकता नही होती । 


(५) २२५ कम्पनियों के अध्ययन करते से यह ज्ञात हुआ कि १६६१-६२ 
तथा १९६६-६७ के बीच अल्प-कालीन दायित्वों मे वृद्धि का प्रयोग दीर्घकालीन 
सम्पत्तियो तथा दीघंकालीन दायित्वों मे अन्तर को पूरा क्ूने के लिये 
किया गया । इन कम्पनियों के सकल स्थायी सम्पत्ति निर्माण के १/५ भाग 
के लिये वित्त अल्प-कालीन दायित्वों का विस्तार करके, जिसमे बेक ऋण भी 
सम्मिलित है, प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त गै र-चल सम्पत्तियो, जिनके अन्तगेत 
अधिकाशतया ऋण था, को अल्प-कालीन दायित्व (बैक ऋण सहित) मे विस्तार कर 
के प्राप्त किया गया । यह प्रवृत्ति १६६२ से पूँजी बाजार के मन्दा होने के कारण 
रही । 

(६) इस दल ने यह विचार किया कि भारतीय बैको की जो ऋण देने की 
प्रथा प्रचलित है उसने उद्योग की कुछ इकाइयो को गैर-चल सम्पत्तियों के लिये 
अल्प-कालीन ऋण का प्रयोग करने मे सहायता पहुँचाई है । इस अल्प-कालीन ऋण 
का प्रयोग निश्चित रूप से अल्प-कालीन उद्देश्यों के लिये नहीं किया जाता है 
यद्यपि उसके लिये चल सम्पत्तियों को प्रतिभूति के रूप मे दिया जाता है। इसका 
परिणाम यह है कि नकद-साख अग्निम अल्प-कालीन अथवा आत्म-समापित नही रह 
गया है। ऐसा पाया गया है कि अधिकाधिक सख्या मे खातो में जमा शेष नहीं 
रहता अथवा नाम शेष को निश्चित समय में समाप्त भी नहीं किया जाता कक्‍्यों- 
कि आहरण प्राप्ति से अधिक होता है। उद्योग द्वारा बेक-साख पर अधिक निर्भर 
रहना इसलिये संभव है कि हाल के वर्षो मे नकद-साख प्रणाली (जो कि कुल बैक 
साख का ७० प्रतिशत तक है) को इसी ढग से चलाया जा रहा है। 


(७) इस दल ने यह सुझाव दिया है कि बैक साख का उपयोग दीघे-कालीन 
सम्पत्ति के लिये प्रयोग होने से रोका जाय | यह सुझाव दिया गया है कि साख के 
लिये प्रार्थवा-पत्र का मूल्याकन ऋण प्राप्तकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत नकद-प्रवाह विश्लेषण 
तथा पूर्वातुमान के माध्यम से किया जाना चाहिए । 


(८) अधिक बैक साख का क्षेत्र इसलिये भी व्यापक है कि स्टाक के लिये 
वित्त दोबारा अथवा कई बार दिया जाता है। ऐसा कुछ प्रकार की साख सुविधा 
के लिये प्राय किया जाता है जैसे प्राप्ति के विरुद्ध अग्रिम । बैक द्वारा ऋण देने 
की वर्तमान प्रथा ही ऐसी है कि कुछ प्रकार की साख सुविधा स्टाक सम्बन्धी वित्त 
के लिये दोबारा अथवा कई बार दी जा सकती है । हे 


२४८ भारत की औद्योगिक अ्रञ्थ-व्यवस्था 


(६) अतिरिक्त बेक साख के विस्तार को रोकने के लिये इस दल ने यह 
सुझाव दिया है कि न प्रथोग की गई सीमा पर बचनवद्धता परिव्यय की उगाही 
लगाने पर विचार किया जाना चाहिए । इस उगाही को न प्रयोग की गई सीमा के 
आकार के बढ़ने के साथ-साथ बढा देना चाहिए । 

(१०) इस दल ने यह सिफारिश की है कि व्यापारिक बैक, उद्योग एव 
व्यापार को, जहाँ तक यह व्यवहार मे सभव हो, मियादी बिल ( ०४७7००८ 07]8 ) का 
प्रयोग करने के लिये, बढावा देना चाहिए क्‍योंकि इससे क्रेताओ पर वित्तीय अनुशा- 
सन रहेगा और साथ ही उत्पादको तथा विक्रेताओं को अपने वित्तीय उत्तरदायित्वों 
को पूरा करने के लिये वास्तविक ढग से योजना बनाने मे आसाती होगी । इससे 
भारतवर्ष मे वास्तविक बिल बाजार के विकास में भी सहायता मिलेगी। सरकार 
को इन बिलो पर स्टाम्प शुल्क को कम करने के लिये विचार करना चाहिए। वे 
इस कमी से हानि नहीं होगी क्योकि उस दशा मे अधिक से अधिक ऐसे बिले। का 
प्रयोग होगा। 

(११) इस अध्ययन दल का विचार है कि कुछ वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी 
उपायो को अपनाने से कम्पनी तथा अन्य ऋण प्राप्तकर्ताओ को आसानी होगी जिससे 
वे अपनी वित्तीय योजना बना सकेगे, विवेकपूर्ण ढंग से अपने उत्पादन को निय- 
मित कर सकेंगे तथा वैक साख की माँग भी कम कर सकंगे। जहाँ तक बेको का 
सम्बन्ध है, फसा हुआ रुपया यदि समय-समय पर उन्हे प्राप्त होता रहेगा तो वे 
उसका उपयोग अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रो को साख प्रदान करने में कर सकेगे । 
इस प्रकार व्यापारिक बेक जनता की सेवा करने मे और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका 
निभा सकंगे। 


अध्याय १६ 


शद्योगिक वित्त तथा विकास निगर्मा 


व्यक्तिगत पूंजीवाद द्वितीय महायुद्ध के पश्चात समाप्त सा हो गया । 
समतावादी विचारो के तेजी से फैलने के साथ-साथ, बचत थोडे से लोगो के पास 
ही सीमित नही रह गयी है। साथ ही, व्यक्तिगत उद्यमियों द्वारा पूँजी न प्राप्त 
होने के कारण, उन विशिष्ट सस्थाओं की झ्रावश्यकता बढती जा रही है जो कि बहुत 
बडी मात्रा मे विनियोग वाले नवीन उद्योगों के प्रवर्तन मे, तथा स्थापित उद्योगों 
को विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए दीघंकालीन वित्त प्रदान कर सके । 
वेत्तिक सस्थाओं ने उन उत्तरदायित्वो को प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर लिया है जो कि 
पहले व्यक्तिगत उद्यमियों तथा पूजीपतियो के कन्धो पर था। “वित्त निगमो” की 
स्थापना सावंजनिक, निजी, मिश्चित, सहकारी तथा अन्य प्रकार के व्यापारिक 
सगठनो की मध्यकालीन तथा दीघ॑कालीन वित्त की ग्रावश्यकताओो की पूरति के लिए 
सरकारी एव/अथवा निजी कोष प्रदान करने के लिये की गई है। “विकास निगमो” 
का भी संगठन ऋण तथा पूंजी वित्त दोनो प्रदान करने के लिये किया गया है । वे 
व्यवितगत उपक्रमो के सुजन, निदेशन तथा सचालन मे पहल करते है । उनकी प्रमुख 
विशेषता यह है कि वे औद्योगिक उपक्तमो को आवश्यक साधारण पूंजी पूर्णत. 
अथवा अशत प्रदान करते है न कि ऋण सम्बन्धी कोष, और प्राय प्रबन्ध एवं 
नियत्रण का उत्तरदायित्व ग्रहण कर लेते है । 


इन सस्थाओ की प्रकृति तथा उनका क्षेत्र विभिन्न देशों के आथिक विकास 
के स्तर के अनुरूप भिन्न-भिन्न पाई जाती है। उन्नत देशों मे, जैसे इगलेड तथा 
स० रा० अमेरिका, विशिष्ट वैत्तिक सस्थाओ का संगठन मुख्यरूप से लघु उपक्तमो 
की वित्तीय सहायता के लिये किया गया है। बहत व्यापारिक इकाइयो को सामा- 
न्‍्यतया अपनी विभिन्न आवश्यकताओ के लिए आन्तरिक तथा बाह्य पूँजी पर्याप्त 
मात्रा मे प्राप्त हो जाती है। वहाँ समस्या लघु उपक्षमों के समक्ष मध्यकालीन तथा 
दीर्घेकालीन पूजी प्राप्त करने मे है। दूसरी ओर अविकसित तथा अल्प-विकसित 


*विकास एव वैत्तिक निगमो को इस विषय पर दो अभिनव प्रकाशनों मे 
“विकास बैक भी कहा गया है। 


२५० भारत की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था 


देशों मे, व्यापारिक इकाइयों को केवल वित्त प्रदान करने की समस्या ही नही है, 
अपितु आवश्यक तकनीकी जानकारी सहित सफलता के साथ उपक्रमों का प्रवतंन 
करना भी है। 

विशिष्ट वित्त अथवा विकास निगमो की स्थापना के लिये जो विभिन्न उत्तर- 
दायी घटक है उनका उल्लेख नीचे किया जा रहा है 

(१) सकोचपूर्ण पूँगी. अधिकाश अविकसित देश औद्योगिक उपक्रमों के 
विकास के लिए आवश्यक पंजी का सचारण करने मे असफल पाये जाते है। नवीन 
उपक्रमो के लिये १जी प्राप्त नही होती है। ऐसे देशों मे आथिक उन्नति लाने के 
लिये विकास निगमो की स्थापना अवाछनीय है। वे प्रारभिक सर्वेक्षण तथा अन- 
सधान मे तथा प्रवर्तन सम्बन्धी जोखिम का उत्तरदायित्व लेने मे सहायता प्रदान 
करते हैं | इस प्रकार निजी उपक्रम इन विकास निगमो द्वारा स्थापित सस्थाओ 
को क्रय करने में अपने को समर्थ पा सकते है। 

(२) अल्प पूंजी-निर्माण अल्प-विकसित देशो मे, पूँजी-निर्माण की अल्पः 
दर तथा परिणामस्वरूप बचत की मात्रा मे कमी के कारण, वित्त की चिरकालिक 
कमी पाई जाती है। इन वित्त निगमो की सहायता से बचत तथा विनियोग के 
अन्तर को दूर किया जा सकता है। वे उपलब्ध वित्तीय साधनो की कमी की पूर्ति 
करते है। जैसे कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, इन निगमो ने उन व्यक्तिगत 
विनियोक्‍्ताओ की स्थिति को ग्रहण कर लिया है, जोकि हाल के वर्षो मे पाश्व॑ मे 
चले गये है। 

(३) पुनर्स्थापना तथा पुन. उद्धार के कार्यक्रम द्वितीय महायुद्ध की 
समाप्ति के पश्चात युद्ध से क्षतिग्रस्त अर्थव्यवस्था के पुन उद्धार की समस्या 
महत्वपूर्ण होती गई । विभिन्न देशों में निजी उपक्रम इस योग्य न रहे कि वे मशीन 
तथा उपकरणो के प्रतिस्थापन के लिये आवश्यक वित्त की व्यवस्था कर सके ॥ 
विभित्त व्यापारिक इकाइयो के पुनर्स्थापन तथा नवीकरण की योजनाओ के लिये 
आवश्यक वित्त प्रदान करने के लिये विशिष्ट सस्थाओ की स्थापना करना आवश्यक 
समझा जाने लगा । 

(४) सुसगठित पूँजी बाजार की अनुपस्थिति वित्त तथा पूंजी बाजार 
केवल व्यापारिक उपक्रमो के प्रवतन तथा उनको वित्त प्रदान करने मे ही सहायता 
नही करते हैं अपितु वे पूँजी बाजार मे भी समुचित जान डालते है। कम्पनी की 
प्रतिभूतियों के विपणन की सुविधा वे या तो विभिन्न निर्गेमन का अभिगोपन करके 
अथवा उनके लिये सतत माँग का सृजन करके करते है । 

(५) नियोजित अर्थव्यवस्था किसी भी देश के नियोजित आर्थिक 
विक्रास में विशिष्ट वित्त तथा विकास निगम महत्वपूर्ण भूसिका अदा करते है $ 


औद्योगिक वित्त तथा विकास निगम २५१ 


राष्ट्रीय महत्ता वाली प्रायोजनाओ को, जिन्हें निजी उपक्रम नहीं संभाल सकते, इन 
निगमो को सौप दिया जाता है । दुर्लभ वित्तीय साधनों से योजनाबद्ध कार्यक्रम के 
अनुसार इस प्रकार अधिक से अधिक उपयोगिता प्र।प्त की जा सकती है। कुछ 
ऐसे प्रमुख उद्योगो का संगठन जिनसे कुछ लाभ प्राप्त होने मे समय लगता है 
सरकार द्वारा इन सस्थाओ को सहायता से किया जा सकता है । 

(६) लघु उद्योगो को वित्त प्रदान करना उन्नत तथा अविकृसित दोनो 
ही देशो मे, विशिष्ट निगमो को लब॒स्तरीय उद्योगो को वित्त प्रदान करने के 
लिए स्थापित किया गया है। अधिकॉश देशो मे ऐसा पाया गया है कि लघुस्तरीय 
उद्योगो की वित्तीय आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए आवश्यक वित्तीय सस्थाये नही 
है। लघु उद्योगो को वित्त प्रदान करने की समस्या विशेष प्रकार की है जिसको 
सतोषजनक ढग से दूर करने के लिये उन सस्थाओ की आवश्यकता है जिनका 
सगठन इसी दृष्टिकोण से किया गया है। 

इस प्रकार विशिष्ट बैत्तिक सस्थाओ की स्थापना विभिन्‍न देशों मे या तो 
उपरोक्त मे से कुछ या सभी कारणो से की गई है। ऐसी विशिष्ट सस्थाओ के 
लिये आन्दोलन ने प्रथम महायुद्ध के बाद तथा मनन्‍्दी के बाद की अवधि मे गति 
पकडी थी परन्तु द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ जो प्रोत्साहन मिले उनके कारण इस 
आन्दोलन मे अद्वितीय प्रगति हुई । 

(१) अधिकाश सस्थाओ की व्यवस्था औद्योगिक विकास के लिये वित्त प्रदान 
करने की दिशा में कमी को पूरा करने के विचार से को गई हे । उद्योगों को वित्त 
प्रदान करने वाली वर्तमान एजेसी को समाप्त करने के स्थान पर उनके पूरक के 
रूप में ये सस्थाये हैं। द्वितीय महायुद्ध के समय ही विशेष रूप से इनकी आवश्य- 
कता महसूस हुई और बाद मे और भी बढ गई जब कि उद्योगों के विस्तार तथा 
पुनर्स्थापना का कार्यक्रम बनाया गया। 

(२) अधिकाशतया वित्तीय सस्थाओ का सगठन स्वायत्त आधार पर ही 
किया गया है । अधिकाश दश्ाओं मे देश विशेष के केन्द्रीय बैको द्वारा ही इनकी 
स्थापना के लिये प्रयास किया गया है। सरकार ने भी इनके सगठतन मे आवश्यक 
सहायता पहुचाई है परन्तु इन सस्थाओ के कार्य-कलाप में सामान्यवयया सरकार 
हस्तक्षेप नही करती है । कुछ देशों मे सस्थागत विनियोक्‍ताओं ने भी, जैसे व्यापा- 
रिक बेक तथा बीमा कम्पनी आदि इन विशिष्ट निगमो की स्थापना मे सहयोग 
दिया है। 

(३) ये विशिष्ट वित्त तथा विकास निगम अनेक प्रकार के कार्य करते है 
जसे प्रवर्तन, कम्पनी की प्रतिभूतियों का निर्गमेमन तथा अभिगोपन, बन्धक पर ऋण 
देना, ऋणपत्र तथा साधारण पूंजी मे अभिदाच करना आदि । दे 
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(४) वैत्तिक सहायता देने के अतिरिक्त ये नवीन प्रवर्तित उपक्रमो को 
तकनीकी सलाह भी देते है। आशिक दृष्टिकोण से पिछडे देशों में, विकास 
निगमों द्वारा इस प्रकार का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इन देशो में केवल 
पँजी की ही वही अपितु औद्योगिक विकास के लिये तकनीकी ज्ञान तथा पूंजी- 
गत वस्तुओ की भी आ्रावश्यकता होती है | इन उद्देश्यों से स्थापित वित्तीय 
निगम की स्थिति ऐसे अल्प-विकसित देशों के आथिक विकास के लिये 
अपरिहारय है । 

« भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 


भारत मे उद्योगो को दीर्धकालीन वित्त प्रदान करने की आवश्यकता एक 
ओर तो सुविकसित तथा सुसगठित पूँजी बाजार, निर्गममन-गृह तथा अभिगोपन- 
फर्म की कमी तथा दूसरी ओर व्यापारिक बैकों द्वारा दीकालीन ऋण 
प्रदान न करने की नीति अपनानें के कारण हुई | द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ 
निम्नलिखित कारणों से औद्योगिक वित्त की महत्ता बढती गई (श्र) 
यद्धकालीन उद्योगो का शान्तिकालीन आधार पर पुन परिवर्तेत, (ब) सयत्र तथा 
मशीन का पुनर्स्थापन तथा नवीनीकरण करके उद्योगो को फिर से उत्पादन योग्य 
बनाना; (स) स्थापित औद्योगिक इकाइयो का विवेकीकरण तथा विस्तार, तथा 
(द) नियोजित अर्थव्यवस्था मे नवीन औद्योगिक उपक्रमो की स्थापना । 


उद्देश्य तथा क्षेत्र भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना १६४८ 
मे की गई। इसे वहत उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये 
स्थापित किया गया, विशेष रूप से उन परिस्थितियों मे जब कि सामान्यतया 
बैको से आवश्यक ऋण मिलना सभव न हो या पूँजी निर्ममन की 
प्रणाली को अपनाता अव्यावहारिक हो। औशख्येगिक--वित्त निगम अधिनियम 
के अन्लर्मत-एक “औद्योगिक गस्था” की परिभाषा के अन्तगंत सावजनिक 
सीमित कम्पदी-अथव्य-सहकस्सी- समिति जो “किसी अधितियम--के अस्तर्गत 
समामेलित की गई-हो-वथय-भारत में रजिस्टर्ड हो, किसी भी वस्तु के 

विनिर्माण अथबा-अोपतेतिग“भे-अथवा जहाजरानी, खदान, होटल उद्योग अथवा 
»विद्यत॒ शक्ति-म-अन्क-जअकार की शक्ति-के-प्रजनन-मे--लगी हो। अधिनियम _ 
में १६६० में सशोधन किया गया और तब इसके अन्तगेंत उन सस्थाओ को 
भी सम्मिलित किया गया जो कि वस्तु के परिरक्षण मे लगी हो या लगने 
वाली हो । 

लघुस्तरीय उद्योगो को इसकी सीमा से अलग कर दिया गया है 
क्योकि उन्हें वित्त प्रदान करने के लिये राज्य वित्तीय निगमो की स्थापना की 
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गई है। उन औद्योगिक उपक्रमो को भी इस निगम से ऋण नही मिल सकता 


जो कि निजी शक या मय काया भर चाय शीला कम्पनी के आधार पर संगठित है। हमारे देश की 

और विरोधाभास सौ लंगती है कि उन्हे राज्य वित्तीय 
निगमो से तो ऋण मिल सकता है परल्तु औद्योगिक वित्त निगम के क्षेत्र के 
अन्तगंत वे नही श्राते है। औद्योगिक वित्त निगम जाँच समित्ति की यह 
सिफारिश, कि सिजी कम्पनियों को इस निगम द्वारा ऋण मिलने के सम्बन्ध 
में जो साविधिक प्रतिबन्ध है उसे चालू रखना चाहिये, प्रत्ययगामी सी लगती 
है। निगम के क्षेत्र के अन्तगंत वे उद्योग भी नहीं आते जिनका राष्ट्रीयकरण 
किया जा चुका है और यह पूर्णरूपेण उत निजी औद्योगिक उपक्रमो के लिये 
है जिनका सगठन सावंजनिक सीमित कम्पनी तथा सहकारी समिति के 
आधार पर किया गया हो । 


वित्तीय सहायता का स्वरूप औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की 
धारा २३ के अन्तर्गत निगम को निम्नलिखित कार्य करने के अधिकार है 
(१) औद्योगिक सस्थाओ द्वारा लिये गये उन ऋणो की गारन्दी देना जो 
कि २५ वर्ष से अधिक समय में पुन देय न हो तथा सार्वजनिक बाजार से 
लिये गये हो ; (२) ओऔद्योगिक सस्थाओ्रो द्वारा निर्गेमित स्टाक, अश, 
बॉड तथा ऋणपत्र आदि का अभिगोपन करना परन्तु उनको ७ वर्ष में बेच देवा 
होगा, (३) ऋण तथा अग्रिम प्रदान करना तथा औद्योगिक सस्थाओ द्वारा निर्गे- 
मित ऋणपत्रो का क्रय करना जो कि २५ वर्ष से अधिक मे पुन. देय न हो, (४) 
केन्द्रीय सरकार के एजेण्ट के रूप भे कार्य करना तथा/या उसकी स्वीकृति से 
48870 के एजेन्ट के रूप मे, उनके द्वारा औद्योगिक सस्थाओ को स्वीकृत ऋण के 
लिये, कार्य करना, तथा (५) आयात करने वालो के द्वारा स्थगित भुगतान के 
सम्बन्ध मे गारन्टी देता यदि वे विदेशी निर्माणकर्ताओं से इस प्रकार की व्यवस्था 
कर सके हो। 


औद्योगिक वित्त निगम (सशोधित) अधिनियम, १९६० के अन्तर्गत निगम 
को ऋण की गारन्टी देने के सम्बन्ध में दिये गये अधिकारों को और बढा दिया गया। 
अब निगम को निम्नलिखित गारन्टी देने के भी अधिकार है (१) औद्योगिक 
सस्थाओ द्वारा अनुसूचित बेक तथा राज्य सहकारी बैंकों से लिये गये ऋण पर, 
(२) भारत में विनिरभित पूँजीगत वस्तुओ के क्रय करने के सम्बन्ध भे स्थगित 
भुगतान पर, तथा (३) केन्द्रीय सरकार की पूर्वस्वीकृति लेकर, विदेशी मुद्रा के 
रूप में विदेशी बेक तथा वित्त सस्थाओ से झ्ौद्योगिक सस्थाओ द्वारा लिया गयी 
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ऋण अथवा साख की व्यवस्था पर । धारा २३ (3) (7) के अन्तर्गत अब निगम 
को यह भी अधिकार दे दिया गया हैकि वह किसी भी औद्योगिक सस्‍्था के स्टाक्‌ 
या अशो को सीधे क्रय कर सकता है । दूसरा जो प्रमुख संशोधन हुआ है उसके 
अनुसार निगम उन औद्योगिक सस्थाओ की उन्नति मे भी, जिन्हें इसने ऋण के रूप 
मे अथवा ऋणपत्रो को क्रम करके आथिक सहायता दी हो, भाग ले सकता है। दूसरे 
शब्दों मे, याद निगम चाहे तो वह दिये गये ऋण को अथवा क्रय किये गये ऋणपत्रों 
को औद्योगिक सस्थाओ के स्टॉक अथवा अशो में बदल सकता है परन्तु ऐसा उस 
अवधि तक ही हो सकता है जब तक कि ऋण अथवा ऋणपत्र देय हो। 


कार्य-संचालन की विधि ऋण देना स्वीकृत करने के पूर्व निगम ऋण 
लेने वाले औद्योगिक उपक्रम के विषय मे विस्तुत सूचनाये प्राप्त करता है, जैसे 
निर्मित वस्तुओ की प्रक्ृति, फैक्ट्री का स्थानीयकरण, भूमि सम्बन्धी स्वत्वाधिकार, 
भवन, शक्ति की उपलब्धता, टैक्निकल स्टॉफ, बाजार की सभावनायें, उत्पादन की 
अनुमानित लागत, मशीन की किस्म, प्रस्तुत प्रतिभूतियों का मृल्य, वह उद्देश्य जिसके 
लिये ऋण लिया जा रहा हों, लाभ अर्जित करने तथा ऋण के भुगतान करने 
की क्षमता आदि। 


उपरोक्त सूचनाये प्राप्त करने के उपरान्त निगम के अ्रधिकारी फैक्ट्री का 
निरीक्षण करते है। निरीक्षको को ससथा की बहियाँ तया खाते, सम्पत्ति का 
मूल्याकन, प्रबन्धकों की क्षमता, कच्चे माल की उपलब्धता तथा उत्पादित वस्तुओं 
के बाजार आदि के विषय में अपनी रिपोर्ट देनी होती है। औद्योगिक सस्थाये 
स्वय अपने विशेषज्ञों को नियम के परामशैदाताओ से बात चीत करने के लिये भेज 
सकती हैं । 


निगम सस्थाओ से सामयिक रिपोर्ट लेता है तथा समय-समय पर उसका 
निरीक्षण भी ऋण के समुचित प्रयोग, योजना के अनुसार कार्य प्रगति, लागत मे 
कमी, उत्पादन की किस्म से उन्नति के सम्बन्ध मे करता है । निगम भारत 
सरकार के विभिन्न मत्रालयो (विशेष रूप से, वाणिज्य तथा उद्योग, खाद्य एव कृषि 
आदि) तथा ४$7 & के सहयोग से काये करता है और समय-समय पर उनसे 
परामर्श अथवा सहायता भी छेता है। निगम में छ परामर्शदाता समितियाँ है जो 
निम्नलिखित प्रकार के उद्योगों से प्राप्त प्रार्थनापन्नो पर विचार करती है वस्त्र, 
चीनी, इजीनियरिंग रसायन तथा विभिन्न उद्योग एव जूट । 


ऋण देते समय, निगम निम्नलिखित बातो पर भी ध्यान देता है: (१) 
उद्योग की राष्ट्रीय महत्ता; (२) निर्मित वस्तु की देश मे आवश्यकता; (३) 
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टेविनकल व्यक्तियों तथा कच्चे माल की पूर्ति; (४) प्रबन्धको की कार्यकुशलता; 
(५) प्रस्तुत प्रतिभूतियों की प्रकृति, (६) उत्वादित वस्तु की किस्म, (७) योजना 
की लागत तया उसकी व्यावहारिकता । 


कार्य प्रगति औद्योगिक वित्त निगम के ३० जून, १६६६ को २१ वर्ष पूरे 
हुए । इस अवधि मे, दीर्घकालीन औद्योग्रिक वित्त प्रदान करने की दिशा में अग्रगणी 
होने के रूप मे, इसने महत्वपरर्ण भाग लियाहै, जिसका अवलोकन निम्नलिखित तथ्यो 
से किया जा सकता है 


(१) इस २१ वर्ष की अवधि मे इसने ३२१५ करोड रुपये की शुद्ध वित्तीय 
सहायता ४८४ प्रायोजनाओ को प्रदान की । इसका ६५ प्रतिशत नवीन इकाइयों 
की स्थापना के लिये किया गया और शेष ३५ प्रतिशत स्थापित इकाइयो के विस्तार, 
आ्राधुनिकीकरण तथा विभिन्नीकरण के लिये किया गया। इस निगम द्वारा स्वीकृत 
सहायता का १,३५६ करोड रुपये की प्रायोजनाओ को पूरा करने के लिये साधन 
जुटाने मे अत्यधिक योगदान रहा है । 


(२) इसी अवधि मे वितरित सहायता २८२६ करोड रुपये रही । कुल 
स्वीकृत वित्तीय सहायता प्रथम योजना मे २७० करोड रुपये से बढ कर द्वितीय 
योजना मे ७० ६ करोड रुपये तथा तृतीय योजना मे १६४ ६ करोड रुपये हो गई । 
कोष का वितरण प्रथम योजना काल मे १० € करोड रुपये, द्वितीय योजना काल मे 
५७ ० करोड रुपये तथा तृतीय योजना काल में १२७ ८ करोड रुपये किया गया । 
इस प्रकार वाषिक औसत स्वीक्ृति प्रत्येक योजना काल मे दुने से भी अधिक रही 
जो कि ५ करोड रुपये से बढ कर १४ करोड रुपये हो गई और फिर ३३ करोड 
रुपये हो गई। वाषिक औसत वितरण प्रथम योजना मे २ करोड रुपये से बढ़कर 
द्वितीय योजना मे ११ करोड रुपये तया तृतीय योजना मे २५ करोड रुपये रहा। 


१६६८-६९ में वितरित कुल सहायता १७ करोड रुपये रही जब कि १६६७- 
६८ भे २७ करोड रुपये और १९६६-६७ में ३८ करोड रुपये थी। इस प्रकार इन 
तीन वर्षों में घटने की प्रवृत्ति दिखाई दी। यह कम वितरण मुख्य रुप से चीनी 
तथा वस्त्र सहकारिताग्नो तथा जूठ के कारखानो को किया गया । 


(३) उद्योग के दृष्टिकोण से यदि देखा जाय, तो शुद्ध वित्तीय सहायता का 
तीन-चौथाई चीनी, रसायन, अलौह धातु, खाद तथा कृषि सम्बन्धी उद्योगो को दिया 
गया । वैसे अभी तक तो अधिकाश सहायता चीनी तथा बस्त्र उद्योगों को प्राप्त होती 
रही परन्तु अब कृषि सम्बन्धी उद्योगो को भी, जैसे कृमिनाशक, क्रंषि यत्र, रसाय- 
निक्‌ तथा इजीनियरिंग पदार्थ अधिकाधिक सहायता प्राप्त हो रही है । डे 
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(४) यदि राज्य के दृष्टिकोण से देखा जाय तो निगम द्वारा स्वीकृत वित्तीय 
सहायता (शुद्ध) का लगभग ४५ प्रतिशत महाराष्ट्र, मद्रास तथा पश्चिमी बगाल 
राज्यों के उद्योगो को ही प्राप्त हुआ है। 

(५) सहकारी समितियों को दी गई वित्तीय सहायता विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है। चीनी उद्योग की दशा मे, विशेष रूप से, सहकारी समितियों को 
ऋण स्वीकृत किया गया। ३० जूत, १९६६ तक औद्योगिक सहकारिताओं को 
स्वीकृत शुद्ध सहायता ६४ करोड रुपये रही जो निगम द्वारा कुल स्वीकृत सहायता 
का २० प्रतिशत हैं । 

(६) १६५७-५८ से निगम अभिगोपन का कार्ये भी कर रहा है। ३० 
जून, १६६९ तक निगम ने अभिगोपन के लिये १५१ प्राय॑नापत्रों को स्वीकृत किया 
जो २२ ८ करोड रुपये का था । निगम को अभिगोपित अशो तथा ऋणपत्नो का 
८० प्रतिशत स्वय क्रय करनपा डा । 

(७) १९५७-५८ में निगम ने एक दूसरा नवीन कार्य आरभ किया, यथा, 
आयात की गई पूंजीगत वस्तुओं के लिग्रे विदेशी ऋण तथा अस्थगित भुगतानों 
की गारटी देना । जून ३०, १६६९ तक इसके लिये निगम ने ५५ करोड रुपये 
तक के प्रार्थना पत्रों को स्वीकृत किया। 

(८) निगम को सबसे अधिक असतोष विदेशी मुद्रा मे दिये गये उप-ऋणों 
के प्रयोग की धीमी दर से है । 

(६) गत तीन वर्षों मे स्वीकृत वित्तीय सहायता के सम्बन्ध मे दूसरी महत्व- 
पूर्ण बात यह रही कि अधिक सख्या भे उद्योगो को पहली बार स्वीकृति दी 
गई है । ऐसे उद्योगो की सख्या, जिन्हें पहली बार स्वीकृति दी गई, १६६८-६६ 
मे ७४ मे से ४३थी जबकि १६६७-६८ मे ४८ मे से २६ थी और १६६६-६७ 
में ५६ मे से २४ थी । 


समीक्षा तथा झालोचनाये. १६६६ मे औद्योगिक लाइसेसिग नीति जाँच 
समिति (जिसे दत्त समिति के नाम से जाना जाता है) ने यह विचार प्रकट 
किये थे कि यह निगम, अन्य वित्तीय निगमो के साथ, कुछ ही हाथो मे आ्थिक 
सत्ता के केन्द्रीयकरण के लिये उत्तरदायी रहा है। सदन के दोनो गृहो मे ही 
नहीं अपितु सत्तारुढ दल के सदस्यों ने भी इस निगम के कार्य सचालन के 
विरुद्ध आरोप लगाये | उनमे से प्रमुख आरोप निम्नलिखित थे. (१) निगम ने 
ऋण स्वीकृत करते समय पक्षपात तथा भाई- भतीजावाद अपनाया। (२) सरकार 
के पास स्वामित्व न होने तथा उसके द्वारा नियत्रित न होने के कारण, निगम एक 


औद्योगिक वित्त तथा विकास निगम २५७ 


“छ8 पपश्ा7८5४ २०८८८४ के रूप मे कार्य करता रहा है और ऐसी आशा की 
जाती है कि कुछ बडे व्यापारी देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था पर इस' प्रकार 
पूर्ण नियत्रण रब सकेगे (३) आशिक दृष्टिकोण से पिछड़े क्षेत्रों के विकास मे 
निगम असफल रहा है और उन क्षेत्रो अथवा राज्यो को ही प्राथमिकता इसने दी 
है जिनका इसके ऊपर समुचित प्रभाव रहा है । (४) इसने प्ण॑*श्स्थापित तथा 
वृहत उद्योगों को ही अधिक प्राथमिकता दी है और लघु एवं मध्यस्तरीय उद्योंगो 
के हितो की उपेक्षा की है। (५) उन औद्योगिक इकाइयो> को भी ऋण प्रदान 
किया गया है जो पचवर्षीय योजना की रूपरेखा के अन्तर्गत नही आते है । 
उपभोक्ता पदार्थों के उद्योगो को समुचित सहायता इसने दी है और उसकी 
अपेक्षाकृत उत्पादक पदार्थों के उद्योगो को उतनी सहायता नही उपलब्ध हो पायी है। 
(६) ऋण लेने वाली कम्पनियों के द्वारा दिये गये ऋण का समुचित उपयोग हो रहा 
है अथवा नही इसका पयंवेक्षण करने मे भी निगम असफल रहा है। यह पाया 
गया है कि उन कम्पनियों ने न ही अपनी उत्पादन-क्षमता को बढाने का और न ही 
उत्पादन को बढाने का प्रयास किया है। (७) इसने समता पूँजी भी प्रदान नही 
की है। (८) निगम ने उन उपक्रमो को ऋण प्रदान किया है जो समुचित लाभ 
कमा रहे थे और जो बाजार मे ऋण प्राप्त कर सकते थे । (६) निगम की 
कार्यक्षमता मे समुचित कमी होने का भी आरोप था और यह पाया गया कि 
स्थापना सम्बन्धित तथा अन्य व्यय अत्यधिक रहा है । 

लोक सभा की अनुमान समिति द्वारा भी मई, १६६३ में निगम की कटु 
आलोचना की गई थी । इस समिति ने यह अवलोकन किया कि (अ) इसकी 
स्थापना के समय इसे जो निर्देश दिये गये थे उनका पालन यथावत नही किया 
गया, (ब) आशा के अनुकूल इसने काय नही किये है । निगम सामान्य रूप मे 
पंचवर्षीय योजनाओ के अन्तर्गत निर्धारित औद्योगिक उन्नति के उद्देश्यों की पूर्ति 
हेतु उचित नीतियो का निर्माण कर पाने मे असफल रहा है, इसने अपेक्षाकृत 
बृहत उद्योगो की न कि लघु उद्योगों की सहायता की तथा कुछ क्षेत्रो मे केन्द्रीय- 
क्रण को रोकने की अपेक्षा उसे प्रोत्साहित ही किया है । 


सार्वजनिक उपक्रमो पर ससििति (१९६८-६९ ) के जाँच-परिणाम 


इस समिति की ४९वीं रिपोर्ट भे औद्योगिक वित्त निगम के ३० जून १६६८ 
तक के कारय-सचालन का परीक्षण किया गया है । यह रिपोर्ट समिति ने अप्रैल 
१६६९ मे दी। इस समिति की निम्नलिखित सिफारिश तथा जाँच-परिणाम्र 
है; 


भर७ 
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(१) निगम द्वारा वित्तीय सडाप्रता स्वीकृत करने की कसौटी मे उद्योगो के 
विकास के लिये योजना के उद्देश्यों के अनुरूप परिवर्तन होता रहा है । समिति ने 
सुझाव दिया है कि अपनाई गई कसौटियो के बारे मे पर्याप्त प्रचार किया जाना आवश्यक 
है जिससे कि ऋण के लिये प्रावियों को उनके बारे में पूरा-पूरा ज्ञान रहे । 


(२) निगम द्वारा प्राप्त नवीन प्रार्थतापत्रों के अतिरिक्त, निगम के पास 
गत तीन वर्षो से (१६६५-६६ से १९:७-६८) अत्यधिक सख्या मे प्रा्थेनापत्र विचा- 
राधीन है। प्रार्थनाश्यत्रों की कमी गही थी। निगम के सीमित वितीय साधनों 
के सम्बन्ध मे, समिति इस बात स सन्तुष्ट थी कि कुछ दशाओं को छोड कर 
उसके पास काष को कमी नही रही है । समिति इस बात से असनन्‍्तुष्ट थी कि 
कोष की कमी न रहते हुए भी निगम ने पर्याप्त मात्रा मे प्रार्थनापत्रो पर विचार 
नही किया । इंस बात को आवश्यकता है कि प्रार्थनापन्नों का मुल्याकन तेजी के 
साथ किया जाय तथा अप्रचलित सिद्धान्तो को इस सम्बन्ध मे न अपनाया जाय। 


(३) प्रार्थनापत्रों के अस्वीकृत करने का प्रभाव इस अ्रवधि मे कम रहा 
है। अस्वीक्ृृत प्रार्यनापत्रों मे से कुछ प्रार्थवापत्र झल्प-विकसित राज्यों में से थे। 
सिगम को अल्प-विकसित क्षेत्रो से आने वाले प्रार्थता-पत्रों को प्रोत्साहित करना 
चाहिए। समिति ने सिफारिश की कि निगम तथा सरकार को यह प्रयत्न करना 
चाहिए कि अल्य-विकसित क्षेत्रों मे उद्योग को स्थापित करने के लिये उद्यमियों 
से प्रार्थनापत्र को आकर्षित करे । इस सम्बन्ध में निगम को चाहिए कि ऐसे क्षेत्रों 
में उद्यमियों को उचित सलाह देने के लिये हौैक्षिक तथा सहकारी एजेसी की 
स्थापना करे। 

(४) अधिक अनुपात मे प्रार्थनापत्रों को वापस भी लिया गया है। ऋण 
प्राप्तकर्ता को अपने निश्चित समय से कार्य पूरा करने के लिये अन्य स्रोतो से 
साधन जुटाना पडा। समिति का विचार था कि प्रार्थनापत्रों का परीक्षण करने मे 
देरी होने से ही कुछ प्रा्थंनापत्रों को वापस ले लिया गया । समिति ने सिफारिश 
की कि निगम को इस सम्बन्ध मे निश्चित उपाय अपनाने चाहिए जिससे कि 
प्राथंनापत्र वापस न हो। 


(५) जैसे-जैसे योजना के अन्तर्गत उद्योगों की प्राथमिकतायें बदलती रही 
है और उनकी महत्ता बदलती रही है, निगम द्वारा स्वीकृत वित्तीय सहायता के 
स्वरूप मे भी उद्योगों के दृष्टिकोण से परिवर्तन होता रहा है । परिणाम यह हुआ 
कि खाद, रसायन, इजीनियरिंग उद्योग, लोहा एवं इस्पात, तथा सीमेण्ट उद्योगो पर 
अब अधिक ध्यान दिया जा रहा है। समिति ने आशा व्यक्त की है कि निगम 
भविष्य मे भी योजना में निर्दिप्ट प्राथमिकताओं का पालन करेगा। 
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(६) सरकारी वित्तीय सस्थाओ द्वारा वित्त प्रदान करते समय बडे, माध्य- 
मिक तथा लब॒ु औद्योगिक गृहों मे आवश्यक सनन्‍्तुलन स्थापित रखना चाहिए । 
समिति को आश्चर्य हुआ कि केवल एक ही औद्योगिक गृह को १२ करोड रुपये 
की सहायता प्रदान की गई। 


(७) समिति ने खेद प्रकट किया कि विदेशी साख का प्रयोग करने के 
सम्बन्ध मे निगम असफल रहा है। यदि आवश्यकताओ का मूल्याकन उचित ढग से 
किया गया होता तो ऐसा न होता । समिति ने विश्वास प्रक७% किया कि भविष्य 
मे निगम को विदेशी साख के प्रयोग के सम्बन्ध मे अत्यधिक सावधानी बरतनी 
होगी और प्रार्थतापत्रो को वापस लेने का अवसर ही न आयेगा । 


(८) गत तीन वर्षो मे औद्योगिक सहकारिताओ को जो कम सहायता प्रदान 
की गई है उस सम्बन्ध मे निगम द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण से समिति सन्‍्तुष्ट वही 
है । इसका विचार है कि इनको १९६५ से पूर्व जो सहायता दी जाती थी उतना 
तो दिया ही जाना चाहिए । इसे यह भी झ्लाश्चर्य था कि सहकारिताओ से रुपया 
प्राप्त करने के सम्बन्ध में तिगम ने सरकार को कुछ भी सूचना नहीं दी । 


(९) इस बात की आवश्यकता है कि ऋण प्रार्थनापन्न का प्रपत्र एक ही 
प्रकार का हो तथा वेबानिक विधियाँ भी एक ही तरह की हो क्योकि औद्योगिक 
इकाइयो की वित्तीय आवश्यकताओ की पूरति अनेक वित्तीय सस्थाओ के द्वारा की 
जाती है । इस प्रकार के प्रमानोकरण से सहायता देने में देरी न होगी तथा ऋण 
लेने वालो को भी असुविधा न होगी। कुछ ऐसा भो प्रबन्ध होना चाहिये कि एक 
सस्था द्वारा प्राप्त जाँच परिणाम दूसरों को भी उपलब्ध हो सके जिससे काम 
दोबारा न करना पडे | 


(१०) समिति को इस तथ्य से भी असतोप था कि निगम को बहुत बड़ी 
मात्रा मे अभिगोपित अशो तथा ऋणपत्रो को क्रय करना पड रहा है। इससे इसकी 
पूँजी फेंस जाती है। समिति का विचार था कि विनियोग विभाग को इस सम्बन्ध 
में पर्याप्त अध्ययन करना चाहिए और केवल सुददृड सस्यथाओं के ही अशो तथा ऋण 
पत्रो का अभिगोपन करना चाहिए जिससे कि इसे बडी मात्रा में उन्हें क्रय न 
करना पडे । 

(११) समिति ने खेद प्रकट किया कि गत चार वर्षो मे भुगतान 
न करने वाली सस्थाओ की सख्या बढती जा रही है। कुछ दशाओ में तो निगम 
ने भुगतान प्राप्त करते के लिये बहुत देर से कार्यवाही आरभ की और यह परि- 
णाम रहा कि १० सस्थाये तो समापित हो गई । इस सम्बन्ध से आवश्यकता यह 
है कि शीघ्र ही तथा उचित समय मे ही कार्यवाही आरभ की जानी चाहिए । 
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(१२) समिति इस बात से सन्तुष्ट थी कि निगम की उधार लेने की 
वर्तमान सीमा पर्याप्त है पर इसकी अधिकृत पूँजी को १० करोड रुपये तक 
बढाया जा सकता है। इसने सिफारिश की कि निगम को अपने साधनों को 
स्वय भी बढाने का प्रयत्व करना चाहिए। सरकार को भी समय-समय पर इस 
सम्बन्ध मे ध्यान देना चाहिए । 

(१३) समिति का विचार था कि बदली हुई ब्याज की दर को (5३% त्था 
निश्चित समय पर भुगतान करने पर $% की छूट ) अप्रैल १९५७ के बाद स्वीक्ष्त 
तथा वितरित ऋण पर क्यो नही लागू किया जाता विशेष रूप से जब कि इस सम्बन्ध 
मे ऋण प्रपत्रो मे स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। इससे निगम की कार्यशील 
पूजी में वृद्धि होगी । समिति को इस बात से प्रसन्नता थी कि निगम ने गत वर्षो में 
लाभ कमाया है और झाशा व्यक्त की है कि यह भविष्य मे भी लाभ कमायेगा । 


(१४) समिति का विचार था कि निगम के तीनो प्रमुख शाखा कार्या- 
लयो को ऋण स्वीकृत करने के सम्बन्ध मे और अधिकार दिये जाने चाहिए तथा 
साथ ही भुगतान न करने वाली सस्थाओ से देय राशि उगाहने के लिये भी उन्हें 
उत्तरदायित्व सौप देना चाहिए । 

(१५) समिति को इस बात से आश्चर्य हुआ कि निगम ने कोई भी अभ्रलग 
वित्त विभाग नहीं खोला है जो कि सहायता प्राप्त सस्थाओं की आथिक स्थिति 
का सतत अध्ययन करता रहे और साथ ही देय धन की उगाही का प्रयत्न करता 
रहे। उनकी आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिये अनेक विभाग कार्य कर 
रहें है। समिति का विचार था कि इस विधि से देरी होती है और साथ ही 
सामजस्य स्थापित करने मे भी कठिनाई होती है । ञ्रत इसने सिफारिश की 
कि इसके लिये एक अलग वित्त विभाग खोला जाय । 

(१६) सभी तथ्यों का परीक्षण करने के पश्चात्‌ समिति इस निष्कर्ष पर 
पहुची कि अब यह अवस्था आ गई है जब कि इस निगम तथा भारतीय औद्योगिक 
विकास बंक (॥78) का सम्मिलन कर दिया जाना चाहिए। इसका देश के 
औद्योगिक विकास पर अच्छा प्रभाव पडेगा और साथ ही अधिक साधन, अनुभव, 
तथा नीतियो का भ्रधिक सामजस्य हो सकेगा । 


इस सम्मिलन के लिये सुझाव केवल इसी समिति ने नहीं दिया अपितु औद्यो- 
गिक लाइसेसिंग नीति जाँच समिति (जो दत्त समिति के नाम से भी प्रसिद्ध है) 
ने भी इसकी सिफारिश की है । ये हो सकता है कि औद्योगिक वित्त निगम का 
क्षेत्र एक निश्चित श्राकार की प्रायोजनाओ तक सीसित क्र दिया जाय' तथा उसे 
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बड़े आकार की प्रायोजनाओ के लिये भारतीय औद्योगिक विकास बैक सहायता 
प्रदान करे। 


भारतीय औद्योगिक साख एव विनियोग निगम 


भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम की स्थापना ५ जनवरी, 
१९५५ को निजी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमो को सहायता देने के विशिष्ट उद्देश्य 
से की गई थी। इस निगम की स्थापना का मल विचार भारत सरकार तथा विश्व 
बैंक एवं अमेरिका के वित्तदाताओं में बातचीत के मध्य सामने आया था। 
भारत सरकार के पास कुछ कोष था जिसका सुजन सयुकत राज्य अमेरिका से 
राजकीय विभाग के विदेशी सहायता विभाग द्वारा दी गईं सहायता से हुआा 
था। इस सम्बन्ध मे एक सुझाव यह आया था कि इस कोष का उपयोग एक निगम 
के प्रवर्तत के लिए कर लिया जाय। 


उद्देश्य इस निगम की स्थापना भारतवर्ष मे निजी क्षेत्र के औद्योगिक 
उपक्रमो को सहायता देने के लिये की गई है। सामान्यता इसके निम्नलिखित 
उद्देश्य है --(१) इन उपक्रमो के सुजन, विस्तार तथा आधुनिकीकरण मे 
सहायता प्रदान करना, (२) इन उपक्रमों मे निजी पूँजी, देशी तथा विदेशी दोनों, 
के सहयोग को प्रोत्साहित करना, (३) झ्ौद्योगिक विनियोग के निजी स्वामित्व 
को प्रोत्साहित एवं प्रवरतित करना तथा विनियोग बाजार का विस्तार करना, 
विशेष रूप से, (अ) दीध झ्रथवा मध्यकालीन ऋण के रूप में अथवा समता अश 
में भाग लेकर वित्त प्रदान करना, (ब) नये निर्गेमनन, तथा अशो एव प्रतिभूतियों 
का समर्थत तथा अभिगोपन करना; (स) अन्य निजी विनियोग के ख्रोतो से प्राप्त 
ऋण पर गारटी देना, (द) पुनविनियोग के लिए कोष का उपलब्ध कराना (य) 
भारतीय उद्योगो को प्रबन्धकीय, तकनीकी तथा प्रशासकीय सेवाओ को प्राप्त 
करने मे सहायता पहुंचाना। 

निजी औद्योगिक विनियोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
निगम विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। प्रमुख उद्देश्य 
जिसके लिये यह निगम धन देता है, भूमि, भवन, मशीन के रूप में पूँजीगत 
सम्पत्तियो का क्रय करने के लिये धन प्रदान करना है। इस निगम ने वित्तीय 
सहायता निम्नलिखित रूप में दी है (श्र) सार्वजनिक तथा निजी निर्गेमन 
का तया औद्योगिक प्रतिभूतियों की बिक्री के प्रस्ताव का अभिगोपन इसने किया 
है । (ब) इन प्रभूतियो को प्रत्यक्ष रूप से क्रम किया है। (स) रुपये में सुरक्षित, 
ऋण दिया है जिसका पुनरभुंगतान १५ वर्ष तक होना हो । (द) उसी प्रकार से 
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इसने आयात किये हुए पूँजीगत उपकरणों तथा तकनीकी सेवाओ के भुगतान के 
लिये विदेशी मुद्रा मे भी ऋण दिये है । (य) दूसरो के द्वारा दिये गये साख के लिये 
भुगतान की भी गारटी दी है। प्रत्येक दशा मे उचित प्रकार के विनियोग के रूप 
के लिये विचार किया जाता है। 


निजी क्षेत्र मे सीमित दायित्व वाली कोई भी कम्पनी इस निगम से सहा- 
यता प्राप्त कर सकती है यदि वह औद्योगिक उपक्रम की स्थापना, विस्तार, 
अथवा आधुनिकीकरण के लिये वित्त प्रदान करने के लिये समुचित प्रस्ताव रखे । 
निगम साझेदारी फर्म तथा एकल व्यापारियों को ऋण सहायता पहुँचाना व्याव- 
हारिक नहीं समझता है।न हीं उन उपक्रमों के श्राकार पर कोई सीमा रखी 
गई है जिन्हे निगम सहायता पहुँचाने के लिये तैयार है, न ही अपने द्वारा किये 
जाने वाले विनियोग की कोई श्रधिकतम अथवा न्यूनतम सीमा निर्धारित की है। 
व्यवहार मे, विनियोग की न्यूनतम सीमा ५ लाख रुपया रही है परन्तु उचित 
दशाओ में यह कम ऋण देने के लिये भी तैयार रहता है। 


निगम केवल ऋण देने अथवा वित्त प्रदान करने का ही कार्य नहीं करता 
है अपितु एक वित्तीय साझेदार के रूप मे विनियोग के लिये प्रस्ताव के निष्पादन 
में तथा उसकी योजना बनाने मे प्रत्येक चरण पर परामर्श तथा सहायता देने के 
लिये तत्पर रहता है। गत पन्द्रह वर्षों के जीवन में निगम ने अपने लिये एक 
महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है । निजी क्षेत्र मे उद्योगो के विकास के लिये इसने 
महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसके लिये केवल ऋण ही नही दिया है अपितु 
जोखिम-पूंजी भी सीधे अ्रशो का क्रय करके तथा प्ृजी-निर्गमन का अभिगोपन करके 
प्रदान किया है। विदेशी मुद्रा के रूप मे वित्तीय सहायता पहुँचाने की दिशा मे भी 
यह अग्रगामी सिद्ध हुआ है । 


कार्य-सचालन १६९५५ से, जब इस निगम की स्थापना हुई, मार्च १६६९ 
तक इस निगम ने ५०५ कम्पनियों को कुल २४१ करोड रुपये की सहायता स्वीकृत 
की। इसमें से १३८ करोड रुपये की सहायता वैदेशिक मुद्रा मे दी गयी, ४३ करोड 
रुपये का ऋण रुपये में दिया गया, ७ करोड रुपये की गारन्टी दी गई तथा 
अशो एवं ऋण पत्रो का अभिगोपन अ्रथवा प्रत्यक्ष अभिदाव ५३ करोड रुपये का 
किया गया । मार्च १९६९ तक, कुल वितरित घवराशि १५६ करोड रुपये थी 
(इसमें से €२ करोड रुपये वेदेशिक मुद्रा मे, ३६ करोड रुपये का ऋण रुपया मे तथा 
३१ करोड रुपये का अशो मे एवं ऋण पत्रों मे विनियोग किया गया) । 
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१९६६९ मे शुद्ध स्वीक्षत ३० करोड रुपये की थी और इस प्रकार १६५५ 
से १९६१ तक कुल शुद्ध स्वीकृत २६१६ करोड रुपये की गई जिसमे से 
१५१ ८ करोड रुपये वैदेशिक सुद्रा मे ऋण के रूप भे दिया गया, ४६० करोड़ 
रुपये का ऋण रुपया में दिया गया, ६८ करोड रुपये की गारठी दी गई, 
५०.५ करोड रुपये का अभिगोपन किया गया तथा ६.५ करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष 
अभिदान किया गया । हि 


प्रभाव (१) परिमाण के दृष्टिकोण से, इस निगम ने देश मे औद्योगिक 
वित्त के क्षेत्र मे अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया है। परन्तु इस 
सस्था की महत्ता केवल परिमाण की दृष्टि से ही नहीं ऑकी जानी चाहिये । 
अधिक महत्वपूर्ण बात तो यह देखना है कि इसके कार्य-सचालन की प्रकृति क्या 
है और इसने उन आवश्यकताओ की पूर्ति की है अथवा नही जिनकी पूर्ति वित्त के 
पुराने साधनों द्वारा नहीं हो पाती थी। इस निगम ने तो विस्तृत उद्देश्य की ही 
अपने सम्मुख रखा है, यथा, भारत में स्वस्थ यजी बाजार का विकास करना। 
इस सदर्भ मे, यह ध्यान देने योग्य है कि निगम भारतवर्ष की सबसे अधिक महत्व- 
पूर्ण अभिगोपन सस्था के रूप मे आगे आने मे समर्थ हो सका है। (२) यह निगम 
अन्य वित्तीय सस्थाओ के सहयोग से कार्य कर रहा है, यथा औद्योगिक वित्त निगम, 
स्टेट बैक ऑफ इंडिया, जीवन बीमा निगम, पुनवित्त निगम, राज्य वित्त निगम, 
तथा व्यापारिक बैक । इस प्रकार सबीय अभिगोपन के भी लाभ इस प्रकार के 
किसी औपचारिक सगठत की स्थापना किये बिना ही प्राप्त हो रहे है। इस तिगम 
ने अपना सम्पर्क विदेशों में भी, विशेष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम से, कामन- 
वैल्थ विकास वित्त कम्पती तथा सयुक्त राज्य अमेरिका, इगलैड तथा पश्चिमी 
जम॑नी की कुछ महत्वपूर्ण विनियोग सस्थाओ तथा बैको से स्थापित कर रखा है। 
(३) विदेशी साख की पूर्ति की दिशा में भी निगम महत्वपूर्ण योगदान दे 
रहा है। वैदेशिक विनिमय ऋण के सम्बन्ध मे भी सम्मिलित रूप से यह वित्त 
प्रदाव करता है और इस प्रकार देश मे उपलब्ध वैदेशिक विनिमय साधनों को 
बढाने मे सहयोग देता रहा है। अन्त मे, निजी विदेशी पूँजी के सहयोग को 
प्रोत्साहित करने के लिये निगम को विनियोग केन्द्र की स्थापना में भी सफलता 
प्राप्त हुई है। 

यह निगम ही एक ऐसी ससस्‍्था है जो विदेशों से भारतीय उद्योगों के लिये 
सहायता दिलाने मे विशेष योग्यता रखता है। इसके पास वेदेशिक विनिमय 
सम्बन्धी साधन अपेक्षाकृत अधिक है और विदेशों से सम्बन्ध भी इस क्षेत्र मे 
अत्यधिक है। विश्व बैक, विदेशी व्यापारिक बेक तथा विनियोग बैक के सोथ 


२६४ भारत की औद्योगिक अथ्थ॑ं-व्यवस्था 


सहयोग होने के कारण, यह निगम विदेशों से अधिक कोष प्राप्त करने मे सफल 
रहा है। 


निगम निजी उपक्रमो की परिचारिका के रूप मे है। देश के औद्योगिक 
विकास की अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा निर्णायक परिस्थितियों मे इसकी स्थापना होने 
के कारण, यह क्षही कार्य कर रहा है जो कि विदेशों मे पूँजी बाजार के द्वारा 
वर्षो के अनुभव के पश्चात्‌ किया जा रहा है। वित्त प्रदान करने के अतिरिक्त, 
निगम सहायक सेवाओ को प्रदान करने की ओर भी ध्यान देता है, जैसे प्रायोजना 
विशेष के लिये योजना तैयार करना, विभिन्‍न क्षेत्रो से (जैसे, व्यापार, प्रबन्ध, इजी- 
नियरिंग तथा अन्य पेशे, आने वाले उद्यमियो को परामर्श प्रदान करना। निगम 
विशेष रूप से नवीन उद्योगो को तथा अधिक जोखिम वाले उद्योगो को, विशेषतया 
धातु पर आधारित तथा रसायन उद्योग, वित्त प्रदान करने मे अधिक ध्यान देता 
रहा है और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था की नियोजन सम्बन्धी आवश्य- 
कताओ की पूर्ति कर रहा है । इस प्रकार सदर्श का यह दूसरा स्वरूप है जिसको 
ध्यान मे रख कर ही इसके कार्य-कलापों का परीक्षण किया जाना चाहिये, 
यथा, नवीन उपक्रमो तथा नये उद्यमियों का विकास । इन दोनो को प्रोत्साहित 
करने के लिये निगम विशिष्ट प्रयास करता रहा है । 


निगम के कार्य-सचालन का परीक्षण उन कठिताइयो के सदर्भ मे करना 
चाहिए जिनका सामना हाल ही मे उद्योगो को करना पडा है। गतिहीन पेजी 
बाजार की स्थिति मे, अच्छी स्थिति वाले उपक्रमो को श्रथवा उत्तम प्रायोज- 
नाओ के लिये भी अश-पूँजी प्राप्त करना अत्य त क ठेन हो गया था । इसलिये 
अश-पूंजी का अभिगोपत् करना पडता था जिसका परिणाम यह होता था 
कि अभिगोपनकर्ता को अश-पूँजी को अपने पास ही धारण करना पडता था। 
प्रायोजना की पूंजीगत लागत सदैव ही मूल अनुमान से अधिक हो जाती थी, चाहे 
कितनी ही सावधानी से अनुमान लगाया गया हो। एक महत्वपूर्ण तथा अभिनव 
घटक तो आयात कर मे वृद्धि होना रहा है। इसके परिणामस्वरूप उद्यमियों को 
अतिरिक्त पूंजी प्राप्त करने भे कठिनाई होने लगी । अन्त मे, जब उपक्रम उत्पादन 
आरम्भ कर देता है तो उसे कच्चे माल के आयात करने मे कठिनाई का सामना 
करना पडता है। इन सब समस्याओं ने इस निगम के कार्य-सचालन को प्रभावित 
किया है। 


भारतवर्ष मे पिछले कुछ वर्षो मे पूँंजी-बाजार मे बदलती हुईं परिस्थितियाँ 
पाई गई हैं। अल्पविकसित पूँजी-बाजार से लेकर वैदेशिक विनिमय के सकट तक 
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और अद्वितीय उदासीनता होते हुए भी औद्योगिक विनिमय प्राय वृद्धि पर ही रहा है। 
इस वृद्धि का एक कारण 700 जैसी सस्थाओ का होना भी रहा है जिसने 
उद्यमियों को पूँजी-बाजार की विषम परिस्थितियो से बचाया है। 


इस निगम ने कम्पनी को सभी वित्तीय सहायता नहीं प्रदान की है किन्तु 
प्रवर्तको को प्रोत्साहित किया है कि वे अतिरिक्त कोष लावे और अन्य ख्रोतो से 
भी धनराशि प्राप्त करने के लिये प्रयास करे। किसी भी प्रायोजना के लिये इसकी 
सहायता तो केवल एक तत्व है परन्तु वह उसके लिये व्यवस्थित पूर्ण वित्त करने 
के सम्बन्ध में अत्यन्त महत्वपूर्ण है । ५ 

इस निगम ने विभिन्न प्रकार के उद्योगो मे अनेक प्रकार की प्रायोजनाओ के 
लिये और विशेष रूप से नवीन क्षेत्रों मे सहायता पहुँचाई है। इजीनियरिम के क्षेत्र 
मे विभिन्न प्रकार के उपक्रमो को इसने वित्त प्रदान किया है। कृषि मे उत्पादन 
बढाने के हेतु रसायनिक खाद्य उद्योग तथा ट्रैक्टर आदि बचाने वाले उपक्रमो को 
भी आध्िक सहायता प्रदान की है। विद्य॒त के क्षेत्र मे विद्युत प्रजनन करने वाली 
कम्पनी को, ट्रासमिशन टावसं, शक्ति केबिल्स, ट्रासफार्मर, विद्युत लैम्प तथा मीटर 
बनाने वाली औद्योगिक इकाइयो को भी वित्त प्रदान किया है। वस्त्र उद्योग के 
लिये मशीन बनाने वाली तथा रग बनाने वाली इकाइयो को वित्त प्रदान किया है। 
हार्डबोर्ड, रिकलेम्ड रबर तथा कैल्साइन्ड पैट्रोलियम कोक आदि के निर्माणकर्ताओं 
को भी इसने वित्त प्रदान किया है । 


१६६६-१६६८ की अवधि कठिन रही है क्योकि गत चार वर्षो तक परि- 
स्थिति अनुकूल रहने और तेजी के कारण उद्योगपतियो को उसी का अभ्यास हो 
गया था। अनेक उद्योगों को क्रेता का बाजार हो जाने के कारण विकट कठिनाई 
का सामना करना पडा । अर्थव्यवस्था मे पश्चायन की प्रवृत्ति होने के प्रभाव से 
यह निगम भी वचित न रहा । औद्योगिक सस्थाओ के कार्य-सचालन मे कमी होने 
के कारण रोकड के प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पडा और उन्हे अपने दायित्व का 
भुगतान करने मे कठिनाई होने लगी। निगम ने किश्तो के भुगतान को कुछ दशाओ 
में स्थगित करना स्वीकृत कर लिया। साथ ही इस निगम का विनियोग भी चुने 
हुए क्षेत्रो तक ही---अधिकाशतया रसायनिक खाद, सीमेन्ट तथा एलॉय इस्पात-- 
सीमित रह गया। 

मार्च १६९७० मे, इस निगम के अध्यक्ष ने अपने वक्तव्य में (जो उन्होने 
३१ दिसम्बर १६६६ को समाप्त होने वाली १५वीं वाषिक रिपोर्ट मे दिया) इस 
बात पर बल दिया कि उनका यह विचार है कि लाइसेसिंग नीति के परिवर्तेब 
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होने पर निगम द्वारा देश के औद्योगिक विकास के लिये किये जाने वाले प्रयास पर 
कोई भी महत्वपूर्ण प्रभाव न पडेगा । उन्होने यह भी कहा कि बेदेशिक मुद्रा में 
अथवा रुपये में दिये जाने वाले ऋण पर निगम द्वारा लिये जाने वाले ब्याज 
की जो दर है उसमे भी परिवर्तत करने की कोई सभावना नहीं है। निगम के पास 
जो बैदेशिक मुद्रा के रूप मे साधन है उनका उपयोग १६७१ के अन्त तक कर लिया 
जायेगा । « 

इस निगम ने तामिलनाडु मे एक वित्तीय प्रबन्ध की सस्था स्थापित करने 
का समर्थन किया «है । इसके लिये यह पर्याप्त मात्रा मे वित्तीय सहायता देने के 
लिये भी तैयार है । 


इस निगम ने अभी तक तो सयुकत स्कथ कम्पनी को ही वित्त प्रदान किया 
है परन्तु अब इसने यह प्रस्ताव रखा है कि एकल व्यापारी तथा साझेदारी 
सस्थाओं को भी बेदेशिक विनिमय प्रदान करेगा । ये हमारी अर्थव्यवस्था 
के महत्वपूर्ण तवा विकासशील अग है और यह उचित ही है कि निगम ने उनकी 


आवश्यकताओ की पूर्ति करने का विचार किया है । 


भारतीय औद्योगिक विकास बेक 


औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना देश मे औद्योगिक वित्त सस्थाओ की 
पुनर्संगठित तथा समेकित सरचना के अग के रूप मे की गई थी जिससे औद्योगीकरण 
के तेजी से बढने की आवश्यकताओ की पूर्ति हो सके । प्रमुख उद्देश्य एक शीर्ष 
सस्‍था की स्थापना करना था जो कि बैक को लेकर अन्य वित्तीय सस्थाओ, के कार्य- 
कलापो मे सामजस्य स्थापित कर सके, उद्योग को दीघं-कालीन वित्त प्रदान कर 
सके तथा साथ ही श्ौद्योगिक इकाइयों को प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता प्रदान 
कर मध्य तथा दीघेकालीन वित्त की माँग और पूर्ति के मध्य अन्तर को पूरा कर 
सके । 7)छ8 को केवल विद्यमान वित्तीय सस्थाओं के साधन को बढाकर उनकी 
उपयोगिता ही नहीं बढाना है तथा औद्योगिक विकास तथा विस्तार के लिये वित्तीय 
सहायता की दिशा मे उनके क्षेत्र को और भी विस्तृत करना है। 


संगठन तथा प्रन्‍न्ध॒ विकास बैक रिजवे बैक ऑफ इण्डिया की पूर्ण रूप से 
सहायक कम्पनी है । इसकी अधिकृत पूंजी ५० करोड रुपया है परन्तु रिजर्व बैक 
को इसे बढा कर १०० करोड रुपया करने का अधिकार है, परन्तु इससे पूर्व केन्द्रीय 
सरकार से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। निरगगंमित पुँजी को भी, जो आरभ 
में, १० करोड़ रुपया है, केद्दीय सरकार की अनुमति से बढाया जा सकता है । 
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विकास बैक के कार्य-कलापो का पयंवेक्षण, निदेशन तथा प्रबन्ध एक सचा- 
लको की परिषद करती है। रिजर्व बैक के सचालको की केन्द्रीय परिषद 
विकास बैक के सचालको की परिषद है तथा उसका गवनैर एव डिप्टी गवर्नर 
क्रमश इसके अध्यक्ष तथा उप-अध्यक्ष है। परिषद एक कार्यकारिणी समिति का 
गठन भी कर सकती है जिसमे कुछ निश्चित सख्या मे सचालक होगे और जो इस 
के द्वारा निधारित कार्य करेगे। कुछ तदर्थ' समितियाँ भी बनाई ज५ सकती है 
जिनमे या तो सभी सचालक होगे या कुछ सचालक या कुछ अन्य व्यक्ति भी हो 
सकते है। ह 

कार्य भारतीय औद्योगिक विकास बैक अधिनियम के अन्तर्गत इस बैक के 
लिये अनेक कार्य निर्धारित किये गये है और साथ ही कार्य-सचालन सम्बन्धी 
पर्याप्त स्वतन्त्रता भी इसे प्रदान की गई है । बैक को सभी प्रकार की औद्योगिक 
सस्थाओ को वित्त प्रदान करने का अधिकार श्राप्त है जो कि वस्तुओ के निर्माण या 
प्रोसेसिंग, खान, यातायात, विद्य॒त प्रजनन तथा वितरण आदि में लगी हो चाहे वे 
निजी क्षेत्र मे हो या सार्वजनिक क्षेत्र मे हो । औद्योगिक सस्थाओ से प्राप्त होने 
वाली प्रतिभूतियों की प्रकृति तथा उनके प्रकार के सम्बन्ध मे कोई भी प्रतिबन्ध नहीं 
है। न ही सहायता के लिये और न ही सस्था के आकार के लिये कोई अधिक- 
तम तथा न्यूनतम सीमा निर्धारित की गई है । 


भारतीय औद्योगिक विकास बैक के कार्य-प्रवालन को, साविधिक प्रावधानों 
के अनुसार, दो वर्गों में बॉटा जा सकता है (१) अन्य वित्तीय सस्थाओ को वित्त 
अदान करना, तथा (२) या तो स्वय ही या अन्य सस्थाओ के साथ मिल कर 
औद्योगिक सस्थाओ को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करना । अन्य वित्तीय सस्थाओं को 
वित्त प्रदान करने के अन्तर्गत अन्य सस्थाओ के द्वारा दिये गये ऋणों का पुनवि- 
त्तीकरण, उनके अशो तथा ऋणपत्रो में विनियोजित करना तथा औद्योगिक सस्थाओ 
द्वारा निर्मेमित किये गये अशो तथा ऋणपत्रों के अभिगोपन के सम्बन्ध में अन्य 
सस्थाओ के दायित्वों पर गारण्टी प्रदान करना आदि कार्य आते है| औद्योगिक 
वित्त निगम, राज्य वित्त निगम के द्वारा तथा सरकार द्वारा अनुसूचित अन्य 
सस्थाओ के द्वारा (जेसे 707८7), अनू सूचित बैक तथा राज्य सहकारी बैको 
के द्वारा औद्योगिक सस्थाओं को दिये गये दीर्घकालीन ऋणो के सम्बन्ध मे भारतीय 
औद्योगिक विकास बैंक पुनवित्त प्रदान करता है। ऋण के पुनवित्तीकरण के रूप 
में दी गई धनराशि का विशिष्ट सस्थाओ को इसे ३ से २५ वर्ष तक भुगतान करना 
होता है और अनुसूचित तथा राज्य सहकारी बेको को ३-१० वर्षो के अन्दर भुगतान 
करना होता है । इसके अतिरिक्त, उपरोक्त किप्ती भी सस्या के द्वारा यदि ६ साह: 


२६८ भारत की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था 


से १० वर्ष तक के लिये निर्यात-साख प्रदान किया गया हो तो उसके लिये भी 
यह बेक पुनवित्त प्रदान करता है। जैसा कि अधिनियम में दिया है, भारतीय 
औद्योगिक विकास बेक ने औद्योगिक पुनवित्त निगम के कार्य को सितम्बर १, १६६४ 
से अपने हाथ में ले लिया और औद्योगिक ऋण का पुनवित्तीकरण तथा, निर्यात- 
साख की योजना को अब यह बेक ही कार्यान्वित करता है। 


विकास बेक झौद्योगिक सस्थाओ को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता उन सभी 
प्रकार से दे सकता है जैसा कि अन्य वित्तीय सस्थाये प्रदान करती है, यथा, ऋण 
तथा अग्रिम प्रदान करना, स्टाक, अश्ो को, ऋणपत्रो का क्रय करना तथा अभि- 
गोपन करना आदि। ऐसे ऋण अग्रिम तथा ऋणपत्रों को बेक अपनी इच्छानुसार 
समता अश्ो या स्टाक मे बदल सकता है। औद्योगिक ससस्‍्थाओ द्वारा देय उन 
अस्थगित भुगतानो की भी यह गारण्टी देता है जो कि उन्होने या तो सार्वजनिक 
वाजार से या अनुसूचित बैक से लिया हो। यह अभिगोपन सम्बन्धी उत्तरदायित्वों 
को ले सकता है तथा औद्योगिक सस्थाओ की व्यापारिक हुन्डियो तथा प्रामिजरी 
नोट को स्त्रीकार कर सकता है या उन्हे बट पर भुना सकता है। 

विकास बैक अधिनियम के अन्तगंत एक विशेष प्रावधान “विकास सहायता 
कोष की स्थापना करना है। इस कोष की स्थापना का उद्देश्य उन उद्योगो की 
सहायता करना है जो कि विभिन्न कारणों से आवश्यक वित्त एकत्र न कर पा रहे 
हो, यथा अत्यधिक पूँजी की आवश्यकता हो, पूँजी पर प्रतिफल कम दर से प्राप्त 
होने की सभावना हो, या सामान्य ढंग से पृजी न प्राप्त कर पा रहे हो, परन्तु 
उद्योग इतना महत्वपूर्ण हो कि उसे विशेष सहायता प्रदान करना आवश्यक तथा 
न्‍्यायसगत हो । विकास सहायता कोष की स्थापना १९६५ में की गई थी और 
इसके लिये प्रारभिक अशदान केन्द्रीय सरकार से प्र।प्त हुआ है । इस कोष के साधन 
मुख्य रूप से ऋण, उपहार, अनुदान, दान आदि है जो कि सरकार तथा अन्य 
साधनों से उपलब्ध होगे । इन साधना के प्रयोग से होने वाले लाभ अथवा हानि 
को भी इसी कोष के जमा या नाम लिखा जायगा । इस कोष से सहायता प्रदान 
करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति प्राप्त करता आवश्यक है। सरकार को 
ऐसी स्वीकृति देने से पूर्व इस ओर से सनन्‍्तुष्ट होना पड़ेगा कि इस प्रकार की 
सहायता देश मे औद्योगिक विकास के लिये आवश्यक है। विकास सहायता कोष 
का खाता अलग से ही रखा जायगा और इसकी रिपोर्ट भी केन्द्रीय सरकार को 
प्रस्तुत करनी होगी । 

विकास बैक का कार्यक्षेत्र केवल औद्योगिक सस्थाओ को वित्तीय तथा अन्य 
सहज़ता प्रदान करना ही नही है। बेक प्रवर्तन सम्बन्धी कार्य सभाल सकता है जैसे 
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कि विपणन तथा विनियोग सम्बन्धी शोध तथा सर्वेक्षण एवं टेक्नो-आथिक अध्ययन 
आदि । यह किसी भी औद्योगिक उपक्रम को प्रवरतन, प्रबन्ध तथा विस्तार के लिये 
टक्‍क्तिकल तथा प्रशासकीय सहायता प्रदान कर सकता है । साथ ही, देश की 
औद्योगिक सरचना मे अभाव की पूति के लिए नवीन उद्योगों के नियोजन, प्रवर्तन 
तथा विकास मे सहायता प्रदान कर ओखशद्योगीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने 
में व्यावहारिक भूमिका भी इसे निभानी है। हु 


अन्य साविधिक निगमो की तरह, विकास बेक के लिये प्रतिभति स्वीकृत 
करने के सम्बन्ध में कोई भी प्रतिबन्ध नहीं रखा गया है। इस प्रकार इस बक को 
इन मामलो में अधिक सीमा तक विवेकपूर्ण निर्णय लेने की छंट प्राप्त है। 


साधन विकास बैक के लिये पर्याप्त साधन जुटाने का प्रावधान रखा गया है। 
आरभ मे, पूँजी के रूप मे १० करोड रुपये का कोष इसके पास था तथा इसके साथ 
ही केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्याज मुक्त ऋण भी १० करोड' रुपये का दिया गया था 
जिसका भुगतान १५ वर्षो मे १५ समान किश्तों मे इसे करना है। बैक के आग्रह 
पर इन शर्तों मे छूट भी दी जा सकती है । इस प्रारभिक ऋण के अतिरिक्त केन्द्रीय 
सरकार ऐसी ही शर्तो पर और भी ऋण दे सकती है । अन्य सस्थाओ की तरह, 
यह बैक भी अपने साधनों को बढाने के लिये सरकार की गारन्टी सहित अथवा 
उसके बिना ऋणपत्नो तथा बाड का विक्रय कर सकता है. तथा रिजवं बंक द्वारा 
स्वीकृत शर्तों पर जनता से निक्षेप भी स्वीकृत कर सकता है जो १२ साह से कम 
के लिये न होगा । 


विकास बैक रिजवे बैक से ऋण भी ले सकता है। औद्योगिक वित्त निगम तथा 
राज्य वित्त निगम की तरह इसे भी ६० दिन तक के लिये सामान्य बैंकिंग ऋण 
न्यास प्रतिभूतियों के विरुद्ध प्राप्त हो सकता है । दो हस्ताक्षर वाले व्यापारिक 
हुन्डी तथा प्रामिजरी नोट की प्रतिभूति पर इसे पाँच वर्ष तक के लिये अग्रिम 
प्राप्त हो सकता है। रिजवं बेक के द्वारा स्थापित राष्ट्रीय औद्योगिक साख (दीघें- 
कालीन सचालन ) कोष से यह बेक दी्घंकाल के लिये भी उधार ले सकता है । 
आरभ मे रिजर्व बेक ने इस कोष में १० करोड रुपये जमा किये थे और बाद मे 
जून ३०, १६६५ से ५ करोड रुपये प्रतिवर्ष इसमे जमा करना होगा । इस वाषिक 
अनुदान को परिस्थितियों के अनुसार केन्द्रीय सरकार से अनुमति लेकर कम भी 
किया जा सकता है। इस कोष के साधनों का रिजवे बेक्‌ विकास बेक को ऋण प्रदान 
करने के लिये प्रयोग कर सकता है | इसे विकास बैंक या तो अन्य वित्तीय सस्थाओ 
के अश, बॉड्स तथा ऋणपतन्नो को क्रय करने के लिये या अन्य कार्यों के लिये 
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प्रयोग कर सकता है। इस कोष से रिजवे बैंक विकास बैक के द्वारा निर्गमित उन 
ऋणपत्रो को भी क्रय कर सकता है जो कि उसने अपने साधनों को बढाने के लिये 
निर्गभित किये हो । 

जून १९६९ के अन्त में सरकार से लिया गया कुल ऋण १७७ ५ करोड 
रुपये था जिसमे विकास सहायता कोष से लिये गये २७ ४ करोड रुपये भी सम्सि- 
लित है। विकास बेक ने रिजव॑ बैक से उसके राष्ट्रीय औद्योगिक साख (दीघे- 
कालीन सचालन) कोष में से १८ लाख रुपये हधार लिये थे जिससे कि इसने राज्य 
वित्त निगम के अशो तथा ऋणपत्रों का क्रय किया । रिजर्व बैक ने इसकी अश पूंजी 
से १० करोड रुपये तथा अभिदान के रूप में दिया और इस प्रकार इसकी अशपैजी 
बढ कर २० करोड' रुपये हो गई । 

विकास बैक सरकार की अनुमति लेकर विदेशी मुद्रा को भी बैक तथा वित्तीय 
सस्थाओ से लेकर अपने साधनों मे सम्मिलित कर सकता है । इसे सरकारी तथा 
गैर-सरकारी दोनो ही स्रोतों से उपहार, अनुदान, तथा दान आदि प्राप्त करने की 
अनुमति प्राप्त है। 

रिजव बैक की पूर्ण-स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी होने के कारण विकास 
बेक की आय तथा लाभ पर आयकर तथा श्रन्य कर उसी प्रकार से नहीं लगता 
जिस प्रकार से रिजवे बेक पर स्वय नही लगता है। 

अगस्त १, १६६४ से विकास बेक ने श्रौद्योगिक वित्त निगम की पूर्ण अ्रश 
पूंजी का ५० प्रतिशत क्रय कर लिया है। ऐसा दो उद्देश्यों से किया गया है । प्रथम, 
सरकार तथा रिजर्व बेक के पास निगम के अशो का हस्तान्तरण करके पूर्णतया प्रशास- 
कीय परिवर्तेन लाने के लिये, तथा द्वितीय, निगम के साधनों को बढाने के लिये । 
ओऔद्योगिक वित्त निगम अब श्रौद्योगिक विकास बेक का सहायक हो गया है और 
अब इसकी पूंजी ७ करोड रुपये से बढ कर ८ ३५ करोड रुपये हो गई है। ओऔद्यो- 
गिक पुनवित्त निगम को सितम्बर १६६४ से विकास बैक के साथ पूर्णतया मिला 
दिया गया है । 


कार्य-संरालत. संगठन को सुदृढ़ बनाने के साथ ही और झौद्योगिक 
प्रायोजनाओं की तकनीकी तथा वित्तीय मूल्याकन के लिये उचित सगठन की स्थापना 
होने के कारण औद्योगिक विकास बेक के कार्य-सचालन मे तीव्रता के साथ वृद्धि हुई 
है। इसके कार्य सचालन का जुलाई १, १९६४ से जून ३०, १९६७ तक का 
व्योरा नीचे दिया जा रहा है। इस अवधि मे यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण वित्तीय 
सस्था रही है। अन्य वित्तीय सस्थाओं के वित्तीय साधनों की पूति करता रहा है 
तथा औद्योगिक संस्थाओं को प्रत्यक्ष सहायता भी प्रदान की है । 
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__पुनर्वित्त .. पुनवित्त की दो योजनाओ के कार्य सचालवन, यथा, (अ) औद्यो- 
शिक ऋण के पुन्रवित्त के लिए योजना, तथा (ब) निर्यात साख के पु]नवित्त के 
लिए योजना, की जॉच-समीक्षा निम्नलिखित है। 


औद्योगिक ऋण के विरुद्ध दिया गया पुनरवित्त ८५ ६ करोड रुपये था जिसके 
अन्तर्गत ३१० करोड रुपये की पूँजी-लागन सहित ८२६ प्रायोजनाये थी। #रयापारिक 
बैंक इस औद्योगिक विकास बैक से कम सहायता लेने लगे है। कुल स्वीकृत 
पुर्नावत्त मे से उनका भाग १६६७-६८ में ५३ प्रतिणत था परन्तु १९६८-६९ मे 
यह घटकर ४० प्रतिशत रह गया । दूसरी ओर राज्य वित्तीय नियमों का भाग ४७ 
प्रतिशत से बढकर ६० प्रतिशत हो गया । व्यापारिक बेको ने लघुस्तरीय उद्योगों 
को दोर्घकालीन वित्त प्रदान करने के लिए औद्योगिक विकास बैक से पुनवित्त की 
अधिक सुविधा नही ली । 


मध्यकालीन' निर्यात साख पु्नावत्त योजना के अन्तर्गत जून १६६६९ के अन्त 
में अदत्त राशि २४ करोड रुपये थी। इस योजना ने, यद्यपि इसका आरभ औद्यो- 
गिक पूनवित्त निगम के द्वारा जनवरी १६६३ में किया गया था, अब तक कोई 
महत्वपूर्ण स्थिति ग्रहण नही की है। भारतीय औद्योगिक विकास बेक ने इस 
सम्बन्ध में बेको से जाँच-पडताल की है कि निर्यात करने वालो को इस योजना 
के अन्तर्गत पुनवित्त प्राप्त करने में किन कठिताइयो का सामना करना पडता है। 
यह सुविधा सामान्यतया पूँजीगत या इजीनिर्यारिंग वस्तुओं के निर्यात के लिए 
उपलब्ध होती है। निर्यात साख पुनवित्त की सुविधा ४४ प्रतिशत की रियायती 


दर से प्रदान की गई है यदि बेक ऋण लेने वालो से ६ प्रतिशत से अधिक न 
वसूल करे । 


वित्तीय सस्थाओ के अशो तथा बाण्ड मे अभिदान भारतीय औद्योगिक 
विकास बैक को, शीर्ष सस्था होने के नाते, दीर्घकालीन वित्त प्रदान करने वाली 
सस्थाओ की साधन सम्बन्धी स्थिति को सुदुढ करने का उत्तरदायित्व दिया गया है 
जिससे कि वे अपने कार्य-कलापो को और अधिक बढा सके और विस्तृत कर सके। 
इस प्रकार की सहायता उनके द्वारा निर्ममित अशो तथा बाण्ड का अभिदान करके 
प्रदान की जाती है। जैसा कि पहले बताया गया है, रिजव॑ बैक ने राष्ट्रीय 
औद्योगिक साख (दीघें-कालीन सचालन) कोष की स्थापना की है जिसमे से 
विकास बैक को दी्॑काल के लिए ऋण दिया जाता है। जून ३०, १६६९ को 
वित्तीय सस्थाओ के अशो तथा बॉड्स मे अभिदान की राशि १६७ करोड़ 
रुपये थी । ५ 
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प्रत्यक्ष सहायता साविधिक्‌ प्रावधानों के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक 
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विकास बेक को यह अनुमति प्राप्त है कि वह औद्योगिक सस्थाओ की प्रत्यक्ष 
सहायता भी सभी प्रकार से कर सकता है। यह सहायता ऋण देकर, अशो तथा 
ऋषणपत्रो का अभिदान करके अथवा अभिगोपन करके तथा ऋण एवं अस्थग्रित 
भुगतानो पर गारण्टी प्रदान करके यह बैक कर सकता है । इसने प्रत्यक्ष सहायता 
छू मा 
कार्य अन्य सस्थाओं के साथ मिलकर ही की है। 


उद्योगो के अनुसार यदि देखा जाय तो इस बेक ने अनेक प्रकार के उद्योगों 
की सहायता प्रदाँच की जिनमे से पैट्रो-रसायन, एलॉय तथा विशिष्ट इस्पात, 
रसायनिक खाद, सीमेण्ट, मशीन तथा धातु के सामानों का विनिर्माण, पिगः आयरन, 
सूती वस्त्र आदि प्रमूख है । 

ऋण के रूप मे प्रत्यक्ष सहायता (निर्यात को छोडकर) इसकी स्थापना से 
प्रथम पाँच वर्ष तक १०१ करोड रुपये रही । इसी अवधि में अशो एवं ऋणपत्रों 
का अभिगोपन अथवा उनमे प्रत्यक्ष अभिदान १८ करोड रुपये रहा। इस ११६ करोड 
रुपये की कुल राशि मे से ७३ करोड रुपया नवीन इकाइयो को स्वीकृत किया 
गया तथा ४६ करोड रुपया स्थापित सस्थाओ' को विस्तार, आधुविकीकरण तथा 
विभिन्नीकरण के लिए दिया गया । 


विकास सहायता कोष ... इस कोष की स्थापना उन औद्योग्रिक प्रायोजनाओ 
की सहायता करने के लिए की गई है जो कि देश की अर्थव्यवस्था मे सामरिक 
महत्व के है परन्तु उनमे जोखिम कम प्रतिफल की सभावना के कारण अथवा 
उनकी स्थापना तथा उत्पादन आरभ करने मे' समय-अन्तराल, अधिक होने के 
कारण अधिक हो । इस कोष मे से मार्च १९६४ में इसकी स्थापना होने से 
जून १९६९ तक तीन प्रायोजनाओ के लिए स्वीकृत सहायता ३२ २ करोड रुपया 
रही है और उसका वितरण २७ ६ करोड रुपया रहा है। 


मशीन निर्माणकर्ताओं को सहायता अप्रैल १, १९६४ से विकास बैक ने 
एक योजना आरभ की जिसके अन्तर्गत अस्थग्ित भूगतान के आधार पर 
बिक्री की गई स्वदेशी मशीनों से सम्बन्धित हुण्डी या प्रामिजरी नोठ को पुनः बट 
पर भुनाने की सुविधा दी गई है। इसके अन्तगंत हुण्डी या प्रामिजरी नोट 
मशीन तिर्माणकर्ताओ के नाम होती चाहिए जो कि इस विकास बैक द्वारा स्वीकृत 
बैंको तथा वित्तीय सस्थाओ से भुनाई जा सकती है। ये स्वीकृत सस्थाये इस 
विकास बैक से उन्हें पुन. बड़े पर भुना सकती हैं। इसकी दर समय-समय पर 
विश्चित की जाती है। 
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इस योजना में १६६८-६९ मे परिवर्तेत किया गया जिससे कि यह औद्यो- 
गिक विकास के लिए अधिक उपयोगी साधन सिद्ध हो सके । इन नवीन उपायो को 
अपनाने से मशीन के क्रेताओ को १० ६-१२ ०» प्रतिशत से लेकर € १-९ ८ प्रति- 
शत तक लागत में कमी आई है। यह कमी बिल की अवधि पर निर्भर करती है ' 
साथ ही, यह सुविधा पहिले तो निजी क्षेत्र तक ही सीमित थी परन्तु १९६६ मे 
इसे सार्वजनिक उपक्रमो जैसे, विद्युत उपक्रम, परिवहन निगस, तथा सरकारी 
कम्पनियों के लिए भी, लागू किया गया। 


भारतीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा भुनाये गये बिले की राशि १६६८- 
६९६ में १५४ करोड रुपये थी, जबकि १६९७-६८ में १२४ करोड रुपये थी और 
१९६६-६७ मे ७ १ करोड रुपये थी। इस प्रकार इस योजना के आरभ से कुल 
३७ ३ करोड रुपये के बिल भुनाये जा चुके है। मशीन-निर्माताओ की सख्या 
जिन्‍्होने इस योजना के अन्तर्गत लाभ उठाया, १०७ थी और क्रेता एव प्रयोग 
करने वालो की सख्या ५१८ थी । 


भविष्य. विकास बंक को एक केन्द्रीय समन्वयका री एजेंसी के रूप मे माना 
गया है जिसे औद्योगिक प्रवर्तन, विकास तथा वित्त सम्बन्धी सभी समस्याओं 
की ओर ध्यान देना है। देश को विकास बैक से अत्यधिक आशाये हैं क्योकि 
इसके लिए बनाये गये अधिनियम मे वे प्रतिबन्ध तथा रुकावटे नहीं रखी गई है 
जिनका सामना अन्य वित्तीय निगमो को करना पडता है। साथ ही, इसके पास 
साधन भी अधिक है और व्यापार करने की स्वतत्रता भी अत्यधिक है। यह अपने 
कार्यो को जिस ढंग से चाहे कर सकता है। विकास बैक को एक और भी सुविधा 
उपलब्ध है जो कि अन्य वित्तीय निगमो को प्राप्त नही है। इसे यह सुविधा प्राप्त 
है कि इसकी सभी आय, लाभ आदि पर कोई भी कर नही लगता है। 


अभी हाल मे, इस बैक के कार्य-सचालन के सम्बन्ध में निदेशन के लिए कुछ 
रूपरेखा तैयार की गई है जिसमे औद्योगिक प्राथमिकताये भी निश्चित की गई है। 
यह उचित समझा गया कि लघु प्रायोजनाओ के लिए वित्तीय सहायता की 
व्यवस्था उन अन्य ससस्‍्थाओ द्वारा ही अच्छी तरह से की जा सकती है जिनके 
साधनो को विकास बैक पर्याप्त मात्रा में बढाने का प्रयत्न करेगा। इसके लिए वह 
इनकी अशपूजी में तथा ऋणपत्र में योगदान देगा तथा पुनवित्त की सुविधाये भी 
प्रदान करेगा । प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के लिए विचार करते समय अथवा ऋण 
के लिए पुनवित्त प्रदान करते समय विकास बैक सामान्यता सुरक्षा तथा निर्यात 
सम्बन्धी उद्योगो को, जो आवश्यक उपभोग सम्बन्धी वस्तुओ का निर्माण कर रहे 

भश्द 
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हों तथा वे जो कृषि विकास के लिए तथा औद्योगीकरण को आध।र प्रदान करने 
वाले हो, प्राथमिकता देता है। 

१९६७ में मन्‍्दी की दशा में अर्थव्यवस्था के समक्ष कठिन समस्याये उपस्थित 
हो गई थी और विकास बैक ने अपनी योजनाओं में आवश्यक परिवर्तन करने का 
विचार किया । हुण्डियो को पुन बट्टे पर भुनाने की सुविधा प्रदान करने की 
योजना के अन्तर्गत आस्थगित भुगतान के आधार पर बिक्री की गईं स्वदेशी 
मशीन के सम्बन्ध में हुण्डियो के अतिरिक्त कृषि, तथा लघृस्तर उद्योगो के उपकरणों 
के लिए तथा पूँजी श्वम्बन्धी आवश्यकताओ के लिए भी यह सुविधा प्रदान करने 
का विचार किया। निर्यात साख योजना के अन्तर्गत बेक ने साख की अवधि को बढा 
दिया । इस योजना के अन्तगंत भारतीय फरमम द्वारा विदेशों मे निर्माण सम्बन्धी 
प्रायोजनाओ को वित्त प्रदान करना भी सम्मिलित किया गया । 

वैसे तो भारतीय औद्योगिक विकास बैक अन्य दीर्घघालीन ऋण प्रदान करने 
वाली सस्थाओ के साथ मिलुकर उद्योगो को वित्त प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण 
भूमिका अदा कर रहा है, फिर भी यह ध्यान देने योग्य बात है कि उनका योगदान 
केवल सहायक के रूप मे ही है। निजी क्षेत्र के उद्योगो को वित्त प्रदान करने के 
लिये इन दीघंकालीन सस्थाओ के पास अधिकाश मात्रा मे कोष केन्द्रीय सरकार से 
ही प्राप्त होता है। निजी तथा सावंजनिक क्षेत्र के उद्योगो के लिये वैत्तिक साधन 
एक सम्मिलित धनराशि से ही प्राप्त होता है और दोनो ही क्षेत्रो की आवश्यकताओं 
एवं साधन के मध्य उचित सामजस्य स्थापित करना आवश्यक है। इसी कारण 
अधिकाश कोष को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र की ओर ले जाने में कठिनाई होती 
है। अत , उद्योगो के प्रवर्तको को प्रायोजनबा की लागत के भ्रधिकाश भाग के लिये 


योगदान स्वय देना होगा । 


भारतीय झौद्योगिक विकास बेक की स्थित्ति झोय्यो गिक विकास बेक की स्थिति. 


अपने प्रथम पाँच वर्ष की अवधि में (जो जून १६६९ को समाप्त हुई) 
इस बेक ने विभिन्न प्रकार की कुल सहायता, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, २७८ करोड़ 
रुपये की दी। ऋण के रूप मे प्रत्यक्ष सहायता (निर्यात को छोड कर) तथा 
अभिगोपन, जो १०२ औद्योगिक सस्थाओं को स्वीकृत किया गया, कुल मिला कर 
११६ करोड रुपये का रहा जो कि ७३४ करोड रुपये के कुल प्रायोजना-लागत मे 
से था। ११६ करोड़ रुपये मे से, ७३ करोड रुपया नवीन इकाइयो को स्वीकृत 
किया यया तथा ७६ करोड रुपया स्थापित इकाइयो को विस्तार, आधनिकीकरण 
अथवा विभिन्नीकरण के लिये दिया गया। औद्योगिक ऋण के विरुद्ध जो पुनवित्त 
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प्रदान किया गया वह कुल ८६ करोड रुपये था जिसके अन्तर्गत ३१० करोड रुपये 
की कुल पूँजी लागत वालो ८२६ प्रायोजनाये थी। पुत्र बट्टे पर भुनाने की योजना 
के अन्तर्गत दी गई सहायता ३७ करोड़ रुपये की थी जिससे १०७ मशीन-निर्माताओं 
तथा ५१८ मशीन के क्रेतः-उपयोगकर्ताओो को लाभ हुआ । 

प्रत्यक्ष सहायता के अन्तर्गत, इस बैंक ने अनेक लघु तथा मध्यम आकार 
वाली प्रायोजनाओ की ओर विशेष ध्यान दिया । इस बेक ने बड़े तथा प्रमुख 
प्रायोजनाओं की सभी आवश्यक आवश्यकताओ की पूति के लिए प्रत्यक्ष सहायता 
स्त्रीकृतत करने की निति अपनाई जिससे प्रवर्तकों को पूरा आश्वासन गआआप्त 
रहे और वे अन्य प्रबन्ध सुचारु रूप से कर सके। कई प्रायोजनाओ के लिये, 
इसने अन्य वित्तीय सस्थात्रो को अधिकाधिक वित्त प्रदाव करने की अनुमति भी दी । 

१६६८-६९ मे इस बैक को प्रमुख उद्योग मे किसी नवीन तथा बडी प्रायोजना 
के लिये सहायता स्वीकृत करने का अभ्वसर न मिला । पश्चायन के कारण दो वर्ष 
तक जो मन्दी का प्रभाव रहा, उप्से बडे उद्यमी पूर्गछ॒पेण समाप्त वही हुए। 
१६६५-६६ तथा १६६६-६७ में दो बडे अ्रलॉय इस्पात प्रायोजनाओ के लिये जो 
सहायता स्वीकृत की गई थी उसे रद्द करना पडा था क्योकि उद्यमी उन्हें कार्यान्वित 
करते मे असमर्थे पाये गये । 

वैसे भी बैक का प्रयास यही रहता है कि उसके पास जो साधन हैं उसमे 
से न्यूनतम सीमा तक ही सहायता दी जाय और विशेष रूप से यह ऐसा इस लिए 
करती है कि लोग यथासभव बचत का भी सचरण करने के लिये प्रयास करते 
रहे और पूर्णहपेण इसी पर निर्भर न रहे । बडी प्रायोजनाओ वाली कम्पनियों को, 
जो ५ करोड़ रुपये से अधिक पूँजी लगाना चाहती थी, इस बैक ने यह समझाने का 
प्रयत्त किया कि ऋण पर अधिक निर्मेर रहते के स्थान पर उन्हें अधिक से अधिक 
पूंजी लगाने का प्रयत्त करना चाहिए। वैप्ते प्रवृत्ति यह पाई जा रही है कि वे 
इत' वित्तीय संस्थाओं पर अधिक से अधिक निर्भर रहना चाहती है । प्रबन्ध 
अभिकर्ताओ के समाप्त होने के साथ ही इस प्रवृत्ति को और भी बल मिला है। 

उपयुक्त प्रवृत्ति के होने के कारण समस्या और कठिवतर हो जाती यदि 
इस क्षेत्र मे केवल यह औद्योगिक विकास बेक अकेला होता । वास्तविकता तो 
यह है कि एक ऐसा फोरम बना लिया गया. है जहाँ चारो अखिल-भारतीय दीघें- 
कालीन वित्त प्रदान करने वाली ससस्‍्थाये प्रति माह मिलती हे और इससे बहुत लाभ 
पहुचा है। 

दूसरी महत्वपूर्ण नीति जो इस बेक ने अपनाई, वह सावेजनिक क्षेत्र को 
प्रत्यक्ष सहायता पहुचाने के सम्बन्ध मे निर्णय लेना है। बेक ने यह निश्चय किया 
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कि विस्तार तथा विभिन्नीकरण के लिये उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपकमो को 
प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जायगी, जिन्होंने लाभाश की घोषणा की हो, 
जिनके पास नवीन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये भ्रशत आन्तरिक 
साधन उपलब्ध हो तथा जो इस बेक की शर्तो को मानने के लिये तैयार हो। 
बैसे इन उपक्रमो के लिये अप्रत्यक्ष सहायता तो यह बेक पहिले से ही दे रहा है। 

१९७०-७१ के बजट में इस बैक के लिये कोई भी वित्तीय निर्धारण नही 
किया गया जैसा कि जुलाई १६६४ से, इसके आरभ से, ही होता चला आ रहा 
था। इस प्रकार यहूँ बैक केन्रीय सरकार पर वित्त के लिये अगले वर्ष से निर्भर 
न रहेगा । बैक को पूंजी बाजार से वित्त प्राप्त करना होगा और परिणामस्वरूप 
इसे ब्याज की दर बढानी पड सकती है क्योकि खुले बाजार से रुपया उधार 
लेते की लागत बढती जा रही है। आरभिक वर्षो मे बैक ने जो सहायता 
प्रदान की है उसमे से पुतर्भुगतान प्राप्त होने पर इसके साधन मे वृद्धि होगी। 
वेसे, यह रिजवे बेक के दीर्घकालीन औद्योगिक साख कोष से भी धन प्राप्त कर 
सकता है। 


अध्याय १७ 
थोजनाक्षों क॑ अन्तगंत उद्योगों की 
वित्त व्यवस्थ। » 


भारतवर्ष मे द्वितीय महायुद्ध तथा युद्धोत्तर काल मे+ भ्रौद्योगिक विकास 
अधिकाशतया समकालीन मुद्रा-स्फीति तथा अभाव की दशाओं से ही प्रभावित 
था। इसके परिणामस्वरूप उद्योगो के विकास के सम्बन्ध मे दीर्घकालीन घटको की 
ओर आवश्यक ध्यान नहीं दिया गया। उद्योगों का वैज्ञानिक स्थानीयकरण, सचालन 
का स्तर अथवा आकार, कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार का आकार तथा 
प्रतिस्पर्दात्मक दशाओ्रों मे सगठनत का सफलतापूर्वक सचालन हेतु वेत्तिक तथा 
तकनीकी सगठन जैसी महत्वपूर्ण बातो पर विशेष विचार नहीं किया गया। विविध 
पाली मे कार्य करने की युद्धकालीन आवश्यकताओं तथा क्लास एवं प्रतिस्थापन के 
लिये आयात करने की कठिनाइयो के कारण प्रतिष्ठित उद्योगो मे बहुत बडी मात्रा 
मे बकाया एकत्र होता चला गया । प्रथम पचवर्षीयः योजना से पूर्व, औद्योगिक 
विकास में उपभोक्ता पदार्थ के उद्योगो पर ही विशेष बल दिया जा रहा था और प्रमुख 
पूँजीगत पदार्थों के उद्योगो की उच्चति नही हो रही थी । पूँजीगत पदार्थों के उद्योग तथा 
माध्यमिक पदार्थों का निर्माण करने वाले उद्योगों की दशा मे उपलब्ध क्षमता देश में 
अधिकाश दशाओ मे अपर्याप्त थी । लोहा एवं इस्पात, अल्युमीनियम, फेरो-अलायज, 
कास्टिक सोडा तथा सोडा ऐश, रसायनिक खाद तथा पेट्रोल आदि के उत्पादन को 
अत्यधिक मात्रा मे बिना बढाये देश मे औद्योगिक उन्नति तीव्र दर से नहीं की जा 
सकती । उपरोक्त सभी पदार्थों की माँग देश के ही द्वारा की जाने वाली पूर्ति से कही 
अधिक थी। मशीन तथा सयन्त्रों के निर्माण की दिशा मे भी विकास नाम-मात्र 
का हुआ था। केवल सूती वस्त्र के लिये मशीन उद्योग की ही स्थापना हुई थी। 
सरिलष्ट औषधि तथा प्रतिजीवाणु पदार्थ, रगने के पदार्थ तथा रसायन के सबंध मे 
भी उद्योगो का विकास होना केवल आरम्भ ही हुआ था । ऐसी परिस्थितियों मे, 
औद्योगिक योजना का उद्देश्य इन कमियो तथा झभावों को यथा सभव पूरा करना 
था और विकास का आरम्भ करने के लिये पहल करना था जिससे कि औद्योगिक 
क्षेत्र मे सचयी विस्तार के लिये झ्राधार बन सके । 
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प्रथम पंचवर्षीय योजना 


प्रथम पंचवर्षीय योजना मे औद्योगिक विकास के लिये प्राथमिकताओ को 
निर्धारित करने के साथ-साथ, तात्कालिक उद्देश्यों को, उपलब्ध साधनों को तथा 
सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के सचालन के सम्बंध में नीति के प्रमुख स्वरूप को भी 
ध्यान मे रखा गया था। औद्योगिक क्षेत्र मे सामान्य रूपसे निम्नलिखित 
प्राथमिकताये' रखी गई थी : 

(१) जूठ, प्लाईबुड आदि उत्पादक उद्योगों तथा सूती वस्त्र, चीनी, साबुन, 
वनस्पति, पेण्ट, वा्निष्श आदि उपभोक्ता उद्योगों की विद्यमान क्षमता का सम्पूर्ण 
उपयोग करना; 

(२) लोहा एवं इस्पात, अल्युमीनियम, सीमेट, खाद, भारी रसायन, मशीन 
टूल आदि उत्पादक तथा पूजीगत उद्योगो मे क्षमता का विस्तार करना; 

(३) उन औद्योगिक इकाइयो को पूरा करना जिन पर कुछ पूंजीगत 
विनियोग किया जा चूका था, तथा 

(४) जिप्सम से गधक बनाना, रेयन के लिये रसायनिक लुग्दी बनाना जैसे 
नवीन उद्योगो की स्थापना करके औद्योगिक सरचना को सुदृढ करना तथा साधनों 
के अनुसार जितना हो सके वर्तमान दोषो को दूर करना । 


प्राथमिकताओ का जो उपयू क्‍त क्रम दिया गया है उसका तात्पर्य केवल 
एक सामान्य दिशा बताना है जिसके अनुसार योजना काल मे विभिन्न दिष्णओ 
में विनियोग को प्रवाहित करने की समस्या सुलझ सके । इसी कारण यह कह! 
जा सकता है कि प्राथमिकताओं का उल्लेख अन्तिम नही है। 


केन्द्रीय सरकार तथा राज्य के लिये योजना में सम्मिलित प्रायोजनाओं पर 
पाच वर्ष के लिये कुल &४ करोड रुपये व्यय किये जाने का अनुमान था। इस व्यय 
का अधिकाश भाग--लंगभग एठई करोड रुपये--केद्धीय सरकार के श्रन्तर्गत 
प्रायोजनाओ के लिये ही था। राज्य सरकारों के अन्तर्गत कार्यान्वित किये जाने 
वाली प्रायोजनाओ पर ११ करोड रुपया व्यय किये जाने का अनुमान था जिसमे से 
४ ८ करोड रुपया केन्द्रीय सरकार को उन्हे ऋण के रूप मे प्रदान करना था। इस 
क्षेत्र मे अधिकाश प्रायोजनाये पूंजीगत वस्तुओ के अथवा माध्यमिक वस्तुओ के 
निर्माण से सम्बन्धित थी जो केवल आवश्यकताओ के दृष्टिकोण से ही नही अपितु 
भावी आथिक विकास के लिये भी अत्यन्त महत्वपूर्ण थी। उनके पूरा हो जाने 
पर यह आशा की जाती थी कि औद्योगिक सरचना की तात्कालिक कमियो तथा 


योजनाओं के अन्तर्गत उद्योगो की वित्त व्यवस्था २७९ 


दोषो को दूर किया जा सकेगा । योजना मे सम्मिलित प्रमुख नवीन औद्योगिक 
प्रायोजना लोहा एवं इस्पात का उत्पादन था । 


निजी क्षेत्र मे औद्योगिक विस्तार के लिये कार्यक्रम पर २३३ करोड स्पये 
व्यय किया जाना था। साथ ही पाँच वर्ष की अवधि के लिये प्लाण्ट एवं मशीन 
के प्रतिस्थापत तथा विभिन्न उद्योगों के आधुनिकीकरण पर १५० करोड रुपया 
व्यय किये जाने का अनुमान था। यह ध्यान देने योग्य बात है कि" सार्वजनिक 
क्षेत्र में औद्योगिक विस्तार के सम्बन्ध में कुछ प्रमूख दिशाओ मे विनियोग के 
लिये पहल करने तथा उसके बढाने पर अधिक जोर था, जबकि अधिकाश 
उद्योगो मे आवश्यक विस्तार करने के लिये पहल तथा उत्तरदायित्व का भार 
निजी उपक्रमो के ही कन्धो पर था। औद्योगिक विस्तार के लिये पूर्ण पूँजी 
विनियोग (२३३ करोड रुपये) का लगभग 5० प्रतिशत पूजीगत तथा उत्पादक 
उद्योगो पर व्यय किया जाना था। इनमे से प्रमुख थे लोहा एवं इस्पात 
(४३ करोड रुपये ), पेट्रोल सशोधन (६४ करोड रुपये), सीमेण्ट (१५४ करोड 
रुपये), अल्यूमीनियम (& करोड रुपये ), खाद, भारा रसायन तथा शक्ति श्रल्को- 
हल (११ करोड रुपये ), विद्युत शक्ति प्रजनन (१६ करोड रुपये ) | उपभोक्‍ता 
उद्योगों की दशा मे, यद्यपि स्थापित क्षमता का अधिकाधिक उपयोग करके ही 
उत्पादव को बढाने पर अधिक जोर दिया गया था, कुछ नवीन क्षेत्रों में भी 
पर्याप्त विनियोग करने की योजना थी, जैसे रेयन (१५ १ करोड रुपये ), कागज 
तथा बोर्ड (५३५ करोड रुपये ), फार्मास्युटिकल्स (३ ५ करोड रुपये) । वस्त्र 
उद्योग के कार्यक्रम के अन्तर्गत सूत, सूती एवं ऊनी दोनो ही, की क्षमता मे पर्याप्त 
विस्तार करना सम्मिलित किया गया था । योजना बनाने वालो का यह विचार 
था कि ऐसी श्रयंव्यवस्था मे, जिसका पूर्णतया केन्द्रीयकरण न हुआ हो, सरकार 
विनियोग की वास्तविक दिशा को निर्धारित नही कर सकती है अपितु उसे केंवल 
प्रभावित कर सकती है। विकास का कार्यक्रम व्यावहारिकता तथा आवश्यकता 
के सम्बन्ध में सर्वोत्तम निर्णय पर ही आधारित था। इन कार्यक्रपों को पूरा 
करने के लिये निजी क्षेत्र इस बात पर बहुत कुछ निर्भर था कि आवश्यक वित्त 
उसके लिये उपलब्ध होता है या नही । अतिरिक्त चालू पूंजी सम्बन्धी आवश्यकता 
का उत्पादन के अनुरूप ही बढने का अनुमान था और उसके लिये १५० करोड 
रुपये का अनुमान किया था। चालू कास की राशि का जो कि आय-कर के 
अन्तर्गत नहीं आती थी अनुमान 5८० करोड रुपये था । 

सावंजनिक क्षेत्र मे कुल विनियोग --- ६४ करोड रुपये -- की व्यवस्था इसे 
अपने ही साधनों से करती थी और इसमे विदेशी विवियोग तथा घरेलू निज्ञी 


२८० भारत की औद्योगिक गअ्र्थ-व्यवस्था 


साधनो से सहयोग मिलने की भी आशा थी । सार्वजनिक क्षेत्र मे ओद्योगिक योजना 
के अन्तर्गत कुछ प्रायोजवाओ में विजी पूंजी के, देशी तथा विदेशी, भाग लेने की 
भी व्यवस्था थी | निजी पजी के रूप मे इस प्रकार २० करोड रुपये के योगदान 
होने की आशा थी। इस प्रकार यह ध्यान देने योग्य है कि कुल निर्धारित 
विनियोग का ७५ प्रतिशत भारत मे निजी क्षेत्र को ही प्रदान करना था, उसका 
१० प्रतिशत सावंजनिक क्षेत्र के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से विनियोजित किया जाना था 
और शेष का झायात किया जाना था। उद्योगो को विदेशी विनियोग १०० करोड 
रुपये होने की आशा थी । कम्पनी के अविभाजित लाभ मे से २०० करोड रुपये 
के प्राप्त होने की आशा थी और नवीन निर्गमन के द्वारा १०० करोड रुपये प्राप्त 
होने की सभावना थी। सरकार से ५ करोड रुपये के ऋण तथा औद्योगिक वित्त 
निगम से २० करोड रुपये के ऋण की व्यवस्था थी। अतिरिक्त लाभ का निक्षेप 
से ६० करोड रुपये वापस होने की सभावना थी । अल्पकालीन वित्त के लिये 
बेक तथा अन्य साधनों से १५८ करोड रुपये प्राप्त होने की सभावना थी । 

प्रथम योजना के अन्तगंत प्रगति. यदि औद्योगिक उत्पादन के निदेशाक में 
वृद्धि के दृष्टिकोण से ही केवल देखे, तो प्रथम योजना के अन्तर्गत उद्योगो का 
विकास सन्‍्तोषजनक ही रहा था। औद्योगिक उत्पादन में सतत वृद्धि होते रहना 
एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। १९५१ से और उसके पश्चात्‌ उसमे महत्वपूर्ण 
तथा सतत वृद्धि होती रही थी। परन्तु यदि उन्नति को प्रथम योजना के अन्तर्गत 
निर्धारित उद्देश्यों, प्राथमिकताओ तथा क्षमता एवं उत्पादन के स्तर के दृष्टिकोण 
से देखा जाय, तो वह बहुत सनन्‍्तोषजनक नही दिखाई देगी । 

सार्वजनिक क्षेत्र मे प्रगति प्रथम योजना मे उद्योगो की प्रगति का मूल्या- 
कन करते हुए, योजना आयोग को यह ज्ञात हुआ कि सिन्दरी उर्वरक फैक्टरी, 
चित्तरजन रेल इंजन फैक्टरी, भारतीय टेलीफोन उद्योग, रेल के डिब्बे का कार- 
खाना, केबिल फैक्टरी, पेनिसिलीन फैक्टरी मे क्षमता के विस्तार तथा उत्पादन में 
सन्‍्तोषजनक प्रगति हुई। दूसरी ओर, केन्द्रीय एव राज्य सरकार के अन्तर्गत 
कुछ प्रायोजनाओ की प्रगति योजना के अनुसार नही रही । उन प्रायोजनाओ के 
पूर्ण होने में तथा उत्पादन के आरभ होने मे आशा से अधिक समय भी 
लगा। उदाहरण के लिए, मशीन टूल फैक्टरी, उत्तर प्रदेश सीमेण्ट फैक्टरी, नेफा 
फैक्टरी तथा बिहार सुपरफास्फेट फैक्टरी मे योजना के अनुसार प्रगति नही रही। 
लोहा और इस्पात उद्योग में उत्पादन का लक्ष्य पूरा नही हुआ यद्यपि प्रथम योजना 
के अन्त तक प्रत्येक १० लाख टन क्षमता वाले तीव इस्पात सयत्रों की स्थापना 
के सम्बन्ध मे प्रारभ्षिक कार्य समाप्त हो चुका था और इस प्रकार भविष्य मे लोहा, 


योजनाओ के अन्तर्गत उद्योगो की वित्त व्यवस्था २८१ 


इस्पात उद्योग का तेजी से विकास करने के लिए आधार तैयार किया जा चुका 
था । साथ ही, भारी विद्युत सयत्र के लिए प्रारभिक कार्य के समाप्त होने, तथा 
ऐसोशियेटेड इलेक्ट्रिकल इण्डस्ट्रीज लि० के साथ समझौते पर हस्ताक्षर होने 
के अतिरिक्त, प्रथम योजना काल में इस प्रायोजना पर महत्वपुर्ण विनियोग नही 
किया गया था। 


सावंजनिक क्षेत्र मे यद्यपि ६४ करोड़ रुपये विनियोजित करने-ी व्यवस्था 
थी, परन्तु वास्तविक व्यय ५७ करोड रुपये ही रहा । राज्य सरकारो का औद्योगिक 
प्रायोजवाओ पर विनियोग € ६४ करोड रुपये रहा जबकि मूल प्रावधान ८ ६६ 
क्रोड रुपये का ही था और इस प्रकार इसमे अधिक विनियोंग रहा। वैसे 
केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत प्रायोजनाओ पर विनियोग के मूल जनुमान तथा 
वास्तविक विनियोग में अन्तर रहा था । इस अन्तर का प्रमुख कारण लोहा और 
इस्पात प्रायाजना को कार्यान्वित करने में देरी, शिपयार्ड, मशीन टूल फैक्टरी 
तथा भारी विद्युत उपकरण प्रायोजना की दशाओं मे धीरे-धीरे प्रगति होना था। 
९४ करोड रुपये के कुल विनियोग के अन्तर्गत वे उद्योग सम्मिलित न थे जिनकी 
प्रगति ५० करोड रुपये के कुल प्रावधान से की जानी थी, उदाहरण के लिए 
भारी विद्युत मशीन प्रायोजना, तथा वे योजनाये भी सम्मिलित न थी जो प्रथम 
योजना में समायोजन के अन्तर्गत लाई गई थी, यथा, मैसूर सरकार पोर्सीलिन फैक्टरी 
का विस्तार करना । 


निजी क्षेत्र मे प्रगति प्रथम योजना काल मे निजी क्षेत्र मे उद्योगो मे 
विस्तार करने के कार्यक्रम के लिए २३३ करोड रुपये विनियोजित करने का 
लक्ष्य था। विभिन्न उद्योगो मे प्लाट तथा मशीन के अतिस्थापव तथा आधुनिकीकरण 
के लिए २२० करोड रु पये व्यय किये जाने का अनुमान था जिसमे से 5० करोड 
रुपये उस अवधि में पहले की अपेक्षाकृत मशीनों की लागत मे वद्धि हो जाने के 
लिए था। इस प्रकार प्रथम योजना मे निजी क्षेत्र मे कुल ४६३ करोड रुपये का 
विनियोग नवीन प्रायोजनाओ, प्रतिस्थापन तथा आधनिकीकरण पर किया जाना 
था । इसके विरुद्ध वास्तविक विनियोग ३४० करोड रुपये ही हुआ जो कि लक्ष्य 
से कम था। 

कुछ उद्योगों मे वित्ियोग में कमी के प्रमुख कारण थे (अ) योजना के 
प्रथम दो वर्षो में सामान्यतया अनुकूल दशाओ का होना, (ब) कालटेक्स रिफाइ- 
नरी, विशाखापटनम मे निर्माण कार्यक्रम में तथा योजना के आकार मे परिवतेन 
होना, (स) योजना से श्रत्तर्गंत निर्धारित अल्युमीनियम, जिप्सम-ग्धक तथा 


शक 


२८२ भारत की औद्योगिक अथं-व्यवस्था 


ल्‌गदी के कार्यक्रम में देरी होना। मोदे तौर पर निजी क्षेत्र मे विनियोग से कमी 
उन्ही उद्योगो मे रही जिनमे पँजी की आवश्यकता भारी मात्रा मे थी तथा 
जिनसे अधिक लाभ होने की सभावना न थी । साथ ही, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास 
निगम (7४700) तथा भारतीय औद्योगिक साख विनियोग निगम (7द0) की 
स्थापना देर मे जाकर १६५४-५५ में हुई । 

नवीन इकाइयो तथा विस्तार में कुल विनियोग २३३ करोड रुपये रहा 
क्योकि कुछ क्षेत्रों मे जैसे सूती वस्त्र, विद्युत प्रजजन, कागज तथा बोड्ड तथा 
सीमेण्ट आदि में मूल अपुमाव से अधिक विनियोग हुआ । 

निजी क्षेत्र मे डिभिन्न उद्योगों मे प्लाण्ट तथा मशीन के प्रतिस्थापन तथा 
आधुनिकीकरण पर १०५ करोड रुपये व्यय किये ग्रये जबकि मूल रूप में २३० 
करोड रुपये व्यय किए जाने थे। इसके परिणामस्वरूप पर्याप्त बकाया रह यई 
जिसे द्वितीय योजना के प्रारभिक भाग में पूरा किया जाना था । 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


द्वितीय पचवर्षीय योजना मे औद्योगीकरण को उच्च प्राथमिकता प्रदान की 
गई । विशेष रूप से भारी तथा प्रमुख उद्योगो के विकास को प्राथमिकता दी 
गई। सार्वजनिक उपक्रम्तो का अधिकाश विस्तार औद्योगिक तथा खनिज विकास 
के क्षेत्र मे करने के लिये निश्चित किया गया । द्वितीय योजना से जो परिणाम 
उपलब्ध होने को थे वे अत्यन्त प्रभावशाली थे परन्तु साथ ही वास्तविक एवं 
वैत्तिक साधनो के सचारण तथा उपयोग के लिये श्रधिक प्रयास की भी 
आवश्यकता थी। श्रौद्योगिक कार्यक्रमो को कार्यान्वित करने के लिये सार्वजनिक 
क्षेत्र को ही अधिक महत्ता प्रदान की गई थी, परन्तु उसके साथ ही निजी 
क्षेत्रकी महत्ता को भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था। “दोनो क्षेत्री 
को मिलकर कार्य करना होगा और उन्हे एक ही प्रक्रिया के भाग के रूप मे 
देखा जाना चाहिए। दोनो ही क्षेत्रों के एक-साथ तथा सतुलित विकास के 
आधार पर ही योजना को चलाया जा सकता है।” सावंजनिक क्षेत्र मे, 
विनियोग सम्बन्धी निर्णय सावेजनिक अधिकारियों द्वारा लिये जाते है। 
परन्तु निजी क्षेत्र की दशा मे, जिसके अन्तर्गत देश भर मे फैडे हुए छोटे-छोटे 
लाखो उत्पादक आते है, सरकारी नीति प्रशल्क उपायो से, लाइसेसिग, 
तथा प्रत्यक्ष वितरण द्वारा विनियोग सम्बन्धी निर्णयों को केवल प्रभावित कर 
सकती है जिससे कि लक्ष्य को उपलब्ध करने से पर्याप्त सहायता मिल 
सके । इस' क्षेत्र मे विनियोग सम्बन्धी अनुमान तथा लक्ष्य केवल मोटे तौर 


योजनाओ के अन्तर्गत उद्योगों की वित्त व्यवस्था २८३ 


पर बताये गये सकेत के रूप मे ही हो सकते हैं । ऐसी दशा में साधन 
तथा उपलब्धियों के मध्य सामजस्थ उतनी अच्छी तरह स्थापित नही किया 
जा सकता है जितना कि सरकार के द्वारा कार्यान्वित किये जाने वाले कार्यों 
मे हो सकता है। परन्तु यदि सरकार के द्वारा नियत्रित एव प्रभावित उपयुक्त 
मूल्य सरचना तैयार की जा सके तो निजी क्षेत्र मे भी साधतों का समुचित 
विभाजन हो सकता है । 

प्रथम योजना से औद्योगिक कार्यक्रम तथा प्राथमिकताये श्रौद्योगिक 
नीति प्रस्ताव १६४८ के अन्तर्गत तैयार किये गये थे । १६४८ मे इस 
प्रस्ताव को अपनाने के पश्चात्‌ से एक महत्वपूर्ण बात सामने' आई । दिसम्बर, 
१९५४ में भारतीय ससद के द्वारा सामाजिक एवं आथिक नीति के उद्देश्य 
के रूप मे समाजवादी समाज के स्वरूप को स्वीकृत कर लिया गया। 
१९४८ के प्रस्ताव का इस उद्देश्य की पृष्ठ भूमि मे तथा तब तक प्राप्त अनू भव के 
प्रकाश में पुनर्मल्‍्याकन किया गया, और एक नवीन औद्योगिक नीति प्रस्ताव 
प्रधान मत्री ने अप्रैल ३०, १९५६ को ससद के समक्ष रखा। समाजवादी स्वरूप 
वाले समाज की स्थापना करने के लिये आथिक विकास की दर को तीक्र 
करना तथा ओआद्योगीकरण को गति प्रदान करना अत्यन्त आवश्यक था। 
विशेष रूप से भारी उद्योगो तथा मशीन निर्माण करने वाले उद्योगो की 
उन्नति करना आवश्यक था जिससे कि सावंजनिक क्षेत्र का विस्तार तथा 
सहकारी क्षेत्र का निर्माण एवं विस्तार हो सके | 


द्वितीय पचवर्षीय योजना मे श्रौद्योगिक प्राथमिकताये निम्नलिखित थी। 

(१) लोहा एवं इस्पात, नाइट्रोजन युक्त खाद, भारी रसायन के उत्पादन में 
वृद्धि तथा भारी इजीनियरिंग एवं मशीन-निर्माण उद्योग का विकास, 

(२) विकासपूर्ण तथा उत्पादक पदार्थों के उद्योगों मे, यथा, अल्युमीनियम, 
सीमेण्ट, रसायनिक लुग्दी, रंगने के पदार्थ, फास्फेट युक्त खाद तथा आवश्यक 
ग्रौषधियाँ, की क्षमता मे विस्तार , 

(३) जूट, सूती वस्त्र तथा चीनी जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्योगो का, जिनकी 
स्थापना पहले हो चुकी है, आधृुनिक्नीकरण तथा प्रतिस्थापन ; 

(४) उन उद्योगो की विद्यमान क्षमता का पूर्ण उपयोग करना जितकी 
निर्धारित क्षमता तथा उत्पादन में अन्तर हो , तथा 

(५) उद्योग के विकेन्द्रित क्षेत्र के लिये सम्मिलित उत्पादन कार्यक्रम 
तथा उत्पादन लक्ष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता वस्तु 
के उद्योगो की क्षमता का विस्तार करना । 


२८४ भारत की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था 


आऔद्योगिक विध्तार हे लिये विनियोग द्वितीय योजना में प्रमुख उद्योगों 
पर अधिक बल देते के परिणामस्वरूप, अर्थव्यवस्था को और सुदृढ बनाना 
निश्चित किया गया था और इस के लिये लोहा एवं इस्पात, मशीन निर्माण, 
इजीनियरिंग, विद्युत उपकरण तथा रसायन उद्योगों का विकास करना निश्चित 
किया गया । सावंजनिक तथा निजी दोनो ही क्षेत्रों के बड़े पैमाने के 
उद्योगो पुर द्वितीय योजना मे औद्योगिक विकास के कार्यक्रम पर १०९४ 
करोड रुपये का विनियोग करने के लिये निर्धारित किया गया। यह प्रथम 
योजना के २९३ करोड रुपये के विनियोग से लगभग ३४७ गूना था । औद्योगिक 
उत्पादन के दृष्टिकोण से द्वितीय योजना मे ४६ प्रतिशत वृद्धि करने का 
प्रस्ताव था जब कि प्रथम योजना मे इसकी अपेक्षाकृत ३८ प्रतिशत ही था। 
सार्वजनिक तथा नित्री क्षेत्र में विभिन्न उद्योगो में विस्तार के श्रतिरिक्त, 
योजना के अन्तर्गत विद्यमान उद्योगों के, जेसे सूती एवं जूट बस्त्र तथा चीनी, 
अ्रःधुनिकीकरण तथा प्रतिस्थापन के लिये १५० करोड रुपग्रे का विनियोग 
करना निश्चित किया गया। 

प्रगति का मूल्यकत अत्यधिक विनियोग होने के उपरान्त भी (योजना 
अनुमान से लगभग ३० प्रतिशत अधिक ) द्वितीय योजना में निर्धारित भौतिक लक्ष्य 
८५ से €० प्रतिशत तक ही उपलब्ध किये जा सके । सीमेन्ट उद्योग के लिये जो 
अविक ऊँचा लक्ष्य रखा गया था और वास्तव मे जो क्षमता प्राप्त की जा सकी, उसके 
कारण भौतिक उपलब्धियों के दृष्टिकोण से बहुत बडे अनुपात मे कमी रही । लोहा 
और इस्पात उद्योग के विस्तार के कार्यक्रम मे अत्यधिक मात्रा मे व्यय करना पडा 
क्योकि मूल्यों मे वृद्धि होने के कारण लागत मूल अनुमान से अधिक हो गई । एक 
ओर व्यय मे अधिक वृद्धि हुई और दूसरी ओर कुछ प्रायोजनाओ और भौतिक 
लक्ष्यों को पूरा नही किया जा सका । उदाहरण के लिये द्वितीय योजना के अन्त से 
ओद्योगिक मशीन के उत्पादन का स्तर जितनी श्राशा की गई थी उससे कही कम 
था। अन्य महत्वपूर्ण कमिया लोहा एवं इस्पात, नाइट्रोजनयूक्त खाद, अल्युमीनियम, 
अबबारी कागज तथा रसायनिक लुग्दी आदि के उत्पादन के सम्बन्ध में पाईं गईं । 
साथ ही, द्वितीय योजना से यह अनुभव प्राप्त हुआ कि योजना का देश की अर्थ- 
व्यवस्था पर तथा तीब्र औद्योगीकरण पर क्या-क्या भार पड सकता है। इससे पूर्व 
घरेलू उद्योगों को कमी, प्रमुख औद्योगिक कच्चे माल की कमी तथा तकनीकी कुशल 
व्यक्तियों की कमी थी जिसके परिणामस्वरूप बाध्य हो कर मशीनों के लिये, 
कुशन तथा तकनीकी जानकारी वाले व्यक्तियों के लिये और अधिकाश सीमा तक 
औद्योगिक कच्चे माल के लिये विदेशों पर निर्भर रहना पडा। यह भी ज्ञात हुआ' 


अं 


योजनाओं के अन्तगंत उद्योगो की वित्त व्यवस्था २८५ 


कि किसी भी प्रायोजना के आरभ करने और उत्पादन करने मे जो समय अन्तराल 
होता है वह आशा से कही अधिक होता है, विशेष रूप से भारी उद्योगो की 
दशा में यह अधिक होता है। वैदेशिक विनिमय की कठिनाइयों पर, तथा राष्ट्रीय 
बचत तथा पूँजी निर्माण के निम्न स्तर पर, तथा तकनीकी ज्ञान एवं अनुभव 
की कमी पर यदि हम समुचित विचार करते हुए देखे तो इस अवधि भे जो 
औद्योगिक विकास हुआ वह अत्यन्त प्रावैभिक ही रहा है । 


सावजबिक क्षेत्र की श्रायोजवाओ पर १६५६-६१ मे कुल स्थायी विनियोग 
७७० करोड रुपये हुआ जब कि मूल अनुमान ५६० करोड रुपये का था। निजी 
क्षेत्र की दशा मे, ५५० करोड रुपये का विनियोग किया गया जब कि मूल 
अनुमान ६८५ करोड रुपये का ही था। सिन्दरी उर्वरक फैक्टरी के विस्तार को 
छोड कर, जहाँ कि नवीन विनियोग अधिकाश तथा आन्तरिक साधनों से ही किया 
गया था, सा्वजनिक क्षेत्र की प्रायोजनाओ को सरकार के द्वारा अश पँजी तथा ऋण के 
रूप मे अ्रग्रिम के माध्यम से ही कार्यान्वित किया गया । इस्पात के सरकारी कार- 
खाने, मशीन निर्माण, खान से सम्बन्धित उपकरण, तथा भारी फाउन्डी/फोजे प्रायोज- 
नाओ के लिए आवश्यक विदेशी विनिमय को मित्र देशो द्वारा दिये गये साख के 
आधार पर ही पूरा किया गया। निजी क्षेत्र मे इस्पात के विस्तार के कार्यक्रम के लिये 
बैक से तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय ख्नोतो से ७० करोड रुपये प्राप्त हुए तथा भारत सरकार 
से ब्याज-मृक्त अग्निम २० करोड रुपये का प्राप्त हुआ था। निजी उपक्रमो मे जो उच्च 
स्तर का विनियोग किया गया वह अधिकाश अस्थग्रित भुगतान व्यवस्था के माध्यम 
से ही उपलब्ध हो सका था । 


तृतीय पचवर्षीय योजना 


तृतीय योजना मे पूंजीगत तथा' उत्पादक पदार्थों के उद्योगों के विस्तार पर 
बल दिया गया। मशीन-निर्माण, श्रबन्धकीय योग्यता, तकनीकी ज्ञान, तथा डिजा- 
यन्र करने की क्षमता पर विशेष रूप से बल दिया गया। इस दिशा मे सार्वजनिक 
क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई और साथ ही चिजी क्षेत्र से भी यह 
आशा की जाती थी कि योजना के ढॉँचे के अन्तर्गत वह भी महत्वपूर्ण भूमिका 
निभायेगा । निर्माण करने वाले उद्योगों के शुद्ध उत्पादव मे सावंजनिक क्षेत्र का 
भाग १६६०-६१ में लगभग १/१० से बढाकर १६६५-६६ में लगभग १/४ करना 
था और इनमे से अधिकाश पूँजीगत तथा उत्पादक पदार्थों का उत्पादन करना था। 

तृतीय योजना के अच्तगत निरन्तर इस्री बात पर बल दिया जा रहा था कि 
उन जद्योगो का विकास किया जाय जिनसे अर्थ-व्यवस्था को आत्म-निर्भर बनाम 
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जा सके, उदाहरण के लिये, इस्पात, मशीव-निर्माण तथा उत्पादक पदार्थों का 
विनिर्माण आदि | इस प्रकार इन पदार्थों का निर्माण करके इन' वस्तुओं का क्रय 
करने के लिये विदेशी सहायता १र निर्भरता को भी तेजी से कम करने का प्रयास 
किया जाय और साथ ही निर्यात के लिये सभावनाओ को बढाया जाय। उपभोक्ता 
पदार्थों के उत्पादन को भी पर्याप्त मात्रा मे बढाने के लिये प्रस्ताव रखा गया, 
परन्तु इनका विस्तार मुख्य रूप से निजी क्षेत्र में ही करता था। इन सब विकास 
के कार्यक्रमो के कार्यान्वित हो जाने के पश्चात्‌ औद्योगिक उत्पादन का लगभग ७० 
प्रतिशत से बढ जौने की सभावना थी । परन्तु इस वृद्धि से श्रधिक महत्वपूर्ण बात 
लोहा एवं इस्पात्‌, मशीन तथा रसायनिक पदार्थों के उद्योगों का विकास होना था। 

तृतीय योजना मे उद्योगो का विस्तार औद्योगिक नीति प्रस्ताव १९५६ से 
प्रभावित था। जैसा कि द्वितीय योजना' में था, सावंजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों 
की ही भूमिका एक दूसरे की सहायक ही माती गई । श्रौद्योगिक विस्तार की 
योजना को इस प्रकार से कार्यान्वित किया जाना था कि विभिन्न क्षेत्रों मे सन्‍्तुलन 
स्थापित हो सके। वैसे इस सम्बन्ध में कुछ सामान्य बातो को भी ध्यान में रखा 
गया। प्रथम, जहाँ कही भी उत्पादन तथा क्षमता में महत्वपूर्ण अन्तर था, या जहाँ 
कही भी अनेक पारियों में उत्पादन करके या अन्य प्रकार से कम लागत पर अधि- 
काधिक उत्पादन सभव था, वहा पर नई इकाइयो की स्थापना अथवा विद्यमान 
इकाइयो के विस्तार के स्थान पर, स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग किये जाने पर 
ही अधिक बल दिया जाय । दूसरे, नवीन इकाइयो की स्थापना की अपेक्षाकृत 
विद्यमान इकाइयो के विस्तार पर ही विशेष बल दिया जाय क्योकि इस प्रकार से 
अतिरिक्त क्षमता बढाना शीघ्रतर सभव था और साथ ही इस प्रकार से उत्पादन 
की प्रत्येक इकाई के लिये विनियोग की लागत भी कम ही होगी। नवीन इकाइयों 
के विकास के सम्बन्ध में विशेष बल उन्ही प्रायोजनाओ पर दिया जो कि निर्यात में 
अपना योगदान दे सकें। इन सामान्य बातो के अन्तर्गत ही, तृतीय योजना मे 
कार्यक्रमों एवं प्रायोजनाओं के लिये निम्बलिखित प्राथमिकताएँ ही निर्धारित की 
गई थी :--- 

(१) द्वितीय पचरवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्धारित उन प्रायोजनाओं 
को पूरा करना जिन्हे कार्यान्वित किया जा रहा था या जिनका कार्यान्वित किया 
जाचा १९५७-५८ मे वैदेशिक विनिमय की कठिवाइयो के कारण स्थगित कर 
दिया गया था । 


(२) भारी इंजीनियरिंग तथा मशीन-निर्माण करने वाले उद्योगों की, 
अलॉय टूल तथा विशेष इस्पात, लोहा एवं इस्पात तथा फेरो-अलाय की क्षमता मे 
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विस्तार करना तथा उनका विभिन्नीकरण, तथा उर्वरक एव पैट्रोल के उत्पादन में 
वृद्धि करना । 

(३) प्रमुख आधारभूत कच्चे माल तथा उत्पादक पदार्थों के, जैसे अल्युमी- 
नियम, खनिज तेल, प्रमुख रसायन पदार्थ, उत्पादन मे वृद्धि करना । 

(४) घरेलू उद्योगों द्वारा उन पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि कटना जिनसे 
प्रमुख आवश्यकताओ की पूति होती है जैसे, औषधि, कागज, वस्त्र, चीनी, वनस्पति 
तेल आदि। हि 

वित्तीय विनियोग. तृतीय योजना के अन्तर्गत उद्योगो तथा खनिज के 
विकास कार्यक्रमों के लिए २,६९३ करोड रुपये विनियोजित करता निर्धारित किया 
गया था जिससे कि सभी भौतिक लक्ष्यों की पूति हो सके । वैदेशिक विनिमय के 
रूप मे १३३८ करोड रुपया व्यय होने का अनुमान था । इसका विस्तृत विवरण 
निम्नलिखित तालिका से ज्ञात किया जा सकता है: 





तालिका १ 
(रुपये करोड में ) 
सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र योग 
वेदेशिक योग वैदेशिक योग वेदेशिक योग 
विनिमय विनिमय विनिमय 


नवीन विनियोग 
खनिज विकास २०० डैए८थ रे८ ६० रद ५रे८ 
औद्योगिक विकास ६६० १,३३० ४५० १,१२५ १,११० २,४५५ 
योग ८5६० १,5०८ डे3८ १,१८५ १,३३८ २,९६२र 
प्रतिस्थापन “जा “ -++ ५० १७० ५०. १५० 


प्रतिस्थापन पर किये जाने वाले विनियोग का अनुमान, जैसा कि तालिका १ 
मे दिखाया गया है, सूती वस्त्र, जूट वस्त्र तथा ऊनी वस्त्र आदि उद्योगों की 
न्यूनतम आवश्यकताओं से कम था । इन उद्योगो की आवश्यकताओ के सम्बन्ध से 
हाल में ही अध्ययन किया गया है । केवल इन तीन उद्योगो की दशा मे ही 
प्रतिस्थापन के सम्बन्ध मे १६६ करोड रुपये कम था। तृतीय योजना में १५० 
करोड रुपये का प्रतिस्थापन पर विनियोग के सम्बन्ध में अनुमान द्वितीय योजना 
के अन्तर्गत वास्तविक उपलब्धियों के अनुरूप रखा गया था। इस अनुमान को 


२८८ भारत की औद्योगिक ग्रथ॑-व्यवस्था 


भी इस दृष्टिकोण से आशापूर्ण माना गया था कि (१) निजी उपक्रमो तथा 
सस्थागत एजेसी के पास जितना उपलब्ध साधन है उस पर भी अत्यधिक दबाव 
है, (२) ऐसी मिले, जहाँ प्रतिस्थापन की अत्यधिक आवश्यकता थी, इस स्थिति 
में है कि वे आवश्यकता के अनुरूप साधन एकत्र कर सकती है, और (३) तृतीय 
योजना मे , राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम को साधन प्रदान किया गया 
है जिससे कि वह इन कार्यक्रमो के लिये वित्तीय सहायता प्रदान कर सके । 

आवश्यकताओ के अनुमान के अपेक्षाकृत सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही 
क्षेत्रो के कार्यक्रमों कै लिये उपलब्ध साधन कम थे। सार्वजनिक क्षेत्र मे उद्योगों 
तथा खनिज पर चालू विनियोग तथा निजी क्षेत्र के कार्यक्रम के लिये उपलब्ध 
साधनों का अनुमान केवल २,७२० करोड रुपया ही था--इसमे से १,४७० 
करोड रुपये सार्वजनिक क्षेत्र के लिये तथा १,२५० करोड रुपये निजी क्षेत्र के 
लिये था। यह आशा की जाती थी कि युद्ध से पूर्व स्थापित कुछ उद्योगों मे 
प्रतिस्थापन तथा आधुनिकीकरण के लिये १५० करोड रुपये प्राप्त हो जायेगे। 
योजना आयोग ने तृतीय योजना में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया और इस' बात 
का उल्लेख किया कि यह सभव है कि तृतीय योजना मे दोनो ही क्षेत्रों मे कार्यक्रम 
पूर्ण रूप से कार्यान्वित न हो सके और त्रुतीय योजना के अन्त तक भौतिक लक्ष्यों 
की पूति न हो सके । 

सावंजनिक क्षेत्र केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत प्रायोजनाओ को तीन वर्गों 
में बॉटा गया (अ) ऐसी प्रायोजनाये जो कार्यान्वित की जा रही हो और जिन्हे 
द्वितीय योजना से लाया गया हो, (ब) नचीन' प्रायोजनाये जिनके लिये विदेशी 
पूँजी के सम्बन्ध में पूर्णतया अथवा अशत. आश्वासन प्राप्त हो चुका हो, और 
(स) नवीन प्रायोजनाये जिनके लिये विदेशी पूँजी की व्यवस्था अभी करनी हो। 
इस बात पर बल दिया गया कि वर्ग (अ) के अन्तर्गत आने वाली सभी 
प्रयोजनाओ को तृतीय योजना के अन्तगंत ही कार्यान्वित किया जायेगा । वर्ग 
(ब) के अन्तर्गत आने वाली अधिकाश प्रायोजनाओ के सम्बन्ध में भी यही 
बात निश्चित को गई थी, परन्तु उनमे से कुछ निर्माण की प्रारभिक अवस्था मे ही 
थी, जैसे प्रिसीजन इक्विपमेट प्रोजेक्ट तथा दो भारी विद्युत प्रोजेक्ट, जिन्हे 
कुछ सीमा तक चतुर्थ योजना में ले जाना पड सकता था। वर्ग (स) मे आने 
वाली प्रायोजनाओ के सम्बन्ध से सबसे अधिक अनिश्चितता थी । 

सार्वजनिक क्षेत्र भें अधिकाश औद्योगिक प्रायोजनाये लोहा एवं इस्पात, 
औद्योगिक मशीन, भारी विद्युत उपकरण, मशीन टूल, खाद, आधारभूत रसायन, 
आवश्यक औषधि तथा पेट्रोल शोधन आदि थी । 
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सार्वजनिक क्षेत्र मे अधिकाश औद्योगिक प्रायोजनाओ के लिये कोष की 
व्यवस्था, द्वितीय योजना की ही तरह, सरकार को करनी थी । साथ ही, कुछ 
उपक्रमो को अपने आन्तरिक साधनो द्वारा भी पर्याप्त मात्रा मे साधन जुटाने थे । 
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो के उत्पादन के सम्बन्ध मे पूर्वानुमान के आधार पर 
यह अनुमान लगाया गया था कि औद्योगिक विनियोग के लिये वित्त "के रूप मे 
३०० करोड रुपये उनके आन्तरिक साधनों से ही उपलब्ध हो सकेगा। इसमे से' 
अधिकाश राशि सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित इस्पात के कारखानो तथा खाद 
के कारखानों से प्राप्त होनी थी | हिन्दुस्तान मशीन टूल कारखाने को अपने 
ही' सगठन के अन्तगंत एक अथवा दो मशीन टूल कारखानो की स्थापना करती 
थी जिसके लिये वित्त की व्यवस्था उसे अपने ही आन्तरिक साधनों से करनी 
थी। 

जहाँ तक राज्य सरकारो का सम्बन्ध है, वित्त की व्यवस्था केवल योजना 
के अन्तर्गत' विभिन्न प्रायोजनाओ के लिये ही नही करनी थी अपितु राज्य वित्त 
निगम तथा औद्योगिक विकास क्षेत्र योजना के लिये भी विज्न की व्यवस्था करनी 
थी । श्रौद्योगिक विकास क्षेत्र योजना को कार्यान्वित करके यह आशा की जाती थी 
कि उन क्षेत्रों मे भी उद्योगो का विकास हो सकेगा जो कि औद्योग्रिक दृष्टिकोण से 
पिछडे हुए है। 

निजी क्षेत्र तृतीय योजना मे निजी क्षेत्र मे सकल स्थायी सम्पत्ति निर्माण 
के लिये विनियोग योग्य कोष की पूर्ति के लिये अनुमानित विभिन्न प्रकार के 
साधन निम्नलिखित थे . 

(रुपया करोड भे) 





सस्थागत एजेंसी १३० 

केन्द्रीय तथा राज्य सरकार 
द्वारा प्रत्यक्ष ऋण/सहभागिता २० 
नवीन निग्गेमन २०० 
आन्तरिक साधन ६०० 
पूंजी मे प्रत्यक्ष विदेशी साख/सहभागिता ३०० 
योग १,२५० 


इन अनुमानो के अनुसार, निजी क्षेत्र के कार्यक्रम के लिये जितने कोष की _ 
आवश्यकता थी, जिसका अनुमान १,३३५ करोड रुपये था, उससे यह उपलब्ध 


२९० भारत की औद्योगिक श्रर्य॑-व्यवस्था 


कोष, १२५० करोड रुपये, कम है। वित्तीय साधनों में कमी होने के अतिरिक्त, 
सभी लक्ष्यों की पूर्ति के हेतु जितनी वेदेशिक विनिमय की आवश्यकता थी उससे 
भी कम मिलने की सभावना थी और यह समस्या अधिक जटिल थी। यह प्रयत्न 
किया जाना था कि उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों के सम्बन्ध मे लक्ष्य की प्राप्ति 
अवश्य हो थाय | इसके लिये, यह निश्चय किया गया कि औद्योगिक कार्यक्रमों 
का नियमित रूप से मूल्याकन किया जाय और प्रत्पमेक उद्योग को वैदेशिक 
विनिमय/साख केवुल छ माह के लिये दी जाय । उसे देते समय उस उद्योग की 
प्रगति तथा प्राथमिकताओ को ध्यान मे रखा जाय । 

निजी क्षेत्र मे १,३३५ करोड रुपये के विनियोग (१,१८५ करोड रुपये 
नवीन प्रायोजवाओं के लिये और १५० करोड़ रुपये आधुनिकीकरण तथा 
प्रतिस्यापन के लिये) का यह तात्परय॑ था कि विद्यमान उद्योग पर्याप्त मात्रा मे सचय 
एकत्र कर पायेगे और उससे अपना विस्तार करेगे। साथ ही, नवीन उद्योग पंजी 
बाजार से पूंजी प्राप्त कर सकेगे | परन्तु यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि 
उपलब्ध बचत मे से पूँजी प्राप्त करने के लिये सरकार तथा निजी क्षेत्र दोनो की' 
स्थिति प्रतिस्पर्द्धात्मक होगी' क्योकि उपलब्ध बचत तो सीमित होगी और उसी मे 
से दोनो को कोष प्राप्त करना होगा । इसका तात्पययं यह है कि विनियोग के लिये 
उचित वातावरण को बनाये रखा जाय और उस की समय-समय पर या सतत्‌ 
जाँच भी करते रहा जाय । 

प्रगति का मूल्यांकज तृतीय योजना मध्यकालीन मूल्याकन रिपोर्ट (तृतीय 
पंचवर्षीय योजना की प्रयति के सस्बन्ध में प्रथम सरकारी जाँच) के अन्तर्गत 
योजना के प्रथम दो वर्षो, यथा १६६१-६२ एवं १९६२-६३, मे हुईं प्रगति के 
विषय को ही लिया | उस समय तक हुईं उन्नति की जॉच करते हुए, रिपोर्ट ने 
यह इगित किया कि अक्टूबर १९६२ से तृतीय योजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का 
भय तथा सतत्‌ सकट कालीन स्थिति की पृथ्ठभूमि मे ही कार्यान्वित किया 
गया । वैसे तृतीय योजना को कार्यान्वित किया जाना राष्ट्रीय सुरक्षा का अग 
माना गया। राष्ट्रीय-आय मे उन्नति के दृष्टिकोण से, योजना के प्रथम दो वर्षों 
में इसमे २५ प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि (१९६३-६४ मे यह ४ प्रतिशत थी) 
५ प्रतिशत प्रति वर्ष के निर्धारित लक्ष्य से बहुत कम थी । विनियोग के दृष्टिकोण 
से, उपलब्धियाँ अत्यन्त उत्साहजलक रही थी । आशिक आँकडों को, जो कि 
उपनब्ध थे, देखने पर यह ज्ञात हुआ कि विनियोग सामरिक क्षेत्रों मे केवल 
अधिक ही नहीं था अपितु अत्यधिक दर से उस मे वृद्धि भी हो रही थी । 


योजनाओं के अन्तर्गत उद्योगो की वित्त व्यवस्था २६१ 


सम्पूर्ण विनियोग-आय तथा बचत-आय अनुपात मे पर्याप्त वृद्धि हो चुकी 
थी। 


तृतीय योजना के प्रथम तीन वर्षो के लिये सावेजनिक क्षेत्र मे उद्योगो तथा 
खनिज पर विनियोग का अनुपात उन पर पाँच वर्ष के लक्ष्य के अनुपात में कम 
था । तृतीय योजना मे सावंजनिक क्षेत्र मे उद्योगो तथा खनिज पर कुल विनियोग 
तो १,५२० करोड़ रुपये था परन्तु १९६१-६२, १९६२-३३ (सशोधित), 
१६६३-६४ (बजट) में विनियोग क्रश १८६ करोड रुपये, २५८ करोड रुपये 
तथा ३६५ करोड रुपये था जिसका योग ८०९ करोड रुपये था या पूर्ण लक्ष्य पर 
विनियोग का ५३ प्रतिशत था। 

यदि भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाय तो औद्योगिक क्षेत्र की प्रगति उत्साह 
जनक ही रही थी जैसा कि औद्योगिक उत्पादन के सूचनाक को देखने से ज्ञात 
होता है। प्रथम दो वर्षों मे श्रौद्योगिक उत्पादन में वृद्धि क्रमश, ६८५ तथा ८*० 
प्रतिशत हुई थी, जब कि लक्ष्य ११ प्रतिशत प्रति वर्ष का था । पूँजीगत तथा 
साध्यमिक पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि सभी उद्योगों की अपेक्षाकृत अधिक थी । 
इस्पात, अल्युमूनियम, मशीन टूल, विद्युत ट्रासफार्मेर, खाद तथा कॉस्टिक सोडा के 
उद्योगो मे उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि हुई थी। परन्तु उपभोक्ता पदार्थ के उद्योगों 
में अतिरिक्त उत्तादत अपेक्षाकृत कम था। वैसे, तृतीय योजना के आरभ के 
वर्षों मे जो कठिताइयाँ रही है, जैसे यातायात के साधन की कमी, कोयले का 
अभाव, शक्ति का अभाव, वेदेशिक विनिमय की कठिनाइयाँ आदि, और जिनके 
कारण अर्थव्यवस्था सकट मे रही थी, औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियों की जाँच 
करते समय उनको भी ध्यान से रखना अति आवश्यक है। 

मूल्याकन के सम्बन्ध में दी गई रिपोर्ट में निजी क्षेत्र मे औद्योगिक 
उन्नति के लिये उपलब्ध वित्त के विषय मे विवरण नही दिया गया था। 

चतुर्थ योजना से कम्पनी क्षेत्र के छियें कोष की आवश्यकता. अप्रैल, 
१९६४ मे, रिजवे बैक ने योजना आयोग को एक आलेख प्रस्तुत किया था जिसमें 
कम्पनी क्षेत्र के लिये कोष की आवश्यकता का अनुमाव लगाया गया था। उससें 
यह अनुमान लगाया गया कि चतुर्थ योजना के लिये इस क्षेत्र मे ४,४५० करोड़ 
रुपये की आवश्यकता होगी जब कि तृतीय योजना मे यह २,८०० करोड रुपये 
ही था। इस पूर्वानुमान पर कि खान तथा फैक्टरी से उदित होने वाली आय 
१० से ११ प्रतिशत वाषिक औश्तत चक्रत्रुद्धि की दर से बडेगी, रिजर्व बैक ने यह 
आशा व्यक्त को कि नवोन निर्मेमन में पर्याप्त वृद्धि होगी । यह वृद्धि नवीन . 


२९२ भारत की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था 


कम्पनियों के प्रवर्तत तथा विद्यमान कम्पनियों के विस्तार दोनो ही कारणो से 
१९६६-६७ से १९७०-७१ तक होगी । 

रिजव॑ बेक का यह पूर्वानमान था कि भविष्य में छोटे विनियोक्‍्ता, जीवन 
बीमा निगम तथा अन्य सस्थागत विनियोक्‍्ता अश पूंजी मे अधिक भाग लेगे। 
परन्तु कम्फनी के क्षेत्र मे अजिकाश वित्त उन्हें अपने आन्तरिक साधनो से ही प्राप्त 
होमा । कम्पनी क्षेत्र के लिये आवश्यक धनराशि का आधे से अधिक अविभाजित 
आय तथा ह्वास सचय से प्राप्त होगा । द्वितीय योजना में हास पूर्वोपाय (कोष 
के स्रोत के रूप मे) सकल स्थायी सम्पत्ति का ४३ प्रतिशत रहा था और 
यह अनुमान लगाया गया था कि यही अनुपात अन्य योजनाओ मे भी 
रहेमा । 

रिजर्व बैक का यह अनमान कम्पनी वित्त के अध्ययन तथा हाल के अनुभवों 
पर आधारित था। कम्पनी क्षेत्र के लिये वित्त के स्वरूप के सम्बन्ध मे यह आशा 
की गई थी कि १२५ करोड रुपये विदेशी पूंजी सहाय॑ता के रूप मे प्राप्त किया 
जा सकेगा । 

प्रदत्त पूंजी (कम्पत्ती क्षेत्र के द्वारा किये गये योगदान के अतिरिक्त) 
द्वितीय योजना मे १५० करोड़ रुपये थी । तृतीय तथा चतुर्थ योजना में इसके 
लिये क्रश ४५० करोड रुपये तथा १,००० करोड रुपये का अनूमान लगाया गया । 
इसमे से घरेलू क्षेत्र से तृतीय योजना में ३७५ करोड रुपये तथा चतुर्थ योजना मे 
८५० करोड रुपते प्राप्त होने की आशा थी। घरेलू क्षेत्र का कम्पनी की प्रदत्त 
पूँजी मे वाधिक औसत योगदान १६५६ से १६६१ तक ५० करोड़ रुपये था। 
१६६२-६३ तथा १९६३-६४ मे यह उत्साहजनक नहीं रहा । उस आलेख भे 
बह आशा व्यक्त की गई थी कि नवीन कम्पनियों के प्रवतेन तथा विद्यमान 
कम्पनियों के विस्तार के लिये पर्याप्त प्रोत्साहन मिलता रहेगा । 


इसमे यूनिट ट्रस्ट पर अधिक विश्वास इसलिये प्रदर्शित किया गया कि 
यह अश पूँजी में विनियोग के लिये पर्याप्त मात्रा मे बचत को सचारित कर 
सकेगा । चतुर्थ योजना के आरभ तक यूनिट ट्रस्ट पूर्णतया स्थापित हो चुका होगा 
और वह कम्पनी क्षेत्र की पूँजीगत आवश्यकताओो के हेतु समुचित धनराशि का 
योगदान कर सकेगा । 


वित्त निमरमों से ऋण द्वितीय योजना मे २० करोड रुपये से बढकर तृतीय 
योजना में ८० करोड़ रुपये तथा चतुर्थ योजना मे १२५ करोड रुपये तक हो जाने 
“की आशा थी। हाल के वर्षो मे, वे पर्याप्त मात्रा मे' ऋण प्रदान करते रहें हैं 


योजनाओं के अन्तर्गत उद्योगों की वित्त व्यवस्था २६३ 


और चूंकि सरकार की सामान्य नीति उनके कार्यकलापो को बढाते रहना है अतः 
उनके द्वारा दिये जाने वाले ऋण की मात्रा मे प्रचुर वृद्धि होने की आशा की जा 
सकती है। 


चतुथ पंचवर्षीय योजना 


योजना आयोग ने मई १७ तथा १८०, १६६८ की होने वाली राष्कय विकास 
परिषद की बैठक में चर्चा करने के लिये एक पर्चा * 0/9970%0९79 (0 ४86 #60फ्रएए 
2?]977 तैयार किया । इसका प्रमुख उद्देश्य इस परिषद से चतुर्थ योजना के लिये 
मार्ग निर्दंशन प्राप्त करना था । चतुर्थ योजना का प्रमुख उद्देश्य स्थिरता के 
साथ विकास लाना है। इस पर्चे मे इस बात को इंगित किया गया है कि चतुर्थ 
योजना मे कृषि क्षेत्र मे विकास ५ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से हो सकता है तथा 
उद्योग मे ८-१० प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से हो सकता है। सभी बातो को ध्यान 
मे रखते हुए यह सोचा गया कि सम्पूर्ण विकास ५-६ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 
हो सकता है। 

इसमे इस बात पर बल दिया गया कि १६६६-७० से १९७३-७४ तक 
जो विनियोग किया जाना है उसमे से अधिकाश पर विचार किया जा चुका है। 
या तो उन प्रायोजनाओ को कार्यान्वित किया जा रहा है या उन्हे स्वीकृत किया 
जा चुका है। 

साधन अतिरिक्त साधन जुटाने के लिये ऋण, सार्वजनिक उपक्रमो के 
लाभ, लघु बचत मे वृद्धि, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र मे, तथा अतिरिक्त कर 
आदि पर निर्भर रहना पडेगा। केन्द्रीय वित्त मत्री तथा मुख्य मत्रियो ने वैसे 
अतिरिक्त कर लगाने के विचार का विरोध किया। 

औद्योगिक विकास की नौति. इसमे यह उल्लेख किया गया है कि चतुर्थ 
योजना में विकास के लिये औद्योगिक नीति प्रस्ताव १९५६ के श्रन्तगंत ही होगी । 
चतुर्थ योजना मे औद्योगिक विकास के उद्देश्य होगे : (१) उन्त अवस्थाश्नो को 
लाना जिनमे अब तक प्राप्त क्षमता का अधिकतम उपयोग हो सके, (२) यह 
देखना कि नवीन विनियोग योजना की प्राथमिकताओ के अनुरूप हो, (३) सभी 
क्षेत्रों मे नवीन उद्यमियों को प्रोत्साहित करना तथा उद्योगों के स्वामित्व तथा 
नियत्रण का विकेन्द्रीयकरण, तथा (४) इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति न्यूनतम नियत्रण 
के साथ करना । 

चतुर्थ योजना में औद्योगीकरण के कार्यक्रम को इस प्रकार से कार्यान्वित 
किया जाता चाहिये कि (अ) आत्म-निर्भर सतत औद्योगिक विकास के लिये. 
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औद्योगिक तथा टैक्नालॉजिकल क्षमता प्राप्त हो सके, (ब) उन दिशाओ मे क्षमता 
प्राप्त हो सके जो निर्यात बढ़ा सके तथा आयात को कम कर सके, तथा (स) पजी 
तथा व्यक्तियो को इस प्रकार से सगठित किया जाय कि देश भर में यथासभव 
ओऔद्योगीकरण हो सके । 


इसमे इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया गया कि सावंजनिक क्षेत्र 
की बडी प्रायोजनाओं की क्षमता का अधिकतम उपयोग होना चाहिए। निजी तथा 
सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों के उपक्रमों को उत्पादकता तथा लाभ पर विशेष तथा 
तुरन्त ध्यान देना ब्वाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र में इसे प्राप्त करने के लिये यह अति 
आवश्यक है कि वहाँ पर्याप्त पहल देने की व्यवस्था की जाय तथा प्रबन्ध को 
स्वतन्त्रता प्रदान की जाय । 

उन सभी प्रमुख उद्योगो के लिये सावधानी के साथ योजना बनाई जानी 
चाहिए जिनमे बहुत अधिक विनियोग तथा वैदेशिक मुद्रा की आवश्यकता हो । इन 
उद्योगो के विकास पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए । इनके लिये उचित 
तथा आवश्यक लाइसेसिंग की भी व्यवस्था करनी चाहिए । 


इस पर्चे मे यह भी व्यक्त किया गया है कि ऐसे उपाय अपनाये जाने चाहिए 


जिससे कि वित्तीय सस्थाये साख का वितरण आवश्यक दिशाओं में उचित ढंग से 
करे और ऐसा न हो कि बडे-बडे औद्योगिक गृहो को ही साख उपलब्ध हो । 
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विश्व के प्राकृतिक साधनों के विकास मे पूँजी के अन्तर्राष्ट्रीय प्रवाह से विशेष 
सुविधा मिली है । औद्योगिक कान्ति के प्रत्यक्ष प्रभावों को एुकी क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र 
में पहुँचाने मे विदेशी पूँजी का बहुत बडा हाथ रहा है । आज जो उचन्चत देश है 
उनका आरपमिक ओद्योगिक विकास विदेशी पूँजी के ही कारण हो पाया । वास्तव मे, 
लगभग सभी देशो को अ्रपनी बचत पूर्ति के लिए विदेशी पूँजी पर निर्भर रहना पडा 
है । १७ वी तथा १८ वी शताब्दी मे इगलैड ने हालेग्ड से बहुत बडी मात्रा मे उधार 
लिया । सयुक्‍त राज्य अमेरिका ने, जो आज सबसे अधिक धनी देश है, १६९ वी 
शताब्दी मे अपने विकास के लिए विदेशों से अत्यधिक पूजी प्राप्त की। आरभ मे, 
रूस को अमेरिका की सहायता पर निर्भर रहना पडा। चीन की प्रगति इतनी तेजी 
से इस कारण हो पाई कि रूस ने उसकी सहायता उदारता के साथ की । 

अल्प-विकसित अथवा विक्रासशील देशो के लिए योग्यता एवं उद्यम सहित 
विदेशी पूँजी विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है क्योकि उन देशो में पूँजी एकत्र 
करने के अवसर का असमान वितरण है। विदेशी पूंजी प्राप्त होने से अनेक उद्देश्यों 
को पूर्ति होती है। प्रथम, अल्प-विकसित देशो मे बचत की दर इतनी कम होती है 
कि आत्म-निर्भरता के साथ आथिक विकास होना सभव नहीं। न्‍्यून आय होने के 
कारण न्यून पूंजी-निर्माण होने का जो सकुचित दायरा है उससे अल्प-विकसित देश 
स्वयमेव छुटकारा पाने मे समर्थ नही है। उसके साथ ही, श्रम की उत्पादकता कम 
होने के कारण आय न्यून होती है। इसलिए यह अत्यधिक आवश्यक है कि घरेलू 
बचत की पूर्ति विदेशी साधनों से की जाय । दूसरे, अल्य-विकसित देशों मे केवल 
पूंजी की ही कभी नहीं है अपितु योग्य, शिक्षित तथा अनु भवी व्यक्तियों का भी 
अ्रभाव पाया जाता है। विदेशी पूँजी के साथ ऐसे व्यक्ति भी प्राप्त हो जाते है 
जिनसे औद्योगीकरण के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में सहायता मिलती है । 
तीसरे, विदेशी पूंजी विकसित देशो द्वारा उपलब्ध वैज्ञानिक एवं औद्योगिक शोध के 
परिणामों को इन देशो को हस्तान्तरित करने की व्यवस्था करती है। चौथे, 
औद्योगिक सरचना को सुदुढ करने के लिए भारी मात्रा मे पूंजीगत वस्तुओ तथा 
उपकरणो के आयात करने से जो भुगतान के शेष मे कमी आती है उसे पूरा करने 
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में भी विदेशी पूँजी से पर्याप्त सहायता मिलती है। अन्त मे, विदेशी पूँजी की सहा- 
यता से श्रल्पतम मुद्रास्फीति के साथ तीब्रतम आथिक विकास भी किया जा सकता है। 
वास्तविकता यह है कि विदेशी पजी स्वभाव से ही मुद्रा-स्फीति विरोधी है। 

अन्तर्राष्ट्रीय विनियोग करने से सहायता करने वाले उन्नत देशों को भी लाभ 
पहुँचता है क्योकि इन औद्योगिक देशो की आथिक सरचना पूंजीगत वस्तुओ के 
निर्यात पर,निर्भर है। उसके साथ ही, इन अल्प-विकसित क्षेत्रों मे विनियोग करने 
से विकसित देशों को पूंजी पर अत्यधिक प्रतिफल प्राप्त हो सकता हैजो क्रि 
उन्हें अपने ही देश मे उसे विनियोजित करने पर प्राप्त होना सभव नही । विश्व के 
विभिन्न देशों की आथिक विकास की अवस्था भिन्न-भिन्न है। कछ देशो के पास 
विकास के लिए पर्याप्त बचत है परन्तु उसके उपयोग का पर्थाप्त अवसर नही । 
उसकी अपेक्षाकृत कुछ देश ऐसे है जहाँ बचत की मात्रा तो कम है परन्तु बचत के 
लाभप्रद विनियोग के लिए अवसर अधिक है । इस प्रकार यदि प्रत्येक देश विकास 
के लिए अपने ही साधनों पर निर्भर रहे तो विश्व की सम्पूर्ण बचत का समुचित 
उपयोग न हो पायेगा और परिणाम स्वरूप वह कम विकसित ही रह जायगा। 

पॉल हाफमेन ने, जो कि सथुक्त राष्ट्र के विकास-कार्यक्रम के प्रशासक है, 
अपनी ७07099 ?&७7४7०४४४७० नामक रिपोर्ट मे १९६८ में यह व्यक्त किया था 
कि यदि अल्प-विकसित देशो को न्यूनतम विकास की दर प्राप्त करनी हैतो इन 
देशो को दी जाने वाली सहायता दूनी करनी होगी । दूसरे शब्दों मे, १९७० 
तक उत्ते ७-५ बिलियन डालर से बढ़ाकर १५ बिलियन डालर करनी होगी । तथ्य 
यह है कि अधिकाश अल्प-विकसित देशो मे विकास की दर ४ प्रतिशत प्रतिवर्ष से 
भी कम है। यह दर अपर्याप्त है क्योकि जनसख्या मे वृद्धि की दर इन देशो मे 
अत्यधिक है। १६६० से वाषिक विदेशी सहायता कम रही है और सयुकत राष्ट्र 
द्वारा निर्धारित १ प्रतिशत प्रतिवषे के लक्ष्य से भी कम रही है। 

नीति सम्बन्धी वक्‍तव्य. विदेशी पूंजी की ग्रावश्यकता के प्रति दृष्टिकोण मे 
१६४६ में परिवर्तन हुआ जबकि प्रधान मत्री पडित नेहरू ने ६ अप्रैल को इस सम्बन्ध 
में एक वक्‍तव्य दिया। उन्होने कहा कि विगत वर्षो मे विदेशी पूँजी को नियमित 
करने की आवश्यकता थी परन्तु परिस्थितियाँ बदल गई है। अब इसके नियमन का 
उद्देश्य देश के लिए विदेशी पूँजी को सबसे अधिक उपयोगी बनाना है। भारतीय 
पूंजी की पूि विदेशी पूंजी से करना है, केवल इसी लिये नही कि हमारी राष्ट्रीय 
बचत तीब् विकास के लिये अपर्याप्त है अपितु इसलिये भी कि अनेक दशाओ मे 
वैज्ञानिक, तकनीकी तथा औद्योगिक ज्ञान तथा पूँजीगत उपकरणों को विदेशी पूंजी 
के साथ ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्होने कहा कि भारत सरकार यह आशा 
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करती है कि सभी उपक्रम, देशी तथा विदेशी, औद्योगिक नीति की सामान्य आव- 
श्यकताओ के अनुरूप ही कार्य करेगे । उसके साथ ही उन्होने यह आश्वासन दिया कि 
भारतीय तथा विदेशी हितो मे कोई विभेद नही किया जायगा। उन्होने यह इग्रित 
किया कि विद्यमान विदेशी हितों प्र सरकार ऐसा कोई प्रतिबन्ध अथवा नियत्रण 
नहो लगायेगी जो भारतीय उपक्रमो पर लागू न होता हो । दूसरे, विदेशी हितो को 
लाभ कमाने की छूट होगी तथा उस सम्बन्ध मे केवल वे ही नियत्रण होगे जो कि 
सब के ऊपर लागू होगे। तीसरे, जब कभी किसी विदेशी उपक्रम को सरकार अनि- 
वार्य रूप से लेगी तो बदले मे उन्हे न्‍्यायोचित आधार पर पर्याप्त मुआ्लावजा दिया- 
जायगा | लाभ को प्रेषित करने के सम्बन्ध मे वर्तमान सुविधाओ को चालू रखा 
जायगा तथा विदेशी पूजी विनियोग के वापस लेने के सम्बन्ध मे किसी भो प्रकार 
के प्रतिबन्ध को लगाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।। लाभ प्रेषित करने 
की सुविधा वैसे वैदेशिक विनिमय सम्बन्धी मामलों पर निर्भर है। यदि सरकार 
किसी उपक्रम को अनिवार्य रूप से छेगी तो प्राप्त मुआवजे के भेजने की पर्याप्त 
सुविधा वह प्रदान करेगी। 

पर्याप्त अधिक मात्रा में विदेशी सहायता प्राप्त करने के साथ ही, भारतीय 
अर्थव्यवस्था मे विदेशी पूँजी की महत्ता के प्रति दृष्टिकोण मे भी परिवर्तन हो चुका है। 
यह परिवर्तन केवल सरकार के वक्‍तव्यों मे ही नही अपितु पूंजी निर्यात करने वाले 
देशो के दृष्टिकोण में भी दृष्टिगोचर हो रहा है । प्रधान मत्री, वित्त मत्री तथा 
अन्य मत्रियो ने यह कई बार घोषणा की है कि केवल सैद्धान्तिक आधार पर ही 
उद्योगो एवं सेवाओ का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायगा। 

भारत सरकार केवल निजी क्षेत्र मे ही निजी विदेशी विनियोग को प्राप्त 
करने के लिए तत्पर नही है अपितु कुछ सार्वजनिक उपक्रमों मे सहयोग के लिये 
तैयार है। वैदेशिक विनिमय की बढती हुई कमी तथा विकास करने की उत्कृट 
आवश्यकता के कारण ससस्‍्कार विवश होकर विदेशी उद्यमकर्ताओं की ओर आशा 
लगाये हुए है। 

खाद उद्योग मे विदेशी विनियोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 
दिसम्बर १९६६५ मे यह निश्चित किया कि ३१ मार्च, १६६७ तक लाइसेस भाष्त 
खाद के प्लाण्ट परसे (बाद मे बढ़ाकर दिसम्बर ३२१, १६६७ कर दिया गया) ७ 
वर्ष के लिए मूल्य एवं वितरण सम्बन्धी नियत्रण हटा दिया जायेगा। उसके साथ 
सरकार को यह छूट रहेगी कि वह निश्चित किए हुए मूल्य पर उत्पादन का ३० 
प्रतिशत क्रय कर सकेगी। गैर-निवासी भारतीयों को भारतीय उद्योगों मे विनियोग 
करने के लिए प्रोत्साहन देने के विचार से सरकार ने १६६७ में यह निश्चित किया कि 


श्श्८ भारत की औद्योगिक अथे-व्यवस्था 


ऐसे व्यक्तियों द्वारा भारत की सार्वजनिक सीमित औद्योगिक सस्थाओं में विनियोग 
अनिश्चित सीमा तक किया जा सकेगा । 

चारो पच्वर्षीय योजनाओं के काल मे भारतवर्ष के आथिक विकास मे 
विदेशी पूँजी की महत्ता तालिका १ से स्पष्ट होती है । 


क तालिका १ 


(रूपये करोड से) 


: पूर्ण विनियोग पूर्ण बिदेशी पूंजी (२) का (१) 


(सार्जनिक क्षेत्र). (सावंजनिक क्षेत्र) पर प्रतिशत 
(५) (२) (३) 
० र० 
प्रथणथ योजना २,०१२ २६३ १० १२ 
द्वितीय योजना ४,६०० १,००० २१७ 
तृतीय योजना ७,५०० २,२०० २९३ 
चतुर्थ योजना १५,६२८ ३,२०० २० ४ 


सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आवश्यक विदेशी पूजोी की राशि मे प्रत्येक योजना 
काल मे उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है। जब तक कि हमारी अर्थव्यवस्था आत्म 
निर्भरता की भ्रवस्था तक नही पहुँचेगी तब तक विदेशी पूंजी पर निर्भरता जनतातन्रिक 
आयोजन के अन्तगेंत अपरिहाये होगी । 

झ्रालोचनायें. विदेशी पूंजी को प्राप्त करने के लाभ के सम्बन्ध में समय- 
समय पर सन्देह व्यक्त किया गया है। बी० आर० शेनॉय का कथन है कि प्रथम योजना 
काल मे प्राप्त विदेशी प्‌ जी से स्वर्ण चोरी से लाया गया, द्वितीय योजना काल के प्रथम 
तीन वर्षों मे प्राप्त उससे अधिक सहायता का उपयोग मुख्य रूप से खाद्यान्न को 
गुप्त सचय करने मे, अशत'* स्मगलिग को' वित्त प्रदान करने मे तथा उसका 
थोडा सा हिस्सा विदेशियों के स्वामित्व मे भारतीय सम्पत्तियों को क्रय करने मे 
लगा। उन्होने यह निष्कर्ष निकाला कि विदेशी पूंजी से पूँजी-निर्माण नही हुआ क्यो- 
कि उसका प्रयोग गलत दिशा में किया गया। भारतवणष् मे विदेशी पूंजी के आयात 
के विरुद्ध जो तक दिये जाते है उनका साराश निम्नलिखित है 

(१) शोषण. सरजाजे॑ पेश द्वारा भारत मे विदेशी पूंजी के सम्बन्ध मे 
अनुमान लगाया गया था । उनके अनुसार १९१४ से पूर्व प्राप्त विदेशी पूंजी का 
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१७ प्रतिशत सरकार, यातायात, बागान तथा वित्त मे लगा था। दूसरे शब्दों मे, 
उसका उद्देश्य भारतवर्ष से व्यापारिक सम्बन्ध बढाना, कच्चे माल के स्नोत के रूप 
मे उसका शोषण करना तथा इगलड द्वारा निर्मित माल के लिये बाजार प्रस्तुत 
करना था । परन्तु उसका सम्बन्ध किसी भी रूप मे औद्योगिक विकास से न था। 

(२) विभेद का दृष्टिकोण. अन्तयूंद्ध काल में अथवा १६२० से १६४० 
तक विदेशी व्यापारिक इक्राइयो ने साख, बीमा तथा यातायात के सम्बन्ध मे जातीय 
तथा राजनीतिक विभेद की नीति अपनाई। भारतीयों के विरुद्ध इतना विभेद 
रखा गया कि अधिक वेतन वाले पदों पर उनकी नियुक्तित नही की जाती थी। 
अधिकाँशतया वलक॑ के रूप मे ही उनकी नियुक्ति होती थी । 

(३) भारतीय उपक्रमों से प्रतिस्पर्दा विदेशी पूँजी का विरोध इसलिये 
भी किया जाता है कि उसकी प्रतिस्पर्डधान्‍्मक क्षमता अपेक्षाकृत अत्यविक होती है। 
देश के उद्योगपतियों मे विदेशियो की तरह तकनीक का तथा सगठन का ज्ञान 
कम रहता है। “विदेशी पूंजी की जो आलोचनाये होती है वह इसके दोषों की 
नही अपितु इसके गुणो की होती है। घरेल्‌ उद्योगपतियों द्वारा विदेशी फर्मो 
का विरोध इसलिए किया जाता है कि उनकी क्षमता अधिक होती है और कठि- 
नाई के समय वे उसका सामना अच्छी तरह कर सकते है।” 

(४) अधिक प्रतिफल विदेशी पूँजी की लागत अत्यधिक है। रिजर्व बैक 
के द्वारा लगाये गये अनुमान के अनुसार, विनियोग पर प्रतिफल का प्रतिशत 
सयुकत राज्य अमेरिका की दशा मे १६२ तथा कनाडा की दशा में ३३३ था। 
इगलेड द्वारा किये गये विनियोग पर प्रतिफल उचित था और वह ६५ प्रति- 
शत था। इस प्रकार अमेरिका से प्राप्त पूंजी अरत्याधिक महेंगी है और इसका तात्पर्थ 
यह है कि यह हमारे सीमित साधनो पर एक बोझ है । 

योजना आयोग के उप-श्रध्यक्ष, डा० गाडगिल ने मई १९६८ मे 
राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में यह कहा था कि पुराने ऋणो तथा उन पर देय 
ब्याज के भुगतान का भार धीरे-धीरे बढता जा रहा है और योजना आयोग को इस 
सम्बन्ध मे गभीरतापूवंक विचार करना पड रहा है । इंस समस्या का निदान 
आसान नही है। साथ ही, कितनी विदेशी पूजी प्राप्त होगी, उसकी मात्रा के 
सम्बन्ध में भी प्रतिवर्ष अनिश्चितता रहती है । परिस्थितियाँ यह इगित कर रही 
है कि विदेशी सहायता पर निर्भरता को न्यूनतम किया जाना अति-आवश्यक है । 

(५) चुने हुए क्षेत्रों मे विनियोग. निजी विदेशी विनियोग कौ हाल की 
प्रवत्ति को देखने से यह ज्ञात होता हैँ कि यह उन्ही उपक्र्मो मे हो रहा है जिनका 
नियत्रण अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से पूँजी निर्यात करने वाले देशों के द्वारा है। 


३०० भारत की औद्योगिक अर्थ -व्यवस्था 


ग्रधिकाशतया, विदेशों मे स्थापित कम्पनियों की शाखा या सहायक के रूप मे वे 
देश मे पाई जाती है। इसका अधिकाश भाग पेट्रोल मे जा रहा है और भ्रन्य क्षेत्रो 


में बहुत कम है। पेट्रोल तथा विनिर्माण उद्योगो मे १९४८ तथा १९५७ के मध्य 
कुल विनियोग का ७५ प्रतिशत हुआ । 

(६) समय की अनिश्चितता. विदेशियो द्वारा हाल मे जो पँजी वापस ले 
जायी गई कै उससे विदेशी पँजी पर निर्भर रहने का भय बढता जा रहा है। वैसे भी 
यह उचित नही है कि प्रमुख उद्योगो मे विदेशी पूँजी का विनियोग अधिक हो। विशेष 
रूप से, युद्ध काल मे विदेशी पूंजीपतियो पर विश्वास करना उचित कूटठनीति 
नही है। वैसे तो उन पर विश्वास शान्ति काल मे भी नही करना चाहिए । सघ के 
वाणिज्य एवं उद्योग मत्री ने नवम्बर १६५५ मे निर्यात व्यापार सलाहकार परिषद 
के समक्ष भाषण देते हुए यह भय प्रकट किया था कि इगलैड के उद्योगपति चाय 
उद्योग को छोड न दे | छोडते समथ ब्रिटिश प्रबन्धकों ने फिर से बागान लगाने पर 
ध्यान ही न दिया और भारतीय उत्तराधिका रियो के लिए फिर से बागान लगाबा 
सभव न रहा कक्‍्यों।के बाग प्राप्त करते के लिए अत्यधिक मूल्य उन्हें देता पडा था। 

(७) राजनी'तेक बन्बन॒ पूँजी देने वाले देश उसके साथ-साथ राजनीतिक 
प्रभुत्व भी स्थापित करना चाहते है। अब देश के प्रमुख अधिकारी इस नवीन प्रवृत्ति 
से सतक हो चुके है। सथुकत राज्य अमेरिका ने सर्वप्रथम यह महसूस किया कि 
अल्प-विकसित देशो के अधिक विकास से लिए आथिक सहायता प्रदान की जानी 
चाहिए । परन्तु ऐसी सहायता रूस के प्रभुत्व को तथा उसके प्रसार को कम करने 
के लिए ही दी गई | ईरान, मिश्र, मलाया तथा इण्डो-चीन मे आज जो सघके 
चल रहा है वह सर्बविदित है । 

(८) वदेशिक विनिमय पर अधिक भार _ प्रत्यक्ष लाभ तथा विदेशी विनियोग 
की लागत की तुलना प्राप्त पूँजी की राशि तथा प्रेषित लाभ को सबधित करके की जा 
सकती है। यदि प्राप्ति से भुगतान अधिक हो तो उसका तात्पय॑ यह है कि प्‌जी 
की प्राप्ति बहुत कम हुई और उसकी अपेक्षाकृत पुराने विनियोयों के सम्बन्ध मे 
अधिक लागत पडी। 

भारतवर्ष में विदेशी पूंजी का इव्विहास अत्यधिक पुराना है। विदेशी पूंजी के 
साथ उद्यम, सफलता तथा अपूर्ब दूरदशिता भी रही है। परन्तु दूसरी ओर 
शोषण, आशिक भ्रभुत्व, तथा राजनीतिक दासता श्री उसके कारण रही है। जूट, 
कोयला, चाय तथा कॉफ़ी के बास्नत का आरभ उसी के कारण हुआ | प्रबन्ध अभिकर्ता 
की प्रशसनीय सेवायें भी उसो के माध्यम से प्राप्त हो सकी । भारतवर्ष मे विनिमय 
बैक की स्थापना तथा प्रबन्ध बीमा कम्पनी और जहाजरक्ती कम्पनी का विकतस 
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विदेशी पूंजी के माध्यम से ही हो सका । भूतकाल में विदेशी पूँजी की जो भी 
भूमिका रही हो, आज हमारे आयोजित आथिक विकास में इसकी अत्यधिक 
महत्ता है। हमारे साधन तथा आवश्यकताओ के मध्य बहुत बडा अन्तर है। १६७२- 
७३ तक प्रति व्यक्ति आय को दूना करने का ध्येय आन्तरिक साधनों के आधार 
पर पूरा नही किया जा सकता। हमारे पास पूँजीगत वस्तुओं की ही कमी नही है 
अपितु तकनीक, योग्यता, तथा परिपाटियाँ भी नही है जो कि विदेशी फर्मो के साथ 
रहती है। घरेलू बचत की पूर्ति विदेशी सहायता से करनी ही है अन्यथा विनियोग 
के कार्यक्रम को काटना होमा या योजनक की' अवधि में वृद्धि करनी होगी या जनता 
को अधिक त्याग करना होगा, अधिक कर देना होगा या उपभोग' की वस्तुओं के 
लिये अधिक मूल्य देना होगा । ये सब हीनायें-प्रबन्धन से उत्पन्न मुद्रा-स्फीति के 
कारण होगा । 

सरकार को नीति. भारत सरकार ने जून २, १६९५० को यह घोषणा की 
कि जनवरी १, १६५० के पश्चात्‌ सरकार की पूर्व-स्वीकृति से विनियोजित विदेशी 
पूँजी विनियोग की हुई धनराशि तक विदेश वापस भेजी जा सकती है । 
सरकार की स्वीकृति के साथ जो कम्पती की बचत को कम्पनी में पुनविभियोजित 
किया गया हो उसे भी बाद मे प्रेषित किया जा सक्रेगा | विदेशी विनियोग के प्रत्येक 
मामले पर उसकी योग्यत। के अनुसार विचार किया जायगा। ऐसे प्रार्थनापत्रों के 
सम्बन्ध मे निम्नलिखित सिद्धान्त अपनाये जायेगे (१) प्रार्थनापत्र विनिर्माण 
के यथार्थ कार्यक्रम से सम्बन्धित हैं, (२) विदेशी विनियोग उस क्षेत्र में है 
जहाँ देशी पूंजी अपर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध हो, या तकनीकी ज्ञान वाले व्यक्ति न 
हों, (३) ऐसे विनियोग से वैदेशिक विनिमय की बचत होगी, आयात कम होगा 
अथवा विदेशों मे बिक्री की वृद्धि के कारण अधिक वेदेशिक' विनिमय प्रत्यक्ष रूप मे 
प्राप्त होगा, तथा (४) प्रायोजना से उत्पादकता मे वृद्धि होगी । 


विदेशी विनियोग के लिये कोई क्षेत्र पूर्व-निश्चित नहीं है। प्रत्येक प्रस्ताव 
पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्राप्त होने वाली सामान्य उपयोगिता के आधार पर 
विचार किया जायेगा। उन विशिष्ट उद्योगो को प्राथमिकता दी जायगी जिनमे 
उच्च स्तर की तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता हो या उन उद्योगो को दी जायेगी 
जिनमे वर्षों से भारतीय पजी न लगाई गई हो जैसा कि पेट्रोलियम शोधत उद्योग 
में हुआ हैं । इसका तात्पयं यह नही है कि उत क्षेत्रों मे विदेशी पूंजी को स्वीकृति 
नही दी जायेगी जिनमे भारतीय पूँजी पर्याप्त मात्रा मे लगी हुई हो । यदि किस्म तथा 
तकनीक के दृष्टिकोण से आन्तरिक क्षमता अपर्याप्त हो, तो परिस्थिति भिन्न होगी। 
सरकार को उपभोक्‍ताओ के द्ित को भी ध्यान में रखना होगा। उपभोक्‍ता पदण््ये 
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उद्योगो मे भी विदेशी विनियोग का स्वागत किया जायगा यदि प्रतिस्पर्द्धा अनुचित 
न हो और देश के अन्तिम हित के विरुद्ध न हो। साइकिल, टिन-खाद्य, बटन, 
औषधि, खेल का सामान, विद्युत मोठसे, रेडियो, विद्युत लैम्प, ब्लेड, आवश्यक तेल, 
सीने का डोरा, आ्रादि इसी वर्ग मे आते है। सरकार उन विदेशी विनियोगो को 
प्रोत्साहन नही देती जिनसे देश को स्थाई लाभ होने की सभावना न हो जैसे वित्तीय, 
व्यापारिक, तैथा वाणिज्य का क्षेत्र । कुछ दशाओ मे व्यापारिक क्षेत्र मे भी विदेशी 
पूंजी को स्वीकृति प्रदान की गई है परन्तु केवल उन्ही दशाओ मे जब कि तकनींकी 
ज्ञान व्यापारिक सस्था के लिये अति आवश्यक हो जैसे, भारी अर्थ-मूविंग मशीन, 
खान सम्बन्धी उपकरण, बोरिग करने के उपकरण आदि । 

यद्यपि नव्रीन उपक्रमों के लिये साधारणतया जोर इसी बात पर दिया जाता 
है कि भारतीयो द्वारा ही उनका अधिकाश निय्त्रण होगा परन्तु इस बात में कभी- 
कभी छूट भी दो जाती है। १५ अगस्त, १६५८ को भारत सरकार ने यह स्पष्ट 
किया था कि, सिद्धान्त मे, आयात किये हुए पजीगत उपकरण को तभी लाने दिया 
जायगा जब कि न्यूनतम समता भागिता हो या अशत समता अश में हो और अशत 
ऋण के आधघार पर हो | 

विदेशी विनियोग को स्त्रीकृत करने से पृ्वं सरकार सामान्यतया उसकी पूरी 
जाँच करती है और श्रत्येक मामले की भ्रलग-अलग जाँच करके योग्यतानुसार ही 
उसे अनुमति दी जाती है और प्रत्येक मामले के लिये अलग-अलग शर्ते भी निर्धारित 
की जाती है। उपक्रमों को, जिनमे निम्नलिखित सभी या कुछ विशेषयाये हो, सामा- 
न्यतया अनुमति दी जाती है (१) वे जो कि भारतवर्ष के आथिक विकास के लिए 
अति आवश्यक हो और जिनमे बहुत बडी मात्रा मे पँजी के विनियोग की आवश्यकता 
हो या जिनमे टेक्निकल प्रक्रियाएँ आवश्यक हो; (२) वे जिनसे उद्योग मे लगे भार- 
तीय व्यापारियों, टैक्नीशियन, तथा श्रमिको को प्रशिक्षण प्राप्त हो सके; तथा (३) 
वे जिनसे भारत की वदेशिक विनिमय की स्थिति मे उन्नति हो सके । 

ऐसे उपक्रम, जिन्हें इसके लिए अनुमति पाना श्रत्यन्त कठिन है, निम्नलिखित 
प्रकार के है (१) वे जिन्हे बिलासिता सम्बन्धी उपक्रम माना जाता है, (२) वे 
जो कि भारतीय उद्योग से प्रतिस्पर्द्धा करेगे और विशेष रूप से कुटीर उद्योग 
धन्धो से, (३) वे जिन्हें सरकार यह समझती है कि केवल आयात की गई 
वस्तुओ का पैकिंग करेगे अथवा उनको केवल जोडकर वस्तु बनायेंगे न कि उन 
वस्तुओं का निर्माण करेंगे, (४) वाणिज्य तथा वित्त के अनेक क्षेत्र जिनके लिये 
सरकार यह समझती है कि भारतीय उपक्रम स्वय उसे पूरा कर सकने मे 
समर्थ हैं। 
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विदेशी व्यापारिक विनियोग. निजी क्षेत्र मे विदेशी विनियोग अथवा विदेशी 
व्यापारिक विनियोग का तात्परय॑ गैर-निवासियों द्वारा भारत के व्यापारिक उपक्रमों 
में दीघकालीत विनियोग से है। इस प्रकार इसके अन्तर्गत निन्‍्नलिखित बाते आती है: 
(अ) भारत मे कार्य कर रही परन्तु विदेश मे समामेलित कम्पनियो की शाखाओं का 
शुद्ध विदेशी दायित्व, तथा (ब) भारतीय सयृक्त-स्कध कम्पनियों मे विदेशियों द्वारा 
लिये गये अश (स्वतत्र सचय के अनुपात को लेकर) तथा ऋण पत्र। पहल्ने तो इसके 
अन्तर्गत विदेशी निजी एजेसी द्वारा विनियोग ही होता था परन्तु अभी हाल में भारत 
की कम्पनियों द्वारा विश्व बैक से उधार लेना भी सम्मिलित है। १६६० के अन्त 
तक, भारत मे निजी क्षेत्र मे कुल विदेशी विनियोग ६९० ५ करोड रुपये था जिसमे 
से विदेशी निजी स्रोत से ५६६ ४ करोड रुपये प्राप्त हुआ था और शेष १२४.१ 
क्रोड रुपये सरकारी ख्रोत से प्राप्त हुआ था | 

विदेशी व्यापारिक विनियोग का पुस्तक मूल्य दिसम्बर ३१, १६६० को 
६६०५ करोड रुपये था। इसमे से विनिर्माण तथा पेट्रोल उद्योगो मे ४४१८ 
करोड रुपये लगा था जो कि ६४ प्रतिशत था, बागान में €६ ५ करोड़ या १४ 
प्रतिशत था। विनिर्माण उद्योग मे विनियोग जून १६४८ मे ७०७ करोड 
रुपये से बढ कर दिसम्बर १९६० मे २८६ ४ करोड रुपये हो गया और इस प्रकार 
इसमे ४०० प्रतिशत की वृद्धि हुई। १९५५-६० मे विदेशी व्यापारिक विनियोग 
मे जो वृद्धि हुई उसका ८८ प्रतिशत विनिर्माण तथा पेट्रोल के वर्ग में हुई । 

भारत में विदेशी व्यापारिक विनियोग मे सब से अधिक भाग इगलैड का 
है जिसने १६६० के अन्त तक ४४६४ करोड रुपये (लगभग ६४ प्रतिशत ) 
का विनियोग किया था। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण देश सयुक्त राज्य अमेरिका 
है जिसका कुल विनियोग ११२.७ करोड रुपये या लगभग १६ प्रतिशत था। 
१६५८, १६५९ तथा १६६० में इगलौड की अपेक्षाकृत सयुक्त राज्य अमेरिका से 
अधिक पूँजी आई । इगलैड द्वारा विनियोग जून १६४८ में २०६ करोड रुपये से 
बढ कर १९६० के अन्त तक ४४६.४ करोड रपये हो गया था---१ १६ प्रतिशत बढ़ा, 
जव कि इसी अवधि मे अमेरिका द्वारा विनियोग में वृद्धि ८६३ प्रतिशत हुईं। 
इसके साथ ही, इस बढी हुई राशि में से इगलड से सीधे रुपया बहुत कम आया 
और उसमे से अधिकाश रुपया स्थानीय ब्रिटिश कम्पनियों द्वारा लाभ में से ही पुनवि- 
नियोजित किया गया। दूसरी ओर अमेरिका की कम्पनियों से ताजी पूँजी 
प्राप्त हुई । 

१९६० में समाप्त होने वाले ५ वर्ष की अवधि मे विदेशी पूँजी का शुद्ध 
अन्तप्रवाह २३१.० करोड रुपये हुआ । १९६५६ की अपेक्षाकृत १६६० में यह अधिक 
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रहा । इस पाँच वर्ष की अवधि मे (१६५६-६० मे) निजी क्षेत्र में प्राप्त कुल पूंजी 
द्वितीय पच्रवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य २०० करोड रुपये से अधिक 
रही । इस अवधि में जो विदेशी व्यापारिक विनियोग मे २३१ करोड रुपये की 
शुद्ध वृद्धि हुई, उसमे से सरकारो स्रोतों का भाग (जैसे विश्व बैक तथा एक्जिम 
बेक आदि) लगभग १२१.५ करोड रुपये था और इस प्रकार निजी स्रोत से १२१ ५ 
करोड रुपये ही प्राप्त हुए या इस पाँच वर्ष की अवधि का वार्षिक औसत 
२१६ करोड रुपये रहा । यह राशि पर्याप्त नहीं कही जा सकती । 
ये राशि और श्री महत्वहीन दिखवाई देती है यदि हम यह देखते है कि 
१९५७ मे, केवल एक ही वर्ष मे, प्रमुख पूजी' देने वाले देशो द्वारा ५.७ बिलियन 
डालर या २,७५० करोड' रुषयें प्रदान किये गये । साथ ही, १६५५-५८ मे अल्प- 
विकसित देशों को औसतन २ बिलियन डालर अथवा लगभग €५० करोड रुपये 
विदेशी व्यपपारिक विनियोग के रूप मे प्राप्त हुआ और इसमे से भारत का भाग 
केवल २.४ प्रतिशत ही था। 

विदेशी व्यापार के लिये स्वीकृति १६६४ मे २९.२ करोड रुपये की दी गई 
जब कि १६६३ में ३२.९ करोड रुपये, १९६२ मे २६४ करोड रुपये और १९६१ 
में २६४ करोड रुपये की दी गई | इस प्रकार इन तीन वर्षों का योग ८८ ५ करोड 
रुपये था। इस ८८ ५ करोड रुपये मे से इगलैड का ३० करोड रुपये, सयुक्त राज्य 
अमेरिका का २९.३ करोड रुपये, पश्चिमी जर्मनी का ८८ करोड रुपये था। इस 
राशि को तथा विदेशी व्यापारिक विनियोग की दर को सन्तोषजनक नही माना जा 
सकता है । 

52057: सर्वेक्षण, १९६६ मे इस बात की ओर विशेष ध्यान आकषित किया 
गया है कि इकॉफे क्षेत्र मे निजी विदेशी पूँजी की भूमिका बहुत कम तथा महत्वहीन 
रही है। १६६५-६६ मे सम्पूर्ण एशिया को (जापान को छोडकर) विनिर्माण के 
लिये अमेरिका से उतनी ही सहायता मिली जितनी कि इटली तथा स्पेन को प्राप्त 
हुई तथा जमेंती को १६६५ में सभी उन्‍नतिशील एशियाई देशो को प्राप्त सहायता 
का दूना प्राप्त हुआ | भारतवर्ष को दक्षिणी कोरिया को प्राप्त सहायता का एक 
तिहाई ही प्राप्त हुआ । इस सर्वक्षण मे यह इगित किया गया कि भारतवर्ष के 
लिये ऋण का भार १६६०-६१ तथा १६६५-६६ के मध्य तीन-गुना हो गया जब 
कि निर्यात से प्राप्त आय मे एक-चौथाई वृद्धि ही हुईं। अब निजी' पूंजी के कम 
प्राप्त होने के कारणों का विश्लेषण किया जा सकता है। 
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बाधायें 


विनियोग का वातावरण. विदेशी पूजी के विश्वास पर उन्ही घटको का 
प्रभाव पडा है जिनका सम्पूर्ण निजी उपक्रमो--भारतीय एवं विदेशी--पर विपरीत 
प्रभाव पडा है। स्वतन्त्रता की प्राप्ति के पश्चात विनियोक्‍्ताओ का जोश कम ही 
रहा है। यह सरकारी कार्यवाहियो के कारण उतना नही हुआ जितनाकि सम्पूर्ण 
वातावरण के प्रभाव के कारण हुआ। बचत, विनियोग, तथा उद्यम के लिये उपयुक्त 
वातावरण नही है। सविधान के चौथे सशोधन के पश्चात्‌ निजी सम्पत्ति को जो 
सुरक्षा प्राप्त थी वह भी समाप्त हो गई। कम्पनी अधिनियम, १९५६ 
मे अनेक प्रतिबन्ध तथा नियन्त्रण लगाये गये है जिससे पर्याप्त प्रतिफल प्राप्त 
करने के सम्बन्ध मे अनिश्चितता बढी है। समाजवादी समाज की ओर दृष्टिकोण 
मे जो परिवर्तत हुए है उसका भी विपरीत प्रभाव ही पडा है। राष्ट्रीयकरण 
की नीति तथा सावंजनिक क्षेत्र के लिये क्षेत्रो को आरक्षित करने की नीति से भी 
इसके लिये प्रोत्साहन कम हुआ है। 

परन्तु उपर्युक्त दृष्टिकोण वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान मे नही रखता है। 
तथ्य तो यह है कि इतना सब होते हुए भी देश मे अब भी निजी क्षेत्र के लिये 
पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध है | वैसे विभिन्‍न नियत्रण लगाने का उद्देश्य भी विनियोक्‍्ताओ 
में विश्वास को बढ़ाना ही है। समाजवादी समाज की नीति से विदेशी पूँजीपतियो 
को कोई म्रम नही होना चाहिए क्योकि यह तो ऐसी नीति है जो कि देश की 
परिस्थितियों को देखते हुए उपयुक्त है और जिसे स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ से ही 
किसी न किसी रूप मे जनता के हित के लिये अपनाया जा रहा है। सावंजनिक 
क्षेत्र के विस्तार से निजी क्षेत्र को कोई विशेष क्षति नही पहुच रही है और न ही 
प्रतिस्पर्दा बढ रही है। सावंजनिक क्षेत्र मे विनियोग मुख्य रूप से उन्ही दिशाओं मे 
हो रहे है जिनसे निजी क्षेत्र को विशेष लाभ पहुँच रहा है। निजी उद्यमकर्ताओं 
को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने के लिये देश मे अनेक प्रकार की ससस्‍्थाये कार्य 
कर रही है जो सर्वेक्षण, शोध, प्रशिक्षण, तकतीकी परामर्श तथा सूचनाये देने का 
सतत प्रयास कर रही है। 


वास्तविकता तो यह है कि भारतवर्ष विदेशी व्यापारिक विनियोग के लिये 
एक उपजाऊ भूमि है। देश मे बडा एवं सुरक्षित बाजार हैं तथा राजनीतिक 
स्थिरता भी पर्याप्त है। प्रशासन, जनता के विचार, निजी सम्पत्ति के सम्बन्ध में 
कानून, न्यायालयों ' का स्वतन्त्र होता आदि सभी बाते विनियोग को सुरक्षित 
रखने मे सहायक है। साथ ही देश में आवश्यक अन्य सहायक सुविधाये - 
भसर२० 
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पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध है । यहाँ पर सस्ते तथा योग्य श्रमिक भी है। सभी 
बाते ऐसी है जो औद्योगिक कार्य-कलापो के लिये सहायक है । 

श्रपरिवर्तनशीलदा का जोखिम. विदेशी विनियोक्‍्ताओ को लाभाश, ब्याज 
तथा पूँजी का प्रेषण करने के लिये वैदेशिक विनिमय का आवश्यकतानुसार उपलब्ध 
होना अत्युन्त आवश्यक है। साथ ही, यदि अल्प-विकसित देश उनको यथावश्यक 
सुविधा देना चाहे तो उनको इस सम्बन्ध मे ऐसी अनेक नीतियो को बनाना होगा जो 
कि देश के हित मे न हो । 

भारतवर्ष मे वैदेशिक विनिमय पर नियत्रण १९३९ से ही है और वर्तमान 
नियत्रण वैदेशिक विनिमय नियमन अधिनियम, १९४७ पर आधारित है। वर्तमान 
प्रिस्थितियो को देखते हुए नियत्रणो को हटने की निकट भविष्य मे कोई भी सभावना 
नही है। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य होने के नाते इसे अपने नियत्रणो 
को धीरे-धीरे कम ही करना है । वैसे, विदेशी फर्मों को सामान्यतया देश से अजित 
लाभ को प्रेषित करने मे किसी कठिनाई का सामना नही करना पड रहा है। इस 
सम्बन्ध मे भारतवर्ष का रिकार्ड अत्यृत्तम रहा है। 

सम्पत्तियों का राष्ट्रीयकरण. बिना पर्याप्त तथा शीघ्र मुआवजा दिये हुए 
सम्पन्ति को राज्य के द्वारा ले लेने का जोखिम भी महत्वपूर्ण है। यह कहा जाता है कि 
जब तक कि राष्ट्रीयकरण की नीति के सम्बन्ध मे अनिश्चितता बनी रहेगी, विदेशी 
विनियोक्ता इस दिशा मे कम से कम रुचि दिखायेगे । परन्तु इस सम्बन्ध में भी 
भारत सरकार ने अपनी नीति पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दी है। नावें, स्वीडेन, तथा 
डेनमार्क के निवासियों के स्वामित्व में जो पूँजी है उसे वे स्वतन्त्रतापूर्बक प्रेषित 
कर सकते है। अन्य देशो के सम्बन्ध मे यह है कि यदि विनियोग जनवरी १, १६५० 
के बाद का है और उस प्रायोजना के लिये है जिसकी स्वीकृति सरकार से प्राप्त 
हो चुकी है, तो मूल-विनियोग के बराबर राशि को प्रेषित किया जा सकता है। ऐसे 
विनियोग पर होने वाले पूँजी लाभ को प्रेषित करने की छुट भी मार्च ३, १६५३ 
से दे दी गई है। सयुकत राज्य अमेरिका विनियोग गारन्टी कार्यक्रम पर भी भारत 
सरकार चिचआर कर रही है। इसके अन्तर्गत इंस सम्बन्ध में होने वाली जोखिमो का 
बीमा हो सकेगा । 

सीमित प्रतिफल. लाभ प्राप्त करने के अनुपात तथा सम्पत्ति निर्माण के 
सम्बन्ध मे तुलनात्मक आकडो के देखते से यह ज्ञात होता है कि विदेशियों द्वारा 
नियत्रित्र कम्पनियों को भारतीयो द्वारा नियत्रित कम्पनियों की अपेक्षाकृत अधिक 
ऋ्प्न प्रप्त हुआ । १६६३-६४ मे विदेशियो हारा नियत्रित कम्पनियों के लिये कुल 

“ किवियोईजत पंजी पर सकल लाभ का प्रतिशत १३,८ था जब कि भारतीयों द्वारा 
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नियत्रित्त कम्पनियों के लिये यह १० प्रतिशत था | सकल सम्पत्ति निर्माण विदेशियों 
द्वारा नियत्रित कम्पनियों की दशा में १२० प्रतिशत की दर से हुआ जब कि 
भारतीयों द्वारा नियत्रित कम्पनियों के लिये यह ९ २ प्रतिशत ही था । 

साथ ही विदेशियों द्वारा अपने ही देश मे अजित लाभ की दर की तुलना भा रतवर्ष 
में उन्हे प्राप्त लाभ की दर से की जाय तो यह भारतवर्ष मे अधिक है। सयुकत राज्य 
अमेरिका के वाणिज्य विभाग के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र मे अ्रमेरिका के विनियोग 
पर भारत मे प्राप्त लाभ की दर १९६६४ मे १४ € प्रतिशत थी जब कि विश्व के अन्य 
देशो के आधार पर यह १० ८ प्रतिशत थी । १९६२ मे इगलैड के व्यापार परिषद 
के सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ कि भारत मे अपेक्षाकृत अधिक लाभ उन्हे प्राप्त होता 
है । भारतवर्ष मे ब्रिटिश विनियोग पर लाभ की दर अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, 
ब्राजील, पाकिस्तान, फ्रास तथा इटली की अपेक्षाकृत ९ ४ प्रतिशत अधिक थी । उसी 
प्रकार भारत मे अ्रमेरिका के व्यापारिक विनियोग पर लाभ की दर १६६० में ८.८ 
प्रतिशत से बढ कर १९६२ मे १३२ प्रतिशत हो गई जब कि पश्चिमी योरुप में 
यह १९६० में ११५ प्रतिशत से घट कर १६६२ में १० ६ प्रतिशत हो गई। 

कर का अ्रधिक भार. यह कहा जाता है कि अल्पविकसित देशों मे कर का 

उच्च स्तर विदेशी पूँजी के मार्ग मे बहुत बडा बाधक है। परन्तु यह बात सत्य 
नही है । सयूक्‍त राज्य अमेरिका द्वारा विदेशी विनियोग की १६५० की गणना 
के अनुसार प्राप्त आँकडो को देखने से यह ज्ञात होता है कि अमेरिका के निजी 
विनियोक्‍्ताओ को उन्नत देशों मे अपने लाभ का ४० प्रतिशत कर के रूप में देना 
पडा जब कि अल्प-विकसित देशो मे केवल २५ प्रतिशत देना पडा। भ्राय पर दोहरा 
कर लगना एक दूसरी बाधा है । इस सम्बन्ध में कुछ देशो ने आपस से समझौता 
कर लिया है परन्तु श्र॒भी भी इस दिशा मे बहुत कुछ करना शेष है । इंगलेंड, लका, 
अदन, युभाडा तथा कुछ प्रत्य देशो के सम्बन्ध मे यदि भारत में अजित झ्ाय पर 
उन देशों मे भी कर लगता हैं तो भारत मे उन्हें कर पर कुछ छूट दी जाती हैं। 
१६५९ मे, भारत तथा अमेरिका के मध्य दोहरा-कर समझौता भी हुआ है । 


विदेशी व्यापारिक विनियोग को प्रोत्साहित करने के लिये विभिन्न कर 
सम्बन्धी प्रोत्साहन दिये गये हैं। प्रथम, भारतीय उद्योग टैक्निकल सहयोग उचित 
शर्तों पर पा सके इसके लिये विदेशी कम्पनियों द्वारा भारतीय उपक्रमों से प्राप्त 
अधिकार शूल्क (70920८४) पर आय-कर की दर को ६३ प्रतिशत से घटा कर 
५० प्रतिशत कर दिया गया । दूसरे, विदेशी टैक्तीशियन को दिये गये कर से मुक्ति 
को और भी बढा दिया गया। तीसरे, कम्पनियों द्वारा प्राप्त लार्भांश पर देय कर में 
भी परिवर्तेन किया गया और अब एक समान कर देय है। १६६४-६५ के बजद 
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में कुछ रिआयते दी गई थी परन्तु १६६६-६७ के बजट में विदेशी कम्पनियों पर 
कर की दर को ६५ प्रतिशत से बढा कर ७० प्रतिशत कर दिया गया । इसका 
विपरीत प्रभाव पड सकता है। 

विभियोग के श्रवसर से भ्रगरिचित होना विदेशी पूँजी के कम प्राप्त होने 
का एक और कारण यह रहा है कि भारत मे विनियोग के अवसरो के बारे में या 
वो सूचनायै ही नही है और यदि है भी तो कुछ दशाओ में गलत सूचनाये भी है। 
केवल उन्हे सूचना ही नही दी जानी चाहिए अपितु उन्हे आकर्षित करने के लिये 
प्रत्येक सभव प्रयत्न किये जाने चाहिए । 

जून १६६० में भारतीय विनियोग केन्द्र विदेशों से, विशेष रूप से सयुकत 
राज्य अमेरिका से, निजी पूजी आकर्षित करने के लिये खोला गया। इस केन्द्र के 
तीन प्रमुख उद्देश्य है. (१) जिन सूचनाओ में विदेशों विनियोक्‍्ता रुचि रखते हो 
उन झाथिक, वित्तीय, तथा वैधानिक सूचनाओ को एकत्र करता तथा भारत मे 
विनियोग के अवसर के सम्बन्ध में सर्वेक्षण करना, (२) भारतीय तथा विदेशी 
उद्यमकर्ता के मध्य एजेण्ट के रूप में कार्य करना और दोनो का एक दूसरे से 
सम्पर्क स्थापित कराने के लिये प्रयास करना, (३) विदेशी विनियोक्ताओ को 
आवश्यक निर्देशन देता । प्रथम तीन वर्षो मे इस केन्द्र नें ५५६ करोड रुपये की 
पूँजी वाले ६६ उपक्रमो को लाने मे सहायता पहुचाई जिसमे विदेशी समता-भागिता 
६५ क्रोड रुपये की थी। परन्तु केन्द्र की यह सफलता बहुत थोडी है। फिर भी 
क्रेन्द्र ने भारत मे विदेशियों की रुचि बढाने का प्रयत्न किया है। 

विदेशियों के स्थात पर भारतियों की नियुक्ति विदेशी व्यक्तियो की 
नियुक्ति तथा प्रवेश पर प्रतिबन्ध भी विदेशी पूँजी के मार्ग मे बाधक होता है। 
१९५२ में भारत सरकार ने यह आज्ञा दी थी कि सभी विदेशी फर्मों मे बरिष्ठ पदो 
पर नियुक्तियों की गणना की जाय और तब से यह गणना समय-समय पर की जा 
रही हैं। भारत के विदेशी फर्मों मे नियुक्त भारतीयों का प्रतिशत जो १,००० ₹ु० 
से अधिक पा रहे थे १९४४७ मे ७९ से बढ कर १९५४ में ३२ प्रतिशत तथा 
१६५६ में ४२ प्रतिशत हो गया जब कि न्यूनतम वेतन वर्ग (३०० रु० से ४०० 
रु०) में सभी भारतीय थे | विदेशी विनियोक्‍ता इसे पसन्द नहीं करते | परल्तु 
उनके द्वारा इस सम्बन्ध मे दी गई आलोचनायें स्वस्थ नहीं प्रतीत होती । प्रमख 
तथा वरिष्ठ पदो पर विदेशियों का ही एकाधिकार होना उचित नही है। 

भारतोय व्यापारियों द्वारा विरोध. विदेशी विनियोक्‍ताओं का कहना है 
कि भारतीय व्यापारी का विदेशी पूंजी के प्रति दृष्टिकोण स्वस्थ नही है । उदाहरण 
के लिये, साबुन उद्योग की दशा मे, भारतीय साबुत निर्माताओं ने भारत सरकार 


हानि 
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से यह अ्रपील की कि वह बडे विदेशी निर्माताओ्रों को मूल्य गिराने तथा उत्पादन 
बढाने के लिये नई मशीनों का आयात करने से रोके । कुछ अन्य उदाहरण विद्युत 
लैम्प, फ्लैशलाइट बैटरी, रेडियो, विद्युत मोटर तथा कार निर्माताओ के बारे में 
भी दिये जाते है जिनमे विदेशी उपक्रमो ने अपने आप को उच्चस्तर की वस्तुओं 
के तिर्माता के रूप में प्रतिष्ठित कर लिया है । वे वस्तुओ का मूल्य कम रखते है 
और उत्तकी वितरण तथा बिक्री की प्रणाली अत्युत्तम है। भारत सरकार ने इस 
सम्बन्ध मे विभेद न करने की अपनी नीति अपना रखी है और उसे इस दृष्टि से 
इस नीति के न पालन करने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। परन्तु उसके 
साथ ही भारतीय उद्यमकर्ताओं को भी, जो कि बाद मे इस क्षेत्रों में आये 
और जिन्हें अधिक अनुभव नही है, कुछ न कुछ सरक्षण अवश्य प्रदान किया जाना 
चाहिए। 


विदेशी विनियोगों को प्रोत्साहित करने के उपाय 


भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मत्रालय ने मई १६६१ मे एक प्रेस 
विज्ञप्ति जारी की थी जिसमे विदेशियों से देश मे औद्योगिक इकाइयो की 
स्थापना करने के लिये प्राप्त प्रार्थतापत्रो पर विचार करने की विधियों को सरल 
बनाने तथा प्रशासनिक कमियो को दूर करने के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित किया 
गया था। 


प्रथम, यह विचार किया गया कि देश मे स्थापित करने के लिये प्रमुख 
योजनाओ के सम्बन्ध मे सभी वातो पर विचार करने के लिये एक ही एजेसी होनी 
चाहिए । उसे ही सभी प्रमुख बातो पर विचार करना चाहिए न कि उन विभिन्न 
अधिकारियों द्वारा जैसे, उद्योग अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेसिंग, पूँजी निर्गममन, 
विदेशी सहयोग की शर्ते, विदेशी वस्तु प्राप्त करने के लिये आयात लाइसेसिंग 
आदि। एक वरिष्ठ अधिकारी को इसके लिये नियुक्त किया गया जो कि प्रमुख 
योजनाओ के लिये शीघ्र तथा विश्वसनीय निदेशन दे सके । 


द्वितीय, उन उद्योगो की एक सूची तैयार की गईं है जिनमे सामान्यत॒या 
विदेशी पूँजी का स्वागत किया जाता है। इस सूची में उस क्षमता में कमी के बारे 
में भी विवरण दिया गया है जो कि वर्तमान काल में योजना के लक्ष्य के सम्बन्ध 
में हो । इस सूची को समय-समय पर परित्रतित किया जाता है और इस सूची के 
अतिरिक्त सहयोग की योजनाओं पर उनके गृणो के आधार पर विचार किया 
जाता है। 5 
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तृतीय, उन क्षेत्रो की भी एक सूची बनाई गई है जिनमे विदेशी सहयोग की 
आवश्यकता नही है। इस सूची के अन्तर्गत बैंकिंग, बीमा, व्यापारिक क्रियाय तथा 
बागान हे । 

चत॒र्थ, सरकार ने अनुसूची अ' में दिये गये उद्योगों के सम्बन्ध में कुछ 
उदारता दिखाई है, बैसे ये उद्योग सरकार के लिये आरक्षित है। वैसे तो नियमा- 
नुसार इन उद्योगों मे निजी उद्यमकर्ताओ को अनुमति नही दी जायगी परन्तु “विशेष 
परिस्थितियों” मे ऐसा किया जा सकता है यदि जनहित मे सम्पूर्ण बातो पर विचार 
करने के उपरान्त आवश्यक समझा जाय। 


अन्तिम, वैसे तो बहुपख्या-धारिता भारतीय ही होनी चाहिये परन्तु किसी 
भी दशा में विदेशियों को कितनी घारिता की अनुमति दी जायगी वह किसी 
भी मामले के गृण पर निर्भर होगा। विदेशी पूँजी के सम्बन्ध मे सरकार के इस 
दृष्टिकोण में परिवर्तेन का स्वागत किया गया है । 


भारतीय उद्योगो मे विदेशी सहयोग 


रिजव बक आफ इण्डिया का सर्वेक्षणः हाल के वर्षों मे भारत के औद्योगी- 
करण की' एक प्रमुख विशेषता विदेशी सहयोग व्यवस्था का प्रचुर विकास रहा है। 
पिछले दशक से इसमे तेजी के साथ वृद्धि होने के कारण, रिजर्व बेक ने १९६५ 
में एक सर्वेक्षण प्रारभ किया जिसकी रिपोर्ट १६६६ मे प्रकाशित हुई । इस सर्वेक्षण 
के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की 5२७ कम्पनियों को लिया गया जिसमे से २२४ सहायक, 
३६७ अल्प-सख्यक भागिता (7000077 747४८7०७८४००) कम्पनियाँ तथा २३६ 
टैक्निकल सहयोगी कम्पनियाँ थी। इसमे से ५८७ कम्पनियों ने टैक्निकल सहयोग 
सम्बन्धी समझौता कर रखा था । इसके श्रतिरिक्त इसके अन्तर्गत ७८ उन 
समझौतें सहित ६६ कम्पनियों और थी जो मा ३१, १६६४ से लागू हुए । इस 
प्रकार इसके अन्तर्गत कुल १,०५१ समझौते सम्मिलित किये गये । ८२७ कम्पनियों 
मे से ७७% से अधिक कम्पनियों ने टैक्निकल सहयोग सम्बन्धी प्रबन्ध कर रखे 
थे । उनसे से ३०% कम्पनियों की कुल पूंजी प्रत्येक की दशा मे २५ लाख रुपये 
या उससे कम थी। ४७ बडी कम्पनियों मे से प्रत्येक के पास १० करोड से अ्रधिक 
पूँजी थी जो कि सर्वेक्षण मे सम्मिलित कुल कम्पनियों की कुल पूँजी का लगभग 
श्राधा था। ६०% कम्पनियों के पास १ करोड़ रुपया या उससे कम प्रत्येक के पास 
पूँजी थी | इसका तात्पयें यह है कि लघु तथा मध्यम आकार की कम्पनियों का 
स्थान विदेशी सहयोग के क्षेत्र मे महत्वपूर्ण था । 
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विदेशी कम्पनियों का पूँजी मे भाग १६६०-६१ मे १४४ करोड रुपये से 
बढकर १६६३-६४ मे १९८ करोड रुपये हो गया । १९६३-६४ में सहायक 
कम्पनियों का पूँजी में भाग ६५ प्रतिशत था और अल्प सख्यक भागिता कम्पनियों 
का भाग शेष ३५ प्रतिशत था । 

देश के दृष्टिकोण से इगलेड का भाग कुल सहयोग का ४० प्रतिशत था, 
सयुवत राज्य अमेरिका का लगभग १६ प्रतिशत, पश्चिमी जमंनी का लुगभग (१४ 
प्रतिशत था । श्रन्य देश स्विटजरलैड, जापान, फ्रास, नीदरलैड्स तथा स्वीडेन थे । 

उद्योग के दृष्टिकोण से, मशीनरी तथा मशीन टूल्स, विद्युत पदार्थ, तथा 
रसायन पदार्थ का भाग कुल सहयोग का ५५ प्रतिशत था। शुद्ध टेक्निकल सहयोग, 
वस्त्र, मशीनरी तथा मशीन टूल्स, घातु एवं धातु के बने पदार्थ की दशा से 
अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण था। पेट्रोल, यातायात उपकरण, विद्युत पदार्थ तथा 
रसायनिक पदार्थ की दशा में सहायक तथा अल्प सख्यक भाग लेने बाली कम्पनियों 
का प्रभुत्व अधिक था। 

सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ कि ७० प्रतिशत समझौतो मे एक विशिष्ट शर्ते 
थी जिसके अन्तर्गत लाइसेस प्राप्त करने वालो को विशिष्ट अप्वेकार प्राप्त थे । 
यह भी ज्ञात हुआ कि लगभग €० प्रतिशत कम्पनियों ने बिना पेठेण्ट वाले विशेषज्ञों 
के साथ समझौता किया। इससे यह भी पता चला कि केवल १३ प्रतिशत 
समझौतो की अवधि १० वर्ष से अधिक थी । सहायक द्वारा समझौतो की अवधि 
अपेक्षाकृत अधिक थी। कुछ दशाओ में सरकार ने १० वर्ष से अधिक अवधि के 
लिये समझौतो की स्वीकृत “विशिष्ट मामले” के रूप मे दी । 

ग्रधिकार शुल्क की दर को बिक्री के कुल मूल्य पर उत्पादन से जोड़ कर देखने 
यह पता चला कि १२ प्रतिशत दशाओ में यह दर ५ प्रतिशत से अधिक थी । 
सहायक कम्पनियों की दशा में ३ प्रतिशत से अधिक तथा अन्य दशाओ में ५ 
प्रतिशत से अधिक अधिकार शुल्क की स्वोकृति सामान्यतया नहीं दी गई। दो- 
तिहाई सहायक कम्पनियों की दशा में यह दर ३ प्रतिशत से अधिक न थी । 

जहाँ तक प्रतिबन्धों का सम्बन्ध है, १,०५१ समझोौोतो में से ४५५ पर 
निर्यात सम्बन्धी प्रतिबन्ध था, १५४ पर पूर्ति के मत्रोत के सम्बन्ध में, ६५ पर 
उत्पादन के सम्बन्ध में, ५५ पर अधिकार शुल्क सम्बन्धी प्रतिबन्ध थे। निर्यात 
सम्बन्धी उच्च स्तरीय प्रतिबन्ध यातायात उपकरण (६२%), मशीनरी तथा 
मशीन ट्ल्स, (६०%), विद्युत पदार्थ तथा मशीन (५०%०) तथा औषधियों पर 
(५०%) था। निम्नस्तरीय निर्यात प्रतिबन्ध धातु तथा धातु से निर्मित पदार्थ पर 
(३९%), तथा प्रमुख औद्योगिक रसायन पर (२७%) था। खाद्य-पदार्थ, 
तम्बाकू तथा वस्त्र पर निर्यात सम्बन्धी प्रतिबन्ध का अनुपात कम था 
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प्रेषित वाषिक लाभाश १९६०-६१ मे ११ करोड रुपये से बढकर १६६६- 
६७ में २२ करोड रुपये के होने का अनुमान था। शुद्ध लाभाश प्रेषण का अनुपात 
विदेशी शुद्ध मूल्य से निकाला गया। १६६०-६१ से १६६३-६४ की अवधि मे सहायक 
कम्पनियों के लिये यह अनुपात ६*१ प्रतिशत था जब कि अन्य कम्पनियों की दशा मे 
यह २९७ प्रतिशत था। निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा १९६०-६१ से १९६६-६७ की 
अवधि मे कुल प्रेषित राशि का औसत प्रति वर्ष ८ करोड रुपये रहा। 

इस सर्वेक्षण के अन्तर्गत २४ सरकारी कम्पनियों को भी सम्मिलित किया 
गया था। इनके द्वारा प्रेषित अधिकार-शुल्क की राशि १६६०-६१ मे १५ लाख 
रुपये से बढ़कर १९६६-६७ में ६४ लाख रुपये हो गई थी । टैक्निकल शुल्क के 
रूप मे प्रेषित राशि वर्ष-प्रति-वर्ष असमान रही और ७ वर्ष की अवधि मे इसका 
वाषिक प्रतिशत ३९८ करोड़ रुपये रहा। सरकारी कम्पनियों मे विदेशियों की 
महत्ता इससे ज्ञात होती है। अधिकार-शुल्क तथा फीस के रूप मे प्रेषित राशि 
सरकारी तथा निजी कम्पनियों को मिला कर १६६०-६१ मे £ करोड रुपये से 
बढ कर १६६६-६७ मे १५ करोड रुपये हो गई । इसमें से सरकारी कम्पनियों का 
भाग एक-तिहाई था । निजी क्षेत्र द्वारा अधिकार-शुल्क अधिक प्रेषित किया गया 
जबकि सरकारी कम्पनियों के द्वारा अपेक्षाकृत फीस अधिक प्रेषित की गई। 

इकनामिक टाइम्स के शोध ब्यूरो ने २२ अक्टूबर, १९६७ को भारतीय 
उद्योगों मे विदेशी सहयोग के सम्बन्ध में एक सर्वेक्षण प्रकाशित किया था। इसके 
अनुसार जनवरी १६५७ से जून १६६७ तक कुल २,७३० विदेशी सहयोग हुए । 
१९५७ से १९६१ तक इन समझौतों की सख्या में वृद्धि होती रही परच्तु उसके 
बाद १६६२ तथा १६६३ भे कमी आती गई । १६९६४ में फिर तेजी के साथ वृद्धि 
हुई परन्तु १९६४ के पश्चात्‌ फिर कम होने लगा । सबसे अधिक समझौते इजीनि- 
यरिंग तथा रसायनिक उद्योग मे हुए । इस अवधि के अन्तर्गत हुए समझौतो का ५० 
प्रतिशत से अधिक इजीनियरिंग, विद्युत मशीनरी, रसायनिक पदार्थ तथा यातायात 
उपकरणों के सम्बन्ध मे था । 

विभिन्न देशो से हुए समझौतो के दृष्टिकोण से सबसे अधिक समझौते इगलैड 
की कम्पनियों से (७४९) हुए। अमेरिका की कम्पनियों के साथ ४८९, पश्चिमी 
जमेनी ४०७, जापान २३६ तथा स्विट्जरलैंड के साथ १२६९ समझौते हुए । इन 
पाँच देशों के साथ ही ७७ प्रतिशत से अधिक समझौते हुए । 


भविष्य 
यदि विदेशी पूँजी से पर्याप्त लाभ उठाना है तो इसके लिए उपयुक्त शर्तें 
प्रस्तुत करनी होगी । शर्तें ऐसी होनी चाहिए जिससे प्राप्त करने वाले देश की 
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इच्छाओ का भी ध्यान रहे और साथ ही विदेशियो को विनियोग करने का उचित 
अवसर रहे। विदेशियो को व्यापारिक सुरक्षा मिलनी चाहिए । देश मे वैधानिक, 
ईमानदर तथा स्थाई सरकार होनी चाहिए । उपयुक्त सस्थाये हो जो कि आवश्यक 
सहायता प्रदान कर सके। व्यक्तियो को पर्याप्त अधिकार प्राप्त हो तथा न्याय- 
प्रशासन उपयुक्त हो । साथ ही पूँजी निर्यात करने वाले देशो को भी अल्प-विकसित 
देशो के प्रति उत्तरदायित्व को नही भूल जाना चाहिएं। उनको इस सम्बन्ध मे 
रूढिवादी नही होना चाहिए। उचित वातावरण का होना आवश्यक तो है परल्तु 
विदेशी पूँजीपतियो को स्वेज की घटना अथवा ऐग्लो-ईरासियन तेल कम्पनी 
के राष्ट्रीयौररण के उदाहरण देकर सहायता देने का विरोध नही करना चाहिए। 
ऐसा करना अनुचित ही है। उपर्युक्त दोनो घठनाओ |के पीछे तो ऐतिहासिक 
पृष्ठिभूमि रही है परन्तु ऐसा सदेव ही प्रत्येक देश मे हो यह आवश्यक नही है। 

उन्नत देशो को सहायता देते समय आशिक उद्देश्यों से दी जाने वाली सहा- 
यता तथा गैर-आशथिक या युद्ध सम्बधी सहायता में अन्तर रखता चाहिए। प्राय" 
विकास के लिए दी जाने वाली सहायता का उद्देश्य राजनीतिक होता है जिसका 
परिणाम यह होता है कि विकास के लिए वित्त निरन्तर नही प्राप्त हो पाता और 
विकास-प्रायोजनाओं का आयोजन करने मे कठिनाई होती है । 

साथ ही, सहायता करने के कारणो पर भी समुचित विचार करने की आव- 
श्यकता है। प्राय सहायता इसलिए दी जाती है कि इससे पँजी देने वाले देश के 
निर्माताओं तथा व्यापारियों को नवीन व्यापार मिलने में सहायता मिलेगी। इस प्रकार 
यदि धनी देश निर्धन देशों को केवल इसी आशा से सहायता देते है कि वे और भी 
धनी हो जायें तो यह उनकी भूल है। सम्पन्नता अविभाज्य है और कही की भी 
निर्धनता प्रत्येक स्थान की सम्पन्नता के लिए खतरे की बात है। विश्व में स्थाई 
शान्ति स्थापित नही हो सकती यदि आय, रहन सहन के स्तर तथा अवकाश में 
असमानता रहती है। धनी देशो को अपनी सम्पन्नता बनाये रखने के लिए अल्प- 
विकसित देशो को आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए न कि इस उद्देश्य से कि वे 
और भी धनी हो जाये । 

भारतवर्ष मे किस सीमा तक विदेशी विनियोग प्राप्त हो सकता है यह भारत 
सरकार की नीति तथा विदेशी विनियोक्ताओ की दूरदशिता पर निर्भर है। हाल भे 
ही भारत सरकार ने कुछ ऐसे उपाय अपनाये है जिससे विदेशी व्यापारिक 
विनियोग अधिक से अधिक हो सके (१) सयुृक्‍त राज्य अमेरिका, जापान, जमनी 
तथा अन्य अनेक देशो से सरकार ने दोहरे कर से छुट सम्बन्धी समझौता किया है। 
(२) ज्ाभ को प्रेषित करने के लिए, पूँजी को वापस भेजने के लिए तथा राष्ट्रीय७ 
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करण होने पर उचित मुआवजा देने के लिए सरकार ने सतोषजनक आश्वासन 
दिया है। (३) यद्यपि औद्योगिक नीति में परिवर्तत नहीं किया गया है तथापि 
सरकारी प्रवक्‍ताओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उद्योगो का राष्ट्रीयकरण न होगा। 
(४) सरकार ने निजी उपक्रमो को उस क्षेत्र मे भी विनियोग की अनुमति दे दी है 
जिसे इसने औद्योगिक नीति प्रस्ताव की अनुसूची “अ' के अन्तर्गत अपने लिए 
आरक्षित कर रखा था | (५) हाल के बजटो में कुछ कर सम्बन्धी छठे दी गई 
है। (६) भारतवषे की पचवर्षीय योजनाओं मे जो सीमित सफलता प्राप्त हुई 
है उससे विदेशी क्नियोक्‍्ताओ को यह ॒ विश्वास हो गया है कि भारतवर्ष आथिक 
विकास की समस्याओं को हल करने में समर्थ है। 

चतुर्थ योजना में विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध मे बहुत बठी मात्रा मे वैदेशिक 
विनिमय की आवश्यकता है। हम निर्यात को कितना ही अधिक बढाने का प्रयास 
करे, उससे हमारी आवश्यक मशीन तथा उपकरणो की आयात सम्बन्धी आवश्य- 
कताये पूरी न हो पायेगी। उसके साथ ही, हमारे घरेलू साधन अत्यन्त सीमित है। 
हमे खाद्यान्ष का आयात भी करना पड सकता हैं। अब प्रश्त यह उठता है कि 
हम अपने देश के आथिक विकास के लिए कब तक विदेशी सहायता पर निर्भर 
रहेगे ” इसका उत्तर यह है कि विदेशी पूँजी पर उस समय तक हमे निर्भर रहना 
होगा जब तक कि हमारा आथिक जिकास इतना न हो जाय कि हमारी बचत 
विकास के लिए आवश्यक विनियोग के समान हो जाय । विदेशी सहायता की 
आवश्यकता अब और भी बढ गई है क्योकि चीन तथा पाकिस्तान के आक्रमण के 
पश्चात्‌ हमे अपनी सुरक्षा के लिए बहुत बडी धनराशि की आवश्यकता है । 

मुदालियर समिति (१६६७). भारत सरकार ते फरवरी १९६६ मे 
श्री रामास्वामी मुदालियर की अध्यक्षता मे एक समिति की नियुक्ति की। इसकी 
रिपोर्ट सितम्बर १९६७ मे प्रकाशित हुई। मुदालियर समिति के प्रमुख जाँच- 
परिणाम निम्नलिखित है -- 

(१) उन उद्योगों मे, जिनमे पूँजी वस्तुओं के आयात की बहुत बडी मात्रा 
मे आवश्यकता हो और जिनमे सरकार की नीति के अनूसार विदेशी सहयोग 
सभव हो, विदेशी समता भागिता सहित सम्मिलित उपक्रम अन्य प्रकार के सहयोग 
की अपेक्षाकृत अभ्रधिक लाभप्रद सिद्ध होगा । 

इसका लाभ यह है कि भुगतान तभी से श्रारभ होगा जब कि भारतीय 
उपक्रम लाभ कमाने लगे तथा लाभाश की घोषणा करे। साथ ही भारतीय उपक्रम के 
विकास मे विदेशी उद्यमी प्रत्यक्ष रूप से रुचि रखेंगे । 

* (२) विदेशी सहयोग की आवश्यकता तथा उसकी शर्तों के लिए डाइरेक्टरेंट 
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जनरल आँब टेविनकल डेवलपमेट तथा कौसिल आँव साइटिफिक ऐण्ड इडस्ट्रियल 
रिसर्च के मध्य पहले से ही वार्तालाप की आवश्यकता है। 

(३) विदेशी सहयोग के प्रार्थनापत्रो पर विचार हो रहा है या नही 
यह देखने के लिए ओद्योगिक विकास तथा कम्पनी सम्बधी मामले के मत्रालय में 
एक केन्द्रीय समन्वय इकाई की आवश्यकता है। ७ 


(४) उन उद्योगो मे सहयोग के लिए, जिनका उत्पादन विशेष रूप से 
निर्यात किया जाता है, उदारपूर्ण नीति अपनाई जानी चाहिए। « 


(५) समिति ने यह नहीं माना कि विदेशी सहयोग के कारण देश के 
उद्यमकर्ताओ के उत्साह का हनन हुआ हैं या इसके कारण हमे कच्चे माल तथा 
उपकरणों के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पडा है । 

(६) भारतीय शोध के आधार को सुदुढ करने के लिये तथा एक ऐसी 
सस्था का विकास करने के लिये जो कि डिजाइन तथा इजीनियरिंग सेवाये 
प्रदान कर सके तथा देशी उद्यमकर्ताओं को देशी तकनीक का विकास करने के 
लिए आवश्यक पूंजी प्रदान कर सके, इस समिति ने अनेक सुझाव दिये हैं । 

नवीन विदेशी विनियोग नौोति, १६६८-६६ मे, भारत मे विदेशी विनियोग 
सम्बन्धी विधिओ मे आवश्यक परिवतेत किये गये। विदेशी विनियोग सम्बन्धी 
प्रार्थनापत्रो पर विचार करने के लिए तथा उन पर शीघ्र निर्णय लेने के लिये, 
सरकार ने एक विदेशी विनियोग परिषद की स्थापना की है। परिषद को उन 
सभी निजो विदेशी विनियोग तथा सहयोग सम्बन्धी मामलो पर विचार करने का 
अधिकार है जिनमे कुल समता पूँजी २ करोड रुपये से अधिक न हो तथा विदेशी 
विनियोग निर्ममित समता पूँजी के ४० प्रतिशत से अधिक न हो। इस सीमा से 
अधिक वाले मामलो पर मत्रिमडल विचार करेगा। जिनमे अन्तिम निर्णय लेते 
समय केवल विदेशी टैक्निकल सहयोग पर ही विचार करना हो, उन मासलो पर 
सम्बन्धित मत्रालय ही विचार करेगे । 


सरकार नें, साथ ही, उद्योगो की तीन सूचियाँ बनाई है (१) जिनमे 
विदेशी सहयोग की स्वीकृति टैक्निकल सहयोग के साथ या बिना उसके दी जायगी, 
(२) जिनमे केवल विदेशी टेक्निकल सहयोग के लिए ही स्वीकृति दी जायगी, 
(३) जिनमें कोई भी विदेशी टेक्निकल तथा विदेशी सहयोग की आवश्यकता 
नही है । इन सूचियों मे समय-समय पर परिवर्तत किया जाता रहेगा । इन सूचियों 
में विभिन्न उद्योगो के लिए स्वीकृति अधिकार-शुल्क की श्रेणी मे इगित की गई है। 


अध्याय १६ 
भारतवर्ष में ग्रौद्योगिक कंन्द्रीथकरणा 


भारतवर्ष मे? यूरोप तथा अमेरिका की तरह ही, नियत्रण का केन्द्रीयकरण 
आधुनिक श्रौद्योगिक उपक्रमो के विकास का परिणाम है । श्राजकल उद्योग की 
स्थापना एवं सचालन के लिये बहुत बडी मात्रा में पूंजी, साहस तथा साधनों 
की आ्रावश्यकता होती है जिन्हे लघु उद्यमियों के द्वारा प्राप्त करना सभव नहीं 
है। साथ ही, आज के प्रतिस्पर्द्धा से भरे हुए बाजार में वे ही इकाइयॉ सफल हो 
पाती है जो कि सर्वाधिक सक्षम हो और व्यापार प्रबन्ध में आवश्यक क्षमता लाने 
के लिये शक्ति का कुछ सीमा तक केन्द्रीयकरण श्रावश्यक सा हो जाता है। इससे 
बडे स्तर पर उत्पादन की मितव्ययिताये उपलब्ध हो जाती है और उत्पादकता 
भी बढती है । वैसे भी केन्द्रीयकरण का होना कोई बरी बात नही है यदि इसके 
दोषो को दूर करने की व्यवस्था की जाती रहे । यदि आथ्थिक शक्ति के केन्द्रीय- 
करण होने से एकाधिकार उत्पन्न होता है तो वह अनुचित है क्योकि एकाधिकारी 
ऐसा कार्य कर सकते है जो कि उपभोक्ताओ को नुकसान पहुचाये और साथ हीं 
ऐसे नवीन आविष्कारों पर रोक लगाये जो कि जनसमुदाय के लिये लाभप्रद हो। 
शक्ति के ऐसे अस्वस्थ सयोगो को तो समाप्त ही कर दिया जाना चाहिए । ऐसे 
व्यावहारिक प्रयास भी किये जाने चाहिए कि शक्ति का केन्द्रीयकरण होने ही न 
पाये । उदाहरण के लिये, ऐसे प्रयत्न किये जाने चाहिए कि अश-पजी का 
स्वामित्व देश भर में विसरित रहे । निजी उद्योगों की स्थिरता एवं विकास मे 
जनता का हाथ होना चाहिए । दूसरे, उद्योग मे नवीन उपक्रसों के प्रवेश पर कोई 
भी अवरोध नहीं होना चाहिए। तीसरे, बडी-बडी इकाइयो के सयोग के लियें 
अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक क्रि उसके सभावित आथिक एवं सामा- 
जिक लाभ का अध्ययन न कर लिया जाय | अन्त मे, प्रबन्धकों को चाहिए कि वे 
उचित आचार-सहिता का फलन दृढता के साथ करे। उन्हे ऐसी परिस्थिति नहीं 
उत्पन्न करनी चाहिए जिससे कि सरकार को बाध्य होकर उसके लिये “विरोधी शक्ति' 


“शक्ति के केन्द्रीयकरण को कम करने के लिये नवीन लाइसेसिंग नीति में की 
गई व्यवस्थाओ की जानकारी के लिये अध्याय ७ का अवलोकन करे। 
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के रूप में कार्ये करना पडे । निजी उद्योग को अपने सामाजिक उत्त रदायित्वों को इस 
प्रकार से अपना लेना चाहिए कि सरकार के द्वारा हस्तक्षेप की श्रावश्यकता ही 
न रह जाय । 


हाल के वर्षो भे, सरकार के हाथो में आथिक शक्ति का केन्द्रीयकरण दो 
विशेष कारणों से तेजी के साथ हुआ है । प्रथम, कुछ पूजीपतियो के हाथ मे केन्द्रीय- 
करण न हो जाय, इस भय से भारत सरकार ने “विरोधी शक्ति” के हूप मे कार्य 
करना आरभ कर दिया। परन्तु इसका परिणाम केवल यही रहा कि केन्वीय- 
करण पँजीपतियो के हाथ मे न रह कर सरकार के हाथ में श्रा गया । हवितीय, 
व्यापार एवं उद्योग की दिशा में सावंजनिक क्षेत्र का तेजी के साथ विस्तार होने के 
कारण आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण का एक नवीन स्रोत उत्पन्न हो गया है । 
साथ ही, अनेक आशिक क्रियाओ के क्षेत्र मे, सरकार को वैसे ही एकाधिकार प्राप्त 
है । निजी पूँजीवाद के स्थान पर राज्य-पूंजीवाद जन्म ले रहा है । यदि विजी 
क्षेत्र मे शक्ति का केन्द्रीयकरण जनता के लिये हानिप्रद है तो मत्रियो एवं अधि- 
कारियो के हाथ में भी यदि शक्ति का केन्द्रीयकरण होता है तो वह चिन्ता की बात 
है, विशेष रूप से भारत जैसे देश मे जहाँ की अधिकाश जनता अशिक्षित है और 
अपने अधिकारो की सुरक्षा कर पाने मे असमर्थ है। सावंजनिक क्षेत्र मे एकाधिकार 
के विषय मे उल्लेख करते हुए, एकाधिकार जॉच आयोग ने यह ठीक ही कहा कि 
उनको विशेष छूटे नहीं दी जानी चाहिए और उनके ऊपर वही प्रतिबन्ध लगाये जॉय 
जो कि निजी क्षेत्र के ऊपर लगाये जाते है । आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया कि 
क्षमताहीन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई का निजी क्षेत्र की इकाइयो पर विपरीत प्रभाव 
पड सकता है और यह उपभोक्‍ताओ एवं सामान्य कर-दाता के लिए व्ययपूर्ण भी सिद्ध 
हो सकता है। 


राजकीय नीति. भारतीय सविधान मे राज्य-नीति के निदेशी सिद्धान्तो 
की व्यवस्था की गई है जिनके अन्तर्गत राज्य को अपनी नीतियो को इस ढंग 
से निदेशित करना होगा कि (१) समुदाय के प्रमुख साधनों का स्वामित्व 
एवं नियत्रण इस तरह से वितरित हो कि इससे जनता का हित हो; तथा (२) 
आशिक प्रणाली का सचालन ऐसा न हो कि उससे उत्पादन के साधनों तथा धत का 
केन्द्रीयकरण हो । १६५४ मे, इन सिद्धान्तो को और भी स्पष्ठ किया गया जब कि 
संसद ने सामाजिक एवं आथिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाजवादी समाज को 
स्वीकृत कर लिया । इसके अन्तर्गत निजी लाभ के स्थान पर सामाजिक लाभ को 
बल दिया गया है। राष्ट्रीय आय तथा रोजगार का विकास इस प्रकार से करना 
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होगा कि धन तथा आय का अधिक से अधिक समान वितरण हो सके । आथिक 
विकास का अधिकाधिक लाभ समाज के पिछडे हुए वर्ग को ही हो ऐसा प्रयत्न 
किया जानता चाहिए । 

औद्योगिक नीति प्रस्ताव, १९५६ मे आय तथा धन की असमानता को कम 
करने पर बल दिया गया है । इसमे अल्प सख्या मे व्यक्तियों के पास विभिन्न क्षेत्रो 
में आर्थिक ज्ञत्ता के केन्द्रीयकरण को रोकने तथा निजी एकाधिकार के रोकने पर भी 
विशेष बल दिया गया है। तदनूसार, सरकार को नवीन औद्योगिक उपक्रमो की 
स्थापना के लिये अधिकाधिक प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व ग्रहण करना होगा । 


पचवर्षीय योजनाओ का भी एक उद्देश्य आय तथा धन की असमानताओ को 
कम करना तथा आथिक शक्ति के विभाजन को अधिक समान करना है। यह 
आवश्यक भी है क्योकि ऐसा अनुभव रहा है कि आ्थिक विकास के साथ-साथ आय 
तथा धन की असमानता बढती जाती है। पचवर्षीय योजनाओं मे इसी लिये विकास 
की ऐसी योजना बनाने की व्यवस्था की गई है कि और अधिक असमानता न बढ़े । 
इस बात पर भी बल दिया गया है कि असमानताओ को कम करने के लिये ऐसा 
प्रयास नहीं किया जाना चाहिए कि उससे उत्पादन प्रणाली को आधात पहुचे और 
विकास रुक जाय । असमानता को दूर करने के लिये दोनो ओर से प्रयास किया 
जाना चाहिए * प्रथम, ऐसे उपाय अपनाये जाने चाहिए कि उच्च स्तर पर आय तथा 
धन का केन्द्रीयकरण कम से कम हो, तथा दूसरे, आय में सामान्य रूप से और 
नीचे स्तर पर विशेष रूप से वृद्धि हो । उत्पादन को सहकारिता के आधार पर करके, 
निजी एकाधिकार पर नियत्रण करके तथा आवश्यक क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र का 
विस्तार करके इस दिशा मे प्रयास किया जाना चाहिए । 

योजनाओं में जिस ढंग का विनियोग प्रस्तावित है, सरकारी कार्यवाहियों 
द्वारा जो आर्थिक क्रियाओं को निदेशन दिया गया है, सामाजिक सेवाओ का जो 
विस्तार हुआ है, योजना के लिये आवश्यक साधनों का सचरण करने के लिये जो 
प्राशल्किक उपाय अपनाये गये है उनका प्रभाव, सम्पत्ति के स्वामित्व एव प्रबन्ध के 
क्षेत्र मे जो औद्योगिक परिवर्तन हुए है, संयुक्त स्कथ वाली कम्पनी का कार्य-सचालन, 
राज्य सरक्षण में सहकारी क्षेत्र का विकास, ये सभी मिलकर आध्थिक शक्ति 
के सृजन तथा वितरण को नियमित क रेगे। इन उपायों को इस सतुलित एवं समन्वित 
ढग से अपनाया जाना चाहिए कि निम्त स्तर पर आय मे वृद्धि का अवसर बढ़े 
और उच्च स्तर पर धन का केन्द्रीयकरण कम हो । 

सरकारी नीति के दृष्टिकोण से, भास्त मे औद्योगिक सयोग का दो शीष॑कों 
के अन्तगंत अध्ययन किया जा सकता हैं । कुछ प्रकार के औद्योगिक सयोग ऐसे हैं 
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जिन्हें सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उदाहारणार्थ, १९५२ मे भारत 
सरकार ने इन्डियन आय रन ऐन्ड स्टील क० पर दबाव डाला कि वह कार्यक्षमता बढाने 
के लिये स्टील कार्पोरेशन आँव बगाल को अपने मे सम्मिलित कर ले । उसी प्रकार 
भारतीय पूंजीपतियो तथा विदेशी उद्योगपतियों के मध्य सहयोग का सरकार कुछ 
सीमाओ में समर्थन करती है । सरकार ने उन उद्योगो को भी सहायता पहुचाई है 
जिन्होंने विवेकीकरण के लिये सक्तिय कदम उठाया, उदाहरण के लिबे, छोटे-छोटे 
कोयले की खानो के समामेलन के लिये प्रयास किया गया है। निर्यात व्यापार के 
क्षेत्र मे, व्यापार सघ के रूप मे सयोग को भी सरकार ने प्रोत्साहित किया। दूसरी 
ओर, ऐसे सयोगो को, जिनसे एकाधिकार की स्थापना हुई अथवा जो असामाजिक 
कार्य-कलापो मे लगे थे, सरकार ने स्वीकृत नही किया, उदाहरण के लिये, १६९५० मे 
सरकार ने शुगर सिंडीकेट की मान्यता वापस ले ली जब इसने कृत्रिम अभाव की 
स्थिति उत्पन्न करके उपभोक्ताओ का शोषण करने का प्रयत्न किया। 

भारतीय कम्पनी अधिनियम १६९५६ के अन्तर्गत सरकार को प्रबन्धकीय, 
प्रशासकीय तथा वित्तीय एकीकरण को नियमित करने का अधिकार प्राप्त है। 
इस अधिनियम के अच्तर्गत प्रबन्ध अभिकर्ताओं पर अनेक प्रतिबन्ध लगाये गये थे 
जिनसे शक्ति का केन्द्रीयकरण न हो सके | प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली*के समाप्त करने 
का भी एक प्रमुख उद्देश्य यही रहा है। इस अधिनियम के अन्तर्गत अनेक प्रति- 
बन्ध लगाये गये है जिनके कारण अन्‍न्तकंम्पनी विनियोग अथवा अन्तकंम्पनी ऋण 
नही दिया जा सकता है जिससे वित्तीय एकीकरण न हो सके । 


प्रशासकीय एकीकरण को रोकने के लिये, अधिनियम मे यह प्रावधान है कि 
कोई भी व्यक्ति एक साथ २० कम्पनियों से अधिक का सचालक नही हो सकता है 
(धारा २७५ ) । यदि वह २० से अधिक कम्पनियों के सचालक का पद ग्रहण करता है तो 
२० से अधिक प्रत्येक कम्पनी के लिये उस पर ५,००० रुपया जुर्माना किया जा सकता 
है (धारा २७६)। 

धारा २४७ के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार किसी भी कम्पनी की सहायता की 
जाँच करके रिपोर्ट देने के लिये निरीक्षक नियुक्त कर सकती है। उसे यह 
भी पता लगाने के लिये कहा जा सकता है कि कम्पनी में वित्तीय हित प्रमुख 
रूप से किसका है अथवा कौन-कौन कम्पनी की नीति को विशेष रूप से प्रभावित 
अथवा नियत्रित कर रहे है । एक नया प्रावधान और बनाया गया है जिसके 
अन्तर्गत कम्पनी के स्वामित्व की जाँच कराई जा सकती है । 

यदि सरकार जन-हित में यह उचित समझती है कि दो या दो से अधिक 
कम्पनियों का समामेलन हो जाना चाहिए तो ऐसा करने के लिये उसे घारा ३ ६६ 


३२० भारत की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था 


के श्रन्तर्गत प्र्ण अधिकार प्राप्त है । इसके सम्बन्ध मे वह निश्चित आदेश दे 
सकती है और उसे उस आदेश की प्रतिलिपि ससद मे प्रस्तुत करनी होगी । 

नवम्बर १९५८ मे, राज्य सभा के एक कम्यूनिस्ट सदस्य ने एक प्रस्ताव यह 
रखा कि ससद-सदस्यो की एक समिति नियक्त की जाय जो देश में एकाधिकारी 
सस्थाओ की जाँच करे, परन्तु उस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया था। 
उद्योग मत्रीका कथन था कि सरकार के पास धन का केन्‍्द्रीयकरण रोकने के 
लिये समृचित अ्रधिकार है । 


१९६० मे,"ससद की अनुमान समिति ने सुझाव दिया था कि औद्योगिक 
क्षेत्र मे विभिन्न औद्योगिक दलो तथा व्यापारिक गुहों की धारिता का सर्वेक्षण किया 
जाय जिससे यह पता लग सके कि एकाधिकार की प्रवृत्ति क्या है। समिति ने 
सिफारिश की थी कि ऐसे ठोस एवं व्यावहारिक उपायो को अपनाया जाय जिससे 
कि औद्योगिक साम्राज्य स्थापित हो पाये । 


अप्रेल १९६० भे, उद्योग मत्री को लोक सभा मे सरकार की औद्योगिक नीति 
का जोरदार समर्थन करना पडा क्योकि अनेक सदस्यो का कहना था कि सरकार 
आथिक शक्त के केन्द्रीयकरण को रोकते मे सफल नही रही है। मत्री ने सदस्थों 
के सम्मुख तथ्य रखकर यह सिद्ध किया कि यह अभियोग निराधार है। मुख्य बात 
जो उन्होंने सामने रखी वह यह थी कि उद्योग का बडा होना तथा औद्योगिक 
साम्राज्य दोनों ही दूसरी चीजे है। यदि किसी विशेष औद्योगिक गृह का आकार 
बडा होता जा रहा है तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसे किसी निर्मित वस्तु- 
विशेष मे एकाधिकार प्राप्त होता जा रहा है। उन्होने तो यह अवलोकन किया 
कि भारतवर्ष में व्यावहारिक दृष्टिकोण से एकाधिकार है ही नही और उपभोक्ता 
उद्योग मे तो कोई भी एक ऐसा दल नही है जिसके पास राष्ट्रीय उत्पादन का तीन 
या चार प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व हो । उन्होवे, हालाँकि, यह स्वीकृत किया 
कि इसके चार अपवाद हैं। उत्तमे से एक है मेटल बाक्स कम्पनी ऑँब इडिया, 
दूसरा है एसोशियेठेड सीमेण्ट कम्पत्ती, तीसरा है वेस्टर्न इडिया मैच कम्पनी और 
चौथा है इडियन आवसीजन । परन्तु इन सभी दशाओ मे, उनका प्रभुत्व अपने-अपने 
क्षेत्र मे धीरे-धीरे कम होता जा रहा है क्योकि छोटे और बडे उद्यमियों के प्रवेश 
को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होने यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार किसी 
भी प्रकार के एकाधिकार के विरुद्ध है और यदि कोई भी इस प्रकार का प्रयास 
करेगा तो सरकार उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही करेगी। साथ ही यह भी कहा 
कि सरकार बड़े औद्योगिक गृहो की विरोधी नही है । 


भारतवर्ष मे औद्योगिक केन्द्रीयकरण ३२१ 


बडे औद्योगिक एकाधिकार का, औद्योगिक साम्राज्य का तथा धन के 
केन्द्रीयकरण के भय का सामत्रा उचित ढग से किया जा सकता है यदि इसे एक 
राजनीतिक विषय न बना दिया जाय । भारतवर्ष के तथाकथित औद्योगिक 
साम्राज्य इंगलैड अथवा अमेरिका के बडे-बडे औद्योगिक गृहों के सामने तो बिल्कुल 
बौने के समान है। वैसे भी, यहाँ पर भविष्य में भयप्रद केन्द्रीयकरण होने की 
सभावनाये निम्नलिखित कारणो से नही है (१) बडे औद्योगिक गह्ो से बाहर और 
स्वतन्त्र अधिक से अधिक सख्या में औद्योगिक सस्थाओ की स्थापना हो रही है । 
(२) सरकार सक्रिय रूप से विभिन्न प्रकार के लघु उद्योगों के विकास के लिये 
सतत प्रयास कर रही है। (३) औद्योगिक क्षेत्र मे सावंजनिक क्षेत्र तेजी के 
साथ प्रगति कर रहा है। प्रथम योजना मे, उद्योगों मे सार्वजनिक क्षेत्र का 
विनियोग केवल ६० करोड रुपया था, द्वितीय योजना मे, यह ७२० करोड रुपये 
था जो कि बारह गुना अधिक था, तथा तृतीय योजना में यह १५५० करोड़ 
रुपये से १६५० करोड रुपये था | निजी क्षेत्र के लिये ये आँकड़े क्रश ३३० करोड, 
८५० करोड़ रुपये, १२०० करोड रपये तथा १,३०० करोड रुपये थे। (४) सरकार 
के पास निजी क्षेत्र को नियमित करने के लिये अत्यधिक अधिकार है। मूल्य, लाभ, 
उत्पादन, माल का विभाजन सभी का नियत्रण सरकार के हाथ मे है। प्रबन्धको 
मे परिवर्तत तथा उनके पारिश्रमिक पर भी सरकार का नियत्रण है। (५) कर 
का भार अधिक है और उसमे पुनवितरण का तत्व भी पर्याप्त है। 


महालानोबिस समिति 


इस समिति की नियुक्ति अक्टूबर, १६६० में योजना आयोग द्वारा की गई । 
इसके अध्यक्ष डा० पी० सी० महालानोबिस थे। इससे पूर्व पडित नेहरू ने लोक 
सभा में यह वक्‍तव्य दिया था कि एक विशेषज्ञों की समिति की नियुक्ति यह पता 
लगाने के लिये की जानी आवश्यक है कि प्रथम तथा हछ्वितीय योजना भे जो 
अतिरिक्त आय उत्पन्न हुई उसका वितरण देश में किस प्रकार हुआ। इस समिति 
का नाम “आय का वितरण तथा रहन-सहन का स्तर समिति” (98४07 


ण॑ ४००८६ बाते 78ए८ॉ3 0 ॥/एगाए (07्रप्प६2८ ) रखा गया | योजना आयोग 
ने इसे निम्नलिखित कार्य सौपे थे . 


(१) यह पता लगाना कि आर्थिक प्रणाली के सचालन से किस सीमा तक 
धन एवं उत्पादन के साधनों का केन्द्रीयकरण हुआ है; 
(२) प्रथम तथा द्वितीय योजना-काल में रहन-सहन के स्तर में जो परिवर्तन 
हुए है उनकी जाँच करना, हे 
भर२१ 


३२२ भारत की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था 


(३) आय तथा धन के वितरण की हाल की प्रवृत्तियो का अध्ययन 
करना। 


समिति से आशा की जाती थी कि वह इस बात का भी पता लगायेगी कि 
साख्यिकीय तथा आथिक ऑकडो में क्या कृमिया है। इसका पता लगाना इस प्रकार 
के अध्ययर्न के लिये अति आवश्यक होगा । 


इस समिति की रिपोर्ट का प्रथम भाग लोक सभा मे अप्रैल १६६४ मे प्रस्तुत 
किया गया । एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह था कि ऑकडो को देखने से यह नही ज्ञात 
होता कि योजना के प्रथम दस वर्षो में केन्द्रीयकरण की कोई निश्चित प्रवृत्ति' है। 
उनसे, हालाँकि, यह ज्ञात हुआ कि आय, सम्पत्ति, तथा गैर-सरकारी क्षेत्र पर 
नियत्रण के क्षेत्र मे आथिक शक्ति का केन्द्रीयकरण है। यह केन्द्रीयकरण १९५१ तथा 
१६५८ के मध्य विशेष उल्लेखतीय रहा है। आँकडो से यह ज्ञात हुआ कि योजना के 
दस वर्ष के अन्त मे आथिक सम्पत्तियो के वितरण मे पर्याप्त मात्रा मे असमानता है 
ओर परिणामस्वरूप जनता के एक बहुत छोटे वर्ग के हाथ मे आथिक शक्ति का 
केन्द्रीयकरण है। आय के आकार एवं वितरण से सम्बन्धित उपलब्ध झॉकडो से 
यह ज्ञात होता है कि भारतवर्ष मे आय के वितरण भे असमानता अन्य विकसित 
एब अल्प-विकसित देशो की अपेक्षाकृत अधिक नही है। कम्पनी के अशों के रूप में 
जो निजी धन लोगों के पास है उसमे केन्द्रीयकरण की मात्रा, भूमि अथवा गृह की 
अपेक्षाकृत, अधिक है । आय के वितरण की श्रपेक्षाकृत धन के वितरण में अधिक 
असमानता है। 


कम्पती के क्षेत्र में केनद्रीयकरण, कम्पनी के क्षेत्र मे केन्द्रीयकरण के सम्बन्ध 
में समिति ने निम्नलिखित रिपोर्ट दी 


(१) यद्यपि कम्पनी के आकार मे वृद्धि होना इस बात का द्योतक नहीं है 
कि कम्पनी के स्वामित्व मे केन्द्रीयकरण बढ रहा है, तथापि इससे नियत्रण एव 
आधिक शक्ति के केन्द्रीयकरण मे सहायता मिलती है। साथ ही, स्वामित्व के 
विकेन्द्रीयकरण के कुछ साक्ष्य उपलब्ध है। 


(२) नियोजित अर्थव्यवस्था के सचालन से बडी कम्पनियों के विकास में 
सहायता मिली है और साथ ही एक सरक्षित बाजार भी उपस्थित रहा है। 
आवश्यक उपरिव्यय की सुविधाये प्रदान करके तथा कम मुद्रा-स्फीति वाले अजट 
को बना करके उद्योगों को ओत्साहित किया गया है । क्र सम्बन्धी अनेक छाटों 

” को देकर भी सरकार ने त्रिजी उद्योग के विकास मे सहायता पहुआई है 4 


भारतवर्ष मे औद्योगिक केन्द्रीयकरण ३२३ 


(३) बेक साख का अधिक लाभ बड़े तथा मध्यम आकार के उपक्रमों को 
ही मिलता रहा है । बैकिय क्षेत्र मे सस्‍्वय ही बहुत बडी मात्रा में केन्द्रीयकरण है। 
१६५६ मे ३६३ भारतीय बेको में से १५ बड़े बैकों का भाग, जिनके पास २५ 
करोड रुपये से अधिक के निक्षेप थे, ७८% था। 

(४) यह आवश्यक नही है कि यदि बडे व्यवसायों का विकास»हो रहा है 
तो वे गैर-सामाजिक नीतियो को जान-बूझ कर अपना रहे है। उनका स्तर 
आथिक कारणो से ही बड़ा हुआ जिससे कि बडे स्तर की मितव्ययिताओ का वे 
लाभ उठा सके। इसके साथ ही, इसमे भी सनन्‍्देह नहीं कि उद्योग के स्थानीय 
केन्द्रीयकरण का, चाहे वह आर्थिक आधार पर उचित हो, परिणाम वह हो सकता है 
कि एकाधघिकार की प्रवृत्ति बढे । 

(५) भारतवर्ष के सदर्भ मे, पूरे औद्योगिक क्षेत्र मे नियंत्रण का केन्द्रीयकरण 
है न कि किसी एक उद्योग विशेष में ऐस। है। यह आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण 
का सबसे खराब पक्ष है। 

(६) हाल के वर्षों में आथिक शक्ति के केन्द्रीयकरण का एक कारण 
सम्मिलित उपक्रमो मे विदेशी विनियोग का तथा तकतीकी ज्ञान का बड़ी मात्रा मे 
प्राप्त होना रहा है। 

(७) सरकार के द्वारा प्रयास किये जाने के उपरान्त भी आथिक शक्ति 
का अधिकाधिक केन्‍्द्रीयकरण हुआ । 

(८) विभिन्न सार्वजनिक वित्तीय सस्थाओं ढ्वारा दी गई वित्तीय सहायता 
से भी निजी क्षेत्र मे उद्योग, विशेष रूप से बडी कम्पनियों, के विकास को सहायता 
मिली है। रिपोर्ट मे यह उल्लेख किया गया है कि जीवव बीमा निगम ने भी 
स्टाक एक्सचेंज प्रतिभूतियों को लेकर निजी उद्योग में बडे व्यापारियों को सहायता 
पहुचाई है। दूसरे शब्दों मे, बडी कम्पनियों तथा बडे उपक्रमो की पूंजी बाजार मं 
अधिक पहुच है । आशिक प्रणाली के सचालन ने तथा ऋण देने के लिग्रे साख तथा 
प्रतिभूति की अ वश्यकता ने भी बडे तथा स्थापित उद्योगों को समर्थन दिया और 
उनकी श्रपेक्षाकृत छोठे तथा सधर्षरत उद्यमियों को लाभ व मिल पाया। 


कम्पनी क्षेत्र मे, नियत्रण के केनद्रीयकरण के विषय पर विचार करते हुए, 
समिति ने यह उल्लेख किया कि २० बड़े ग्रुप का १६५१ में €ब३ कम्पनियाँ मैं 
हित था जिनके पास २३८ करोड रुपये की अश पूँजी थी। १६५८ में यह बढ़कर 
१७३ कम्पनियों मे हो गया जिनकी अश पूजी ३५२ करोड़ रुपये थी। उनकी शुद्ध 
स्थायी सम्पत्ति ५०१ करोड रुपये थी, शुद्ध पूँजी स्टाक ८१४ करोंड रुपये थी तथा* 
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सकल पूंजी स्टाक १,१०२ करोड रुपये था। इन आऑकडो से यह ज्ञात होता है कि 
| सम्पूर्ण कम्पनी के निजी क्षेत्र मे केन्द्रीयकरण है। प्रबन्ध अभिकर्ता द्वारा मिले-जुल़े 

सचालक द्वारा तथा अन्य प्रकार से नियत्रण रखा जाता था और इस प्रकार इन 
उपक्रमो के दिन-प्रति-दिन के सचालन मे सक्रिय रूप से अपना प्रभाव रख 
पाते थे । * 

समिति ने अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर अपने निश्चित विचार नही प्रकट 
किये । इसने भविष्य में अध्ययन के लिये तीन प्रमुख समस्याये रखी । ये 
निम्नलिखित है 

(१) किस सीमा तक बडे व्यापार की उन्नति विकास की प्रक्रिया का 

अपरिहाये अग है ? 
(२) किस सीमा तक इसे स्तर की मितव्ययिता के अनुसार न्यायोचित 
समझा जा सकता है ? 

(३) किस सीमा तक यह घोषित उद्देश्यों के विपरीत रहा है ? 

नियोजित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका पर समिति ने बल दिया 
है। समिति को यह नही बताना था कि केन्द्रीयकरण को कम करने के लिये किन 
उपायो को अपनाया जाना चाहिए। फिर भी, इसने यह सुझाव दिया कि इसके 
विरुद्ध अपनाये जाने वाले उपायो का क्षेत्र और विस्तृत किया जाना चाहिए और 
यह आश्थिक विकास के उद्देश्यो के अनुरूप भी होगा | इसने यह विचार प्रकट किया 
कि निजी क्षेत्र मे आथिक शक्ति एवं नियत्रण के विषय मे पूर्ण जानकारी प्राप्त 
करने के लिये और अधिक तथा विस्तार-पूर्ण ऑकडो तथा सूचनाओ का उपलब्ध 
होता आवश्यक है । ऐसी सूचनाये किसी पूर्ण-कालिक एजेसी द्वारा ही प्राप्त की जा 
सकती है। उस एजेसी के पास आवश्यक वैधानिक अधिकार होने चाहिए तथा इस 
कार्य के लिये आवश्यक स्टाफ भी होना चाहिए । 


एकाधिकार जॉच आयोग 


केन्द्रीय सरकार ने अप्रैल १६६४ में एक पॉच सदस्यों का आयोग आशिक 

शक्ति के केन्द्रीयकरण के बारे मे जाँच करने के लिये नियुक्त किया। इसके 

अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री के० सी० दास गुप्ता थे। इस आयोग 

ने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर १६९६५ मे प्रस्तुत की। इसे निजी क्षेत्र तथा वित्तीय 

सस्थाओ के सचालन सम्बन्धी लगभग सभी बातो के बारे में तथा अर्थव्यवस्था पर 

उनके प्रभाव के बारे मे जॉच कर पता लगाना था । एकाधिकारी प्रवृत्ति के 

“ अतिरिक्त, आयोग को प्रतिबन्धक व्यवहारों के बारे मे भी परीक्षण करना था। 
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एक कम्पनी द्वारा दूसरी स्वतन्त्र कम्पनी के अशों तथा सम्पत्तियो को प्राप्त 
करने के लिये अपने कोष का विनियोग करना एक दूसरा कारण रहा है। प्रबन्ध 
अभिकर्ता अपने द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियत्रित सहायक कम्पनी के अतिरिक्त उस 
सहायक कम्पनी की सहायक कम्पनियों पर भी अपना नियत्रण रख पाने में समर्थ 
होते थे । 

एक ही उत्पादन मे लगी कम्पनियों मे तथा उन कम्पनियों भे जो उनके 
उत्पादन के वितरण में लगी है या उन कम्पनियों मे जो कच्चे माल का अथवा 
तत्सम्बन्धित उत्दादनों मे लगी है मिले-जुले सचालको के होने के अथवा उनके 
अन्तग्रंथन के कारण भी केन्द्रीयकरण रहा है। बिना अन्तकंम्पनी विनियोग किये 
हुए ही, सचालको का अन्‍्तग्रेथत रहा है। 

केन्द्रीयकरण को प्रोत्साहित करने वाले विभिन्न घटको को द्वितीय महायुद्ध 
की आवश्यकताभ्रो ने और अधिक प्रेरित किया । युद्ध काल मे कुछ उद्योगपतियो ने 
अत्यधिक धनराशि अजित कर ली थी उससे स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ नये उद्योगों को 
वित्त प्रदान करने में अत्यधिक सहायता मिली जब भारत सरकार ने तीक्रता के 
साथ ओद्योगीकरण के कार्यक्रम को कार्यान्वित्त करना आरभ किया । इसके साथ 
ही स्वतन्त्रता श्राप्त करने के उपरान्त जब कुछ ब्रिटिश उद्योगपतियों ने भारत 
छोड़ा तो उनके व्यापार को कुछ भारतीय धनी उद्योगपतियों ने ले लिया जिससे 
धन का और अधिक केन्द्रीयकरण हुआ । 


नियोजित अर्थव्यवस्था मे, औद्योगिक लाइसेसिंग, पूँजी निर्गेमन पर नियत्रण, 
आयात के तियमन तथा विनिमय पर नियत्रण की आवश्यकता हुई और इन सब उपायो 
के अपनाने पर केन्द्रीयकरण को और अधिक प्रोत्साहन मिल्रा। बडे व्यापारियों 
तथा उद्योगपतियों को नवीन उपक्रम की स्थापना के लिये अथवा स्थापित उद्योग 
के विस्तार के लिये आसानी से लाइसेस प्राप्त हो जाता था। इसके निम्नलिखित 
कारण थे . (१) बड़े व्यापारी उद्योग की स्थापना अथवा विस्तार के लिये 
अश्वश्यक पूँडी आसानी से एकत्र करने मे समर्थ थे। इससे लाइसेस के उपयोग न 
होने का जोखिम कम था। (२) लाइसेसिग अधिकारी लाइसेस प्रदान करने मे 
बडे उद्योगपतियो को ही प्राथमिकता देते थे क्योझरि विगत वर्षों मे उन्हे सफलता 
मिल चुकी होती थी और वे अपनी थोग्यता सिद्ध कर चुके थे । उनकी अपेक्षाकृत 
नवीन उद्यमियों के विषय मे अनिश्चितता थी। (३) बडे व्यापारियों को इसलिये 
भी लाइसेंस आसानी से मिल जाता था कि वे विदेशी सहयोग प्राप्त करने मे समर्थ 
थे। (४) लाइसेस ग्राप्त करने की विधि भी इतनी जटिल तथा ब्ययपूर्ण थी कि 
“छोटे व्यापारी अथवा उद्योगपतियों के लिये उसका प्राप्त करता कठिन सिंद्ध होता 
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था । बहुत से उद्यमी तो इसी से हवोत्साहित हो जाते थे। एकाविकार जाँच 
आयोग का यह निश्चित विचार था कि औद्योगिक लाइसेसिंग के रूप मे नियंत्रण 
की प्रथा ने उद्योग मे प्रवेश की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगा रखा है और इससे 
केन्द्रीयकरण को प्रोत्साहन मिलता है। 

छोटे व्यापारियों की अपेक्षाकृत बडे व्यापारियों को बैक तथा अन्य वित्तीय 
सस्थाओ से आथिक सहायता इतवी सुलभता से प्राप्त हो जाती है कि+इस' कारण 
से भी केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। 

केत्रीयकरण की सीमा एकाधविकार जाँच आयोग ने उत्पादन के दृष्टिकोण 
से केन्द्रीयकरण के विषय मे विस्तृत अध्ययन किया तथा १०० चुने हुए पदार्थों के 
बारे में केन्रीयकरण का विचार किया, जैसे, शिशु दुग्बाहार, चाय, चीनी, अनेक 
प्रकार के वस्त्र, घरेलू वस्तुएँ जैप्ते, लालटेन, रेफ़िजरेटर्स, थ्मेंस फ्लास्क, दियासलाई, 
सिगरेट, जूते, अनेक प्रकार की औषधियाँ, परिवहन सम्बन्धी माल जैसे, टायर, 
कार, पिस्टन, सकान निर्माण सम्बन्धी वस्तुएँ जैसे सीमेण्ट, सैनिटरी सम्बन्धी 
वस्तुएँ आदि । १०० में से ६५ वस्तुओ में उच्च सीमा मे केन्द्रीयकरण पाया गया। 
यह इस अर्थ मे था कि तीन प्रमुख निर्माताओं का वस्तु विशेष के कुल उत्पादन 
में ७५ प्रतिशत से अधिक भाग था । 

आयोग ने यह पाया कि दो प्रमुख वस्त्र उद्योग मे--सूत्ती एवं जूट---कोई भी 
केन्द्रीयकरण नही था । दोनो ही उद्योग मे अत्यधिक सख्या मे उपक्रम लगे हुए है। 
उनमे से कुछ का नियत्रण अनेक वस्त्र की मिलो पर था। बिडला का ६, टाटा 
का ४, मफतलाल का १० मिलो पर नियत्रण था परन्तु किसी का भी भाग ८ 
प्रतिशत से अधिक न था | जूट वस्त्र के उत्पादन मे ७० इकाइयाँ लगी हुई हैं। 
सर्वाधिक भाग सूरजमल नागरमल वर्ग की मिलो का था जिनका प्रतिशत १० २ 
था। अन्य बड़े वर्ग जैसे बड्ड-हीगलर्स, बॉगर्स, गोयकाज, तथा जाडिन हण्डर्सन 
आदि का' भाग और कम था। 

ऊनी वस्त्र उद्योग मे परिस्थति दूसरे ढग की थी। ऊन की कार्बिग की 
अवस्था मे अत्यधिक केन्द्रीयकरण था और उसमे केवल २ निर्माता थे। अधिक 
प्रमुख प्रकार के सूत के उत्पादन मे केन्द्रीयकरण कुछ कम था। सूती वस्त्र के 
उत्पादन में भी केन्द्रीयकरण बहुत कम था । सश्लिष्ट पदार्थों से बने फाइबर के 
उत्पादन में केन्द्रीयकरण उल्लेखनीय था। सर सिल्क, जो बिडला की सस्था थी, 
एसिटेट रेयन सुत का एकमात्र उत्पादक था, ग्वालियर रेयन, जो बिडला की 
दूसरी रुस्था थी, व्स्कोज स्टेबिल फाइबर के कुल उत्पादन का ८६ प्रतिशत 
उत्पादित करता था । पोलियस्टर फाइबर का एकमात्र उत्पादक आई० सी० 
आई० की एक इकाई थी जिसने १९६५ मे उत्पादन आरभ किया । 


३२८ भारत की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था 


चाय के विनिर्माण भे कोई केन्रीयकरण नहीं पाया गया और इसमे भी 
कई निर्माता लगे हुए थे। दो प्रमुख निर्माता--डकन ब्रदर्स तथा जेम्स फिनले--.. 
का भाग क्रश १०२और ७७% था। परन्तु बधी हुई चाय की बिक्री मे, जो 
देश मे उपभोग का ५० प्रतिशत था, उच्च मात्रा में केन्द्रीयकरण था। ब्रुक बाण्ड 
का भाग ७०% तथा लिप्टन का भाग लगभग १०% था । कॉफी के विनिर्माण में 
भी केन्द्रीयकरण था--तीन प्रमुख निर्माताओं का भाग लगभग ४०% था। 

चीनी उद्योग में भी कोई केन्द्रीयकरण न था । संगठित क्षेत्र मे १९६ इका- 
इयाँ थी यद्यपि कुछ उद्योगपतियों का एक से' अधिक इकाइयो पर नियत्रण था। 
वैसे प्रमुख उद्योगपति, बिडला, पेरीज, बजाज, बी० आईं० सी०, का कुल 
भाग १५% से भी कम था। बनरपति उद्योग मे ६ निर्माता लगे थे। उसमे सबसे 
अधिक भाग हिन्दुस्तान लीवर का था जो १६% था, उसके बाद डी० सी० एम० 
केमिकल वकर्स का भाग १०% तथा गनेश फलोर मिल्स का भाग ६% था। 

पेट्रोल उद्योग में उत्पादव का अधिकाश बर्मा शेल, इसो, काल्टेक्स, तथा 
आसाम आयल कम्पनी के पास था । बर्मा शेल का भाग ४२५० था । 
मिट्टी के तेल के उत्पादन में बर्मा शेल का भाग ५१%, इसो का २५%, 
काल्ठेक्स तथा आसाम झायल कम्पती का भाग क्रश १२% तथा ६% था । 
डीजल आयल की दशा में भी यही स्थिति थी। 

लोहा एवं इस्पात की दिशा मे, अधिकाश भाग हिन्दुस्तान स्टील की 
तीन सावंजनिक क्षेत्र की इकाइयो का तथा मैसूर आयरन वकक्‍्स के पास (दूसरी 
सावंजनिक क्षेत्र की इकाई) था। निजी क्षेत्र मे केन्द्रीयकरण कुछ प्रकार के 
अद्धें-निमित इस्पात के उत्पादन के सम्बन्ध में था। 

कोयला के उत्पादन में कोई केन्द्रीयकरण न था। उसमे सैकडो उपक्रम लगे 
हुए थे। नेशनल कोल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन, जो सावंजनिक क्षेत्र की इकाई है,का 
भाग कुल उत्पादन का १२८% था। किसी भी निजी क्षेत्र के उपक्रम का भाग 
अधिक न था। 

कुछ खनिज पदार्थों की दशा मे उच्चस्तर का केन्यद्रीकरण था । भारतीय 
ताँबा निगम ताँबे का एकमात्र निर्माता था। भारतीय धातु निगम जस्ता, सीसा 
तथा चाँदी का ६०% उत्पादन कर रहा था। मैगनीज धातु तथा श्रभ्रक के 
उत्पादन में कोई केन्द्रीयकरण न था। 


देश के भ्रनुसार केन्द्रीयकरण. आयोग ने देश के अनुसार केन्द्रीयकरण का 
भी विस्तृत अध्ययन्त किया । इसके लिए २,२५९ कम्पनियों के सम्बन्ध मे ऑँकड़े 
विस्तार सहित प्राप्त किय्रे जो कि देश के ८३ बडे व्यापारिक वर्ग से सम्बन्धित 
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थे । इन कम्पनियों का वर्गमो से सम्बन्ध के विषय में निर्णय लेने के लिए 
स्वामित्व तथा नियत्रण दोनो ही बातों पर विचार किया गया और अन्त मे, 
७५ वर्गों की एक सूची बनाई गई जिनकी कुल सम्पत्ति (उनके द्वारा नियत्रित 
कम्पनियों की सम्पत्तियों का योग) ५ करोड रुपये से कम न थी । 

इन ७५ वर्गों के अन्तर्गत, जिनकी कुल सम्पत्ति ५ करोड से कम न थी, 
१,५३६ कम्पनियाँ थी जिनकी कुल सम्पत्ति २,६०६ करोड रुपये थी और प्रदत्त 
पूँजी ६४६ करोड़ रुपये थी। उन वर्गो की स्रची मे सबसे ऊपर दाठा का नाम 
था जिनके अन्तर्गत ५३ कम्पनियाँ थी जिनकी कुल सम्पत्ति ४१७ करोड़ रुपये 
की थी । उसके बाद बिडला का दूसरा नम्बर था जिसके अन्तर्गत १५१ 
कम्पनियाँ थी जिनकी कुल पूंजी २९२ करोड, रुपये थी । 

केन्द्रीयकरण के परिणाम. आशिक केन्‍्द्रीयकरण के परिणाम के विषय में 
विवेचना करते हुए श्रायोग ने यह उल्लेख किया कि जनता बडे व्यापारियों को 
पसन्द नही करती | यह विचार इस सनन्‍्देह पर आधारित था कि बडे व्यापार 
अपनी श्रू खला इतनी दूर तक फैला सकने में समर्थ हैं कि वे जनतत्र की जड़ 
तक काट सकते है। इस बात को बल इस तथ्य से मिलता है कि देश के बडें- 
बडे उद्योगपति सत्तार्ह दल को समय-समय पर अपार घन देते रहते हैं, 
विशेष रूप से सामान्य निर्वाचन के समय ये उन्हें अत्यधिक सहायता प्रदान करते 
है। उनके पास नेताओ को भ्रष्ट करने की शक्ति है और कुछ व्यापारी तो 
सरकारी अधिकारियों को भी भ्रष्ट करने में नही हिचकिचाते है । इस आयोग 
का विचार था कि इस तरह का विचार कि शक्ति का दुरुपयोग होता है 
काल्पनिक नही है । इस केन्द्रीयकरण का दूसरा सामाजिक प्रभाव सामाजिक तथा 
शैक्षणिक मूल्यों को गिराना भी है, विशेषरूप से युवक वर्ग पर पर इसका बुरा 
प्रभाव पडता है। घनी लोग इस तरह का विलासमय जीवन व्यतीत करते है 
झौर रहन-सहन का इतना ऊँचा स्तर रखते है कि उसका जनता पर विपरीत 
प्रभाव पडता है। 

आधिक परिणामों के बारे मे विचार करते हुए आयोग ने यह दृष्टिकोण 
प्रस्तुत किया कि आथिक शक्ति के केन्द्रीयकरण से देश के आथिक विकास को 
प्रोत्साहन मिला है। परन्तु इस विचार का समर्थन आयोग के एक (सदस्य ने 
नही किया। अधिकाश सदस्यो का विचार था कि बहुत कुछ कमियो के होने 
के उपरान्त भी, बडे व्यापार ने विगत वर्षों मे अत्यधिक अनुभव एवं योग्यता 
रखने वाले प्रबन्धकों की पूति की है। परन्तु एक सदस्य का विचार था कि बड़े 
व्यापारिक गहो ने अधिकाश लोगो को उत्तरदायी स्थान ग्रहण करने का अवसर 
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प्रदान नही किया और इस प्रकार जनता मे प्रबन्धकीय गण का प्रसार होने से 
रोका, अत व्यावसायिक प्रबन्ध के लिए गृणवान व्यक्तियो का विकास होने से 
रुक गया। 

उचित कार्यवाही के लिये सुझाव आयोग ने विस्तृत अध्ययन करके विचार 
की पुष्टि की कि केन्द्रित आर्थिक शक्ति से होने वाले भय निराधार एवं काल्पनिक 
नही है। अस्त इसने सिफारिश की कि सरकार तथा संसद को ऐसे भय को दूर 
करने का अथवा उसे न्यूनतम करने का प्रयास करना चाहिए। आयोग का विचार 
था कि सरकार के पास पर्याप्त अधिकार नही है कि वह निजी हाथो मे आथिक 
शक्ति के केनद्रीयकरण को रोक सके। अत , इसने एक स्थायी निकाय की स्थापना 
की सिफारिश की जिसके कत्तंव्य एवं उत्तरदायित्व उपय्‌ कत बुराइयो को रोकना 
तथा दूर करना हो | इस स्थायी निकाय को जाच करते का अधिकार होना चाहिये 
या तो सरकार के द्वारा शिकायत आने पर अनुसधान के उस निदेशक द्वारा हवाला 
दिये जाने पर जो कि इस' निकाय से सम्बद्ध होगा तथा सामान्य जनता से शिका- 
यत प्राप्त होने पर उसकी जाच करेगा। न्यायिक जाच के उपरान्त यदि यह 
उचित समझे तो आदेश जारी कर सके कि वह पार्टी जिसके विरुद्ध शिकायत की 
गई हो उसे करना बन्द कर दे। ऐसा आदेश अन्तिम होगा और उसमे प्रादेश 
प्राप्त शक्ति होनी चाहिये जिसकी अपील केवल सर्वोच्च न्यायालय मे ही हो सके । 
इस स्थायी निकाय को बडे उपक्रमो के समामेलन के सम्बन्ध मे स्वीकृति देने का 
भी अधिकार होना चाहिए। किसी भी प्रमुख तथा बडे उपक्रम के विस्तार के 
प्रस्ताव की भी स्वीकृति इसी के द्वारा होनी चाहिए। इस आयोग के एक सदस्य 
इस विचार से' सहमत न थे कि विस्तार, सम्मिलन तथा समामेलन की स्वीकृति 
देने का अधिकार इस निकाय के पास रहे। 

यह स्थायी निकाय सभी प्रमुख उपक्रमों पर दृष्टि रखेगा और यदि कोई 
जनता के विरुद्ध एकाधिकारपूर्ण व्यवहार करे तो उसके लिये उचित कार्यवाही भी 
करे। आयोग का विचार था कि देश के अ्रनुसार जो केन्द्रीयकरण होता है उसे 
रोकने के लिये सरकार के पास अधिकार पर्याप्त है। इस प्रस्तावित निकाय को भी 
इस सम्बन्ध मे अतिरिक्त अधिकार देनें की आवश्यकता न होगी । 

विधायी सिफारिशो के अतिरिक्त भी, श्रायोग ने निम्नलिखित सिफारिशें 
की । (१) राजनीतिक जनतन्त्र को आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को जो खतरे 
हैं उनको राजनीतिक दलो द्वारा ही रोका जा सकता है। उन्हे यह अनशासन अपना 
लेना चाहिए कि वे किसी भी व्यापारिक गृह से किसी प्रकार की सहायता न ले, 
विशेष रूप से निर्वाचन के समय ऐसा ने करे। यदि राजनीतिज्ञ स्वयं अपने को 
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उनसे मुक्त कर लेगे तो सरकारी अधिकारियो को भ्रष्ट होने से रोका जा सकेगा। 
(२) लाइसेसिंग नीति को उदार बना दिया जाब। चाहिए जिससे कि छोटे उद्य- 
मियो को लाइसेस आसानी से, शी ध्र ही और बिना व्यय किये प्राप्त हो सके। 
(३) आयात लाइसेंस के निर्गंमनन के सम्बन्ध मे, यह सावधानी बरतनी चाहिए कि 
ऐसे उपक्रम, जिन्हें एकाधिकार प्राप्त हो, उपभोक्ताओं का शोषण न कर सके । 
(४) निजी क्षेत्र मे केन्द्रीयकरण के विरुद्ध कायवाही सावेजनिक क्षेत्र मे उपक्रम 
स्थापित करके की जा सकती है। इसने इसके लिये सावधान किया कि यदि 
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम क्षमताहीन होगे तो उसका निजी क्षेत्र पर विपरीत 
प्रभाव पडेगा और वह उपभोकक्‍ताओ तथा सामान्य करदाता के लिये व्ययपूर्ण सिद्ध 
होगा । (५) लघ् उद्योगो तथा उपभोक्‍ता सहकारी सस्थाओ को प्रोत्साहित करने 
से आर्थिक केन्द्रीयकरण का विकास रुक सकेगा । 

योजना आयोग द्वारा प्रकाशित 2&9[7702०7 ० ४6 एप [98% 
मे इस बात पर बल दिया ग़या कि लघू उद्यमियों के देशव्यापी विस्तार को 
प्रोत्साहित किया जाय तथा उद्योगो के नियत्रण तथा स्वामित्व को अधिकाधिक 
विकेन्द्रित किया जाय । निजी क्षेत्र में कुछ इकाइयों के पास जो एकाधिकारी 
अधिकार हैं तथा आथिक शक्ति के केन्द्रीयकरण की समस्या को इसमे मान्यता 
दी गई है। जिस सीमा तक प्रवेश मे स्वतत्रता प्रदान की जायगी और प्रतिस्पर्डदा 
बढेगी, उस सीमा तक केस्द्रीयकरण एवं एकाधिकार कम होगा। फिर भी, गुटबन्दी 
तथा समामेलन की सभावना तो रहेगी ही । ऐसा माना गया है कि एकाधिकार 
तथा प्रतिबन्धित व्यापारिक व्यवहः र आयोग चतुर्थ योजना काल मे कार्य करेगा । 
अनुचित केन्द्रीयकरण को दूर करने के लिये निम्नलिखित अन्य सुझाव दिये गये है: 

(१) नवीन आयोगिक लाइसेंस किसी औद्योगिक गृह को देने से पूर्व 
उसके द्वारा पहिले से प्राप्त लाइसेस को किस प्रकार से कार्यान्वित किया गया 
उस पर विचार किया जाना चाहिए। 

(२) वित्तीय सस्थाओ की साख सम्बन्धी नीतियों में आवश्यक परिवर्तन 
किया जाना चाहिए जिससे कि उपलब्ध साख अनु चित मात्रा में बडे औद्योगिक 
तथा व्यापारिक गृहो को ही न प्राप्त हो । 

(३) अर्थव्यवस्था मे सांख की पूति के नियमन तथा निदेशन के लिये 
राष्ट्रीय साख परिषद महत्वपूर्ण एजेंसी होगी । 

(४) सार्वजनिक वित्तीय सस्थाओं को, जिनके पास निजो सस्थाओं के 
अश पर्याप्त मात्रा मे है, उन सभी अधिकारों को प्रयोग मे लाना चाहिए जो 
कि उन्हें इस स्वामित्व से प्राप्त हो। 
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(५) प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली को समाप्त करने का विचार हो रहा है 
(३ अप्रैल १९७० से यह समाष्त हो गया है) । शभ्रत यह सावधानी 'रखी जानी 
चाहिए कि इसका उन्मूलन प्रभावपूर्ण हो और इसका केवल यही परिणाम न हो 
कि ताम बदल जाय । 


एकधिकार एवं प्रतिबधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 


एकाधिकार जाँच आयोग ने अपनी रिपोर्ट तथा सिफारिश एक बिल के 
रूप मे १९६४ मे प्रस्तुत की थी। इसी बिल के आधार पर एकाधिकार तथा 
प्रतिबन्ध के व्यापारिक व्यवहार बिल को राज्यसभा में अगस्त १६६७ मे प्रस्तुत 
किया गया। ससद नें इसे दिसम्बर १९६९ में स्वीकृत किया जो १ जून, १९७० 
से लागू हुआ। इस अधिनियम के उद्देश्य है --(१) यह देखना कि आथिक 
प्रणाली का कार्य-सचालन इस प्रकार से नहो कि उससे जनहित के विरुद्ध 
आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण हो, तथा (२) ऐसे एकाधिकारपूर्ण तथा प्रति- 
बन्धित व्यवहारों का नियत्रण करना जो जनता की भलाई के विरुद्ध हो। इसके 
अन्तगंत केन्द्रीय सरकार को पर्याप्त अधिकार प्रदान किये गये है जिनके अनुसार 
वह सम्मिलन तथा विस्तार की जाँच तथा नियन्त्रण कर सकती है । 


इस अधिनियम के अन्तर्गत एक स्थायी तथा साविधिक आयोग, एकाधिकार 
तथा प्रतिबन्धित व्यापारिक व्यवहार आ्रायोग (४१77८), की स्थापना का 
प्रावधान है। इसमें अध्यक्ष सहित कम से कम २ और अधिक से अधिक €&€ सदस्य 
हो सकते है। इसके दो प्रमुख कार्य होगे एकाधिकार तथा सभी प्रतिबन्धित 
व्यापारिक व्यवहारों की जाँच तथा नियत्रण। आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण से 
सम्बन्धित मामलो पर सलाह भी इससे ली जा सकेगी। एकाधिकारपूर्ण व्यवहारो के 
लिये झ्रायोग केवल परामर्श दे सकता है उसे कार्यान्वित नही कर सकता। प्रतिबन्धित 
व्यापारिक व्यवहारों के लिये इसकी स्थिति न्यायालय के रूप में कार्यान्वित 
करने के अधिकार सहित होगी। आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण से सम्बन्धित 
मामलों के लिये इसका जाँच करने तथा कार्यान्वित करने का अधिकार केवल सरकार 
को होगा जो इस आयोग को भी किसी मामले विशेष को परामर्श लेने के लिये सौप 
सकती है परन्तु उसका स्वीकृत किया जाना अनिवाय॑ न होगा । 

इस अधिनियम के अन्तर्गत दो अधिकारियों, जाँच का सचालक तथा 
प्रतिबन्धित व्यापारिक व्यवहारों के रजिस्ट्रार, की नियुक्ति का प्रावधान रखा गया 
है जो आयोग को सहायता पहुँचायेगे । सचालक का कार्य प्रतिबन्धित व्यवहारों 
से सम्बन्धित शिकायतों की आरंभिक छान-बीन करना होगा और रजिस्ट्रार 
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प्रतिबधित व्यापारिक समझौतो के पजीकरण से सम्बन्धित मामलो को मुख्य रूप 
से देखेगा । 


अ्रधिनियम का मृल्याकत 


(१) सरकार के द्वारा नियन्त्रित श्रथवा प्रबन्धित सभी साव॑जनिक उपक्रमो 
पर इस अधिनियम के प्रावधान लागू न होगे। यह उचित नही है कि उन्हे इससे 
मुक्त कर दिया जाय । ऐसे उपक्रमो की निजी उपक्रमो से प्रतिस्पर्दा है तथा लाभ 
कमाना इनका भी उद्देश्य है और अनेक उत्पादन की दशा में उद्की भी एकाधिकार 
की सी स्थिति है। ऐसी स्थिति में उन्हे केवल इस लिये मुक्त कर देना कि उनका 
स्वामित्व सरकार के पास है और इस लिये वे बाजार मे अपनी स्थिति का लाभ 
त उठायेगे उचित नही है। इसका परिणाम यह हो सकता है कि वे अपनी कायें- 
क्षमता तथा उत्पादकता बढाने का प्रयत्न न करें जैसा कि निजी क्षेत्र के एकाधिकार 
की स्थिति वाले उपक्रम करते है। वास्तव मे, सावेजनिक क्षेत्र के उपक्रमो को भी 
निजी क्षेत्र के उपक्रमो की तरह ही इस सबंध मे माना जाना चाहिए । 


(२) सरकार ने इस बात पर विस्तार से विचार नही किया कि इस अधि- 
नियम के प्रावधानो तथा सरकार की अन्य आर्थिक नीतियो मे सामजस्य स्थापित 
करना आवश्यक है। यह हो सकता है कि इस अधिनियम को कार्यान्वित करने मे 
सरकार को लज्जास्पद स्थिति का सामना करना पडे। उदाहरण के लिये, यह 
इस अधिनियम के प्रावधानों तथा उपभोक्‍ताओं के एसोसियेशन द्वारा स्वेच्छा से 
मूल्य निर्धारण की नीति (जैसा वनस्पति की दशा मे है) तथा सम्मिलित प्लाण्ट 
समिति के इस्पात की दशा में कार्य-सचालन के मध्य सामजस्य कैसे स्थापित 
करेगी ? 

(३) संसद के सम्मुख यह अधिनियम २३ वर्ष तक रहा । व्यापार- 
सम्‌दाय तथा भ्रर्थशास्त्रो ने इस के प्रभाव के विषय में कोई भी विचार-विमर्श 
नहीं किया । 

(४) इस अधिनियम के प्रशासन सम्बन्धित जो प्रमुख कठिनाई सामने 
आयेगी वह यह है कि हमे व्यापारिक केन्द्रीयकरण के आशिक प्रभावों का कोई 
ज्ञान नही है। जैसा कि अधिनियम का उद्देश्य केन्द्रीयकरण को पूर्ण रूपेण नियत्रित 
करना न होकर केवल उसी सीमा तक इसे नियन्त्रित करना है जहाँ तक 
इसका प्रभाव जनहित के विरुद्ध हो, आथिक शक्ति के केन्द्रीयकरण के आथिक 
प्रभावों के विषय में आवश्यक सूचनाओं का प्राप्त करना तथा विश्लेषण करना 
आवश्यक होगा। केन्द्रीयकरण से सम्बन्धित विचार-विमर्श बहुत स्पष्ट नही रहा 
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हि 


है। इस प्रश्न का उत्तर देने का कोई भी प्रयत्न नही किया गया है कि, यदि यह 
मान लिया जाय कि निजी उद्योग एवं व्यापार का अधिकाश भाग थोड़े से बड़े 
व्यापारिक गृहो के हाथ में केन्द्रित हो जाय और ऐसा केन्द्रीयकरण बढता रहे, 
तो उस केन्द्रीयकरण में क्‍या दोष है? यह प्रवृत्ति किस प्रकार से समृदाय के 
आथिक हितों के लिए सहायक अयवा हानित्रद होगी ? हजारी के “निजी कम्पनी 
क्षेत्र की सरचना” मे भी केस्द्रीयकरण के अर्थशास्त्र का विश्लेषण नहीं किया 
गया है। कैद्रीयकरण का उद्यमी योग्यता अथवा प्रबन्धकीय योग्यता के विकास 
पर या टैकक्‍्नालाजिकल विकास की दर पर क्या प्रभाव पडता है। निजी औद्योगिक 
विनियोग के स्वरूप तथा विकास तथा ऐसे विनियोग की उत्पादकता पर या बैक 
साख के विकास पर क्या प्रभाव पडता है, इन सब बातों के विषय में कोई भी 
सूचना उपलब्ध नही है। 


इस अधिनियम के अन्तर्गत जो नीति अपनाई गई है वह ब्रिटिश माडेल 
की तरह है और अमेरिका मे बनाये गये न्यास के विरुद्ध अधिनियमोंकी तरह 
नही है। यह दुरुपयोग के सिद्धान्त' पर आधारित है क्योकि यह एकाधिकारपूर्ण 
शक्ति के प्राप्त करते के विरुद्ध नही है अपितु उसके दुरुपयोग के विरुद्ध है । इस 
प्रकार की नीति के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि एकाधिकार की प्रत्येक स्थिति के 
बारे मे पूर्ण जाच अलग से की जाय जिससे कि जनहित पर इसके प्रभाव का 
मूल्याकन किया जा सके। मोदे तौर पर जनहित का मूल्य के औचित्य, लागत एवं 
लाभ, उत्पादत तथा विनियोग के विकास, उत्पादन की किस्म, टेक्निकल क्षमता, 
निर्यात आदि से सम्बन्ध है। इस दुरुपयोग के सिद्धान्त के अन्तर्गत, अत' केवल 
एकाधिकार अथवा प्रतिस्पर्डा पर प्रतिबन्ध के तथ्य के साक्ष्य की ही आवश्यकता 
नहीं है अपितु उससे जनता को होने वाली हातनियो के साक्ष्य का भी पता 
लगाना होगा । 


अध्याय २० 


प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली. « 


प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली को भारतवर्ष मे औद्योगिक विकाज्न की आधारशिला 
माना जाता था । “औद्योगीकरण के प्रारभिक दिनो मे, जबकि न ही पर्याप्त पूजी 
थी और न ही उद्यमी, प्रबन्ध अभिकर्ता ने दोनों ही प्रदान किये और सूती वस्त्र, 
जूट तथा इस्पात आदि भारत के प्रमुख स्थापित उद्योगों की वर्तमान स्थिति अनेक 
प्रसिद्ध प्रबन्ध अभिकर्ता गृहो के अग्रगामी उत्साह एवं पोषण करने वाली देख-रेख 
के कारण ही प्राप्त हुई है ।/* इस प्रणाली का प्रारभ भी प्राय. उसी समय हुआ 
जबकि भारतवर्ष मे कम्पनी का विकास होना प्रारभ हुआ । उस समय यहाँ की 
जनता जोखिम उठा कर कम्पनी में पूजी लगाने की अभ्यस्त न थी और देश मे 
सस्थागत विनियोक्ता नही थे। बैंकिंग प्रणाली का भी पर्याप्त विकास नही हुआ 
था । बैक इस योग्य न थे कि नवीन उद्योगो को पूंजी प्रदान कर सकते और न ही 
ऐसा करने के लिये वे तत्पर ही थे। उन दिनो, बिना किसी औद्योगिक गृह के 
समर्थन के किसी भी कम्पनी का प्रवतेन असभव सा था । प्रत्येक कम्पनी को, जो 
कि अपनी अश-पूँजी को जनता में निर्गमित करती थी, किसी न किसी अबन्ध अभि- 
कर्ता का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक होता था । 


प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली का विकास देश मे अग्रेज व्यापारियों के अग्रगामी 
प्रयासों के परिणामस्वरूप हुआ । उन्होने ही इस बात पर सबसे पहले ध्यान दिया 
कि इस देश मे आथिक विकास की सभावनाये अधिक हैं। इस प्रणाली के विकास 
में भौमोलिक कारण विशेष रूप से सहायक रहा क्योकि कम्पनी का मुख्य कार्यालय 
इगलैड में होता था तथा वे कम्पनियाँ भारतवर्ष मे अपना कार्य सचालन करती थी 
और दोनो देशो के मध्य दूरी अत्यधिक थी। देश मे उस समय पूंजी बाजार 
अविकसित था और इस कारण से भी इस्र प्रणाली के विकास मे सहायता मिली ॥ 
“इस प्रकार, इतिहास, भूगोल सबने मिलकर उस प्रणाली को जन्म दिया 
और उसका विकास किया जिसमे अब भी उसकी अनोखी विशेषताये 
विद्यमान हैं ।” 


म २८००७ ० छ6 ४828 (07%775907 (949-50), 9. 27. 


प्न्क 
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प्रबन्ध अभिकर्ता एकल व्यापारी, साझेदारी फर्म या कम्पनती---निजी अथवा 
सार्वजनिक--हो सकती थी । आरघ् मे प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने अपने व्यापार 
सगठत के लिए साझेदारी फर्म को ही चुना था। बाद में अधिकाशतया निजी 
कम्पनियों के रूप मे उनका विकास हुआ और सार्वजनिक कम्पनियों के रूप मे भी 
वे सगठित हुईं । 

५९० प्रबन्ध अभिकर्ताओं मे से, जो कि अप्रैल १६६६ मे थे, २९१ था तो 
एकल व्यापारी या साझेदारी फर्म के रूप में ३१६ कम्पनियों का प्रबन्ध 
कर रहे थे जिनकी प्रदत्त पूंजी ७७ करोड रुपये थी। निजी सीमित कम्पनी, जिनकी 
सख्या २२७ थी और जिनकी प्रदत्त पूँजी लगभग ११ करोड रपये थी, ३५६ 
कम्पनियों का प्रबन्ध कर रही थी जिनकी प्रदत पूजी लगभग २६८ करोड रुयये 
थी। ७० सावेजनिक सीमित कम्पनिया थी जो कि १६४ कम्पनियों का प्रबन्ध कर 
रही थी और जिनकी प्रदत्त पूंजी १४७ करोड रुपये थी । 


यह ध्यान देने योग्य बात है कि ५६० प्रबन्ध अभिकर्ताओ में से ५३१ प्रत्येक 
१ से २ कम्पनियों का प्रबन्ध कर रहे थे। केवल २ प्रबन्ध अभिकर्ता ही ऐसे थे जो 
कि १० कम्पनियों का प्रबन्ध कर रहे थे (अधिनियम के अच्तर्गत यह अधिकतम 
सख्या है) । शेष ५७ कम्पनियों मे प्रत्येक ३ से ६ कम्पनियों का प्रबन्ध कर 
रहे थे । 

प्रबन्ध अभिकर्तागण मुख्य रूप से पश्चिमी बगाल, बम्बई तथा मद्गरास में ही 
केन्द्रित थे। इन तीनो ही राज्यो में कुल प्रबन्ध अभिकर्ताओ के तीन-चौथाई पजी कृत 
थे । पश्चिमी बगाल मे सबसे अधिक सख्या मे प्रबन्ध अभिकर्ता थे जो कि 
सबसे अधिक कम्पनियों का प्रबन्ध कर रहे थे जब कि बम्बई मे पजीकृत 
प्रबन्ध अभिकर्ताओं का उन कस्पनियों पर तियत्रण था जितकी प्ररत्त पूंजी सबसे 
अधिक थी । 


अप्रैल १, १६६८ को प्रबन्धित कम्पनियो की सख्या ६७४ थी जब कि गत 
वर्ष में उनकी सख्या ७२० थी। नई कम्पनियाँ अब प्रबन्ध अभिकर्ता के स्थान 
पर अन्य प्रकार के प्रबन्ध-प्रार्पो को ही प्रधानता प्रदान कर रही थी । 
१६६६-६७ में १,०२१ कम्पनियों का पजीकरण हुआ जिनमे से ७२१ कम्पनियों 
ने सचालक परिषदों के द्वारा प्रबन्ध कराना निश्चित किया और २६९६ 
कम्पनियों ने प्रबन्ध सचालको को चूना, जब कि एक-एक कम्पनी ने ही प्रबन्ध- 
अभिकर्ता तथा मत्री एवं कोषाध्यक्ष को चुना और केवल २ कम्पनियों ने प्रबन्धकों 
को चुना । 
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प्रवर्तन ([77070007 ) 


प्रबन्ध अभिकर्ता प्राय किसी भी योजना को कार्यान्वित करने से पूर्व और 
प्रवर्तंत से पूर्व पर्याप्त प्रारभिक अनुसंधान कराते थे। यदि उद्योग नवीन तथा 
जोखिम वाला होता था तो यह अनुसधान कई वर्षो तक चलता था और इसके लिये 
प्रबन्ध अभिकर्ता आवश्यक धन की व्यवस्था करते थे। लोहा एवं इछ्पात, जल- 
विद्युत तथा रसायन उद्योगों की स्थापना कई वर्ष तक प्रारभिक अनुसंधान के 
पश्चात्‌ ही हुई थी। कभी-कभी कोई योजना कार्यान्वित हो पाती और अनुसधान 
के पश्चात्‌ उसका प्रवर्तन सभव हो पाता, ऐसी दशा मे प्रबन्ध अभिकर्ता को सभी 
जोखिम उठाने पडते थे। यह कहा जाता है कि भारत मे औद्योगीकरण का इति- 
हास प्रमुख प्रबन्ध अभिकर्ता गृहों के अग्रगामी उद्यम का इतिहास है। उन्होने 
कम्पनी के प्रवर्तत के सम्बन्ध मे सभी जोखिम उठाये और उसके आथिक एवं 
अन्य सकट के समय उसका प्रा-पूरा साथ दिया । औद्योगिक उपक्रमो के प्रवर्तन के 
लिये भारतवर्ष मे उस प्रकार की विशिष्ट सस्थाये न थी जैसी कि सयुकत राज्य 
अमेरिका, इगलेड तथा जमनी मे थी, अत ऐसी परिस्थिति मे प्रबन्ध अभिकर्ताओ का 
योगदान देश के औद्योगीकरण मे सराहनीय रहा है। 

कुछ उद्योगपति अथवा उनके एसोसियेशन देश मे औद्योगीकरण का पूरा श्रेय 
अपने ऊपर लेते हैं। ऐसा करते समय वे यह भूल जाते है कि कुछ प्रबन्ध अभि- 
कर्ताओ द्वारा प्रवर्तेन-कार्य आवश्यक रहा होगा, परन्तु उनमे से अधिकांश स्वार्थवश 
घृणित क्यो मे भी लगे हुए थे । यदि प्रबन्ध अभिकर्ता न होते, तो भी देश मे 
उद्योगो का विकास होता ही जैसा कि अन्य देशों मे हुआ । साथ ही, प्रबन्ध अभि- 
कर्ताओ के कारण देश मे समुचित रूप से पूंजी बाजार का विकास नही हो पाया । 
अव्यावहारिक कम्पनियों का सट्टेबाजी के लिये श्रवर्तत करके देश में औद्योगिक 
विकास की दिशा में अवरोध उत्पन्न किया। इनका प्रमुख उद्देश्य शीघ्र ही आसानी 
से रुपया कमाना था और इसके लिये वे कुछ भी करने के लिये तत्पर रहते थे। 


प्रवर्तद से सम्बन्धित दोष, भारतवर्ष मे नवीन ऑऔद्योगिक इकाइयो के 
प्रवत॑न मे प्रबन्ध अभिकर्ताओ का प्रभृत्व होने के कारण, कई दोष आ गये थे। उन्हें 
अनेक बुराइयो के लिये दोषी ठहराया जाता है। 

(१) ऐसा कहा जाता है कि प्रबन्ध अभिकर्ता द्वारा प्रवर्तत की लागत 
अत्यधिक होती थी जो कि नवीन उपक्रमो की अर्जन क्षमता से कही अधिक होती 
थी। प्रायः वे इस बात में रुचि रखते थे कि वे अपनी' सम्पत्तियो को उन नबीन 
प्रवतित उपक्रमों को हस्तान्तरित कर दे और उसके लिये अत्यधिक मूल्य प्राप्त 

भरर 


३३८ भारत की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था 


करते का प्रयत्त करते थे। इस प्रकार कम्पनी की पूँजी का अधिकाश भाग आरभ 
से ही इसी मे लग जाता था और उसके बदले मे उसे बढे हुए मूल्य पर सम्पत्तियाँ 
प्राप्त होती थी । कुछ अमूर्त सम्पत्तियाँ भी हो जाती थी और परिणामस्वरूप 
आरभ से ही कम्पनी की पजी-सरचना पर अधिक भार पडने लगता था। 

(२) हाल के विकास को छोडकर, प्रबन्ध अभिकर्ताओ ने (भारतीय एव 
विदेशी ) निर्यात सम्बन्धी वस्तुओ तथा उपभोक्‍ता वस्तुओ से सम्बन्धित उद्योगों के 
प्रवर्तन तक ही अपने को सीमित रखा। इससे देश की औद्योगिक व्यवस्था मे 
विशेष दोष आ गये और अर्थ-व्यवस्था असतुलित रही। 


(३) नवीन उपक्रमों की स्थापत्ता कर स्वय ही अपने आप को वे प्रब॒न्ध- 
अभिकर्ता नियुक्त कर लेते थे और तत्पश्चात्‌ हर सभव प्रयास के द्वारा लाभ का 
अधिक से अधिक भाग स्वय लेने का प्रयत्न करते थे। वे गुप्त रूप से लाभ कमाते थे 
और अत्यधिक पारिश्रमिक लेते थे और उसके अनुरूप न ही उतनी लागत लगाते 
थे और न ही प्रयास करते थे । 


बित्त ध्यवस्था 


भारतवर्ष मे औद्योगिक उपक्षमो के लिये वित्त व्यवस्था प्रदान करने मे 
प्रबन्ध अभिकर्ताओ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसके लिये निम्नलिखित 
प्रमुख कारण थे : 


(१) अल्प विकसित पूँजी बाजार, प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने देश में औद्यो- 
गिक विकास के लिये पूँजी की व्यवस्था ऐसे समय भे दी जब कि देश में सगठित 
पूँजी बाजार न था। उन्होने वित्त सम्बन्धी कठिन उत्तरदायित्व को विनियोक्‍्ताओ 
के रूप मे सँभाला और साथ ही अपने द्वारा प्रबन्धित कम्पनियों मे दूसरों के द्वारा 
विनियोग के लिये ट्रस्टी के रूप मे भी कार्य किया । विकसित देशो में वित्त 
व्यवस्था विशिष्ट सस्थाये करती है परन्तु भारतवर्ष भे उन सस्थाओ की अनु- 
पस्यिति मे प्रबन्ध अभिकर्ताओ ने ही वित्त व्यवस्था की । पाश्चात्य देशों मे जो 
कार्य अभिगोपनकर्ता तथा निर्गमन गृहो द्वारा सम्पादित किया' जाता था उनका 
उत्तरदायित्व भी देश मे प्रबन्ध अभिकर्ताओ ने ही निभाया । 


(२) भारतीय पूँजी का सकुचित होता भारतवर्ष भे औद्योगिक उपक्रमों 
के लिये पर्याप्त पूजी नही उपलब्ध हो पाती थी । प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने स्वयं 
ही बहुत बडी मात्रा में ऐसे उपक्रमो के अशो को क्रय करके जनता में उनके प्रति 
विश्वास जागृत किया । अधिकाश विनियोकक्‍ता अशो का क्रय करने मे पूर्व प्रवि- 
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वरण मे यह देखते थे कि किसी प्रबन्ध अभिकर्ता का नाम उसमे दिया है 
अथवा नही। 


(३) दृढ वित्तीय स्थिति. प्रबन्ध अभिकर्ताओ की वित्तीय स्थिति अत्यन्त 
सुदुढ होती थी और इस कारण वे प्रबन्धित कम्पनियों पर अपना अधिक प्रभुृत्व 
रखने मे समर्थ होते थे । इनके द्वारा वित्त प्रदान किये जाने के कारआ, उद्योगों मे 
वित्तीय समस्याओ पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता था और अन्य महत्वपूर्ण 
औद्योगिक धठको पर कोई भी विचार नही किया जाता था । 


(४) बैको का दृष्टिकोण. भारतीय बैको ने यह नीति बना ली थी कि 
वे उसी कम्पनी को ऋण अथवा अधिविकर्ष प्रदान करते थे जिसकी गारण्टी कोई 
प्रबन्ध अभिकर्ता देता था। परिणाम-स्वरूप, प्रबन्ध-अभिकर्ताओ की स्थिति और 
भी अपरिहाय हो गई थी। इस प्रकार से गारण्टी मॉगने की प्रथा का आरभ 
इम्पीरियल बैक आऑँव इडिया ने किया था और बाद मे अन्य बैंको ने भी 
इसका अनुसरण किया । इस प्रकार इस प्रथा का लाभ प्रबन्ध अभिकर्ताओ ने 
उठाया और प्रबन्धित कम्पनियों की वित्त सरचना मे अपनी महत्वपूर्ण स्थिति 
बना ली। 

(५) विदेशी प्‌जी का अन्‍्तर्वाह. औद्योगिक उपक्रमो की विदेशी पंजी 
सम्बन्धी आवश्यकृताओ की पूति के लिये भी प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली एक उपयुक्त 
साधन थी । जब देशी पूंजी आवश्यकतानुसार प्राप्त नही हो पाती थीं, भारत मे 
औद्योगिक विकास के लिये जो विदेशी पूजी आती थी वह प्रतिष्ठित प्रबन्ध अभि- 
कर्ताओ के माध्यम से ही आती थी । 

प्रबन्ध अभिकर्ता केवल नवीन प्रायोजनाओ के लिये प्रारभिक पूँजी ही 
नही प्रदान करते थे अपितु स्थापित उपक्रमो के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के 
लिये भी वित्तीय व्यवस्था करते थे। प्रारभिक पूंजी की व्यवस्था वे स्वयं अशो 
या ऋणपत्रो का क्रय करके करते थे या अपने सम्बन्धियों एवं मित्रो को उसके 
लिये प्रोत्साहित करते थे और साथ ही अशो का अभिगोपन भी करते थे। प्रविवरण 
में उनका नाम रहने पर विनियोक्‍ताओ में विश्वास का सृजन होता था। प्रबन्ध 
अभिकर्ता नवीन तथा पुराने उपक्रमो की चालू पूंजी की भी पूर्ति करते थे और 
कभी-कभी तो यह कहा जाता था कि प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली का अस्तित्व 
ही चालू पूँजी प्रदान करने से था। स्थाई पूँजी प्रदात करने की दिशा भें हाल 
के वर्षो भे उनकी महत्ता कम होती गई थी। नवीन तथा चालू उपक्रमो को 
वित्त प्रदान करने के लिये वे अनेक तरीके अपनाते थे ; (१) अपनी पूंजी 
प्रदान करके, (२) जनता से निश्षेप प्राप्त करके, (३) ऋण तथा अग्रिम की गारण्टरे 
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प्रदान करके, (४) विनियोग कम्पनी के रूप में कार्य करके, (५) कोष को 
अन्तविनियोजित करके, तथा (६) सम्मिलित व्यापार मे सहयोग देकर | 

दोष एब अनाचार (१) कोषो का दुरुपयोग प्रबन्ध अभिकर्ताओ ने 
प्रबन्धित सस्थाओ के कोषो का अनुचित उपयोग करने के लिये अनेक तरीके 
अपना रखे थे”। वे अपने सम्बन्धियों एवं मित्रों को गैर-व्यावसायिक प्रकार के ऋण 
तथा अग्रिम प्रदान करते थे। उनको आ्थिक सहायता पहुचाने के लिये प्रबन्धित 
कम्पनियों की सम्पत्तियो तक को थे बन्धक रख देते थे। दूसरे, यह साधारण अनु- 
भव रहा है कि प्रबन्ध अभिकर्ता प्रबन्धित कम्पनियों की वित्त व्यवस्था करने के 
स्थक्त पर उन कम्पनियों से अपने लिये बित्त लिया करते थे। उन कम्पनियों के 
सलाम पर अधिकाधिक अग्रिम प्राप्त कर लेते थे और उसका उपयोग स्वय करते थे। 
तीसरे, अब्रध उद्देश्यों की पूत्ति के लिए सम्बन्धित सस्थाओ को या तो अग्रिम प्रदान 
करते थे या उनमे विनियोग करते थे, उद्देश्य या तो मत-नियत्रण प्राप्त करना 
होता था था उन सस्थाओ मे प्रबन्ध अभिकर्ता सम्बन्धी अधिकार प्राप्त करना होता 
था। आर्थिक इकाइयों के कोषो को अनार्थिक इकाइयो मे विनियोजित कर देते थे 
जिससे कि प्राय आथिक इकाइयो में भी वित्तीय सकट उपस्थित हो जाता 
था। चौथे, सम्बन्धित इकाइयों से प्रायः ऋण नहीं वसूल किया जाता था । 
अन्त मे, प्रबन्धित सस्थाओं के पक्ष मे ये अनुपयोगी पजीगत व्यय करते थे जिससे 
कि वे अधिक से अधिक कमीशन प्राप्त कर सके अथवा सम्बन्धित उपक्रमो के लिये 
बाजार प्रदान कर सके । 

(२) वित्त-व्यवस्था की अधिक लागत. कुछ लोगो का यह विचार है कि 
वित्त प्रद्मान करने के लिये प्रबन्ध अ्रभिकर्ता एक सस्ते साधन के रूप में रहे थे 
परन्तु ऐसा सोचते समय यह भुला दिया जाता है कि वे गुप्त ढग से अनेक ब्र॒कार 
से लाभ कमाते थे। आय-कर अनुसन्धान आयोग की प्रशासन रिपोर्ट में उन कई 
ढगो का उल्लेख किया गया है जो कि प्रबन्ध अभिकर्ता अ्पनाते थे, विशेष रूप से 
सूती वस्त्र उद्योग मे । वे कच्चे माल के उस क्रय का लेखा करते थे जिसे कभी भी 
क्रय ने किया गया हो या जिसका क्रम उन कई सस्थाओ से किया गया हो जो कि 
उन प्रबन्ध अभिकर्ताओ के ही बेनामीदार होते थे । लागत उससे बढती जाती थी 
क्योकि अत्येक अपना-अपना लाभ उसमे जोडता जाता था। इस प्रकार प्रमख 
कम्पनी के लाभ की मात्रा कम हो जाती थी । विक्रय को अशत कम दिखाया 
जाता था और ऐसा करने के लिये उत्पादन को भी कम दिखाया जाता था। 
स्टोर की वस्तुओं का वास्तविक से अधिक उपयोग दिखा दिया जाता था और इस 
प्रकार दिखाये गये अधिक उपयुक्त माल को काले बाजार मे बेच दिया जाता था 
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या उसी कम्पनी को पुन बेंच दिया जाता था । कुछ वस्तुओ का क्रथ एवं उपयोग 
भी दिखाया जाता था जिसकी आवश्यकता सस्था को कभी भी न पडी हो । माल 
के छीजन को बढा-चढा कर दिखाया जाता था। कभी-कभी ऐसा भी पाया गया 
कि प्रबन्धित सस्था के अतिरिक्त कोष को न्यून दर पर वे ले लेते थे और बाद में 
उसी कोष को उसी सस्था को अधिक दर पर उधार लेने के लिये विवश करते थे । 
ऐसे उदाहरण भी उपलब्ध है जब कि ससथा को आथिक सकट का सामना इस 
लिये करना पडा क्योकि प्रवन्ध अभिकर्ता ने अधिक कमीशन लेकर स्वय वित्त की 
व्यवस्था की थी । * 


(३) वित्त-व्यवस्था की प्रधानता प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा वित्त की 
व्यवस्था होने के कारण, उद्योग वित्तीय मामलों पर तो अत्यधिक ध्यान देते थे 
और अन्य महत्वपूर्ण मामलो पर कुछ भी ध्यान न देते थे। उदाहरण के लिये, 
बम्बई तथा अहमदाबाद के सूती वस्त्र उद्योग मे एजेसी का हस्तान्तरण इस 
कारण से हुआ कि कुछ फर्म दूसरे की अपेक्षाकृत आर्थिक दृष्टि से कम सम्पन्न थी । 


(४) अत्यधिक सट्टेबाजी एव छल-कपट अपनी नियोक्‍ता सस्थाओ से 
आसानी से धन प्राप्त हो जाने के कारण प्रबन्ध अभिकर्ता अपनी क्षमता से अधिक 
संट्ेबाजी करने लगते थे। यह कहा जाता है कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं को इसके 
लिये दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिये क्योकि वे प्रमुख रूप से व्यापारी थे न 
कि उद्योगपत्रीं। परन्तु यह बात तकेपूर्ण नही लगती है। अपितु इससे यह बात 
और प्रबल होती है कि ऐसे व्यापारियो को औद्योगिक उपक्रमों के प्रबन्ध में 
इतनी स्वतन्त्रता पर छूट नही दी जानी चाहिये । अत्यधिक सट्टेबाजी से तो श्रबन्ध 
अभिकर्ताओ की सी आर्थिक स्थिति बिगड जातो थीं और परिणामस्वरूष उनके 
द्वारा प्रबन्धित सस्थाओ की आथिक स्थिति पर भी इसका प्रभाव पडता था। 
साथ ही, चूंकि ससथा की आन्तरिक बातो का उन्हें पूर्ण ज्ञान रहता था अतः 
वे उसका दुरूपयोग करते थे और स्वार्थ के लिये लाभ्राश की दर में परिवर्तेन' कर 
के अशो के मूल्य में परिवर्तन लाने में सफल होते थे। अशो का मूल्य कम होने पर 
क्रय कर लेते थे और फिर लाभाश की दर बढने पर अशो का मूल्य जब बढ 
जाता था तो उन्हे बेचकर अनुचित लाभ कमाते थे। परिणामस्वरूप विनियोग 
करने वाली जनता अधकार में पडी रहतो थी और उसे हानि उठानी पडती 
थी । 

(५) स्वतन्त्र वित्तीय नीति का न होता यह सर्वविदित हैं कि 
आन्तरिक सचय के सृजन से, लाभाश की घोषणा करने से, आयगत अथवा 
पूँजीगत व्यय करने से सम्बन्धित वित्तीय नीतियों का निर्धारण प्रबन्ध अभिकर्ता 
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की इच्छा के अनुकूल ही होता था। भ्रबन्धित कम्पनी की अपनी कोई स्वतल्त्र 
नीति नहीं रह पाती थी और उन्हें बाध्य होकर ऐसे उपायो को अपनाना 
पड जाता था जो कि उनके हित मे न होते थे । उदाहरण के लिये, प्रबन्ध 
अभिकर्ता अधिक दर पर लाभाश की घोषणा करने मे रुचि रखते थे जो कि 
कम्पनी के हित में हो। ये उद्देश्य हो सकते थे (१) अपने उन मित्रों एव 
सम्बन्धियों को सन्तुष्ट रखना जो कि प्रबन्धित कम्पनी के अशधारी हो , 
(२) जनता के समक्ष यह सिद्ध करना कि उनका प्रबन्ध अत्यन्त सुदृढ है 
जिससे कि भविष्य में वे इसके प्रभाव का लाभ उठा सके , (३) भविष्य मे 
कम्पनी को वित्त के दृष्टिकोण से अपने ऊपर निभर कर देना । जब कभी 
कम्पनी लाभ का कुछ भाग सचय के रूप में बचाने मे सफल भी हो पाती 
थी, उस सचय को ये कम्पनी के हित मे प्रयोग न होने देते थे । 


प्रबन्ध 


भारतवर्ष में औद्योगिक विकास की प्रारभिक अवस्था मे ऐसे 
व्यक्तियों का पर्याप्त अभाव था जो कुशल, योग्य एब अनुभवी प्रबन्धक हो । 
इस अभाव की पूर्ति यूरोप के प्रबन्ध अभिकर्ताओ ने की। ऐसे अभिकर्ताओं द्वारा 
प्रबन्धित औद्योगिक उपक्रमो को सुयोग्य व्यक्तियों से विशेषज्ञों का परामश्शं 
प्राप्त हो जाता था। इस सस्था ने प्रबन्ध का एक ऐसा रूप उन सभी 
इकाइयो के लिये प्रस्तुत किया जो कि उनके द्वारा प्रबन्धित होती थी, जिसके 
अन्तगंत उन्हें विस्तार के उदग्र (ए००ध०७]) तथा क्षैतिज ([०ल४०7४७]) 
प्रारूप की मितव्ययिताये उपलब्ध हो जाती थी और साथ ही साथ उन्हें 
अपनी वेधानिक एवं कार्य-सम्बन्धी स्वतन्त्रता भी नहीं खोनी पडती थी । ये 
अ्रवृत्ति बढती ही गई क्योकि देश मे साहसी योग्यता तथा औद्योगिक नेतृत्व 
का अभाव ही रहा । विभिन्न औद्योगिक इकाइयो का प्रबन्ध करने के लिये 
अथवा एक उद्योग मे विभिन्न विभागो के लिये भी, प्रबन्ध अभिकर्ता विशिष्ट 
विभाग रखते थे। इस प्रकार कोई भी औद्योगिक इकाई जो कि इस योग्य न 
होती थी कि विशेषज्ञों की मूल्यवान राय को प्राप्त कर सकती इनके विशेषज्ञों 
की राय का लाभ उठा सकती थी। साथ ही, वे उन इकाइयों के दिन-प्रति-दिन 
प्रशासन में भी भाग छेते थे जो कि उनके नियन्त्रण में होते थे। परन्तु ऐसा 
कहा जाता है कि हाल के वर्षो मे उन्होने प्रबन्ध के स्थान पर छल कपट करना 
अधिक प्रारंभ कर दिया था । 


दोब. प्रबन्ध सम्बन्धी दोष निम्नलिखित थे 
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(१) गतिहीतता कुछ को छोडकर अधिकाश प्रबन्ध अभिकर्ताओ के 
पास पहले के प्रतिप्ठित गृहो की विशेषताये नहीं रह गई थी। “अनेक प्रबन्ध 
अभिकर्ता के फर्म प्रशासन व्यवस्था मे, फैक्टरी के प्रबन्ध में, क्रय तथा विक्रय 
सगठन मे, लेखा रखने की पद्धति आदि में उन्नति लाने भे असफन रहे हैं।” 
नवोदित प्रबन्ध अभिकर्ताओं के पास विनिर्माण सम्बन्धी इजीनियरिंग, तकनीकी 
तथा वज्ञानिक ज्ञान नहीं था। उनके पास क्रय अथवा विक्रय सम्बन्धी विशेषज्ञों 
का अनुभव नहीं था। कम्पनी की लागत पर क्रय करने के लिये एजेण्ट नियुक्त 
किये जाते थे और विक्रय का कार्य अकुशल थोक व्यापारियों को सौप दिया 
जाता था जो कि एजेण्ट के रूप में कार्य करते थे और जिन्हें कम्पनी द्वारा 
कमीशन दिया जाता था। सचालक मण्डल द्वारा प्रबन्ध एवं अभिकर्ताओ द्वारा 
प्रबन्ध की क्षमता में कोई विशेष अन्तर नहीं रह गया। यह सत्य नही रह 
गया था कि देश की प्रबन्धकीय योग्यता बस केवल प्रबन्ध अभिकर्ताओ त्तक 
ही सीमित हैं । व्यापार-प्रबन्ध सम्बन्धी प्रशिक्षण अब थोडे से ही व्यक्तियों 
तक सीसित नही रह गया हे। 

(२) पद का हस्तान्तरण प्रबन्ध अभिकर्ता प्रगाली में दूसरा दोष जो 
आ गया था वह पद का हस्तान्तरण था। पिछले कुछ वर्षो मे, देश भर में अनेक 
औद्योगिक सस्थाओ का प्रबन्ध, जिनमे करोडो रुपये की पूँजी लगी थीं, बढे-चढे 
मूल्य पर दूसरों को हस्तान्तरित कर दिया गया। प्रबन्धकीय अधिकारों सहित 
बहुत बडी मात्रा मे अशो का प्रत्यक्ष क्र--विक्रय किया गया। मैनेंजिग एजेसी 
अधिकार को विपणन योग्य वस्तु मानकर उन व्यक्तियों को बेचा जाने लगा 
जो कि उसका सर्वाधिक मूल्य लगा सकते थे और बेचते समय यह ध्यान मे 
नही रखा गया कि क्रेता की आर्थिक स्थिति क्‍या है या उसकी प्रसिद्धि क्या है या 
उसके पास आवश्यक प्रबन्ध-कुशलता है या नहीं या इससे अशधारियो के हित 
की रक्षा हो सकेगी या नहीं। अधिकाश दशाओ मे क्रेताओं ने व्यक्तिगत 
स्वार्थ के लिये उन सस्थाओ का शोषण करना आरभ कर दिया और उसके 
लिये उचित या अनुचित सभी सभव उप।य अपनाये। कम्पनी के कोष मे से 
अधिकाधिक धनराशि अग्रिम के रूप में अपने द्वारा मनोनीत व्यक्तियों को 
अथवा व्यापारिक सम्बन्धियो को दिलाई। उन कम्पनियों से विविध रूप में 
बहुत बडी मात्रा मे क्षतिपर्ति के रूप मे भी धनराशि ली। इस प्रकार के 
व्यवहार के कारण इतनी बुराइयाँ फैलने लगी कि जुलाई २१, १६५१ को 
राष्ट्रपति को एक अध्यादेश जारी करना पड़ा जिसके अन्तर्गत बिना केन्द्रीय 
सरकार की अनूमति के पद के हस्तान्तरण पर रोक लगा दी गईं थी। कम्पनी 
अधिनियम की धारा ३४३ मे भी इस सम्बन्ध मे रोक लगा दी गई थी। " 


३४४ भारत की औद्योगिक अथे-व्यवस्था 


उन्मूलन 
प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली के उन्मूलन के पक्ष तथा विपक्ष भे अनेक तक 
प्रस्तुत किये गये। इस जटिल समस्या पर अनेक आयोगो (प्रशुल्क आयोग, 
आय-कर शआूनृसन्धान आयोग तथा योजना आयोग) तथा समितियों (भारतीय 
केन्द्रीय बैकिंग जॉच समिति, कम्पनी विधि समिति तथा प्रबन्ध अभिकर्ता जाँच 
समिति, १९६६) ने विशेष रूप से विचार किया और इसकी ओर जनता का 
ध्यान विशेष रूप से आक्ृष्ट किया। 


प्रबन्ध अभिकर्ता जाँच समिति की रिपोर्ट लोक सभा मे मई १६६६ मे प्रस्तुत 
की गई | इस समिति की नियुक्ति जून १९६५ में की गई थी और इसके अ्रध्यक्ष 
आई० जी० पटेल थे। इस समिति को प्रबन्ध श्रभिकर्ताओ के उन्मूलन के औचित्य 
के विषय मे जाँच करके अपनी रिपोर्ट देनी थी। इस समिति ने चीनी, सूती वस्त्र, 
सीमेन्ट, जूट तथा कागज उद्योगो मे इस प्रथा के उन्‍्मलन की समस्या की जाँच की | 
इसने चीनी, सूती वस्त्र तथा सीमेन्ट उद्योगों मे इस प्रथा को समाप्त करने के लिये 
सिफारिश की । इसका विचार था कि ये उद्योग देश मे दीघंकाल से स्थापित हैं 
और विस्तार एवं परिवर्तेन की समस्या का निवारण आसानी से कर सकंगे। 
जूट तथा कागज के सम्बन्ध मे इस प्रथा का उन्मूलन न करने की सिफारिश की । 


समिति ने इस भय को निराधार बताया कि इसके यकायक उन्मूलन का 
परिणाम यह होगा कि लोग अपने निक्षेप को हटा लेगे। इसका विचार था कि 
अबन्ध' अभिकर्ताओ द्वारा प्रबन्धित' कम्पनियों में ऐसे निक्षेप॑ से अन्य कम्पनियों कीं 
अपेक्षाकृत विशेष लाभ नही होता है । प्रबन्धित कम्पनियों द्वारा ऋण लेने पर 
प्रबन्ध अभिकर्ताओ द्वारा व्यक्तिगत गारन्टी देने की जो प्रथा है उस पर उन्मूलन 
का कया प्रभाव होगा इसका भी अध्ययन इस समिति ने किया । इसका विचार है 
कि उनका उन्मूलन होने के पश्चात्‌ बैक स्वयमेव प्रबन्ध अभिकर्ताओं के स्थान पर 
प्रबन्ध सचालकी तथा अन्य संचालको द्वारा गारन्टी माँगने लगेंगे। 


समिति ने इस बात का उल्लेख किया कि इस प्रथा को समाप्त करने या 

उसके उन्मूलन की समस्या पर विचार-विमर्श बहुत समय से किया जा रहा है। 

अत, यदि इस सम्बन्ध मे सरकार कोई निर्णय छेती है तो विश्वास पर अधिक 

प्रभाव पड़ने की सभावना नही है। सरकारी बैक तथा वित्तीय सस्थाओ को चाहिए 

कि वे बाजार को समुचित समथत देने के लिये तथा आवश्यक वित्त प्रदान करने के 
“लिये तैयार रहें । 


प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणात्री ३४५ 


इस समिति ने प्रबन्ध सचालको द्वारा प्रबन्ध की बात का समर्थन किया क्‍्यो- 
कि कम्पनी अधिनियम भे उनके द्वारा प्रबन्ध किये जाने वाली कम्पनियो की सख्या 
पर सीमा है तथा उनके पारिश्र मिक पर भी सीमा लगी हुईं है। फिर भी, प्रबन्ध 
संचालको के अ्रधिकारों को सीमित करने की, उत्की योग्यता निर्धारित करने 
की तथा उनके पारिश्रमिक की समस्या पर विशेष रूप से विचार करने की 
आवश्यकता है। हर 

समिति ने इस समस्या के व्यावहारिक पक्ष पर भी विचार किया । इसने 
अवलोकन किया कि सभी वर्गों से अधिक से अधिक सख्या मेन प्रबन्ध के प्रशिक्षण 
की व्यवस्था की जानी चाहिए । सरकारी तथा अद्धंसरकारी सस्थाओ के वित्तीय 
साधनो का उद्देश्यपूर्ण विकास किया जाना चाहिए। प्राशुल्किक एवं अन्य उपायो 
के द्वारा बैंको तथा वित्तीय सस्थाओं को प्रबन्ध से मुक्त कर देना चाहिए । 


इस प्रथा के उन्मूलन का प्रवर्तन पर प्रभाव के बारे में विचार करते हुए 
समिति ने इस बात पर जोर दिया कि प्रबन्ध अभिकर्ता द्वारा प्रबन्ध उन नये 
लोगो को प्रवतंन का कार्य करने के लिये या जोखिम उठाने के लिये प्रेरित कर 
सकता है जो कि अन्यथा ऐसा करने मे सकोच करते हो। ऐसी दशा मे, समिति 
ने यह सिफारिश की कि प्रबन्ध अभिकर्ता को कम्पती के आरभिक विकास की 
अवधि तक के लिये नियुक्त किया जा सकता है। परन्तु यह समझौता न तो 
दीघंकालिक होना चाहिए और न ही आनुवशिक अथवा पुश्तेनी होना चाहिए । 


यद्यपि इस समिति ने इस प्रथा का सामाजिक तथा आथिक आधार पर 
उन्मूलन का समथंत॒ किया तथापि इस विषय पर शीघ्रता के साथ कोई निर्णय न 
लेने की भी चेतावनी दी । इसने इस तथ्य को स्वीकार किया कि इसका यकायक 
समापन नही किया जाना चाहिए। साथ ही, समिति ने इस बात का समर्थन नहीं 
किया कि वित्त प्रदान करने मे प्रबन्ध अभिकर्ता की भूमिका मूल-भूत अथवा 
निर्णायक नहीं है और इस बात की ओर इगित किया कि बैक तथा वित्तीय सस्थायें 
उन इकाइयो की वित्तीय आवश्यकताओं की अधिकाधिक पूर्ति कर रहे है जो प्रबन्ध 
अभिकर्ताओ से सम्बद्ध नही है। 


प्रबन्ध अभिकर्ता जाँच समिति की सिफारिशों पर यथावश्यक विचार करने 
के पश्चात्‌ सरकार ने सितम्बर ५, १९६६ को प्रबन्ध अभिकर्ता के भविष्य पर अपनी 
नीति की घोषणा की। यह विज्ञप्ति निकाली गई कि घ्सूती वस्त्र, सीमेन्ट, जूठ 
वस्त्र, चीनी, तथा कागज एवं ल्‌ग्दी उद्योगों में अप्रैल २, १६६७ के पश्चात्‌ प्रबन्ध 
अभिकर्ताओ को नियुक्त अथव। पुननियुक्त नही किया जा सकेगा। इस विज्ञप्ति का 


, ३४६ भारत की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था 


यह भी आशय था कि इन पाँचो उद्योगों में वर्तमान प्रबन्ध अभिकर्ताओ की अवधि 
अप्रैल १, १६७० को समाप्त हो जायगी, यदि अवधि सामान्यरूप से इससे पूर्व 
समाप्त न हुई हो । 

कम्पनी (सशोधित) अधिनियम (१६६६) मे अप्रैल २, १६७० से प्रबन्ध 
अभिकर्ता प्रणाली के पूर्ण उन्मूलन का प्रावधान है। मत्री एवं कोषाध्यक्ष द्वारा 
प्रबन्ध की प्रथा भी प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली के साथ ही साथ समाप्त हो गईं। आरभ 
मे मत्री एवं कोषाध्यक्ष को प्रबन्ध अभिकर्ता के विकल्प के रूप मे सोचा गया था। 
परन्तु व्यवहार मे इद परिवर्तत से कोई भी लाभ न हुआ । इसीलिये इस प्रथा को 
भी समाप्त कर दिया गया । 


अध्याय २९ 
अम संघ 


सिडनी एव वेब ने श्रम सघ की परिभाषा इस प्रकार से दी थी कि 
यह “श्रमिकों का एक अविच्छिन्न सघ है जिसका उद्देश्य अपने श्रमिक जीवन 
की दशा को बनाये रखता एवं उसमे उन्नति करना है।” परन्तु अब श्रम सघ 
के उद्देश्यो मे पर्याप्त वृद्धि हो गई है। केवल उनके श्रमिक जीवन से ही अब उनका 
सम्बन्ध नहीं रह गया है अपितु अब उनके जीवन की सामान्य दशाओं मे भी वे 
पर्याप्त रुचि रखते है। “आजकल श्रम सघ प्रकृति मे अनेकवादी हैं और विधि 
मे व्यावहारिक है, यदि वे ऐसा नही है, तो उस दशा में वे उन माँगो को 
पूरा नही कर सकते है जो कि तेजी से बदलते हुए वातावरण के द्वारा उनके 
समक्ष रखी जाती है । सघ की समस्याये अब जटिल है और वे आथिक, 
वैधानिक, नैतिक एवं सामाजिक पक्षों से सम्बद्ध है। इन समस्यात्रो का समाधान 
सगठित रूप से ही किया जा सकता है। साथ ही साथ बढते हुए सामाजिक 
स्तर एवं दशाओं के सदर्भ में ही उन्हें देखना होगा । 

अमिको के आन्दोलन का प्रमुख कारण मशीन का जन्म होना और 
उसका प्रभुत्व दिन-प्रति-दिन बढते जाना है क्योंकि इससे श्रमिको की व्यक्तिगत 
सुरक्षा खतरे मे पड गयी और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सघ के माध्यम से मशीन 
की बुराइयो के विरुद्ध आत्म-सुरक्षा का बीडा उन्होने उठाया। आधुनिक उद्योग 
की १८वीं शताब्दी से प्रगति ने ऐसी परिस्थितियो को जन्म दिया जिनमे श्रम- 
संघ अति आवश्यक हो गये । व्यक्तिवाद के उस युग में, जब कि अहस्तक्षेप 
के सिद्धान्त का बोलबाला था, श्रमिको को विषम कठिनाइयों का सामना करना 
पड रहा था। औद्योगिक क्रान्ति द्वारा जो टैक्‍नालॉजिकल परिवर्तन हुये उससे 
समाज के सस्थागत एवं सामाजिक स्वरूप में क्रान्तिकारी परिवर्तत हुए और 
परिणामस्वरूप घोर अव्यवस्था फेली । श्रमिकों ने उसी काल में श्रम सघ बनाना 
प्रारभ किया जिससे कि वे मिल-जुलकर तेजी से बढते हुए उद्योग की इस 
दुनिया मे अपनी सुरक्षा कर सके। 

किसी भी देश की राजनीतिक, आर्थिक एवं बौद्धिक उन्नति ही उस देश 
के श्रम सघ के विकास और उसके कार्यो को अधिकाशतया निर्धारित करती 


३४८ भारत की औद्योगिक अथ्थं-व्यवस्था 


है। श्रम सघ का विभिन्न देशो मे पर्याप्त विकास हो चुका है, उनके अनुभव मे भी 
वृद्धि हो चुकी है और सुरक्षा की अवस्था से भ्रब वह आगे बढकर व्यावहारिक 
एवं निर्माण की अ्रवस्था तक पहुच चुका है। “आज के श्रम सघ अपने पूर्व के 
सधो की अपेक्षाकृत कही अधिक विकसित है, अब वे अनेक प्रकार के कार्य 
करते है और अपने अन्तिम लक्ष्य का अब उन्हें अधिक स्पष्ट ज्ञान है ।” अब 
वे उस बछे आन्दोलन के अ्रग बनाये गये है जो कि सक्तिय रूप से श्रमिकों की 
आर्थिक, सामाजिक एव राजनीतिक स्थिति मे उन्नति लाने के लिये तत्पर है। 
सामाजिक अशान्ति की ओर तो वे इंगित करते ही है, साथ ही वे सामाजिक 
उन्नति के प्रतीक भो है। औद्योगिक शान्ति को बनाये रखने में वे' महत्वपूर्ण 
योगदान देते है।” आज श्रम सघ आन्दोलन श्रमिको की दशाओ एवं मजदूरी की 
सुरक्षा एवं उन्नति लाने से ही सनन्‍्तृष्ट नही है, यह उन सभी बातो में रुचि रखता 
है जो कि श्रमिको को चाहे उत्पादक या उपभोक्ता, चाहे औद्योगिक जन-शक्ति की 
इकाई या नागरिक के रूप मे प्रभावित करते है।” 


उद्देश्य श्रम सघ के उद्देश्य विभिन्न आदर्शो एवं सिद्धान्तो से प्रभावित होते 
रहे है। माक्स एवं एजिल ने श्रम सघ को उस माध्यम के रूप में देखा जो कि 
पूंजीवाद को समाप्त कर राज्य-शक्ति को ग्रहण कर सके और वर्गहीन समाज की 
स्थापना कर सके। उसके विपरीत बेब्स ने श्रम सघवाद पर विचार दूसरे ढंग 
से किया। उन्होने इसे उद्योग के क्षेत्र मे जनतात्रिक सिद्धान्तो के विस्तार के रूप 
में देखा। श्रम सब आन्दोलत के विभिन्न उद्देश्य सक्षेप मे निम्नलिखित हैं: (१) 
आन्दोलन का प्रत्यक्ष एवं तात्कालिक उद्देश्य अपने सदस्यों कों अधिक मजदूरी 
दिलाना तथा उनकी दशा में सुधार करना है परन्तु श्रम सघ का अष्तिम उद्देश्य 
श्रमिको द्वारा उद्योग पर नियत्रण प्राप्त करना है। (२) श्रम संघ न ही केवल 
श्रमिकों को सामूहिक रूप से खडा करके उनकी असहायता को न्यूनंतम करता 
हैं और सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से उनकी विरोध-शक्ति को बढाता है, 
अपितु अपने सदस्यों की मिल-मालिको के अन्याय एवं अत्याचार से भी सुरक्षा 
करता है। (३) श्रम सघ एक श्रमिक को आत्म-विश्वास प्रदान करता है और 
यह भावना उनमे जागृत करता है कि वे केवल मशीन के अग नहीं है। उनके 
मस्तिष्क से असुरक्षा के भय को दूर करके आदर के साथ आगे बढनें मे उनकी 
सहायता करता है। (४) श्रमिकों मे यह अनुशासन, सच्चाई एवं ईमानदारी 
की भावना जागृत करता है। (५) श्रमिकों का नैतिक उत्थान करने के लिये 
यह प्राय. उनके कल्याणार्थ प्रयास करता है'। (६) किसी भी नियोजित 
अर्थव्यवस्थः भे श्रम सघ एक तिष्क्रिय दुष्ठा के रूप में अपने को बचित नहीं 


हि 


अम सघ ३४ ६९ 


रख सकता है। वे औद्योगिक उपक्रमो के प्रबन्ध में श्रमिकों के अधिकाधिक भाग 
की माँग करते है। समाज के नागरिक के रूप में तथा उद्योगो के साझीदार 
के रूप मे श्रमिको की स्थिति में उचन्चति लाने के लिये यह पर्याप्त सहायता 
प्रदान करते हैं। 


इन उद्देश्यों की पूर्ति वे पारस्परिक बीमा प्रणाली, सामूहिक सौदेघाजी तथा 
वेधानिक अधिनियमन प्रणालियों के माध्यम से करते है। पारस्परिक बीमा 
प्रणाली के अन्तर्गत एक सम्मिलित कोष का सृजन किया जाता है जिसमे सघ के 
सभी सदस्यो को चन्दा देना पडता है। इस कोष का प्रयोग हडताल के लिये, 
कल्याणकारी उपायो के लिग्रे तथा पारस्परिक लाभ की योजनाओ के लिये 
किया जाता है । सामूहिक सौदेबाजी प्रणाली के अच्तगेत श्रमिकों का सामृहिक 
कार्य आता है। कार्य करने की दशाओ एवं शर्तों को निर्धारित करने के 
लिये मिल-जुलकर प्रयास किया जाता है। इस प्रणाली के प्रयोग का उद्देश्य यह 
होता हैं कि श्रमिको को भी अपेक्षाकृत सौदेबाजी की अधिक शक्ित प्राप्त हो 
जाय जिससे कि वे मालिकों के समक्ष समान शक्ति से सौदेबाजी कर सके। 
वैधानिक अश्रधिनियमन प्रणाली इन सघो को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये 
एक दूसरा मार्ग बताती है। इसके अन्तर्गत सरकार द्वारा अधिनियमों को पारित 
कराके ही उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। परन्तु इसमे समय अधिक लगता है 
क्योकि किसी भी अधिनियम को शीघ्र ही पारित नहीं कराया जा सकता है। 


श्रम सवो का विकत्त द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के पश्चात्‌ से श्रम सघ 
आदोलन मे तेजी के साथ प्रगति हुईं। पजीकृत श्रम सघो की सख्या १६४७-४८ 
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१० भारत की आ्ौद्योगिक अर्थ-व्यवस्था 


मे २,६६६ से बढ कर १६५०-५१ में ३,७६६, १६६०-६१ में ११,३१२, तथा 
१६६४-६५ में १२,८७४ हो गई। विवरण भेजने वाले सधो की सदस्यता की 
सख्या १९४७-४८ मे १६६३ लाख से बढ कर १६५०-५१ मे १७५७ लाख, 
१९६०-६१ मे ४० लाख तथा १६६४-६५ मे ४० ८२ लाख हो गई (तालिका १)। 


यह ध्यान देने योग्य बात है कि श्रमिक अपने अधिकारों के प्रति अधिका- 
धिक जागरुक होते जा रहे है और साथ ही सामूहिक रूप से कार्य करने की 
आवश्यकता एवं महत्ता भी, विशेष रूप से देश मे हाल भे हुई सामाजिक एवं आथिक 
उथल पुथल के कप रण, बढती जा रही है। हाल के वर्षो मे तेजी के साथ श्रम सघ- 
बाद मे प्रगति निम्तलिखित प्रमुख कारणो से रही है 


(१) युद्ध की समाप्ति पर श्रमिकों की आ्थिक दशा मे उन्नति नहीं हुई, 
अपितु रहन-सहन की लागत मे युद्धोत्तर काल मे सतत्‌ वृद्धि ही होती रही। मुद्रा- 
स्फीति की लहर के साथ-साथ चोर-बाजारी, भ्रष्टाचार तथा भाई-भतीजावाद भी 
बढता रहा और इन सब कारणों से श्रमिको के कष्ट मे भी वृद्धि होती रही । इस 
काल में उनकी वास्तविक मजदूरी मे पर्याप्त मात्रा में कमी आ गई और इस कमी 
के कारण श्रमिकों मे अपने वर्ग के प्रति जागरुकता बढी । उन्होने यह अनुभव 


किया कि अपने उद्देश्यों की पूर्ति वे सामूहिक रूप से ही कर सकते है। 


(२) इस अवधि मे राजनीतिक एवं श्रम के क्षेत्र में तेजी के साथ अनेक 
गतिविधियाँ रही। अनेक राजनीतिक दल श्रमिक वर्ग पर अपना-अपना प्रभुत्व 
जमाने मे अधिकाधिक रुचि दिखाने लगे । प्रत्येक राजनीतिक दल श्रम आन्दोलन 
मे अपना स्थान प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करने लगा। मई १६४७ में भारतीय 
राष्ट्रीय श्रम सघ काग्रेस की स्थापना हुई। इसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्रेस के प्रमुख वेताओ के प्रभुत्व के अन्तर्गत हुई। शीघ्र ही इसकी शवित बढती- 
गई और यह इस बात का दावा करने लगा कि देश मे सगठित श्रम का सर्वाधिक 
प्रतिनिधित्व वाला ये सघ है। सरकारी जाँच के पश्चात्‌ सरकार ने १६४८ मे इसे 
श्रमिको का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाला सगठन मान लिया। १६४८ में हिन्द 
मजदूर सभा की स्थापना हुई और इसमे भारतीय श्रम फेडरेशन सम्मिलित हो 
गया । यह एक केन्द्रीय श्रम एसोसियेशन है जिसका निर्देशन एवं स्वामित्व समाज- 
वादी दल करता है। मई १९४६ मे, युनाइटेड ट्रेड यूनियन काग्रेस का सगठन 
के० टी० शाह के द्वारा किया गया । इसका उद्देश्य भारत मे समाजवादी समाज की 
स्थापना करना तथा श्रम सघ आन्दोलन में एकता लाना था। परन्तु श्रमिकों के 
मध्य यह अधिक जनप्रिय नही है और इसकी उन्नति भी असंतोषजनक रही है । 


अ्रमसघ ३५१ 


(३) युद्धोत्तर काल मे जो विभिन्न अधिनियम पारित किये गये उन्होने श्रम 
सघो को अधिक अधिकार प्रदान किये । बदली हुई परिस्थितियों मे श्रमिको की 
भूमिका की महत्ता का केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो दोनो ने ही अनुभव किया। 
चूँकि भारतवर्ष मे समाजवादी समाज की स्थापना का बीडा उठाया जा चुका है 
अत सगठित श्रम की सहायता' प्राप्त करता इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये अति 
आवश्यक है। सरकार की औद्योगिक सह-सम्बन्ध नीति के परिणामस्वरूप पजीकृत 
श्रम सघो की सख्या में वृद्धि हुई। इसके अन्तर्गत सम्मिलित परामर्श, मध्यस्थता, 
विवाचन तथा पच-निर्णय की व्यवस्था की गई है। अपजीकृत अ्षम सघ इस नीति 
के लाभ नही उठा सकते है। साथ ही, श्रम सघ (सशोधित) अधिनियम, १६४७ 
के अन्तर्गत श्रम सघो को मालिक से स्वीकृति प्राप्त करने का अधिकार है यदि वे 
कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करें। पजीकृत श्रम सघ विभिन्न ट्रिब्युनल तथा परि- 
षदो के समक्ष श्रमिकों का प्रतिनिधित्व कर सकती है। इन सब कारणों से अनेक 
सघो ने अपने को पजीकृत करा लिया है । 

इस' समय चार अखिल-भारतीय सगठन है। इनमे से भारतीय राष्ट्रीय श्रम 
सघ काग्रेस को सरकार की ओर से देश का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाला सगठन 
माना गया है। ३१ दिसम्बर, १६६६ को चारो केन्द्रीय श्रम सघ सगठनों की 
सदस्यता निम्नलिखित थी 


भारतीय राष्ट्रीय श्रम सघ काग्रेस १४,०५,४६५ 
हिन्द मजदूर सभा ४,३ ३,०१४ 
अखिल भारतीय श्रम सघ काग्रेस ४,३२,८५२ 
युनाइटेड ट्रेड यूनियन काग्रेस ६३,४५४ 


भारतीय राष्ट्रीय श्रम सघ काग्रेस की सदस्यता अन्य तीनो केन्द्रीय संगठनों 
की सदस्यता के योग से भी अधिक है। 

देश मे श्रम सघ आदोलन के सम्पूर्ण विकास तथा वर्तेमाव स्थिति की जाँच 
करने पर यह ज्ञात होता है कि इस आन्दोलन का इतिहास ४० वर्ष से भी 
पुराना है और इस' अवधि में इसने पर्याप्त प्रगति की है। विकास की दर द्वितीय 
महायुद्ध के पश्चात्‌ विशेष रूप से तेज रही है। इस आन्दोलन को अनेक घठकों 
से सहायता मिलती रहती है, जैसे आरभ में ही वैधानिक स्वीक्ृति प्राप्त होना 
जिससे श्रम संघ की स्थिति ऊँची हुई, आथिक एवं राजनीतिक जागरुकता जिससे 
असतोष एवं सामाजिक अशान्ति के वातावरण का सृजन हुआ, तथा राजनीतिक 
दलो का इससे सम्बद्ध होना जिससे कि इस आन्दोलन को स्थायित्व एवं प्रतिष्ठा 
प्राप्त हुई । इन अनुकूल घठको के उपरान्त भी यदि सापेक्षिक दृष्ठिकोण से देखा 
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जाय तो अब भी यह आन्दोलन अपनी जझ्शवास्था से हैं । यह कमजोर, अस्थायी 
एवं असमन्वित है। | 

श्रस संघवार को कंसियों (१) सीमित सदस्यता--भारतवर्षं मे श्रम 
सघ केवल नगर के क्षेत्र तक ही सीमित है और उनकी पूर्ण सदस्यता सम्पूर्ण 
श्रमिकों की कुल सख्या का एक अहुप भाग ही , है। दूसरे शब्दों से, श्रम सघो का 
प्रभाव भारत के बहुत सीमित श्रभिकों मे ही है। सगठित क्षेत्रों मे भी, जहाँ पर सबल 
श्रम सघों की स्थापना की गई है, अनेक श्रमिक किसी भी श्रम सघ में सम्मिलित 
नही होते | कुछ उद्योगो को छोडकर, जहाँ पर श्रम सघवाद ने पर्याप्त उन्नति की 
है, अधिकाश उद्योग श्रम सध के कार्य-कलापो से वचित है। वस्त्र उद्योग में भी 
अ्रम सघवाद की, मात्रा केवल १२५ प्रतिशत है। अन्य वर्गों मे निम्त प्रतिशत है : 
प्रारभिक उद्योग ५ प्रतिशत, खान एवं पत्थर २३५ प्रतिशत, प्रोसेसिंग , तू 
विनिर्माण ७७ प्रनिशत। लोहा एवं इस्पात उद्योग में यह ७२ प्रतिशत 
है। सम्पूर्ण श्रम सघ सदस्यता का अनुमान ४० लाख लगाया गया था और 
१९५१ की जनगणना के अनुसार उन श्रमिकों की सख्या, जिन्हे श्रम संघ के 
अन्तर्गत सगठित किया जा सकता था, लगभग १४०० लाख थी। इस प्रकार 
श्रम सघवाद की मात्रा केवल २ ६ प्रतिशत ही आती है। 332 

(२) श्रम सघ का लघु आकार हाल के वर्षो मे, लघु आकार वाले श्रम 
सधो की सख्या में तेजी के साथ वृद्धि होती रही है। यहं एक' स्वस्थ विकास 
नही हैं। श्रम सघ जितने ही छोटे होंगे उनकी शक्ति उतनी ही क्षीण होगी और 
वे सामूहिक सौदेबाजी प्रभावपुर्ण ढंग से नही कर सकते। अपने सदस्यों मे श्रनु- 
शासन बनाये रखने मे भी वे समर्थ नही हो सकते। साथ ही पारस्परिक लाभ के 
लिए योजनाओं को कार्यान्दरित करने के योग्य वे नही होते । श्रमिक सरकार एव 
मालिक को तभी प्रभावित कर सकते हैं जब उनका श्रम सघ सुदुढ हो। भारतवर्ष 
में क्षनेक श्रम सघ वास्तव मे हडताल कराने वाली सस्‍्था माज्ञ हैं। उनका विस्तार 
उस समय तेजी से होता है जब कोई विरोध उत्पन्न होता है परन्तु उनका समापन 
भी उसी तेजी के साथ होता है जब कि हडताल समाप्त हो जाती है । 

(२)+*अल्प कोष. श्रम संघ के पास केवल सीमित मात्रा मे ही कोष है । इसी 
कारण से वे पूर्णकालिक कैचारियों को नियक्त नहीं कर सकते जो कि सगठन, शोध 
एवं समझोते की बातचीत कर सके और नही वे अपने सदस्यों को पर्माप्त सुविधा" 
ही प्रदान कर क्ञकते हैं। साथ ही वे सामाजिक हित की योजनाओं को भी सुचार' 
रूप से नही कार्यान्क्ति कुर सकते | उनकी रुचि केवल विरोध करने तक ही सीमित 

“रहवजाती है। भर 
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(४) प्रवासी प्रकृति भारतीय श्रमिक की प्रवासी प्रकृति होने के कारण, 
वह श्रमिक सघ के कार्य-कलापों मे सतत रुचि नही रख पाता है। इसके कारण उसे 
स्थायित्व नही प्राप्त होता है। स्वस्थ श्रम सघवाद तो स्थायी औद्योगिक जनसख्या 
पर ही आधारित है । श्रमिकों का गाँवो से सम्बद्ध रहना दुढ एवं स्थायी श्रम सघ 
की अनुपस्थिति के लिये मुख्य रूप से उत्तरदायी है, हालाकि स्थायी» श्रम-वर्ग 
' अब धीरे-धीरे उभर रहा है | अधिक उचित आवास की सुविधा प्राप्त होने पर, काम 
करने की दशाओ मे उन्नति होने पर, तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बधी सुविधाओं का 
प्रसार होने पर, अधिकाधिक श्रमिक औद्योगिक क्षेत्र मे स्थायी रूप से निवास करने 
लगेगे। । 

(५) न्यूतें आय भांरतवर्ष मे स्वस्थ श्रम सघवाद के विकास के मार्ग 
में गरीबी और च्यून बचत क्षमता भी बाधक रही है। श्रमिक श्रम सघ के कोष 
के लिए चन्दा नही दे पाते है और अनेक श्रमिक केवल इसी कारण से किसी भी 
सघ के सदस्य नहीं बनते। साथ ही चन्दे का नियमित रूप से भुगतान नही हो पाता 
जिसके परिणामस्वरूप सघ को वित्तीय कठिनाश्यों का सामना करना पड़ता है। 


(६) श्रमिकों की नियुक्ति की दोषपूर्ण प्रणाली श्रमिकों की नियुक्ति की 
प्रणाली श्रम सघवाद के विकास को प्रोत्साहित नही करती है । मध्यस्थ श्रमिकों के 
सगठन का विरोध करते है। दूसरी ओर, वे ही श्रमिको की बडी मात्रा मे नौकरी 
छोड़ने के लिये भी उत्तरदायी हैं । 

(७) मालिकों का दुष्टकोण. अधिकाश दशाओ से, मालिकों का दृष्टिकोण 
तथा उनकी भावना श्रम सघ के सगठन के विरुद्ध पाया गया है। मालिकों ने तो 
श्रमिकों की एकता को भग करने के लिये अनुचित उपायों का प्रयोग तक किया है। 
श्रम सप के कार्यकर्ताओं पर अनुचित दबाव डाला है और उन्हें डराते धमकाते भी 
हैं। उनमे से कुछ तो सघ के कार्य-कलापों को भग करने के लिए जासूसो, गृ डॉ 
तथा हड़ताल भग॒ करने वालों को भी नियुक्त करते रहे हैं। मालिक उनकी 
एकता समाप्त करने के लिये प्रतिदवन्दी सघ की स्थापना भी कराते रहे हैं। इस 
प्रकार मालिक श्रमिकों की अज्ञानता तथा निरक्षरता का लाभ उठाते हैं । 

(८) श्रमिकों की असगत प्रकृति अथवा अनेकरूपता श्रम सघ के विकास 
के मार्ग से भारतीय श्रमिको की असगत प्रकृति के कारण वर्ग एकता की कमी भी 
बहुत बडी एवं महत्वपूर्ण बाधक रही है। श्रमिकों मे आपस में जाति, धर्म, भाषा 
आदि के कारण भेद-भाव पाया जाता है और इसका लाभ मालिक लोग उठाते है। 

(६) अपर्याप्त अवकाश. श्रमिको मे अवकाश की कमी होने के कारण भी 
वे श्रम सघ के कार्य-कलापो में सक्रिय रूप से रुचि नहीं ले पातें। आवास की 

भरर३े 
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अपर्याप्त व्यवस्था का होना तथा श्रमिकों के निवास-स्थान एवं फैक्टरी मे पर्याप्त दूरी 
होने से स्थिति और भी गभीर हो जाती है। श्रमिको को अधिक समय तक कार्य 
करना पडता है और परिणामस्वरूप उन्हे न ही पर्याप्त अवकाश मिल पाता है और 
न ही उनके पास उतनी शक्ति ही रह जाती है कि वे श्रम सघ द्वारा सगठित 
कार्यो मे सक्रिय रूप से रुचि ले सके । श्रमिक अपने निवास-स्थान पर थके हुए से 
पहुंचते है और उसके बाद वे श्रम संघ मे पर्याप्त रुचि रखने मे अपने को असमर्थ 
पाते है। 

(१०) निरक्षरता भारतीय श्रमिक पाय आधुनिक श्रम सघवाद का आशय 
नही समझते है। उनकी अनभिज्ञता और उदासीनता के कारण सघो के नेतृत्व पर 
बाहरी व्यक्तियो का ही प्रभुत्व रहता है। अधिकाशतया श्रमिक भाग्यवादी होते 
है और अपनी परिस्थिति मे सुधार लाने के लिए स्वयं ही आवश्यक प्रयास नहीं 
करते हैं । उनके अन्दर दासता वी भावना आ जाती है और उत्तकी भावनाये 
जटिल सी हो जाती है। उचित एव प्रबुद्ध दृष्टिकोण का अभाव श्रम सघ की 
प्रगति में पर्याप्त बाधक रहा है। 

(११) बाहरी नेतृत्वः भारतवर्ष में श्रम सघ में आत्म-निर्भरता की 
विशेष कमी पाई जाती है क्योकि इनका नेतृत्व श्रमिकों के हाथ मे न रह के 
बाहरी लोगों के हाथ में है जिनका उद्देश्य एवं हित श्रमिको के समान ही नहीं 
होता है। ये नेता प्राय वकील, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं । 
प्रायः उन्हे उद्योग विशेष का समुचित ज्ञान नही होता है। श्रमिको की समस्याओ 
का न ही उन्हें पर्याप्त अनुभव होता है और न ही वे उसे गहराई के साथ समझा 
पाते हैं। प्राय ऐसा भी पाया गया है कि एक ही कार्ये-कर्ता कई-कई सघो का 
नेता होता है। अत वे सधके कार्यो पर विशेष ध्यान भी नही दे पाते है। साथ 
ही, वे उत्तरदायित्वों को अच्छी तरह निभा नही पाते है। 


(१२) राजनीतिक प्रभाव भारतवर्ष मे श्रम सघ पर विभिन्न राजनीतिक 
विचारो का समुचित प्रभाव पडता रहा है। प्राय. ये विचार एक दूसरे के विरोधी 
होते हैं । विभिन्न राजनीतिक दल इस देश मे श्रम आन्दोलन पर अपना प्रभुत्व 
पाने के लिये विशेष प्रयास करते रहे हैं और इसके माध्यम से राजनीतिक शक्ति 
को बढाने का प्रयत्न करते रहे है। यह असाधारण बात नही है कि ये दल बड़ी- 
बडी प्रतिज्ञायें करते हैं और ऊँची-ऊंची आशाये दिलाते है और हड़ताल की व्यवस्था 
स्वार्थ की भावना से राजनीतिक उद्देश्यो की पूर्ति करने के लिये करते है। इसके 
कारण आन्दोलन बिखरता सा रहा है और प्रत्येक केन्द्रीय सघ एक दूसरे के 
विरोधी भी रहे हैं। परिणामस्वरूप इस आन्दोलन मे एकता और स्थिरता का 
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अभाव सा रहा है। प्रतिद्वन्दी सघो से सम्बद्ध श्रमिक अपनी शक्ति एव एकता को 
बढाने मे असमर्थ होते है और इस प्रकार अपने हितो की रक्षा करने भे असफल 
रहते है। अनेक नेता केवल अवसरवादी होते है और अपने स्वार्थ की सिद्धि मे ही 
लगे रहते है। आज के श्रम सघ के नेता के लिये श्रम सघवाद तो केवल एक माध्यम 
मात्र है जिसके द्वारा वे अपने निजी उद्देश्यों की, अपने स्वार्थ की या अपने राजनी- 
तिक दल के उद्देश्यों की पूर्ति करते है। ऐसे वातावरण में श्रम सघ का विकास 
तेजी तथा दृढता के साथ उचित दिशा में होना सभव नही है । 


स्वस्थ पिकास के लिये सुझाव. श्रमिको के हितो की सुरक्षा के लिये यह 
अत्यन्त आवश्यक है कि श्रम सघ सुदृढ़ हो और उसके पास सौदेबाजी की उतनी 
ही शक्ति हो जितनी कि प्रबन्धको के पास है । इससे श्रमिकों को तो लाभ होता ही 
'है, साथ ही उत्पादन के लक्ष्य की पूर्ति के लिए भी इसका सुदृढ होना आवश्यक है। 
भारतवर्ष मे जब तक श्रम सघ आदोलन मे एकता और सुदृढता नहीं होगी औद्यो- 
गिक सं रचना के आधार को भी स्थायित्व नही प्राप्त होगा। “उनकी आवश्यकता 
उस सामूहिक सौदेबाजीं की प्रणाली की रचना करने के लिये है जो कि श्रमिकों 
के अधिकारो एवं हितो की रक्षा कर सके और राजनीतिक जनतत्र को स्थिरता प्रदान 
क्रने के लिये उनकी आवश्यकता है।” अत. भारतवर्ष मे औद्योगिक जनतत्र को 
सुचारू रूप से सचालित करने के लिये स्वस्थ एवं सुदृढ श्रम सघ आन्दोलन की 
परम आवश्यकता है। केवल कुछ ही शक्तिशाली सघो को छोड़ कर भारतवर्ष मे 
सघ अभी पिछडे हुए हैं । इस आन्दोलन के दोषो को दूर करने के लिये कुछ दिये 
गय सुझावों का परीक्षण नीचे किया जा रहा है। 


(१) एक उद्योग मे एक सघ भारतवष मे एक उद्योग मे एक ही सघ के 
आदर्श को कार्यान्वित किया जाना चाहिए। एक ही से उपक्रमो मे विविध सघो के 
होने के कारण आपस मे देष-भावना उत्पन्न होती है और वे एक दूसरे के प्रतिद्वन्दी 
हो जाते है। परिणामस्वरूप इस आन्दोलन की जड ही कमजोर पड जाती है। इससे 
सधो की सामूहिक सौदेबाजी की क्षमता कम हो जाती है और इस प्रकार वे अपने 
वैध अधिकारों को प्राप्त करने मे असमर्थ रह जाते है। श्रमिकों एव मालिको मे 
आपसी सहयोग मे वृद्धि हो सकती है यदि एक उद्योग मे एक ही सघ हो। मई, 

१९५८ में १६ वी भारतीय श्रम सम्मेलन में भाषण देते हुए केन्द्रीय श्रम मत्री 
ने इस बात पर जोर दिया था कि एक उद्योग मे एक सघ' के विचार को तब तक 
पूरी तरह से कार्यान्वित नही किया जा सकता है जब तक कि श्रम सघो पर से 
दलगत राजनीति का प्रभुृत्व समाप्त न हो जाये । उन्होने राजनीतिक दलो से कहा 
कि वे श्रम सघो को राजनोतिक सवर्थों से दूर रखें । उन्होंने यह भी कहा कि यदि 
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श्रमिक केवल एक ही सस्था मे सगठित हो जाय और उनमे एकता हो जाय तो 
उनके आकार और शक्ति दोनो मे ही वृद्धि होगी । 

(२) अचन्‍्तर्सघीय प्रतिदवन्दिता को समाप्त करता मई १९५८ मे, केन्द्रीय 
श्रम मत्री ने चार केन्रीय श्रम सघ सगठनों (रण, अापएएत0, 
प्र & एबए"ए'ए 0) के प्रतिनिधियों की एक सभा बुलाई | इसका उद्देश्य 
अतसंन्‍्यषीय प्रतिद्वन्दिता को समाप्त करने के लिये एक आचार-सहिता तैयार करना 
था जिससे कि देश मे स्वस्थ श्रम सघ आन्दोलन का विकास हो सके । इस सहिता 
के प्रमुख सिद्धान्त है. (१) किसी भी उद्योग अथवा इकाई के कर्मचारी को 
स्वतन्त्रता है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी सघ में सम्मिलित हो 
सकता है । इस सम्बन्ध मे उसके ऊपर कोई भी अनुचित दबाव नहीं डाला 
जायगा । (२) सधो की दोहरी सदस्यता नही होगी । (३) श्रम सघो के जनतत्र 
के आधार पर सचालन को बिना किसी शर्तें के स्वीकार किया जायगा और उसका 
आदर करना होगा। (४) श्रम सघो के पदाधिकारियो का तथा कार्यकारिणी 
समितियों का नियमित एवं जनतातन्निक चुनाव होगा । (५) कोई भी सगठन 
श्रमिकों की अनभिज्ञता, निरक्षरता एव उनके पिछडेपन का लाभ उठा कर उन 
का शोषण नहीं करेगा। कोई भी सगठन आवश्यकता से अधिक मॉग भी नहीं 
करेगा । (६) सभी सघो को जातिवाद, समुदायवाद, तथा प्रान्तीयता की भावना 
से परे रहना "ोगा। (७) अन्तसेन्धीय व्यवहारों मे कोई भी हिसा, अनुचित दबाव, 
डराना-धमकाना तथा व्यक्तिगत अ्रपवाद या निन्‍दा नही होगी । 

उस सभा मे यह विचार किया गया कि इस सहिता को कार्यान्वित करने 
के लिये कोई उचित ससस्‍्था बनाई जाय जिसमे चारो केन्द्रीय श्रम सगठनो के 
प्रतिनिधि हो और एक स्व॒तन्त्र अध्यक्ष हो । यह भी सुझाव रखा गया कि केन्द्रीय 
श्रम मत्री समय-समय पर सम्बन्धित व्यक्तियो को आमत्रित करते रहे जो कि 
सहिता पर स्पष्ट रूप से विचार करके उसमे आवश्यक परिवर्तत कर सके। 
दिसम्बर १६९५८ मे, भारतीय राष्ट्रीय श्रम सघ काग्रेस के अध्यक्ष ने यह सन्देह 
व्यक्त किया कि श्रम सघो मे एकता आना सभव नही लगता क्योकि उनके उद्देश्य, 
प्रणाली तथा निदेशन मे बहुत अन्तर है। उन्होंने अखिल भारतीय श्रम सध काग्रेस 
को सहिता को भग करने के लिये दोषी ठहराया । उन्होने यह भी सुझाव दिया 
कि हिन्द मजदूर सभा तथा युनाइटेड ट्रेड यूनियन काग्रेस को अपनो इच्छानुसार 
किसी बडे सगठन में सम्मिलित हो जाना चाहिए | साथ ही उन्होने यह भी विचार 
प्रकट किया कि भारतीय राष्ट्रीय श्रम सघ काग्रेस तथा हिन्द मजदूर सभा दोनो 

- ही इण्टरनेशनल कानफेडरेशन आँव फ्री ट्रेड यूनियन से सम्बद्ध है श्रत. उनके 
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सम्मिलन की सभावना कम नही है। यद्यपि आचार-सहिता के बनाने के उद्देश्य 
अच्छे थे तथापि सहिता अपने उद्देश्यों की पूति करने मे असफल रही है। कुछ 
तो इस कारण से कि इसमे स्वयं ही कुछ कमियाँ श्री और कुछ इस' कारण से 
कि श्रम सधो ने एवं उनके नेताओ ने इसको कार्यान्वित करने में प्रा-प्रा सहयोग 
नहीं दिया है। 4तिद्वन्दी सघो मे आपस मे सहयोग बढाने मे यह असफल रहा 
है । इस आचार सहिता के प्रावधानों का पालन न करने के लिपे किसी भी दण्ड 
की व्यवस्था नही की गई है। इसका परिणाम यह रहा है कि उन प्रावधानों को 
बार-बार भग किया जाता है। ५ 


(३) बाहरी लोगो की उपस्थिति यह सच है कि भारतवर्ष में श्रम 
आ्रान्दोलन न ही इतनी प्रगति करता और न ही इतना सुदृढ होता यदि बाहरी 
लोगो ने इसका नेतृत्व न किया होता | परन्तु फिर भी उन बाहरी लोगो मे, जो 
कि पूर्णकालिक श्रम सघ कार्यकर्ता है और जो श्रम सघ कार्य को अपने अन्य 
कार्य-कलापो का एक अ्ग मानते है, अन्तर समझना आवश्यक है । प्रथम प्रकार 
के कार्यकर्ता का तो श्रम सघ समगठन में स्थान है परन्तु यह भी ध्यान देने योग्य 
बात है कि उन पर अनुचित सीमा तक निर्भर रहना उपयुक्त नही है क्योंकि 
जब तक वह व्यक्ति श्रमिकों में से ही एक न हो, उसकी श्रमिको को सगठित 
करने की क्षमता पर्याप्त न होगी । होना तो यह चाहिए कि श्रमिकों मे से ही 
कोई उनका नेता बने जो कि आत्म-निर्भरता की भावना जगा सके, उत्तरदायी 
हो और स्वतन्त्र हो । 


(४) राजनीति का स्थान श्रम सघ आन्दोलन को विरोधी आदर्शो एवं 
विचारों से दूर ही रहना चाहिये और एक ऐसी रवतन्त्र नीति अपनानी चाहिए जो 
श्रमिकों के हित की सुरक्षा कर सके । श्रमिकों को अपने को राजनीतिक दलो के 
चगूल में नहीं छोड देना चाहिए। श्रम सघ नेताओं तथा दल के नेताओं को 
च।हिए कि वे ऐसे उपाय अपनाये जिससे कि श्रमिकों को हानिप्रद राजनीदि 
अकावों से परे रखा जा सके तथा देश में विशुद्ध श्रम सघवाद प्रस्फुटित हो सके । 
इसका तात्पर्य यह नहीं है कि श्रम आन्दोलन को पूर्णतया राजनीति से बाहर 
रहना चाहिए और श्रमिको को राजनीति में बिल्कुल भी भाग नहीं लेता 
चाहिए । एक जनतात्रिक देश मे जब तक श्रमिकों को मत देने का तथा 
एसो सियेशन बनाने का अधिकार है, श्रम सघवाद को राजनीति से परे नही रखा 
जा सकता है। परच्तु श्रमिकों को व्यक्तिगत रूप मे ही राजनीति में भाग लेता 
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चाहिए । इस प्रकार आन्दोलन में कोई विखण्डन न होगा परन्तु यह तभी सभव 
होगा जब कि श्रम सघों का श्रान्तरिक सचालन जनतात्रिक हो और राजनीतिक 
दलो को यह अवसर प्राप्त न हो कि वे इन सघो को अपने स्वार्थ मे राजनीतिक 
उद्देश्यों की प्राप्ति का माध्यम बना सके। साथ ही, सत्तारुढ़ दल को यह नही 
करना चाहिए कि श्रमिको को लाभ केवल उनसे समर्थन प्राप्त सघ के माध्यम से 
ही प्राप्त हो । 

(५) श्रम सघ कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण आधुनिक औद्योगिक समाज 
में श्रम्सघवाद का तेजी से विकास होने के कारण, श्रम सघ कार्यकर्ताओं का 
उत्तरदायित्व विभिन्न दिशाओ में अत्यधिक बढ गया है। श्रम सघ का नेतृत्व उन्ही 
कार्यकर्ताओं को करना चाहिए जो कि उद्योग विशेष का विशद ज्ञान रखते हो, 
साथ ही विद्यमान आथिक शक्तियो का, वित्त का, विधि का, व्यापारिक सिद्धान्त एवं 
मनोविज्ञान का समुचित ज्ञान रखते हो । उनका मस्तिप्क उतना ही विकसित होना 
चाहिए जितना कि मालिको का हो जो कि सौदा करने के लिये उनके साथ बैठते 
हो। श्रभिको मे से ही नेतृत्व को प्रोत्साहित करने के लिये यह आवश्यक है कि 
उनको उचित प्रशिक्षण देने की सुविधा प्रदान की जाय । इस दिशा मे आक्सफोड 
के रस्किन कालेज की तरह ही श्रम कालेज खोले जाने चाहिए । यह हर्ष की बात 
है कि भारत सरकार ने कलकत्ता मे एशियन ट्रेड यूनियन कालेज की स्थापना कर 
इस दिशा में शुभारभ किया है। “उचित औद्योगिक सम्बन्ध एवं उचित श्रम सघ 
व्यवहार एवं प्रणालियों के लिये, शिक्षा की इस प्रकार से व्यवस्था करनी होगी 
जिससे कि श्रमिको को औद्योगिक सगठन से सम्बन्धित सम्पूर्ण बातो की जानकारी 
तथा ऐसे सगठन मे उनकी अपनी भूमिका की जानकारी प्राप्त हो सके। मालिको 
एवं समुदाय के सम्बन्ध मे उनके अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों को उन तक पहुचाना 
ही होगा ।” श्रम सघ शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से करनी होगी कि राजनीति 
से स्वतन्त्र एव जनतात्रिक श्रम सघ सगठन का विकास हो सके और इसकी कार्यक्षमता 
उच्चतर हो सके । श्रम सघ के कार्यकर्ताओं को उचित प्रशिक्षण देने के हेतु द्वितीय 
योजना मे ६० लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी । उसका उद्देश्य उन्हें श्रम सध 
दर्शन एवं प्रणाल्ली, श्रम सघ प्रशासन, सामूहिक सौदे बाजी एवं सामाजिक कल्याण 
का प्रशिक्षण देना था। मई १९५८ मे इसी प्रकार के एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 
का उद्घाटन विक्टोरिया जुबिली टैक्निकल इस्टीट्यूट, बम्बई मे किया गया 
था। 

(६) विभिन्न श्रम सघ कार्यकलाप श्रम सघ के द्वारा किये जाने वाले 
कार्य-कलापो का विस्तार करना अत्यन्त आवश्यक्र है।' श्रम सघो को शिक्षा, 
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स्वास्थ्य, आमोद-प्रमोद, आवास, तथा अन्य कल्याणकारी कार्यों को अधिक से 
अधिक विस्तार के साथ कार्यान्वित करना चाहिए । उन्हे अपने सदस्यों के साथ 
शाति-काल में ही उतना सम्पर्क बनाये रखना चाहिए जितना कि औद्योगिक 
अशान्ति श्रथवा हडताल के समय रखा जाता है। अपने सदस्यो के ज्ञान-वद्धेन के 
हेतु समय-समय पर सभाओ, सामूहिक चर्चा, तथा भाषण आदि की व्यवस्था करनी 
चाहिए । उन्हे केवल हडताल कराने वाली समितियों के रूप में ही कार्य नही करना 
चाहिए अपितु श्रमिकों के मध्य उत्तरदायित्व एवं अनुशासन की भावना जागृत 
क्रने का प्रयत्न करना चाहिए । श्रमिको को समय-समय पर यह समझाना चाहिए 
कि उनके नैतिक उत्तरदायित्व क्या है और उचित मजदूरी प्राप्त करने के लिये 
उन्हें उचित कार्य भी करना होगा। प्रत्येक श्रमिक मे सहनशक्ति एवं सहयोग की 
भावना जागृत करनी चाहिए । “समाजवाद के अन्तर्गत औद्योगिक जनतत्र की 
स्थापना करने की आवश्यकता है, जो एक ओर तो अनुशासन की और दूसरी ओर 
सक्षम कार्य की माँग करता है।” 

(७) श्रम सघ को सुदुढ करने के लिये सुझाव (क) छोटे-छोटे श्रम सघो का 
आपस में सम्मिलन कर देना चाहिए जिससे कि भारतवर्ष में श्रम सघ आन्दोलन 
सुदढ हो सके । छोठें आकार के सघो भे उचित सगठन, पर्याप्त वित्त एवं सक्रिय 
नेतृत्व की कमी पाई जाती है। वे आन्दोलन को कमजोर बना देती है और इस 
प्रकार से श्रमिकों का श्रम सबवाद पर से विश्वास उठता जाता है। ऐसे कमजोर 
श्रम सघो को अपना अस्तित्व समाप्त करके अपने साधनों का एकीकरण कर देना 
चाहिए जिससे कि आन्दोलन को गति, स्थायित्व एवं सुदृढता प्राप्त हो सके । 


(ख) इस आन्दोलन को सुदुढ बनाने के लिये यह आवश्यक है कि श्रम 
सधो के वित्त मे आन्तरिक साधनों से उन्नति की जाय । प्राय. श्रम सघ अधिक से 
अधिक सख्या में श्रमिको को सदस्य बनाने के लिये सदस्यता शुल्क की अत्यन्त 
अल्प राशि रखते है और उसे भी वसूल करने मे असफल' रहते है। साथ ही, सघ 
शुल्क न देने वालो की सदस्यता भी समा त नही करते हैं। जुलाई १९५९ मे, 
सत्रहवी भारतीय श्रम सम्मेलन में इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया था कि चार 
आना प्रति माह की न्यूनतम सदस्यता शल्क निर्धारित कर दी जाय और इस 
उद्देश्य से एक साविधिक प्रावधान बनाया जाय । 

(ग) मालिकों तथा नियोक्‍्त'ओ के दृष्टिकोण में आवश्यक परिवर्तेन होना 
चाहिए और उन्हें दृढ श्रम सघ सगठन के लाभो पर विचार करना चाहिए 
क्योकि इससे उत्पादन में वृद्धि होने की सभावना अधिक होती है और साथ ही 
औद्योगिक शान्ति भी रह सकती है। श्रम सघो को केवल उनके अधिकारो का 
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विरोध करते वाला सगठन मानने का जो वर्तमान दृष्टिकोण है उसे बदल 
देना चाहिए। 

(८) श्रम सबो की मान्यता, भारतवर्ष मे सुदृढ़ श्रम सघ आन्दोलन 
चलाने की दिशा मे श्रम सघो को मान्यता प्रदान करना एक महत्वपूर्ण प्रयास 
है। सामात्यत मान्यता तभी प्रदान की जाती है जब कि चन्दा देने वाली पर्याप्त 
सदस्यता ही यद्यपि मान्यता प्रदान करने के लिये विभिन्न राज्यों में शर्तों अलग- 
अलग है। मालिको अथवा नियोक्‍्ताओ द्वारा अनिवार्य रूप से मान्यता प्रदान 
करना हाल के वर्षों मे एक महत्वपूर्ण तथा जटिल प्रश्न रहा है। राज्य विधान 
सभाओ मे इसके सम्बन्ध मे अनेक बिल प्रस्तुत किये जा चुके है परन्तु सरकार 
ने उनका समर्थन नहीं किया। फिर भी, १६४७ मे श्रम सघ अधिनियम मे 
सशोधन किया गया और उसमे मालिकों द्वारा प्रतिनिधि श्रम सघ की अनिवाये 
मान्यता की व्यवस्था की गई है। इस सशोधित अधिनियम में मालिकों अथवा 
श्रम सघो द्वारा किये गये कुछ कार्यो को अनुचित माना गया है और उसमे यह 
प्रावधान है कि मालिकों के उन कार्यों के किये जाने पर उन पर जुर्माना किया 
जायगा और श्रम सघो द्वारा ऐसा किये जाने पर उनकी मान्यता वापस ले ली जायगी। 
यह सशोधित अधिनियम व्यवहार में नही लाया गया । 


श्रम अध्ययन दल पर राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट भे यह विचार 
व्यक्त किया गया है कि भारतवर्ष में श्रम सघो को मान्यता प्रदान करने के 
लिये कुछ साविधिक प्रावधान होना चाहिए क्योकि यही एक ऐसा प्रमुख माध्यम है 
जिसके द्वारा श्रमिको एवं प्रबन्धकों के मध्य उचित सम्बन्ध स्थापित हो 
सकता है। 

(६) व्यापक विधान की आवश्यकता उचित एवं व्यापक अधिनियम 
बनाकर, सरकार एक ऐसे उचित वातावरण का सुजन करने में सहायता प्रदान 
कर सकती है जिससे कि देश में श्रम सघवाद का स्वस्थ एवं सुदुढ विकास हो 
सके। इस विषय पर व्यापक अधिनियम का बनाया जाना आवश्यक है जो कि 
श्रम सघो का पजीकरण ही न करे अथवा उन्हें मान्यता ही न प्रदान करे अपितु 
श्रमिकों के हित की सुरक्षा एवं विकास कर सके | वतंमान श्रम सघ अधिनियम 
१६२६ में पारित किया गया था और यह तभी से बिना प्रमुख सशोधन हुए कार्या- 
न्वित किया जा रहा है। इसमे मुख्य रूप से श्रम सघो के पजीकरण के लिये 
शर्ते दी हैं, पजीकृत सघो को दिये गये मधिकार, वे उत्तरदायित्व जिनका 
पालन पजीकरण के पश्चात्‌ सघों को निभाना है, प्रशासन तथा दण्ड के लिये 
आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धी प्रावधान है। इसके अन्तर्गत पंजीकृत श्रम संघों को 


इे 
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कम्पनी की तरह अस्तित्व तथा अविच्छिन्न उत्तराधिकार का अधिकार दिया गया 
है और वे सम्पत्तियो पर स्वामित्व रख सकते है और प्रसविदा करने का अधि- 
कार भी उन्हे प्राप्त है। अधिनियम का प्रशासन राज्य के आधार पर है और 
प्रत्येक राज्य को श्रम सघो का एक रजिस्ट्रार नियक्त करना होता है। 


१६५० में भारत सरकार ने भारतीय श्रम सध बिल प्रस्तुत किया जो कि 
पर्याप्त रूप से व्यापक था। इसमे श्रम सघो के पजीकरण के लिये अधिक शर्तें 
रखी गई थी। इसके अन्तर्गत श्रम सघो को अधिक उत्तरदायित्व सौपा गया 
था। इसमे यह प्रस्ताव रखा गया था कि उन श्रम सघो की ,कार्यकारिणी का 
कोई भी बाहरी व्यक्ति सदस्य न हो जो कि पूर्ण रूप से या अशत. सरकारी 
कर्मचारियों के सघ हो। अन्य श्रम सघो के लिये, बाहरी व्यक्तियों की सख्या 
या तो अधिक से अधिक चार हो सकती थी या कार्यकारिणी के सदस्यो की कुल 
सख्या का एक-चौथाई या इन दोनो मे से जो भी कम हो। इस बिल का एक 
प्रमुख प्रावधान निरीक्षको की नियुक्ति करने से सम्बन्धित था जिन्हें पजीकृत 
श्रम सघो का निरीक्षण करना था। इसके अन्तर्गत पंजीकृत श्रम सधो के 
लिये यह आवश्यक था कि वे सदस्यो की सूची तैयार करे, एक रजिस्टर 
रखे जिसमे प्रत्येक सदस्य के द्वारा दिये गये चन्दे का व्योरा रखा जाय, निर्दिष्ट 
रूप में खाता, बही एवं कार्यवाही पुस्तिकाये भी रखे। परन्तु इससे पूर्व कि 
बिल को ससद स्वीकृत करता ससद की अवधि समाप्त हो गई और अन्त 
से बिल को पारित न किया जा सका। सरकार इस बिल पर फिर से विचार कर 
रही है क्योकि इसमे जनता ने अत्यधिक रुचि दिखाई थी । 

(१०) सरकार का दृष्टिकोण श्री एन० एच० टाठा ने अप्रैल, १६६६ 
मे मद्रास में हुई भारतीय मालिकों के सच (एफ्रजा०एटाड! एल्वल-बए०० री वा ) 
की ३३ वी वाषिक सभा भें अपने अध्यक्षीय भाषण मे इस बात पर पर्याप्त प्रकाश 
डाला था कि केन्द्रीय एवं राज्य सरकारो का दृष्टिकोण ऐसा नहीं है जिससे कि 
देश में स्वस्थ श्रम सघ आन्दोलन दृढ़ता के साथ पत्रप सके। “सरकार द्वारा 
दिखाई गई कोई भी भावनात्मक सुरक्षा एक सीमा तक ही अपना प्रभाव डाल 
सकती है, जिसके परे असैद्धान्तिक एवं अनुत्तरदायी सघो को केवल अनैतिक 
प्रोत्साहन ही प्राप्त होगा, जो कि श्रम सघवाद के सुरक्षित छत्र के नीचे 
केवल सत्तारुग दल को गिराने के राजनीतिक उद्देश्य मे ही सुरुचि रखते है।” 
उन्होने इस बात पर बल दिया कि जब तक सरकार उन श्रम सघो के सम्बन्ध 
में अपनी नीति स्पष्ट नही करती जो कि देश-भक्तिपूर्ण नही है तो ऐसी हच्तालो 
को प्रवृत्ति बढती ही जायगी जिनका औद्योगिक झंगडो से सम्बन्ध तो कोई न 
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रहेगा परन्तु यह बहाना अवश्य रहेगा कि वे श्रम संध अधिकारों के लिये 
लड़ रहे हैं। इस अनूचित प्रवृत्ति को रोकने के लिये कुछ भी प्रयास न करके 
सरकार श्रम संघ के नेताओं को पर्याप्त छट देती रही है। ऐसे नेता स्वार्थ अथवा 
व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के लिये अधिक जागरुक हैं और श्रमिकों के हित को ध्यान 
में नहीं रखते हैं। 

.. श्री*टाटठा ने राज्य सरकारों की इस प्रवत्ति की भी भत्सेना की कि वे उन संघों 
के साथ भी संधि कर लेती हैं जो कि मान्यता प्राप्त नहीं हैं और इस प्रकार 
उन्हें सौदा करने, वाले एजेण्ट की स्थिति प्रदान करते हैं। जब परिस्थितियों के 
कारण, मालिक को इन अमान्य संघों से व्यवहार करने के लिये विवश कर दिया 
जाता है, तो बाद में सरकार ऐसे कार्यों को अनुचित श्रम व्यवहार घोषित कर 
देती है। यदि कुछ राज्यों द्वारा इस प्रकार का दोहरा स्तर अपनाया जाता रहा 
तो आचार-संहिता को तो भुलाना पड़ेगा और श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत 
दिये गये दायित्वों को पूरा करने का प्रयत्न नहीं किया जायगा और न ही सामूहिक 
सोदेबाजी के सिद्धान्त को मान्यता मिल पायेगी। 

(११) मालिकों का दृष्टिकोण. श्रम संघवाद के सम्बन्ध में मालिकों को 
भी अपना दृष्टिकोण बदलना आवश्यक है। उन्हें अधिक दुरदर्शिता से काम 
करना चाहिए। अब तक वे इस ओर अधिक जागरुक नहीं हैं। उन्हें श्रम 
संघों के साथ मिल-जूलकर सहयोग की भावना को बढ़ावा देना चाहिए जिससे 
कि श्रमिक सन्तुष्ट हो सकें। उन्हें बात-बात पर अपने अधिकारों के लिए 
न्यायालय की शरण नहीं लेनी चाहिए। उन्हें ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि 
जिससे वामपंथी वर्ग को श्रमिकों पर अपना अधिकार जमाने के लिए प्रोत्साहन 
मिल सके । 


अध्याय २२ 


शद्योगिक सम्बन्ध 


औद्योगीकरण आधुनिक रूप मे जहाँ एक ओर वरदान है वहाँ दूसरी 
ओर अभिशाप भी है। इसने प्रबन्धको एवं श्रमिकों के मध्य एक बहुत बडी खाई 
बना दी है क्योकि उत्पादन के साधनों पर श्रमिकों का स्वाम्ट्वि नही है । बड़े 
पैमाने पर औद्योगिक उपक्रमो का तेजी के साथ विकास होने के कारण आ्थिक 
सत्ता का केन्द्रीयकरण होता रहा है और श्रमिकों को इस बहुचचित तथ्य पर 
विचार करने और इसका अनुसरण करने के लिये विवश कर दिया है कि 'एकता में 
ही बल है, विभाजित होने पर हम गिर पडेगे ।” अपने वैध अधिकारों एवं हितो की 
सुरक्षा के लिये सामूहिक सौदेबाजी (८०॥९८७७८ 9>थः.्ट००78) तथा सधो 
की स्वतन्त्रता की महत्ता को वे अच्छी तरह समझ गये है। दूसरी ओर, मालिक 
अथवा नियोक्‍ता सगठित श्रमिकों की मॉँगों का विरोध करते रहे हैं। परिणाम- 
स्वरूप, इसके कारण औद्योगिक सघर्ष तथा अशान्ति बढती जा रही है। औद्योगिक 
अशान्ति इस बात का द्योतक है कि “मनुष्य पर्याप्त सतुष्टि प्राप्त करने की अपनी 
भावनाओं एवं इच्छाओं को पूरा करने मे असफल रहा है और जो अन्त मे औद्यो- 
ग्रिक सघर्ष के रूप मे फूट पडा है।” हडताल, तालाबन्दी, धीमे काम करने का 
प्रथत्त, अधिक अनुपस्थिति आदि श्रौद्योगिक सघर्ष के कुछ महत्वपूर्ण रूप है जिसका 
उचित निदान आवश्यक है जिससे कि औद्योगिक शान्ति तथा विकास के लिये 
उचित परिस्थितियों का सृजन हो सके । औद्योगिक अशान्ति एक ऐसे रोग का 
सूचक हैं जिसको रोकने की व्यवस्था' की जानी चाहिए तथा जिसका निदान ढूंढा 
जाना चाहिए परन्तु इसका दमन नहीं किया जाना चाहिए। 

कोई भी अर्थव्यवस्था, जिसका सगठन नियोजित उत्पादन तथा विभाजन के 
लिये किया गया हो और जिसका उद्देश्य जनता के लिये सामाजिक न्याय तथा 
कल्याण उपलब्ध कराना हो, प्रभावपूर्ण ढहण से केवल औद्योगिक शान्ति के वातावरण 
में ही कार्य कर सकती है । यदि तीक् राष्ट्रीय विकास लाना हो और साथ ही 
सामाजिक न्याय भी प्राप्त करना हो तो प्रबन्धकों एवं श्रमिकों के मध्य शान्तिमय 
सद्भावपूर्ण सम्बन्ध होना आवश्यक है। यह तभी सभव हो पायेगा जब कि प्रत्येक 
दूसरे के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझ सके और तदनुसार व्यवहार करे। श्रमिको 
को उत्साह के साथ कार्य करना चाहिए परन्तु यह तभी हो सकेगा जब कि उनके 


हक 
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अन्दर मालिक के साथ ऐक्य अथवा एकत्व की भावना हो। उसी प्रकार, मालिकों 
को यह॒विचार अवश्य करना चाहिए कि उद्योग से होने वाला लाभ केवल उन्ही 
के लिये नही है अपितु उसका उचित भाग न्यायसगत एवं उदारपूर्ण ढग से श्रमिकों 
को भी दिया जाना चाहिए । प्रत्येक श्रमिक को यह आभास करना चाहिए कि वह 
उस उद्योग का सह-स्वामी है जिसमे वह कार्य कर रहा है और प्रत्येक स्वामी को 
यह विचार-करना चाहिए कि वह भी सह-कार्यकर्ता है और वह अपने श्रमिकों के 
साथ मिल-जुल कर कार्य कर रहा है। दूसरे शब्दों मे, उन सभी के मध्य, जो उद्योग 
से सलग्न है, विचार एवं कार्य में पूर्ण ऐक्य होना चाहिए। केवल सहयोग के साथ 
मिल-जल कर कार्य करने से ही आवश्यक परिणाम उपलब्ध कर सफलता प्राप्त की 
जा सकती है और उस दशा मे सभी प्रयत्न विश्वासयुक्त एवं न्यायपूर्ण भी होगे । 

उद्योग मे शान्ति का होना विश्व शान्ति के लिये भी एक सूचक है यदि हम 
इस समस्या को व्यापक दृष्टिकोण से देखे। यदि उद्योग में दुढतर मानवीय 
सम्बन्धों को बनाने मे हम सफल हो जाते है तो वर्ग-विरोध एवं विश्व-सघर्ष की 
समस्या बहुत कुछ हल हो जाय । “औद्योगिक एवं अस्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध आधुनिक 
विश्व-ससर्ग का ताना-बाना है । मानवीय सम्बन्धो की विश्व समस्या का वह 
प्रतिपक्ष एवं विपक्ष है जिसमे राजनीतिक एवं औद्योगिक बाते आपस मे अन्तर्बद्ध है।” 
इस प्रकार औद्योगिक सम्बन्ध केवल मालिको एवं कर्मचारियों के बीच की ही बात 
नही है अपितु यह जन-समुदाय से सम्बन्धित महत्वपूर्ण समस्या है। उस समुदाय मे, जो 
कि सभी सदस्यों की भलाई एवं सामाजिक न्याय के लिये सगठित है, समाज के सभी 
वर्गो के मध्य आपस में सतत समाधान होता रहना चाहिए। बार-बार औद्योगिक सघर्य 
के होते रहने से जन-समुदाय पर बुरा प्रभाव पडता है और यह विचार कि ऐसे 
सघर्ष का सम्बन्ध केवल मालिकों एवं श्रमिकों से ही नही है, स्पष्ट सा हो जाता है। 
“देनिक सघर्षो की उष्मा मे, श्रमिक एवं मालिक यह भूल जाते है कि वे राजनीति 
रूपी शरीर में केवल दो अग के रूप मे है और सदैव एक तीसरा साझीदार' भी है, 
और वास्तव में वह अत्यन्त महत्वपूर्ण साझीदार है, यथा, पूरा जन-समुदाय', जिस 
पर ध्यान देना आवश्यक है।” 

औद्योगिक सम्बन्धों का केवल आ्थिक पक्ष ही नही है अपितु इनका मानवीय 
एवं सामाजिक पक्ष भी है। औद्योगिक सघर्ष श्रमिकों पर स्थायी दुख का बोझ 
डाल सकता है क्योकि इससे उनकी जीविका तक समाप्त हो सकती है या यह 
उनके बच्चों के स्वास्थ्य के लिग्रे स्थायी खतरे का कारण भी हो सकता है क्योकि 
इसके कारण वे विवश होकर अपने बच्चो का पर्याप्त ढंग से पोषण तहीं कर पाते। 
काम के अधिक समय तक बन्द हो जाने से उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय पर॑ प्रभाव 


औद्योगिक सम्बन्ध ३६५ 


पडता है। इससे वस्तुये नष्ट होती है, वर्गों में आपस में घृणा फैलती है, आपसी 
व्यवहार बुरे हो जाते है और इस प्रकार राष्ट्र के विकास मे यह बाधक सा बन 
जाता है । यदि सघर्ष अनेक क्षेत्रो तक फैल जाता है या आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओ 
से सम्बद्ध होता है तो उससे अधिक हानि होने की सभावना ही रहती है । 

औद्योगिक शान्ति तो तभी उपलब्ध हो सकती है जब कि श्रमिकों एव 
मालिको के दृष्टिकोण मे आवश्यक परिवर्तन हो जाय । सच्चे जनतन्त्र के हित मे, 
नवीन सम्बन्ध स्थापित करने का कार्य श्रमिकों का तथा मालिकों के वताओ का 
तथा सरकार का है। श्रमिको एवं मालिकों के मध्य सम्बन्ध इस प्रकार का होना 
चाहिए कि जैसे वे आपस मे साझीदार हो और मिल-जूल कर जन-समुदाय की 
आथिक आवश्यकताओ की पूर्ति मे यथासभव लगे हो । परन्तु साथ ही एसी 
साझीदारी मे श्रमिकों की भूमिका एव उनकी महत्ता को पूर्णतया स्वीकार करना 
चाहिए। “श्रमिकों से व्यवहार करते समय केवल यही ध्यान मे नही रखना चाहिए 
कि शक्ति एवं योग्यता राष्ट्र की सर्वाधिक मूल्यवान सम्पत्तियों मे से है अपितु 
यह भी देखना चाहिए कि उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि उसका आदर किया जाय, वह 
भी समुदाय के अन्य किसी भी अगर के साथ बराबर की महत्ता एवं योग्यता के 
साथ की जाय ।” 

सरकार ने औद्योगिक सघर्षों को शान्तिमय ढग से हल करने मे अधिक 
से अधिक रुचि ली और इस सम्बन्ध मे अधिनियम पारित किये गये जिनके 
अन्तर्गत औद्योगिक सघर्षो मे सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने की व्यवस्था की गई । 
श्रम की समस्याओ पर विचार करले के लिये त्रिदलीय सस्‍थाये राष्ट्र एवं राज्य 
के स्तर पर बनाई गईं । निस्सन्देह, औद्योगिक शान्ति प्रस्ताव से स्वस्थ वातावरण 
उत्पन्न हुआ जिससे कि सघर्षों की सख्या मे कमी आई और इस प्रकार औद्योगिक 
सम्बन्धो मे विशेष उन्नति हुई | साथ ही औद्योगिक सधर्ष अधिनियम, १९४७ 
के अन्तर्गत सघर्बों का विवाचन एवं अनिवाय त्यायपूर्ण-निर्णय द्वारा निपठारा करने 
के लिये उचित व्यवस्था की गई। 

१९४७ के श्रौद्योगिक शान्ति प्रस्ताव के पश्चात, १९४८ और १६४६ मे 
पर्याप्त सुधार हुआ था परन्तु १६९५० में इसने पुन गम्भीर स्थिति धारण कर ली 
और उस वर्ष जन-दित हानि की सख्या बढ कर १२८ लाख हो गई (तालिका १)। 
यह स्थिति श्रौद्योगिक सम्बन्धों में स्वव्यायी अवनति के कारण नहीं आई थी, 
अपितु सूती बस्त्र के कारखानों मे हुई हडताल के कारण आई थी जिसके कारण €४ 
लाख जन-दिन की हानि हुईैं। १९५१-५४ के मध्य जन-दिन में हुई हानि विशेष 
अधिक न थी परन्तु यह १९५५-०८ के मध्य धीरे-धीरे बढती गई और १६५६ में 
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तालिका १ 


भारतवर्ष मे औद्योगिक सघर्ष (१९४६-६८) 


सचर्षो सलग्न जन-दिन योग का प्रतिशत 
वर्ष की श्रमोको हानिकी सफल 
सख्या की सख्या सख्या अथवा 24 
(०००) (दस लाख मे) आशिक सफल ४ पट 
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तो यह अत्यधिक थी जब कि जन-दिन हानि की सख्या १६५४ की अपेक्षाकृत दूनी 
हो गई। जन-दिन हानि की सख्या जब १६५८ में ७८ ० लाख से घट कर १९५६ 
मे ५६ ३ लाख ही रह गई तो इस कमी का स्वागत किया गया परन्तु १६६० मे 
यह पुन बढ कर ६५ ४ लाख हो गई । यह वृद्धि मुख्य रूप से केन्द्रीय सरकार के 
कर्म चारियो द्वारा किये गये हडताल के कारण तथा अन्य कारणों से हुई थी और 
केवल इसी कारण से १३ लाख जन-दिन की हानि हुईं थी । यदि इसी घटक को 
ध्यान मे रखे, तो यह ज्ञात होगा कि जुलाई १६९५८ मे अनुशासन सहिता के अप- 
नाने के पश्चात्‌ से औद्योगिक सघर्षों के कारण होने वाली जन;दिन की हानि मे 
कमी आई थी । जन-दिन हानि की सख्या घट कर १६६१ मे ४६ २ लाख हो 
गई थी परन्तु १९६२ मे यह पुन. बढ कर ६१ २ लाख हो गई । अक्टूबर, १६६२ 
में सकटकालीन स्थिति की घोषणा करने के पश्चात्‌ से जन-दिन हानि की सख्या 
एवं औद्योगिक सघर्षों की सख्या मे पर्याप्त कमी आई । परिणामस्वरूप १९६३ मे 
जन-दिन हानि की सख्या घट कर ३२ ० लाख ही रह गई । 


नवम्बर १६६२ मे, चीन द्वारा आक्रमण किये जाने के पश्चात्‌, श्रमिको एव 
मालिको के प्रतिनिधियों नें मिल कर एकमत से औद्योगिक शान्ति प्रस्ताव को 
स्वीकृत किया था । इस प्रस्ताव को अपनाने के पश्चात्‌ से जन-दिन हानि की 
सख्या मे विशेष कमी आई । 


परन्तु १६९६४ में पुन स्थिति में परिवर्तत पाया गया । यह एक ऐसा वर्ष 
था जब कि मूल्य-स्तर एवं रहन-सहन की लागत में १२-१३ प्रतिशत से वृद्धि हुई 
थी । यह वृद्धि योजनाबद्ध विकास के आरभ होने के पश्चात्‌ से सबसे अधिक 
थी। वैसे १९६५ में औद्योगिक सम्बन्धो के वातावरण मे पुन उन्नति हुई। उस 
वर्ष जन-दिन हानि की सख्या ६५ लाख थी जब कि १६६४ मे यह ७७ लाख थी। 


यद्यपि १६६५ मे हडताले हुईं, तालाबन्दी एवं अशान्ति रही, फिर भी सभी वर्गों 
के श्रम सघो ने अपने-अपने मनमुटाव को समाप्त करके एक साथ होने का प्रयत्न 
किया और इस प्रकार मिल कर पाकिस्तान द्वारा आक्रमण का सामना करने के लिये 
और देश की स्वतन्त्रता की सुरक्षा करने के लिये वे कटिबद्ध हुए। उन्होने लोगो 
से अपील की और आश्वासन दिया कि वे उत्पादन की गति को चालू रखेंगे । 
हडताल सम्बन्धी दिये गये नोटिस को वापस ले लिया गया और लोगो ने अतिरिक्त 
कार्य करने के लिये अपना प्रस्ताव रखना आरभ कर दिया और साथ ही राष्ट्रीय 
सुरक्षा कोष मे श्रमिकों ने उदारता के साथ योगदान दिया । फिर भी, आथिक 
स्थिति के गिरने के साथ ही, जो कि खाद्य सामग्री एवं कच्चे माल मे विशेष कमी 


है. 


३६८ भारत की ओ्रोद्योगिक श्रथ॑-व्यवस्था 


के कारण हुई थी, श्रमिको की छटनी एवं तालाबन्दी भी हुई और इस प्रकार १६६ 
के अन्तिम माहो मे औद्योगिक सम्बन्ध तनावपूर्ण हो गये । 


तृतीय योजना की सम्पूर्ण अवधि मे, जन-दिन हानि की सख्या के दृष्टिकोण 
से, औद्योगिक सम्बन्ध द्वितीय योजना की अपेक्षाकृत अधिक अच्छे थे । र्याः 
तृतीय योजना काल मे रोजगार मे वृद्धि की ओर भी ध्यान दे तो जन-दिन हानि 
की संख्या मे कमी और भी महत्वपूर्ण थी। इस काल मे स्थिति मे सुधार होने का 
अशत कारण १६६२ एवं १९६५ मे श्रमिको द्वारा देश की सुरक्षा के लिये स्वत 
कटिबद्ध होना थः । 


औद्योगिक सम्बन्ध (१९६६-६८) १९६६ और उसके पश्चात्‌ औद्योगिक 
अर्थव्यवस्था मे अद्वितीय तनाव एवं अशान्ति पाई गई' तृतीय योजना काल मे 
अपेक्षाकृत कम सफलता प्राप्त होता, क्रषि-क्षेत्र मे उत्पादन में विशेष कमी आना, 
अनियमित एवं अनिश्चित ढंग से विदेशी पूँजी का प्राप्त होना, तथा उद्योगों के लिये 
आवश्यक आयात का न प्राप्त होना, इन सभी कारणों से आथिक असच्तुलन रहा 
और मुद्रा-स्फीति की प्रवृत्ति भी बढी । उसके बाद रुपये के अवमूल्यन से परि- 
स्थिति और भी गभीर एवं जटिल होती गई। आधिक स्थिति बिगडने के कारण 
तथा असन्तोष के बढते जाने के कारण अनुत्त रदायी राजनीतिक व्यक्तियो एव दलों 
को आगे बढने का अवसर मिला। ऐसी परिस्थिति मे सगठित औद्योगिक श्रमिक 
भी सधर्ष-रत हो गया और इसका यह परिणाम हुआ कि देश मे औद्योगिक सम्बन्धों 
के दृष्टिकोण से १६६६ सबसे खराब वर्ष रहा । 

१६६७ एवं १९६८ में आथिक स्थिति और भी खराब रही और साथ ही 
राजनीतिक स्थिति मे भी पर्याप्त उधल-पुथल रही। एक वर्ष के बाद दूसरे वर्ष दो 
बार सुखा पडने के कारण आथिक योजना से जो लाभ प्राप्त हुए थे वह भी अदृश्य 
से हो गये । इससे केवल मुद्रा-स्फीति सम्बन्धी दबाव ही नही बढ़े अपितु उद्योग 
के कुछ क्षेत्र मे तो पश्चायन (7०८०४४१०७) की प्रवृत्ति बढने लगी। एक साथ 
अनेक शक्तियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था मे विरोधाभास की सी स्थिति आ 
गई जब कि एक ओर तो मुद्रा-स्फीति की स्थिति थी और दूसरी ओर पश्चायन की 
प्रवृत्ति थी । कुछ औद्योगिक इकाइयों मे, विशेष रूप से इजीनियरिंग एवं धातु- 
उद्योग के क्षेत्र मे, श्रमिकों की अस्थावी एवं स्थायी छठती आरभ हो गई। 

पश्चिमी बंग/ल एवं बिहार के श्रम सघ के एक वर्य के द्वारा सम्पूर्ण स्थिति 
का दोषपूर्ण अध्ययन करने के कारण औद्योगिक स्थिति को बिल्कुल गलत ढग से 
दिगदशित किया गया। कुछ राज्य के श्रम मत्रियो ने श्रम सघ' के कुछ अवैधानिक 
कार्य-कलापो का तथा अन्यायपूर्ण औद्योगिक सधर्थों का भी समर्थन किया । पश्चिमी 


कि 


औद्योगिक सम्बन्ध ३६६९ 


बगाल के पूर्व श्रम मत्री ने तो यहाँ तक कहा कि “घेराव” श्रम सघो का वध कार्य 
है अत उनकी सरकार श्रमिको के द्वारा किये गये घेराव के विरुद्ध हस्तक्षेप नहीं 
करेगी । परिणामस्वरूप, यह घेराव का आन्दोलन सारे देश भे तेजी के साथ फैल 
गया | केवल ६ माह मे, सितम्बर १६६७ तक १३ राज्यों मे घेराव की सख्या 
६२८ रही और पश्चिमी बगाल मे इसकी सख्या 5४१ थी जो कि सर्वाध्लिक थी । 

१९६७ में औद्योगिक सम्बन्ध और भी खराब रहे और उस वर्ष जन-दिन 
हानि की सख्या १७१५ लाख रही । १६६८ मे स्थिति और भी गभीर रही जब 
कि जन-दिन हानि की सख्या बढ कर १७२.४ लाख रही। हडताल एवं तालाबन्दी 
एक साधारण सी बात हो गई । प्रबन्धकों के साथ बुरा व्यवहार करना, आपस' 
में लडना, काम बन्द कर देना या धीरे-धीरे करना आदि ढगो को निर्बाध गति से 
अपनाया गया । और यह केवल निजी क्षेत्र तक हीं सीमित न रहा। इस हडताल के 
ज्वर का प्रभाव सार्वजनिक क्षेत्र की अनेक इकाइयों पर तथा पोर्ट ट्रस्ट एवं एयर- 
लाइन्स पर भी पडा। कुछ राजकीय उपक्रमो को तालाबन्दी करना पडा। शायद, 
देश के श्रम आन्दोलन के इतिहास में प्रथम बार सरकार के तत्वावधान में केरल 
एवं पश्चिमी बगाल मे 'बन्ध' को कार्यान्वित किया गया। राज्य सरकार तथा 
बीमा निगम के कर्म चारियो ने भी अपना हथियार प्रयोग किया । सबसे खराब बात 
तो यह रही कि पुलिस, इजीनियरो तथा वायुयान चालकों ने भी समय-समय पर 
हडताले की | वास्तव मे, यह वैधानिक समाधानों के प्रति आदर की कमी थी 
जिसके कारण औद्योगिक सम्बन्ध हाल के वर्षो मे इतने खराब रहे। 

करण. मजदूरी एवं बोनस के भुगतान में अपयप्तिता औद्योगिक अशान्ति 
का सर्व प्रमुख कारण रहा है। १० वर्षो (१९४८-५७) के सम्मिलित औसत 
प्रतिशत को यदि देखे तो केवल इन दो कारणों का प्रतिशत ३७ ४ था (तालिका २)। 
अगले आठ वर्षों मे (१६५८-६६) यह औसत प्रतिशत बढ कर ४२ ७ हो गया। 
१६६७ तथा १९६८ में यह ५० प्रतिशत के लगभग रहा है । जब कभी भी 
श्रमिक अपने को आथिक सकट मे पाते है, वे हडताल करते है। इस प्रकार 
श्रमिको की अशान्ति का प्रमुख कारण यह रहा है कि सरकार एक निश्चित 
मजदूरी सम्बन्धी नीति तैयार करने मे असफल रही है और साथ ही मूल्य को 
भी एक निश्चित सीमा पर स्थायी रखने मे असमर्थ रही है।अत यदि औद्योगिक 
शान्ति स्थापित करना है तो उस दशा में मूल्य को स्थिर रखना अति आवश्यक 
है । यह ध्यान देने योग्य बात है कि बोनस, जिसे पहले मालिको के द्वारा इच्छा- 
नूसार लाभ में से भुगतान की बात समझा जाता था, अब श्रमिको की नियमित 
आय का अग है। 

भरें 


भारत की औद्योगिक अ्थं-व्यवस्था 


३७० 
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औद्योगिक सम्बन्ध ३७१ 


औद्योगिक सधर्ष जो कि कर्मचारियों से सम्बंधत कारणो से होते हैं 
अधिकाशतया अहभाव, साथियो की भावना, तथा दलगत भावना से होते है। 
“स्वीकृति, प्रशसा एवं मान्यता के वातावरण की कमी, तथा छटनी, निलम्बन 
($प४०८०5707) तथा नौकरी से निकाल देने के कारण असुरक्षा वी जटिल 
भावना आदि ऐसे सघर्षो के प्रमुख कारण है ।” हडताल, फोरमैन को, मिस्त्री को 
तथा प्रबन्धकोी को निकालने की मॉँग आदि, मशीनों को तोडता, अनुशासन भग 
करना तथा जानबूझ कर आज्ञा का पालन न करना ऐसे सघधर्षों के परिणाम है। 
बहुत बडी सख्या में हडताल श्रमिको की छंटनी, निलम्बन या पुृदच्युति के कारण 
हुई है। श्रमिको पर अत्याचार करने के कारण तथा श्रमिको के सधो को मालिकों 
द्वारा मान्यता न दिये जाने के कारण भी सघष हुए हैं। १९४८-५७ से 'कर्मचारियों 
से तथा छॉटनी से सम्बन्धित! कारणों का औसत प्रतिशत ३०६९ था। १६६८ मे 
यह २८९२ प्रतिशत था । 

अवकाश एवं कार्य के घण्टो' के लिये औद्योगिक सघर्ष या तो काम के 
घन्टो को कम कराने के लिये हुए हैं या किसी सामाजिक एवं धामिक अवसर पर 
छट़ी प्राप्त करने के लिये या छट्री के दिन कारखाने को खोलते के विरुद्ध या छट्ठी 
के लिये बिना विचार किये मना कर देने के लिये हुए है। ऐसी हडताले प्राय 
अल्प-काल के लिये ही होती है । १० वर्षों का (१९४८-५७ ) इस कारण से औसत 
प्रतिशत ७ ३ था परन्तु १६६८ में यह्‌ घट कर १९ हो गया। 

प्राय संघर्ष बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के भी होता है। वे श्रमिकों के 
नैराश्य की भावना प्रदर्शित करते हैं। ऐसी हडतालो के विरुद्ध यह आलोचना 
को जाती है कि उनमे कोई विशेष माँग नही रखी जाती है। १६४८-५७ के मध्य 
“अन्य कारणो” से हुए सघर्ष का औसत प्रतिशत २४ था जो कि १९६८ मे घट 
कर २२९१ हो गया। यह तो प्रबन्धकों का उत्तरदायित्व है कि वे अपने श्रमिकों 
को उसी प्रकार से निकट से समझे जैसा कि वस्तुओं को जानते है। अधिकाश 
प्रबन्धक अपना उत्तरदायित्व ऐसे व्यक्तियों को सौप देते हैं जो कि विश्वसनीय नही 
होते है । कभी-कभी सघर्ष श्रमिको के नेताओ द्वारा, राजनीति से सम्बद्ध होते हैं, 
प्रोत्माहित होते है और जिनका उद्देश्य राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करना होता 
है । कभी-कभी श्रमिक अन्य स्थानों पर चल रहे राजनीतिक एवं श्रम आन्दोलन 
के समर्थन मे हडताल करते हैं। कभी-कभी पुलिस के द्वारा किये गये अत्याचार के 
विरुद्ध भी हडताल करते है। 


परिणास, यह ध्यान देना चाहिए (तालिका १) कि भारतवर्ष मे सफल 
तथ। श्रशत सफल हडतालो का प्रतिशत न्‍्यून है। १६६०-६२ की अवधि में सफल 
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एवं भ्रशत सफल हडतालों का प्रतिशत अधिक रहा। सफल एव अशत रुफल 
औद्योगिक सघर्षो का प्रतिशत घट कर १९६३ में ४१ रह गया था, फिर बढ कर 
१९६६४ में ४३ हो गया और १६६८ मे ४८ हो गया, परन्तु अधिक सख्या में सघर्ष 
या झगडे “असफल” रहे । अनेक औद्योगिक सघर्ष अनुचित मॉँगो को लेकर होते 
रहे है और उनमे कुछ श्रम सघ के नेताओ का अपना स्वार्थ ही अधिक रहा है। 
हडताल करने से पूर्व वे अपनी माँगो के पक्ष एवं विपक्ष में पूर्णतया विचार नहीं 
करते है। 

सफल एबं अशत सफल औद्योगिक झगडो का प्रतिशत न्यून होने के 
निम्नलिखित कारण है (१) उचित सगठन की कमी तथा श्रमिकों की ठहराव 
शक्ति मे कमी, (२) उग्र श्रमिक नेतागणो के द्वारा शीघ्रता के साथ हडताल का 
कराया जाना जो आरभ से ही हडताल करने के पक्ष मे होते है और झगड़े को 
निपटाने के लिये अन्य तरीकों को अपनाने के पक्ष मे नही होते है ओर न ही उस 
प्रकार का कोई भी प्रयास करते है, (३) हडताल के लिये उचित कारण का न 
होना, (४) श्रम सघ नेताओ द्वारा हडताल की घोषणा कर देना और ऐसा काये 
करने के पूर्व उस पर कुछ भी विचार न करना। वे यह भी ध्यान नही देते कि उन 
की शक्ति क्‍या है, उन्हें आवश्यक समर्थन प्राप्त है अथवा नहीं । यह ध्यान 
देने योग्य बात है कि हडताल के असफल होने से श्रमिकों का केवल नैतिक 
पतन ही नहीं होता अपितु साथ-साथ श्रम सघ सगठत को शक्ति भी क्षीण हो 
जाती है। 


निपटारे के लिये उपाय 

सरकार द्वारा किये जाने वाले कार्य. द्वितीय महायुद्ध काल मे, औद्योगिक 
सपर्थो या झगडों का अनिवाय अधिनिर्णय (०००एपरॉड07ए &0[ए०7०2४7०४) 
ही सामान्य रूप से किया जाता था क्योकि केन्द्रीय सरकार ने भारतीय सुरक्षा 
नियम के नियम ८१ (अ) के अन्तर्गत यह अधिकार ले रखा था कि वह हडताल 
या ताला बन्दी के विरुद्ध सामान्य अथवा विशिष्ट आज्ञा जारी कर सकती थी। 
वह मालिकों एवं श्रमिकों को नौकरी से सम्बन्ध्रित निश्चित शर्तों को मानने के 
लिये भी बाध्य कर सकती थी | सरकार को यह भी अधिकार था कि वह किसी 
भी व्यापारिक सघर्ष को विवाचन अथवा अधिनिर्णय के लिये प्रस्तुत कर सकती थी 
और अधिनिर्णायक की आज्ञा मानने के लिये विवश कर सकती थी । हड़ताल को 
उस समय तक के लिये वेधानिक घोषित कर दिया गया था जब तक अधिनिर्णय 
अथवा विवाचन सम्बन्धी कार्यवाही चल रही हो और उस समय के लिये भी जब 
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कि निर्णय को कार्यान्वित किया जा रहा हो | सरकार ने अपने अधिकारो का 
प्रयोग स्वतत्रता पूवेक किया और अनेक सघर्षों को अधिनिणंय के लिये प्रस्तुत किया 
और उनके निर्णयो को वैधानिक रूप से कार्यान्वित कराया । 

औद्योगिक सघषं अधिनियम, १६९४७ इसने व्यापारिक सघर्णष अधिनियम 
१६२६ (778०८ ॥08[00८४ ४८४, 929) तथा भारतीय सुरक्षा नियम के नियम 
८१ (अ) के प्रावधानों मे सुधार करके उन्हें इस नवीन अधिनियम में सैमामेलित 
किया, विशेष रूप से उन प्रावधानों को जो कि औद्योगिक सघर्षो को रोकने तथा 
निबटारा करने की व्यवस्था से सम्बन्धित थे। इस अधिनियम में अनिवायंतः 
वर्क्स समितियों की स्थापना की व्यवस्था उन औद्योगिक इकाइयो के लिये है जहाँ 
१०० था उससे अधिक श्रमिक कार्य करते हो । इन समितियो का कार्य ऐसे उपायो 
को अपनाना है जिनसे कि मालिक एवं श्रमिकों के मध्य अच्छे सम्बन्ध बने रहे । 
उनके हितो से सम्बन्धित मामलों पर विचार करना है और यह प्रयत्न करना है 
कि ऐसे मामलो में जो मत मे विभिन्नता हो उसे दूर किया जा सके । इन समितियों 
में मालिक एवं श्रमिको के बराबर-बराबर प्रतिनिधि होगे । श्रमिकों को अपने 
प्रतिनिधि श्रम सघ के परामर्श द्वारा चुनने होते है। यह नत्रीन अधिनियम की 
एक प्रमुख विशेषता है और यह प्रावधान इसलिये महत्वपूर्ण है कि यह श्रमिकों 
को बातचीत एवं समझौता करने मे सहायता पहुँचाता है और इस प्रकार सामूहिक 
सोदेबाजी के लाभ श्रमिक प्राप्त कर सकते है । इस अधिनियम में अनिवायें 
समझौते (८०४एफपरोड०079 ००08०7897०9७) की भी व्यवस्था है जिसके अनुसार 
सरकार सार्वजनिक उपयोगी सेवा सस्थाओ के झगडो या सवर्षो को विवाचन 
के अधिकारियो को सौप सकती है । अन्य सपर्षों के विवाचन की भी 
व्यवस्था की गई है। विवाचन सम्बन्धी कार्यवाही को १४ दिन की अवधि 
मे पूरा करना होता है, और यदि वे असफल हैं तो सरकार को अधिकार है कि 
वह झगडो को या तो निपटारे के लिये विवाचन परिषद को सौप दे या अधिनिर्णय 
के लिये औद्योगिक ट्रिब्युतल को सौंप दे | इस अधिनियम में विवाचन अथवा 
अधिनिणय कार्यवाही की अवधि में हडताल अथवा तालाबन्दी पर रोक लगा दी 
गई है। 

बक्से समितियों से सम्बन्धित प्रावधान मे इन समितियों के कार्यो का उल्लेख 
नही किया गया है जिसका तात्पयं यह है कि कोई भी बात, जो कि श्रमिकों के 
फैक्टरी के जीवन से सम्बन्धित हो, इंन समितियो के क्षेत्र मे आ सकती है। १६६० 
से भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा एक त्रिदलीय समिति बनाई गई जिसने औद्योगिक 
इकाइयों मे इन ववर्से समितियों को सौंपने के लिये कार्यों की एक सूची तैयार की । 
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इसने उन कार्यो की एक दूसरी सूची भी तैयार की जिन्हे ये समितियाँ नहीं कर 
सकती है। दोनो ही सूचियाँ निर्देशी या दृष्टान्त के रूप मे है क्योकि कार्यो की 
सम्पूर्ण सूची बनाना सभव न हो पाया। इन वकक्‍्से समितियों द्वारा किये जाने वाले 
कार्यों की सूची मे काम की दशाये, सुविधाये, सुरक्षा, आकस्मिक घटना से बचाव, 
कल्याण सम्बन्धी तथा अन्य कोषो का प्रशासन, शिक्षा तथा मनोरजन सम्बन्धी 
कार्यकलार्प तथा बचत प्रोत्साहन करना आदि कार्य सम्मिलित है। इन समितियों के 
कार्य केवल परामर्श के रूप मे होते है और मालिकों के ऊपर कोई भी वैधानिक 
उत्तरदायित्व नही है कि वे उन्हे कार्यान्वित ही करे। साथ ही, ये समितियाँ यह 
दावा नही कर सकती कि वे उपक्रम के सभी श्रमिकों के पक्ष पर बोल रही है। यह 
तो केवल श्रम सघो का ही पूर्ण अधिकार है | इन वक्‍्से समितियों की स्थापना का 
उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था करना था जो कि श्रम सघ के प्रभाव को प्रभावहीन 
कर सकता । यह कहा जाता है कि ये समितियाँ ही औद्योगिक जनतन्त्र के सिद्धान्त 
की भावी सफलता-असफलता को निश्चित करेगी । 


औद्योगिक संघर्ष (सशोधित) अधिनियम, १६५६ इस अधिनियम के 
अन्तर्गत जो नई व्यवस्था बनाई गई है उसमे तीन प्रकार की अडद़ें-न्यायिक 
सस्थाये है । राज्य के स्तर पर औद्योगिक ट्रिब्युनल को तो बनाये रखा गया और 
नवीन व्यवस्थाये--श्रम न्यायालय तथा राष्ट्रीय ट्रब्युनल--की स्थापना की गई है। 
इस अधिनियम के अच्तगंत स्थापित ये तीनो सस्थाये अलग-अलग कार्य करती है 
और एक के निर्णय के विरुद्ध दूसरे मे अपील नही की जा सकती है। यह ध्यान 
देने योग्य बात है कि अपिलेट ट्रिव्युनल से तो अपील का अधिकार ले लिया गया 
है परन्तु हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट मे अपील की जा सकती है यदि निर्णय 
अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत न दिया गया हो या निर्णय प्राकृतिक न्याय के अनुकूल 
न हो । इस अभ्रधिनियम में तीन प्रकार के मूलभूत ट्रिब्यूनल है---श्रम न्यायालय, 
औद्योगिक ट्रिब्युनल तथा राष्ट्रीय द्विब्युतल । 


समभोता ((४०४८ऐ४४०४) समझौता-कार्यवाही के माध्यम से अनेक 
औद्योगिक सघर्षो का निबटारा किया जा सकता है। इसके अन्तर्गत, कोई भी तटस्थ 
व्यक्ति, बिना किसी बल का प्रयोग किये हुए, मालिको एवं श्रमिकों के मध्य 
पारस्परिक समझौते का मध्यम मार्ग अपनाने का प्रयत्न करता है । ऐसे मध्यस्थ का 
कार्य अत्यन्त कठिन होता हैं क्योकि इसके अन्तर्गंत आथिक एवं सामाजिक दोनो ही 
प्रकार की नीतियाँ आती है । उसका कार्य पच-निर्णायक (७70777७०7) तथा 
अधिनिर्णायक के कार्यो से अत्यन्त भिन्न होता है। उसका उद्देश्य दोनों ही विरोधी 
दलो के मनमुटाव को समाप्त करना है और यदि वह ऐसा करने मे सफल नही होता 
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है तो उसे यह प्रयत्न करना होता है कि दोनो ही अपने भेद-भाव को कम से कम कर 
दे जिससे कि वे आपस में निबटारा कर सके । समझौता अधिकारी अथवा समझौता 
परिषद के अध्यक्ष द्वारा दिये गये सुझाव अथवा सिफारिशे दोनो ही दलो के द्वारा दी 
गई सम्पूर्ण सुचनाओ पर आधारित होनी चाहिए । उसे दोनो को ही अपने विश्वास मे 
ले लेना चाहिए तथा शान्ति एव सदभाव के वातावरण का सृजन करना चाहिए। 
समझौताकार को कभी-कभी “उडन एम्बूलेस दस्ता' के नाम से पुकारा जाती है। जब 
कभी और जहाँ कही मालिको एवं श्रमिको के मध्य सघर्ष अथवा झगडे की सभावता 
होती है वह उसी समय और वही पर उपस्थित हो जाता है। औद्योगिक विवादों का 
निबटारा करने के लिये अथवा उन्हें रोकने के लिये समझौता सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
ढंग है । समझौता सम्बन्धी व्यवस्था का कार्य उसी समय आरभ हो जाता है जब 
कभी सधर्ष की सभावना दिखाई देती हो या उस समय भी जब कि हडताल अथवा 
तालाबन्दी की घोषणा की जा चुकी हो। समझौते का तात्पय ही सम्बन्धित लोगो 
को एक-साथ लाना है जिससे कि वे अपने-अपने झगडो का सद्भावना के साथ 
तनिबटारा कर ले । 

सरकारी अधिकारियो का विचार है कि समझौता सम्बन्धी कार्यवाहियाँ 
अत्यधिक प्रभावकारी है। ऐसा कहा जाता है कि “अनेक मामले नौजवान, 
अनुभवहीन तथा प्रशिक्षणहीन समझौता अधिकारी के पास ले जाये जाते है जो यह 
नही जानते कि किस प्रकार से मध्यस्थता की जाय । वे दोनो ही दलों को एक ही 
कमरे में एक-साथ बिठाते है और प्रत्येक को अपनी-अपनी बात बताने के लिये 
कहते हैं जो कि स्थिति को और भी बिगाड देता है। वे रबर स्टाम्प की तरह हैं 
और प्राय” मामले को सीधे अधिनिर्णय के लिये प्रस्तुत कर देते है।” निस्सन्देह, 
समझौता सम्बन्धी सेवाओं में समुचित उन्नति करना आवश्यक है तभी प्रत्यक्ष 
सामूहिक सौदेबाजी का विकास हो पायेगा । समझौता अधिकारी की रिपोर्ट, 
जहाँ तक सभव हो, तथ्य पर आधारित होनी चाहिए और उसमे किसी ट्रिब्यूनल 
में उस झगडे को प्रस्तुत करने के लिये सिफररिश नहीं होनी चाहिए। समझौता 
अधिकारी के रूप मे पूर्ण उत्तरदायित्व ग्रहण करने से पूर्व, उसे पर्याप्त प्रशिक्षण 
प्राप्त कर लेना चाहिए । 

पचनिर्गंय था वि क्‍चचन विवाचन निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार का 
हो सकता है (१) एऐंच्छिक विवाचन, निर्णय की ऐच्छिक स्वीकृति सहित--यह 
मध्यस्थता से थोडा ही अधिक है, (२) एऐच्छिक विवाचन, निर्णय की शअनिवायये 
स्वीकृति सहित--साधारणतया इसे ऐच्छिक विवाचन के नाम से जाना जाता है, 


अं , 


(३) अनिवार्य विवाचन, निर्णय की ऐच्छिक स््रीकृति सहित--प्रभाव मे यह केवल 
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अनिवाये अनुसंधान है, (४) अनिवार्य विवाचन, निर्णय की अनिवार्य स्वीकृति 
सहित--साधारणतया इसे अनिवार्य विवाचन, के नाम से जाना जाता है। 

भारतवर्ष मे अनिवार्य विवाचन का सिद्धान्त पहली बार युद्धकालीन सकट- 
काल में अपनाया गया था परन्तु इसके बाद भी आथिक अनिश्चितता तथा सकट 
की अवधि में भ्रगरिहार्थ उपाय के रूप में इसे चालू रखा गया। ऐसा कहा जाता 
है कि इससे देश मे श्रम सघवाद के विकास को अत्यधिक धक्का लगा है। साथ 
ही यह उपाय जनतात्रिक नहीं है और आथिक प्रगाली के लोच को समाप्त करता 
है। स्थायी औद्योगिक शान्ति इसके माध्यम से प्राप्त नहीं हो सकती और जब 
तक यह अनिवाये अधिनिर्णय की प्रणाली चालू रहेगी ऐच्छिक प्रणाली की सफलता 
की आशा नहीं की जा सकती है। “जब तक कि अनिवायं॑ ग्रधिनिर्णय शो साविधिक 
पुस्तकों को पूर्णछूपेण समाप्त नहीं कर दिया जाता, सम्बन्धित दल पारस्परिक 
समझौता या ऐच्छिक विवाचन की अवधि मे, मेज पर सभी कार्ड नही रखेंगे 
अपितु 'इक्का' को अनिवार्य अधिनिणंय के लिये आरक्षित रखेगे ।” 


अक्टूबर १६५३ मे, श्री वी० वी० गिरि, तत्कालीन केन्द्रीय श्रम मन्‍्तरी, ने 
भारतीय श्रम सम्मेलन के १२वें सत्र मे इस बात पर बल दिया कि अनिवाय॑ 
विवाचन की दशा मे जब एक दल विजयी होता है और दूसरा पराजित, विजयी 
तथा पराजित दोनो ही अपने कार्य के लिये सद्भावना सहित वापस नहीं लौटते 
हैं और न ही वे एक-दूसरे को भुला पाते है या क्षमा कर पाते है । वे एक-दूसरे से 
अप्रसन्न ही रहते है। जो पराजित होता है वह सदैव ही एक ऐसे अवसर की 
तलाश में रहता है कि वह इससे हुई अपनी हाति की पूति कर छे। उसी प्रकार, 
जो विजयी होता है वह विजय की भावना लेकर गत से अपना काये प्रारभ 
करता है जिससे वह दूसरे दल से सहयोग करना भुला देता है और इस प्रकार 
आपसी वैमनस्थ के पत्पने का अवसर बढ जाता है। ऐसी परिस्थिति में स्थायी 
शान्ति को स्थापना सम्भव नही हो सकती । 

भारतीय श्रम सम्मेलन के १६वें सत्र मे, मई १६९५८ से, एक वाद-विवाद 
हुआ और यह सुझाव दिया गया कि औद्योगिक सघधर्षों का निबटारा करने 
के लिये उपाय के रूप में अनिवार्य अधिनिर्णय को निलम्बित कर देना चाहिए। 
केन्द्रीय श्रम मत्री ने कहा कि सरकार के इस अधिकार को हटाने के लिये वे 
तैयार है यदि मालिक एवं श्रमिक ऐसा समझते हो कि वे अपने झगडो को आपसी 
सद्भाव, समझौता तथा विचार-विमश करके निपटारा कर सकने में समथे है। 
उन्होने यह भी कहा कि अभी इसके निलम्बन के लिये समय उपयुक्त नही है परन्तु 
सकी संभव प्रयत्न किये जायेंगे कि झग़डो का निबटारा ऐच्छिक विवाचन के 


हा 


औद्योगिक सम्बन्ध ३७७ 


माध्यम से ही किया जाय जिससे स्वस्थ परिपाटी का सृजन हो सके और अन्त मे 
वह स्वयमेव अनिवायें अधिनिर्णय की आवश्यकता का अन्त कर दे। सम्मेलन में 
इस विचार एवं दृष्टिकोण का समर्थत किया गया और इस बात से सभी सहमत थे 
कि अभी वह समय नहीं आया है कि अनिवार्य अधिनिर्णय को निल्रम्बित कर दिया 
जाय । 


विवाचन परिषद १६६५ में भारतीय श्रम सम्मेलन के समक्ष' राष्ट्रीय 
विवाचन प्रवर्धन परिषद (7रेब्ध०्मकों बडा 8०४०7 270770008 0०74) 
के सगठन का प्रश्न उठाया गया परन्तु समयाभाव के कारण इस पर बहस को स्थग्रित 
कर दिया गया था। फिर फरवरी १९६६ मे राष्ट्रीय स्तर पर विवाचन प्रवद्धंन 
यरिषद के सगठन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया । अगस्त १६६७ मे केन्द्रीय 
कार्यान्‍्वन एवं मूल्याकन समिति ने इस प्रस्तावित परिषद के सघटन, कार्यो एव 
मॉडल सिद्धान्तो के विषय भे विचार किया। सरकार ने बाद मे इस परिषद की 
स्थापना की घोषणा की । यह एक बत्रिदलीय सस्था है जिसमे सरकार द्वारा मनोनीत 
प्रतिनिधि के अतिरिक्त, श्रमिकों एव मालिको के प्रतिनिधि भी है। इस परिषद के 
कार्य है. समय-समय पर मालिको एवं श्रमिको द्वारा ऐच्छिक पचनामा के स्वीकृत 
किये जाने की सीमा की जाँच करना, ऐसे मामलो का अध्ययन करना जिनमे 
विवाचन को न अपनाया गया हो और यह पता लगाना कि उसके मार्ग मे कौन-कौन 
से घटक बाधक रहे और उन्हे कैसे दूर किया जा सकता है, उपयुक्त व्यक्तियो का 
पैनेल बनाना जो कि विवाचन के लिये कार्य कर सकते हो, विवाचकों तथा अन्य 
व्यक्तियों के निरदंश हेतु सिद्धान्तोी, आदर्शों तथा काय॑-प्रणालियो का विकास 
क्रना । 


निवारक उपाय 


ग्रनुशासन संहिता (006८ ० ठ382०977९) १६५७ मे, भारतीय श्रम 
सम्मेलन के १५वें अधिवेशन मे उद्योगो मे एक अनुशासन सहिता तैयार की गई। 
इसका उद्देश्य यह था कि स्वेच्छा से मालिक एवं श्रमिक, सभी सघर्षों का निवारण 
आपसी समझौता, समाधान तथा ऐच्छिक विवाचन या पचनिणंय के साध्यम से 
करे। सक्षेप मे, इस सहिता में निम्नलिखित बाते हैं (१) सूचना दिये बिना 
कोई भी हडताल तथा तालाबन्दी नहीं होनी चाहिए, (२) किसी भी औद्योगिक 
मामले मे एकपक्षीय कार्यवाही नही की जानी चाहिए, (३) धीरे-धीरे काम करने 
के उपाय को नही अपनाया जाना चाहिए, (४) सयत्र तथा सम्पत्ति का जानबूझ 
कर नुकसान नही किया जाना चाहिए, (५) हिसा, डराना-धमकाना, अनुचित 
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दबाव या उकसाहन जैसे कार्य नही किये जाने चाहिए, (६) झगडो के निपटारा 
करने की वर्तमान व्यवस्था का उपयोग किया जाना चाहिए, (७) समझौता तथा 
निर्णयो को तेजी के साथ कार्यान्वित किया जाना चाहिए, तथा (5८) कोई भी ऐसा 
कार्य नही किया जाना चाहिए जिससे औद्योगिक शान्ति भग हो । 


इस सहिता का सभी केन्द्रीय श्रम सगठनों ने तथा मालिको के प्रमुख सगठनों 
ने अनुमोदन किया है और इस प्रकार औद्योगिक सम्बन्धो को स्थायित्व प्रदान 
करने की दिशा मे यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस' सहिता की महत्ता इसकी 
शैक्षणिक उपादेशता मे है। इसने “औद्योगिक शान्ति के लिये व्यावहारिक वाता- 
वरण” का सृजन करने मे सहायता पहुँचाई है। १६५८ मे इस सहिता के अपनाने 
के पश्चात्‌ से श्रम की अशान्ति, जो कि काम समाप्त होने के कारण जन-दिन की 
हानि से ज्ञात होता है, कमी आती गई है। 


अनुशासन सहिता, जिसे पुन १९६२ मे औद्योगिक शान्ति प्रस्ताव के द्वारा 
सुदृढ किया गया, देश मे औद्योगिक सम्बन्धों का पथप्रदर्शन अब भी कर रही है। इस 
सहिता को १७० उन मालिको तथा ११० श्रमिक सघो ने स्व्रेच्छा से स्वीकृत कर 
लिया है जो कि किसी केन्द्रीय मालिको तथा श्रमिकों के सगठन के सदस्य नही है। 
यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस सहिता के सिद्धान्तों एत्र विचारों की 
आलोचना श्रमिक नहीं कर रहे है अःपेतु इसे कार्यान्वित करने से सम्बन्धित जो 
दोष है उन्ही की आलोचना वे करते है। साथ ही, यह सहिता साथ जनिक क्षेत्र 
के उन उपक्रमो पर भी लागू होती है जो कि कम्पनी के रूप मे चलाये जा रहे 
हो परन्तु वे कम्पनियाँ नही आती जो कि सुरक्षा, रेलवे, तथा बन्दरगाहो एवं डाक 
के मत्रालय के अन्तर्गत आते है। यह भी शिकायत है कि सहिता के सचालन 
के प्रति कुछ राज्यों मे उदासीनता है | इसके प्रति असतोष इसलिये भी है कि कोड 
के आधारभूत विचारो को सयत्र के स्तर पर पूरी तरह से नहीं अपनाया गया है । 
श्रमिकों के नेताओं तथा माध्यमिक प्रबन्धकों को अभी भी इस सहिता के अन्तर्गत 
निर्धारित उत्तरदायित्वों के विषय में जागरूक होना है। इस सम्बन्ध मे मालिकों 
तथा श्रमिक्रो के संगठनों को यह प्रयत्न करना चाहिए कि थे अपने सदस्यों को इस 
संहिता के अन्तगंत निहित उत्तरदायित्वों के विषय मे उचित शिक्षा प्रदान करे । 


अनुशासन सहिता के सचालन पर आयोजित अगस्त, १६६५ की विचार- 
गोष्ठी मे लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि सामान्यतया सहिता का सचालन 
सतोषप्रद रहा है और इससे औद्योगिक सम्बन्धों मे सुधार हुआ है। परन्तु साथ ही 
यह भी आवश्यकता है कि इस सहिता का पालन सुचारू रूप से करने के लिये 
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न्ध् 


और भी अधिक प्रयत्न किये जाने चाहिए । श्रगस्त १९६७ मे, केन्द्रीय कार्यान्‍वन 
एवं मूल्याकन समिति ने अनुशासन सहिता के कार्य-सचालन की जाँच की । इसने 
केन्द्रीय विवाचत सबद्धंन परिषद के कार्यों को स्वीकृत किया तथा अनुशासन 
सहिता के अन्तर्गत सघर्षो या झगडो को ऐच्छिक विवाचन या पचनिर्ंय के लिये 
प्रस्तुत करने के लिये आदर्श सिद्धान्तो को भी स्वीकृत किया । 


सामूहिक सॉंदेशजोी बीसवी शताब्दी के आरभ मे वेब (४०७७७) ने 
“सामूहिक सौदेबाजी” शब्द का प्रचलन आरभ किया। औद्योगिक सम्बन्ध को 
शान्तिपूर्ण बनाये रखने के लिये यह उपाय श्रम सघ आन्दोलन का ही परिणाम 
है। दोनों ही अपने विकास काल में एक दूसरे को प्रभावित करते है। अधिकाश 
उन्नत देशो मे यह एक श्रत्यन्त शक्तिशाली माध्यम है जो कि श्रमिको की मजदूरी 
तथा उनके काम करने की दशाओ को निर्धारित करता है। परन्तु अल्प-विकसित 
देशों मे, कुछ दशाओ को छोड़कर, इनका निर्धारण या तो सरकार करती है या 
बाजार की दशाओं के आधार पर होता है । सामूहिक समझौता फैक्टरी के स्तर 
पर, उद्योग के स्तर पर, क्षेत्र या राष्ट्रीय स्तर पर, हो सकता है। यह श्रमिकों 
एवं मालिकों के मध्य अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने मे सहायक होता है क्योकि यह 
मजदूरी की दर, कार्य के घण्टे तथा नौकरी की शर्तो को निर्धारित करने मे सहा- 
यता पहुँचाता है। इससे आपसी संघर्ष तो कम होते ही हैं अपितु साथ ही साथ 
औद्योगिक उपक्रमो की उन्नति होती है और श्रमिकों का कल्याण होता है। 


एक श्रम सघ कार्यकर्ता को जो सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त हो सकती है वह 
समझौते की मेज पर बैठकर ही प्राप्त होती है। जिन इकाइयो में सामूहिक सौदे- 
बाजी का प्रयोग होता है वहाँ श्रम-सघ सुदुढ एवं उत्तरदायी होते जाते है। वे अपना 
समय उच्च उत्पादकता लाने की विधियों का अथ्ययन करने मे, जैसे कार्य अध्ययन, 
भूत्ति पद्धति, कार्य-मूल्याकन आदि, लगाते है जिससे कि वे मालिकों के साथ सफ- 
लता सहित सौदेबाजी क्र संके । परिणाम यह होता है कि वे संघर्ष करने के 
स्थान पर आपसी समझौता पर अ्रॉविक बल देने लगते है। 


सामूहिक सौदेबाजी की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि सौदेबाजी के 
लिये केवल एक ही एजेण्ट हो । यह उपाय अधिक से अधिक प्रचलित होगा यदि 
श्रमिक आपस मे पूर्ण सगठित हो और उसके साथ ही मालिकगण भी उचित 
औद्योगिक सम्बन्ध बनाये रखने के लिये तत्पर हो। उसके साथ ही यह भी आवश्यक 
है कि कुछ कानूनी प्रावधान भी हो जो कि सौदेबाजी करने वाले एजेण्ट की उप- 
युक्‍तता निर्धारित कर सके और समझौतो को सुचारु रूप से कार्यान्वित करा सके । 


३८० भारत की औद्योगिक अथ॑-व्यवस्था 


इसकी सफलता अधिकाशतया इस बात पर निर्भर है कि श्रम सध का प्रतिनिधित्व 
कितना दृढ है अत सुदृढ़ सघ का निर्माण अति आवश्यक है। सरकार को यह 
चाहिए कि वह उन्हीं श्रम सघो को मान्यता प्रदान करे जिनमे श्रमिकों की सख्या 
अत्यधिक हो । साथ ही, सरकार को सदेव ही जागरूक रहना होगा कि स्वस्थ 
प्रवृत्तियाँ ही पनपे । 


भारतीय उद्योगों के लिये सामूहिक सौदेबाजी अत्यधिक आवश्यक है क्योकि 
इनके सम्मुख आधुनिकीकरण, उत्पादकता, एवं औद्योगिक शान्ति की प्रमुख 
समस्याये है। अहमदाबाद, बम्बई, तथा जमशेदपुर मे एवं अन्य औद्योगिक नगरो मे, 
जो हाल में सामूहिक समझौते हुए है उनसे यह आशा की जाती है कि वे इस 
दिशा मे प्रगति लाने के लिये समुचित वातावरण बनाने मे सहायक रहे है। 


श्रम प्रिषद (५४०४८ 30०7058) औद्योगिक सघर्षों के ऑकडो को देखने 
से यह ज्ञात होता है कि श्रमिको एवं मालिको के मध्य सघष के प्रमुख कारण मजदूरी 
तथा तत्सम्बन्धी मामले रहे है। श्रम न्यायालय तथा औद्योगिक न्यायालय की 
व्यवस्था से यह समस्या सुलझ नही पाई है और इससे दोनो दलो को सन्‍्तोष नही 
प्राप्त हो पाया है । इसके लिये तो ऐसी व्यवस्था को ही स्वीकृति मिल सकतो 
है जिसमे उन दोनो का भी हाथ निर्णय लेने मे हो। त्रिदलीय श्रम परिषदों की 
स्थापना इसी उद्देश्य से की गई है। इसमे मालिको तथा श्रमिकों का बराबर-बराबर 
प्रतिनिधि.व होता है और उसका एक स्वतत्र अध्यक्ष होता है। अतः इसके द्वारा 
लिये गये निर्णय सभी को मान्य हो सकते है। १९६७-६८ तक १६ उद्योगों के 
लिये ऐसे परिषदो की स्थापना की जा चुकी थी। कुछ उद्योगों मे, जैसे सूती वस्त्र, 
चीनी एवं सीमेण्ट श्रम परिषदों की स्थापना दो बार की जा चुकी है। 


पा निर्गय का प्रजतेंन जो भी समझौता, परिनिर्णय या पचनिर्णय द्वारा लिया 
जाय उसका भलीभाति पालन किया जाना चाहिए । प्राय ऐसा पाया जाता है कि 
श्रमिको एव मालिको के मध्य इस समझौतो था परिनिर्णयो को कार्यान्वित न 
किये जाने के कारण सघर्ष होता है। कुछ ऐसे भी मामले पाये गये है जिन 
दशाओ मे सरकार द्वारा बार-बार आदेश दिये जाने पर उन्हे कार्यान्वित नही किया 
गया । इसका कारण यह है कि इनको कार्यान्वित करने के लिये या बाध्यकरण 
के लिये कोई भी उचित वैधानिक प्रावधान नही है । औद्योगिक सघर्ष अधिनियम 
(१९४७) के अन्तगंत परिनिर्णय को प्रवर्तित या कार्यान्वित न करने पर मालिकों 
को केवल २०० २० तक दल्ड के रूप मे देना पड सकता है। अभी तक का अन्‌- 
भव यह रहा हैं कि यह धनराशि इतनी अधिक नहीं है कि मालिकगण बाध्य 
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हो कर परिनि्ंयों को लागू करे | वे दण्ड का भुगतान सहर्ष कर देते हैं क्योकि 
प्रायः परिनिर्णयो के प्रवर्तत (८४०४८८०४८४६ ० ४७७४०१४) में अधिक व्यय ही 
करना होता है । 

१६५७ मे नई दिल्‍ली मे राज्य श्रम मत्रियों के सम्मेलन में केन्द्र श्रम मत्नी 
ने यह बताया कि “ऐसे अनेक मामले है जिनमे समझौतो पर ध्यान नहीं दिया 
गया और, परिनिर्णयो को बार-बार भग किया गया।” उस सम्मेलन में यह 
निश्चित किया गया कि अश्रम-परिनिर्णों को परिवर्तित न करने पर 
मालिको पर अधिक दण्ड लगाये जाने की व्यवस्था की जानी वाहिए। उसमे 
यह भी निश्चित किया गया कि यदि परिनिर्णयो को लागू न किया जाय तो उस 
दशा मे पहिले मामले को गैर-वैधानिक ढंग से सुलझाने के लिये श्रमिकों के तथा 
मालिको के सगठनो को प्रस्तुत किया जाय । 

श्रम एवं रोजगार मत्रालय मे एक विशेष अनुभाग, मूल्याकत एवं कार्यान्वत 
विभाग, की स्थापना की गई है। यह समय-समय पर जाँच करता है कि श्रम- 
अधिनियमो, समझौतो एवं परिनिर्णयों को शीघ्रता के साथ कार्यान्वित किया जा 
रहा है अथवा नही । १६९६८ मे, केन्द्र के स्तर पर इसने अनुशासन सहिता के 
भग करने से सम्बन्धित ६६१ शिकायते प्राप्त की, ११५ मामले प्रत्यक्ष कार्यवाही 
से सम्बन्धित, जिनमे से ६ मामले अन्तर्सघीय आचार-सहिता को भग करने से 
सम्बन्धित थे प्राप्त किये । 


अध्याय २३ 
प्रबन्ध में श्रमिकों का भाग 


प्रबन्ध मे-अ्नमिको का भाग होने से औद्योगिक जनत”त्र' की स्थापना होती 
है जो कि समाजवादी समाज की स्थापना के लिये अत्यन्त आवश्यक है। औद्योगिक 
प्र जातन्त्र के माध्यम से प्रति व्यक्ति-धन्टे उत्पादन' में वृद्धि होती है, 'अन्तदंलीय 
तनाव' दूर होता है, 'श्रमिको को सन्‍तोष' मिलता है। यह श्रमिकों से यह भावना 
जागृत करता है कि वे उन श्ौद्योगिक प्रक्रियाओं एवं विधियों को समझते है 
जिनमें वे भाग ले रहे है तथा श्रौद्योगिक निर्णयो मे प्रत्यक्ष रूप से वे भाग ले 
रहे हैं यह भावना उनमे बढती है। प्रबन्ध में श्रमिको के भाग को व्यवहार मे 
कई अर्थों मे प्रयोग मे लाया जाता है और उसके कई रूप मिलते है। पबन्ध मे 
श्रमिकों के भाग की योजना वैसे इसलिये बनाई जाती है कि उनसे उन सभी 
मामलो पर सलाह ली जा सके जो कि उनसे सम्बन्धित हो। इसका विचार 
मूलत माकस द्वारा प्रतिपादित वर्ग-सिद्धान्त के भय से उत्पन्न हुआ और साथ 
ही इस भावना से कि प्रजातन्त्र के विचार को राजनीति के क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र 
तक बढा दिया जाय। १६१७ मे व्हिटले समिति (इगलैड) की सिफारिशो ने इस 
विचार को श्रागे बढाने के लिये प्रोत्साहित किया । प्रथम महायुद्ध के समाप्त होते 
ही यूरोप के अनेक देशों मे कार्य परिषदों (४४०४८ (४0०४८॥४) की स्थापना के 
लिये अधिनियम बनाये गये जिसके अनुसार निश्चित सख्या में नियुक्त कर्मचारियों 
वाले उपक्रमो मे इसकी स्थापना की व्यवस्था की गई। परन्तु इस दिशा मे उन्नति 
द्वितीय महायुद्ध तक धीमी ही रही। युद्ध-काल मे पुन इसकी शझ्रावश्यकता हुई 
और बडे पैमाने पर सम्मिलित उत्पादन समितियों की स्थापना की जाने लगी । 


विदेशों मे इस सम्बन्ध मे जो प्रणालियाँ विकसित हुईं उनके रूप मे ही भिन्नता 
नही पाई जाती अपितु श्रमिकों के भाग लेने की सीमा में भी अन्तर पाया जाता 
है। इगलैण्ड तथा स्वीडेन मे श्रमिको द्वारा प्रबन्ध से भाग सम्मिलित समितियों द्वारा 
लिया जाता है परत्तु वें केवल सलाहकारी ही है और उनके पीछे कोई वैधानिक 
अनिवायंता नही है । बेल्जियम, फ्रास तथा जर्मनी मे, दुसरी ओर, भाग लेने के लिये 
व्यवस्था वेधानिक स्वीकृति पर आधारित है और फ्रास तथा जमंनी में तो श्रमिकों 
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का प्रतिनिधित्व प्रबन्ध-परिषदों मे भी है। यूगोसलाविया में श्रमिक स्वय ही 
एक निर्वाचित परिषद तथा प्रबन्ध परिषद के माध्यम से उपक्रमो को चलाते है। 


यह कहा जाता है कि यदि अन्तिम शक्ति मालिकों के पास रहती है तो 
यह नही कहा जा सकता कि श्रमिक प्रबन्ध मे भाग ले रहे है चाहें सलाह लेने 
की व्यवस्था कितनी ही सुदृढ हो तथा मालिक चाहे कितने ही ध्यान से श्रमिकों के 
विचार को सुनते हो। परन्तु निर्णय लेने की शक्ति निरपेक्ष अथवा एकान्तिक 
नही होती । “प्रश्त केवल सीमा का है और यदि व्यावहारिक व्यवस्था पूर्व-परामर्श 
तथा सम्मिलित बातचीत की सुरक्षा प्रदाव करती है और यदि दृष्टिकोण सहयोग 
का तथा एक दूसरे के विचारों पर ध्यान देने का है, तो ऐसी स्थिति मे, श्रमिक 
भाग लेने वाले होगे और केवल सलाह देने वाले न होगे ।” 

श्रमिकों द्वारा भाग लेने की बात से श्रमिको द्वारा नियत्रण का भ्रम नही होना 
चाहिए। सिडनी वेब ने ठीक ही व्यक्त किया है कि कोई भी श्रम सध अथवा 
व्यावसायिक एसोसिएशन प्रशासन को सफल नही बना सकता है यदि प्रबन्धकों 
अथवा प्रशासको को निर्वाचित करने अथवा उनको निकाल देने का अधिकार उनके 
नीचे काम करने वाले कर्मंचारियो को सौप दिया जाय। अत. श्रमिकों द्वारा 
नियत्रण के स्थान पर श्रमिको द्वारा भाग का नारा लगाया जाना चाहिए। यह भी 
ध्यान देने योग्य बात है कि सचालक परिषद मे एक या दो श्रमिकों के नियुक्त 
कर देने से विशेष लाभ न होगा क्योकि सचालक मण्डल मृख्य रूप से विनियोग, 
वित्त एव विक्रय जैसे विषयो मे ही व्यस्त रहते हैं जिनमे श्रमिको की कोई विशेष 
रुचि नही होती । यदि थे रुचि लेना भी चाहे तो उन विषयों की जटिलता को 
समझ नही सकते । ऐसी स्थिति मे वे परिषद मे केवल निष्क्रिय द॒ष्टा के रूप में 
ही रह जाते है और वहाँ पर उनके अस्तित्व का होता अथवा न होना न के बराबर 
होता है। दूसरी ओर श्रमिकगण सचालक परिषद मे अपने प्रतिनिधियों से अत्यधिक 
आशा लगाये रखते हैं और जब उनकी आशा की पूर्ति नही होती तो वे या तो 
यह शिकायत करने लगते हैं कि उनके प्रतिनिधि प्रबन्धकी के हाथ के खिलौने 
बन गये हैं या यह कहते हैं कि पूंजीपतियो ने उन्हे खरीद लिया है । 

जब तक १६४७ में भारतवर्ष मे औद्योगिक सघर्ष अधिनियम नहीं पारित 
किया गया था, कुछ उपक्रमो को छोड़ कर, प्रबन्ध मे श्रमिकों के भाग लेने के 
विचार का प्रचार करने के लिये कोई भी प्रयास विधिवत नही किया गया था। इस 
अधिनियम के अन्तर्गत सरकार आज्ञा द्वारा उन उपक्रमो को कार्य-समितियो की 
नियुक्ति के लिये कह सकती है जिनमे १०० या उत्तसे अधिक श्रमिक कार्य 
करते हो । इन समितियों मे मालिक एवं श्रमिकों के प्रतिनिधि होगे । इनका 
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उद्देश्य मालिक एवं श्रमिकों के मध्य उचित सम्पर्क एवं सम्बन्ध बनाना है। परच्तु 
ये अपने उद्देश्य को पूरा करने मे सफल नहीं हो पायी है। इसका कारण यह है 
कि श्रमिकों श्रथवा मालिको किसी के भी दृष्टिकोण तथा हृदय में आवश्यक परि- 
बर्तन नही हो पाया है। 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस सम्बन्ध मे उत्साहपूर्ण कार्यक्रम अपनाया 
गया और श्रम-प्रबन्ध सम्बन्धो के दर्शन को निम्नलिखित शब्दों मे व्यक्त किया 
गया “एक समाजवादी समाज का निर्माण पूर्ण रूप से मौद्रिक प्रोत्साहनों पर 
नही होता परन्तु: समाज को सेवा प्रदान करने के विचार पर तथा समाज द्वारा 
उस सेवा की स्वीकृति पर होता है। इस सद्भे मे यह आवश्यक है कि श्रमिकों 
के अन्दर यह भावना उत्पन्त की जाय कि वे अपने ढग से विकासशील राज्य के 
निर्माण में सहायता दे रहे है। अत. औद्योगिक प्रजातन्त्र का सृजन समाजवादी 
समाज की स्थापना के लिये आवश्यक है।” योजना को सफलतापूबक कार्यान्वित 
करने के लिये, प्रबन्ध मे अश्रमिको के भाग को अधिक बडाने के विचार को इस 
योजना में स्वीकृत किया गया। इस उपाय को अपनाने से निम्नलिखित दिशाओं 
मे सहायता पहुचेगी: (१) उपक्रम, कर्मचारी तथा जन समुदाय के सामान्य लाभ 
के लिये उत्पादकता मे वृद्धि होगी, (२) श्रमिकों को उद्योग के कार्य-सचालन 
तथा उत्पादन की प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में अपनी भूमिका को अधिक समझने का 
अवसर मिलेगा; (३) भ्रमिको की आत्म-अभिव्यक्ति की इच्छा की सतुष्टि होगी 
जिससे औद्योगिक शान्ति बढेगी, सम्बन्धों मे सुधार होगा तथा आपसी सहयोग मे 
वृद्धि होगी। श्रमिकों का प्रबन्ध मे भाग लेने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रबन्ध-परिषदो 
की स्थापना की व्यवस्था की गईं जिनमे प्रबन्धकों, टैक्‍नीशियन तथा श्रमिकों के 
प्रतिनिधि होगे। 

श्रम-प्रबन्ध सह-सम्बन्धो के सम्बन्ध में योजना आयोग के दृष्टिकोण को 
सरकार तथा ससद ने स्वीकृत कर लिया है। यह व्यावहारिक तथा लोचपूर्ण है। 
सैद्धान्तिक वाद-विवाद से परे रह कर यह उस मानवीय इच्छा को अपनाता है जिसके 
अनुसार मनुष्य जिस कार्य को कर रहा है उसके निर्णय मे भाग लेना चाहता है। 
उद्योग मे उत्पादकता को बढाने के लिये तथा औद्योगिक शान्ति को बनाये रखने के 
लिये इस स्वाभाविक प्रवृत्ति की पूति करना आवश्यक है। परन्तु यह विषय उतना 
आसान नही है जितना दिखाई देता है अपितु जटिल है। अत. इस सम्बन्ध में सभी 
बातो का विस्तृत अध्ययन करने के लिये सरकार ने १९५६ मे एक स्टडी ग्रुप को 
विदेशों मे भेजा । उससे मालिक, श्रमिकों एवं सरकार के प्रतिनिधि थे । उसके 
अध्यक्ष श्री विष्णु सहाय थे जो भारत सरकार के श्रम मत्रालय के सचिव थे । इस 
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दल ने इगलेड, फ्रास, बेल्जियम, स्वीडेन, जर्मनी, तथा यूगोसलाविया मे जाकर इस 
विषय का गहन अध्ययन किया। इस दल ने अपनी रिपोर्ट १९५७ में दी जिसमे 
इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण व्यावहारिक सुझाव दिये गये थे। 

भारतीय श्रम सम्मेलन प्रबन्ध मे श्रमिकों के भाग लेने के विषय को भार- 
तीय श्रम सस्मेलन के १५वें सत्र के कार्य-विवरण में रखा गया था जो क्रि जुलाई 
१९५७ में नई दिल्‍ली में हुआ था। इसमे भाषण देते हुए सध के श्रम, रोजगार 
तथा आयोजन मत्री ने यह अवलोकन किया था कि “इस प्रयोग की सफलत। से 
ओद्योगिक जनतत्र मे हमारा विश्वास बढेगा जिसके बिना भारत के लिये समाजवादी 
ढाचे का कोई भी अर्थ नही हो सकता है। हमारा प्रथम प्रयास दृढ्ठ एवं निश्चित 
होना चाहिए । हमे भव्य व्यवस्था के बारे मे नही सोचना चाहिए ।” इसके बारे मे 
वेसे' तो इस सम्मेलन में सामान्य सहमति प्रकट की गई थी परन्तु इस पर वाद- 
विवाद हुआ कि इस विचार को वैधानिक ढग से कार्यान्वित किया जाय अथवा 
आपसी समझौते के आधार पर कुछ चने हुए उपन्‍ंमों मे ही आरभ किया जाय । 
यह निष्कर्ष निकला कि चूकि इसे कुछ ही औद्योगिक उपक्रमो मे ही आरभ किया 
जाना है अत. वैधानिक उपायो की आवश्यकता वर्तमान स्थिति में नही सोचनी 
चाहिए । यह निश्चित किया गया कि अगले दो वर्षो तक इस सम्बन्ध में कोई भी 
कानून न बनाया जाय तथा इसे मालिकों की इच्छा पर छोड दिया जाय कि वे 
इसे कार्यान्वित करे या नही। यह भी सिफारिश की गईं कि इसे आरभ में निजी 
एवं सार्वेजनिक क्षेत्र के ५० उपक्रमो मे ही आरभ किया जाय । यदि इसे मालिकों 
की स्वेच्छा से कार्यान्वित किया जाता है तो अधिक सफलता मिलने की सभावना 
है। चार व्यक्तियो की एक छोटी सी उप-समिति की नियुक्ति विस्तार के साथ इस 
विषय पर विचार करने के लिये बनाई गई । 

उप-समिति की बैठक नई दिल्ली में अगस्त १६९५७ मे हुईं जिसमे निजी एव 
सार्वजनिक क्षेत्र के उन औद्योगिक उपक्रमो की एक सूची बनाई गई जिनमे प्रबन्ध 
में श्रमिको के भाग लेने की योजना का आरभ किया जा सकता था । निजी क्षेत्र 
से चुनें गये उद्योग थे. सूती वस्त्र, तम्बाकू, जूट, इजीनियरिंग, रसायन, कागज, चीनी, 
सीमेण्ट, खदान तथा बागान। सा्वेजनिक क्षेत्र से चुने गये उद्योग थे रेलवे वर्क- 
शाप तथा यार्ड, डाक एवं तार विभाग, बन्दरगाह, पोत-निर्माणशाला, परिवहन वर्के- 
शाप, खदान, मुद्रण एवं विद्युत उपक्रम तथा कुछ चुने हुए सरकारी उपक्रम । 
समिति ने प्रबन्ध की सम्मिलित परिषद के सम्बन्ध से एक समझौते को भी स्वीकृत 
किया। समिति द्वारा निश्चित कसौटियाँ, जिनके माध्यम से इस कार्य के लिये 
क्रिसी उपक्रम को चुना जाना था, निम्नलिखित थी: (१) उपकरम मे प्रतिष्ठित, 
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सुदृढ़ तथा सक्रिय श्रम संघ होता चाहिए, (२) उसमे कम से कम ५७०० श्रमिक 
कार्य कर रहे हो, (३) उसके मालिक को देश के प्रमुख मालिकों के सगठन का 
सदस्य होना चाहिए तथा श्रमिकों का सघ किसी केन्द्रीय श्रम सघ से सम्बद्ध होना 
चाहिए, तथा (४) उपक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमे औद्योगिक सह-सम्बन्धों का 
उत्तम रिक्वार्ड हो । 
श्रम-प्रबन्ध सहयोग विचार-गोष्ठी, १६५८ अश्रम-प्रबन्ध सहयोग पर एक 
विचार गोष्ठी फरवरी १६५८ में हुई जिसमे उन उपक्रमों से चुने हुए मालिकों एव 
श्रमिकों ने भाग लिया जिनको सम्मिलित प्रबन्ध परिषद की स्थापना के लिये चुना 
गया था तथा मालिको एव श्रमिको के केन्द्रीय सधो के प्रतिनिधि एवं केन्द्रीय मत्रा- 
लय और राज्य सरकार ने भाग लिया। इस विचार-गोष्ठी मे ऐसे परिषद की 
| स्थापना उसके सघठन तथा कार्य के सम्बन्ध में विचार किया गया और कुछ निष्कर्ष 
निकाले गये | कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित थे (१) सम्मिलित परिषद मे 
अधिक से अधिक १२ प्रतिनिधि होने चाहिये और मालिकों एवं श्रमिकों का प्रति- 
निधित्व बराबर-बराबर होना चाहिए । सभी निर्णय एकमत होने चाहिए। (२) 
उपक्रम के श्रम सघ को ही श्रमिको का प्रतिनिधि मनोनीत करना चाहिए, श्रम सघ 
अधिक से अधिक २५ प्रतिशत तक गैर-कमंचारी को भी मनोनीत कर सकता है। 
प्रत्येक दशा मे सम्मिलित परिषद को इकाई-स्तर पर ही स्थापित किया जाना चाहिए। 
यदि किसी इकाई में कई विभाग हो तो सहायक सम्मिलित परिषदो को भी स्थापित 
किया जा सकता है । एक ही प्रबन्ध के अन्तर्गत उपक्रमो के समूह के लिये एक 
केन्द्रीय सम्मिलितः परिषद की भी स्थापना की जा सकती है । (३) अखिल भार- 
तीय स्तर पर विशेषज्ञों का एक पैनल बनाया जाना चाहिए जिनको श्रमिकों एव 
मालिको द्वारा मनोदीत किया जाना चाहिए और जो अपनी विशेषज्ञ राय इन 
परिषदो को दे सके | मालिको एवं श्रमिकों के प्रतिनिधियों को प्रबन्ध में भाग 
लेने के सम्बन्ध में आवश्यक प्रशिक्षण लेना चाहिए। (५) परिषद द्वारा सर्वंसम्मत 
से लिये गये निर्णयो को बिना किसी देरी के कार्यान्वित क्रिया जाना चाहिए । यदि 
उन्हें निश्चित समय तक कार्यान्वित नही किया जाता तो उसका कारण दिया जाना 
चाहिए । 
सम्मिलित परिषदों एव कार्य समितियों के, जो कि कुछ उपक्रमों मे है, 
सापेक्ष कार्यों को निश्चित करने के सम्बन्ध मे पर्याप्त विचार-विमर्श हुआ | अधि- 
काश लोगो का मत था कि चूंकि सम्मिलित परिषदे नीति-निर्माण स्तर पर कार्य 
करेगी अत वे अपना कार्य कार्य-समितियों के कार्यो में हस्तक्षेप किये बिना ही 
कर सकती है। अत यह स्वीकृत कर लिया गया कि सम्मिलित परिषदो की स्थापना 
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की जा सकती है चाहे वहाँ पर पहले से ही कार्य-समितियाँ अपना कार्य कर रही 
हो, यद्यपि इस सम्बन्ध मे बेलोचपूर्ण नीति अपनाना उपयक्त नही है। 

यह स्वीकृत किया गया कि परिषदे कल्याण-प्रम्बन्धी कार्यक्रमों का प्रशासन 
करेगी, सुरक्षा सम्बन्धी उपायो का काम एवं छुट्टियों की अनुसूची का पर्यवेक्षण करेगी । 
सस्था की आर्थिक स्थिति, उत्पादन एवं विक्रथ के कार्यक्रम तथा उपक्रम को सामान्य 
रूप से चलाना, निर्माण की विधियों, वाषिक चिट्दा तथा उसका स्पष्टीकरण, 
विस्तार के लिये दीर्घकालीन योजना तथा अन्य ऐसी बाते जो आपस में तय की 
जॉय आदि के बारे मे वे विचार-विमर्श कर सकती है और अपने'सुझाव दे सकती 
है। इस बात पर सनन्‍्देह व्यक्त किया गया था कि ऐसा भी हो सकता है कि 
कुछ तथ्यों को बता देना सस्था के हित मे न हो । इस बात को स्पष्ट करते हुए सघ 
के श्रम मत्री ने यह कहा कि इन परिषदो को केवल वही सूचनाये दी जानी चाहिए 
जो कि ससथा के अशधारियो को दी जाती हैं । इस विचार-गोष्ठी मे इस बात 
पर जोर दिया गया कि मालिको एवं श्रमिकों दोनो को चाहिए कि वे इस सम्बन्ध 


में शैक्षणिक कार्य को चालू रखे जिससे कि उनमे आवश्यक दृष्टिकोण पनप सके 
जो इस योजना को सफल बना सके । 


इस योजना की सफलता नियमावली पर नही अपितु उस भावना पर निर्भर 
है जिससे उसे कार्यान्वित किया जाता है । इसके कार्यक्रम को कितनी ही सावधानी 
के साथ क्यो न बनाया जाय वह सफल नही हो सकता जब तक कि उचित रूप 
से मालिक एवं श्रम-सथघ इस प्रयोग को सफल बनाने के लिये तत्पर न हो। जून 
१९५८ मे, रानीखेत मे आयोजित श्रमिकों के शिविर मे भाषण देते हुए श्री वी० 
बी० गिरि ने कुछ आवश्यक तथ्यो का वर्णन किया था जो इस योजना को सफन्न बनाने 
के लिये आवश्यक है। प्रथम, एक सुदृढ श्रम सघ का होना अति आवश्यक है जो कि 
इस मामले को गभीरता तथा उत्तरदायित्व के साथ लेने के लिये तत्पर हो । दूसरे, 
इस सुसगठित श्रम सध के स्टाफ मे कुछ तकनीकी विशेषज्ञों का होना आवश्यक 
है जो उद्योग की तकनीक तथा वित्त को अच्छी तरह समझ सकते हो और जो 
श्रमिको की माँगो का वैज्ञानिक ढग से मूल्याकन कर सकते हो और साथ ही मालिक 
के विशेषज्ञों के साथ, बराबरी की स्थिति मे, सभी मामलों पर विचार-विमर्श करने 
के लिये इच्छुक एवं तत्पर हो । श्री गिरि ने कहा कि प्रत्येक उद्योग मे, चाहे वह 
निजी क्षेत्र मे हो या सावेजनिक क्षेत्र मे, श्रमिको एवं सालिको का यह प्रयास होना 
चाहिए कि वे आपस में मिल कर उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित करे तथा उद्योग को 
सुचारु रूप से चलाने के लिये उचित प्रणालियों के विषय में विचार-विमर्श करके 
सुधार लाये । 


इघ्च८ भारत की औद्योगिक अर्थ॑-व्यवस्था 


अक्टूबर १६५८ मे, स्थायी श्रम समिति के १८ वे सत्र में भाषण देते हुए, 
सघ श्रम मत्री ने कहा कि केवल श्रसमिको एवं मालिक के मध्य शुद्ध साक्षेदारी 
के द्वारा ही उद्योग मे सही एवं स्थायी शान्ति स्थापित की जा सकती है श्रमिकों 
एव प्रबन्ध के मध्य नवीन सहसम्बन्धों के माध्यम से हम केवल यही प्रयास नही कर रहे 
है कि सघर्थ समाप्त हो जाय अपितु देश के उद्योग एवं कम्पनी के स्तर को उच्चतर 
उठाने के लिये व्यावहारिक सहयोग हो । उन्होने इस बात पर जोर दिया कि 
वह इस बात को मान कर चल रहे है कि प्रबन्ध मे श्रमिको का भाग देश के औद्यो- 
गिक सगठन का “एक प्रमूख अग बन जायगा। 

भारतवर्ष मे श्रमिको के प्रतिनिधि इस बात के इच्छुक है कि प्रबन्ध में 
अमिको के भाग लेने के कार्यक्रम के लिए वैधानिक स्वीकृति तथा समर्थन श्राप्त हो। 
वे मालिको द्वारा स्वेच्छा से अपनायें गये इस कार्यक्रम को भी मानने के लिए 
तैयार है। परन्तु इस दिशा मे प्रगति बहुत धीमी रही है। देने ध्यान देने योग्य 
है कि इसकी प्रगति की गति इतनी महत्वपूर्ण नही है जितनी इसकी सफलता । 

प्रबन्ध मे श्रमिकों के भाग लेने के कार्यक्रम की सफलता के लिए अन्य शर्तें, 
जो कि टाटा आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी तथा इंडियन अल्युमूनियम कम्पनी मे 
किये गये अध्ययन पर आधारित है, निम्नलिखित है (१) प्रबन्ध में श्रमिकों का 
भाग प्रत्येक स्तर पर होना चाहिए तभी यह प्रभावपूर्ण हो सकता है, (२) 
कल्याण के स्थान पर उत्पादन पर ही अधिक जोर दिया जाना चाहिए जिससे कि 
सम्मिलित परिषदे अपना कार्ये उचित ढंग से कर सके; तथा (३) इस व्यवस्था 
के विभिन्न अगो के कतंव्य, अ्रधिकार तथा कार्यो को स्पष्ट रूप से निश्चित किया 
जाना चाहिए जिससे कोई भ्रम न रहे और मालिक एवं श्रसिक इसके प्रति अनुदार 
न हों सके । 

द्वितीय विचार-गोष्ठी. मार्च १६६० मे केन्द्रीय श्रम मत्रालय के तत्वावधान 
मे प्रबन्ध मे श्रमिकों के भाग लेने के सम्बन्ध मे एक दूसरी विचार-गोष्टी हुई। 
इसमे केन्द्रीय मत्रालय, राज्य सरकार, श्रमिकों एवं मालिकों के केन्द्रीय सगठन के 
प्रतिनिधियों ने भाग लिया । इसके अतिरिक्त उन २४ औद्योगिक इकाइयो के प्रति- 
निधियो ने भी भाग लिया जहाँ पर इस सम्बन्ध मे सम्मिलित प्रबन्ध परिषदो की 
स्थापना की जा चुकी थी। १९५७ मे ५० इकाइयो में ऐसी परिषदो की स्थापना 
का लक्ष्य निर्धारित किया गया था परन्तु उसमे से केवल २४ इकाइयो मे ही इसे 
लागू किया गया । केन्द्रीय श्रम मत्री ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया कि यह 
सेज़ना गृणात्मक दृष्टिकोण से ही नही अपितु परिमाणात्मक दृष्टिकोण से भी सफल 
नही रही । इस योजना मे भाग लेते वाली इकाइयो हारा उचित अनुक्रिया न होने 
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की भी उन्होने आलोचना की। श्रम मत्रालय ने, उन्होने कहा, इन इकाइयो से यह 
सूचना माँगी थी कि यह योजना किस ढग से चलाई जा रही है। परन्तु उनकी ओर 
से प्रत्यूत्तर केवल इतना आया कि इन परिषदों के सचालन में किसी कठिनाई का 
सामना नही करना पड रहा है। इसकी सफलता आदि के विषय मे उन्होने कोई 
सूचना न दी। मत्रालय ने परिषदों को सहायता पहुचाने के लिए एक विशेषज्ञों 
के पैनेल का सगठत किया था परन्तु उससे सहायता लेने के लिए कोई भी प्रार्थना 
नही आई। उनकी उदासीनता इस बात का द्योतक है कि योजना को सही ढंग से 
और गभीरता के साथ नहीं अपनाया गया । ५ 

विचार गोष्ठी का यह विचार था कि केन्द्रीय एव क्षेत्रीय स्तरों पर उपयुक्त 
व्यवस्था की जानी चाहिए जो यह देखे कि सम्मिलित प्रबन्ध परिषदें अपना कार्य 
प्रभावपूर्ण ढग से कर रही हैं और साथ ही यह योजना और अधिक इकाइयो में 
फैले । इसमे यह विचार प्रस्तुत किया गया कि इसके लिए वैधानिक कार्यवाहियों की 
आवश्यकता नही है।इस प्रकार की योजना तभी सफल होगी जब कि वह स्वेच्छा 
के आधार पर हो। साथ ही, यह स्वत्रीकृत किया गया कि एक त्रिदलीय समिति का 
सवटन किया जाना चाहिए जो इस योजना की जाँच समय-समय पर करे और 
जो कठिनाइयाँ इसके मार्ग मे आ रही हो उनका पता लगाकर उन्हे सुलझाने के 
लिए प्रयास करे । एक अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए जो इस योजना को 
चलाने वाली इकाइयो से सूचना प्राप्त करे और अन्य इकाइयो को इस सम्बन्ध मे 
सूचनाये प्रदान करे । इसी तरह की व्यवस्था राज्य स्तर पर भी होनी चाहिए। 
यदि ये सम्मिलित परिषदे प्रभावपूर्ण ढग से कार्य करती रहे तो उत्पादन को ३० 
से ५० प्रतिशत तक, बिना किसी अतिरिक्त साधन का प्रयोग किये, बढाया जा 
सकता है । इस योजना को तेजी के साथ लागू करने के लिए इसकी मुख्य सिफा- 
रिशे निम्नलिखित हैं: (१) केन्द्र द्वारा इस योजना को प्रोत्साहित करने के लिए 
उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए और एसी हीं व्यवस्था राज्य के स्तर पर भी 
होती चाहिए, (२) विभिन्न इकाइयों में कार्य कर रही इन सम्मिलित प्रबन्ध 
परिषदों के कार्य-सचालन के विषय मे सूचना प्राप्त करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था 
की जानी चाहिए, तथा (३) समय-समय पर चल रही योजना की जाँच करें 
के लिए एक त्रिदलीय समिति की स्थापना की जानी चाहिए जो कि उनके मार्ग में 
अभ्रा रही कठिताइयो का पता लगाये तथा उनको दूर करने के लिए उपयुक्त 
सुझाव दे । 

इस योजना से सम्बन्धित सभी मामलो का निपठारा करने के लिए भारत 
सरकार नें श्रम एव रोजगार मत्रालय मे एक विशिष्ट इकाई की स्थापना की | 


३६० भारत की औद्योगिक पअ्रर्थ-व्यवस्था 


श्रमिको एवं मालिको के केन्द्रीय सगठनों से प्रार्थना की गईं कि वे उन उपयुक्त 
इकाइयो के नाम का सुझाव दे जहाँ सम्मिलित प्रबन्ध परिषदों की स्थापना की जा 
सके। उन इकाइयो के चुनाव के लिए, जहाँ इस थोजना को लागू क्या जा 
सकता हो, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद से भी सहायता ली गईं। राज्य सरकारो से 
भी कहा गया कि इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए उपयृक्‍त व्यवस्था 
करे । श्रर्म-प्रबन्ध सहयोग पर एक समिति की स्थापना विचा र-गोष्ठी की सिफारिशों 
के आधार पर की गई। इसे सम्मिलित प्रबन्ध परिषदों की योजना से सम्बंधित 
सभी मामलो के लिये, सूचना प्राप्त करने तथा प्रदान करने के लिए इस कार्यक्रम 
को गहन बनाने की सभावनाओ का पता लगाने के लिए स्थापित किया गया है। 

आलोचनात्मक मूल्यांकल. १६६०-६१ तक, सावंजनिक क्षेत्र में ११ इका- 
इयो में तथा निजी क्षेत्र मे १७ इकाइयो मे सम्मिलित प्रबन्ध परिषदों की स्थापना 
की जा चुकी थी। प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग लेने से आग्दोलन की गति इस प्रकार 
अत्यन्त धीमी रही । १५बे भारतीय सम्मेलन मे लक्ष्य यह रखा गया था कि निजी 
तथा सावजनिक क्षेत्र मे मिलाकर ५० इकाइयो मे इस योजना को चालू किया 
जाय परन्तु केवल २८ इकाइयो ने ही इसे कार्यान्वित किया । 

सम्मिलत प्रबन्ध परिषदो के कार्य-सचालन के सम्बन्ध मे एक सरकारी जाँच 
के द्वारा इनके सामने आई व्यावहारिक कठिनाइयाँ ज्ञात हुई है। वैसे, सार्वजनिक 
क्षेत्र मे यह परिषदे सतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रही थी। इस जाँच के 
अनुसार यह ज्ञात हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रमो के श्रमिकों मे इस योजना 
से विश्वास उठता जा रहा था क्‍योंकि कई मामलो में सम्मिलित परिषदो के 
निर्ंय पर अन्तिम भ्राज्ञा के लिए सरकार के पास भेजना पडा । दूसरी ओर सार्व- 
जनिक क्षेत्र के अ्रन्य उपक्रमो मे इसके लागू होने की भी कोई विशेष आशा नहीं 
दिखाई दे रही थी, हालाकि सम्बन्धित मत्रालयों ने यह निश्चित किया कि 
सार्वजनिक क्षेत्र की नवीन इकाइयों में इस योजना को तेजी के साथ बढाया जाय । 

१६६८-६९ मे, 5९ औद्योगिक इकाइयो मे सम्मिलित प्रबन्ध समितियाँ 
कार्य कर रही थी। इनमे से सार्वजनिक क्षेत्र की ३४ इकाइयो में तथा निजी क्षेत्र 
की ५५ इकाइयो में ये थी। १६६१-६२ मे ऐसी परिषरे केवल २९ इकाइयो मे ही 
थी, जिसमे से ११ सावंजनिक क्षेत्र मे तथा १८ निजी क्षेत्र मे थी । अनुभव यह 
रहा है कि इन सम्मिलित प्रबन्ध परिषदों के सफलतापूर्वक चलने के कारण 
परिणाम अच्छे रहे है। इससे औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार हुआ, श्रम बल को 
स्थायित्व प्राप्त हुआ, उत्पादकता बढी, बरबादी कम हुई, लाभ अधिक हुआ तथा 
प्रबन्धकों एवं श्रमिकों के मध्य आपसी व्यवहारों मे सुधार हुआ । परन्तु, यह 


प्रबन्ध मे श्रमिकों का भाग ३९६१ 


ध्यान देने योग्य बात है कि इन परिषदो की स्थापना उन्ही इकाइयों में की गई है 
जिनका औद्योगिक सह सम्बंध में रिकार्ड बहुत अच्छा रहा है। 

इस योजना को अधिक सफनता नही प्राप्त हुई है। इसके अनेक कारण रहे 
है। प्रथम, भारतवर्ष में सामुहिक सौदेबाजी अभी भी अपनी शैशवावस्था मे है 
और इस प्रकार की योजना की सफचनता के लिए इसका विकास होना अति 
आवश्यक है। द्वितीय, श्रमिकों मे इसके लिए कोई विशेष उत्साह नही है! श्रमिकों 
का ध्यान पहिले तो अधिक मजदूरी, काम करते की उचित दशाओ की ओर, 
घटनाओ से सुरक्षा आदि की ओर ही रहता है। प्रबन्ध में वास्तव में भाग लेने 
की बात तब तक सभव नहीं हो सकती जब तक कि इन मामलों को आसानी से 
सुलझाया नही जाता । तृवीय, इस योजना के विचार, उद्देश्य तथा इससे होने 
वाले लाभो की प्री-पूरी जानकारी श्रमिकों तथा प्रवनस्धकों को होती चाहिए 
जिसका अभाव अनेक दक्माओ में पाया जाता हैं। इस प्ोजना के प्रति ने तो 
श्रमिक ही और न प्रबन्धक ही सजग है। दोनों ही इसमे कोई विशेष रुचि दिखाते 
के लिए तत्पर नही है। मालिकगण यह सोचते है कि ये परिषद उनके अधिकारी पर 
हस्तक्षेप करना चाहती है और श्रमिकगण सोचते हैं कि यह उनकी सामूहिक 
सौदेबाजी की शक्ति को भग करने का एक साधन मात्र है। चतुर्थ, उद्योगों मे 
अन्तर्सधीय प्रतिद्वन्दिता पाई जाती है और जब कभी किसी समस्या को सुलनाते 
के लिए एक श्रम-सघ तैयार हो जाती है तो दूसरी सघ उसे मानने के लिए नही 
तैयार होती । पचम, अहमदाबाद की आठ इकाइयो मे चल रही सम्मिलित प्रवध 
परिषदो के कार्य सचालन की जाँच करने से यह पत, लगा है कि इससे न तो 
श्रमिको की उत्पादकता मे वृद्धि होती है और न ही भाग लेने वाले श्रमिकों में 
सामाजिक रूप से भाग लेने की भावना उत्पन्न होती है। 


अध्याय २४ 
विवेकीकरण' 


अर्थ एवं परिभाषा, 7२०४०४०7४७४707 शब्द की उत्पत्ति जर्मन शब्द 
707 2867 78 से हुआ है जिसका तात्पये नूतन झ्रौद्योगिक ऋन्ति' है ! प्रथम 
महायुद्ध के पश्चात्‌ वाल्टर राथेनाउ ने सर्वप्रथम इस शब्द का उपयोग नवीन 
औद्योगिक दर्शन के लिये किया था । युद्ध के पश्चात्‌ जमेनी मे इस शब्द का प्रयोग 
श्ौद्योगिक समुत्थान तथा पुनर्सगठन की प्रणाली के रूप मे किया जाने लगा अत. 
कुछ लोग विवेकीकरण को “तवीन औद्योगिक क्रान्ति! के नाम से पुकारने लगे । 


विवेकीकरण शब्द का क्षेत्र इतना व्यापक है कि इसके सम्पूर्ण अर्थ को 
परिभाषा की परिधि मे नही बाँधा जा सकता है । इसके उद्देश्य, क्षेत्र तथा प्रक्रियाओ 
के विषय मे लोगो का मत अलग-श्रलग है। डा० सी० एस० मायसे का कथन है 
कि “'विवेकीकरण' शब्द की व्यृत्पत्ति तथा उसके प्रथम प्रयोग के विषय में कुछ भी 
ज्ञात नही है। कुछ लोगो का मत है कि यह शब्द राशन” (7०700) शब्द से बना 
है जिसका तात्पर्य पूति अथवा सम्भरण पर प्रतिबन्ध से है। लोगो का ऐसा विचार 
इस कारण से हुआ क्योकि युद्धोपरान्त जमनी के उद्योगो के सगठन की योजना 
के अन्तर्गत उनके उत्पादन को सीमित कर विया गया था । परन्तु वास्तव में यह 
शब्द 7807072»! शब्द से बना है जिसका तात्पयें उद्योग में वेज्ञानिक निर्णय श्रथवा 
कारण के प्रयोग से है | इस प्रकार विवेकीकरण का तात्पर्य ऐसी प्रणाली से है जो 
कि विज्ञान तथा विवेक पर आधारित हो न कि परम्परागत, विधिहीन अथवा बेढगी 
विधियों पर आधारित हो । 


१९२७ में जिनेवा मे हुये विश्व आथिक सम्मेलन में इस शब्द की परिभाषा 
इस प्रकार से दी गई . “विवेकीकरण तकनीक एवं संगठन की वह प्रणाली है 
जिससे प्रयासों अथवा पदार्थों की बेकारी न्यूनतम हो । इसके अन्तगंत श्रम का 
वैज्ञानिक संगठन, कच्चे एवं उत्पादित दोनो मालो का प्रमापीकरण, विधियों का 

भारतीय उद्योगों मे, विशेष रूप से सूत्ती वस्त्र, जूट तथा कोयला उद्योगों 


मे, विवेकीकरण की समस्या का अध्ययन सम्बन्धित उद्योग के अध्याय में क्रिया 
गया है। 


विवेकीकरण ३९१३ 


सरलीकरण, तथा यातायात एवं विपणन के साधनों में सुधार सम्मिलित है।” इस 
सम्मेलन में सभी ने एकमत होकर विवेकीकरण के लाभो को स्वीकार किया तथा 
इस क्षेत्र मे अधिकाधिक तथा समन्वित प्रयास करने पर जोर दिया । इसने विचार 
किया कि इससे श्रमिको की कार्यक्षमता में पर्याप्त वृद्धि होती है तथा साथ ही पदार्थे 
भी न्यूनतम नष्ट होता है। सावधानी के साथ इसका उपयोग करके रहन-सहन 
के स्तर को बढाया जा सकता है तथा समाज मे अधिकाधिक स्थिरता लाई जा 
सकती है| इससे उपभोक्ताओ को कम मूल्य पर अच्छे पदार्थ प्राप्त होगे तथा 
उत्पादको को अधिक तथा स्थिर लाभ प्राप्त होगा । हि 

मई १६३७ मे, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन ने प्रबन्ध पर सलाहकार समिति को 
विवेकीकरण की एक उचित परिभाषा देने के लिये कहा | इस समिति में सरकार, 
मालिको तथा श्रमिको के प्रतिनिधि थे और इसमे विशेषज्ञों ने भी सहायता दी थी । 
इसने निम्नलिखित परिभाषा दी * “(१) साधारण अर्थे मे विवेकीकरण एक ऐसा 
सुधार है जिसके द्वारा पुरानी, परम्परागत प्रणालियों के स्थान पर नियमित तथा 
विवेकपूर्ण साधनो अथवा विधियों का प्रयोग किया जाता है; (२) श्रत्यन्त सकुचित 
अर्थ में विवेकीकरण किसी सस्था, प्रशासन अथवा अन्य सेवाओ, सरकारी अथवा 
निजी, मे एक ऐसा सुधार है जिसके द्वारा पुरानी, परम्परागत प्रणालियों के स्थान 
पर नियमित तथा विवेकपूर्ण साधनों अथवा विधियो का प्रयोग किया जाता है, 
(३) बिस्तुत अर्थ मे विवेकीकरण एक ऐसा सुधार है जिसमे व्यापार सस्थाओ के 
किसी समूह को इकाई मान लिया जाता है तथा व्यवस्थित विवेकपूर्ण तथा संगठित 
प्रयास के द्वारा अनियत्रित प्रतिस्पर्ड़ा से होने वाली बरबादी तथा हानि को रोका 
जाता है; (४) अति बिस्तृत श्रर्थ मे विवेकीकरण एक ऐसा सुधार है जिसमे 
विशाल आर्थिक तथा सामाजिक समूहो की सामूहिक क्रियाओं में नियमित तथा 
विवेकपूर्ण विधियों का प्रयोग किया जाता है ।' 

यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस प्रकार से विस्तृत अर्थ में विशेकीकरण 
की जो परिभाषा दी गई है उसके अन्तर्गत श्राथिक एवं सामाजिक योजना भी 
आ जाती है। यहाँ पर हम इसका तात्पर्य विस्तृत अर्थों मे ही लेगे । 

प्रों० सार्जेट फ्लोरेंस के अनुसार “विवेकीकरण किसी उद्योग के अन्तर्गत सभी 
फर्मों के एक प्रकार के सामूहिक आन्दोलन प्रयत्न से वैज्ञानिक एवं तकंपूर्ण रीति 
से बर्बादी एव अकुशलता दूर करने का आन्दोलन है ।* “वैज्ञानिक शब्द पर जोर 
देने का तात्पयें औद्योगिक इकाइयो के सगठन के लिये वेज्ञात्रिक प्रबन्ध का प्रयोग 
करने से है तथा “तकंपूर्ण' का तात्पर्य उन इकाइयो द्वारा सहकारिता के आधार 
पर तथा सामूहिक प्रयासो से है । 


३६४ भारत की औद्योगिक ग्रर्थ-व्यवस्था 


१६५६ मे, कानपुर सूती वस्त्र उद्योग विवेकीकरण जाँच समिति के अनुसार, 
“विवेकीकरण विस्तृत रूप में अपने सभी अगो--मनुप्य, कच्चा माल, मशीन, 
प्रबन्ध, व मुद्रा--का विवेकपूर्ण एवं वैज्ञानिक आधार पर सुधार है जिससे, बिना 
गहनता किये ही, कम से कम लागत एव प्रयत्नो से अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त 
हो सके ।” 


विवेकीकरण के पहलू 


वित्रेक्ीकरण का सही आ्राथिक अर्थ समझ लेना अत्यम्त आवश्यक है। विवेकी- 
करण की तकनीक तया प्रक्रियाओं के अम्नर्गेत जो विशेष बाते आती है उनको 
स्पष्ट रूप से समझने के लिये हम विवेकीकरण के पहलुग्रो को चार वर्गों में 
बॉटते है (१) टेक्नालॉजिकल पहलू, (२) संगठन सम्बन्धी पहलू, (३) 
वित्तीय पहलू, तथा (४) सामाजिक अथवा मानवीय पहलू । किसी भी उद्योग 
के वितेकीकरण में इनमे से कोई एक या एक से झ्रधिक पहल विद्यमान हो सकते 
है। विभिन्न उद्योगो भे इसका अर्थ भिन्न-भिन्न हो सकता है या उसी उद्योग में 
भिन्न-भिन्न समय पर भिन्न हो सकता है। 


टेक्नालॉजिकल पहलू. विश्रेकीकरण का प्रधान पहल टैक्नालॉजिकल ही है 
जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतक्रियाये आनी है--प्रमापीकरण, सरलीकरण, यत्री- 
करण, गह॒नीकरण, विशिष्टीकरण तथा कमंश विभाजन आदि। दूसरे शब्पों मे, बहुत 
कुछ सीमा तक विवेकीकरण का सम्वम्ध औद्योगिक इजीनियरिंग से है । 


(१) प्रमापीकरण प्रमापीकरण पदार्थ, आकार तथा उत्पादन के सतक, 
न्यायिक तथा उचित ढंग से चुनाव की प्रक्रिया है। [इसके अन्तर्गत परम्परागत, 
अप्रचलित तथा अव्यवस्थित प्रमापो के स्थान पर उन प्रमापो को अपनाया जाता है 
जो कि सतत शोध, विश्लेषण तथा प्रयोगो पर आधारित होते है। इसके अच्तगंत 
स्वेच्छा से अथवा वैधानिक रूप से आकार, विधि, किस्म तथा उत्पादनो के निश्चित 
प्रमापों को निर्धारित करना आता है। इसका उद्देश्य उत्पादन के विभिन्नताओ को 
कम करना होता है जिसस्ते प्रयास, पूंजी तथा पदार्थ की बर्बादी कम हो तथा 
उत्पादन तथा वितरण की लागत कम हो सके | सक्षम तथा आर्थिक उत्पादन के 
लिये यह अति आवश्यक है क्योकि यह उत्पादनों तथा आकार को घटाकर प्लाण्ट 
की उत्पादन क्षमता बढाने में सहायक होता है। पूँजीगत लागत को भी यहू कम 
करता है क्योकि प्रमापित उपकरणों तथा उत्पादनों में पूँजी' के फेसे रहने की 
सभावना कम होती है। निरीक्षण, जाँच तथा पर्यवेक्षण की लागत भी कम हो 
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जाती है । विपणन के क्षेत्र मे भी लागत में कमी आती है। प्रमापीकरण स्थिर 
नहीं होता है अपितु नवीन परिस्थितियों मे उसमे आवश्यक परिवतंन करते रहने 
तथा नवीन भ्रमापो को सतत खोजते रहने की आवश्यकता होती है । कुछ औद्योगिक 
उपक्रमो में इन प्रमापो को निश्चित करने की लागत अधिक हो सकती है परन्तु 
प्रत्यक्ष तथा अग्रत्यक्ष रूप से इससे जो बचत होती है वह अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण 
नही होती । हमारे देश के अनेक उद्योगों मे उचित प्रमापीकरण नही है जो कि 
उनके उत्पादन को बढाने का मूलभूत आधार है। 

(२) सरलीकरण सरलीकरण सादा तथा सरल बनाने की अथवा कम कठिन 
तथा कम जठिल बनाने को कला है। सरलीकरण का तात्पय कुछ सीमित प्रकार 
के उत्पादतों का ही निर्माण करना है। दूसरे शब्दों मे, उत्पादन के जटिल कार्य- 
क्रमो को घटाना है जिससे कि तकनीक तथा सगठन में सुधार लाया जा सके। इससे 
उत्पादन-क्षमता में वद्धि होती है तथा बरबादी कम होती है क्योकि इसके 
अन्तर्गत उत्पादन-विधि को सरल करके क्षमता मे वृद्धि की जाती है, लागत-प्रणाली 
को सरल बनाया जाता है तथा पदार्थों एब्र फूटकर पूर्जो मे पूँजी को फंसे रहने से 
बचाया जाता है। फुटकर व्यापारियों के लिये इसका अर्थ है कम स्टॉक रखता । 
साथ ही विक्रय-विधि भी कम जटिल हो जाती है | उपभोक्ताओं को भी इससे लाभ 
होता है क्‍योंकि उन्हें अच्छे किस्म का माल धटे हुए मूल्य पर उपलब्ध होता 
है और उनकी क्रय-शक्ति में वृद्धि होती है। 

(३) यत्रीकरण. यत्रीकरण के अन्तर्गत उत्पादन की लागत कम करने के 
लिये, प्रमापीकरण मे सहायता पहुचाने के लिये तथा उद्योगपतियों को अधिक 
लाभ प्रदान करने के लिये श्रमिकों के स्थान पर मशीन पर अधिक से अधिक 
निर्भरता होती है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि विवेश्रीकरण के अन्तर्गत 
सदैव अधिक से अधिक यत्रीकरण करना ही नहीं आता है क्योकि कभी-कभी 
उत्पादन-क्षमता को बढाने के लिये यत्रो के स्थान पर अधिक से अधिक श्रमिकों 
की आवश्यकता होती हैं। भारतवर्ष की परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए यह 
आवश्यक है कि यहाँ विवेकीकरण श्रम बचाने वाले यत्रो के स्थान पर श्रम का 
उपयोग करने वाले यत्रो के द्वारा ही होना चाहिए क्योकि यहाँ बेरोजगारी की समस्या 
वैंसे ही जटिल है । अल्पविकसित देशो मे विकसित देशो की अपेक्षाकृत यत्रो की 
भूमिका सिन्‍न है। इसका तात्पयें यह नही है कि विकसित टेकनालॉजी तथा यत्री- 
कृत उपकरणों का प्रयोग ही न किया जाय। हमारे देश के समठित उद्योगों में 
यत्रो के उपयोग की भी आवश्यकता हैं क्योकि विदेशी प्रतिस्पर्धा का उन्हे सामना 
करना पडता है। दूसरे शब्दों मे, उन्हे सदैव सुरक्षित बाजार में ही नहीं पनपते 
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दिया जाना चाहिए | साथ ही इन वृहत उद्योगों मे यत्रो का प्रयोग इस प्रकार से 
किया जाना चाहिए जिससे देश के असख्य बेरोजगारों को रोजगार मिल सके । 

(४) गहनीकरण गहनीकरण का तात्पर्य औद्योगिक मशीन तथा श्रमिको मे 
बिना किसी टैक्नालाजिकल उन्नति किये अधिक से अधिक गति लाना है। इसके 
अन्तगंत मशीनों को अधिक गति से चला कर, मशीन मे बिना पर्याप्त परिवंतन 
किये हुएं श्रमिकों की कार्यक्षमता को बढा कर मशीन तथा विद्यमान सगठन की 
गति बढाना तथा उनका गहन उपयोग करना आता है। इससे श्रमिको को प्रोत्साहित 
करके उनकी कार्यक्षमता को बढाया जाता है और उनकी काम करने मे सुस्ती तथा 
ढिलाई दूर करने का प्रयत्त किया जाता है। भारतवणष मे प्राय, ऐसा पाया जाता 
है कि बिना पूर्ण रूप से नवीन मशीन का अथवा प्रक्रिया को प्रयोग किये बिना 
सम्पूर्ण प्लान्ट का नवीनीकरण कर दिया जाता है तथा काम की दशाओं , पदार्थ 
तथा परय्यवेक्षण में कोई भी सुव्यवस्थित सुधार लाने का प्रयत्न नही किया जाता 
है। अन्य क्षेत्रों मे सुधार किये बिना काम की गति को बढा दिया जाता है | इसका 
परिणाम यह होता है कि श्रमिकों का स्वास्थ्य गिरने लगता हैं, आकस्मिक घटनाये 
बढने लगती है तथा अनुपस्थिति भी बढने लगती' है। भारतीय उद्योगों में इसी 
प्रकार से विवेकीकरण लाने का प्रयत्न किया जाता है और वास्तव में वह विवेकी- 
करण न होकर गहनीकरण होकर ही रह जाता है परन्तु यह उचित नही है। 
इससे औद्योगिक सह-सम्बन्धों को तथा देश के आर्थिक विकास को अत्यधिक हानि 
पहुँच सकती है । 

(५) विशिष्टीकरण विशिष्टीकरण का अर्थ यह है कि एक ही प्रकार की 
वस्तुओ का अनेक उपक्रमो द्वारा निर्माण न करके उनका उत्पादन विशिष्टीकरण के 
आधार पर विभिन्‍न इकाइयो को सौप दिया जाय । उत्पादनों के विशिष्टीकरण के 
अतिरिक्त, विवेकीकरण का उद्देश्य बाजार, प्रबन्ध तथा श्रमिको के कार्य का भी 
विशिष्टीकरण करना है । बाजार का विभाजन उत्पादन के अनुसार, अथवा क्षेत्र 
के अनुसार विभिन्‍न औद्योगिक इकाइयो मे किया जा सकता हैं। विभिन्‍न वस्तुओं 
के स्थान पर विशिष्ट वस्तुओ के उत्पादन से उपभोक्ताओं की उनके चुनाव के प्रति 
स्वतत्रता कम हो जाती है। श्रमिकों के लिये इसका अर्थ यह है कि उन्हें किसी 
वस्तु का पूरा निर्माण वही करना होता है अपितु उसके एक सूक्ष्म भाग का ही 
निर्माण करना होता है। 

(६) कर्मेश” विभाजन (#प्70४०४७॥७०४०४), इसका तात्पयं विशिष्टी- 
करण के सिद्धान्त का प्रयोग प्रबन्ध तथा पर्यवेक्षण के लिये करना है। दूसरे शब्दों 
में, यह किसी उपक्रम विशेष के आन्तरिक संगठन मे वैज्ञानिक प्रबन्ध का आरभ 
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करना है। इसके अन्तर्गत काय्यं-विधि की योजना वैज्ञानिक ढंग से बनाई जाती है, 
श्रमिकों का चुनाव उचित ढग से करके उनको कार्य के परिणाम के अनुसार भुगतान 
किया जाता हैं । मजद्री सम्बन्धी प्रोत्साहन देकर कार्य की गति को अधिकतम 
बढाने का प्रयास किया जाता हैं। इसके द्वारा मनुष्य, मशीन, पदार्थ, तथा द्रव्य 
का अधिक से अधिक उपयोग करने का प्रयत्न किया जाता है । पर्यवेक्षण के कार्य 
को कई विशिष्ट भागों में बॉट कर प्रत्येक भाग को एक नायक को सौप कथा जाता 
है और उसे पूरा कार्य-सम्बन्धी अधिकार दे दिया जाता हैं और वह केवल सलाहकार 
के रूप मे नही रहता है । इससे पर्येवेक्षण की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। बसे 
कर्मश विभाजन का विरोध केवल श्रमिक ही नही जिन्हें अनेक नॉयकों की आज्ञा 
का पालन करना पडता है अपितु उन तायको द्वारा भी इसका विरोध किया जाता 
है। उचित ढंग से संगठन की व्यवस्था कर, सभी की राय लेकर प्रबन्ध करके 
इस विरोध को कम किया जा सकता है। 


सभठत सम्बन्धी पहलू. प्रो० एच० डी० मैकग्रेगर के अनुसार विवेकीकरण 
के' सगठन सम्बन्धी पहल्‌ के अन्तर्गत उद्योग का ऐसा संगठन आता हैं जो कि एक 
सरकार की तरह चलाया जाता है। उसमे निर्माणकर्ताओं की ऐसी स्थिति होनी 
चाहिए कि वे ऐसी नीतियो को अपना सकें जैसे कार्य मे विशिष्टीकरण, कमजोर 
इकाइयो का स्वस्थ ढगो से समाप्त करना तथा नवीन इकाइयो के प्रवेश पर नियत्रण । 
यह ध्यान देने योग्य बात है' कि इस प्रकार से विवेचन का तात्पर्य उद्योग मे 
अनियंत्रित प्रतिस्पर्दा को कम करना है। प्रतिस्पर्द्धात्मक दशाओ में औद्योगिक 
उपक्रमो का एकीकरण तथा सम्मिलन धीरे-धीरे ही होता है । कभी-कभी कमजोर 
इकाइयाँ अपनी स्थिति बनाये रखती हैं परन्तु उसका प्रभाव उद्योग के लिये अच्छा नही 
होता ॥ बालफोर समिति ने यह सुजझ्ञव दिया था कि मृत वृक्ष को काट देना अधिक सक्षम 
जशखाओ के विकास के लिये आवश्यक हो सकता है। अतः उचित तथा व्यवस्थित 
दंश के कमजरेर औद्योगिक इकाइयो को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए । 


उच्चीग में विवेकौकरण का उद्देश्य उत्पादन को सभावित उपयोग के बराबर 
समायोजित करना है तथा मूल्य को इस प्रकार से नियंत्रित करना है कि उसमे 
अधिक उतार-चढ़ाव होने के स्थान पर स्थिरता रहे । इससे आथिक असन्‍्तुलन 
की सभावना कम होती हैं। अनेक अनाथिक तथा क्षमताहीन इकाइयो के स्थान 
पर इसके अन्तर्गत कुछ बडे उपक्रमो को ही रखने की व्यवस्था की जाती हैं जिनका 
प्रबन्ध एवं नियन्त्रण केन्द्रित हो. और जिस दशा मे प्रत्येक प्लान्ट की क्षमता 
का पूर्ण उपयोग हो और जो थोडी सी उन वस्तुओ का ही उत्पादन करे जिसके 
लिये वह उपयुक्त हो । 
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सगठन सम्बन्धी पहलू के अन्तर्गत, विवेकीकरण इस तथ्य की ओर इगित 
करता है कि स्थिर तथा स्वय साम्य स्थापित करने वाली अथं-व्यवस्था का विचार 
उचित नही है। यह व्यक्तिगत प्रयासों के स्थान पर सहकारिता के आधार पर 
सामूहिक प्रयत्नो को ही अधिक महत्ता देता है। विवेफीकरण के कार्यक्रम को 
कार्यान्वित करने के पूरे प्रतिस्पर्दा को नियमित करना आवश्यक है। विवेकी- 
करण का यह पक्ष इस बात पर बल देता है कि जिस क्षमता के साथ उद्योग- 
पति अपने व्यवसाय का प्रबन्ध करते है वह इतना महत्वपूर्ण नही है जितना कि 
उनकी वह तत्परता जिसके साथ वे आपस मे सहयोग करते है या उनकी वह 
दूरदशिता जिससे वे प्रतिस्पर्द़ा का नियन्त्रण करते है। 


वित्तीय पहलू. औद्योगिक उपक्रमो की प्रतिस्पद्धात्मक क्षमता बनाये 
रखने के लिये पर्याप्त पूँजी तथा वित्तीय सुदुढता झअवश्यक है । तकनीकी सगठन 
सम्बन्धी सुधार सभी श्रसफल हो सकते है यदि उद्योग का वित्तीय पुनर्सगठन साथ- 
साथ न किया जाय । वित्तीय कमजोरी के सभावी परिणाम अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 
व्यवसाय की प्रशासन सम्बन्धी नीति पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है यदि धन 
की कमी हो । वित्तीय पहलू के अन्तगंत, विवेकीकरण का सम्बन्ध इस बात से है 
कि उद्योग मे विभिन्न इकाइयो मे न तो अल्प-पूंजीकरण हो, न ही अति-पँजीकरण हो 
अपितु उचित-पूजीकरण ही हो । साथ ही, यह इस आवश्यकता पर भी बल देता 
है कि उपकरणो का आधुनिकीकरण आत्म-वित्तीयकरण द्वारा ही हो। इसका 
तात्पयं यह है कि लाभाश का भुगतान उदारता के साथ न किया जाय और पर्याप्त 
सात्रा मे सचय को बनाया जाय। 


सामाजिक पहलू. यह ठीक ही कहा गया है कि विवेकीकरण द्वारा सामा- 
जिक सेवा के दावे का अधिकार केवल भौतिक विकास के आधार पर ही नही 
करना चाहिए। केवल उत्पादन की लागत मे कमी तथा उसकी मात्रा मे वृद्धि ही 
सामाजिक दृष्टिकोण से लाभदायक नहीं होता जब तक कि स्वास्थ्य सम्बन्धी, 
सास्कृतिक तथा नैतिक उत्थान के अनुरूप वे नहों जिससे कि सम्पूर्ण मानव जाति 
का शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास हो सके । विवेकीकरण का मानवीय 
पहलू श्रमिकों की नियुक्ति, श्रम अशाति के कारणों को दूर करने मे, पर्याप्त प्रत्यक्ष 
प्रोत्साहन देने मे, अच्छे तथा राजनीति से परे श्रमिकों को स्वीकार करने मे, 
उन्नति तथा पारिश्रमिक की योजना को बना कर कार्यान्वित करने श्रादि मे अत्य- 
घिक महत्वपूर्ण हो जाता है। प्राय सामाजिक पहलू की अवहेलना की जाती है और 
साधारणतया यह समझा जाता है कि विवेकीकरण केवल तकनीकी ज्ञान, विवेक 
तथा बुद्धि पर ही निर्भर करता है । विवेकीकरण केवल एक यात्रिक विज्ञान ही 
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नहीं अपितु एक मानवीय कला भी है । मालिक तथा कर्मचारी के मध्य पहिले 
जो प्रत्यक्ष सम्पर्क रहता था अब सभव नही क्योकि अब सगठन का रूप बहुत बडा 
हो गया है। परल्तु इसका तात्पर्य यहु नही कि कर्मचारियो को भी एक यत्र के रूप 
माना जाय और उसकी जब तक उपयोगिता हो प्रयोग करे और जब उपयोगिता 
समाप्त हो जाय तो उसे व्यर्थ मान कर फेक दिया जाय | 


अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की विशेषज्ञ समिति ने विवेकीकरण के सामाजिक 
पहलू तामक अपनी रिपोर्ट मे यह स्वीकृत किया था कि “लाभ की दृष्टि से निजी 
पूंजीवाद द्वारा सचालित विवेकीकरण को सामाजिक नियत्रण के भन्‍्तर्गत ले लेने 
की आवश्यकता है जिसका दीर्घकाल मे अन्तर्राष्ट्रीय होना आवश्यक है। 


विवेकीकरण का सहत्व. विवेकीकरण का महत्व वर्ष-प्रतिवर्ष बढता जा रहा 
है क्योकि इससे उद्योगपतियों, श्रमिको, उपभोक्‍्ताओ तथा समुदाय को समान्यतया 
लाभ पहुचता है । विवेकीकरण द्वारा उत्पादन की विभिश्नताओं के समाप्त होने 
के कारण, उत्पादन की विधि के सरलीकरण होने से, तकतीक तथा सगठन में 
उन्नति होने से उत्पादनक्षमता तथा स्थिरता बढती है जिससे उद्योगपतियों को लाभ 
पहुचता है। इसके माध्यम से स्थापित क्षमता का पूर्णतम उपयोग सभव हो पाता 
है । अनाथिक इकायो के बन्द होने से तथा प्रबन्ध का केन्द्रीयकरण होने से बरबादी 
तथा काम का दोहरापन समाप्त होता है, साथ ही साथ वुहत-स्तरीय उत्पादन से 
मितव्ययिताओ की प्राप्ति होती है तथा हानिप्रद प्रतिस्पर्दा समाप्त होती है । इन 
सबका परिणाम यह होता है कि व्यापार चक्र से होने वाली हानियों का भी 
प्रभाव कम पडता हैं | विवेकीकरण द्वारा वित्त का केन्द्रीयकरण होने से उद्योग 
की इकाइयो की साख बढती है और इस प्रकार उनके अशधारियों को स्थिर तथा 
उचित लाभाश प्राप्त होने की सभावना भी बढ जाती है। वित्त का उचित 
विभाजन सभव हो पाता है। विषणन तथा वितरण की लागत कम हो जाती है 
ओर विज्ञापन मे अनुचित व्यय होने से बच जाता है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक 
शोध का समन्वित उपयोग सभव हो पाता है। उद्योग के विभिन्न क्षेत्रो मे शोध 
के लिये अधिक कोष उपलब्ध हो पाता है। इस प्रकार विवेकीकरण व्यावसाथिक 
उच्चावचन के विरुद्ध बीमा के रूप में कार्य करता है। 

श्रमिकों को भी इससे लाभ होता है क्योकि वैज्ञ।निक नियु क्तयों द्वारा, कार्य 
के उचित विभाजन द्वारा, पर्याप्त गति को बनाये रख कर, मजदूरी सम्बन्धी 
प्रोत्ताहन देकर तथा कार्य की उचित दशाओ एवं वातावरण को बनाये रख कर 
यह उनकी कार्य क्षमता मे वृद्धि करता है। यदि विवेकीकरण के कार्यक्रम को उचित 
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ढंग से कार्यान्वित किया जाता है' तो उसका परिणाम यह होता है कि श्रमिको को 
अधिक मजदूरी प्राप्त होती है और उनके रहन-सहन के स्तर मे सुधार होता है। 

विवेकीकरण से उपभोक्ताओं को भी लाभ होता है। उन्हें प्रमापित वस्तुये 
अच्छे किस्म की तथा कम मल्य पर उपलब्ध होती है। मूल्य मे कमी होने के कारण 
जो बचत उन्हे होती है उसका समुचित उपयोग करके वे अपने रहन-सहन के 
स्तर को बढा सकते है। इससे उनकी क्रय-शक्ति मे भी वृद्धि होती है । 

राष्ट्रीय साधनो का आर्थिक आधार पर क्षमता के साथ समुचित उपयोग 
विवेकीकर ण द्वारा सभव हो पाता है अत इससे राष्ट्र को लाभ होता है। इससे 
समाज को अनेक प्रकार से लाभ पहुँचता है । उत्पादन की किस्म सुधर जाती है, 
माल सस्ता होता है, प्रतिस्पर्द्धा समाप्त होती है, निरर्थंक तथा हानिप्रद व्यय कम 
होता है, घन-जन माल की बरबादी कम होती हैं अत इससे समूचे राष्ट्र को 
लाभ होता है। दूसरी ओर तकनीकी तथा आ्थिक विकास के हेतु व्यय मे वृद्धि 
होती हैजोकि उचित ही है। 

विवेकीकरण एवं प्रबन्ध, नियोक्‍्ताओ अथवा मालिको को प्राय विवेकीकरण 
से होने वाले लाभो पर सन्देह होता है। इसका कारण या तो यह हो सकता है कि वे 
इसका उचित अर्थ नही समझते या उसका उचित उपयोग नहीं करते । सक्षेप मे, 
उन्हें इससे निम्नलिखित भय है * 

(१) उनका कथन है कि विवेकीकरण के लिये बहुत बडी मात्रा मे पूँजी की 
आवश्यकता होती है और उस पर पर्याप्त प्रतिफल मिलने की कोई सुरक्षा नहीं 
होती ) यह हो सकता है कि व्यापारिक परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो जाँय और 
उन्हें इससे हानि उठानी' पड़े । यह सही है कि विवेकीकरण द्वारा व्यापारिक 
उच्चावचन पूर्ण रूप से समाप्त नही हो सकता है । 

(२) उनको यह भय है कि विवेकीकरण करने के पश्चात ऐसा न हो कि 
उत्त उद्योगों का सरकार राष्ट्रीयकरण कर ले | 

(३) इसके विरोध मे वे यह भी तक देते है कि विवेकीकरण करने के 
लिये वित्त का अभाव है। उनके स्वय' के पास जो संचय है वह इसके लिये अपर्याप्त है। 

(४) विवेकीकरण से होने वाले लाभ का पर्याप्त भाग वे श्रमिको को 
देने के लिये तैयार नहीं है। लाभ के विभाजन के हेतु अनुपात को निश्चित करने 
में सदेव सघर्य होता है। वैसे श्रमिक भी उत्पादकता के बढ़ने पर लाभ के अधिक 
भाग की मॉँग करते हैं । 

(५) बे इसका विरोध इसलिये भी करते है कि वे वर्तमान परिस्थिति में 
कोई भी परिवर्तत नही लाना चाहते । 
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(६) तकनीक तथा सगठन में सुधार करने के लिये शोध पर भी व्यय नही 
करना चाहते और उसके लिए कष्ट नहीं 3ठाना चाहते। 

यह ध्यान देने योग्य बात है कि उपर्येक्त तकों में से अधिकाश सही नही 
प्रतीत होते । उद्योगपति यह नही समझते कि विवेकीकरण करने के पश्चात उनकी 
उपार्जन शक्ति मे प्रचुर वृद्धि होगी। उदारता के साथ लाभाश न बाँठ कर लाभ 
के पर्याप्त भाग को वे भावी सकटो का सामना करने के लिये बचा सकते हैं । 
लाभ मे से पर्याप्त तथा उचित भाग के लिये श्रमिकों की माँग को ठुकरा करके 
वे केवल वस्तुस्थिति से बचना चाहते हैं जो उचित नही है । साथ ही, प्राय 
अनाथिक इकाइयों को उन्होने चालू रखा तथा कार्य करने की स्थिति मे विशेष 
सुधार लाने का प्रयत्न नही किया । उन्हें यह प्रयत्न करना चाहिये कि प्लाण्ट तथा 
मशीनरी को ठीक दशा में रखा जाय तथा श्रमिकों को भी मनोनुकूल रखा जाय । 

साथ ही, प्रबन्धनो को चाहिए कि वे विनियोक्ताओ तथा श्रमिकों के 
मस्तिष्क मे विश्वास की भावना को अधिकाधिक जागृत करें । बिना इसके बौद्यो- 
मिक्‌ उपक्रमो के विवेकीकरण के विषय में बात करना व्यर्थ ही है। यह विश्वास 
तभी जागृत हो सकेगा जब कि प्रबन्धक क्षमतावान तथा ईमानदार हों । जब 
तक प्रबन्धको की सच्चरित्रता तथा कार्य-क्षमता मे वृद्धि नही होगी तब तक्‌ श्रमिकों 
की कार्य क्षमता तथा उत्पादकता में भी वृद्धि नहीं हो सकती। प्रबन्धको के 
परिवार तथा उनके उत्तराधिकारियो के हाथ मे ही प्रबन्ध नही सीमित रहना चाहिये 
अपितु प्रबन्ध छुब प्रशासन निषुण, दक्ष तथा विशेषज्ञ के हाथ में होना चाहिए जो 
कि वैज्ञानिक प्रबस्ध् कर सकते हो। श्रमिक सघों द्वारा प्रबन्ध के विवेकीकरण की मास 
व्यर्थ ही यही है। विगत वर्षों मे उनका व्यवहार ऐसा पाया गया है जी इस बात की 
आवश्यकता पर बल देता है। शीघ्र अधिकाधिक लाभ कमाने की भावता से ओल- 
ब्रोत प्रत्नन्धकगण को इस विषय घर समुचित विचार करना चाहिए | 

अमिकों का दृष्टिकोण. श्रमिकों का विवेकीकरण के सम्बन्ध मे दृष्टिकोण 
मिम्नलिखित भय पर जाधारित है" (१) बेरोजगारी, (२) अधिक कार्यभार तथा 
थकान, (३) विवेकीकरण से होने वाले लाभ का अनूचित वित्तरण। प्राप्त सभी 
साक्ष्यों से यह ज्ञात होता है कि विवेकीकरण होने से कुल रोजगार मे कमी आती 
है तथा अकुशल अमभिको को हटा कर कुशल श्रमिक रखे जाते हैं।विवेकीकरण 
द्वारा रोजगारी इस लिये कम होती है कि जितनी अनाथिक इकाइयाँ होती हैं दे 
बन्द कर दी जाती हैं, उत्पादन का कार्य कुछ सक्षम आर्थिक इकाइयों को ही हस्ताग्त- 
रित कर दिया जाता है, उत्पादन तथा माँग को नियमित किया जाता है तथा 
मशीन का उपयीग आरंभ करने से जितने कर्मचारी बेकार हो जाते हैं उन्हें हटा 
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दिया जाता है। यद्यपि दीव॑काल में विवेकीकरण से पूर्ण रोजगारी मे वृद्धि हो 
सकती है और स्थिरता आ सकती है, परन्तु इस तथ्य को सभी मानने को तैयार 
है कि अल्प-काल मे इसके कारण होने वाली बेरोजगारी एक कठिन समस्या 
उपस्थित करती है। 
वित्रेकीकरण से बेरोजगारी बढेगी अ्रथवा हटाये हुए श्रमिकों को फिर से 
नियुक्त दिया जा सकेगा, यह इस बात पर निर्भर है कि किस समय' विवेकी- 
क्रण किया गया | यदि विवेकीकरण का कार्यक्रम ऐसे समय भें आरभ किया जाता 
है जब कि मूल्य में तथा माँग मे वारद्धि हो रही हो तब ह॒टठाये हुए श्रमिकों को फिर 
से नियुक्त करने मे कोई विशेष कठिनाई न होगी । परन्तु यदि इसे गिरती हुए माँग 
तथा मूल्य के समय कार्यान्वित किया जाता है तो उससे बेरोजगारी के होने की 
अधिक सभावना है क्योकि ऐसे समय' में व्यापारिक उपक्रम नवीन विनियोग करके 
उत्पादन करने के लिये तैयार न होगे और उसका परिणाम यह होगा कि हटाये 
गये श्रमिक बेकार ही रह जायेंगे। परन्तु सामान्यतया विवेकीकरण के द्वारा लागत 
में कमी आती' है जिससे उपभोक्ताओ की माँग में वृद्धि होती है, लाभ बढता है, तथा 
नये-तये क्षेत्रों मे नवीन विनियोग के लिये अवसर बढता हैं। उत्पादन की लागत 
कम होते से मूल्य मे कमी आती है जिससे वर्तमान मॉग में ही बृद्धि नहीं होती 
अपितु उससे नवीन माँगरे भी उत्पन्न होती है और इस प्रकार उससे औद्योगिक 
उत्पादन का बाजार और भी विस्तृत हो जाता है जिसका परिणाम यह होता 
है कि अधिक उत्पादन होता है, लाभ बढता है, और फिर अधिक रोजगार भी 
बढ़ता है। साथ ही, लागत एव्र मूल्य से' कमी होने से उपभोक्ता भी कस व्यय करके 
अधिक वस्तु क्रय कर पाता है। इस प्रकार उद्योगपतियों तथा उपभोक्ताओ दोनो 
को ही बचत होती हैं । यह बचत उत्पादक उपक्रमों मे विनियोजित कर द्री जाती 
है और इमसे रोजगार के बढने की क्षमता और अधिक हो जाती है। इस प्रकार 
से यद्यपि अल्प-काल में बेरोजगारी बढ सकती है तथापि दीर्घकाल मे रोजगार 
बढ़ सकता है । विवेकीकरण से उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी की इस अस्थायी 
समस्या को रोजगार के दफ्तर का उचित सग्रठन करके, प्रशिक्षण की समुचित 
व्यवस्था करके, बेरोजगार बीमा अपना करके, बेरोजगारी की स्थिति मे कुछ 
आनुतोषिक (87०प००८०) की सुविथा प्रदान करके दूर किया जा सकता है। 


जहाँ तक विवेकीकरण से उत्पन्न होने वाली अधिक कार्यभार तथा थकान 
आदि की समस्या है इसका निवारण औद्योगिक इजीनियर, मनोवैज्ञानिक, तथा 
शरीर-वेज्ञानिक द्वारा मिलक्र किया जाना चाहिए। यदि कार्य करने की दशाओ 
में समुचित सुधार कर दिया जाय, थकान आदि दूर करने के लिये उचित शोध की 
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उ्प्रवस्था हो, पर्यवेक्षण तथा प्रवन्य का पुनर्सगठनच कर दिया जाय, तथा निश्चित 
अन्तराल पर पर्याप्त अवकाश की व्यवस्था कर दी जाय नो कार्यभार बढने से होने 
वाली थकान तथा परेशानियाँ स्वत, कम हो जायेंगी। श्र मिको हारा विवेकीकरण 
का विरोध अधिकाशतया इसीलिये किया जाता है कि इसे पूर्णहपेण तथा वैज्ञानिक 
ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जाता है। 


शअ्मिक विवेकीकरण का विरोध इसलिये भी करते है कि उनके कार्यभार मे 
जो वृद्धि होती है उसकी अपेक्षाकृत उन्हे लाभ का जो आनपातिक भाग मिलता है 
वह बहुत कम होता है । वास्तव मे, विवेक्रीकरण से होने वाले लाभ का उचित 
विभाजन होता आवश्यक है। मजदूरी मे की जाने वाली कटौती के विरुद्ध कुछ 
सुरक्षा की जानी चाहिये | श्रमिको के चुनाव, उनकी उपयुक्त स्थान पर नियुक्ति, 
निदेशन तथा प्रशिक्षग, कार्य एत्र अवकाश, मजदूरी के भुगतान करने की पद्धति 
आदि पर विशेष ध्यान दिया जाना भी ग्रावश्यक है। यह देखना चाहिए कि उनके 
हितो की सुरक्षा होती रहे और कार्य करने की दशाये तथा रहने की व्यवस्थाये ऐसी 
हो जिससे कि श्रमिको के व्यक्तित्व का समुचित विकास हो सके । 

उद्योग के विवेकीकरण की समस्या पर श्रमिकों एवं श्रम सघो का विचार 
उग्र ही रहा है। कम्यूनिस्टो के नेतृत्व में चल रही ऑल इडिया ट्रेड यूनियन काग्रेस 
ते १९५४ में विवेकीकरण का विरोध तेजी के ज्ञाथ क्रिया | हिन्द मजदूर सभा ने 
हाल मे ही १९५४ में हुए दिल्ली के समझौते से अपना समर्यन वापस ले लिया । 
हिन्द मजदूर सभा का कहना है कि विजेक्ीकरण को केवल सगठन सम्बन्धी प्रणालियो 
मे उन्नति, प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली के दोषो को सुधारने तथा अनाथिक औद्योगिक 
इकाइयो के समेकन तक ही सीमित रखना चाहिए । इडियन नेशनल ट्रेड यूनियन 
काग्रेस की सामान्य परिषद ने मई १९५४ में एक प्रस्ताव पारित किया जिसके 
अन्तगंत सरकार से यह प्रार्थना की कि स्वचालित मशीनों के प्रयोग पर पूर्ण 
प्रतिबन्ध लगा दिया जाय । परन्तु १६९५५ में जब इसने योजना आयोग को एक 
विज्ञप्ति प्रस्तुत की थी तब इसका दृष्टिकोण उतना उम्र न था। वेसे इस विषय पर 
इस सघ के सदस्य भी पर्याप्त विरोध करते है। 


यदि श्रम-सघ सक्रिप्र रूप से या अन्यथा विवेकीकरण का विरोध इस कारण 
से करते हैं कि इपसे श्रमिकों की छठनी होगी और वे बेरोजगार हो जाँयगे तो 
उससे देश को भी विषम परिस्थिति का सामना करना पडेगा | या तो आधुनिक 
तकनीक का श्रयोग करके देश मे प्रतिस्पर्द्धात्मक लागत पर उत्पादन की व्यवस्था 
करके उपभोक्ताओं को सेवा की जाय तथा निर्यात को अधिकाधिक बढाने का 
अयत्न किया जाय, या इसके विपरीत अधिक लागत पर अनाथिक उत्पादन किया 
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जाय जिससे उपभोक्ताओं को कष्ट होगा, तथा विदेशी बाजार को भी खो दिया 
जाय क्योकि छटनी के डर से आधुनिकौकरण नहीं किया जायगा और इस प्रकार 
देश को बरबादी से न बचाया जा सकेगा । श्रमिकों को इत दोनो विकलपो से एक 
को चुनना होगा और उन्हें बाद वाला विकल्प नही चुनना चाहिए यदि उन्हे विवेकी- 
करण से होने वाले लाभ का उचित भाग प्राप्त हो जाता है। 

इछियन इस्टीट्यूट आँव पर्सनल मैनेजमेण्ट के ७ वे अखिल भारतीय 
सम्मेलन मे विवेकीकरण पर तथा उत्पादन क्षमता एवं औद्योगिक सम्बन्धों पर इस 
के प्रभाव पर विचार-विमर्श किया गया । उसमे विवेकीकरण से पड़ने वाले विपरीत 
प्रभावों को दूर करने के विषय मे सुझाव दिया गया । इस सम्मेलन मे लोगो का 
सामान्य मत यह था कि आधुनिक मशीनों का प्रयोग करके विवेकीकरण आरभ 
क्रने से पूर्व उद्योग विशेष मे विद्यमान परिस्थितियों की विस्तृत जाँच तथा प्रारभिक 
आयोजन करना अति आवश्यक है। साथ ही, यह भी आवश्यक समझा गया कि 
इसकी योजना को उचित भागों मे बॉट दिया जाना चाहिए तथा कर्मचारियों एव 
उनके सगठन से पहिले से ही परामश कर लेना चाहिए जिससे योजना को सफलता- 
पूर्वक कार्यान्वित करने के लिये उनका पर्याप्त सहयोग मिल सके । यह भी कहा 
गया कि यह लाभप्रद होगा कि सम्पूर्ण योजना पर एक समझौता हो जाय और 
उसमे किसी भी सन्‍्देह को दूर करने के लिये अथवा समझौते का स्पष्टीकरण करने 
के लिये ऐच्छिक विवाचन सम्बन्धी एक उपवाक्य की व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ 
समझा जाय, उनके प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। उसमे इस बात 
पर भी जोर दिया गया कि उद्योगपतियो, उपभोकक्‍ताओ तथा कर्मचारियों के मध्य 
लाभ के वितरण पर भी पर्याप्त विचार किया जाना चाहिए। साथ ही, विवेकीकरण 
के कार्यक्रम को इस ढंग से कार्यान्वित किया जाना चाहिए कि बेरोजगारी कम से 
कम हो और जहाँ छेंटनी श्रावश्यक हो वहाँ यह प्रयत्न किया जाना चाहिए कि उन 
बेकार श्रमिकों को सरकार तथा अत्य मालिको के सहयोग से नौकरी दिलाई जाय । 


अच्चाय २५ 


श्रोद्योगिक उत्पादकता 


उत्पादत, अनेक घटको, जैसे श्रम, पूँजी, भूमि तथा सगठन्‌, के सम्मिलित 
निवेशों (४००७) द्वास प्राप्त होता है। उत्पादन तथा निबेश के किसी एक 
घटक के मध्य अनुपात को ही उत्पादकता के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग 
सम्पूर्ण अर्थव्यवस्प्रा के निष्पादन के भाप के रूप में भी उत्पादकता को मानते हैं। 
कुछ लोग उत्पादकता का विचार किसी एक इकाई, उद्योग अथवा प्लान्ट के 
संदर्भ मे ही करते है। उत्पादन तथा श्रम के मध्य सम्बन्धो की ओर लोगों 
का ध्यान अधिकाश रहने के कारण, प्रायः उत्पादकता शब्द का प्रयोग उत्पादन 
तथा श्रम के निवेश के अतुपात के रूप में ही किया जाता है। प्रायः इसका 
माप प्रति व्यक्ति उत्पदत, अथवा प्रति व्यक्ति-धण्टा उत्पादन अथवा श्रम- 
समय की इकाई के रूप मे किया जाता है। “इस परिभाषा की सोेकप्रियता, 
निस्सन्देह, श्रम बचत्र में व्यापक रुचि के कारण है क्योकि इस बचत का प्रभाव 
लाग्रत, मूल्य, लाभ, काये, मजदूरी, तथा राष्ट्र की सैनिक सुरक्षा तथा रहन-सहन 
क्रे स्तर पर भी पडता है।” 


धअश्व उत्पादन के साधवो से से केवल एक ही साधन है । अत: यददि उत्पाद- 
कत्ा को श्रस के ऋषार पर ही माप जय तो उसका परिणाम सहीं नहीं होेसा 
और उत्पादकता को सही जेधों मे यही समझा जा सकेया। उत्तादकता के जजनु- 
पत्र को निश्चित करने के लिए सली साधनों या निब्रेशे को ध्यान से रखना होगा 4 
विस्तृत अर्थों मे उत्पादकता का आशय उपलब्ध वस्तुओ और सेवाओ का देश के 
सम्पुर्ण अंशाव्त उ्थनों के अनुपात से है4 इस प्रकार, बिस्तृत एबं सर्वाधिक 
आधारभूत अब मे, उत्पदकृता के बढामें वी समस्या का तात्पर्य भबृष्य, मस्तीन, 
द्रव्य, भक्ति, तथा भूमि आदि के रूप मे उपलब्ध साधनो का सम्पूर्ण, उचित झज॑ 
सक्षम उपयोग कस्ना है ॥ उत्पादकता बड़ाने कार आशय यह श्री है कि किसी प्रकार 
को तथर किसी भरी क्षेत्र में हो रही बरबत्दी को दूर करने को अबत्न करना चर्लहए॥ 
इसका ध्केय भस्कसिक कृष्टिकोण मे परिक्तेन लथनर है कया इसके अन्तर्यत्र बेह सकल 
प्रयास करना है कि किसी भी काम को करने के लिए अथवा किसी बअस्तु कद 
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विनिर्माण करने के लिए अथवा कोई भी सेवा प्रदान करने के लिए अधिक अच्छा, 
सस्ता, ज्ञीघत्र, आसान तथा सुरक्षित मार्ग दूँढा जाय। इसका उद्देश्य प्रसाधनो का 
अधिकतम उपयोग करना है जिससे कि सभवत न्यूनतम लागत पर वाछित वस्तुएँ 
अथवा सेवाये उपभोक्ताओं को प्राप्त हो सके । 


उत्पादकता विश्लेषण की महत्ता. उत्पादकता चूंकि साल्यिकीय प्रमाप है 
अत आधथिक विश्लेषण के लिए यह अधिक महत्वपूर्ण साधन है । हाल के वर्षो भे 
उत्पादकता निर्देशाको पर निर्भरता बढती जा रही है क्योकि इससे देश के आर्थिक 
तथा औद्योगिक्‌ सगठन मे हो रहे परिवर्तनों की वैज्ञानिक सूचना मिल जाती है। 
इसे देश के आथिक एवं औद्योगिक “बैरोमीटर के रूप मे माना जाता है जिससे 
आश्िक परिवतेनों को नापा जा सकता है और भावी परिस्थितियों का पूर्वानुमान 
लगाया जाता है। इससे सरकार को अपनी नीति का निर्माण करने में सहायता 
मिलती है। साथ ही व्यापारिक गृहो को तथा श्रम सघो को मूल्य, रोजगार, 
मजदूरी, काम के घण्टे आदि के सम्बन्ध मे नीति बनाने मे सहायता मिलती है। 
“सामान्य आयोजन के दृष्टिकोण से, ये आॉकडे अत्यन्त महत्वपूर्ण होते है 
क्योकि उनसे (श्र) एक ही उद्योग के अन्तर्गत उपक्रमों मे तुलगा, (व) अन्य देशो 
के तुलनात्मक उद्योगो से' तुलता, तथा (स) उस सीमा के अनुमान का, जहाँ तक 
सम्पूर्ण उद्योग मे उन्नति हुई हो, अवसर प्राप्त होता है।” 

राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादकता सम्बन्धी अध्ययन से किसी उद्योग को सरक्षण 
प्रदान करने की सीमा का पता लगाने मे, कर तथा प्रशुल्क सम्बन्धी उचित नीतियों 
के निर्माण मे, तथा सामाजिक बीमा तथा श्रम कल्याण योजनाओ को लागू करने 
में सहायता मिलती है। वे टैक्नालॉजिकल परिवर्तनो का उत्पादन तथा रोजगार की 
मात्रा पर होने वाले परिवर्तेनो का मूल्याकन करने मे, आ्िक प्रवृत्तियो को विश्लेषण 
करने तथा उनका पूर्वानूमान लगाने मे, तथा प्राकृतिक, वित्तीय एवं मानवीय 
साधनों का विभाजन करने मे सहायक होते है जिससे कि राष्ट्रीय कल्याण अधिक- 
तम हो सके । 

विभागीय तथा कार्य के स्तर पर, उत्पादकता निर्देशांक को विवेकीकरण तथा 
वैज्ञानिक प्रबन्ध की विभिन्न योजनाओ की प्रभावपूर्णतया का मूल्यांकन करने मे 
प्रयोग मे लाया जाता है। इसके माध्यम से फैक्टरी के प्रबन्धक इस बात का 
पता लगा सकते है कि श्रम-बचत उपायो तथ्रा नवीन मजदूरी प्रणाली को अपनाने 
से श्रम' की अथवा अन्य निवेशों की उत्पादकता मे वृद्धि या कमी हुई है। इस प्रकार 
प्रबन्धंको द्वारा नीति-निर्माण भें तथा निर्णोय लेने में इनका अत्यधिक प्रभाव 
पड़तौ' हैं । 2 4 9 
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उत्पादकता के सस्बन्ध में भ्रान्ति. श्रमिकगण प्राय उत्पादकता के नाम से 
घृणा करते है क्योकि वे यह समझते है कि इसका तात्परय अधिक कार्य-भार से, 
अधिक प्रयास तथा मेहनत से, तथा मिल-मालिको को अधिक लाभ से है। परन्तु 
यदि उत्पादकता की विधियो को विवेकपूर्ण ढग से कार्यान्वित किया जाय तो यह 
आवश्यक नही है कि उनका उपर्युक्त परिणाम ही हो | श्रमिकों के मस्तिष्क मे इस 
सम्बन्ध मे बहुत बडी गलत धारणा है और उसे दूर करना अति आवश्यक है। 
वास्तव मे, उत्पादकता तकनीक को सुचारु रूप से अपनाया जाय तो उसका परिणाम 
यह होगा कि श्रमिकों को थकान कम होगी, कार्य करने के वात[वरण में सुधार 
होगा तथा कार्य का सरलीकरण होगा । 


प्राय. यह तके दिया जाता है कि उत्पादकता बढाने की विधियों को अपनाने 
से श्रम की छठनी होती है और ब्रेरोजगारी बढती है। परन्तु ऐसा कोई भी साक्ष्य 
उपलब्ध नही है जिससे यह ज्ञात हो कि जिन देशों में उत्पादकता तेजी के साथ 
बढी हो वहाँ बेरोजगारी भी सबसे अधिक हो। फिर भी, आर्थिक उन्नति से रोज- 
गार के अवसर में परिवर्तन आता है और समय-समय पर किसी विशेष प्रकार के 
श्रमिक किसी कार्य अथवा स्थल विशेष के लिए बेकार हो जाते है। 


यह भी भ्रान्ति लोगो के मन मे है कि उत्पादकता आदोलन से केवल प्रबन्धकों 
को ही लाभ होता है। परन्तु उत्पादकता के सभी समर्थकों का यह कहना है कि 
उत्पादकता विधियों को अपनाने से पूर्व प्रबन्धकों एवं श्रमिकों के प्रतिनिधियों के 
सध्य समझौता होना आवश्यक है । प्रबन्धकों को आवश्यक वातावरण सृजन करने 
के लिए स्वय प्रयास करना चाहिए। उन्हें नवीन विचारो के प्रति जागरूक तथा 
उन्हें अपनाने के लिए तत्पर रहना चाहिएं। श्रभिको का विश्वास बढा कर उनका 
सहयोग प्राप्त कर, वे इस आन्दोलन को सफल बना सकते हैं। 


उत्पादकता एवं उत्पादन. उत्पादकता एवं उत्पादन में अन्तर है और 
दौनों को एक ही समझना भ्रामक है। उनका अर्थ एवं विचार भिन्न-भिन्न है। 
किसी भी औद्योगिक इकाई में उत्पादत को अधिक श्रमिक लगाकर, अधिक मशीन 
लगाकर तथा अधिक वस्तुओं का प्रयोग करके लागत पर बिना ध्यान दिये बढाया 
जा सकता है । परस्तु उत्पादन मे वृद्धि होते से यह आवश्यक नही है कि उत्पादकता 
में भी वृद्धि हुई हो यद्यपि उत्पादकता में वृद्धि होने से उत्पादन मे वृद्धि होती 
है। उदाहरण के लिए, किसी भी इकाई में १० श्रमिक कार्य करते हैं और 
वैसी ही दूसरी इकाई मे १५ श्रमिक कार्य करते हैं परन्तु १० श्रमिक उतना 
ही उत्पादन करते हैं जितना कि १५ श्रमिक कर रहे हैं। इस प्रकार दोनो 


््ु 
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ही इकाइयो का उत्पादन तो समान है परन्तु पहली इकाई की उत्पादकता दूसरी की 
अपेक्षा अधिक है। इस प्रकार उत्पादन स्वय रहन-सहन के स्तर को नही बढाता 
है। उसके साथ ही वास्तविक आय मे वृद्धि होनी चाहिए जो कि उत्पादकता मे 
वृद्धि होने पर ही सभत्र है । 
उत्पादकता के साधन. औद्योगिक उत्पादकता के निम्नलिखित साधन है * 
( १) वैज्ञानिक प्रबन्ध, तकनीक तथा व्यवहार; 
(२) कार्य, समय तथा गति अध्ययन जिनसे वैज्ञानिक ढग से अच्छे और 
तेंजी से काम करने के साधन का पता लग सके तथा कायें- 
सचालन मे सुधार हो सके , 
(३) मानवीय सम्बन्ध, औद्योगिक सम्बन्धों के आधुनिक विचारों सहित, 
(४) मजदूरी तया बोनस प्रोत्साहन, सामू हिक सौदेबाजी, प्रबन्धक एवं 
श्रमिकों के मध्य परामश्श, श्रमिको का प्रशिक्षण तथा श्रम कल्याण , 
(५) सरलीकरण, प्रमापीकरण तथा विशिष्टीकरण, 


(६) नियत्रण तकनीक, उत्प,दन तथा आयोजन नियत्रण, लागत नियंत्रण, 
तथा किस्म नियत्रण सहित, 


(७) प्लाण्ट के खाका मे सुधार करना, कार्य की दशाओ मे तथा पदार्थों के 
प्रयोग मे सुधार कंरना , तथा 


(८) व्यक्तियों का चुनाव तथा प्रशिक्षण । 


श्रौद्योगिक उत्पादकता को प्रभावित करने वाले घटक 


औद्योगिक उत्पादकता को प्रभावित करने वाले घटक अनेक, जटिल तथा 
अन्तबंद्ध है। किसी भी औद्योगिक उपक्रम की उत्पादकता पर किस व्यक्तिगत घटक 
का प्रभाव प्रडा है इसका पता लगाना अत्यन्त कठिन है। ये घटक, वैसे, निम्न- 
लिंखित हैं. टैकालाजिकल, वित्तीय, प्राकृतिक, सस्थागत, प्रबन्धक्नीय तथा सरकारी 
नीतियाँ । 

टेक्नालाजिकल. यद्यपि यह पता लगाना कठिन है कि टैक्निकल परिवर्तन 
वथा उत्पादकता में किस मात्रा तक सम्बन्ध पाया जाता है, तथापि इसके पर्याप्त 
साक्ष्य उपलब्ध हैं कि टेक्तालाजिकल उनलति होने पर औद्योगिक उत्पादकता में 
वेजी-के साथ वृद्धि झेती है। उत्पादकता में द्ीघंकालीन सुक्षर विज्ञान तथा टैक्ना- 
बान्नी. में,उत्नति. तथा उच्च का उत्पादत में प्रयोग बरः ही चिमेर होता है | औद्योक 
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गिकर उत्पादकता पर सबसे अधिक प्रभाव शक्ति का मशीन में प्रयोग, प्लाण्ट तथा 
मशीन का सक्षम उपयोग, कार्य तथा उत्पादन का विशिष्टीकरण तथा उत्पादन 
सम्बन्धी प्रक्रियाओ के समन्वय का पडा है। 


अल्प-विकसित देशो की श्रौद्योगिक इकाइयों द्वारा जो उत्पादन-विधियाँ 
अपनाई जाती है वे समुन्नत नही होती और अधिक समय तथा प्रयास की आवश्यकता 
उनमे होती है। मशीनो को उपयोगी बनायें रखने की भी समुचित व्यवस्था नहीं 
होती। प्राय मृल्यवान मशीने बेकार पडी रहती है क्योंकि न तो उनके लिये कच्चा 
माल मिल पाता है और न ही उनकी आवश्यक मरम्मत हो पाती है। आप- 
रेटर का उचित प्रशिक्षण न होने के कारण मशीन नष्ट होती रहती है। अधिकांश 
फैक्टरी में कार्य करने की दशाये ठीक नही होती, प्रकाश की उचित व्यवस्था न 
होने के कारण तथा उचित स्थान न होने के कारण उत्पादकता पर प्रभाव पडता है। 


वित्तीय. किसी भी औद्योगिक इकाई में नवीन प्रयोग करने के लिये, टैक्लि- 
कल सुधार करने के लिये, तथा नई खोज करने के लिये अत्यधिक मात्रा में वित्तीय 
प्रसाधनो की आवश्यकता होती है। टैक्निकल, तथा आथिक शोध करने के लिये 
अमिको को आवश्यक सुख-सुविधाये प्रदान करने के लिये, कच्चा माल तथा 
निर्मित माल को रखने के लिये, भवन तथा उपकरंणो का आघुनिकीकरण करने 
के लिये तथा प्लाण्ट एव मशीन को ठीक अवस्था में बनाये रखने के लिये अधिक 
मात्रा मे घन की आवश्यकता हीती है। उत्पादकता आन्दोलन वहाँ अधिक सफल 
हुआ है जहाँ कि पूंजी अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। अल्प-विकसित देशो 
मे तो पूँजी कम ही है और भ्रौद्योगिक विनियोग के लिये उसमे से भी बहुत कम 
'उपलंब्ध हो पाती है। साथ ही, यह भी महत्वपूर्ण हैं कि कुछ उद्यमी आगे आयें 
आऔरः नवीन विधियों, प्रक्रिवओं तथा तकनीक को अपनाने के लिये अपना कदम 
अंढायें । ऐसे देशी में धनवान व्यतित थोड़े से होते हैं और वे भी व्यापार तथा 
संवभोग में ही अंधिंके व्यय करते हैं। 


प्राकृतिक. प्राकृतिक घटको के अन्तर्गत भौतिक, भौगोलिक तथा जलवायू 
सम्बन्धी विभिन्‍नताये बाती हैं जिनका औद्योगिक उपक्रमोे की उत्पादकता पर अत्य- 
धिक प्रभाव पडता है। इनकी सापेक्ष महत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि 
उद्योग की प्रकृति क्या है तथा किस सीमा तक इन भौतिक दशाओ को नियमित 
किया जा सकता है । खान से सम्बन्धित उद्योगों पर विशेष रूप से भूगर्भ संस्वन्धी 
एब्र भौतिक दशाओ का प्रभाव पडता हैं । उदाहरण के लिये, कोबके की खाने 
की यहराई, क्षेत्र की स्थलाकृति, उपलब्ध कोयले की किस्म, कोयछ़े कौ पढ्रों की 
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मोटाई आदि कोयला उद्योग की उत्पादकता को प्रभावित करती है। परन्तु उन 
उद्योगो पर जो कि “शुद्ध/ तथा “सर्बंथा-उपलब्ध” (पंऊपृषमा/0०७) पदार्थों का 
उपयोग करते है, भोगोलिक तथा भौतिक दशाओ का अ्रधिक प्रभाव नही पडता 
है । उनकी अपेक्षाकृत स्थानीकृत” पदार्थ का उपयोग करने वाले उद्योगों पर 
इनका प्रभाव पडता है। अन्त मे, जलवायु सम्बन्धी अन्तर का औद्योगिक कार्य- 
क्षमता तथा उत्पादकता पर अधिक प्रभाव पडता है। भूमध्य रेखीय तथा कटि- 
बन्धीय जलवायु मे श्रमिको की शारीरिक शक्ति तथा क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है । 


सामाजिक प्राय सामाजिक सरचना तथा दृष्टिकोण इतने उपयुक्त नही 
होते कि उनमे आधूतिक औद्योगिक समाज की रचना हो सके अथवा औद्योगिक 
प्रणाली का सुचारु रूप से सचालन हो सके। शहरो मे स्थित उद्योगों में भूमिहीत 
किसान तथा नगर मे रहने वाले बेकार व्यक्ति श्रमिक के रूप मे आकर्षित होते है 
परन्तु वे अपने आप को औद्योगिक अनुशासन मे तथा नियमित कार्य-विधि मे आसावी 
से नही ढाल पाते | उद्योगो मे श्रमिक के रूप मे कार्य करके उन्हें अधिक कठिवा- 
इयों का सामना करना पडता है| साथ ही, अल्प-विकसित देशों मे मिल-मालिको 
का दृष्टिकोण भी अनुकूल नही होता | प्राय वे जाति, धर्म, वर्ग के परम्परावादी 
तथ्यों से प्रभावित होते है। इस प्रकार श्रमिको के प्रति उनका दृध्टिकोण दूसरा 
ही रहता है और वे उनकी स्वतत्नता को, अ्रथवा स्वतन्त्र दृष्टिकोण को सहन 
नही कर पाते । इस प्रकार, विनियोक्‍्ताओ, श्रमिको, मालिको तथा उपभो- 
क्ताओो का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा व्यवहार, नवीन वस्तुओ तथा खोजो को 
स्वीकृत करने के प्रति उनकी उदासीनता, वे मल्य जो कि उनके जीवन-दर्शन को 
प्रभावित करते है, सभी श्रौद्योगिक उत्पादकता को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 
प्रभावित करते है । 


प्रबन्धकीय. यह ठीक ही कहा गया है कि औद्योगिक विकास के इतिहास 
में प्रबढद्ध, उद्यमी तथा दूरदर्शी प्रबन्ध की जितनी आवश्यकता झ्ाज है पहले 
कभी नथी। अब तो परिस्थिति यह है कि औद्योगिक इकाई की उन्नति अथवा 
भ्रवनति भ्रबन्धकों की कुशलता पर निर्भर है। प्रबन्धको मे सगठन करने की क्षमता, 
कल्पना-शक््ति, निर्णय-शक्ति, जोश्विम उठाने की तत्परता का होना अति आवश्यक है। 
उच्च पदाधिकारियों का व्यवहार अपने सहायक अधिकारियो के प्रति और सहायक 
अधिकारियों का श्रमिकों के प्रति भ्रच्छा नही पाया जाता। इसका प्रभाव भी 
औद्योगिक उत्पादकता पर पडता है। साथ ही, यह सोचता गलत है कि तकनीकी 
विशेषज्ञ प्रबन्ध-विशेषज्ञ भी होता है। उत्पादन की टैक्नालॉजी से प्रबन्ध का क्षेत्र 
बिल्कुल भिन्‍न हैं । 
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सरकारी नीतियां. सरकार की कर सम्बन्धी, सरक्षण सम्बन्धी, वित्तीय 
तथा प्रशासकीय नीतियो का भी पर्याप्त प्रभाव औद्योगिक उत्पादकता पर पडता है। 
आधुनिकतम उपकरणों तथा मशीनों का उपयोग बढाने के लिये कर सम्बन्धी छूटे 
दी जा सकती है। दूसरी ओर, अत्यधिक सरक्षण प्रदान करने की नीति के कारण 
एकाधिकारी प्रत्रत्तियों बढ सकती है तथा अनाथिक इकाइयाँ को चलते रहने का 
प्रोत्साहन मिल सकता है । दोनो ही दशाओ में उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव 
पडता है। बडे औद्योगिक सयोजन पर प्रतिबन्ध लगा कर सरकार प्रतिस्पर्द्धाप्मक 
इकाइयो को अपनी दशा सुधारने के लिये तथा उत्पादक कार्यक्षमता को बढाने के 
लिये प्रोत्साहित कर सकती है। सरकार अपनी वित्तीय तथा प्रशासनिक नीतियों 
द्वारा विनियोग, बचत, तथा एक' उद्योग से दूसरे उद्योग मे पूँजी के प्रवाह के लिये 
समुचित दशाये उत्पन्न कर सकती है। 


भारत मे उत्पादकता आन्दोलन 


भारतीय अर्थव्यवस्था मे उत्पादकता की वृद्धि होना अति आवश्यक हैं क्योंकि 
वर्तमान प्रतिस्पर्डधधाएणं विश्व अर्थव्यवस्था मे, भारतीय उद्योगों का तकनीक तथा 
विधियो की दृष्टिकोण से पीछे रहना देश के लिये घातक सिद्ध होगा। बाजार का 
विस्तार देश मे नही अपितु विदेशों मे भी करना हैं। यह तभी सभव हो सकेगा 
जब कि उत्पादकता में वृद्धि हो जिससे कि लागत में कमी आती है और परिणाम- 
स्वरूप मूल्य मे भी कभी आती है। 

भारतवर्थ औद्योगिक दृष्टिकोण से अल्प-विकसित है जिसके कारण उसे 
पूंजीगत उपकरणों तथा अन्य आवंश्यकताओ के लिये विदेशों पर निर्भर रहना पडता 
हैं ॥ नवीन आद्योगिक विनियोग के लिये उपलब्ध पूँजी की मात्रा तथा पूँजीनिर्माण 
की दर कम है जिससे उद्योग की क्षमता मे वृद्धि नही हो पाती और परिणामस्वरूप 
विदेशों पर निर्भरता कम नहीं हो पाती | अत नवीन तकनीक तथा उत्पादन- 
विधियों को अपना कर विद्यमान प्लाण्ट की क्षमता को बढाना ही है। साथ ही, 
उपलब्ध प्रसाधनो का अधिकतम उपयोग भी करना होगा जिससे नवीन क्रम तथा 
नवीन निर्माण को न्यूनतम रखा जा सके । 


उत्पादकता मे वृद्धि होने से सभी प्रकार के उपकरणों का उत्पादन तेजी के 
साथ बढेगा और इस प्रकार रहन-सहन के स्तर मे वृद्धि होनें की आधारशिला रखी 
जा सकेगी । इस सम्बन्ध मे एक उदाहरण ग्रस्तुत किया जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय 
श्रम संगठन का एक मिशन दिल्‍ली परिवहन सेवाओं के वर्कशाप भे सुधार करने 
के लिये भारत आया । उसने उसमे उत्पादकता के बढाने के लिये प्रयास किया और 
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निष्कर्ष यह निकला कि “उत्पादकता मे सुधार होने से बसो के ओवरहाल के समय 
में पर्याप्त कमी आईं जिससे कि बिना अतिरिक्त गाडियो का क्रय किये हुए सेवा 
में आने वाली बसो की सख्या मे ५० प्रतिशत से वृद्धि हो सकेगी ।” यह एक ऐसा 
उदाहरण है जो यह बताता है कि बिना नवीन विनियोग किये हुए ही वर्तमात 
प्रसाधनो का समुचित उपयोग करके ही सेवाओ को बढाया जा सकता है। 

भारतवर्ष मे, प्रति इकाई उच्चतर उत्पादकता तथा अधिकतम कुल उत्पादन 
के मध्य उचित सयोजन होना चाहिए । यदि केवल कुल उत्पादन अधिक है और 
श्रमिकों तथा मशीन की उत्पादकता अधिक नहीं है तो रहन-सहन के स्तर के ऊंचे 
होने की आशा नहीं की जा सकती। दूसरी ओर, कम उत्पादन पर ही उच्चतर 
उत्पादकता प्राप्त करने का प्रयास किया जाय तो जनसमुदाय बेरोजगारी के जोखिम 
का सामना आसानी से कर सकेगी । अत भारतवर्ष मे लक्ष्य उच्चतर उत्पादकता 
प्राप्त करने का होना चाहिए जिससे कि उत्पादन का स्तर बिना वर्तेमात रोजगार 
की हानि के ऊँचा हो और मूल्य स्तर नीचा हो | 

नवम्बर १६५७ भे उत्पादकता पर विचारगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए 
केन्द्रीय उद्योग मत्री ने इस बात पर जोर दिया कि “उत्पादने की प्रति इकाई पर 
श्रमिक हारा व्यय की जाने घाली शक्ति को घटा करके, उसके हारा उतनी ही था 
उससे कंस शक्ति का व्यय कफैरके अधिक उत्पादन किया जा सकता है जिसका 
परिणाभ उसे अधिक भजदूरी के रूप से आाप्त होगा। उत्पादकता मे वृद्धि होने से 
नवीन प्लाण्ट में तथा उत्पादनों में विनियोग करनें के लिये अँधिंके पूँजीं प्राप्त ही 
जाती है जिससे रोजगार कौ विंस्तार होता है । उस प्रकार उत्पोद्दकत्ता मे वृद्धि 
होने से अतिरिक्त 'इकाइथो की स्थापतनां तथा विस्तार होता है, अतिरिक्‍त सेघाँजी 
के लिंये भॉग का सुजर्त होता है तथा रोजगार का घिंस्तार होता हैं क्योकि 
भतिरिक्‍त कीये में वृद्धि होती है 4 अध्य देंशो के प्रवोगी से लोभ उंठा क्र भारतवर्ष 
में उप्रादकता का आप्दोलन तेजी से बढीना चाहिए जिससे शाथिक विकास तेजी 
से हो सके । 

भारतीय उंत्वादंकतोी दिल्टंसण्डेले, अक्ट्वेर-तवम्बेर १६५६ में एके भारतीय 
उत्रादकता शिष्टमण्डल जापान गया और हंसने अपनी रिपोर्ट धांच १६५७ में 
प्रस्तुत की । इसकी अध्येक्षत्‌ डा० विक्रम ए० सांर्यभाई भे की क्षी 4 हे जापान 
उत्पादकता केच्द्र के संघंटन, सैंग वे, कार्यक्रम, तथा का सचालत्त चिश्चि के विषय मे 
अध्ययेध् करता था । इसका जर्थ्ययतत करके शिष्दभण्डल की भारत से वैसी हीं शत्था 
हंगे स्थांपया के लिधे विस्तृर्त सिंक्राररिंश करनी थी ॥ से किसेये रूप से 'वहुत्तनंततरीय 
उ्कषियों का, से सोहर एवं ईस्वात, ईजीतिचर्रित, (संयम संथा वस्त्र, अध्यन करती 
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था। इस शिष्टमण्डल ने जापान मे अपनायी गयी' उत्पादकता प्रणालियों का अत्यन्त 
उपयोगी' अध्ययन किया । 

इस शिष्टमण्डल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे इस बात पर बल दिया गया कि 
द्वितीय योजना मे औद्योगिक उत्पादत के लिये जो लक्ष्य रखा गया है उस सदर्भ में 
उत्पादकता में वृद्धि बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। इससे श्रमिक 
अच्छे किस्म का अधिक माल उत्पादित करने के लिये प्रेरित होगे । इसने एस ओर 
घ्यान आकर्षित किया कि उत्पादकता मे वृद्धि को विवेकीकरण तथा अतिरिक्त 
श्रमिको की छटती से सम्बद्ध किया गया है जो उचित नही है। जब तक यह भ्रान्ति 
समाप्त नही होती तब तक उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिये कोई भी प्रयास सफल 
नही हो सकता है। तेजी से विकास' कर रही अर्थव्यवस्था के लिये उत्पादकता में 
वृद्धि को राष्ट्रीय नीति भे' उचित स्थान प्राप्त होना चाहिए जिससे बिना बेरोजगारी 
बढाये राष्ट्रीय श्राय तथा रहन-सहन के स्तर मे वृद्धि हो सके। इसके माध्यम से 
अच्छे किस्म की अ्रधिक वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है और उसके लिये 
न तो अतिरिक्त पूँजी की आवश्यकता होगी और न ही वैदेशिक विनिमय के प्रयोग 
की ही आवश्यकता होगी । 

शिष्टमण्डल ने इस' बात की सिफारिश की कि भारतवर्ष में जापान उत्पादकता 
केन्द्र की ही तरह राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना करके उत्पादकता में 
वृद्धि लाने के लिये प्रभावपूर्ण राष्ट्रीय आन्दोलन चलाना अति आवश्यक है और 
उसके लिये यह अवसर अति उपयुक्त है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के निम्न- 
लिखित कार्य होने चाहिए: (१) उचित प्रचार करके तथा देश मे ही और विदेश 
मे टीस भेजकर अथवा उसका आदान-प्रदान करके उत्पादकता को बढ़ाने के लिये 
उचित वातावरण का सृजन करना; (२) राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्रोतों से वित्तीय 
सहायता प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करना, तथा (३) विशेषज्ञों की तकनीकी 
सहायता प्रदान करना जिसकी आवश्यकता इसकी भावना जागृत होने पर पडेयी । 
इस परिषद मे मालिक, श्रमिक, सरकार, टेक्नीशियन, विद्वान, शोधकर्ता, तथा 
व्यावसायिक सलाहकार का प्रतिनिधित्व होना चाहिए । देश के विभिन्न औद्योगिक 
क्षेत्रों भे स्थानीय उत्पादकता परिषद की स्थापना के लिये माँग का सृजन करना 
इस परिषद का एक प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए । साथ ही, स्थानीय उत्पादकता 
परिषदों की स्थापना राष्ट्रीय परिषद के माँडल की तरह ही होना चाहिए। 

उत्पादकता पर विचार-गोष्ठी, विशिष्टमण्डल की सिफारिशों को कार्यान्वित 
करने का प्रथम प्रमुख प्रयास नवम्बर १९५७ में किया गया जब कि केन्द्रीय 
वाणिज्य एवं उद्योग मत्रालय के तत्वावधान में उत्पादकता पर एक विचार-गोष्ठ 
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बुलाई गई। इसमे राष्ट्रीय उत्पादकता आन्दोलन के कार्यक्रम को सिद्धान्तत स्वीकार 
कर लिया गया । इसके लिये विचार-गोप्ठी मे निम्नलिखित प्रमुख सिद्धान्तो को 
अपनाने के लिये जोर दिया गया: (१) उद्देश्य उन्नत तकनीक का प्रयोग करके 
उत्पादन को बढाना तथा उसके किस्म में उन्‍्तति करना होना चाहिए । तकनीक 
ऐसी होनी चाहिए जिसका लक्ष्य उपलब्ध साधनों का उचित तथा क्षमतापूर्ण उपयोग 
हो सके || इसका उद्देश्य श्रसिकों के कल्याण तथा काम करने की दशाओं मे उन्नति 
करना भी होना चाहिए। इस आन्दोलन का तात्पर्य काम बढाकर तथा काम की 
गति को बढा कर श्रमिकों के भार को नहीं बढाना है। (२) उत्पादन को बढाना 
जो कि उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करके रोजगार को बढाने मे सहायक हो 
सके | (३) उत्पादकता मे वृद्धि से होने वाले लाभ का पूँजी, श्रम तथा उपभोक्ताओं 
के मध्य न्याययुक्त वितरण हो। (४) उद्योग के क्षेत्र मे उत्पादकता आन्दोलन 
निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बडे, छोटे तथा हल्के उद्योगो तक फैलाया जाय। 
(५) प्रत्येक उद्योग मे तथा उपक्रम मे सम्मिलित परामशे, प्रबन्ध में श्रमिकों के 
भाग तथा प्रबन्ध एवं श्रमिकों के मध्य उचित सहयोग को प्रोत्साहित करके 
उत्पादकता को बढाने के लिये उचित वातावरण का सृजन किया जाना अति 
आ्रावश्यक है। 


अध्याय २६ 
सृतो वस्त्र उद्योग 


सूती वस्त्र उद्योग भारतवर्ष का सबसे बडा संगठित उद्योग है। विश्व के 
५५ प्रमुख वस्त्र उत्पादको मे से सयुक्त राज्य अमेरिका तथा चीन के बाद भारत- 
वर्ष का तीसरा नम्बर आता है, सूती वस्त्र मे विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में इसे 
विश्व मे द्वितीय स्थान प्राप्त है, कुल तकुओ की सख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान 
प्रप्त है, तथा स्थापित कुल कर्षो की दृष्टि से चौथा स्थान प्राप्त है। देश की 
अर्थ-व्यवस्था मे इस उद्योग की महत्ता इस तथ्य से ज्ञात होती है कि मिल क्षेत्र 
मे इस उद्योग में लगभग १७५ करोड रुपये पूँजी लगी हुई है और उद्योग की कुल 
सम्पत्ति का मुल्य ६०० करोड़ रुपये से भी अधिक है। यह लगभग ६ लाख श्रमिकों 
को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है । लगभग ८० करोड रुपये के मूल्य 
का सूती वस्त्र प्रतिवर्ष निर्यात किया जाता है जो कि कुल विनियोग का लगभग ७ 
प्रतिशत है। विश्व मे सूती वस्त्र के विदेशी व्यापार मे जापान के बाद भारतवष का 
ही स्थान है । 

यह उद्योग अधिकाशतया निजी क्षेत्र मे ही है। यद्यपि देश के प्रत्येक राज्य 
मे सूती वस्त्र के कारखाने हैं तथापि देश के कुल ६४० कारखानो मे से महाराष्ट्र, 
गुजरात, मद्रास, तथा पश्चिमी बगाल मैं ७० प्रतिशत से भी अधिक कारखाने हैं। 
महाराष्ट्र तथा गूजरात मे अत्यधिक केन्द्रीयकरण है । वहाँ २२१ कारखाने है तथा 
सम्पूर्ण उद्योग के कुल तकुझो का ५० प्रतिशत तथा कुल कर्घो का ७० प्रतिशत 
यही है । मद्रास मे लगभग २०० कारखाने हैं (जिनमे से अधिकाश कताई के कार- 
खानें हैं) जो कि कुल तकुओ का २५ प्रतिशत है । 

१९५१ तथा १६६८ के मध्य सूती वस्त्र उद्योग का विकास तालिका १ 
से ज्ञात हो सकता है। 


योजनाओ के अन्तर्गत बिकास प्रथम योजना काल के लिये, योजना आयोग 
ने ७४५० लाख किलोग्राम सूत तथा मिल क्षेत्र मे ४२,३०० लाख मीटर बस्त्र के 
उत्पादन का लक्ष्य रखा था । उत्पादन लक्ष्य से अधिक रहा और सूत का उत्पादन 
७६०० लाख किलोग्राम और वस्त्र का उत्पादन ४७,७५० लाज मीटर रहा। 
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तालिका १ 
सूती कारखाना उद्योग का विकास 


तकुओ की कर्घों की सख्या, 
वर्ष कारखानो की सख्या संख्या स्वचालित कर्षों सहित 
(हजार मे) (हजार मे) 
१६५१ ३७८ १०,६९६ १९५ 
१६५६. ४१२ १२,०५१ २०३ 
१६६० ४968 १३,५७० २०० 
१६६५ ५४३ १५,४३२ २०६ 


१६६८ ६३५ १७,०८० २०८ 
द्वितीय योजना के लिये ५०,००० लाख मीटर वस्त्र के उत्पादन का लक्ष्य रखा 
गया था और ८,८७० लाख किलोग्राम सूत का उत्पादन पर्याप्त समझा गया था ॥ 
ये लक्ष्य पूरे नही हुए क्योकि द्वितीय योजना के अन्त मे वास्तविक उत्पादन वस्त्र 
का ४७,००० लाख मीटर तथा सूत का ८,००० लाख किलोग्राम रहा। तृतीय 
योजना मे वस्त्र तथा सूत के उत्पादन का लक्ष्य क्रशः ५२,२०० लाख मीटर 
तथा' १०,२०० लाख किलोग्राम रखा गया । तृतीय योजना मे वस्त्र का वास्तविक 
उत्पादन द्वितीय योजना काल से भी कम रहा और वह लगभग ४५,४५० लाख 
मीटर रहा । 

वस्त्रोत्पादन के स्वरूप के सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने योग्य है कि हाल 
के वर्षों मे उम्दा किस्म के कपडो के उत्पादन में वृद्धि घटिया तथा मध्यम किस्म 
की अपेक्षाकृत अधिक नही रही । इसका कारण सरकारी नियत्रण का होना तथा 
ऊंचें किस्म के कपास का न होना है। 

हाल के वर्षों मे सूती वस्त्र उद्योग के सामने अनेक कृठिनाइयाँ आती रही 
हैं। १९६५ मे पाकिस्तान द्वारा आक्रमण के पश्चात ही इसे मन्‍्दी का सामना करना 
पडा और परिणामस्वरूप बिना बिका स्ठाक एकत्रित होता रहा, मिल बन्द होने 
लगीं और श्रमिकों की छेंटनी भी होने लगी। १६६६ में कपास-दुर्भिक्ष के कारण 
उद्योगों को कठित संकट का सामना करना पडा । श्रमिकों की कार्यक्षमता मे तो 
कोई वृद्धि न हुई परन्तु मजदूरी-लागत मे वृद्धि हो गई और इससे स्थिति और 
गंभीर हो गईं। वस्त्र की बिक्री में मदी आ गईं। १६६७ में सूखा पड़ने के कारण 
ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी माँग में कमी आ गई। रहत-सहन की लागत मे वृद्धि 
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गने के कारण नगरो में भी वही हालत हो गई। १६६६ मे परिस्थिति मे कुछ 
पुधार हुआ और बिक्री में वृद्धि होने की आशा भी बढी। 


समस्याये 
कमजोर वस्त्र के कारखाने (570८ ६८००7८ 70775) बन्द होने वाली मिलो की 
ख्या १६६७ मे ४५ से बढकर सितम्बर १६६८ तक ८० हो गई । ऐसा निम्नलिखित 
गरणों से हुआ * उत्पादन की अधिक लागत, सश्लिष्ठ ($५४/४८४८८) पदार्थ के 
स्त्रो तथा चोरी (इ9््प887०0) के सूत तथा वस्त्रो से प्रतिस्पर्दा, आधनिकीकरण 
गे धीमी गति, कुछ राज्य सरकारो तथा श्रम सघ कार्यकर्ताओं का हतोत्साहित करने 
गला दृष्टिकोण, वित्त की कमी, प्रबन्धको द्वारा कुप्रबन्ध तथा अनुचित व्यवहार 


प्रादि । 


१६६३ तथा १९६८ के मध्य औसतन कपास का म्‌ल्य ३१ प्रतिशत से, मजदूरी 
५७ प्रतिशत से, कोयला तथा ईंधन ४१ प्रतिशत से बढा जिसके परिणामस्वरूप 
उत्पादन की कुल लागत में ३७ प्रतिशत से वृद्धि हुईं। उत्पादन कर भी १६६३-६४ 
ने ६१ करोड रुपये से बढकर १९६८-६६ मे ११७ करोड रुपये हो गया । मूल्य 
पे इस प्रकार वृद्धि होने के कारण उपभोक्ताओ ने वस्त्र पर कम व्यय करना आरभ 
कर दिया है। 


कपास की कमी इस उद्योग के सामने दूसरी समस्या कपास की अनियमित 
तथा अपर्याप्त पूर्ति रही है। यद्यपि गत वर्षो में देश मे कपास के उत्पादन मे वृद्धि 
हुई है, तथापि माँग की अपेक्षाकृत वृद्धि की दर कम रही हैं। परिणामस्वरूप, 
प्रतिवर्ष बहुत बडी मात्रा मे कपास का विदेशों से आयात करना पड़ता है। कपास 
की प्रति एकड़ उपज से वृद्धि नही हुई है। भारतीय कपास का प्रति-एकड औसत 
उत्पादन ५० किलोग्राम है जब कि इण्डियन कॉटन मिल्स फेडरेशन द्वारा सचालित 
प्रायोजनाओ मे इसकी उपज प्रति एकड २०० किलोग्राम से भी अधिक रही है। 
वैसे इसके उत्पादन के क्षेत्रफल मे पर्याप्त वृद्धि हुई है। 

संदिलिष्ट पदार्थ के वस्त्रों से स्पर्शा, सश्लिष्ट पदार्थ के बने वस्त्रों तथा सूती 
वस्त्रों मे प्रतिस्पर्दा बढ़ती ही जा रही है क्योकि वे झ्धिक टिकाऊ हैं और उन 
में इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती । शहर तथा गाँव के नवयुवक उसका 
अधिकाधिक प्रयोग करने लगे हैं। इसकी उपलब्धता में १०० प्रतिशत से वृद्धि 
हुई है क्योकि १९५८ मे ० ६२ मीटर से बढकर १९६८ में १.८३ मीटर हो गयी । 
चतुर्थ योजना के लिये (१६६६-७४) इण्डियन कॉटन मिल्स फेडरेशन का अनुमान 
है कि सूती वस्त्र का प्रति व्यक्ति उपभोग १४ सीठर ही रहेगा । इस अनुमान को 
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१६९६८ में योजना आपोग द्वारा नियुक्त वस्त्र के कार्यकारिणी दल ने भी स्वीकार 
किया है। इस प्रकार सूती मिलो का भविष्य टेरीकॉट जैसे वस्त्र के उत्पादन पर 
ही निर्भर है। 


वित्तीय स्थिति इकनामिक टाइम्स मे २६ मई, १९६६ को ११३ सूती वस्त्र 
की कम्पनियों का अध्ययन प्रकाशित हुआ था । उसमे यह इंगित किया गया था 
कि जब कि उत्पादन के कुल मूल्य मे वृद्धि १२ १ प्रतिशत से हुई, बिक्री में वृद्धि 
६१ प्रतिशत ही रही जिसके परिणामस्वरूप सूती वस्त्रो का स्टाक बहुत बडी मात्रा 
में एकत्रित हो गुया। १९६७-६८ के अन्त तक इन मिलो का स्टाक १०० करोड 
रुपये तक बढ गया। ११३ कम्पनियों मे से ३५ कम्पनियों को हानि उठानी पड़ी 
जब कि १६६६-६७ मे केवल २० कम्पनियों को ही हानि हुई थी। कर से पूर्व सयुक्त 
लाभ घट कर २८ करोड रुपये से १९६७-६८ मे १९ करोड रुपये ही रह गया 
और शुद्ध लाभ १५ करोड रुपये से घट कर € करोड रुपये हो गया। सचति एव 
आधिक्य मे वृद्धि बहुत कम रही और कम्पनियों को वित्त के लिये मुख्य रूप से 
बाहरी साधनों पर विशेष रूप से बैक द्वारा साख पर ही निर्भर रहना पडा । मिलों 
का लाभ कम होने के कारण उनके लिये अश पूजी को निर्गमित करके पूजी प्राप्त 
करना कठिन हो गया । अहमदाबाद और बम्बई की कुछ मिलो को आश्थिक सकट 
का सामना करना पडा क्योकि जनता द्वारा जो उन्हे निक्षेप प्राप्त था उसे लोगो ने 
बापस ले लिया । 


वेदेशिक विनिमय का उपार्जच. हाल के वर्षो मे सूती वस्त्र उद्योग वैदेशिक 
विनिमय का उपाज॑न करने के स्थन पर उस पर स्वयं एक बोझ बनता रहा है। 
इसके द्वारा वेदेशिक विनिमय के उपःजंन के सम्बन्ध भे इसके द्वारा रसायन पदार्थ, 
कपास एवं मशीन आदि के आयात पर भी ध्यान देना होगा। इस उद्योग का निर्यात 
गत वर्षो मे घठता जा रहा है । प्रथम योजना मे, औसत रूप से, वस्त्र एबं सूत 
का वार्षिक निर्यात ६७ करोड रुपये का रहा था । द्वितीय योजना में यह वार्षिक 
औसत घट कर ६२ करोड और तृतीय योजना मे ५५ करोड रुपये रह गया। 
इसके कारण देश के कुल निर्यात मे उसका भाग प्रथम योजना मे ११ प्रतिशन से 
घट कर द्वितीय योजना मे १० प्रतिशत तथा वृतीय योजना में ७५ प्रतिशत हो 
गया। १९६६-६७ में यह प्रतिशत घट कर ६५ हो गया। १९६७-६८ मे भोडी 
सी वृद्धि हुई और यह ६ ६ प्रतिशत हो गया। जून १९६६ मे रूपये के अवमूल्यन 
के बाद सूती वस्त्र के निर्यत मे कोई सन्‍्तोषजनक वृद्धि नही हुई। १६६८ मे भी, 
जो समृत्यान का वर्य था, सूती वस्त्र का निर्यात १६६५ के स्तर का भी नही हुआ ।, 
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दूनरी ओर, सूत का निर्यात १६९६५ के स्तर से अधिक हुआ। जापान से अत्यधिक 
अतिस्पर्डा होने के कारण भारत द्वारा निर्यात पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ा । 


विवेकीकरण 


इस उद्योग को विवेकीकरण की अत्यधिक आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में 
सक्रिय प्रयास न किये जाने के कारण ही इसकी उत्पादकता बढने के स्थान पर 
कम होती गई है। इस उद्योग का भविष्य बहुत कुछ इसी बात पर निर्मर है कि किस 
तत्परता के साथ विवेकीकरण के कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जाता है। विवेकी- 
करण की आवश्यकता इसलिए तीत्र है कि (१) विश्व वस्त्र व्यापार मे प्रतिस्पर्दा 
तेजी के साथ बढती जा रही है। जापान, हॉँगकाँग, इगलैण्ड, पश्चिमी तथा पूर्वी 
योरोप के देशो से प्रतिस्पर्द्धा दिन-प्रति-दिन बढती जा रही है । इसलिए अपने 
देश के मिलो की उत्पादकता, कार्यक्षमता में वृद्धि, उत्पादन लागत में कमी तथा 
उत्पादन की किस्म मे उन्नति लाना अति आवश्यक है जो कि विवेकीकरण करने के 
पण्चात ही सभव है। (२) पुरानी एवं अप्रचलित मशीनों के होने के कारण उत्पादन 
लागत हमारे देश में अश्रत्यधिक है। (३) वैदेशिक विनिमय के उपाजन करने के 
लिए निर्यात के स्तर को विवेकीकरण के माध्यम से बढ्ाना है। (४) देश में ही 
वस्त्र का उपभोग तेजी से बढ सकता है यदि अच्छी किस्म का वस्त्र कम मूल्य 
पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो सके। मूल्य में वृद्धि होते के कारण ही 
युद्धोत्तर काल में देश की जनता पहले से कम वस्त्र का उपभोग करने लगी है। 
युद्ध से पूर्व प्रति व्यक्ति वस्त्र का उपनोग १६ गज था और अब औसतन 
१३-१४ गज ही है। ऊँबे मूल्य तथा कम उपभोग की समस्या का हल विवेकी- 
करण के माध्यम से ही किया जा सकता है। (५) भारतीय सूती वस्त्र मिल में 
श्रमिको की उत्पादकता बहुत कम है। जापान में एक व्यक्ति १,६००-२,००० 
तकुओं को देख लेता है, १,५००-२,१०० तकुओ को सयुक्त राज्य अमेरिका 
मे, इगलैण्ड में ८०० और भारतवर्ष मे ३४० (औसत) तक की ही देखभाल 
कर सकता है। (६) विवेकीकरण के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने मे देरी 
होते के कारण अनेक मिलें अताथिक हैं और अनेक मिलो को प्रतिवर्ष बन्द 
करना पडता है। 

सूती वस्त्र उद्योग मे विवेकौकरण को समस्या को गरमीरता पर अनेक 
समितियों ने अपना विचार प्रकट किया है। 


योजता आयोग ने १६५१-५६ के लिये १५० क्षमवराहीव इकाइयो का 
विश्लेषण किया और बतलाया कि २५ इकाइयाँ बन्द हो चुक्री थी और ३५ 


हर 
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हानि पर चल रही थी। शेष ९० इकाइयाँ सीमान्त क्षमता के स्तर पर ही या 
उससे थोडे अधिक पर कार्य कर रही थी। द्वितीय योजना भे औद्योगिक विकास 
मे इसीलिए विवेकीकरण को प्रथमिकताओ में तीसरा स्थान प्रदान किया गया था। 

सूती वस्त्र जाँच (जोशी) समिति, १६५८ ने इस पर विस्तृत जाँच 
की और अपनी रिपोर्ट दी। समिति ने उद्योग की कठिनाइयो के बारे में जॉच 
करते हुए उन विभिन्न कारणो को बताया जिनके कारण यह परिस्थिति आई। 
इसने भ्रप्रचलित मशीनों के प्रतिस्थापन, विवेकीकरण, आधूनिकीकरण, क्षमताहीन 
प्रबन्ध को सुधारने तथा श्रमिको की उत्पादकता में उन्नति लाने की आवश्यकता 
के बारे मे बताया" समिति ने यह विचार व्यक्त किया कि प्रत्येक इकाई मे उत्पादन 
का विशिष्टीकरण करने से उसकी किस्म मे वृद्धि हो सकती है और साथ ही 
उत्पादन की लागत में भी कमी आयेगी । 

दूसरे, समिति का विचार था कि बाजार सम्बन्धी ऑकडो की तथा उस 
क्षेव मे शोध की अति आवश्यकता है।इस कमी को दूर करने के लिए सरकार 
तथा उद्योग को मिल-जू लकर काम करना चाहिए। 

तीसरे, समिति का विचार था कि यह अत्यन्त उपयुक्त समय था जबकि 
प्रामाणिक लागत प्रणाली का प्रयोग उद्योग मे आरभ कर दिया जाय जिससे 
कि विभिन्न क्षेत्रों एवं केन्द्रों की इकाइयो की सापेक्ष क्षमता का पता लग सके। 
इस सम्बन्ध मे टैक्सटाइल कमिश्नर के अन्तर्गत कोई उचित सगठन होना चाहिए 
जो कि लागत विश्लेषण की प्रणाली के विषय मे उद्योग को परामशे दे सके । 

चौथे, मिलों के बन्द होने के सम्बन्ध मे विचार करते हुए समिति ने 
सुझाव दिया कि उन सिलो का समापन कर दिया जाय जिनमे अप्रचलित 
मशीने हो और उसी स्थान या क्षेत्र मे नई मिलों की स्थापना के लिए लाइसेस 
दिया जाय । कुप्रबन्ध जिन मिलो में हो रहा हो उनमे उचित अनुसन्धान किया 
जाय और उसे दूर करने के लिए आवश्यक कार्थवाही की जाय। सम्मिलन के 
द्वारा अनाथिक इकाइयो को आश्िक बनाने का प्रयास किया जाय। इस सम्बन्ध 
मे बराबर सर्वक्षण भी किया जाना चाहिए । 

पाँचवे, समिति का विचार था कि १५ वें भारतीय श्रम सम्मेलन मे 
निर्धारित शर्तों को ध्यान मे रखकर, विवेकीकरण उन केन्द्रों मे शीघ्रता से नहीं 
करना चाहिए जहाँ अतिरिक्त श्रमिको की संख्या अधिक हो। सम्पूर्ण उद्योग के 
लिए विवेकीकरण उप-समिति की स्थापत्ता का इसने सुझाव दिया जो कि समय- 
समय पर विवेकीकरण से सम्बन्धित नीतियो एवं सिद्धान्तों पर विचार कर सके। 
क्षेत्रीय स्तर पर उप-समितियों के गठन की भी इसने सिफारिश की जो कि अपने- 
अपने क्षेत्र भे विवेकीक्रण की व्यक्तिगत योजना पर विचार कर सके। 
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अन्त मे, समिति ने यह सिफारिश की कि जहाँ प्रबन्धक इस पर विचार 
करने के लिए तैयार न हो, वहाँ ऐसी मिलो के प्रबन्ध को ले लेना आवश्यक 
होगा। सरकार के द्वारा लिये गये ऐसे मिलो के प्रबन्ध के हेतु, समिति नें एक 
स्वायत्त निगम की स्थापना करने का सुझाव दिया जोकि सरकार से स्व॒तन्त्र रह कर 
अपना कार्य कर सके । इस उद्योग के कार्य सचालन से सम्बन्धित सभी मामलों 
पर टैक्सटाइल कमिश्नर को परामर्श देनें के लिए एक सलाहकार समिति के 
नियुक्त करने की सिफारिश की। 


जोशी समिति की सिफारिशो के आधार पर तवम्बर «६५८ मे भारत 
सरकार ने निम्नलिखित निर्णयो की घोषणा की (१) टैक्‍्सटाइल कमिश्नर 
विभिन्न प्रकार के वस्त्रो के उत्पादन की सामान्य प्रवृत्ति की देखभाल करता रहेगा 
और ऐसे निदेश देगा जिससे कि उत्पादन में असन्तुलन न हो सके। स्टाक तथा 
मुल्य के सम्बन्ध मे ऑकडो के एकत्र करने का कार्य भार भी उसे सौंपा गया। 
(२) सर्वेक्षण संगठन को सुदुढ किया जाय जो कि सीमान्त एवं उप-सीमान्त 
इकाइयो का नियमित रूप से अध्ययन एवं सर्वेक्षण कर सके। (३) विवेकी- 
करण के सम्बन्ध मे समिति के इस विचार को स्वीकृत कर लिया गया कि इसे 
उसी प्रकार से किया जाय जैसा कि १५ वे भारतीय श्रम सम्मेलन में सुझाव दिया 
गया था। (४) आधुनिकीकरण के सम्बन्ध भे प्रत्येक मासले पर वस्त्र उद्योग 
तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हिती को ध्यान मे रखकर विचार किया जाय । 
स्वचालित कर्घों को लगाने के लिए देश मे आवश्यक वातावरण का सृजन किया 
जाय । (५) सलाहकार समिति की स्थापना का सुझाव स्वीकृत कर लिया 
गयया। (६) सरकार ने विवेकी करण उप-समिति की स्थापना का प्रस्ताव भी मान 
लिया। (७) स्वायत्त निगम की स्थापना के सुझाव को भी स्वीकृत कर लिया । 
(८) सूती वस्त्र सलाहकार मण्डल की स्थापता की गई जिसका अध्यक्ष वाणिज्य 
एवं उद्योग मन्त्री होगा। 


अप्रैल १९५६९ में सूती वस्त्र सलाहकार समिति नें एक तदर्थ दल 
नियक्त किया। उस दल ने निम्नलिखित चार सिफारिश की (अ) सभी 
मिलो मे मशीन के उचित अनुरक्षण की अत्यधिक आवश्यकता है । वित्त में 
कमी और मशीन के पूर्जों के न मिलते के कारण ही प्रमुख रूप से उचित अवुरक्षण 
नही हो पाता । उच्च स्तर पर अन्‌रक्षण के लिए एक लघू समिति होनी 
चाहिए तथा पाँच या छः क्षत्रीय स्तर पर सस्थायें होनी चाहिए जिनके सदस्य 
मुख्य रूप से टेक्नीशियन होनें चाहिए। (ब) आधुनिकीकरण के सम्बन्ध मे, 
प्रत्येक इकाई को आधुनिकीकरण के पहलुओ पर विचार करने के लिये स्वतचता 
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होनी चाहिए। (स) विवेकीकरण समिति को आवश्यक प्रमापो को निश्चित 
करना चाहिए तथा यथावश्यक उनको कार्यान्वित करने के लिए सहायता प्रदार 
करनी चाहिए। (द) विवेकीकरण तथा अनुरक्षण समिति को अहमदाबाद, 
बम्बई तथा कोयम्बदटूर स्थित टैक्‍्टटाइल रिसर्च एसोसियेशन की सहायता अवश्य 
प्राप्त करनी चाहिए । 


सूती वस्त्र उद्योग के लिये केन्द्रीय मजदूरी, मन्डल ने भी इस बात की ओर 
ध्यान आकर्षित किया था कि विवेकीकरण को शीघ्रता के साथ कार्यान्वित 
किया जाना चौहिए और सरकार को सक्रिय रूप' से सहयोग देना चाहिए । 
सरकार ने इसकी सिफारिशों को मार्च १९६६० मे स्वीकृत कर लिया था। 


सूती वस्त्र उद्योग के लिये कार्यकारिणी दल, १९६१ राष्ट्रीय औद्योगिक 
विकास निगम ने अगस्त १९५९ में इस' दल की नियुक्ति श्री जोशी की अध्यक्षता 
मे की । इस दल ने विवेकीकरण से सम्बन्धित अनेक पहलुओं का अध्ययन किया, 
विशेषरूप से इसके लिये आवश्यक वित्त तथा वैदेशिक विनिमय के बारे मे पता 
लगाया। अप्रैल १६६१ मे सरकार ने इसकी प्रमुख सिफारिशों को स्वीकृत कर 
लिया । प्रमुख सिफारिशे निम्नलिखित है: 


(१) इस दल के द्वारा निर्धारित आधुनिकीकरण का एक स्तर था जो कि मुख्य 
रूप से न्यूनतम स्तर के पास ही था। यदि मिल उद्योग के सगठित क्षेत्र का फिर 
से नवीकरण किया जाय तो लगभग ८०० करोड रुपये की लागत बैठेगी जिसे एक 
आवश्यक न्यूनतम लागत के रूप मे ही लेना चाहिए । क्योकि इतना वित्त उपलब्ध 
नही हो सकता अत इस दल ने आधुनिकीकरण की न्यूनतम लागत १८० करोड 
रुपये निर्धारित की । 


(२) इस दल ने अनुमान लगाया कि आधूनिकीकरण तथा प्रतिस्थापन के 
लिये तृतीय योजना में लगभग ६० करोड रुपये की मशीन का आयात करना 
पड़ेगा। इसके अतिरिक्त २३ करोड रुपये की लागत के पुर्जों की झ्रावश्यकता 
होगी । इस दल को आशा थी कि लगभग ७५ प्रतिशत आवश्यक मशीनें अपने ही 
देश के निर्माताओ से प्राप्त हो सकेगी । 


(३) दल ने यह गणना की कि १८० करोड रुपये में से उद्योग 
झधिक से अधिक ८० करोड रुपये ही अपने साधनों से एकत्र कर सकता है। 
शेष धन का प्रबन्ध राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, औद्योगिक वित्त निगम 
तथा ऐसी ही सस्थाओ को करना होगा और उन्हें उदार ऋण नीति अपनानी 
' हीगी। ' 


सूती वस्त्र उद्योग ४२ रे 


(४) विदेशों से वित्त प्राप्त करने के मामले पर भी इस दल ने विचार 
किया । इसने सुझाव दिया कि एक लयु समिति बनाई जाय जिसमे उद्योग एव 
सरकार के प्रतिनिधि हो जो कि विभिन्न देशो से वित्त प्राप्त करने की सभावनाओ 
के विषय मे विचार कर अनुमान लगा सके । 

(५) दल ने बन्द मिलो के सम्बन्ध मे सिफारिश की कि विधि मे आवश्यक 
सशोधन किया जाना चाहिए जिससे कि उन मिलो को अनिवार्य रूप से समाप्त किया 
जा सके जिनकी मशीन एवं सयत्र बेकार एवं श्रप्रचलित हो चुकी हो । इसके 
लिये कुछ प्रोत्साहन भी दिया जा सकता है । एक कोष बन्द्यया जाय जिसमे 
से १० रुपये प्रति तकुए तथा ४०० रुपये प्रति कर्षे की दर से ऐसी इकाइयो को 
क्षतिपूतति के रूप मे दिया जा सके । इस राशि को प्राप्त करने के लिये कुछ 
लाइसेस शुल्क या विस्तार के लिये नये लाइसेस पर प्रीमियम लगाना चाहिए । 

(६) दल ने एक वस्त्र मिल स्थायी सलाहकार समिति की स्थापना की 
सिफारिश की जिसे सरकार ने स्वीकृत कर लिया । इस समिति को मिल बन्द होते 
का कारण, कम क्षमता वाली इकाइयो की हानियों एवं श्रततोषजनक कार्य आदि 
का परीक्षण करना होगा । 

(७) दल की इस सिफारिश को भी सरकार ने मान लिया कि पाँच 
नई इकाइयो की स्थापना २५,००० तकुओ एवं ५०० कर्षों सहित (थ्रत्येक मे) 
की जाय जिसमे सब आधुनिकतम मशीनें हो और जो दोषरहित अ्रच्छे किस्म का 
उत्पादन कर सके । 

(८) इस दल ने अनुमान लगाया कि अगले पाँच वर्षों में आधुनिकीकरण 
एव प्रतिस्थापन के कारण लगभग १५ प्रतिशत श्रमिक बेकार हो जायेंगे । यदि 
यह प्रतिशत २० भी हो जाय तो उनको रं।जगार प्रदान करने की समस्या अत्यन्त 
कठिन नही है क्योकि लगभग ३ प्रतिशत श्रमिक तो प्रतिवर्ष केवल मृत्यु, बुढापे 
अददि के कारण बेकार हो जाते है। दल ने यह बताया कि वह समय आा 
गया था जब कि और श्रमिको को नियुक्त करना बन्द कर देना चाहिए । 


भारत सरकार ने इस दल के द्वारा सुझाई आधुनिकीकरण एवं विवेकीकरण 
की योजना को स्वीक्षत कर लिया और तृतीय योजना के लिये १७० करोड़ 
रुपये की लागत का अनुमान क्या जिसमे कि सूती वस्त्र उद्योग मे आवश्यक 
आधुनिकीकरण, प्रतिस्थापन तथा विभिन्नीकरण तेजी से हो सके । 


कठिनाइयों का विश्लेशण (१) सुती वस्त्र उद्योग का विवेकीकरण करने 
के लिये सरकार की नीति सुदृड नहीं रही है । यह नीति राजनीतिक तथा 
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सैद्धान्तिक विचारो से अधिक प्रभावित है न कि आथिक विचारो से । एक ओर 
तो सरकार श्रमिकों के नेताओ को प्रसन्‍न रखती रही है और दूसरी ओर हाथ- 
कर्घा के जूलाहो एवं चर्खा कातने वालो को भी प्रसन्‍न रखती रही है। मजदूरी मे 
वृद्धि होने के कारण, विशेष रूप से केन्द्रीय मजदूरी मण्डल की सिफारिशो को 
स्वीकृत करने के पश्चात्‌ से, उत्पादन लागत मे तेजी से वृद्धि हुई है। साथ ही कुछ 
प्रकार के वस्त्रों के उत्पादन पर नियन्त्रण भी लगा हुआ है। इस अवधि मे 
अनेक समितियों, परिषदों तथा कार्यकारिणी दलो की स्थापता की गई परन्तु उन 
सबसे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ । सरकार की नीति वास्तव मे सुदृढ नहीं 
है । 

(२) उद्योग के राष्ट्रीयकरण का विरोध इसलिये भी किया जाता रहा है 
कि इसके कारण नई प्रक्रियाओं को अपनाने पर बेरोजगार बढेगा । परन्तु यदि इस 
बात पर ध्यान रखा जाय कि अनेक मिल अनाथिक होने के कारण बन्द होती रही 

है, तो इस पर विशेष विचार करने की आवश्यकता बढ जाती है। इस परिस्थिति 
मे चुनाव रोजगार एवं बेरोजगार मे नहीं करना है अपितु 'रोजगार्रा एवं “रोजगार 
के समाप्त होने! से करना है। विवेकीकरण को तो कार्यान्वित किया जाना 
चाहिए यद्यपि इससे अस्थायी बेरोजगारी भी फैडे । साथ ही उन उपायो को 
भी अपनाया जाना चाहिए जिनसे बेरोजगार श्रमिको को नौकरी प्रदान की जा 
सके । 

(३) स्वचालित कर्षो को लगाने की अनुमति कुछ कडी शर्तों के श्रन्तर्मत 
ही दी जा रही है। उदाहरण क्रे लिये, शर्ते यह है कि उनसे उत्पादित सभी 
बस्त्र को निर्यात करना होगा। देश के ही उपभोक्ताओं को इनसे प्राप्त लाभ से 
क्यो वचित रखा जाय? साथ ही, यदि विश्व बाजार की दशाये अनुकूल न 
हों तो इस योजना के अन्तर्गत उत्पादित वस्त्रों का क्या होगा ? वैसे भी अन्य 
देशो की अपेक्षाकृत स्वचालित कर्षों का प्रतिशत हमारे देश में बहुत कम 
है । 

(४) उपकरणों का आधुनिकीकरण आयात लाइसेस तथा वैदेशिक विनिमय 
के प्राप्त होने पर निर्भर है। वास्तव मे आधुनिकीकरण आयात की गई मशीनों 
से तो सम्भव नही है। इस कार्य के लिये वैदेशिक विनिमय उपलब्ध कराने के लिये 
कुछ ठोस प्रयत्न किए जाने चाहिए । 

(५) इस उद्योग के आधुनिकीक्रण के लिये ४००-५०० करोड़ रुपये की 
आवश्यकता है। केवल बम्बई की मिलो को १५० करोड रुपये की आवश्यकता 
है । अधिकाश मिलों के पास आतन्तरिंक संचय या साधन इसके लिये नही हैं । 


सूती वस्त्र उद्योग डर२५ 


मा ३१, १९६२ तक राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा १६५७ करोड 
रुपया जो स्वीकृत किया गया था वह बहुत कम है । सहायता की इस न्यून दर के 
कारण का पता अवश्य लगाना चाहिए और उन उपायो को अपनाना चाहिए जिनसे 
उद्योग को पर्याप्त वित्त उपलब्ध हो सके । 

(६) अनेक मिलो मे कुप्रबन्ध भी पाया गया है जिसके कारण कुछ 
मिलो की स्थिति सोचनीय हुई और कुछ को बन्द करना पडा। जून १९५६९ भे, 
वाणिज्य एवं उद्योग के केन्द्रीय मत्री ने यह विचार व्यक्त किया था कि कुछ सुती 
वस्त्र उद्योग के मामलों की जाँच करने पर यह ज्ञात हुआ कि उनमे से कुछ का 
प्रबन्ध यदि सुधार दिया जाय तो उनका सचालन आवश्यक क्षमता के साथ किया 
जा सकता है। सरकार को ऐसी मित्रो के प्रबन्ध को हे लेने का पर्याप्त अधिकार 
प्राप्त है। ऐसी दशाओ मे कार्यवाही करने मे देरी करने से स्थिति और गभीर हो 
सकती है। 

आधुनिकीकरण. सूती वस्त्र की मिलो का तेजी के साथ आधुनिकीकरण 
तथा प्रतिस्थापन की आवश्यकता पर अनेक समितियों ने समय-समय पर बल दिया 
है । जोशी समिति (१९५८) ने इस बात पर जोर दिया था कि अधिकाश मशीने 
४० वर्ष पुरानी थी और उनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी थी। जब कि जापान 
मे मशीन का औसत जीवन-काल कताई के लिये १७ वर्ष तथा बुनाई के लिये १५ 
वर्ष माना जाता है। स्वचालित कर्घो का अनुपात भी भारत मे अति न्यून है। 
हमारे देश में अनुपात १० प्रतिशत है जब कि सयुकत राज्य अमेरिका तथा कनाडा 
मे/१०० प्रतिशत, पश्चिमी जर्मनी मे ७३ प्रतिशत, पाकिस्तान में ६३ प्रतिशत तथा 
रूस में ५८ प्रतिशत है । 

भारतवर्ष मे गत दस वर्षों मे कुल कर्घों की सख्या मे वृद्धि नही हुई है और 
मुख्य रूप से सरकारी नीति के कारण यह २ लाख के आस-पास ही हैं। तृतीय 
योजना मे २५,००० स्वचालित कर्षों के लगाने का प्रस्ताव रखा गया था जब कि 
वास्तत में केवल ४,००० ही लगाये जा सके। १६६३ में मिलो को अपनी कताई 
की क्षमता का ७४५ प्रतिशत तक तथा बुनाई की क्षमता का १० प्रतिशत तक ही 
विस्तार करने की अनुमति दी गई थी। कताई की मिलो को अपनी क्षमता को 
बढाने का तथा प्रत्येक को १०० कर्घों को लगाने की छूट दी गई। परल्तु प्रगति 
कोई सतोषजनक न रही । समय-समय पर आधुनिकोकरण की लागत का अनुमान 
लगाया जाता रहा है। दिसम्बर १६६८ से, योजना आयोग द्वारा नियुक्त वस्त्र पर 
कार्य-कारिणी दल का अनुमान था कि इसके लिये २५० से ३०० करोड तक के 
मूल्य की मशीनों की आवश्यकता होगी। इस दल का अनुमान था कि इसमें से 
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लगभग ४५० प्रतिशत उद्योगों को दीर्घे-कालीन ऋण के रूप में उदारपूर्ण शर्तों पर 
दिया जाना चाहिए । इसने यह भी सुझाव दिया था कि उद्योग को कुछ प्राथमिकता 
दी जानी जाहिए और विकास छूट ३५ प्रतिशत की दर से दी जानी चाहिए। 
१६६९-७० के केन्द्रीय बजट मे इसकी व्यवस्था की गई थी । 


मशीनों की उपलब्धता, इस उद्योग की आवश्यकता यह भी है कि 
आधुनिकतम सूती वस्त्र मशीन विनिर्माण करने वाले उद्योग का समुचित विकास 
किया जाय । इस दिशा में प्रयास १६३९-४० से ही प्रारभ किया गया था। द्वितीय 
महायुद्ध से इस उद्योग को पर्याप्त प्रोत्साहव मिला । परन्तु युद्ध के समाप्त होते ही 
जापान तथा इगलैड से वस्त्र की मशीनों का आयात किया गया। इससे देश के 
इस उद्योग का शिशुकाल मे ही विकास रुक गया। १९५५ मे सरकार ने इस सम्बन्ध 
में गभीरता पूर्वक विचार किया और इसकी सहायता करना आरभ किया। इसे 
पर्याप्त सरक्षण भी प्रदान किया । १९६६ मे वस्त्र-मशीनरी के मिलो की सख्या 
बढ कर ४७ हो गई और उसमे से २७ ने उत्पादन भी आरभ कर दिया था । परन्तु 
हाल के वर्षों मे इस उद्योग को अपने उत्पादन के लिये मन्दी का सामना करना पड 
रहा है। 


भविष्य 


चतुर्थ योजना में सूती वस्त्र भारतीय सूती वस्त्र फेडरेशन ने चतुर्थ योजना 
काल के लिये सूती वस्त्र की माँग का अनुमान ६५,००० लाख मीटर लगाया है। 
जनसख्या को ६० करोड़ मानते हुए तथा प्रति व्यक्ति उपभोग १४३ मीटर मानते 
हुए तथा ८,५०० लाख मीटर निर्यात के लिग्रे व्यवस्था करने के पश्चात्‌ इस पूर्ण 
उत्पादन को मिल क्षेत्र तथा विकेन्द्रित क्षेत्र मे ६ ५ के अनुपात में बॉठा गया। 
इस प्रकार मिल क्षेत्र का भाग ५२,००० लाख मीटर तथा विकेन्द्रित क्षेत्र का 
भाग ४२,००० लाख मीटर होगा। मिल क्षेत्र मे उत्पादन का अनुकलतम स्तर 
वर्तमान क्षमता के आधार पर ११,००० लाख किलोग्राम सूत तथा ४८,००० लाख 
मीटर वस्त्र है। १९६३-६४ के लिये निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिये अतिरिक्त 
क्षमता का अनुमान ३,८०,००० तकुओ का तथा १८,००० कर्घषो का लगाया गया 
है । जहाँ तक विकेन्द्रित क्षेत्र का सम्बन्ध है, ३२,००० लाख मीटर वस्त्र के वर्ते- 
मान उत्पादन के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि ४२,००० अतिरिक्त 
कर्घों की आवश्यकता होगी । 


विकेन्द्रित क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग के विकेन्द्रित क्षेत्र के अन्तर्गत शक्ति- 
, चालित कर्ष, हथकर्ष तथा खादी आते, है। खादी को छोड़कर अन्य विकेन्द्रित 
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क्षेत्र को सूत मिल क्षेत्र ही प्रदान करता है। इनकी रोजगार प्रदान करने की क्षमता 
अधिक होने के कारण सरकार इनको सक्रिय रूप से प्रोत्साहन देती रही है। अपने 
जीवन-यापन के लिये इस क्षेत्र पर १०० लाख से अधिक व्यक्ति निर्भर हैं। १९५१ 
तथा १९६१ के मध्य मिल क्षेत्र मे वस्त्र का उत्पादन ३७,००० लाख मीटर से 
बढ कर ४७, ० ०० लाख मीटर ही हुआ जबकि इस क्षेत्र मे १०,००० लाख मीटर 
से बढ कर २४,००० लाख मीटर हो गया । तृतीय योजना के अन्त तक झइस' क्षेत्र 
का उत्पादन बढ कर ३१,००० लाख मीटर हो गया था जो कि कुल उत्पादन का 
४० प्रतिशत था। १६७०-७१ तक इस क्षेत्र मे वस्त्र का उत्पादन बढ क्र ४६,००० 
लाख मीटर हो जाने की आशा है। इस क्षेत्र मे अधिकाश उत्पादन हथकर्षों से ही 
होता है जिनकी सख्या १९५३-१६६६ में ७ लाख से बढ कर ३० लाख हो 
गई । हथकर्घे उद्योग मे लगभग ७४५ लाख जुलाहो को रोजगार प्राप्त है। शक्ति- 
घालित कर्घों के बारे मे पर्याप्त ऑकडे उपलब्ध नही हैं परन्तु गैर-सरकारी सूत्रों 
के अनुसार देश मे १ लाख शक्तिचालित कर्ष है। खादी उद्योग की प्रगति भी 
धीरे-धीरे हो रही है। इसकी प्रगति खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना 
के बाद से विशेष उल्लेखनीय रही है। खादी का उत्पादन १६५३-५४ में १०० 
लाख वर्ग मीटर से बढ कर १६६२-६३ मे ७५० लाख वर्ग मीटर ही गया। खादी 
क्षेत्र मे रोजगार प्राप्त व्यक्तियो की सख्या १९५३-५४ मे ४ लाख से बढकर १९६६२- 
६३ मे १८ लाख हो गई। वैसे खादी मे रोजगार अशकालिक है और आय भी 
अपेक्षाकृत कम ही होती है । 


शाष्ट्रीय वस्त्र निगम भारत सरकार ने १६६४८ मे राष्ट्रीय वस्त्र निगम 
की स्थापना की । इसका प्रमुख उद्देश्य केन्द्रीय सरकार द्वारा ली गई मिलों का 
सचालन करना है, सूती मिलों को स्थापना करके उनका सचालन करना है, 
तथा वस्त्र व्यवसाय करने वाली कम्पनी के साथ साझेदारी करना है, वैसे 
पह निगम कमजोर तथा बन्द हो गईं मिलों की समस्थाओ का समुचित समाधान 
सुवारु रूप से नही कर सकता है क्योंकि इसके पास सीमित वित्त तथा प्रबन्ध की 
व्यवस्था है । 


शोध एवं विकास, वस्त्र उद्योग में टैक्नालॉजिकल शोध का पर्याप्त विकास 
हो चुका है। सूती वस्त्र कोष से वित्तीय सहायता प्रदान करने के कारण ही ऐसा 
सभव हो सका हैं। तीन शोध एसोसियेशन---अहमदाबाद वस्त्र उद्योग शोध एसो- 
सियेशन (2777२& ), बम्बई वस्त्र शोध एसोसियेशन (87722) तथा दक्षिण 
भारतीय शोध एसोसियेशन (87२&)--को १ करोड रुपये से अधिक का 
अनुदान दिया गया । 
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भारतवर्ष मे सूती वस्त्र उद्योग के श्रमिको की उत्पादकता अपेक्षाकृत कम है। 
यद्यपि यह सत्य है कि उन्नत देशों के समान उद्योगों के पास मशीने एवं उपकरण 
नही है अत उनके वहाँ की उत्पादकता का स्तर प्राप्त करना आसान नहीं है, 
फिर भी वर्तमान स्थिति में भी उत्पादकता को बढाया जा सकता है। 


जनसख्या तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के साथ ही वर्ष-प्रति-वर्ष 
सश्लिष्ट पदार्थ से बने वस्त्र की माँग मे वृद्धि तो होगी ही । गत दस वर्षो मे ऐसे 
वस्त्र का उपभोग दुगना हो गया। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि उद्योग 
इस दिशा मे* उचित एवं आवश्यक समजन करने का प्रयत्न करे । 


निर्यात के सम्बन्ध मे भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मिलो को 
अपने उत्पादन का उचित प्रतिशत, या १० प्रतिशत, निर्यात के लिये निकाल 
देना चाहिए तथा स्टाक कम करने के लिये अल्प-कालीन उपाय के रूप मे ही' 
निर्यात करने की प्रथा को समाप्त कर इसे स्थायी कार्यक्रम मे उचित स्थान प्रदान 
करना चाहिए। इसके लिये वस्त्र की किस्म मे उन्नति करने का तथा लागत कम 
करने कर प्रयास करना चाहिए । 


इस समय यह अत्यधिक आवश्यक है कि मजदूरी एवं मेहगाई भत्ता को वत॑- 
मान स्तर पर ही रोक दिया जाय तथा इनमे कोई भी वृद्धि इस शर्त पर की 
जानी चाहिए कि उतनी ही उत्पादकता मे वृद्धि हो । 


स्वतन्त्रता प्राप्त करने के परचात्‌ से, इस उद्योग पर विभिन्न प्रकार का 
नियन्त्रण लगाया जाता रहा है। पहले मूल्य नियत्रण था फिर उत्पादन कर मे वृद्धि 
की गई। मशीन तथा सयत्र के आधुनिकीक्रण पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया। 
आधुनिक मशीनों का आयात करना भी वेदेशिक विनिमय के अभाव में कठिन ही 
रहा है। इस प्रकार प्राकृतिक कारणों की अपेक्षाकृत इन कारणो से भी उद्योग के 
सामने समय-समय पर कठिनाइयाँ आती रही है। 


१६६० के पश्चात्‌ इस उद्योग के सामने कठिनाइयाँ ही आती रही है। राज- 
नीतिक तथा आशिक दोतो ही प्रकार के दुर्भाग्य का सामना करना पडा है । चीन 
के द्वारा १९६२ मे और फिर पाकिस्तान के द्वारा १९६५ से आक्रमण के कारण 
मुद्रास्फीति आई तथा कर का भार बढता ही गया। फिर अवमूल्यन एवं सूखा 
पडने के कारण और भी कठिनाइयाँ आई । आ्िक पश्चायन (7८८८४४००) के 
कारण इस उद्योग को अत्यधिक सकट का सामना करना पड़ा । 


तीव्रता के साथ बदलते हुए टेक्नालॉजी के कारण तथा आधुनिकीकरण न 
कर पाने की झयोग्यता के कारण विश्व-बाजार में अपने देश का उद्योग अतिस्पर्डा का 
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सामना नही कर पा रहा है। १६५१ तथा १९६६ के मध्य ५०० क्रोड़ रुपया व्यय 
करने के उपरान्त भी अभी उद्योग का आधुनिकीकरण नही हो पाया है। अनेक 
इकाइयो मे अभी भी पुराने ढग की टैक्नालॉजी का प्रयोग हो रहा है । ऐसा अनुमान 
लगाया गया है कि अगले ८ से १० वर्ष मे १,००० करोड रुपये की आवश्यकता 
आधुनिकीकरण के लिये होगी । उद्योग स्वय इतने अधिक धन की व्यवस्था नही 
कर सकता है। वित्तीय सस्थाये ही इस दिशा मे कुछ कर सकती हैं। इसका 
भविष्य तभी उज्जवल होगा जब यह आधुनिकतम मशीनों से उच्च टेक्नालाजी 
का प्रयोग कर न्यूनतम लागत पर उत्पादन करे और बदलती हुई माँग के अनुरूप 


आवश्यक समंजत करे । 


अध्याय २७ 


जूट उद्योग 

भारतीय अर्थव्यवस्था मे जूट उद्योग का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । इसका प्रमुख 
कारण यह है “कि देश की सभी वस्तुओ के निर्यात के हारा जितना वैदेशिक विनिमय 
प्राप्त होता है उसका २० प्रतिशत केवल इसी उद्योग से ही प्राप्त होता है। सूती 
वस्त्र उद्योग के पश्चात्‌ यह भारत का सबसे अधिक सगठित उद्योग है। लगभग २.३ 
लाख श्रमिको को इससे प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होता है जो कि देश के सम्पूर्ण 
फैक्टरी श्रमिक का लगभग ६ प्रतिशत है । साथ ही, लगभग ३० लाख कृषक 
परिवार को अपनी आय का अधिकाश भाग जूटठ की खेती से प्राप्त होता है और 
अनेक व्यक्ति कच्चे जूट तथा जूट से निर्मित वस्तुओ के व्यापार में लगे हुए है। 


इस उद्योग की कुल स्थापित क्षमता १ जनवरी, १६६६ को (जब तक के 

आकडे उपलब्ध है) लगभग ७५,००० कर्षो की थी जो कि विश्व मे स्थापित सम्पूर्ण 
क्चों का ५८ प्रतिशत था। विश्व में जूट की वस्तुओ का कुल उपभोग ३० लाख टन 
से अधिक है उसमे भारत का योगदान ४० प्रतिशत से भी अधिक है, जब कि 
पाकिस्तान तथा पश्चिमी यूरोप के देशो का, प्रत्येक का, योगदान लगभग १२ प्रतिशत 
तथा इगलेड का ५ प्रतिशत है तथा शेष अन्य छोटे देशो से प्राप्त होता है। यह उद्योग 
भारतवर्ष मे अधिकाशतया पश्चिमी बगाल मे ही केन्द्रित है और इतने वर्षो के 
उपरान्त भी इस के स्थानीयकरण मे विशेष परिवर्तन नही हुआ है। इसके उत्पा- 
दन तथा वितरण पर भारत सरकार का कोई भी नियत्रण नही है और सरकार अपने 
निर्णयो को भारतीय जूट मिल एसोसियेशन के द्वारा ही कार्यान्वित कराती है । 
यह एसोसियेशन देश के जूट उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप मे कार्य करता है । 
यह जूठ की वस्तुओ को माँग का अनुमान लगाता है, उत्पादन को मॉग के अनुरूप 
समायोजित करता है तथा जूट के उपयोगों पर शोध करता है। 

१६४७ में देश के विभाजन से पूवे, भारतीय जूठ उद्योग को विश्व जूट व्या- 
पार में एकाधिकार प्राप्त था। अच्छे किस्म के कच्चे जूट के तथा सस्ते श्रमिकों के 
उपलब्ध होने के कारण इसे विशेष सुविधा प्राप्त थी | परन्तु विभाजन के उपरान्त 
में परिस्थिति बदल सी गई । जब कि अधिकाश जूट की मिले भारतवर्ष में ही 
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रह गईं, कच्चे जूट का, विशेष रूप से अच्छी किस्म की जूद का उत्पादन करने 
वाला अधिकाश क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान मे चला गया। परिणामस्वरूप, कच्चे जूट के 
अभाव का प्रभाव मिलो पर अर्त्याधक पडा और उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग 
करने में असमर्थ रहा । 

प्रथम योजना मे, कच्चे माल के अभाव की समस्या को दूर करने के लिये 
और क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिये एक कार्यक्रम तैयार किया गया। 
बल विशेष रूप से विद्यमान क्षमता, जो कि १२ लाख टन पर स्थिर रही, के पूर्ण 
उपयोग पर दिया गया। यद्यपि इस दिशा में किया गया प्रयास बहुत बडी सीमा तक 
सफल रहा तथापि पूर्ण क्षमता का उपयोग न हो सका । १९५६-६१ के लिये 
तैयार की गई योजना में भी क्षमता के पूर्ण उपयोग पर ही बल दिया गया। 
इप अवधि में एक उललेबनीय बात यह रही कि इस उद्योग के कताई भाग का 
सफकनता के साथ सम्पूर्ण रूप से आधुनिकीकरण हो गया। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत 
कुछ अनाथिक इकाइयो को बन्द कर दिया गया और इस प्रकार १६६२ में कुल 
मिलो की सख्या घट कर १०९ हो गई जिसमे कुल कर्घ लगभग ७३,००० थे । 

तृतीय योजना के अन्तर्गत जूठ उद्योग की प्रगति तेजी के साथ हुई । इस 
योजना के अन्त तक इसके उत्पादन का लक्ष्य १३ लाख टन रखा गया था जो 
१९६३ मे ही पूरा हो गया जब कि इसका उत्पादन रूृक्षेय से लगभग २४,००० 
टन अधिक रहा । १६६४ मे, यद्यपि इसका उत्पादन घट गया, तथापि इसके निर्यात 
से प्राप्त वेदेशिक विनिमय अधिक रहा । १६६५ में उत्पादन १३४ लाख टन था 
तथा वैदेशिक विनिमय के रूप मे आय १८० करोड रुपये से भी अधिक थी। १६६६ 
में, उत्पादन ११ लाख टन रहा जो कि गत चार वर्षों मे सब से कम रहा और 
वैदेशिक विनिमय के रूप में प्राप्त आय भी १६६५ की अपेक्षाकृत कम रही । 
तृतीय योजना में एक उल्लेखनीय विकास यह हुआ कि कालीन के निर्माण में भी 
इसका उपयोग होने लगा और इस प्रकार इसका उपयोग इस दिशा मे भी बढ गया । 

१६६०-६१ से १६६८-६६ तक क्षमता के उपयोग मे जो वृद्धि हुई तथा 
उत्पादन की जो प्रत्रत्ति रही वह निम्नलिखित तालिका से ज्ञत होगा । 

चतुर्थ योजना में यह आशा की जाती है कि विद्यमान क्षमता के स्तर पर 
इसका उत्पादन होता रहेगा जो कि १५ लाख टन है। यद्य पे उद्योग का विकास 
विगत वर्षों मे हुआ है तथापि' केवल परम्परागत वस्तुओं का ही उत्पादव होता 
रहा है । नवीनतम वस्तुओ का उत्पादन कम मात्रा में ही हो रहा है। 

कच्चा जूट. विभाजन से पूर्व कच्चे जूट का उत्पादन माँग के अनुरूप 
पर्याप्त मात्रा में होता था । परतु उसके उपरान्त कच्चा जूट उत्पादन करने वाले 


४३२ भारत की औद्योगिक अर्थे-व्यवस्था 


अखिल भारतीय जूट की वस्तुओ का उत्पादन 








(हजार टन' मे) 
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१९६८-६६ (अनमानित) १,५०० १,३०० 
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क्षेत्र का ७५ प्रतिशत पाकिस्तान के पास चला गया । अत कच्चे जूट के उत्पादन 
की वृद्धि के लिये प्रयास किये गये । ये प्रयास सफल रहे यह इस बात से सिद्ध 
होता है कि कच्चे जूट का आयात १९५०-५१ मे २६ लाख गाँठो से घट कर 
१९५५-५६ में १५ लाख गॉाँठे तथा १६६०-६१ में ४ लाख गाँठे ही रह गया। 
तृतीय योजना में इस दिशा में और प्रगति हुई और १६६३-६४ मे इसका 
आयात १ लाख गाँठे ही रहा । १६६४-६५ से कच्चे माल का अभाव तेजी के साथ 
बढ! क्योकि जूट के वस्तुओं की माँग मे पर्याप्त वृद्धि हो गई और आयात की मात्रा 
बढ कर ६ लाख गाँठे हो गई। १९६५-६६ और १६६६-६७ में स्थिति गभीर 
हो गई क्योकि फप्तल अच्छी न रही और आवश्यकता के अनुरूप ८० लाख गाँठो की 
कमी रही | परिणामस्वरूप, इन प्रत्येक दो वर्षो में आयात बढ कर १५ लाख गाँठे 


हो गया । 

१९५०-५१ से जूट के उत्पादन मे जो पर्याप्त वृद्धि हुई वह मुख्यतया जूट 
का उत्पादन करने वाले क्षेत्र के विस्तार के कारण ही हुई। वर्ष-प्रति-वर्ष इस क्षेत्र मे 
परिवर्तन होता रहा । यह परिवतेन जूट तथा धान के उत्पादन में सापेक्ष लाभ के 
परिवर्तेत के कारण हुआ । यह मूल्य द्वारा प्रोत्साहन ही था जिस के कारण जूट के 
उत्पादन का क्षेत्र २० लाख एकड से भी बढ़ गया । मेस्टा, जिसका प्रयोग मिलो के 
द्वारा जूट मे मिलाने के लिये किया जाता है, का उत्पादन भी गत वर्षो मे पर्याप्त 
मात्रा से बढा है परन्तु उस मे भी उच्चावचत होता रहा । विगत वर्षों मे, प्रति 
एकड उत्पादन के स्वरूप में विशेष परिवर्तक नही पाया गया। कच्चे रेशे के रूप मे 
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प्रति एकड़ औसत लगभग २८ गाँठों के आस-पास ही रहा है। मेस्टा का प्रति 
एकड़ उत्पादन और भी कम रहा है। दूसरी ओर, पाकिस्तान में जूट का औसत 
उत्पादन प्रति एकड़ ३ से ४ एकड़ ही रहा है। साथ ही, भारत में अधिकाशतया 
निम्न श्रेणी के मोटे रेशे का ही उत्पादन किया जाता है जो कि कताई. के लिये 
अधिक उपयुक्त नही है। 


जूट के उत्पादन करने के क्षेत्र की अब सीमा आ चुकी है और अब इस क्षेत्र 
का और विस्तार नही किया जा सकता है। अधिक से अधिक जूठ उत्पादन के लिये 
९ लाख हेक्टेयर तथा मेस्टा के उत्पादन के लिये ३ लाख हेक्टेयर उपलब्ध हो 
सकता है । परन्तु यह १२ लाख हेक्टेयर ९० लाख गाँठ जूठ तथा मेस्‍्टा' के 
उत्पादन के लिये बहुत अपर्थाप्त है । १९७३-७४ तक जूट से निर्मित वस्तु के 
उत्पादन का लक्ष्य १५ लाख टन रखा गया है और उसके उत्पादन के लिये कम से 
कम ९० लाख टन कच्चा जूट तथा मेस्टा चाहिए । अत इस समस्या का निदान 
यही है कि इसकी गहन खेती की जाय जिससे कि प्रति एकड़ उपज बढ़ सके । 
साथ ही, उपयुक्त मात्रा मे खाद, उत्तम बीज, समय पर और पर्याप्त निराई, तथा 
वैज्ञानिक रसायनों का प्रयोग आदि करके भी उपज को बढाया जा सकता है। 
यह उल्लेखनीय है कि अनेक प्रदर्शनकारी खेतो मे, जहाँ जूट तथा मेस्टा की 
गहन खेती का प्रयोग नियोजित ढग से किया गया प्रति एकड उपज बढ़ कर ४ से 
५ गॉठे हो गई जबकि अखिल भारतीय औसत केवल २ ७ गाँठे ही हैं। हाल के 
वर्षों मे, जूट तथा मेस्टा की गहन खेती के लिये भारतीय जूट मिल एसोसियेशन 
द्वारा प्रदर्श किया जा रहा है। जूट कृषि शोध सस्‍था ने भी इस सम्बन्ध में 
खोज कर खाद, बीज बोने के समय तथा फसल काटने आदि के सम्बन्ध भे कुछ 
सिफारिश की हैं। इसने कुछ उन्नत बीजो का भी विकास किया हैं । 


कच्चे जूट की समस्याओं के अन्तर्गत, कच्चे जूट के मूल्य की समस्या भी 
महत्वपूर्ण है क्योकि इसका प्रभाव निरमित माल तथा निर्यात पर पड़ता है। सैंकिंग 
की कुल निर्माण लागत का लगभग ७० प्रतिशत तथा हेसियन की कुल निर्माण 
लागत का लगभग ६५ प्रतिशत कच्चे माल की ही लागत होती है। कच्चे जूट के 
मूल्यों मे अत्यधिक उच्चावचन भी होता रहा है। मूल्य मे इस उतार-चढाव को 
न्यूनतम करने की अत्यधिक आवश्यकता है। 

कच्चे जूट के उत्पादन में पश्चिमी बगाल राज्य का बहुत बडा हाथ है । 
१९६७-६८ मे, जूट के अन्तर्गत कुल क्षेत्र का ५६ प्रतिशत इसी राज्य में था। 
मेस्टर का उत्पादन भी अधिकाश इसी राज्य में होता है। 

भर८ 
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निर्यात. देश मे इस उद्योग के उत्पादन का ७५ प्रतिशत निर्यात कर दिया 
जाता है। जैसा पहिले उल्लेख किया गया है देश को प्राप्त कुल वैदेशिक विनिमय 
का २० प्रतिशत इसी उद्योग से प्राप्त होता है, परन्तु १९६८-६६ मे इसका भाग 
केवल १६ प्रतिशत था। निर्यात का मूल्य १६५०-५१ मे ११२ करोड़ रुपये से 
बढ़कर १९६६-६७ मे २३५ करोड रुपये हो गया परन्तु १६६८-६६ में यह घट 
क्र २१८ करोड रुपये ही रह गया। पिछले कुछ वर्षों मे निर्यात की गई जूठ की 
बस्तुओ की प्रकृति में कुछ परिवर्तत आया है। १६५५ के आस-पास तक भारतवर्ष 
अधिकाश हेसियत की अपेक्षाकृत सैकिंग का ही निर्यात करता था परन्तु पाकिस्तान 
मे जूट जद्योग के विकास होने पर हमारे उद्योग के दीर्षघ काल से प्रतिष्ठित सैकिंग 
बाजार को उसने छीन लिया। १६५८ में हेसियन की अपेक्षाकृत सैकिंग का निर्यात 
कम हो गया था और अब यह स्थिति स्थायी सी हो गई है । विश्व के बाजार मे 
सैकिंग तथा हेसियत दोनो ही महत्वपूर्ण पदार्थ है जिनकी माँग विश्व के बाजार 
में अत्यधिक है और यह तथ्य कि हमारा जूट उद्योग सैकिंग बाजार को खो रहा है 
चिन्ताजनक है। यही नहीं कि इसको बडी हुईं माँग का भाग हमे प्राप्त नहीं हुआ 
है अपितु हमारा पहले का भाग कम हो गया है और वह पाकिस्तान के पास चला 
गया है। हेसियत का निर्यात बढा तो है परन्तु उतना नही कि सैकिंग के निर्यात 
की कमी होने से जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति हो जाय । 

भारतवर्ष को पाकिस्तान से अत्यविक प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड रहा 
है। चैकि पाकिस्तान मे इप उद्योग को स्थायना हाल मे हुई है अतः उसे आधुनिकतम 
नव्रोत मशोनों का, तथा सप्ते मूल्य पर उपलब्ध अच्छे किस्म के कच्चे जूट का लाभ 
प्राप्त है। साथ ही, खेत से फैक्टरी तक जूठ को ले जाने की परिवहन लागत भी 
वहाँ भारत की अपेक्षाकृत कम है। इस प्रकार निर्यात के क्षेत्र में भारत की 
अपेक्षाकृत पाकिस्तान को कुछ विशेष लाभ प्राप्त है । 

अवमूल्यन के उपराच्त की अभ्रवधि में (जून, १९६६ के पश्चात्‌) जूट के निर्यात 
में आशा के अनुकल वृद्धि नही हुई है। अवमूल्यन से होने वाले लाभ को राज्य-कोष 
में लाने के हेतु इस पर निर्यात-कर लगाया गया। परन्तु, उद्योग को अवमूल्यन से 
इस कारण विशेष लाभ नही हुआ कि सेकिंग पर ६०० रुपये प्रति टन की दर से 
तथा हेसियन पर ६०० रुपये प्रति ठव की दर से निर्यात कर लगा दिया गया। 
साथ ही, देश मे सूखा की स्थिति होने के कारण उद्योग को कच्चे जूड का आयात 
भी करना पडा, ओर आयात की लागत ५७ ५ प्रतिशत से बढ गई थी। इस 
सम्बन्ध मे उद्योग ने कई बार सरकार से प्रत्यावेदद किया और परिणामस्वरूप 
जूट की वस्तुओ पर निर्यात कर को मई १६६७ में घटा दिया “गया। फिर भी 


जूट उद्योग है. रे प्‌ 


भारतीय जूठ की वस्तुओ का मूल्य प्रतिस्पर्दधात्मक न रहा और इसके स्थान पर 
उपयोग की जाने वाली अन्य वस्तुओ से इसे भय बढ़ता हीं गया | फरवरी १६६८ 
मे, जूट की वस्तुओ पर निर्यात कर को और घटा दिया गया। परन्तु ये कठौती 
भी उद्योग की आशाओ् की अपेक्षाकृत कम ही रही । 


प्रतिस्थापित वस्तुओ से प्रतिस्पर्दा, जूठ की वस्तुओ' के निर्यात ,के समक्ष 
प्रमुख समस्या सश्लिष्ठ तथा अन्य प्रकार की पैकेजिंग तथा बड़ी मात्रा मे सामान 
को एक साथ ले जाने की प्रणाली (००:-४०००ााण्च8) से होने वाली प्रतिस्पर्द्धा 
है । प्रतिस्थापित वस्तुओ द्वारा पैकेजिंग से प्रतिस्पर्डा की समस्या नई नही है श्रपितु 
यह धीरे-धीरे अनेक वर्षों मे विकसित हुई है। अनेक प्रकार के पदाय जैसे सीमेष्ट, 
कच्ची चीनी, जानवरों के खाने की वस्तुये, खाद, अच्च आदि जिन्हें पहिले जूट के 
बोरे मे ले जाया जाता था अब इक ठा ही इधर से उधर ले जाया जाता है। इस 
प्रकार की प्रतिस्पर्दा का सामना करने के लिये उद्योग कुछ भी नहों कर सकता है। 
कागज के बने थैलो से भी प्रतिस्पर्डा है, विशेष रूप से सयुक्त राज्य अमेरिका से । 
दीर्घ काल मे, सश्लिष्ट पदार्थों से होते वाली अतिस्पर्द्धा जूट के लिये चिन्ताजनक है। 


वित्तीय प्रवत्तियाँ, मई १६६६ में सशाक्षण्टारं एएटड में रे२ जूट 
कम्पनियों के सम्बन्ध में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ था जिसमें इस उद्योग की 
वित्तीय स्थिति के विषय में कुछ सूचताये प्राप्त हुईं । इसके द्वारा १६६५-६६, 
१६६६-६७ तथा १६६७-६८ में इस उद्योग की असन्तोषजनक स्थिति का ज्ञान 
हुआ। १६६६-६७ तथा १६६७-६८ मे, ३२ कम्पनियों मे से १८ कुम्पनियाँ लाभाश 
की दर को पूर्ववत न रख सकी । १९६६-६७ के स्तर पर १६६७-६८ में केवल ८ 
कम्पनियाँ ही. लाभाश को विभाजित कर सकीं। यद्यपि ३२ कम्पनियो की सकल 
बिक्री १९६५-६६ में १६१ करोड रुपये से बढ़कर १६६७-६८ में १६१ करोड 
रुपये हो गई परन्तु कर से पूर्त लाभ ४ ८ करोड रुपये से घट कर १ १ करोड रुपये 
हो गया और १६६८-६९ में तो यह हानि में बदल गया। कम लाभ होने के कारण, 
जूट कम्पनी साधारण अशो के माध्यम से पर्याप्त धन एकत्रित न कर पाईं। झतः 
उन्हें ऋण लेकर, विशेष रूप से बेक से, ही अपना काम चलाना पडा । 


शोघ एवं विकास. उद्योग में शोध की महत्ता को भारतीय जूट मिल 
एसोसियेशन ने बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया था। इधर हाल मे, विशेष बल 
कच्चे जूट के विकास पर तथा जूट उत्पादनों के विभिन्नीकरण पर ही दिया जा 
रहा है। शोध कार्य उत्तम प्रकार के बीज को सुरक्षित रखने तथा विभाजित करने, 
खाद डाजने की उत्तर प्रणाली, वैज्ञानिक बुनाई, रेशा तिकालने को अनुकूलतम 
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दशायें आदि पर चल रहा है। उत्पादन का विकास करने के लिये भी कई शोध 
योजनाये चल रही है जिससे सूत की कताई तथा वस्त्र निर्माण मे विकास सभव 


हो पायेगा । 

किस्म नियंत्रण. उद्योग के समक्ष जूट की वस्तुओ की किस्म में उन्नति लाने 
तथा उसे बुनाये रखने की भी समस्या है | भारतीय जूट मिल एसोसियेशन के द्वारा 
वैयार की गई किस्म नियत्रण की योजना कार्यान्वित करने के लिये इसने निश्चित 
किया। कलकत्ता तथा उसके आस-पास के क्षेत्र मे जितनी जूट की मिले है उन सब 
को ५ क्षेत्र मे बॉट दिया गया है और प्रत्येक क्षेत्र मे निरीक्षण के लिये स्टॉफ की 
नियुक्ति की गई है जो कि माल तथा उत्पादन-विधियो का प्रतिदिन निरीक्षण करता 
है। निर्यात (किस्म नियत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम १६६५ मे लागू हो जाने 
के पश्चात्‌ सभी प्रकार की सैकिंग तथा हेसियन की निर्यात करने से पूर्व जाँच करना 
आवश्यक है और उसके लिये आवश्यक प्रमाणपत्र का होना भी आवश्यक है। वैसे 
तो प्रत्येक मिल में टैक्नालॉजिकल योग्यता तथा तकनीक अलग-अलग पाई जाती है 
फिर भी उसके किस्म को नियत्रित करन का प्रयत्न किया जा रहा है। किस्म 
नियत्रण तथा उत्पादन विभाग के लिये उचित तथा योग्य व्यक्तियों का वैसे इस 
उद्योग मे अभाव पाया जाता है। 

दूसरी समस्या वस्तुओं के नष्ट अथवा क्षय होने की है। यह बरबादी मिलो 
मे अलग-अलग मात्रा मे पाई जाती है और इसमे मौसमी भिन्नता भी पाई जाती 
है । यदि इस भिन्नता को समाप्त कर दिया जाय तो इसी से ही उद्योग को लगभग 
१५ करोड रुपये प्रतिवर्ष की बचत हो सकती है। 


विवेकीकरण 


आवश्यकता. जूट उद्योग मे विवेकीकरण की आवश्यकता निम्नलिखित 
घटकों के कारण हैं: 

(१) उद्योग में लगी हुई मशीने पुरानी तथा अप्रचलित है जिसके कारण 
उत्पादन अनाथिक है तथा बिना आधुनिकीकरण के बहुत दिनों तक नहीं चलाया 
जा सकता है । द्वितीय महायूद्ध के उपरान्त से इसकी टैक्नालॉजी में भी तेजी के 
साथ परिवर्तत हुआ है। नवीन प्रकार की मशौनों का तथा नवीन विधियों का 
विकास हो चुका है। झतः उत्तका प्रयोग अति आवश्यक है, विशेष रूप से, इसलिये 
कि इसके उत्पादन के अधिकांश भाग का निर्यात किया जाता है। 

(२) जूट के स्थान पर अन्य वस्तुओ के प्रयोग से तथा संश्लिष्ट पदार्थ के 
प्रयोग से उतमें तथा जूठ मे प्रतिस्पर्डा बढती जा रही है। इस कारण से भी उद्योग 
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मानवीय समस्याओ पर विचार करते हुए, आयोग ने यह व्यक्त किया कि विवेकीं- 
करण से अस्थायी रूप से बेरोजगारी फैल सकती है परन्तु यह ब्राई उद्योग तथा 
श्रमिक एबं कृषकों को जो इस पर निर्भर है, होने वाली स्थायी हानि से अपेक्षाकृत 
कम है । आयोग ने यह भी सिफारिश की कि जूठ की नवीन मिलो की स्थापना 
के लिये लाइसेस नही प्रदान किया जाना चाहिए और उसके स्थान पर विद्यमान 
क्षमता क्‍्त पूर्ण प्रयोग करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। 


कच्चा माल. कच्चे जूट के उत्पादन के सम्बन्ध मे भारत सरकार ने यह 
बहुत पहले ही प्ञान लिया था कि भारत की इस सम्बन्ध मे पाकिस्तान पर निर्भरता 
को समाप्त करना है। इसीलिये सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान देने की नीति 
अपनाई। भारतीय केन्द्रीय जूट समिति, भारतीय जूट मिल एसोसियेशन के समर्थन 
सहित, भारतीय जूठ की फसलों मे उन्नति लाने के उपायों पर अधिकाधिक ध्यान दे 
रही है । विभिन्न जूट का उत्पादन करने वाले राज्यों मे सामजस्य स्थापित करने 
के लिये भारत सरकार ने जूट विकास के लिये केन्द्रीय पर्यवेक्षण सस्था की स्थापना 
की है। इस सस्था का उत्तरदायित्व विभिन्न श्रावश्यक उपायों को अपना कर प्रति 
एकड उपज का बढाना तथा उसकी किस्म में उन्नति लाना है। 


निर्यात प्रोत्साहन समिति ने १९५७ मे प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट मे यह 
सुझाव दिया कि भारत सरकार को गभीरता के साथ यह विचार करना चाहिए 
कि जो अनेक अनाथिक इकाइयाँ है उन्हे बन्द कर दिया जाय तथा उत्पादन 
आधुनिक मिलो को उपलब्ध कच्चे माल की सीमा तक ही केन्द्रित रखा जाय । साथ ही, 
सभी इकाइयों के सामूहिक हित के लिये लाभ को इकट्ठा कर दिया जाय। हाल मे 
ही, सुझाव दिये गये है कि कुछ जूट मिलो के बन्द कर देने की सभावना है जिससे 
कि उपलब्ध कच्चे माल की पूर्ति पर्याप्त हो सके । 


उत्पादत का स्वरूप. जूठ उद्योग के उत्पादन का विभिन्नीकरण करने की 
तथा जूठ की वस्तुओं के नवीन उपयोगों का पता लगाने की आवश्यकता है। जूट 
मिलो को नवीन तथा विशिष्ट प्रकार की वस्तुओ के निर्माण की ओर अपना ध्यान 
केन्द्रित करना चाहिए जैसा कि इगलैड की मिले कर रही है। इसी बात को ध्यान 
में रख कर भारतीय जूट मिल एसोसियेशन इस सम्बन्ध में कई प्रायोगिक प्रोजेक्ट 
कार्थानिवित कर रही है | हात परे ही इस बात की खोज की जा रही है कि सयुक्त 
राज्य अमेरिका की सिंचाई की नहर के लिये हेसियत एस्फाल्ट की लाइनिग दी जा 
सकती है अथवा नहीं.। जूठ को ऊनी बनाने की दिशा में भी प्रयास किये जा रहे 
!हैं। इसे दिशा में नद्रौन 'उपयोगों के बारे में विचार किया जा रहा है। यह देखा 
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गया है कि विशेष विधि अपना कर जूट को ऊत की तरह बनाया जा सकता है और 
यदि इस कृत्रिम ऊन को असली ऊन के साथ मिश्चित कर दिया जाय तो उससे 
आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार नवीन उपयोगों का पता लगा कर 
पैकेजिग के क्षेत्र मे जो हानि हुई है उसकी पूति की जा सकती है। 

अधिक सक्षम इकाइयो द्वारा उत्पादन. जूट उद्योग के विवेकीकरण का एव 
प्रमुख पक्ष क्षमताहीन अनायथिक इकाइयो को बन्द करके उत्पादन उन इकाइयों हर! 
ही सीमित रखा जाय जिनके पास आधुनिकतम मशीने हो । इस प्रकार के केल्वीय 
करण की प्रवृत्ति गत दो वर्षों से पाई जा रही है और उल्लेखनीय बात यह है तिं 
इससे उत्पादत तथा श्रमिकों पर कोई प्रभाव नही पडा है। यह भारेतीय जूट मिले 
एसोसियेशन के कार्य-समय-समझौते के अन्तर्गत सभव हो पाया है जिसके अस्तर्गर्त 
मिल के साप्ताहिक कर्बा-धग्ठा आबटन को किसी दूसरी इकाई द्वारा उपयोग के 
लिये हस्तान्तरित किया जा सकता है । यह समझौता जूट की वस्तुओ के लिये विर्शत 
की माँग के अनुरूप इसके उत्पादन को नियमित करता है। 

वित्त. योजना आयोग ने “औद्योगिक त्रिकास कार्यक्रम, १६७६-६१ में 
४२,००० कर्षो का (भारत में १९५५ में ७२,२२८ कर्षे थे) आधुनिकीकरर्ण 
करने की योजना बनाई । इसकी लागत ३० करोड रुपये थी। अब तक किर्स 
गये आधुनिकीकरण के लिये वित्त की व्यवस्था उद्योग ने आत्तरिक साधनों से कियी 
है परन्तु ऐसा अब और करना सभव न होगा। योजना आयोग ने यह झाञ्ा की 
थी कि राष्ट्रीय श्रौद्योगिक विक'स निगम (?९700) आधुनिकीकरण को तेजी के 
साथ कायान्वित करने के लिये प्रचर सहायता प्रदान करेगा । भारत सरकार दर 
१९५९ में नियुक्त एक तदर्थ समिति ने यह अनमान लगाया था कि उद्योग ने ईर 
पर १५ करोड रुपया गत दस वर्षों मे व्यय किया होगा इसमे से १० करोर्ड 
रुपये केवल कताई भाग पर ही व्यय हआ। ३१ मार्च १६६२ तक राष्ट्रीय औद्योगिक 
विकास निगम ने कताई क्षेत्र मे आअनिकीक रण के लिप्रे ऋण के रूप में ७ १६ करोर्ड 
रुपया दिया थ। । उसमे से ३ २७ करोड रुपये का भगतान क्रिया जा चुका थीं | 
५ लाख रुपये की सीमा तक देशी मशीन का क्रय करने के लिये अल्प-कालीर्ग 
ऋण की योजना को भी निगम ने स्वीकृत किया परन्तु यह प्रगति सन्तोष॑जतँ 
नही है। 

सीन तथा उपकरण विदेशों पर, विज्येष रूप से इगलैड पर, इसके लिंग 
निर्भरता समाप्त करने के लियें तथा आधनिकीकरण को गति प्रदान करने के लिखें 
भारत सरकार ने हाल में ही तीन फर्म को जट वस्त्र मशीन का विनिर्माण करे 
के लिये लाइसेस प्रदान किया है। इनमे से एक फर्म ने तो दिश्येत्र उन्‍्तति की तेरी 
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शेष दो फर्म भी इस दिशा मे प्रगति कर रहें है। इस प्रकार, देश मे ही मशीन 
की माँग की पूर्ति सभव हो सकेगी। वैसे भारत सरकार ने १९५९-६० मे जूट मिल 
मशीन के लिये २३ करोड रुपये वैदेशिक विनिमय के रूप मे प्रदान किया जब कि 
१९५८-५६ में २५ करोड रुपये प्रदान किये गये थे। 


अमिको का सहयोग. पश्चिमी बगाल सरकार द्वारा नियुक्त जूट उद्योग 
के विवेकीकरण के लिए तदर्थ समिति (१६५८) ने जो सिफारिशे दी वे श्रमिको के 
दृष्कोण से तो सन्‍्तोषजनक है परन्तु मालिको ने उनकी आलोचना की है। समिति 
ने सिफारिश की कि प्रबन्धको को छठनी किये गये सभी श्रमिकों को वैकल्पिक काम 
देता चाहिए अन्यथा इसके बदले छठनी क्षतिपूर्ति देगी चाहिए | साथ ही, यदि 
वेकल्पिक काम दिया जाता है तो सभी स्थायी श्रमिकों को स्थायित्व की गारण्टी 
देनी चाहिए तथा नि शुह्क क्वार्टर प्रदान करना चाहिए । इन शर्तों का उद्योग 
पर आत्यधिक भार पडेगा। 


पश्चिमी बगाल सरकार ने भारतीय जूट मिल एसेसियेशन से यह कहा कि 
विवेकीकरण की तभी अनुमति दी जायगी जब इससे बेरोजगारी न हो । किसी 
भी उद्योग मे बिना सरकार से पूर्व-सलाह लिये विवेकीकरण नहीं किया जाना 
चाहिए। सरकार विवेकीकरण की किसी भी योजना को स्वीकृत नही करेगी यदि 
उससे एक भी श्रमिक की ऐच्छिक छटनी होती है। परन्तु पश्चिमी बगाल सरकार 
का यह दृष्टिकोण उचित नही है और न ही व्यावहारिक है। वर्तमान परिस्थितियों 
को देखते हुए यह बस्तुस्थिति से परे है। उद्योग मे हो रहे उच्चावचन को देखते 
हुए ऐसे दृष्टिकोण का अपनाना उपयुक्त नही है। यद्यपि विवेकीकरण से अस्थायी 
काल के लिये बेरोजगारी फैलती है परन्तु दीर्घकाल मे ऐसा नही होता । अपितु 
यदि विवेकीकरण को अपनाया नही जाता तो दीघेकाल मे अधिक लोगों मे 
बेरोजगारी बडेगी। 


बाज।र विकस क.पंकर. निर्यात उद्योग होने के कारण, विश्व बाजार मे 
परिवर्ततशील दशाओ का इस पर अत्यधिक प्रभाव पडता है। अत इसे उपभो- 
क्याओ की प्रवृत्ति तथा आयिक गतिविधियों का सतत्‌ अध्ययन करते रहना 
चाहिए। १६४६ से, यह उद्योग बाजार के विकास तथा जन सम्पर्क पर प्रतिवर्ष 
अधिक धत व्यथ्र करता आ रहा है। भारत सरकार भी इस दिशा में उदारता के 
साथ आधिक सहायता देती आई है। भारतीय जूट मिल एसोसियेशन ने इगलैड 
तथा सयुक्त राज्य अमेरिका मे अपना शाखा-कार्यालय खोल रखा है। साथ ही, यह 
महत्वपूर्ण बाजारों मे अपना शिष्ट-मण्डल भी भेजती रही है। भारत सरकार 
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भी व्यापार प्रतिनिधिमण्डल भेज कर इनको सहयोग देती रही है। भारत सरकार 
विदेश में व्यापार आयुक्त तथा प्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त सूचनाओ को भी इस 
एसोसियेशन को देती रही है । 


१६५७ मे, निर्यात प्रोत्साहन समिति ने यह सुझाव दिया कि इस एसोसि- 
येशन को अपने विक्रय प्रोत्साहन आन्दोलन को और गहन बनाना चाहिए। विदेशी 
प्रतिस्पर्दा, विशेष रूप से पाकिस्तान से, का सामना करने के लिये इसने तींन सुझाव 
दिये (१) हेसियन तथा सं कग की उत्पादन लागत घटानी चाहिए, (२) जूद 
के विशिष्ट वस्त्र के उत्पादन को बढाना चाहिए, तथा (३) जूठ वस्त्र के नवीन 
उपयोगो का पता लगाना चाहिए। 


ग्रधुनिकीकरण. अधिकाश मिलो ने कताई की अवस्था तक अपनी मशीनों 
का आधुनिकीकरण पूरा कर लिया है। कुछ मिल आधुनिकतम प्रकार के कताई 
के फ्रेम का प्रयोग कर रही है। बुनाई की दिशा मे, विवेकीकरण को श्रम बचत 
विधियों को, जैसे शटल-लोडर्स, अपना कर पूरा किया गया है। प्रति व्यक्ति 
उत्पादन को बढाने के लिये दोहरा कर्घा सचालन को भी धीरे-धीरे अपनाया जा 
रहा है। अधुनिक प्रकार के कर्चों के प्रयोग का भी विचार गभी रता के साथ किया 
जा रहा है। कठिनाई पूँजी की अधिक लागत तथा पुर्जो की पूति की है। १६६५ 
के मध्य तक दें।-तिहाई जूट मिलो मे कताई विभाग तक आधुनिकोकरण सम्पन्न 
किया जा चुका है। उसके उपरान्त बुनाई की ओर ध्यान केन्द्रित हो गया । 

दिसम्बर १६६४ को समाप्त होने वाले चार वर्षों मे १४ करोड रुपये के 
मूल्य की मशीने आयात की गई थी। उसके उपरान्त आयात को कम कर दिया 
गया क्योकि भारतवर्ष मे ही मशीन निर्माण के लिये व्यवस्था हो चुकी थी। श्रमिको 
पर इसका यह प्रभाव पडा है कि कुल नियुक्त श्रमिकों की सख्या धीरे-धीरे घटती 
जा रही है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि आधुनिकीकरण के कारण हेसियन 
कृर्धों मे १६ प्रतिशत से तथा सैंकिंग में २० प्रतिशत से श्रमिकों की सख्या घट 
गई है। 

भारतीय जूट मशीन उद्योग की अब स्थिति यह है कि अब यह सभी 
प्रकार की मशीनों का विनिर्माण करने लगा है जिनकी आवश्यकता प्रतिस्थापन, 
आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिये होती है। बनाई तथ पुर्जों के लिये कुछ 
पमिलो ने अपना पर्पाप्त विकास कर लिया है! 

जूट मशीन पर वकिंग ग्रूप का अनुमान था कि जूट की वस्तुओं का उत्पादन 
१९७०-७१ तक १७ लाख टन होगा । इस प्रकार, इस ग्रुप के अनुसार चतुर्थ योजना 
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काल मे ३५ करोड रुपये के मूल्य की मशीन की आवश्यकता होगी। ऐसी आशा की 
जाती है कि केवल थोडा सा विस्तार करके ही वर्तमान फमे कुछ विशेष प्रकार की 
मशीनों को छोडकर इस आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है। इस ग्रुप का अनुमान 
था कि ७५ करोड रुपये के मूल्य की विशेष प्रकार की मशीनो का आयात १९६६- 
७१ की अवधि में करता पड़ेगा। 


हु (भविष्य 

जूट की वस्तुओ की माँग विश्व में ५ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ रही है। 
जूट तथा सम्बन्धित रेशों की विश्व मे मॉग १६७०-७१ में लगभग ४० लाख टन 
होगी । हाल के वर्षो मे प्रवृत्ति यह दिखाई दे रही है कि पैकेजिंग के स्थान पर 
इसका उपयोग सजावट में तथा उद्योगों में अधिक किया जा रहा है। वैसे प्ल्प- 
विकसित देशो मे पैकेज के लिए माँग बढने की आशा है। भारतवर्ष मे ही इसकी 
खपत १० प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ रही है। इस प्रष्ठभूमि मे इसका भविष्य 
उज्जवल दिखाई दे रहा है। परन्तु स्थिति इतनी सुगम नही है। प्रतिस्पर्द्धा के 
बढने के कारण मूल्य मे स्थिरता तथा किस्म का प्रमाप. एक कठिन समस्‍या है। 
कच्चे जूट की प्रति एकड अधिक उपज करके तथा अच्छे किस्म की जूट को उत्पन्न 
कर इसकी लागत को घटाया जा सकता है। बरबादी को भी कम किया जा 
सकता है। 

भारत में भारी उद्योग की महत्ता बढने के कारण इस उद्योग की स्थिति 
पहले की तरह महत्वपूर्ण नही रह गईं है। फिर भी, वैदेशिक विनिमय के उपार्जन 
करने वाले उद्योग के रूप मे अभी भी इसकी महत्ता कम नहीं हुई है। भारतीय 
जूट उद्योग शोध ऐसोसियेशन द्वारा किये गये शोत्र के परिणामस्वरूप उद्योग के 
उत्पादनों का विभिन्नीकरण हो रहा है । नवीन तकनीक का पता लगाकर उसे अपनाया 
जा रहा है। अधिक प्रतिस्पर्दा होने के कारण लागत को|कम करने के प्रति भी उद्योग 
का उत्साह बढता जा रहा है। इस शोध एसोसियेशन के प्रयासों के द्वारा अधिक 
उपज वाले तथा लम्बे रेशो वाले जूट के पौधों का विकास किया गया है। साथ 
ही कुछ उत्तम प्रकार के जूट वस्त्रो का विकास किया गया है जिनकी मॉग 
फर्निशिग पदार्थ के रूप मे विश्व भर मे होगी। 

भारतीय जूट उद्योग की प्रतिस्पर्द्धात्मक स्थिति को सुदुढ करना अति 
आवश्यक है। १६६४ तथा १९६८ के मध्य सैकिंग तथा हेसियन' का निर्यात देश 
से ऋ्रश ६० प्रतिशत तथा ३१ प्रतिशत से घट गया। जूट की वस्तुओ से प्राप्त 
वेदेशिक विनिमय के रूप मे कुल आय ३,४१० लाख पौंड से घटकर २,८३० लाख 
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पौड रह गईं | इस कमी का कारण पाकिस्तान से प्रतिस्पर्दा का होना है जो कि 
मोटे तौर पर तीन मुख्य घटको पर आधारित है कच्चे जूट का सस्ता मूल्य 
तथा अच्छी किस्म, बोनस वाउचर के माध्यम से निर्यात अनुदान जो कि विक्रय 
मूल्य के ५० प्रतिशत के बराबर है, तथा भारत मे जूट की वस्तुओ पर लगे निर्यात 
कर द्वारा प्राप्त उन्हे सरक्षण। इस प्रकार अपनी सरकार से प्रत्यक्ष तथा भारत 
सरकार से अप्रत्यक्ष सहायता पाकर, पाकिस्तान के उद्योग भारत की अपेक्ष्क्ृत ५ 
से १० प्रतिशत कम मूल्य पर व्यापार कर पाने भे समर्थ है। इस प्रकार माँग मे 
वृद्धि के कारण जहाँ पाकिस्तान के उद्योग क्षमता का विस्तार करने पर लगे है 
वही भारतीय उद्योग की महत्ता घटती जा रही है। ह 


इन सुविधाओ के कारण, विश्व मे जूट की वस्तुओं के उत्पादन में पाकिस्तान 
का भाग १६५७-५८ मे ७ प्रतिशत से बढकर १६६६-६८ मे १४ प्रतिशत हो गया। 
इसी झ्रवधि मे भारतवर्ष का भाग ४६ प्रतिशत से' घटकर ३४ प्रतिशत ही रह गया । 

यदि सरकार वास्तव में सहायता प्रदान करना चाहती हैतो इसे शीघ्र ही' 
निर्यात कर हटा देना चाहिए तथा पाकिस्तान के बोनस वाउचर्स का प्रभाव समाप्त 
करने के लिए निर्यात उपदान देना चाहिए और ऐसी दशाओ का सृजन करना 
चाहिए जिससे घरेलू बिक्री “लागत के ऊपर” आधार पर की जा सके। 

१६७०-७१ के केन्द्रीय बजट में भी जूट उद्योग को विशेष रियायते नही दी 
गईं जैसा कि आशा की जाती थी क्योकि इसमे केवल जूट कैनवॉस, जूट वेबिग, 
तथा त्रिपाल पर से निर्यात कर ५०० रुपये प्रति टन से घटा कर २०० रुपये कर 
दिया गया । परन्तु इस कमी से कोई विशेष लाभ नही हुआ क्योकि इन वस्तुओं का 
भाग कुल जूट की वस्तुओ के निर्यात में महत्वहीन सा है। ऐसा विचार है कि यदि 
सरकार द्वारा कोई ठोस तंथा प्रभावपूर्ण उपाय नही अपनाया जाता तो यह सभव है 
कि विश्व बाजार से भारतवर्ष को शीघ्र ही हटना पडेगा । पाकिस्तान मे २१,५०० 
कर्घ है और विस्तार का कार्यक्रम साथ-साथ कार्यान्वित किया जा रहा है | ऐसी 
परिस्थिति मे पाकिस्तानी मिलो द्वारा उत्पादन ३० लाख गाँठों से बढ़कर १६७४- 
७५ तक ५५ लाख गाँठ हो जायगा। 


अध्याप २८ 
चोनी उद्योग 


भारतवर्ष की औद्योगिक सरचना मे चीनी उद्योग को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त 
है। चीनी के विक्रय का मूल्य प्रतिवर्ष लगभग २०० करोड रुपये है तथा 
इस उद्योग की प्रदत्त पूँणी ३५ करोड रुपये है। इससे लगभग २ लाख व्यक्तियों 
को रोजगार प्राप्त होता है और मजदूरी, वेतन तथा बोनस के रूप में यह १७ 
करोड रुपये प्रति वर्ष भुगताव करता है । इसके अतिरिक्त इस उद्योग से लगभग 
२०० लाख व्यक्तियों का--किसान तथा उसका कुट्म्ब--पालन-पोषण होता है 
जिन्हें यह ८० से १०० करोड रुपये गन्ना क्रम करने के लिए भुगतान करता है। 
उत्पादन कर के रूप में यह सरकार को प्रतिवर्ष १२५ करोड रुपये देता है। 

इस उद्योग का प्रमुख कच्चा माल गच्ना है यद्यपि अभी हाल मे चुकन्दर से 
भी चीती बनाने का प्रयोग किया गया है। यूरोप तथा अमेरिका में तो इसी से 
अधिकाश चीनी उत्पादित की जाती है। देश में ग्रज्ञा उत्पादन करने वाले क्षेत्र को 
दो भागों मे बॉटा जा सकता है. समशीतोष्ण कटिबन्धीय क्षेत्र तथा उष्ण 
कटिबन्धीय क्षेत्र । समशीतोष्ण कटिबन्धीय क्षेत्र के अन्तर्गत मुख्य रूप से पजाब, राज- 
स्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम तथा पश्चिमी बगाल 
राज्य आते है। उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्र के अन्तर्गत आन्श्र प्रदेश, महाराष्ट्र, 
गुजरात, मद्रास, मैसूर तथा केरल राज्य आते है। इच दोतो क्षेत्रो मे जलवाथ्‌ 
तथा कृषि की दशाओ के दृष्टिकोण से अनेक विभिन्नताये पाई जाती है। इन 
विभिनज्ञषताओं का प्रभाव प्रति एकड उपज तथा गन्ने की किस्म पर पडता है । 
उष्ण कटठिबन्धीय क्षेत्र की' अपेक्षाकृत सम-शीतोष्ण कठिबन्धीय क्षेत्र मे उत्पादन 
लगभग आधा होता है और स,थ ही चीनी की मात्रा (7०08७ ८०7४८८०८) भी 
अपेक्षाकंत कम होती है। भारतवर्ष मे गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र का लगभग तीन- 
चौथाई सदेव समशोतोष्ण कटिबन्धीय क्षेत्र मे ही रहा है। 


नियोजित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत उद्योग 


गन्ने के अन्उगेर क्षेत्र गन्ने के अन्तगंत क्षेत्र इस बात पर निर्भर होता है 
कि किसान की दृष्टि मे रोकृड फसल के रूप मे इसकी क्या महत्ता है तथा धान, गेहूं 
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और कपास के उत्पादन की अपेक्षाकृत इससे लाभ अधिक होगा अथवा नही। प्रथम 
योजना काल में इसके क्षेत्र मे वृद्धि की प्रवृत्ति तो नही दिखाई दी यद्यपि वर्ष-प्रति-वर्ष 
उसमे विशेष उतार-चढाव आता रहा था | द्वितीय योजना काल मे वृद्धि की प्रवृत्ति थी 
तथा तृतीय योजना काल में १० लाख एकड अतिरिक्त क्षेत्र मे इसका उत्पादन बढा । 
यह वृद्धि सिचाई, खाद, उत्तम बीज तथा गन्ने की अधिक माँग के कारण हुई । 
उप्ण कटिबन्धीय क्षेत्र मे अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि रही । १६६५-६६ मे गन्ने के 
अन्तगेंत ६८ ७ लाख एकड क्षेत्र था परन्तु १९६६-६७ में यह घटकर ५६.८ लाख 
एकड तथा १६६७-६८ मे ५०६ लाख एकड ही रह गया। १९६८-६६ मे 
यह बढकर ६० ८ लाख एकड हो गया । 


गसे का उत्पादन. क्षेत्र की तरह, गन्ने के उत्पादन में भी प्रथम योजना 
में उतार-चढाव आया तथा द्वितीय एवं तृतीय योजना मे वृद्धि की प्रवृत्ति 
दिखाई दी । १९५५-५६ में उत्पादन ७३० लाख टन था जो बढकर १९६०-६१ मे 
१,१०० लाख टन हो गया तथा १९६५-६६ में पुत' बढ़कर १,२०० लाख ठन हो 
गया । १६६६-६७ तथा १९६७-६८ में गन्ने के उत्पादन में कुछ कमी आई थी 
परन्तु १६६८-६९ में उसमे पुन वृद्धि हुई। १८ वर्ष की अवधि मे विकास की दर 
अलग-अलग राज्यो मे भिन्न-भिन्न रही | उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्र में अपेक्षाकृत विकास 
दर अधिक रही । उत्तर प्रदेश तथा बिहार में तो शनै-शर्न उत्पादन कम होता रहा 
जबकि महाराष्ट्र मे महत्वपूर्ण वद्धि हुई । 

गन्नें के सम्पूर्ण उत्पादन का चीती के उत्पादन पर प्रभाव पडता है परल्तु 
गूड तथा खाडसारी के उत्पादन के लिए गन्ने की मॉग भी मिल को उपलब्ध होने 
वाले मन्ने की मात्रा को प्रभावित करती है। अखिल भारतीय स्तर पर गद्ने के 
कुल उत्पादन का १/८ भाग पौदा लगाने, चूसने तथा रस पीने से लिए प्रयोग मे 
आ जाता है। चीनी की मिलो को लगभग एक-चौथाई ही प्राप्त हो पाता है। 
उत्पादन का लगभग ६० प्रतिशत गृड बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है 
तथा शेष से खाडसारी बनाई जाती है। गत १६ वर्ष की अवधि में गन्ने के उत्पा- 
दन में वृद्धि के साथ-साथ चीनी के लिए प्रयोग में आने वालो गन्ने की मात्रा में 
पृद्धिनही हुई है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि गन्ने से चीनी की 
उपलब्धि मिलो मे तो १०% है जब कि गूड तथा खाडसारी तिर्माताओ द्वारा ४ % 
ही है । इस प्रकार देशी पद्धति से निर्माण करने से अत्याधिक मात्रा में अपव्यय 
होता है । 

स्थारित क्षपता तथा चीनी का उपादन,. १६५०-५१ में १३९ चीनी की 
फैक्टरी थी जिनमे से ३ सहकारी तथा १३६ सयुकत स्कध वाली तथा अन्य फैक्टरी 
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थी । पूर्ण स्थापित क्षमता लगभग १६ ७ टन प्रतिवर्ष थी जिसमे से १६५ लाख टन 
सयुकत स्कथ वाली तथा अन्य फैक्टरी के पास थी। समशीतोष्ण कटिबन्धीय क्षेत्र 
मे १०९ फैक्टरी थी जो कि कुल फैक्टरी की सख्या का तथा देश मे सम्पूर्ण चीनी 
के उत्पादन की क्षमता का ७८% था | १६६३-६४ तक फैक्टरी की सख्या बढ कर 
१६४ हो गई और उनकी स्थापित क्षमता २८ ७ लाख टन थी । सहकारी फैक्टरी 
की सख्या बढ़कर ४८ हो गई जिनमे कुल स्थापित क्षमता का २२ प्रतिशत था। 
उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्र मे कुल क्षमता का ४० प्रतिशत था। सहकारी क्षेत्र का विकास 
उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्र मे ही अधिक हुआ। १६६९ मे ८१ सहकारी इकाइयाँ थी 
परन्तु उनमे से केवल ६३ ही उत्पादन कर रही थी और कुल क्षमता के लगभग 
एक-तिहाई का प्रतिनिधित्व वे कर रही थी। इससे इस उद्योग मे सहकारिता की 
प्रगति का आभास मिलता है विशेष रूप से उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्र मे । यह ध्यान 
देने योग्य बात है कि पहले तो चीनी उद्योग का विकास समशीतोष्ण कटिबन्धीय 
क्षेत्र मे ही हुआ था परन्तु १९५२ के पश्चात्‌ अधिकाधिक विकास उष्ण कटिबन्धीय 
क्षेत्र मे ही हुआ। साथ ही सहकारी मिलो को सरकार के द्वारा प्रोत्साहन दिये 
जाने के कारण उद्योग मे सहकारी क्षेत्र का भी प्रचुर विकास हुआ। 

उद्योग मे उत्पादन का स्तर विभिन्न घटको पर निर्भर होता है, उनमे से प्रमुख 
है. (१) गन्‍ते के उत्पादन का स्तर, (२) मिलो को प्राप्त होने वाली गन्ने की 
मात्रा, (३) चीनी उद्योग की उत्पादन क्षमता; (४) गन्ने से चीनी की उपलब्धि; 
(५) गन्ने के पेरने की अवधि; (६) सरकार की उत्पादन, मूल्य तथा विभाजन 
सम्बन्धी नीतियाँ। प्रथम योजना के आरभ से चीनी के उत्पादन मे अत्यधिक उतार- 
चढाव हुआ है। १९५३-५४ में १० ३ लाख ठन का न्यूनतम उत्पादन हुआ था जो 
कि १६६५-६६ मे ३५ १ लाख टन के अधिकतम उत्पादन का एक-तिहाई ही था। 
१६६८-६९ में उत्पादन लगभग १६६५-६६ के स्तर पर ही था। 

विदेशी व्यापार. चीनी का आयात प्रथम योजना के अन्त से बन्द हो गया 
जब कि उत्पादन लगभग १६९ लाख टन हुआ था । १६५७ तक उत्पादन की दिशा 
में आत्म-निर्भरता ही नही प्राप्त हो गई थी अपितु निर्यात भी किया जाने लगा। 
चीनी का निर्यात १६५७ से ही विशेष रूप से आरभ हुआ और निर्यात का स्तर 
५०,००० टन तथा ४ ७८ लाख टन के मध्य ही रहा है। १६६८-६६ मे चीनी का 
निर्यात १ लाख ठन से कम ही हुआ जब कि १६६६ में ४४ लाख टन तथा 
१ ६७ से २१६ लाख टन हुआ था । निर्यात का स्तर चीनी की आतरिक उपल- 
ब्धता पर तथा विश्व बाजार मे अधिक या कम कोटा के प्राप्त होने की सभावनाओ 
पर निर्भर करता है। क्‍्यूबा से सयुकत राज्य अमेरिका तथा अन्य स्वतन्त्र बाजारो 
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में निर्यात बन्द होने के बाद से भारतबर्ष इन बाजारों को निर्यात बढ़ा सका है । 
परन्तु १९६३ से जापान ने कच्ची चीनी का उत्पादन आरभ किया और वहाँ से 
निर्यात की मात्रा मे महत्वपूर्ण वृद्धि हुई । भारतवर्ष अन्तर्राष्ट्रीय चीनी बाजार का 
निर्यात करने वाला सदस्य नही है । विश्व के निर्यात में भारत का भाग २५% से 
४५% तक रहा है | भारतवर्ष यदि अपने भाग को थोडे से ही प्रतिशत से बढ़ाने 
मे सफल हो जाय तो निर्यात की कुल मात्रा मे उससे पर्याप्त वृद्धि हो सकती है। 
१९६५ में भारतीय चीनी आयोग ने सिफारिश की थी कि चीनी का वाधिक निर्यात 
१६७०-७१ तक्‌ ७५ लाख टन तथा १६७५-७६ तक १० लाख ठन होना चाहिए। 
इस लक्ष्य को प्राप्त करने मे तो पर्यात समय लग सकता है। भारत सरकार को 
समय-समय पर चीनी के निर्यात पर उपदान देना होता है और अन्तर्राष्ट्रीय ,मूल्य 
तथा भारतीय मूल्य के अन्तर के कारण जो हानि होती है उसकी पूर्ति चीनी पर 
उत्पादन कर लगा कर की जाती है। इस प्रकार से निर्यात पर हानि की पूर्ति अन्त 
में उपभोक्ताओं को ही करनी होती है। 


गृड का निर्माण उन सभी राज्यों में होता है जहाँ गन्ने का उत्पादन होता है, 
पर उत्तर मे अधिकाश उत्तर प्रदेश एबं पजाब में तथा दक्षिण मे आन्ध्र प्रदेश एवं 
महाराष्ट्र मे ही केन्द्रित है। खाडसारी उद्योग मूख्य रूप से उत्तर प्रदेश मे ही स्थत 
है, वैसे हाल में ही पजाब, महाराष्ट्र तथा आन्ध्र प्रदेश मे भी यह फैला है । अस- 
गठित क्षेत्र में होने के कारण, उपयुक्त आकड़े उपलब्ध नही हैं परन्तु ऐसा अनुमान 
है कि गूड़ का उत्पादव ६० से ६५ लाख टव तथा खाडसारी का उत्पादन लगभग 
३लाख टन है। 


चीपरी सम्बन्धी नीति. गत १८ वर्षों मे सरकार की चीती सम्बन्धी नीति 
निम्निलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बनाई जाती रही है; (अ) किसानो को गन्ने का 
उचित मूल्य प्राप्त होना, (ब) चीनी उद्योग के विकास को नियत्रित करना, (स) 
चीनी की फैक्टरी को गन्ने की पर्याप्त पूति उपलब्ध कराना, (द) उपभोक्ताओं के 
हिंत को सुरक्षित रखना तथा वैदेशिक विनिमय अजित करने के लिये निर्यात को 
प्रोत्साहित करना । इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समय-समय पर निम्नलिखित उपाय अप- 
नाये गये--( १) गन्ने का वह न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना जिसका भुगतान फैक्टरी 
द्वारा किसानों को करना होता है; (२) क्षमता की लायसेंसिंग जिससे कि वर्तमान 
चीनी की फैक्टरी का विस्तार तथा नवीन इकाइयो की स्थापना तियत्रित हो सके; 
(३) चीनी का मूल्य निर्धारित करना; (४) क्षेत्र निश्चित करना तथा चीनी 
का उत्पादन बढाने के लिये प्रोत्साहन देना; (५) गुड तथा खाडसारी के सम्बन्ध 
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मे उत्पादन, मूल्य, तथा गतिविधि आदि को नियन्त्रित करना, तथा (६) चीनी का 
घरेलू उपभोग तथा निर्यात के लिये वितरण करना । 

भारत सरकार द्वारा १९३२ मे इस उद्योग को सरक्षण प्रदान करने पर यह 
आशा की जाती थी कि इसका लाभ उद्योग तथा किसानों दोनो को होगा । परन्तु 
किसानो को कोई लाभ न हुआ। अत किसातो को उचित मूल्य दिलाने के 
लिए केन्द्रीय गन्ना अधिनियम १९३४ में पारित किया गया जिसके अन्तर्गत राज्य 
सरकारो को गज्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का अधिकार प्रदान किया गया। 
१६५० में भारत सरकार ने चीनी तथा गुड नियत्रण आज्ञा (१६५०) के अन्तमंत 
गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना आरभ कर दिया । आरभ में यह ४२४ 
रुपया प्रति क्विटल की दर से निर्धारित किया गया। समय-समय पर इसमे 
आवश्यक परिवर्तत किए गए। गन्ने के न्यूनतम मृल्य को चीनी की वसूली से 
सम्बन्धित करने की प्रणाली अखिल भारतीय स्तर पर १६९६२ भे आरभ 
की गई । 

सामान्यतया चीनी के मूल्य को चीनी की उत्पादन लागत के आधार पर 
नियमित किया जाता है । उसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्रों मे चीनी उद्योग को विशेष 
प्रोत्साहन दिया जाता है। चीनी का उत्पादन बढाने के लिए पेरने के मौसम को 
बढाने दिया जाता है और सामान्य मौसम से अधिक काल मे उत्पादित चीनी के 
मूल्य मे रियायत दी जाती है, चीनी के अतिरिक्त उत्पादन पर उत्पादन कर में छूट 
दी जाती है, अतिरिक्त गन्ने के पेरने पर उपकर में छूट दी जाती है। दूसरी ओर 
१९६०-६१ भे लगाए गए प्रतिबन्ध की तरह चीनी के उत्पादन के स्तर पर प्रति- 
बन्ध लगाया जाता है जिससे कि उस समय उत्पादन कम हो सके जब कि चीनी 
का अधिक स्टाक एकत्रित हो । 


समस्‍यायें 


साविधिक नियंत्रण. चीनी पर यह सर्वप्रथम १६४२ में लगाया गया 
और उसे १९४७ में हटा दिया गया। १९४९ से सरकार ने चीनी का एक्स- 
फैक्टरी मूल्य निर्धारित करना आरभ कर दिया। १६५३-५४ मे निमत्रण पूर्ण 
रूप से हटा लिया गया और अगले तीन वर्ष तक सरकार नें उसका मूल्य नहों 
निर्धारित किया । परन्तु १९५८ में सरकार ने वसूली करके चीनी को निश्चित 
मूल्य पर वित्तरित करना विश्चित किया । अप्रैल १६६३ से मूल्य एवं वितरण 
प्र धूनः कियिंत्रण किया गया और उसके लिये देश को १६ क्षेत्र मे काँटा सया तथा 
प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग-अलग मूल्य निर्धारित किया गया । १९६५ तक क्षेत्रो की 
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सख्या बढ़कर २२ हो गई और मूल्य ११६ रुपये से १३५ स्पये प्रति क्विटल के 
मध्य अलग-अलग क्षेत्रों मे रहा। यह नियत्रण १६६६-६७ तक चला परन्तु 
वस्तुस्थिति और बिगड ही गई। नज्ने के क्षेत्र मे १६६५-६६ की अपेक्षाकृत १६ 
प्रतिशत से कमी आई । दो वर्ष बराबर सूखा पडने के कारण गन्ने का कुल 
उत्पादन तथा प्रति एकड उपतज में विशेष कभी आ गई । परिणाम यह हुआ 
कि १६६५-६६ की अपेक्षाकृत कुल उपलब्ज होते वाले गन्ने की मात्रा में २२ ५ 
प्रतिशत की कमी हो गई। बडे स्तर पर गृड और खाडसारी के लिये गद्ने का 
उपयोग होने के कारण मिलों की पूत्ति कक हो गई और १६६६-६७ मे उत्पादन 
घटकर २२६ लाख टन ही रह गया। १६६७-६८ मे गन्ने के क्षेत्र मे पुन 
कमी आई । १६६७-६८ मे इस समस्या को दूर करने के लिये सरकार ने 
आशिक नियत्रण की नीति अपनाई। इस नीति के अन्तर्गत सरकार ने फैक्टरी 
को सीमित स्वतन्त्रता प्रदान की और कुछ लोचपूर्ण नीति सामने रखी जिससे 
कि फैक्टरी भी गन्ने के लिये गूड तथा खाडसारी से प्रतिस्पर्डा का सामना कर 
सके । इसके अन्तर्गत फैक्टरी १६६७-६८ में उत्पादन का ४० प्रतिशत तक 
खुले बाजार मे बेच सकती थी और शेष पर हो रही हानि को पूरा कर सकती 
थी। शेष ६०% सरकार ने वसूली के रूप मे ले लिया और उसे निश्चित मूल्य 
पर वितरित किया। इस नीति का परिणाम अच्छा ही रहा। १६६५-६९ की 
चीनी सम्बन्धी नीति के अन्तर्गत सरकार द्वारा वसूली के लिये चीनी के प्रतिशत 
को ६० से बढ़ाकर ७० कर दिया गया है। 


उद्योच की वित्तीय स्थिति रिजवे बेक ने १९६०-६१ से १९६५-६६ तक 
के लिये 5८२ चीनी की कम्पनियों का अध्ययन किया है । इस अवधि मे इनकी बिक्री 
१४४ करोड रुपये से बढ़कर २०५ करोड रुपये हो गई जब कि कच्चा माल, रसायन 
तथा मशीन उपकरण ८१ करोड रुपये से बढ़कर १२५ करोड रुपये हो गया और 
इस प्रकार लगभग ५० प्रतिशत से वृद्धि रही। सकल लाभ १४ करोड रुपये से 
बढ़कर १६ करोड़ रुपये हो गया। इच' कम्पनियों ढारा वितरित लाभाश से 
थोडी कमी आ गई थी। फाइनेशियल एक्सप्रेस ने भी १६६५-६६ से 
१६६७-६८ तक का ५६ कम्पनियों का अध्ययन किया था। इससे यह ज्ञात हुआ 
कि शीरा बेचकर प्राप्त आय १४५८ करोड रुपये से बढकर १८७ करोड रुपये 
हो गई । कर से पूर्व लाभ घट कर ११ करोड रुपये से ४ करोड रुपये हो गया। 
५६ में से १८ कम्पनियों ने १९६६-६७ तथा १६६७-६८ मे साधारण अशो 
पर लाभाश नहीं दिया। केवल १६ कम्पनियों ने ही १६६६-६७ के स्तर पर 

भ२६ 
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१६६७-६८ में लाभाश बाँठा | ७ कम्पनियों ने गतवर्ष की अपेक्षाकृत अधिक 
लामाश बॉँटा । 

गन्ने की न्‍्यून उपज भारतवर्ष मे योजना काल मे गजच्ने की प्रति एकड 
उपज मे वृद्धि हुई है। इसका कारण अधिक सिंचाई की व्यवस्था, खाद का 
पर्याप्त उपयोग तथा चोनी की फैक्टरी द्वारा उनके नियत्रण में जो फाम है 
उनकी उचित देखभाल करना रहा है। १६५१-५२ मे प्रति एकड उपज लगभग 
१३ टन थी। १९६०-६१ में बढ़कर यह १८ टन हो गई और १६६७-६८ 
मे १९ टन हो गईं । परन्तु अब भी इसमे उन्नति करने की अत्यधिक सभाव- 
ताये है। महाराष्ट्र मे कुछ स्थानों पर ३० से ४० टन' प्रति एकड तक उपज 
रही है। दूसरे, फैक्टरी की पिराई की अवधि बहुत अल्प रहती रही है क्योकि 
यह भारतवर्ष भर में अक्टूबर-नवम्बर मे आरभ होती है ज्नौर मार्च-अप्रैल 
मे समाप्त हो जाती है। वर्ष की शेष अवधि के लिये फैक्टरी बिल्कुल बेकार 
रहती है। इससे उपरिव्यय लागत मे वृद्धि होती है। इस अवधि को बढाने का 
प्रयत्न करना चाहिए । इसका एक उपाय हो सकता है कि चूकन्दर के माध्यम 
से चीनी तैयार की जाय। विश्व के चीनी उत्पादव का ४५ प्रतिशत चुकन्दर से 
ही किया जाता है। यूरोप मे तो अधिकाशतया चुकन्दर को ग्रीष्म कालीन फसल 
के रूप में उत्पादित किया जाता है। चूकन्दर से चीनी बनाने का प्रथम 
प्रयोग राष्ट्रीय चीनी सस्था (यमुनानगर) मे १६६५-६६ मे, भोगपुर मे १६६६- 
६७ भें तथा गगानगर में १६६७-६८ मे किया गया था। गगानग्र मे प्रयोग 
सफल रहा था। फेक्टरी मे चुकन्दर से चीनी तब बनाई जा सकती है जब 
कि गन्ने से चीनी बनाने की अवधि समाप्त हो जाय। राष्ट्रीय चीनी सस्था के 
अनुसार चुकन्दर से बनी चीनी का भविष्य उज्जवल है । 

जनसख्या तथा आय मे वृद्धि होने के साथ-साथ चीनी की माँग में तो 
अवश्य ही वृद्धि होगी। चीनी जाँच समिति नो यह अनुमान लगाया था कि १६७०- 
७१ में देश मे ही उपभोग के लिये चीनी की आवश्यकता ३७.६ लाख टन होगी 
तथा १६७५-७६ मे यह ५३ ५ लाख टन होगी । चतुर्थ योजबा (१९७३-७४) का 
लक्ष्य लगभग ४७ लाख टन रखा गया है । १९७३-७४ के अन्त तक वैसे इस 
उद्योग को ५० लाख टन तक चीनी की क्षमता बढाने का लक्ष्य रखना' होगा । 


उपोत्पाद (०ए-7704ए८४) का प्रयोग चीनी का विर्माण करने के 


पश्चात्‌ शीरा उपोत्पाद के रूप में बच रहता है। इसका उपयोग अल्कोहल 
बनाने में किया जाता है। १६५० मे देश मे १४ डिस्टिलरी थी जो शक्ति 
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अल्कोहल का निर्माण प्रति वर्ष ६५ लाख गैलन की स्थापित क्षमता के साथ कर रही 
थी। परन्तु अल्कोहल का अधिकतम उत्पादन केवल ३१ लाख गैलन प्रतिवर्ष ही' 
है । यह कमी शीरे की तथा कोयले की अपर्याप्त तथा अनियमित पूति के कारण 
तथा अल्कोहल के स्टाक का वितरण शीघ्र न हो पाने के कारण रही । परिणाम 
यह रहता है कि अधिकाश डिस्टिलरी प्रतिवर्ष १५० से २२० दिन तक ही जञालू रह 
पाती है और इसके कारण उत्पादन लागत अधिक हो जाती है। उत्पादन के कम होने 
का दूसरा कारण डिस्टिलरी तथा चीनी की फैक्टरी में शीरे की पर्याप्त व्यवस्था 
का न होना है। साथ ही शीरे की किस्म भी अच्छी नही होती । डिस्टिलरी की 
सख्या १९५६ में ४३ से बढकर १६६१ में ५३ हो गई तथा ११६८-६६ मे 
६७ हो गई । इसमें से ४३ तो चीनी की फैक्टरी के साथ ही सम्बद्ध हैं और शेष 
२४ स्वतन्त्र इकाइयो के रूप में कार्य कर रही हैं । उत्तर प्रदेश मे सबसे श्रधिक 
डिस्टिलरी हैं, उसके बाद महाराष्ट्र तथा आन्ध्र प्रदेश का नम्बर आता है। 
उत्तर प्रदेश मे चीनी उद्योग की स्थिति अच्छी नहीं है क्योंकि राज्य में 
वर्तमान ७१ फैक्टरी मे से अधिकाश की पुनर्स्थापना करना आवश्यक है। इस 
तथ्य पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त सेवन चीनी जाँच आयोग तथा गूँडू राव 
समिति ने कुछ वर्ष पहले ही बल दिया था। राज्य सरकार द्वारा १६६३ मे नियुक्त 
उच्चाधिकार वाली चीनी सलाहकार समिति ने भी ऐसी ही सिफारिश की थी और 
यह सुझाव दिया था कि ५ करोड रुपये से एक कोष बनाया जाय जिससे अनाथिक 
इकाइयो को पुनर्स्थापना तथा आधुनिकीकरण के लिए सहायता प्रदान की जाय । 
उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग को एक समय देश के इस उद्योग मे महत्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त था। १९५५-५६ तक यहाँ की फैक्टरी द्वारा देश की कुल चीनी उत्पादन का 
५३% भाग उत्पादन किया जाता था परन्तु १९६५-६६ तक यह घट कर ३९% ही 
रह गया । द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ होने पर ही इसे धक्का लगा था परन्तु गन्ना 
तथा सस्ता श्रमिक उपलब्ध होने के कारण यह प्रगति करता रहा। बाद भे, 
केन्द्रीय सरकार की लायसेसिंग नीति मे परिवर्तत होने के साथ तथा मशीत की 
लागत में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण उद्योग को कठिनाइयो का सामना करना 
पडा और यह आधुनिकीकरण के लियें आवश्यक प्रयास न कर सका। ऐसा अनु- 
मात लगाया गया है कि ७१ फैक्टरी मे से कम से कम ३३ फैक्टरी की गन्ना 
पेरने की क्षमता १,२५० टन प्रतिदित है जब कि ७,५०० टन प्रतिदिन क्षमता वाली 
इकाई का आकार ही आथ्िक माना जाता है । इस प्रकार उद्योग पुनर्स्थापना तथा 
आधुनिकीकरण के लिये वित्तीय सहायता की माँग करता रहा हैं परन्तु केन्द्रीय 
तथा राज्य सरकारों द्वारा कुछ भी नही किया गया है | १६६६ मे राज्य सरकार 
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द्वारा दूसरी उच्चाधिकार वाली साविधिक चीनी परिषद की स्थापना की गई है 
जिसे राज्य में चीनी उद्योग की प्रगति से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार करना 
है । इस उद्योग के समक्ष दूसरी प्रमुख समस्या गन्ने की पर्याप्त उपलब्धि की है । 
सामान्य कृषि वर्ष मे कुल गन्ने के उत्पादन का ४५% गुड तथा खाडसारी के 
उत्पादन, मे लग जाता है, ३०% से ३५% तक फैक्टरी को प्राप्त होता है और 
शेष को बीज के लिये रख लिया जाता है। फैक्टरी को गन्ना बेचने के लिये 
सहकारी सध महत्वपूर्ण योगदान देते है और वे राजनीतिक तथा आशिक दोनों 
ही प्रकार के दबाव डाल कर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित साविधिक मूल्य से भी 
अधिक मूल्य की माँग करते है। 


भविष्य 


देश भर मे १६६८-६६ मे चोती के उत्पादन का अनुमान ३६ लाख ठत 
लगाया गया है| इस अत्यधिक उत्पादन के कारण स्वतन्त्र बाजार में चीनी के 
मूल्य मे कमी आती रही है । इससे उद्योग की चिन्ता बढने लगी। नियन्त्रण को 
पूर्ण रूप से हटा लेने की मॉग की गई परन्तु भारतीय चीनी मिल एसोसियेशन 
नियन्त्रण को पूर्ण रूप से हटा देने के पक्ष मे नही हैं क्योकि इससे मूल्य मे और 
कमी आ सकती है और उद्योग को, विशेष रूप से उत्तर के उद्योग को, पर्याप्त हानि 
उठानी पड़ेगी । अत नियन्त्रण को धीरे-धीरे हटाने की माँग है। एक सुझाव रखा 
गया कि सरकार आधे उत्पादन को लेकर बफर स्टाक' तैयार करे। दूसरा सुझाव 
निर्यात का कोटा बढाने का है । अन्तर्राष्ट्रीय चीनी परिषद द्वारा दिये गये २५ 
लाख टन प्रति वर्ष के कोटा के स्थान पर भारतवर्ष ने केवल १ लाख टन ही 
निर्यात किया । यह सुझाव दिया गया कि भारतवर्ष ५ लाख ठन के कोटा की माँग 
करे। १९६८-६९ में १ लाख टन का निर्यात करने पर उद्योग को ११ करोड 
रुपये की हानि उठानी पडी क्योंकि अच्तर्राष्ट्रीय मूल्य अति न्यून हैं । 

चीनी उद्योग पर से लायसेस हटा देने की भी मॉग की गई, विशेष रूप से 
महाराष्ट्र से जहाँ कि इस उद्योग मे सहकारिता आन्दोलन विशेष सफल रहा। 
लायसेस हटाने पर यह आशा हैकि उन क्षेत्रों मे ऐसी फैक्टरी की स्थापना हो 
सकेगी जो कि आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक उपसुकत हों । इससे उपभोक्‍ताओ को 
भी लाभ होगा। 

१९६८-६९ मे चीनी के उत्पादन बढते पर और अधिक शीरा उपलब्ध होने 
पर भी अल्कोहल का अभाव रहा। चीनी उद्योग का कथन है कि शीरे के मूल्य 
फुछ जो. ब्रियन्त्रण है और ६७ पैसे प्रति क्विटल की दर से जो इसका मूल्य है वह 
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अनाथिक है। शीरे की कमी होने के कारण १६६६-६७ तथा १६६७-६८ मे 
उद्योग ने अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करने की कोशिश की । सेन जाँच समिति 
का विचार था कि मूल्य मे वृद्धि की जानी चाहिए । इस स्थिति की ओर दैरिफ 
आयोग का भी ध्यान आकर्षित किया गया। 

चीनी की दिशा में स्थिरता लाने के लिये सर्वाधिक महत्वपुर्ण साधन गये 
के उत्पादन को बढाना तथा अधिकाधिक उत्पादकता प्राप्त करना है। डत्तर एवं 
दक्षिण मे अन्तर केवल जलवायु सम्बन्धी दशाओ मे अन्तर होने के कारण ही नही 
है। उत्तरी राज्यो मे, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पंजाब, में आवश्यकता इस बात की 
है कि किसानो को उचित निर्देशन दिया जाय । यदि चतुर्थ योजना मे ४७ लाख 
ठन चीनी का उत्पादन करने का लक्ष्य पूरा करना है तो यह आवश्यक है कि 
सरकार की सहायता से फैक्टरी स्वय अपने-अपने क्षेत्रों मे गन्ने के विकास का 
प्रयास करे । 

हाल ही मे, सरकार ने चतुर्थ योजना के लिये चीनी की क्षमता तथा 
उत्पादन दोनो के ही लक्ष्यों मे सशोधन किया है, यथा १६७३-७४ तक ४८ ५ 
लाख टन । बतं मान लायसेस प्राप्त वाषिक क्षमता जो ४४६ लाख टन है उसे 
घटा कर ४० लाख टन कर दिया गया है। लक्ष्य तथा इस क्षमता के अन्तर को 
दूर करने के लिये ८ ६५ लाख टन की क्षमता के लिये नवीन लायसेस देने का 
विचार किया गया है। सरकार नई इकाइयो की स्थापना को प्राथमिकता दे रही 
है। यह चीनी के लिये विकास परिषद की सिफारिशो के विरुद्ध है क्योकि इस 
का कहना था कि लवीन इकाइयो की स्थापना के स्थान पर विद्यमान इकाइयों का 
ही विस्तार किया जाना चाहिए क्योकि उस दशा म लागत ५०% कम होगी। 
चतुर्थ योजना मे निर्यात के लिये ५ लाख ठन चीनी की व्यवस्था है। किन्तु भारत 
सरकार केवल २९४५ लाख टन का ही कोठा प्राप्त करने मे समर्थ हो पाई है। वैसे 
सभी निर्यात का कुल कोटा मिला कर ३ ५ लाख टन था। सरकार को १६६८-६९ 
मे ३.५ लाख टन का निर्यात करने के लिये आवश्यक प्रयत्न करना चाहिए था । 
इससे आवश्यक वैदेशिक विनिमय भी उपलब्ध हो जाता । भविष्य मे सरकार को 
चाहिये कि वह सम्पूर्ण कोठा के बराबर चीनी का निर्यात करने का प्रयत्न करें । 

चतुर्थ योजना मे जब कि ४८.५ लाख टन चीनी के उत्पादन का लक्ष्य 
निर्धारित किया गया है और उसे उपलब्ध करने के लिये उद्योग के विस्तार की 
बात की जा रही है, राजनीतिक नेताओ द्वारा इसके राष्ट्रीकरण की बात उठाने 
का विपरीत प्रभाव ही पड़ा हैं। यह अति आवश्यक है कि सरकार इस संबंध मे 
उचित नीति का प्रतिपादन करे जिससे कि आवश्यक विनियोग हो सके। 


४५४ भारत की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था 


१९६८-६९ के अन्त मे रिकार्ड उत्पादन होने के कारण तथा वसूली १२४ 
प्रतिशत होने के कारण देश मे पर्याप्त चीनी उपलब्ध है। १९६९-७० के लिये भी 
यही आशा की जाती है कि उत्पादन अधिक ही होगा। उद्योग को उपलब्ध फसल 
का लाभ उठाने के लिये तथा अधिकतम उत्पादन बढाने के लिये सहायताथी निम्न- 
लिखित कायंबाहियो का किया जाना आ्रावश्यक है: (अ) चीनी की अश्न्तर्राज्य 
गतिविधियों के सम्बन्ध मे जो वर्तमान भ्रतिबन्ध है उसमे छूट दी जानी चाहिए 
तथा अनियन्त्रित चीनी के विक्रेताओ की लाइसेसिंग की प्रथा भी समाप्त कर देनी 
चाहिए। इससे चीनी की आ्ान्तरिक बिक्री को सहायता मिलेगी । (ब) सरकार को 
३ ५ लाख टन के पूर्ण कोटा का निर्यात करने का प्रबन्ध करना चाहिए। (स) 
अधिक उत्पादन के लिये आवश्यक वित्त बैक के माध्यम से दिलाने का प्रयत्न किय। 
जाना चाहिए तथा अनियन्त्रित चीवी पर बैक सीमा को वर्तेमान २५ प्रतिशत से 
घटा कर १० प्रतिशत कर देना चाहिए। (द) स्वतन्त्र बिक्री बटन आज्ञा की वैध 
अवधि को वर्तमान २० दिन से बढा कर ४५ दिन कर देना चाहिए क्‍योंकि 
अधिक पूर्ति होने के कारण चीनी के अस्राव की सभावना नही है। (३) सरकार 
को ८ से १० लाख टन चीनी का बफर स्टॉक बनाने की योजना को भी कार्यान्वित 
करना चाहिए। इन उपायो को अपनाने से मुख्यतया उत्पादन मे वृद्धि की प्रवृत्ति 
जारी रहेंगी । 


अध्याय २६९ 


कागज उद्योग 


शिक्षा के लिये तथा सामाजिक एवं औद्योगिक उन्नति के लिये कागज एक 
महत्वपूर्ण साधन है। आधुनिक सभ्यता में यह एक विशेष अविश्यकता है । 
वास्तव में, कागज का प्रति-व्यक्ति उपभोग किसी भी राष्ट्र के आथिक विकास तया 
सभ्यता की प्रगति का सूचक है। भारतवर्ष इस क्षेत्र मे अभी बहुत पीछे है । यहाँ 
पर कागज की प्रति व्यक्ति वाधिक खपत का अनुमान ३ पौड है जब कि सयूक्त 
राज्य अमेरिका मे ५३० पौड, कनाडा मे ३१० पौड तथा अनेक यूरोप के देशो 
में १५०-२०० पौंड है । 


सावंजनिक क्षेत्र मे कागज का केवल एक कारखाना नेपा नगर मे हैं जो 
पहले निजी कम्पनी के रूप मे था, शेष सभी पेपर मिल्स निजी क्षेत्र मे है।५७ 
क|गज की मिलो में से, केवल १० मिलो की ही उत्पादन क्षमता ३०,००० टन 
प्रति वर्ष से अधिक है । इस सम्बन्ध में निम्नलिखित मिलो का नाम उल्लेखगीय 
है; टीटाघर पेपर मिल्स (पश्चिमी बगाल), रोहतास इण्डस्ट्रीज (बिद़्ार), 
ओरियण्ट पेपर मिल्स (उडीसा और मध्य प्रदेश), श्री मोपाल मिल्स (हरियाना), 
बलारपुर पेपर एण्ड स्ट्रा बोर्ड मिलस (महाराष्ट्र), सीरपुर पेपर मिल्स (आन्चर 
प्रदेश), वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स (मेसूर) । अधिकाश मिलो का आकार आधिक 
नही है । देश में बड़ी इकाइयो की स्थापना इस लिये नहीं की जा सकी कि वित्त के 
उपलब्ध होने मे कृठिनाइयाँ रही हैं, पश्चायन की प्रवृत्ति रही है तथा च्यून उत्पा- 
दकता रही है । लाभ को दर में कमी के कारण निम्नलिखित रहे हैं: (१) कच्चा 
माल, रसायनिक पदार्थ तथा अन्य आवश्यक आयात की गई वस्तुओं की लागत 
में वृद्धि होने के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि हुई, तथा (२) मई १६६८ तक 
कागज का विक्रयन्मूल्य नियत्रित था। १९६० में जो विक्रय मूल्य निर्धारित किया 
मया वह १६६८ तक चालू रहा, केवल १६६२ में इसमे थोडी सी वृद्धि की गई थी। 
मई १६६८ में आयिक मत्रियो की समिति ने यह विचार प्रकट किया था कि 
कागज का मूल्य अलाभकारी रहा है अत. इस उद्योग में नवीन विनियोग नही हो 
पाया जो कि इस उद्योग के विस्तार के लिये अति आवश्यक है । 


४५६ भारत की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था 


आकार. जब कि सयुकत राज्य अमेरिका तथा स्केडेनेविया के देशो मे 
५०० से १,००० टन क्षमता वाली मिले सामान्य रूप से है, जापान, इगलेड 
तथा अन्य यूरोप के देशो भे छोटी इकाइयाँ ही है। भारतवर्ष भी छोटी इकाइयो 
के पक्ष मे रहा है और योजना आयोग ने तृतीय योजना मे इस उद्योग का विस्तार 
छोटी इकाइयो की स्थापना को प्रोत्साहित कर के ही किया है जो कि स्थानीय 
कच्चे मल का उपयोग करती है। छोटी इकाइयो मे कुशल तथा योग्य टेक्ती- 
शियन की आवश्यकता नही होती । उनकी स्थापना उपभोग के केन्द्र मे ही की जा 
सकती है जिससे कि यातायात की लागत कम पडती है। साथ ही, स्थानीय कच्चे 
माल का उपयोग भी हो जाता है । वैसे, कागज और लुग्दी का एक साथ उत्पा- 
दन करने के जो आ्राथिक लाभ है उन्हें छोटी इकाइयॉ नही प्राप्त कर सकती है। 
उचित नीति तो यह होगो कि विभिन्न क्षेत्रो में छोदे आकार की कागज की इका- 
इयो के लाभार्थ बडे प्रैमाने पर लुग्दी के उत्पादन की फैक्टरी की स्थापना की जाय । 


योजना के अन्तर्गत विकास प्रथम योजना के आरभ मे, १७ कागज की 
फैक्टरी थी जिन की वाषिक क्षमता १,३९,००० टन थी तथा उत्पादन १,३४,००० 
टन था। इस योजना काल मे, १४ विद्यमान फैक्टरियो का विस्तार किया गया और 
उद्योग की क्षमता १९५५ के अन्त तक बढ कर १,८९,००० टन हो गई | द्वितीय 
योजना मे, इसकी क्षमता तथा उत्पादन का लक्ष्य क्रश ४,५७,००० टन तथा 
३,५६,००० टन रखा गया। इसी अवधि में ८ नवीन इकाइयों की स्थापना हुई । 
कुछ विद्यमान इकाइयो का विस्तार भी हुआ । अतः १६६० में ४,३०,००० टन 
क्षेमता हो गई और उत्पादन बढ कर ३,६५,००० टन हो गया जो कि निर्धारित 
लक्ष्य से अधिक था । 

तृतीय योजना में, आत्मनिभरता प्राप्त करने का विचार किया गया 
जिसका तात्पर्य १६६५-६६ तक क्षमता को बढा कर ७,२०,००० टन करना 
था। उद्योग की क्षमता को ८,३३,००० टन से तृतीय योजना के अन्त तक 
बढाना था। इस योजना में इस उद्योग की प्रगति सन्‍्तोषजनक नहीं रही। १६६६ 
के अन्त मे ५७ इकाइयाँ कागज का उत्पादन कर रही थी । उनकी क्षमता तथा 
उत्पादन क्रमशः ६,७४, ००० तथा ६,१४,००० टन था जो निर्धारित लक्ष्य से कम था । 


चतुर्थ योजना मे, १६७३-७४ के अन्त तक इसकी क्षमता तथा उत्पादन का 
लक्ष्य क्रश' ११ लाख टन तथा ६,६०,००० टन रखा गया है | न्यूजप्रिंट की 
क्षमता कों बढा कर १,६५,००० टन करना है। विस्तार अधिकांशतया सार्वजनिक 
क्षेत्र मे करता हैं। आशा की जाती है कि वास्तविक उत्पादन चतुर्थ योजना के 
अन्त तक ६,५०,००० टन से अधिक न होगा । 


कागज उद्योग ४५७ 


प्रथम तथा द्विवीय योजना काल मे क्षमता तथा उत्पादन के दृष्टिकोण से इस 
उद्योग की उपलब्धि सतोषजनक थी परन्तु तृतीय योजना में ऐसा न हुआ । ऐसा 
नियत्रण तथा अलाभकारी मूल्य के निर्धारण के कारण हुआ। तृतीय योजना मे 
कागज का अभाव नही रहा क्योकि देश में सामान्य मन्दी की स्थिति थी । परन्तु 
चतुर्थ योजना मे इस के अभाव की सभावना अधिक है। उद्योग के विस्तार के 
लिये सरकार को समुचित प्रोत्साहन देवा चाहिए। उचित वित्त तथा आवश्यक 
वैदेशिक विनियम की व्यवस्था इस सम्बन्ध मे करना आवश्यक है जिससे उद्योग 
तेजी से प्रगति कर सके। 


स्यूजश्रिठ. न्यूजप्रिट का उत्पादन भारतवर्ष मे कुल आवश्यकृता का २० 
प्रतिशत ही होता है, शेष की पूर्ति आयात द्वारा की जाती है । इसके लिये प्रति 
वर्ष १६० लाख डालर बैदेशिक विनिमय के रूप में व्यय करना पड़ता है। इस समय 
इस का उत्पादन केवल एक ही' मिल (नेपा मिल) केद्वारा ही किया जा रहा है जिस 
की क्षमता ३०,००० टन ही है। तृतीय योजना के अन्त तक इसका उत्पादन 
२६,००० टन था। तुतीय योजना मे निजी क्षेत्र मे तीन नवीन इकायो को लायसेस' 
इसके' लिये प्रदान किया गया | उत्तर प्रदेश मे ३०,००० टन की क्षमता का, महा- 
राष्ट्र मे ३०,००० टन क्षमता का तथा पजाब-हिमाचल प्रदेश मे ७०,००० टन 
क्षमता की ये तीनो इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं । इनमे से केवल अन्तिम 
इकाई ने कुछ प्रगति की है। 

कच्चा साल इस उद्योंग के वर्तमान उत्पादन तथा दीर्घकालीन विस्तार 
को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि इस उद्योग के सम्मुख कच्चे माल की 
समस्या गभीर है। इसके लिये बॉस सबसे महत्पूर्ण कच्चा [माल है । उत्पादन के 
लिये, कुल कच्चे माल का 5८० प्रतिशत बाँस का ही उपयोग होता है। यह पर्याप्त 
मात्रा मे उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कुछ राज्य सरकार इन कागज की मिलों 
को बाँस का जगल दीपघेकालीन पट्टे के रूप में नहीं देना चाहती । यदि दीर्घकालीन 
पट्टा मिल जाता है तो मिलों को आवश्यक पूति बराबर होती रहती है और साथ 
ही, उद्योग उसके भावी विकास तथा संरक्षण मे भी रुचि रख सकेंगे। विभिन्न राज्य 
द्वारा लिया जाने वाला अधिकार शुल्क भी भिन्न-भिन्न है। इन सब तथ्यों को 
देखते हुए उचित यही होगा कि जगल को राज्यों की सूची मे न रख कर के समवर्ती 
सूची में रखा जाय ! 

' चतुर्थ योजना में निर्धारित लक्ष्य की पूति के लिये २७ लाख टन अतिरिक्त 
कच्चे माल की आवश्यकता होगी। बाँस की पूर्ति का तो पूर्ण उपयोग हो रहा है 
अतः अन्य कच्चा माल ज॑ंसे खोई, मुलायम लकडी, जूट की छड़ी तथा कृषि सम्बन्धी 
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रही माल आदि, के उपयोग करने का प्रयत्न करना चाहिए । साथ ही, बॉस के 
पौधों को अधिक से अधिक बोया जाता चाहिए । 


पी पक, 


यह उचित अवसर है जब कि बॉस तथा छोटे एवं लम्ज रेशे वाले पौधों को 
बोने के लिये दीघ॑कालीत कार्यक्रम बताया जाय। विभिन्न घटकों के मध्य, 
जैसे वर्तमान बॉस के साधन तथा उष्ण-कटिबन्धीय कठोर लकड़ी का उचित 
शोषण/ तेजी से बढने वाले पौधों को बोना, कोतरीफर के सीमित साधनों 
का उचित उपयोग करना, प्रभावकारी सामजम्य स्थापित करना चाहिए। इस 
उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकार को उचित प्रयास करता चाहिए तथा साथ ही मिलों 
को भी आवश्यक सुविधायें प्रदान करनी चाहिए जिससे वे उपयक्त क्षेत्रों मे 
आवश्यक पौधों को बो सके । 


रोजगार सम्बन्धी संरचना उद्योगो के वाषिक सर्वेक्षण, १६६३ के 
अनुसार कागज उद्योग मे ४०,००० व्यक्ति लगे थे जिनमे से ३२,६०० श्रमिक थे। 
मार्च १९६६ मे, इस उद्योग मे ६४,००० व्यक्ति लगे थे। इन स्थायी श्रमिकों के 
ग्रतिरिक्त श्रमिकों को ठेके पर भी रखा जाता है । कागज मिल में कार्ये कर रहे 
व्यक्तियों के अतिरिक्त लगभग १,००,०० व्यक्ति बॉस तथा घास आदि को निका- 
लने, काटने आदि में लगे रहते है । बैसे, इस उद्योग मे उत्पादकता न्यून है। इसमे 
उन्नति लाने के लिये आधुनिकतम साधनो का प्रयोग करना चाहिए। औद्योगिक सम्बन्ध 
इस उद्योग में सामान्यतया ठीक ही हैं । 


विनियन्त्रण एवं मुल्य-नीति जुलाई १९६६ में सरकार ने कागज तथा 
न्यूजत्रिट पर से नियत्रण हटा लिया--यह निर्णय उचित ही था । परन्तु कागज की 
बिक्री परसाविधिक नियत्रण चालू रखा गया ॥;उद्योग में प्रतिफल की दर में कमी होने 
के कारण, जो कि विक्रय मूल्य पर नियत्रण का परिणाम था, ततीय योजना मे इस 
उद्योग की स्थिति अच्छी न थी। १६६० से इस उद्योग की लाभोत्यादकता घटती 
रही है जैसा कि रिजवे बैक के एक अध्ययन द्वारा ज्ञात होता है। इसके अनुसार, 
शुद्ध मुल्य के प्रतिशत के रूप मे कर के पश्चात्‌ लाभ की दर १६५६-६० में १२ ३ 
प्रतिशत से घट कर १६६६-६७ मे ६५ प्रतिशत ही रह गई। १६६८ तक 
उद्यमियों का इस उद्योग पर से विश्वास उठता जा रहा था। इसी बात को ध्यान 
मे रख कर सरकार ने विनियन्त्रण नीति की घोषणा की । 


उद्योग की ओर से यह तक दिया जाता है कि इसने उपभोक्ताओ के हित 
को ध्यान मे रख कर केवल ५ से १५ प्रतिशत ही मूल्य में वृद्धि विनियन्त्रण के 
पश्चात्‌ की है। अगश्रेल्न १६६६ में दुबारा जो मूल्य मे वृद्धि हुई है उससे मूल्य 


काग्रज उद्योग ४५६ 


सरचना वास्तविक स्तर पर पहुच गई है। बसे उत्पादन का पर्याप्त भाग सरकार को 
देना पडता है और उस दशा मे मूल्य मे वृद्धि अपेक्षाकृत बहुत कम हुई । 

निर्यात कुछ प्रकार के कागज का उत्पादन देश में माँग की अपेक्षाकृत 
अधिक होता है अत. कुछ अधिशेष निर्यात के लिये बच रहता है । विगत कुछ 
वर्षों से भारतवर्ष से सिगरेट के कागज का निर्यात नियमित रूप से हो रहा है। 
कुछ साधारण प्रकार के छपाई के कागज का निर्यात भारतीय मिलो ने करना 
आरभ किया है। निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार ने १९४६८ के आरभ 
में रोकड-उपदान को १० प्रतिशत से बढा कर १४५ प्रतिशत कर दिया। १६६८-६६ 
में कागज तथा कागज बोड का निर्यात ५५० लाख रुपये का हुआ जो कि चतुर्थ 
योजना के ४७० लाख रुपये के लक्ष्य से भी अधिक था । 

नवीन टेक्नालॉजी. भारत मे कागज का विकास तो हो रहा है परन्तु 
विश्व के अन्य देशों की तरह कागज उत्पादन के लिये आधुनिक टैक्नालॉजी का 
प्रयोग करने मे अभी बहुत पीछे है। अन्य देशो में विभिन्न प्रकार के कागज का उत्पा- 
दन हो रहा है और उनकी क्षमता तथा गति भी अधिक है । अत: यह आवश्यक 
है कि उन मिलो को, जो कि विस्तार कर रही हो या नवीन प्लाण्ठ की स्थापना 
कर रही हो, सभी प्रकार की सुविधाये तथा वेदेशिक विनिमय प्रदान किया जाय । 


शोध. कागज उद्योग से सम्बन्धित शोध के लिये भारतवर्ष से एक ही 
सस्था है जो कि फारेस्ट रिसचें इस्टीट्यूट के नाम से देहरादून मे है । इस दिशा 
में कुछ कार्य क्षेत्रीय शोध लैबोरेटरी, जोरहाट (आसाम) में भी किया जाता है। 
सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) मे जूनियर टेक्नीशियन के प्रशिक्षण के लिये एक पेपर 
टेक्नालॉजी स्कूल खोला गया है। इन तीनो सस्थाओ में उपलब्ध सुविधाये पर्याप्त 
नही हैं। भावी विकास के लिये पेपर टैक्‍्नालाँजी पर उच्चतर शिक्षा के लिए एक 
सस्था खोली जानी चाहिए । इस उद्योग ने भारतीय कागज मिल एसोसियेशन नाम 
की एक ससस्‍्था बना रखी है जो कि उद्योग का ७८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व करती है । 
कागज तथा कच्चे माल से सम्बन्धित शोध के लिये उद्योग द्वारा केन्द्रीय शोध सस्था 
की स्थापना का भी एक प्रस्ताव है । 


भविष्य 


प्रथम दो योजना-काल मे कागज तथा कागज बोड्ड की माँग में वृद्धि क्रमश 
८ तथा ११ प्रतिशत प्रतिवर्ष रही है। परन्तु तृतीय योजना मे यह घट कर ७५ 
प्रतिशत प्रतिवर्ष ही रह गईं। यदि ७ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से माँग में वृद्धि को 
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मान लिया जाय तो चतुर्थ योजना के अन्त तक लगभग ६€ लाख टन की माँग होने 
का अनुमान है । ६०,००० टन तक निर्यात करने के लिये तथा देश की माँग को 
पूरा करने के लिये १६७३-७४ तक इसका उत्पादन ६,६०,००० टन होना चाहिए। 
यदि यह मान लिया जाय कि उत्पादन क्षमता का 5५% उपयोग हो सकेगा तो 
लक्ष्य की पूर्ति के लिये क्षमता ११३ लाख टन होनी चाहिए। वैसे १९७३-७४ 
तक इसकी क्षमता लगभग १३ लाख टन होगी । इसके विपरीत १६६६९ तक 
क्षमता ७,३०,००० टन थी और १६७१ तक इसमे ८०,००० टन की अतिरिक्त 
क्षमता और जुड चुकी होगी । अतः, चतुर्थ योजना के लक्ष्य की पूर्ति के लिये 
४,८०,००० टन की अतिरिक्‍त क्षमता और जोडनी होगी । इसके लिये, लुग्दी 
कागज तथा अन्य सम्बन्धित उद्योगो के विकास परिषद के अनुसार, २०० करोड 
रुपये की आवश्यकता होगी। उसी प्रकार न्यूजप्रिंठ के लिये १२५ करोड रुपये की 
आवश्यकता होगी । अत कुल ३२५ करोड रुपये की आवश्यकता होगी। यदि दत्त 
समिति की सिफारिशो के अनुसार बडे औद्योगिक गृहो को लाइसेस नही दिया जाता 
तो इस उद्योग के विकास पर उसका विपरीत प्रभाव पडेगा क्योकि आधुनिकतम 
टैक्नालॉजी सहित कागज मिल की स्थापना के लिये बहुत बड़ी मात्रा मे पूँजी का 
विनियोग करना आवश्यक है। 


कागज के उत्पादन के सम्बन्ध में चतुर्थ योजना मे निर्धारित लक्ष्यों का प्रा 
करना एक कठिन कार्य है। उसके लिये बहुत बडी मात्रा मे विनियोग करने की 
आवश्यकता है। यह तभी संभव हो सकेगा जब कि उद्योग आंतरिक साधनो को 
बढ़ाने का प्रयत्न करे । इस उद्योग के साधारण अशो के रूप मे अधिक पूँजी को 
प्राप्त करने के लिये विनियोग को आकर्षक बनाना होगा । वित्तीय सस्थाओं को इस 
उद्योग को वित्त प्रदान करते समय उदारपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना होगा । साथ ही 
विनियन्त्र०ण तथा लाइसेस समाप्त करने की वर्तेमान नीति को भी चालू रखना 


चाहिये । 


भच्याय ३० 
सोमेण्ट उद्योग . 


सीमेट देश के प्रमुख प्रतिष्ठित उद्योगो मे से एक है। प्रत्यक्ष रूप से ६०,००० 
श्रमिको को रोजगार प्रदान करने के अतिरिक्त, यह कोयले की खश्नो मे, शक्ति 
के अजनन मे, यातायात तथा जूट वस्त्र मे रोजगार का सृजन करने में सहायता 
प्रदान करता है। देश के कोषागार मे इसका योगदान वर्ष-प्रति-वर्ष बढता जा रहा 
है । राष्ट्रीय आय मे इसका योगदान लगभग ५० करोड रुपये है। सीमेट न 
केवल झाथिक विकास में सहायक है अपितु यह देश के आथिक जीवन मे भी 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विनियोग कार्यक्रम की 
सफलता इस उद्योग पर निर्भर है। इसीलिए प्रत्येक पचवर्षीय योजना मे इसे 
प्राथमिकता प्रदान की जाती रही है। 

गत अद्धे-शताब्दी में सीमेट उद्योग ने देश में अपने-आप को पूर्ण रूप से 
प्रतिष्ठापित कर लिया है। इसमे १३० करोड रुपये की पूंजी लगी हुई है। यह 
सरकार को उत्पादन-कर के रूप मे ३२ करोड रुपये तथा रेलवे को परिवहन भाड़ 
के रूप में १४ करोड रुपये प्रति वर्ष देता है। भारत मे उत्पादित सीमेट का मूल्य 
लगभग ५८५ करोड रुपये प्रति वर्ष है। देश मे इसका उत्पादव १६१४ में १,००० ठन 
से बढ़कर अब लगभग १३० लाख टन हो गया है। उत्पादित सीमेट की किस्म 
भी विदेशों में उत्पादित सीमेट की अपेक्षाकृत कम अच्छी नही है। वास्तव में यह 
निदिष्ट मान से अच्छा ही है। 


सीमेट उद्योग का विकास मृख्य रूप से निजी क्षेत्र मेही हुआ है। यह 
प्रकृति में पृणंतया भारतीय ही है। देश मे सबसे बडा एकल उपक्रम एसोशियेटेड 
सीमेट कम्पनीज (800) है जिसकी स्थापित क्षमता ४६९ लाख टन है जो कि 
१६६६ में देश मे कुल स्थापित क्षमता का लगभग ४३ प्रतिशत था। इसके बाद 
डालमिया तथा साहू-जैन का नम्बर आता है जो प्रत्येक ४ इकाइयो का नियत्रण 
करते हैं । साह-जेन के प्रबन्ध के अन्तर्गत इकाइयो की कुल क्षमता १६ लाख टन है 
जो कि १६६४ मे देश में कुल क्षमता का लगभग १५ प्रतिशत था। डालमिया के 
अन्तगंत ४ इकाइयो की क्षमता १४ लाख टन है। सा्वंजनिक क्षेत्र मे भी सीमेट 
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के विनिर्माण के लिए तीन इकाइयो को स्थापित किया गया है। इनमे से एक 
इकाई मैसूर आयरन ऐण्ड स्टील बक्से द्वारा चलाई जा रही है जिसका स्वामित्व 
मैसूर सरकार के पास है | शेष दो मे से एक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चुर्क 
(मिर्जापूर) में चलाई जा रही है और दूसरी जम्मू एवं कश्मीर माइनिग ऐण्ड 
मिनरल प्रोडक्ट्स कार्पोरेशन के द्वारा चलाई जा रही है। सीमेट उद्योग का विस्तार 
करने के लिए, हाल में ही, भारत सरकार ने भारतीय सीमेट निगम की स्थापना 
की है। इस निगम को एक ओर साबंजनिक क्षेत्र मे नवीन इकाइयो की स्थापना का 
भार और दूसरी ओर निजी क्षेत्र मे विस्तार का भार सौपा गया है । चूने' के पत्थर 
के प्रसाधनों का बढाना भी इसके उत्तरदायित्व का एक भाग है। निगम को पहले 
१६७०-७१ तक ५० लाख टत क्षमता की फैक्टरियो की स्थापना का भार सौंपा 
गया था। बाद में इसे घटाकर २६ लाख टन कर दिया गया । दो सीमेट प्लाण्ट 
की--एक मध्य प्र देश तथा दूसरा मैसूर मे--प्रत्येक २ लाख टन की क्षमता का 
स्थापित करने का निर्णय लिया गया था । इसने दो और फैक्टरी, एक मध्य प्रदेश 
और दूसरी आन्श्न प्रदेश मे, स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है । 

सीमेट उद्योग का विकास भारतवर्ष मे १६९५१ तक धीरे-धीरे हुआ । परल्तु 
उसके उपरान्त विकास तेजी के साथ हुआ । वृद्धि की दर तथा उत्पादन की ऊँची 
किस्म तो प्रशसनीय है परन्तु साथ ही उयलब्य पूर्ति और वितरण मे क्षेत्रीय 
असमानता पाई जाती है | निम्नलिखित तालिका से १६५१-६८ के मध्य उद्योग 
के विकास के विषय मे जानकारी प्राप्त हो सकती है . 

सीमेट का उत्पादन तथा स्थापित क्षमता 


(हजार टन मे ) 

वर्ष फैक्टरी की सख्या स्थापित क्षमता उत्पादन 
१९५१ २४ ३,६१३ २३,२५२ 
९ ९५५ २७ ७ €५ ५,००८ 
१९६९१ ३४ ९,४७४ ८, २४५ 
१९६६ शेप १२ ४६७ ११,०५३ 
१६६७ ४३ १२,६६३ ११,२०८ 
१९६८ ड३ १२,६०४ ११,२६० 


कअ- अिलशनण ++. कक “नान५ननन«-कककनन+मनानाओ 


सार्चे १६७० मे, केन्द्रीय सरकार ने सीमेट निमम द्वारा' स्थापित किए जाने वाले 
३ सीमेट प्लाट को शी क्रआरभ करने का निर्णय लिया है। इसी से, औद्योगिक विकास 
मंत्रालय की १९७०-७१ की माँग में २.११ करोड रुपये की व्यवस्था की गई है । 
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प्रगति. सीमेट के उत्पादन मे चार गुनी वृद्धि हुई है। १६५०-५१ मे 
२७ लाख टन से बढ़कर यह तृतीय योजना के अन्त मे १०८ लाख टन हो गयी । वेसे 
उत्पादन के विकास की वाषिक दर धीरे-धीरे घटती रही है। प्रथम योजना काल 
में यह १३ प्रतिशत थी, द्वितीय योजना मे घट कर ११ प्रतिशत तथा तृतीय 
योजना में और घटकर, ६ प्रतिशत ही रह गई। विपरीत परिस्थितियों के होते 
हुए भी, गत बीस वर्षो मे यह उद्योग अपनी स्थापित क्षमता को तेजी के साथ 
बढाने मे सफल रहा है । इसकी क्षमता १६५०-५१ भे ३३ लाख ठन से बढकर 
प्रथम योजना के अन्त तक ४९ लाख टन हो गई और द्वितीय योजना में और भी बढ 
कर ४२ लाख ठन हो गई । साथ ही, तृतीय योजना में २९ लाख टन से इसकी 
अतिरिक्त क्षमता बढी । इस प्रकार तृतीय योजना के अन्त भे, इस उद्योग की 
स्थापित क्षमता ११६ लाख टन हो गई थी। 


जनवरी १९६६ मे इस उद्योग पर से नियत्रण हटा लेने की घोषणा हुई 
और परिणामस्वरूप सीमेन्‍्ट के उत्पादन मे और वृद्धि होने लगी । सीमेट के मूल्य 
में वृद्धि होने से उद्योग के विस्तार को भी प्रोत्साहन मिला। नियत्रण हटने के 
केवल दो वर्ष के अन्दर ही इसकी क्षमता १० लाख टन से बढ गई और १६६६ 
के अन्त तक इसकी क्षमता बढ़कर १५० लाख टन हो गई। चतुर्थ योजना मे, 
सीमेट के उत्पादन का लक्ष्य १८७६० लाख टन रखा गया है। यह अनुमान है कि 
१५ वर्ष के योजना काल में सीमेट का उत्पादन तथा उसकी क्षमता में € प्रतिशत 
वाषिक दर से वृद्धि हुईं है जो कि सम्पूर्ण औद्योगिक उत्पादन के विकास की दर से 
(६.८ प्रतिशत वाषिक ) अधिक है । 

सीमेण्ट का श्रति व्यक्ति उपभोग भी, जो विकास का एक विश्वसनीय 
सूचक है, नियोजित विकास से प्रोत्साहित होकर बढा है । यह १९४७ मे ४४ 
किलोग्राम से बढ कर १६५० में ७"४ किलोग्राम, १६६० भे १७"५ किलोग्राम, 
१९६८ में २३ किलोग्राम हो गया और १९७० के अन्त तक २७ किलोग्राम हो 
जाने की आशा है। यह उल्लेखनीय है कि जब कि राष्ट्रीय आय मे वार्षिक वृद्धि 
३ प्रतिशत की दर से तथा वाषिक उत्पादन मे वृद्धि ७ प्रतिशत की दर से हो 
रही है, सीमेण्ट के लिये मॉग मे वृद्धि ८ प्रतिशत वाषिक दर से हो रही है। फिर 
भी अन्य उन्नत देशों की अपेक्षाकृत यह वृद्धि कम ही है | अधिकाश उन्नत देशों 
में प्रति व्यक्ति उपभोग भारत से १५ से २० गुना है। 

देश की अधिकाश जनता गाँवो में रहती है। उनकी आय का स्तर न्यू 
होने के कारण, वे अच्छे प्रकार के घरों की व्यवस्था कर पाने मे असमर्थ है। 
यातायात की पर्याप्त सुविधा अभी भी प्रदान करना शेष है । शहरी क्षेत्रों मे 
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भी गन्दी बस्तियाँ तथा चाल आदि पाये जाते है। औद्योगीकरण की प्रक्रिया धीरे- 
धीरे गति पा रही है । हरी क्रान्ति की सफलता के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों 
मे परित्यिति अवश्यमेव बदलेगी । कृषि पर तथा विशेष रूप से सिंचाई की 
व्यवस्था पर बल दिये जानें के कारण निर्माण कार्य को भी प्रोत्साहन प्राप्त होगा । 
ये सभी परिस्थितियाँ यह सूचित करती है कि देश में सीमेण्ट की माँग मे वृद्धि 
होने की अत्यधिक सभावना हैं । 

तृतीय योजना के अन्त मे, देश में सीमेण्ट का अत्यधिक अभाव रहा। 
इससे कुछ लोगो में यह भावना उत्पन्न हुई कि यह उद्योग अपने उत्तरदायित्व 
को सँभालने में असमर्थ है। परन्तु बाद की प्रगति से यह विचार निराधार 
सिद्ध हुआ । माँग का वतमान स्तर, जो कि १३५ लाख टन है, तथा अगले दो वर्ष 
मे जो वद्धि की आशा है उसे देखते हुए ऐसी आशा की जाती है कि नियोजित 
क्षमता १९७३-७४ तक सीमेण्ट की सम्पूर्ण आवश्यकताओ की पूर्ति कर सकेगी । 


समस्याये 


क्षेत्रीय श्रसन्‍्तुलन. १६६८ के अन्त मे सीमेण्ट का उत्पादन मॉँग की' अपेक्षा- 
कृत अधिक था । १६६६ के अन्त में भी अधिक उत्पादन की आशा थी। परन्तु यह 
आधिक्य वस्तुस्थिति का आभास नही देता । वास्तव मे, उत्पादन मे क्षेत्रीय 
असन्तुलन अत्यधिक है । यह तथाकथित आधिक्य इस मान्यता पर आधारित है 
कि सीमेण्ट का आधिक्य वाहे क्षेत्र से अभाव वाले क्षेत्र मे स्वतत्रता के साथ आदान- 
प्रदान हो रहा है। वैसे, पश्चिमी क्षेत्र मे १७७ लाख टन का तथा दक्षिणी क्षेत्र मे 
१२१ लाख ठन का आधिक्य है और पूर्वी क्षेत्र मे २६३ हजार टन तथा उत्तरी क्षेत्र 
मे २३९ लाख टन का अभाव है जब कि अखिल भारतीय स्तर पर ३२३ हजार 
टन का आधिकय है। 
सरकारी अनुमान यह है कि चतुर्ये योजना तक की सभी विस्तार की योजनाओ 
को कार्यान्वित कर दिया जाय तब भी देश की सम्पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति त 
हो पायेगी और लगभग ३० लाख टन का अभाव रहेगा । इससे यह स्पष्ट है कि 
उत्पादन में क्षीत्रीय सन्‍्तुलन का स्थापित करना अति आवश्यक है। 
कच्चा माल. सीमेण्ट निर्माण के लिये श्रावश्यक कच्चा माल कैलकेरिया 
पदार्थ (चने का पत्थर, कैलकेरियस रेत, तथा सामुद्रिक शेल) तथा श्रन्य पदार्थ 
(क्ले, शेल, बावसाइड), जिप्सम, तथा कोयला या फर्नेंस तेल हैं । एक टन 
सीमेंग्ट के उत्पादन के लिये औसतन १.५ ठन अच्छे चने के पत्थर की आवश्यकता 
होती है । भारत में अच्छे किस्म के चूने के पत्थर का लगभग ५०,००० लाख 
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टन संचय है जो कि उद्योग के लिये ७५ वर्ष के लिये पर्याप्त होगा यदि १६८० 
तक माँग बढकर ४०० लाख टन प्रति वर्ष हो जाय । चूने का पत्थर सौराष्ट्र क्षेत्र, 
मध्य प्रदेश के कुछ भागो में तथा दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों मे प्राप्त होता है। 
मध्य प्रदेश को छोडकर, अन्य सभी क्षेत्र कोयले की खानो से दूर हैं। इधर चूने 
के पत्थर को उच्च श्रेणी का बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। 

भारत में कोयले की खाने बँगाल तथा बिहार क्षेत्र मे ही के-द्रत हैं जहाँ 
कि चूनें का पत्थर उपलब्ध नहीं होता। इससे फैक्टरी के उचित स्थान-निर्धारण 
की समस्या उपस्थित होती है । जिप्सम भी मुख्य रूप से राजस्थान मे पाया जाता 
है । अत इसे दूर-दूर देश के विभिन्न भागों मे स्थापित फैक्टरी तक ले जाना 
पडता है। भारत मे ऐसे स्थान अधिक नही है जहाँ कोयला तथा चूने का पत्थर 
पास-पास उपलब्ध होता हो। चूतरे का पत्थर तथा कोयले को एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर ले जाना पडता है और उसकः व्यय भी पर्याप्त होता है। भ्रत अधिकाश 
फेक्टरी के स्थान निर्धारण पर सीमेण्ट के वितरण की समस्या का अधिक प्रभाव 
पडता है। यद्यपि इस उद्योग का पर्याप्त विकेन्द्रीकरण है तथापि अभी भी क्षेत्रीय 
असन्तुलन है। बिहार मे सबसे अधिक फैक्टरी है श्र वहाँ ७, मद्रास मे ६, आन्ध्र 
प्रदेश मे ५, गुजरात मे ५, मैसूर मे ५, मध्य प्रदेश मे ४, राजस्थान में ३, हरियाना 
मे २ तथा अन्य राज्यों मेया तो एक हैं या कोई भी नहीं । 

नियंत्रण. १६४२ में इस उद्योग पर नियत्रण लगाया गया था और जुलाई 
१९५६ से राज्य व्यापार निगम ने सीमेन्ट का वितरण अपने हाथ मे ले लिया था। 
१९६६ में सीमेन्ट पर से नियन्त्रण हटा लिया गया परन्तु इसका वितरण निर्मा- 
ताओ द्वारा ऐच्छिक रूप से सीमेन्ट एलोकेशन ऐन्ड क्वारडिनेंटिंग आरगनाइ- 
जेशन (८४५५०) की स्थापना करके तियत्रण किया जाने लगा। यद्यपि नियन्त्रण 
१ जनवरी १६९६६ से हटा लिया गया तथापि सरकार ने यह निश्चित किया कि 
कुल उत्पादन का ५० प्रतिशत उसे सरकारी आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु उपलब्ध 
होना चाहिए। सरकार के लिये आरक्षित उत्पादन के अतिरिक्त 02५0 ने 
३० प्रतिशत स्वतन्त्र बिक्री के लिये तथा २० प्रतिशत प्रत्यक्ष उपभोक्‍ताओ के लिये, 
जैसे अछू सरकारी विभाग, संगठित उद्योग तथा कृषकों के लिये निश्चित किया । 
परन्तु उपयुक्त व्यवस्था १ जनवरी, १६६८ से समाप्त हो गई जब सरकार ने 
इसके मूल्य तथा वितरण पर पुनः नियत्रण लगा दिया । सरकार ने ४४५७० का 
कार्य सरकार द्वारा नियुक्त सीमेन्ट नियन्त्रक को सौप दिया | इसी बीच देश 
मे पश्चायन की प्रवृत्ति श्रा गई। परिणामस्वरूप, सरकारी काम में कुछ कठौती 


करनी पडी। यद्यपि सरकार ने कुल उत्पादन का ५० प्रतिशत अपने लिये आरक्षित 
भ ३० 
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कर लिया था परन्तु १६९६८ मे वास्तव मे इसने केवल ३० प्रतिशत ही लिया। 
अत , यकायक अनेक वर्षो के अभाव के पश्चात्‌ उद्योग को क्षमता का पूरा उपयोग 
न होने की स्थिति का सामना करना पडा । 

नवीन फैक्टरियो का निर्माण हो रहा है और एक या दो वर्ष मे उनके द्वारा 
उत्पादनु भी आरभ हो जायगा, ऐसी स्थिति मे ऐसा दृष्टिगोचर हो रहा है कि 
अगले कुछ वर्षों मे पूर्ति की स्थिति ठीक ही रहेगी । सरकार ने इस स्थिति को 
स्वीकार करके इस पर से नियन्त्रण हटाने के बारे मे विचार आरभ किया। यह 
प्रस्ताव रखा झया कि १ जनवरी, १६७० से सीमेण्ट के मूल्य एवं वितरण पर से 
नियत्रण हटा लिया जायगा । परन्तु सरकार ने, हाल मे ही, अपना विचार बदल 
दिया और नियत्रण अभी लागू है। सरकार की यह बदलती हुई नीति उचित नही 
है क्योकि इससे उद्योग मे सशय बना रहता है । सीमेन्ट नियन्त्रक द्वारा निर्गमित 
अभी हाल के एक अध्ययन से ज्ञात होता है कि १९७२ तक चारो क्षेत्रों मे 
आधिक्य की सी स्थिति रहेगी और १६९७३ तथा १९७४ में केवल दक्षिणी तथा 
पश्चिमी क्षत्रो मे कुछ अभाव की स्थिति रहेगी । इस अभाव की पूर्ति के लिये 
अभी से ही उद्योग को योजना बना लेनी चाहिए । 

न्यू लाभ तथा सृत्य... सीमेण्ट उद्योग मे न्‍्यून लाभ की समस्या का वितरण 
तथा विपणन की समस्या से घनिष्ठ सम्बन्ध है। १९६६ मे औसतन १३ रुपये प्रति 
टन की दर से जो वृद्धि की अनुमति दी गई थी उससे उद्योग को पर्याप्त प्रोत्साहन 
मिला । यह इस बात से ज्ञात होता है कि अनियन्त्रण की ५ वर्ष की अवधि में 
उत्पादन लगभग दूना हो कर २१० लाख टन हो गया । फिर भी, कुछ ऐसे कारण 
है जिनके ऊपर उद्योग का कोई नियन्त्रण नही है । ऐसा अनुमान है कि १६६६ 
से उत्पादन लागत में अनेक कारणों से, जेसे रेल-भाडा में वृद्धि, विद्युत कर, कर 
महंगाई, मजदूरी परिषद की सिफारिशों आदि, २० से २१ रुपये प्रति टन की दर 
से वृद्धि हुई है । उद्योग की ओर से यह तक दिया जा रहा है कि १६ अप्रैल, 
१६६६ से जो १०० हपये समरूप रिटेशन मूल्य के रूप मे स्वीकार किया गया है 
वह बढती हुई लागत की अपेक्षाकृत अपर्याप्त है। लाभ की मात्रा मे पर्याप्त 
कमी होने के कारण उद्योग की वित्तीय स्थिति पर विपरीत प्रभाव पडा है और 
ऋण की मात्रा बढती जा रही है। न्‍्यून लाभ की स्थिति का सामना लाभप्रद 
मूल्य की स्वीकृति प्रदान करके ही किया जा सकता है । अत यथार्थपूर्ण मूल्य 
नीति सीमेण्ट उद्योग की प्रगति के लिये अति आवश्यक है । 

लागत-मृल्य का सम्बन्ध पक्ष में नहीं है ऐसा लाभ की सीमा से ज्ञात होता 
है। कर तथा विस्तार के लिये सक्षय प्रदान करने के पश्चात्‌ शुद्ध लाभ १६६६-६७ 
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में १०.६% से घट कर १६६७-६८ में ७ ६% हो गया और १६६८-६९ मे और 
भी कम हो गया | पर्याप्त लाभ न होने के कारण, विस्तार के लिये यह 
प्रयात्ता सचय भी नहीं बना पाया है। सचय का अशधारियों द्वारा 
अभिदत्त मूल पूँजी से अनुपात (रिजवें बेक आफ इडिया बुलेटिन, दिसम्बर 
१६६७ के अनुसार) सीमेण्ट उद्योग मे १९६५-६६ मे ०.६३ था जब अल्यूमीनियम 
मे १७९, खनिज तेल मे १५७, लोहा एवं इस्पात मे २१८, चाय बागान में 
-२, तथा सम्पूर्ण उद्योग का औसत १३४ था। वैसे तो सचय की मात्रा, उद्योग 
की आयु पर निर्भर करता है परन्तु भ्रल्युमीनियम तथा लोहा एवं इस्पात उद्योग में 
भी, जो कि या तो सीमेण्ट के साथ के या उसके बाद के उद्योग हैं, इस उद्योग की 
अपेक्षाकृत सचय का अनुपात अधिक है । यह उल्लेखनीय है कि सचय की यह कमजोर 
स्थिति लाभाश का उदारता के साथ वितरित करने के परिणामस्वरूप नही है । 
वास्तव मे, सीमेण्ट उद्योग मे लाभाश की दर अन्य उद्योगो की अपेक्षाकृत कम ही 
है। १६३७-६५ की अवधि मे शुद्ध मूल्य के प्रतिशत के रूप मे लाभाश का औसत 
५७ तथा प्रदत्त पूंजी के प्रतिशत के रूप मे ७५ ही रहा है। १९६०-६१ से 
१६६५-६६ की अवधि में यह श्रौसत क्रमश ६ € तथा १० रहा है। अन्य उद्योगो, 
जैसे, अलौह धातु, विद्युत मशीन तथा उपकरण आदि, की अपेक्षाकृत यह दर कम 
ही है। इस उद्योग के वित्तीय इतिहास का अध्ययत करने से यह पता चलता है 
कि इस उद्योग मे ऐसी परिस्थितियाँ नही रही है जिससे कि इसका शीघ्र तथा 
स्वस्थ विकास हो सकता । सीमेण्ट से स्थाय्री पूंजी अत्यविक मात्रा में लगाती 
पडता है और कुल सम्पत्ति का अधिकाश भाग स्थायी सम्पत्ति के रूप में होता है। 
ऐसी परिस्थिति मे उधार ली गई पूँजी पर अधिक निर्भरता उचित नहीं है।यह 
सभव है कि अगले दो या तीन वर्षो मे, जब विस्तार का कार्यक्रम कार्यान्वित हो 
चुका होगा, इसकी क्षमता तथा उत्पादन माँग की अपेक्षाकृत कही अधिक हो जाय 
और परिणामस्वरूप इस उद्योग की वित्तीय स्थिति गभीर हो सकती है। 


विगत २५ वर्षों मे, उद्योग कभी भी अधिक समय तक लाभ कमाने की स्थिति 
में नही रहा है। प्रारंभिक अवस्था मे, बाजार की स्थिति पक्ष मे न थी अतः मूल्य 
को कम रखा गया और लाभ की दर कम रही । बाद के वर्षो मे बाजार की स्थिति 
में सुधार हुआ परन्तु मूल्य पर नियत्रण रखा जाने लगा । योजना के आरभ होने 
पर, विशेष रूप से द्वितीय तथा तृतीय योजना मे, उद्योग की वित्तीय स्थिति अच्छी 
न रही । सरकार ने स्थिति की गभीरता को ध्यान मे रख कर १ जनवरी, १९६६ 
से मूल्प तथा वितरण पर से नियत्रण हटा लिया । परन्तु १६६८ मे पुनः नियन्त्रण 
लगा दिया गया । और अब १ जनवरी, १६७० से नियन्त्रण हटाने की जो आशा 
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थी वह भी समाप्त हो गईं । 

यातायात. इस उद्योग की दूसरी समस्या यातायात सम्बन्धी कठिनाइयों 
की है। केवल कच्चे माल को ही नही दूर-दूर से फैक्टरी तक लाना पड़ता है अपितु 
निर्मित माल को भी देश के कोने-कोने मे ले जाना पडता है । वैगन की कमी तो 
सदेव ही रहती है और कभी-कभी यातायात की सुविधा न मिलने के कारण फैक्टरी 
को अपने उत्पादन में कटौती करती पडती है। आगे आने वाले वर्षों मे सबसे 
बडी कठिनाई, जिसका सामना उद्योग को करना होगा, देश के सभी केन्द्रों मे सीमेण्ट 
का नियमित वितरण करने से सम्बन्धित होगी । इस समस्या को सुलझाने के 
लिये रेलवे को भी समुचित ध्यान देना होगा । इसे उचित प्रकार के डिब्बों की 
भी व्यवस्था करती होगी । मीठर गेज पर भी अधिक सुविधा प्रदान करने की 
आवश्यकता है। कुछ रेल की पटरियों को दोहरा करना भी आवश्यक है जिससे 
एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वतन्त्रता के साथ पहुचा जा सके । 


भविष्य 


नवीन कच्चे माल की खोज. सीमेण्ट निर्माण की क्षमता का देश में 
असमान वितरण का मुख्य कारण चूने के पत्थर के सचय का असमान वितरण है। 
उद्योग के सतुलित विकास के लिये नवीन कच्चे माल की खोज करना आवश्यक 
है। सीमेण्ट के निर्माण के लिये भौतिक एवं रसायनिक सरचना के दृष्टिकोण से 
इतने प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकृता होती है कि निर्माण मे उनके प्रयोग के 
लिये विशिष्ट तकनीक तथा उपकरणों की आवश्यकता होती है । चूने का पत्थर ही 
जो कि प्रमुख कच्चा माल है कई प्रकार का मिलता है और अलग-अलग दशाओ 
में अलग-अलग प्रक्रियाओ का प्रयोग करना पडता है। कुछ पत्थर निम्नकोटि के 
होते है और उनमे सुधार करना पडता है । नवीन प्रक्रियाओं का अ्रपनाना राष्ट्रीय 
दृष्टिकोण से लाभप्रद सिद्ध होगा । प्रथम, देश के खनिज साधनों का पूर्ण उपयोग 
संभव हो पायेगा, तथा दूसरे, चूँकि कच्चे माल का वितरण असमान है, इसलिए 
इससे अभाव वाले क्षेत्र मे फैक्टरी की स्थापना करने में सहायता मिलेगी जिससे 
रेलवे पर भार भी कम होगा। 

इस उद्योग और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक शोध परिषद के सम्मिलित प्रयासों 
से भारतीय सीमेण्ट शोध की स्थापना की. जा चुकी है। यह सीमेण्ट के सम्बन्ध मे 
शोध के लिये विस्तृत योजना तैयार कर रहा है। इस दिशा में श्रधिक धनराशि के 
व्यय किये जाने की आवश्यकता है । उत्पादन की मात्रा की दृष्टि से विश्व में 
प्रथम छ देशो में भारतवर्ष को स्थान प्राप्त है, अत शोध मे भी इस देश का 
येगद्मन पर्याप्त होना आवश्यक है । इस सम्बन्ध मे एक चेतावनी देना अति 
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आवश्यक है । देश मे ही शोध, आयात प्रतिस्थापन, नवीन खोज तथा आत्म- 
निर्भरता आदि के नाम पर समय-समय पर कुछ कृत्रिम या खराब सीमेण्ट 
बाजार में लाया जाता है जो कि भवन-निर्माण के लिये बिल्कुल अनुपयुक्त होता 
है । ऐसे पदार्थों का उपयोग धन तथा जन के लिये हानिप्रद सिद्ध हो सकता है । 
ऐसे पदार्थ प्राय बाजार मे बिक्री के लिये तब लाये जाते हैं जब कि बाजार 
में अभाव की स्थिति होती है। शव 

यद्यपि सीमेट उद्योग लगभग ५० वर्ष पुराना है फिर भी निर्माण की तक- 
नीक तथा उद्योग के लिए आवश्यक मशीन निर्माण के दृष्टिकोण से अभी हाल 
मे ही हम आत्म निर्भर हो सके। द्वितीय महायुद्ध के समय इसकी मशीन के निर्माण 
के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया था परन्तु उस समय तो पुर्जों के मिलने में भी 
कठिनाई होती थी । कुछ विदेशी सहयोग से और कुछ अपने ही प्रयत्नो से भारत 
आज इस स्थिति में है कि यह आधुनिकतम मशीन को बनाने तथा निर्यात करने के 
योग्य है। 

उत्पादकता में वृद्धि करना. भारतीय उद्योग एवं व्यापार एसोसियेशन, 
बम्बई ने देश में निजी क्षेत्र की सीमेट इकाइयो मे उत्पादकता तथा वित्तीय स्थिति 
का अध्ययन किया है। उससे यह ज्ञात होता है कि सीमेट उद्योग की उत्पादकता 
मे, जिसका माप प्रति जन-दिन उत्पादन के रूप में किया गया, १६४९ तथा १६६४ 
के मध्य तीन गुनी वृद्धि हुई । परन्तु हालंड, सयुकत राज्य अमेरिका, जापान तथा 
बेल्जियम आदि देशो को देखते हुए यह वृद्धि अधिक नहीं है। हाल के वर्षों में 
क्षमता का उपयोग €० प्रतिशत तक होता रहा है। फिर भी उद्योग मे न्यूच 
उत्पादकता है। योजना आयोग के विशेषज्ञों के पैनेल ने सीमेंट उद्योग की धीमी 
प्रगति के कारणो के विषय में परीक्षण किया और इस निष्कर्ष पर पहुचे कि लाभ 
की कमी तथा विस्तार के लिए पर्याप्त पूँजी की कठिनाई ही इसका प्रमुख, कारण 
है । इसका विचार था कि सीमेंट उत्पादकों के लिए निश्चित' मूल्य अपर्याप्त है। 
इसने यह सुझाव दिया कि उद्योग का विकास और तेजी के साथ होगा यदि 
सरकार की मूल्य-तीति उद्योग के लिए तेजी की स्थिति उत्पन्न कर सके । 

झ्रायात एवं निर्यात. विदेशों से सीमेट का व्यापार नाम-मात्र को हों 
रहा है यद्यपि यह आशा है कि निकट भविष्य में इसमे वद्धि होगी। १९६० के 
आस-पास से ही सीमेंट का आयात बन्द हो गया है। भारतवषे ने द्वितीय महायुद्ध 
काल में सीमेट का निर्यात करना आरभ किया था परन्तु घरेलू माँग में वृद्धि होने 
के कारण निर्यात बन्द कर देना पड़ा । यद्यपि १६६६ के पूर्व निर्यात के लिए 
कुछ प्रयत्त किए गए थे परन्तु सीमेट का निर्यात पर्याप्त मात्रा में कर फनी 
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सभव नही हो पाया है। गत तीन वर्षो में आन्तरिक माँग कम होने के कारण 
उसका लाभ उठाकर, १६६८-६९ मे लगभग ३ लाख टन सीमेट का निर्यात किया 
गया और ३ २५ करोड रुपये वेदेशिक विनिमय के रूप मे अजित किया गया । 
ऐसा विचार है कि ५ लाख टन प्रतिवर्ष की दर से निर्यात आसानी से किया जा 
सकता है और इससे आन्तरिक पूर्ति पर विशेष प्रभाव नही पडेगा। वेसे भी यह 
आवश्यक है कि इसके लिए विदेशी बाजार की खोज परिस्थितियो को ध्यान मे रख 
कर सतत करते रहना चाहिए जिससे कि निर्यात बाजार मे, विशेष रूप से पश्चिमी 
एशियाई देशों तथा लका मे, हम अपना' स्थान बनाये रखे । सीमेट का निर्यात 
राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है। निर्यात करने वाली इकाइयो को 
प्रोत्साहित करना चाहिए और आवश्यकतानुसार आन्तरिक बिक्री पर कर लगा कर 
भारतीय सीमेट की निर्यात के क्षेत्र मे प्रतिस्पर्द्धात्मक स्थिति बनाये रखनी चाहिए । 


सीमेट के मूल्य तथा वितरण को चालू रखने या न रखने के अपने लाभ हो 
सकते है परन्तु जिस ढग से तियत्रण हटाने के निर्णय को निश्चित तिथि से एक 
सप्ताह पूर्व ही रह कर दिया गया वह उचित नही प्रतीत होता । इसका अभिनप्राय 
यह है कि अर्थशास्त्र के स्थान पर राजनीति का प्रभृत्व अधिक है। जहाँ तक दक्षिण 
के निर्माताओं का प्रश्न है, उस क्षेत्र में ५५७. लाख ठन उत्पादन हुआ था जिसमे 
से ४७ लाख टन की खपत उसी क्षेत्र भे हो गई। इस १० लाख टन के आधिक्य 
की खपत महाराष्ट्र मे भेजकर की जा सकती है जहाँ इतनी ही मात्रा का अभाव 
है। भाडा सग्रह को समाप्त कर देने पर दक्षिण के उपभोक्‍ताओ को १० रुपये 
प्रति टन का लाभ हुआ । साथ ही, नियत्रण हटा देने के पश्चात मूल्य मे वृद्धि 
होने के भय की सभावना का पता सरकार द्वारा पहले ही लगाया जा सकता था 
जब कि अप्रैल १६६६ में सब नियत्रण हटाए गये थे। ८ माह तक इस निर्णय के 
सभी परिणामों के विषय में अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध था। 
वैसे भी, केवल नियत्रण के हटा देने से ही उत्तर मे फैक्टरियो की स्थापना का 
कार्य आरभ नही हो जायेगा जिससे कि वहाँ का अश्रभाव समाप्त हो जाय । उद्योग 
की स्थापना या तो कच्चे माल की उपलब्धि के कारण या बाजार की समीपता के 
कारण हो सकती है। वैसे विचार यही है कि कच्चे माल उपलब्ध होने वाले 
स्थाव के समीप फैक्टरी को स्थापित करना बाजार की समीपता की अपेक्षाकृत 
अधिक लाभप्रद है। इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन किया जाना अति' 
आवश्यक है जिससे कि सही स्थिति का पता लग सके और यह ज्ञात हो सके कि 
उपर्युक्त विचार सही है या नहीं। 


अध्याय ३१ 


कोयला उद्योग 


कोयला उद्योग द्वारा प्रतिवर्ष ७५० लाख टन कोयला उत्पादित किया 
जाता है जिसका मूल्य १०० करोड रुपये है । यह प्रतिदिन ४ लाख व्यवितयों को 
रोजगार प्रदान करता है। कोयले का उत्पादन करने वाले प्रमख क्षेत्र बिहार, 
पश्चिमी बगाल, उडीसा, मध्य प्रदेश तथा आन्ध्र अ्रदेश राज्य में हैं। ७८ प्रतिशत 
से अधिक कोयला निचले गोडवाना पवेत से निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त 
आसाम, मद्रास तथा राजस्थान में तृतीय युग (६८/४३7० 28०) की कोयले की 
खाने है। इनके द्वारा कुल उत्पादन का २ प्रतिशत ही प्राप्त होता है! 


प्रथम योजना मे ३७०,००० लाख टन कोयले के सचय का अनुमान लगाया 
गया था परन्तु बाद में इसमें परिवर्तन हुआ है और तृतीत योजना मे इसका 
अनुमान ५००,००० लाख टन लगाया गया। कोककर कोयला (८०४०४ ८०७! ) 
का जो कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोगी है, सचय हमारे देश में सीमित है। 
धातुकरंक कोयला सरक्षण समिति का अनुमान है कि कोयले का सचय उन क्षेत्रों 
में जहाँ कोयले का खान से निकाला जा रहा है लगभग २०,००० लाख टन है 
और उन क्षेत्रों मे जहाँ अभी यह कार्य आरभ नही हुआ है ७,७४०लाख टन है । 


उद्योग का १९५१ से १९६८ तक का विकास का अध्ययन करने पर यह 
ज्ञात होता है कि १९५१ मे ३५० लाख टन कोयला निकाला गया था परल्तु 
१९६८ में यह बढ़कर ७४० लाख टन हो गया । इस १८ वर्ष की अवधि मे प्रेषण 
३०० लाख टन से लेकर ६६० टन तक हुआ । सबसे ज्यादा खपत रेलवे द्वारा 
होती है जिसे कुल प्रेषण का एक-चौथाई अथवा १६० लाख टन प्राप्त हुआ। 
दूसरा महत्वपूर्ण उपभोक्ता लोहा एवं इस्पात उद्योग हैं जिसमें १६६८ में 
लगभग ११० लाख टन कोयले की खपत हुईं । अन्य महत्वपूर्ण उपभोक्ता विद्युत 
पूति कम्पनी (८5० लाख टन), ईंटो के निर्माता (३० लाख टन) तथा सीमेठ 
फैक्टरी (३० लाख टन) हैं । 


निजी क्षेत्र में उद्योग प्रथम योजना के अन्त तक, अधिकाश उत्पादन 
निजी क्षेत्र की कोयले की खानो द्वारा किया जाता था। निजी क्षेत्र मे इसका 
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उत्पादन ३२४० लाख टन था जब कि सार्वजनिक क्षेत्र मे केवल ४६ लाख ठन था। 
१९५५ में यह निश्चित किया गया कि द्वितीय योजना में जितने श्रतिरिक्त कोयले 
के उत्पादन की आवश्यकता है उसके अश्रधिकाश सभव भाग का सावंजनिक क्षेत्र 
में ही उत्पादन होना चाहिए। २२० लाख टन के अतिरिक्त उत्पादन मे से १०० 
लाख टन का उत्पादन निजी क्षेत्र मे होना था और शेष १२० लाख टन सार्वजनिक 
क्षेत्र मे होता था | तृतीय योजना मे कोयले के उत्पादन का लक्ष्य ६८६ लाख टन 
रखा गया जो कि द्वितीय योजना की अपेक्षाकुत ३७६ लाख टन अ्रधिक था। 
निजी क्षेत्र को वर्तमान उत्पादन के अतिरिक्त १७० लाख टन का और उत्पादन 
करना था । इमके लिये ६० करोड रुपये की पूँजी लगानी थी जिसमे से २८ करोड 
रुपया वैदेशिक विनिमय के रूप में चाहिए था। चतुर्थ योजना का लक्ष्य ६३५ 
लाख टन है जिसमे से २९५ लाख टन कोककर कोयला तथा शेष ६४० लाख 
टन अन्य कोयला है। चतुर्थ योजना मे निजी क्षेत्र से वर्तमान उत्पादन बनाए 
रखने की आशा है और इसे भ्रतिरिक्त उत्पादन अधिक नहीं करना है। लगभग 
सभी कोयले का आन्तरिक उत्पादन सावेजनिक क्षेत्र मे ही किया जाना है। 

सार्वजनिक क्षेत्र का का्यं क्र १६५५ मे, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम 
(४८४०८) की स्थापना की गई जिसे विद्यमान सरकारी कोयले की खानो का और 
पंचवर्षीय योजनाओ के अन्तर्गत स्थापित नत्रीन कोयले की खानो का नियत्रण करना 
था। १६५५-५६ मे इसके भियत्रण मे ११ कोयले की खाने थी जिनका उत्पादन 
१६५५-५६ मे ३० लाख टन था परन्तु ११ में से ७ कोयले की खाने हानि पर चल 
रही थीं। आन्ध्र प्रदेश सरकार के नियत्रण मे चल रही सिगरेनी कोयले की खान को 
लेकर सार्वजनिक क्षेत्र का कुल उत्पादन ४६ लाख टन था। द्वितीय योजना मे सावें- 
जनिक क्षेत्रका उत्तरदायित्व बढा दिया गया क्योकि १९६०-६१ तक इसे १२० लाख 
टन का अतिरिक्त उत्पादन करना था जिसमे से ३० लाख टन बोकारो तथा सिगरेनी 
से तथा ४० लाख टन कोरबा कोयले की खानो का विकास करके प्राप्त करना था; 
शेष ५० लाख टन के बारे में कुछ भी निश्चित नही किया था। इसके लिए ६० 
करोड रुपये की पूँजी की आवश्यकता थी परलन्तु इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये 
कुल ४० करोड़ रूपये ही की व्यवस्था की गई। 

कोयले की माँग का अनुमान तृतीय योजना के अन्त मे ६८६ लाख टन 
लगाया गया था और सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा ३७६ लाख टन के अतिरिक्त उत्पादन 
मे से २०० लाख टन उत्पादन करने का निश्चय किया गया। इसमे १०३ करोड 
रुपये की पूंजी लग्बी थी। २०० लाख टठन में से, ३० लाख टत तो! सिगरेनी 
बोेयले की: खानो का विस्तार करके प्र.प्त करना था और शेष ११७० लाख टन का 
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उत्पादन राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के द्वारा करना था । इस निगम के समक्ष यह 
कार्य अत्यन्त कठिन था क्योकि इसके लिए नवीन क्षेत्रों मे अनेक नई खानो की 
स्थापना करनी थी । नवीन खानो, वर्कशाप, तथा वाशरीज की स्थापना करने के 
लिए इगलेड, पोलैण्ड, पश्चिमी जर्मनी, फ्रास, सयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूस 
से टैक्निकल सहयोग का कार्यक्रम निर्धारित किया गया। चतुर्थ योजना के ६३५ 
लाख टन के लक्ष्य भे से साव॑जनिक क्षेत्र द्वारा २८०५ लाख ठन का उत्पादन किया 
जाना है। इस उत्पादन के स्तर पर १६७३-७४ के कुल उत्पादन में सावजनिक 
क्षेत्र का भग ३० प्रतिशत हो जायगा जब कि १६६५-६६ मे यह केवल २० प्रति- 
शत ही था। राष्ट्रीय कोयला विकास निमम के लिए २९ करोड रुपये की व्यवस्था 
की गई है। 


वतंमान स्थिति 


योजनाओ के श्रन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में निजी तथा सार्वजनिक 
दोनो ही क्षेत्र असफल रहे है। १६९६१ के अन्त मे कोयले का उत्पादन ५६० लाख 
टन था जब कि लक्ष्य ६१० लाख टन का था। तूतीय योजना में लक्ष्य तथा 
उपलब्धि मे और ग्रत्तर आ गया क्योकि लक्ष्य ६८६ लाख टन था जब कि उत्पादन 
७१० लाख टन ही रहा और इस प्रकार अन्तर २७६ लाख टन का रहा। उत्पा- 
दन पर प्रतिबन्ध लगाया गया क्योकि स्टॉक इकट्ठा होता जा रहा था। राष्ट्रीय 
कोयला विकास निगम के पास १६६४-६५ मे स्टॉक १० लाख टन का था और उसे 
१७ करोड रुपये की हानि उठानी पडी । इसने भर्ती करनी बन्द कर दी और 
कर्मचारियो की सख्या घटा दी। १६६५-६६ मे इसकी बिक्री बढ गईं। बिक्री 
को बढाने तथा बनाये रखने के लिए निगम ने बड़े उपभोक्ताओ्ो से, जैसे, राज्य 
विद्युत बोर्ड, राउरकेला एवं भिलाई इस्पात प्लाण्ट तथा दामोदर घाटी निगम 
आदि, दीर्घकालीन समझौता कर लिया है। 


चूँकि कोककर कोयले का सचय देश में सीमित हैं अतः कोयला खान सरक्षण 
णव सुरक्षा अधिनियम के अन्तगगंत १६५२ से इसके उत्पादन को नियमित किया जा रहा 
है। द्वितीय योजना के अन्त मे इसका वास्तविक उत्पादन १५० लाख टन था। 
तृतीय योजना मे, इस कोयले की आवश्यकता का अनुमान २७० लाख टन लगाया 
जगा था। परन्तु, वास्तविक उत्पादन तृतीय योजना के अन्त तक लगभग १६० लाख 
टन ही हुआ । चतुर्थ योजना मे, १६७३-७४ तक कोककर कोयले की माँग का 
अनुमान २९५ लाख टन लगाया गया है । वर्तमान कोककर कोयले की खानो द्वारा 
उत्पादन के अतिरिक्त दो नवीन खानों द्वारा उत्पादन आरभ करने की आशा चतुर्थ 
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योजना में की जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की प्रायोजनाओ द्वारा ९० लाख टन 
कोककर कोयले के उत्पादन की आशा है और शेष निजी क्षेत्र से प्राप्त होने की 
आशा है। कोककर कोयले के सीमित सचय को सरक्षित रखना अति आवश्यक है 
और इसके लिये नवीन प्रयोग का किया जाना आवश्यक है जिससे कि कोककर 
कोयले का प्रयोग अद्धं-कोककर कोयले के साथ किया जा सके । इस दिशा मे प्रयोग 
आरभ किया जा चुका है। 


विवेकीकरण 


कोयला उद्योग का विवेकीकरण करना अति आवश्यक है और इसके जिय 
उत्पादन, वितरण तथा उपभोग के लिये उचित तथा समाकलित योजना का 
बनाया जाना अति आवश्यक है। इस उद्योग के विवेकीकरण के लिये शर्तरहित 
समर्थन मालिक, कर्मचारी, कोयले के उपभोक्ता, व्यापारी, इजीनियर तथा सरकार 
से प्राप्त होना अति आवश्यक है। जब सभी इसमे रुचि लेगे तभी इसकी लागत मे 
कमी लाईं जा सकती है । 


यत्रीकरण. कोयले की खानो का यत्रीकरण निम्नलिखित कारणो से आवश्यक 
है: (१) इससे कोयले की उगाही अधिक और तेजी के साथ सभव है, (२) 
प्रति व्यक्ति पारी उत्पादन मे वृद्धि होती हैं जिससे उपरिव्यय की लागत में कमी 
आती है; (३) भूगर्भ मे स्थित सभी यातायात के उपकरणो का पूर्ण उपयोग हो 
पायेगा तथा श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि होगी, (४) उत्पादन लागत में कमी 
आयेगी, तथा (५) खनिको की शक्ति की बचत होती है जिससे उनकी उत्पादन 
क्षमता मे वृद्धि होती है । परन्तु यत्रीकरण करते समय पर्याप्त सावधानी रखना 
आवश्यक है जिससे कि श्रमिको की स्थिति पर बुरा प्रभाव न पड़े । 


भारतवर्ष का कोयला उद्योग पूंजीगत उपकरणों की दृष्टि से स्थिरसा है 
और तकनीक की दृष्टि से यह पिछडा हुआ है। जब कि पश्चिमी जमंत्ती की रूर की 
खानो में ८० प्रतिशत कोयला मशीनो से काटा जाता है भारतवर्ष मे यह प्रतिशत 
केवल २४ ही है । मशीन द्वारा कोयले के भरने का कुल कोयला तिक,लने से 
प्रतिशत १९५३ में १६६ था जब कि भारत में ०.५ था। मशीन से कोयला काटने 
के प्रतिशत मे कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है, १९६५३ मे यह २१ १९ प्रतिशत था 
और १६५८ मे बढ कर २४२७ ही रहा। कोयले की खान की सशीनो तथा 
उपकरणों को निर्माण करने का एक प्लाण्ट दुर्गापुर मे विदेशी सहयोग से स्थापित 
क्रिया जा रहा है। । 
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विद्युत की व्यवस्था करना. कोयले की खानो मे विद्युत अपर्याप्त मात्रा 
में उपलब्ध है । इस कारण से उत्पादन की हानि होती है क्योकि खान का यत्री- 
करण विद्युत के उपलब्ध होने पर ही सभव है। साथ ही, इससे आधुनिक विधियों 
तथा तकनीक का प्रयोग सभव है, सुरक्षा की व्यवस्था बढ सकती है और परिणाम- 
स्वरूप उत्पादन मे वृद्धि हो सकती है। 


प्रति व्यवित पारी उत्पादन को बढ़ाना. विदेशों मे उत्पादकता मेतेजी के 
साथ वृद्धि हुई है । सयुकत राज्य अमेरिका मे, प्रति व्यक्ति पारी उत्पादन १६३८ 
मे ४४४ से बढ कर १६५४ मे ८ १६ तथा फ्रास मे १६३८ में ० ८३ से १९५७ में 
११२ हो गया जब कि भारत मे १६९५१ मे १ ०३ से बढकर १९५७ में १ १४ही हुआ। 
यह वृद्धि महत्वपूर्ण नही है। कोयला वकिग पार्टी ने इस कमी के कारण का पता लगाया 
तथा उसको दूर करने का सुझाव दिया है । प्रति व्यक्ति-पारी उत्पादन निम्तलि- 
खित उपायों से बढाया जा सकता है (१) सभी भावी खानो मे उचित रोशनी, 
हवा की व्यवस्था तथा उ.चत कार्य करने की दशाये, आधुनिक यत्रीकृत विधियों 
का प्रयोग तथा अधिक मजदूरी की व्यवस्था होनी चाहिए, (२) वर्तमान खातों 
में भी पर्याप्त हवा, रोशनी आदि की व्यवस्था होनी चाहिये तथा श्रमिकों में कतंव्य 
की भावना भरनी चाहिए, (३) खान के श्रमिकों के शिक्षण की व्यवस्था होनी 
चाहिए, (४) यथासभव कार्यानुसार मजदूरी प्रथा को अपनाना चाहिए, (५) 
उत्पादन के आधार पर बोनस दिया जाना चाहिए; (६) कोयले को काटने तथा 
भरने के लिये यत्रों का उपयोग होना चाहिए; (७) मशीन को योग्यता के साथ 
चलाने के लिये श्रमिको के प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए । 


किस्म सें उन्नति लाने के उपाय. ऐसा अनुमान है कि भारत की ८४३ 
चालू कोयले की खानों मे से केवल ७१ खानो में ही कोयले को चालने के लिये 
प्लाण्ट तथा आवश्यक उपकरण हैं। अत* ऐसी मशीनो का सभी खालो मे प्रयोग 
आवश्यक है । शोध से यह पता चला है कि कोयछे को सावधानी से धो कर उसकी 
किस्म को बढाया जा सकता है। कोयले को धोने के लिए तथा वाशरीज की स्थापना 
के प्रश्न पर सरकार द्वारा नियुक्त कोल वाशरीज कमेटी १६५४ द्वारा विचार किया 
गया। इसकी सिफारिशों को ध्यान मे रख कर तथा कोयला परिषद की सलाह से 
सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिये . (१) सभी धातु कर्मक कोयले को धोना 
चाहिए, (२) निजी कोयले की खानो को वाशरीज की स्थापना की अनुमति दी 
जानी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर सरकार उ सकी व्यवस्था करेगी; (३) धोने 
की औसत लागत की पूर्ति मूल्य से परिवर्तत कर के या उपदान देकर की जानी 
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चाहिए । वर्तमान समय मे, निजी क्षेत्र मे केवल तीन वाशरीज हैं । राउरकेला, 
भिलाई तथा दुर्गापुर के इस्पात के कारखानो के पास भी इसकी स्थापना की जा 
रही है । इसके लिये द्वितीय योजना में ६ करोड रुपये की व्यवस्था की गई थी। 


कोयले का उचित श्रेणीकरण तथा वर्गीकरण. भारतीय कोयला समिति, 
१६२५ की सिफारिशों के आधार पर कोयला श्रेणीकरण परिषद की स्थापना की 
गई थी” जिसने कोयले का वर्गीकरण, मुख्य रूप से निर्यात के लिये, किया था । 
१९५२ में योजना आयोग ने वैज्ञानिक वर्गीकरण के लिये सुझाव दिया । भारतीय 
प्रमाप सस्था की एक समिति ने कोयले का भारतीय प्रमाप सामान्य वर्गीकरण का 
प्रलेख प्रस्तुत किया था। ऐसे वर्गीकरण से विभिन्न प्रकार की सहायता मिलेगी। 
कोयले के वर्गीकरण से रुचि दिखाने पर भी, कोयले की किस्म पर नियत्रण रखने 
की दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया । कोयले का प्रेषण करने से पूर्व 
उसका मुख्य खान इजीनियर के सगठन की निरीक्षण शाखा द्वारा उचित निरीक्षण 
किया जाना आवश्यक है । 


छोटी-छोटी खानो का एकीकरण. नवम्बर १९५५ में कोयले की खानो के 
एकीकरण पर एक समिति नियुक्त की गई जिसने १९५७ मे रिपोर्ट दी। इसने 
यह बताया कि विश्व युद्ध के समय छोटी-छोटी अनेक खाने स्थापित हो गईं। 
प्रति माह १,००० ठन से कम उत्पादन करने वाली खानो की सख्या १६१६ मे १३७ 
थी जो कि १६४५ से बढकर ४२८ हो गई थी, परन्तु यह १९५५ में घट कर 
३०६९ हो गई थी । इस समिति ने सिफारिश की कि उन खानो का एकीकरण कर 
दिया जाना चाहिए जिनका उत्पादन १०,००० टन प्रति वर्ष से कम हो और जिनका 
क्षेत्र १०० एकड से कम हो । 

खानो के एकीकरण का कार्य अत्यन्त कठिन है। १९५८ में भारत सरकार ने 
स्वेच्छा से एकीकरण के लिये एक समिति स्थापित की । ३१ मार्च, १९६६१ 
तक इसने केवल ३० प्रस्तावों को स्वीकृति दी । वास्तव में ३९ खानो का एकीकरण 
१६ दशाओं मे हुआ जिनका उत्पादन १२ लाख टन था। ऐच्छिक एकीकरण की 
सफलता की आशा कम है परन्तु अभी वैधानिक रूप से अनिवार्य एकीकरण आरभ' 
करने के लिये सरकार तैयार नही हैं। 


प्रबन्धकों की क्षमता. आधुनिक खातो का प्रबन्ध एक जटिल कार्य है परल्तु 
जब तक उचित प्रबन्ध की व्यवस्था नहीं होतीं न तो उत्पादकता में और न ही लाभ 
में वृद्धि होगी । अनुभवी तथा कुशल प्रबन्धकों की कमी पाई जांती' हैं अत उचित 
प्रशिक्षण की व्यवस्था करना अति आवश्यक है। अधिकांशतया, कोयले की खानों के 
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प्रबन्धक श्रमिकों से सम्बन्धित प्रशासनिक मामलो को निपटाने में ही लगे रहते हैं ! 
इसके लिये श्रम अधिकारियो की नियुक्ति करनी चाहिए जिससे कि प्रबन्धको को 
इससे फ्रसत मिल सके । 


विवेकपूर्ण उपयेग भारत में अधिकाश उपभोक्ता कोयले क। आर्थिक 
उपयोग करना नही जानते है। उनको प्रत्येक प्रकार के कोयले का उपयोग करने का 
वैज्ञ,निक ज्ञान नही है। इस सम्बन्ध से ईथन शोध सस्था उन्हे उचित चिदेशन दे 
सकती है। इसे चाहिए कि वह उपभोक्ताओं को इसके सर्वाधिक प्रभावकारी उप- 
योग के बारे में बताये । 

भारत में निम्न श्रेणी के कोयले का उत्पादन अत्यधिक है, अतः यथासभव 
उसके उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए । यह विवेकीकरण के लिये, विद्येष 
सचय के सरक्षण के लिये तथा नवीन प्रायोजनाओ एवं उपक्रमो को प्रोत्साहित करने 
के लिये आवश्यक है । ऐसा होने से सीमित मात्रा में उपलब्ध कोककर कोयले को 
सरक्षित रखा जा सकता है। 

विवेकपूर्ण घितरण. कोयला उद्योग की वितरण की वर्तेमान व्यवस्था तथा 
यातायात सम्बन्धी कठिनाइयाँ विवेकीकरण के मार्ग मे बाधक है। यह सुझाव दिया 
गया है कि एक केन्द्रीय कोयला विपणन सगठन की स्थापना की ज.नी चाहिए जो 
वितरण की उचित व्यवस्था कर सके, मूल्य मे स्थिरता ला सके तथा देश के विभिन्न 
भागों मे पर्याप्त तथा अच्छे किस्म के कोयले को उचित मूल्यों पर पहुचाने की 
व्यवस्था कर सके । विवेकपूर्ण मूल्य सम्बन्धी नीति का अपनाना अति आवश्यक 
है। मई १९५७ में कोयला मूल्य परिवद्धंव समिति नियुक्त की गई थी जिसने अपनी 
रिपोर्ट दिसम्बर १९५८ में दी थी । इसने पश्चिमी बगाल' तथा बिहार के कोयले 
के मूल्य मे ५० पैसे प्रति टन की दर से वृद्धि करने की सिफारिश की। 

रेलवे का योगदान कोयले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने में 
अत्यधिक है परन्तु यह माँग का सामना करने में असमर्थ है । अत. अच्तर्देशी 
जल यातायात तथा तटवर्ती सामुद्रिक यातायात का विकास इसके लिये करना 
आवश्यक है। बगाल या उडीसा के तट्वर्ती क्षेत्र मे एक और बन्दरगाह स्थापित 
करने की सभावना पर भी विचार करना चाहिए । विदेशी बाजार के सम्बन्ध मे 
अधिक भार का जहाज प्राप्त करने का प्रयत्व करना च,हिए, बन्दरगाहों पर इसके 
लिये विशेष सुविधाये प्रदात की जानी चाहिये तथा विदेशों में व्यापार आयुक्त को 
विदेशी बाजार का पता लगा कर उचित सूचना प्रदान करनी चाहिए। 

असिकों का दृष्टिकोण. विवेकीकरण के विरुद्ध श्रमिकों के भय को तथा 
गलतफहमियों को दूर किया जा सकता है यदि मिल के मालिक श्रमिको की कुछ 


४७८ भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था 


महत्वपूर्ण माँगो को समझे और उनको पूरा करने का प्रयत्न करे । ये है (१) 
उतका उचित 9यन तथा आरभिक प्रशिक्षण, (२) पदोन्नति की उचित सुविधा 
तथा उनके लिये उचित प्रोत्साहन, (३) अतिरिक्त कार्य-भार को ध्यान मे रखते 
हुए उचित मजदूरी का भुगतान, (४) नौकरी की सुरक्षा, (५) आवास, सामाजिक 
सुरक्षा, स्वास्थ्य आदि कल्याणकारी सुविधाओं को श्रमिकों को सन्तोषप्रद ढग से प्रदान 
करना ।- यदि श्रमिकों की उपर्युक्त सुविधाये प्रदान की जायें तो श्रमिक अपने आप 
को बदली हुई परिस्थिति के योग्य आसानी से बना सकेगे और उस परिवर्तन का 
विरोध नही करेगे । श्रमिको को इस ओर से निश्चिन्त कर देना है कि विवेकीकरण 
से उनकी उत्पादकता मे ही वृद्धि नही होगी अपितु उनकी आय, कार्य की दशाओ, 
तथा नौकरी की सुरक्षा बढेगी । 

श्रमिकों के नेताओं को भी यह समझना चाहिए कि विवेकीकरण के मार्ग मे 
बाधक न बन कर उसमे सहयोग देना चाहिए और ऐसा करना उनके हित मे ही 
है। बेरोजगारी के डर से इसका विरोध नहीं करना चाहिए क्योकि अल्प-काल मे 
तो ऐसा होग। परन्तु दीघं-काल मे रोजगार बढने की सभावना ही अधिक होती है। 


विवेकीकरण के कारण खानो से श्रमिकों की छटनी की अत्यधिक सभावतना नहीं 
है क्योकि (१) सभी कोयले की खानो का यत्रीकरण धन के अभाव में एक 
साथ नही किया जा सकता है, (२) कोयले के उत्तादन का लक्ष्य बढ ही रहा है 
अत. श्रमिकों की माँग बढने की सभावना ही अधिक है, (३) खान के मालिक 
नई भर्ती, जहाँ तक सभव है, नहीं कर रहे है, अत छठनी की समस्या के उपस्थित 
होने की संभावता कम ही है । वेसे भी, औद्योगिक शान्ति को बनाये रखने के 
लिये श्रमिको तथा मालिको को पारस्परिक सौदेबाजी पर अधिक विश्वास करना 
चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि कोयले की खानो का विवेकीकरण तभी सभव है 
जब कि औद्योगिक सम्बत्ध की समस्या को सफलता के साथ सुलझाया जाय । 
सामूहिक सौदाकारी तथा सम्मिलित परामश् परिषदों का प्रयोग अधिकाधिक किया 
जाना चाहिए । 

सरकार को नीति वर्तमान परिस्थिति मे कोयले के उद्योग पर जो साविधिक 
नियत्रण है उसे चालू रखता चाहिए। मूल्य, विभाजन, वितरण तथा सरक्षण के 
सम्बन्ध में वर्तमान प्रणाली को ही अपनाये रखना उचित है। परन्तु, कोयले के 
किस्म पर अधिक तियत्रण रखने की आवश्यकता है । इसके लिये उचित निरीक्षण 
की व्यवस्था की जानी चाहिए 4 

छोटी-छोटी कोयले की खात्तों का एकीकरण करने के लिए सरकार को अधि- 
तिमम बनाना चाहिए, विशेषकर ऐसी इकाइयों के लिये जिनका एकीकरण देश के 
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हित में हो । पश्चिमी बगाल तथा बिहार के स्थायी बन्दोबस्त क्षेत्र मे खनिज अधिकार 
का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास है, परन्तु इस अधिकार को अपने पास ले लेना 
चाहिए यदि विवेकीकरण के कार्यक्रम को सुगमता से कार्यान्वित करना है। कोयले 
पर नियत्रण को प्रभावकारी बनाने के लिये व्यक्तिगत राज्य की ओर से अधिकार 
शुल्क की उगाही केन्द्रीय सरकार को करती चाहिए और बाद मे प्रत्वेक राज्य को 
उसका उचित भाग दे देता चाहिए । इससे केन्द्रीय सरकार समरूप नीति देश भर 
के लिये आसानी से अपना सकेगी । 

राष्ट्रीकदरण यह प्राय तक दिया जाता है कि उद्योग का राष्ट्रीयकरण 
कर लेने से इसके विवेकीकरण मे सहायता मिलेगी परन्तु यह दृष्टिकोण आधथिक 
दृष्टि से उचित नही है । वर्तमान परिस्थितियाँ ऐसी है कि यदि सरकार इस उद्योग 
को अपने हाथ मे ले लेती है तो विवेकीकरण के मार्ग मे निश्चय ही बाधा आयेगी । 
केवल राष्ट्रीयकरण कर लेने से ही विवेकीकरण नही हो जायगा । न ही सरकार के 
पास क्षतिपूर्ति के लिये आवश्यक वित्तीय साधन है और न ही उद्योग का प्रबन्ध 
करने के लिए समुचित प्रशासनिक व्यवस्था है। 

कोयला उत्पादकता दल सयुक्‍त राज्य अमेरिका के टेक्निकल कोआपरे- 
शन मिशन के सहयोग से राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा एक कोयला उत्तादक 
दल को विदेशों मे उद्योग की जटिल समस्याओ तथा उन्नत तकनीक का अध्ययन 
करने के लिये भेजा गया था । इसने सयुक्त राज्य अमेरिका, इगलेड, फ्रास तथा 
पश्चिमी जर्मनी का दौरा किया। इस दल की रिपोर्ट जून १६६१ में प्रकाशित हुई । 
इसने निम्नलिखित सुझाव दिये 

(१) दल ने छोटी खानो के एकीकरण के प्रश्न को महत्ता दी है। इसका 
विचार है कि फ्रास में राष्ट्रीयक्ृत कोयले के उद्योग मे एकीकरण तथा पुनर्संगठत 
में विशेष सफलता प्राप्त हुई है। भारतीय कोयला उद्योग मे एकीकरण का कार्य 
और तेजी के साथ किया जाना चाहिए । 

(२) भारतीय कोयला उद्योग के साव॑जनिक क्षेत्र मे सगठत सम्बन्धी सरचना 
मे आवश्यक परिवर्तन उसी प्रकार से किया जाना चाहिए जैसा कि फ्रास मे हुआ है। 
वहाँ एक केन्द्रीय नीति निर्माण करने वाली सस्था है, तथा क्षेत्रीय आधार पर 
स्वायत्त कोयले की खान की कम्पतियाँ है। ऐस। करने से यहाँ भी प्रशासनिक नियत्रण 
प्रभावपूर्ण हो सकेगा जिससे उत्पादकता मे वृद्धि होगी । 

(३) इस दल ने सामान्य टैक्तिकल सेवाओ को अदान करने के लिये जमेनी 
की तरह एक केन्द्रीय समन्वयकारी सस्था की स्थापना करने का सुझाव दिया है । 


४८० भारत की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था 


भारतवर्ष मे ऐसे सगठन को एच्छिक आधार पर स्थापित करना होगा जो कि विभिन्न 
कम्पनियों को टेक्निकल मामलो पर उचित परामर्श दे सके । 


(४) दल ने यह स्वीकृत किया है कि यद्यपि यत्रीकरण आश्िक दृष्टिकोण 
से उपयक्त है, तथापि इसे भारत मे बहुत वर्षो तक शी घ्रता के साथ कार्यान्वित नही 
किया जा सकता है क्योकि यहाँ पर समस्या अधिक रोजगार बढाने की है। इसने 
वैसे यह सुझाव दिया है कि यत्रीकरण को कटाई, विस्फोटन तथा शावेलिंग तक ही 
सीमित रखना चाहिए । 


(५) कोयले की उत्पादकता को बढाने में समक्ष यातायात की सुविधा 
अत्यन्त आवश्यक है। कोयले को खान से निकालने से लेकर उसे वैगन मे भरने 
तक उचित तथा आधुनिक साधनों का ही प्रयोग करना चाहिए। धरातल पर 
यातायात के सम्बन्ध में दल ने यह सुझाव दिया है कि रानीगज कोयले की खान 
से कोयला ले जाने के लिये दुर्गापुर तथा कलकत्ता के मध्य नहर प्रणाली का गहन 
विकास किया जाना चाहिए । 


(६) अन्त मे, दल ने मजदूरी के भुगतान के सम्बन्ध मे जहाँ तक व्यावहा- 
रिक हो, कार्यानुसार मजदूरी देने का सुझाव दिया है। यदि श्रमिको की उत्पादकता 
बढ़ाने के लिये विशेष प्रोत्साहन की योजनाये चालू की जायें तथा इगलैड, फ्रास 
और पश्चिमी जर्मनी की तरह कार्यानुसार मजदूरी का भुगतान किया जाय तो 
श्रमिकों की उत्पादकता निश्चित ही बढेगी । 


झोध भारत मे पचवर्षीय योजनाओं के आरभ होने से पूर्व कोयले को खान 
से निकालने तथा उसका समुचित उपयोग करने की समस्याओ पर शोध के लिये 
कोई भी सगठित प्रयास नहीं किया गया। केवल ठाठा तथा बर्ड एण्ड क० जैसे 
व्यक्तिगत उतपादको ने अलग-अलग अध्ययन कभी-कभी कराया था | हाल मे, ईंधन 
शोध सस्था ने कोक के उत्पादन तथा का्बनाइजेशन पर कोक की भट्ठटी के डिजा- 
यन पर, कोयले के धोने, मिश्रित करने तथा उसमे से गधक निकालने पर शोध 
करना आरभ किया है। भारतीय भूविज्ञान सर्वक्षण ससस्‍्था द्वारा तथा भारतीय 
खनिज ब्यूरो द्वारा अधिक खनिज सर्वेक्षण की आवश्यकता है। इन दोनो सगठनों 
के लिए चतुर्थ योजना में ३५ करोड रुपये की व्यवस्था की गई है। गहन तथा 
विस्तृत सर्वेक्षण के द्वारा यह सभव हैं कि कोयले की नवीन सचय का पता लग सके । 
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लोहा एवं इस्पात उद्योग 


लोहा एवं इस्पात उद्योग किसी भी देश की औद्योगिक सरचना का आधार 
है । अनेको उद्योग जो उत्पादक तथा स्थायी वस्तुओं का निर्माण करते है इस 
उद्योग पर निर्भर रहते है। भारत के इस्पात उद्योग ने गत दस वर्षो में अत्यधिक 
तेजी के साथ विकास किया । वास्तव मे, विकास की ग्रति रूस तथा जापान से 
भी तीत्र रही । विश्व में इस प्रकार से प्रगति का कोई भी उदाहरण मिलना 
कठिन है। इस समय सूती वस्त्र उद्योग के पश्चात्‌ इसे उत्पादन के दृष्टिकोण 
से दूसरा स्थान प्राप्त है। इसमे पूँजी तो सूती वस्त्र उद्योग से भी अधिक लगी 
है। प्रत्यक्ष रूप से यह ३ लाख श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है और यह 
सम्पूर्ण औद्योगिक रोजगार का ८5% है। 


लोहा एवं इस्पात उद्योग के अन्तर्गत प्रमुख निर्माता तथा री-रोलर्स 
(7८-706४४) आते है। प्रमुख निर्माताओं में से सार्वजनिक क्षेत्र में हिन्दुस्तान 
स्टील लिमिटेड तथा मैसूर आयरन ऐंण्ड स्टील लिमिटेड है तथा निजी क्षेत्र में 
ठाठा आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी लि० (75८०) तथा इण्डियन आयरन ऐण्ड 
स्टील कम्पनी लिमिटेड' है । मैसूर आयरन ऐण्ड स्टील लिमिटेड को छोडक्र सभी 
प्रमुख निर्माता केन्द्रीय एव पूर्वी भारत मे ही स्थित हैं जिसे “भारतवर्ष का रूर' 
कहा जाता है। री-रोलस तो देश भर मे फैले हुए है। 

स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ से लोहा एवं इस्पात उद्योग का विकास हमारी 
औद्योगीकरण की नीति एवं कार्यक्रम का प्रमुख अग रहा हैं। १६९४८ के औद्योगिक 
नीति प्रस्ताव के अन्तर्गत लोहा एवं इस्पात उद्योग, विशेष रूप से ववीन उपक्रमों 
की स्थापना के लिये, राज्य के लिये आरक्षित उद्योग हो गया । हालाकि निजी 
क्षेत्र मे स्थापित इकाइयो को चाल रखा गया तथा उनका विस्तार करने की भी 
छट दी गई और साथ ही उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत्रण एवं नियमन रखा 
गया। प्रथम योजना के अस्‍्तरगगंत' इस्पात के विकास के लिये कोई भी महत्वपूर्ण 
प्रथास नही किया गया । प्रथम योजना मे, ३५ लाख टत पिग आयरन की 
वाधिक क्षमता वाला एक नवीन लोहा एवं इस्पात सयत्र स्थापित करने की व्यवस्था 

भे३१ 


४८२ भारत की औद्योगिक श्रर्थ-व्यवस्था 


की गई तथा निर्मित इस्पात के लिये नवीन क्षमता १ लाख निर्धारित की गई। 
उसके अतिरिक्त मैसूर आयरन ऐण्ड स्टील वर्क्स से आशा की जाती थी कि वह 
६०,००० टन अतिरिक्त इस्पात का उ पादन करेगा। निजी क्षेत्र मे विस्तार के 
कार्यक्रम में निर्मित इस्पात की क्षमता १९५०-५१ में ६७ लाख टन से बढा 
कर १६५५-५६ में १५५ लाख टन करनी थी तथा इसी काल में पिग आयरन 
की क्षमता १८५ लाख टन से बढा कर २७ लाख टन करनी थी। 

सावंजनिक क्षेत्र के लिये निर्धारित प्रथम योजना का लक्ष्य पूरा हो गया। 
३५ लाख टन पिग आयरन तथा १ लाख टन निर्मित इस्पात की नवीन क्षमता के 
लक्ष्य के स्थान पर केवल ३५,००० टन की निर्मित इस्पात की अतिरिक्त क्षमता 
ही स्थापित हो पाई। लोहा एवं इस्पात की प्रायोजनाओ को कार्यान्वित करने मे 
देरी इसलिये हुई कि तकनीकी तथा वित्तीय सहायता के लिये विदेशों से वार्तालाप 
चलता रहा तथा इसके लिये बहुत बडी मात्रा मे पँजी की आवश्यकता थी। परल्तु 
प्रथम योजना में यह बात महत्वपूर्ण रही कि इस्पात उद्योग मे सावेजनिक क्षेत्र का 
प्रवेश हो गया था । 

१६५४ मे, सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी इकाई हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड 
के बारे मे विचार किया गया और उसकी स्थापता भी की गई। लोहा एवं इस्पात 
उद्योग के इतिहास मे इसकी स्थापना अपना अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखती है। 
ब्रथ्म योजना काल मे, इस कम्पनी ने प्रत्येक १० लाख टन पिड क्षमता वाह 
इस्पात की तीन इकाइयो के लिये प्रारभिक कार्य आरभ कर दिया था। इतकी 
स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र मे ही होनी थी । इस प्रकार भावी प्रगति के लिये आधार 
प्रस्तुत कर दिया गया था। निजी क्षेत्र मे ठटाठा लोहा एवं इस्पात कम्पनी ने १९५१ 
मे ही आधुनिकीक्रण एवं विस्तार का कार्यक्रम आरभ करके अपनी क्षमता को 
१३ लाख टन पिंड प्रति वर्ष करना निश्चित किया। यह कार्यक्रम ७ वर्षों मे पूरा 
करना था। १६५६ मे, यह पुन निश्चित किया गया कि इस क्षमता को बढ़ा कर 
३० लाख टन प्रति वर्ष कर दिया जाय । 

द्वितीय योजना के आरभ से, इस्पात उद्योग का तीत्नता के साथ विस्तार 
आरभ हुआ । १६५६ के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने इस उद्योग को उच्च 
फ्राथमिकता प्रदान की तथा उन तीनो नवीन इस्पात संयत्र के लिर्माण का प्रावधान 
सुखा जिनके विषय मे प्रथम योजना में विचार किया गया था । विदेशी सहयोग 
से, १६६०-६१ में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा इन तीनों सथत्रों का निर्माण- 
क्रय पूस हो गया। इसकी पूरी लागत ६३५ करोड रुपये आई | राउरकेला सयत्र 
प्रश्चियी जर्मनी के सहयोग से, भिलाई सयत्र रूस के सहयोग से, तथा दुर्मापुर 
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सयत्र इगलेड के सहयोग से पूरा हुआ। १६६० में, मैसूर आयरन ऐण्ड स्टील 
ववर्स की क्षमता को बढाकर १*३ लाख ठन इनगॉट प्रति वर्ष करने का निश्चय 
किया गया। टाटा आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी तथा इण्डियन आयरन ऐण्ड स्टील 
कम्पनी के सथत्रो मे प्रथम योजना काल में जो विस्तार की योजना बनाई गई थी 
वह भी इसी अवर्धि में पूरी हुई। परिणामस्वरूप टठाठा क० की क्षमता २० लाख 
टन पिंड प्रति वर्ष हो गई तथा इडियन आयरन ऐण्ड स्टॉल क० को १० लाख 
टन हो गई । 

तृतीय योजना में नव-स्थापित सयत्रो की क्षमता प्राप्त करने की तथा उनके 
विस्तार की एव मैसूर आयरन ऐण्ड स्टील वक्‍से के विस्तार की आवश्यकता पर 
जोर दिया गया । १० लाख टन क्षमता वाले बोकारो सयत्र की स्थापना पर विचार 
आरभ हुआ । इसका विस्तार कर २० लाख टन इस्पात पिंड क्षमता प्राप्त करने 
की भी योजना थी । इसके अतिरिक्त, विकास के कार्यक्रम में एक पिग आयरन 
प्रायोजना को भी सम्मिलित किया गया । इस्पात विकास योजना पर कुल ५२५ 
करोड रुपया विनियोग करने का अनुमान था । 

उत्पादन. ढलवा लोहा (ए 8 7००) का उत्पादन १६४८ तथा श५८ 
के मध्य बढता ही रहा। इसका उत्पादन १६४८ में १५ लाख टन से बढ कर 
१९५८ मे २१ लाख टन हो गया। अगले चार वर्ष मे (१९५६-६३) इसका 
उत्पादन तीन गुना बढ़ गया और १६६२-६३ में यह ६२ लाख ठन हो गया । 
इसका मुख्य कारण १९५६९ मे सार्वजनिक क्षेत्र के तीनो संयत्रो द्वारा उत्पादन 
का आरंभ होना था जिनके द्वारा लगभग आधा उत्पादन हुआ था । इसके पश्चात्‌ 
इसके उत्पादन मे वृद्धि घटती हुई दर पर हुईं। १६६५-६६ में उत्पादन बढ कर 
७२ लाख टन हो गया परन्तु अगले दो वर्षों मे उत्पादन मे कमी आई और 
१९६७ तथा १९६८ में क्रमशः ७० तथा ६९ लाख ठन ही रहा । इन दो वर्षों 
में इसका उत्पादन अर्थव्यवस्था मे आई मन्दी के कारण प्रभावित रहा ॥ 
उत्पादन में कमी सावेजनिक क्षेत्र मे, दुर्गापुर तथा राउरकेला संत्रों भें, तथा 
निजी क्षेत्र मे इण्डियन आयरन ऐण्ड स्टील क० में असन्तोषजनक कार्य होने के 
कारण भी रही । 

इस्पात पिड (डाॉट्टों 7980: ) के उत्पादत की प्रवृत्ति ढलवा लोहे की तरह 
ही रही--१९४८ तथा १६५८ के मध्य सम वृद्धि, १६५८-६३ के मध्य तेजी के 
साथ वद्धि, तथा १६६२-६३ एवं १६६६-६७ के मध्य उत्पादन की दर मे कमी 
तथा १९६७-६८ में थोड़ी सी कमी । इसका उत्पादव १६४८ मे १२५ लाख टन से 
बढ़कर १९५८ में १८ लाख ठत हो गया, १६६२-६३ में ५४ लाख टत, १९६६- 
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६७ में ६६ लाख ठन तथा १६६७-६८ में ६३ लाख टन हो गया | १६६३-६४ 
तथा १९६६-६७ के मध्य उत्पादन की दर में कमी सावेजनिक क्षेत्र मे राउरकेला 
तथा दुर्गापुर में उत्पादत में कमी तथा निजी क्षेत्र भे इण्डियन आयरन स्टील 
कम्पनी के उत्पादन में कमी के कारण आई। ठाटा क० द्वारा उत्तादन इस अवधि 
मे समान रूप से बढता रहा, बैसे सबसे उत्तम परिणाम भिलाई सयत्र से ही प्राप्त 
एप 

है निर्मित इस्पात (#ग्रा8४86० 86८ ) का उत्पादन १६४८ तथा १६६५-६६ 
के मध्य ५५ गुना बढ गया। यह १९४८ में ८ ७ लाख टन से बढकर १६६५-६६ 
मे ४६ लाख टन हो गया परन्तु १६६७-६८ में घटकर ४० लाख टन ही रह गया। 
इसका प्रमुख कारण इंजीनियरिंग तथा अन्य उद्योगों मे मन्दी तथा सार्वजनिक क्षेत्र 
मे दुर्गापुर तथा राउरकेला मे और निजी क्षेत्र मे इण्डियन आयरन स्टील क० में 
उत्पादन की कमी होना था। 

कच्चा साल. भारतवर्ष मे इस उद्योग के लिये कच्चे माल के उदगम की 
स्थिति अच्छी है। ठन-मील के आधार पर, ढलवा लोहे के उत्पादन के लिये कच्चे 
माल को एकत्र करने के दृष्टिकोण से देश की स्थिति अति अनुकूल है। भारत के 
पास लोहे का सचय पर्याप्त है और वह भी धरातल के इतने समीप है कि उसे 
आसानी से निकाला जा सकता है । विश्व के अनेक देशो की अपेक्षाकंत लोहें को 
खान से निकालने की लागत काफी कम है। कोयला भी लोहे धातु की खानो के 
पास ही मिल जाता है परन्तु कोकिग कोयले कौ स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 
समय-समय पर नियुक्त समितियों ने इस तथ्य की ओर इंगित किया है कि अच्छे 
कोयले का सचय सोमित है परन्तु स्थिति इतती शोचनीय नही है जितना कि 
दृष्टियोचर होता है । अधिक गहन सर्वेक्षण करने के उपरान्त और अधिक सचयो 
को पता लगाया जा सकता है। दूसरे, उद्योग कोयले की तैयारी एवं मिश्रण की 
नई तकनीक को अपना सकता है जिससे कोकिंग कोयले पर निर्भरता कम हो सकती 
है। तीसरे, लोहा एवं इस्पात की टैक्नालॉजी में परिवर्तत करके, जैसा कि विशेष 
रूप से न्‍्यून शैफ्ट भट्टी का प्रयोग पूर्वी जर्मनी में हो रहा है, अल्प कैलोरिफिक 
मल्य वाले नान-कोकिंग कोयले को भी लोहे के उत्पादन के लिये प्रयोग में लाया 
जा सकता है। अन्त भें, जल शक्ति तथा देश में ही पेट्रोल का उत्पादन बढाकर 
कोयले को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। निकट ,भविष्य मे ऐसे उपायो को 
अपनाना आवश्यक होगा क्योंकि उद्योग का विकास तेजी के साथ हो रहा है। 
इस उद्योग के लिये दूसरा कच्चा माल धातु मैगनीज है और इस दिशा मे स्थिति 
सन्तोषजनक नही है क्योंकि अधिकाश मैगनीज धातु का संचय अच्छे किस्म का 
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नहीं है। यद्यपि यह माना जाता है कि कच्चे माल के सचय की स्थिति ठीक है, 
तथापि यह बात पूर्ण सत्य नहीं है। कठिनाइयाँ शीघ्र ही समक्ष आ सकती हैं, 
थदि उद्योग मे विकास की गति अति तीत्र हो जाय | अत यह आवश्यक है कि 
शीघ्र ही इस सम्बन्ध मे उचित कार्यवाही की जाय । इस उद्योग की स्थिति बहुत 
कुछ कच्चे माल की स्थिति पर निर्भर है। हाल के वर्षो मे विभिन्न राज्यों मे 
लोहा एवं इस्पात सयत्र की स्थापना के लिये आन्दोलन सा चल रहा है | यदि 
विभिन्नीकरण राजनीतिक दबाव के कारण होता है तो उपलब्ध प्राकृतिक लाभ की 
हानि निश्चय होगी । 


अब सम्बन्धी सपस्यायें इस्पात उद्योग के सामने सबसे प्रमुख समस्या 
तकनीकी तथा प्रशासकीय कर्मचारियों का अभाव है। देश मे इस उद्योग का 
विकास करने के लिये हमे बहुत कुछ विदेशों पर निर्भर रहना पडता है। यद्यपि 
हिन्दुस्तान स्टील लि० प्रशिक्षण का कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है, फिर भी 
आत्म-निर्भर होने मे अभी पर्याप्त समय लगेगा । 

हाल के वर्षों से, सभी प्रमुख इस्पात सथत्रों में श्रमिकों हारा हड़ताल, घेराव 
आदि भी एक प्रमुख समस्या बन गई है। ये अशान्ति या तो अन्तर्स॑धीय प्रतिद्वन्दिता 
के कारण या मजदूरी के सम्बन्ध से ही विशेष रूप से रही है। जमशेदपुर मे तो 
बहुत दिनो से अच्तर्सघीय प्रतिद्वन्दिता चली आ रही है। राउरकेला मे भी 
श्रम-अशान्ति इतनी अधिक रही है कि १९६७ मे चौथी भट्टी को आरध न किया 
जा सका और उसमे देरी हुईं। श्रम-स्थिति सभी इस्पात सथत्रों मे एप्ली नहीं है कि 
वह उत्पादन-बवुद्धि में सहायक हो सके । इस सम्बन्ध में दूसरी समस्या श्रमिकों की 
न्यून उत्पादकता है । इस उद्योग का भविष्य बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता 
है कि प्रबन्धकगण कितनी तेजी और कुशलता के साथ श्रम उत्पादकता को बढाने में 
तथा श्रम-लागत' को कम करने मे सफल हो पाते है। भारतवर्ष के इस्पात उद्योग में 
आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हुए है और इसके परिणामस्वरूप सस्ता श्रमिक 
होने के कारण जो लाभ मिल सकता था वह नही प्राप्त हो पा रहा है। वर्ष-प्रति- 
वर्ष श्रम की प्रति इकाई लागत बढती ही जा रही है। अधिक मजदूरी इस बात 
का द्योतक वही है कि श्रमिकों की स्थिति में उन्नति हुई है। लोहा एवं इस्पात 
उद्योग में मूल्य में वृद्धि की अपेक्षाकृत मजदूरी मे धीरे-धीरे कटाव ही आता जा 
रहा है। उसी के साथ-साथ उत्पादकता का निर्देशाक भी धीरे-धीरे गिरता जा रहा 
है। निष्कृषं यह है कि श्रम पर व्यय से जो वृद्धि हुई है उससे न तो श्रमिको की 
दशा में सुधार हुआ हैं और न ही उनकी उत्पादकता मे वृद्धि हुई है। इस उद्योग 
में श्रम की उत्पादकता विशेष महत्वपूर्ण है क्योकि इसमे पूँज़ी अत्यधिक मात्रा सें 
लगती है ॥ 


४८६ भारत की ऑऔंद्योगिक अर्थ-व्यवस्था 


टेबन्ालॉजी हमारे यहाँ वह तकनीक नही अपनाई जाती जो कि जापान तथा 
पश्चिमी जम॑नी द्वारा अपनाई जाती है और जो विश्व में सबसे उत्तम किस्म के 
इस्पात का निर्माण करते है। जापान को कोयला तथा लोहा दोनो का आयात 
करना पडता है फिर भी वह भारत की अपेक्षाकंत सस्ता और बढिया इस्पात का 
निर्माण करता है। ऐसा जापान के टैकक्‍्तालॉजिस्ट द्वारा निरन्तर प्रयोग करते 
रहने के पश्चात ही सभव हो पाया है। अतः यहाँ भी नवीन तकनीक द्वारा 
प्रणाली में कुछ परिवर्तत की आवश्यकता है। अन्यथा भारतीय इस्पात को 
विदेशों मे बेचना कठिन होगा | मशीन तथा उपकरणों की मरम्मत एवं चवकरण 
की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए तथा फैक्टरी की विभिन्न प्रणालियों में निरन्तर 
उन्नति करते रहने की भी आवश्यकता है। 


हाल में ही मन्दी तथा पश्चायन के कारण इस उद्योग के सम्मुख विशिष्ट 
समस्‍यायें भी आईं । बहुत समय से यह उद्योग विक्रेताओं के बाजार की स्थिति 
में ही अपना कार्य-सचालन करता रहा था परन्तु मन्दी आने पर इसको विशेष 
धक्का लगा। अभी तक तो अधिक जोर कुल उत्पादन पर ही दिया जाता था और 
विभिन्न श्रेणी के इस्पात का उत्पादन करने के लिये कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता 
था । नवीन सयत्रो की स्थापना करने से पूर्वे विस्तृत बाजार सम्बन्धी शोध दीघं- 
कालीन माँग के सदर्भ मे करने का प्रयास नहीं किया जाता था । परिणाम यह 
हुआ कि विभिन्न सयत्रों की क्षमता बाजार में माँग के अनुरूप नही स्थापित्त हुई। 
इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ प्रकार के इस्पात का तो अभाव रहा जब कि 
कुछ अन्य प्रकार के इस्पात की बहुलता रही | अब आवश्यकता इस बात की है 
कि बाजार की माँग के अनुरूप ही इस्पात के उत्पादन का कार्यक्रम तैयार किया 
जाय यद्यपि बडे सयत्रों मे इस प्रकार का परिवर्तव आसानी से शीघ्रता के साथ 
चही किया जा सकता है। 


अध्यात. लोहा एवं इस्पात आयात में १६४६-५० तथा १६६७-६८ के 
मंध्य तेजी के साथ वृद्धि हुईं क्योकि औद्योगीकरण के लिये प्रयास भी तेजी के 
साथ जारी था। लोहा एवं इस्पात का आंयांत तीन गुनों बढ गया और इस 
प्रकार यह प्रथम ग्रोजता काल मे १६७ करोड रुपये से बढकर द्वितीय योजना 
काल में ५५४ करोड रुपया का हो गया । वृद्धि की इस प्रवृत्ति को तृतीय यॉँजना 
में ही' रोका गया और उस काल मे आयात घटकर ४९६३ करीब रुपया हो गया । 
86६६-६७ में' आयात €१ करोड़ रुपये का था परन्तु ६६६७-६८ मे बढ़कर 
१०६ करोड रुपये का हो गया। सम्पूर्ण द्रेशी इस्पात की पूर्ति मे आयात, का 
भाग १६६०-६१ में ३५% से घटकर १९६६-६७ मे १५% ही रह गया । इसी 
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अवधि मे सम्पूर्ण आयात में लोहा एवं इस्पात के आयात का भाग भी ११% से 
घटकर ५% से भी कम हो गया । इसका कारण यह रहा कि द्वितीय तथा तृतीय 
योजना में इस उद्योग में बहुत' बडी' मात्रा मे विनियोग किया गया । इस उद्योग 
के विस्तार करने मे जितना वैदेशिक विनिमय का उपयोग होता है, उतने ही 
वेदेशिक विनिमय की यह बचत भी उसके आयात को देशी उत्पादन से कम करके 
कर सकता है यदि स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग हो सके । हाल के द॒र्षों भे 
इस्पात के अधिक आयात की प्रवृत्ति पाई गई है। इसका आयात &० करोड 
रुपये प्रति वर्ष के ऊँचे स्तर पर रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि 
राउरकेला तथा दुर्गापुर के इस्पात के सयत्नरों का काय्ये असन्तोषजनक रहा है और 
वह भी ऐसा श्रमिकों द्वारा अशान्ति एवं विद्युत के अभाव के कारण रहा । यह 
दुर्भाग्य ही रहा क्योकि दुर्गापुर के द्वारा उत्पादित चक्‍के एवं धुरो की तथा राउ- 
रकेला द्वारा उत्पादित सपाट इस्पात की अच्छी मॉग रही है। इसके साथ ही 
उत्पादन के कार्य-क्रम तथा उसकी योजनाएँ भी गलत ढग से बनाई गईं । उन 
वस्तुओं का उत्पादन अधिक किया गया जिनकी माँग कम थी | दूसरी ओर उस 
प्रकार के इस्पात का उत्पादन नही किया गया जिसकी मॉग अधिक थी ' राउरकेला 
इस्पात सयत्र इस समस्या का समाधान अपने विस्तार के कार्यक्रम के अन्तमंत 
विद्युत भट्टियों को प्राथमिकता के आधार पर चालू करके कर सकता था । परू्तु 
उसके स्थान पर रोलिंग मिल्स को चालू किया गया जिनसे उत्पादित बस्तुओ की 
माँग कम थी । अन्त मे, अधिक छूट उस समय दी गई जबकि विदेशों मे अत्ति 
उत्पादन की स्थिति रही जिसके कारण वे आसानी से साख ही पर इस्पात को 
निर्यात करने के लिये तैयार हो गये । 


निर्यात: मृख्यतया लोहे धातु का ही निर्यात किया जाता है और इसका 
निर्यात विशेषतया जापान तथा यूरोप को किया जाता है। हाल के वर्षों में 
इसके निर्यात मे तेजी से वृद्धि हुई। जापान को अकेले १६५५ तथा १६६५ के 
मध्य इसके निर्यात का दो-तिहाई निर्यात किया गया । १६६६-६७ तथा १६९६७- 
६०८ में जापान का यह भाग बढ़कर ८०% हो गया । विकटे-भविष्य में इसके 
निर्यात के और अधिक बढने की सभावनांये हैं क्योकि जापान तथा यूरौप के 
देशो मे इस्पात के उत्पादन के विस्तार की बोजना है | लोहा एवं इस्पात के 
अन्य मदो का निर्यात तो अभी हाल में ही प्ररभ हुआ है और उत्तकी उपलब्धि 
तो इस बांत' पर निरभेर हैं कि भविष्य में हम कितना अधिक विर्यात कर संकंते 
हैं। सरकार अधिकाशतया उनके निर्यात पर उपदान देतीं है । ढलवाँ लोहे पर 
से, उपदान हटा लिया मया क्योकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उसका मुल्य अधिक 
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है । लोहे धातु का निर्यात १९५५ में १३ लाख टन से बढकर १६६५ में ११२ 
लाख टन तथा १६६७-६८ में १३७ लाख टच हो गया । मूल्य की दृष्टि से, 
१९५५ मे इसका निर्यात ५६ करोड़ रुपये का रहा, १६६५ मे ३९५ करोड 
रुपये का तथा १६६७-६८ में ७५ करोड रुपये का रहा । लोहा एवं इस्पात के 
अन्य मदो का निर्यात सरकार द्वारा उपदान मिलने के उपरान्त भी बहुत कम 
ही रहा. उनका मूल्य १६६१-६२ मे १६ करोड था जो १९६७-६८ मे बढ़कर ५६ 
करोड रुपया हो गया । इस्पात के उत्पादनों में से चरम-इस्पात पिंड तथा रही 
इस्पात (5०7०४) का ही मुख्य रूप से निर्यात होता है । चरम-इस्पात पिंड का 
निर्यात १९६२-६३ से बढता ही रहा है और इसके लिये सरकार को प्रर्याप्त मात्रा 
में उपदान भी देना पडा है। इसका निर्यात करना इसलिये भी आवश्यक हो 
गया क्योकि देश में इसकी बहुलता हो गई थी । परन्तु अनिश्चित काल तक इस 
स्थिति को जारी नही रखा जा सकता क्योकि नरम-इस्पात हमारे आयात का भी 
प्रमुख मद हैं। यह अधिक उचित होगा कि हम आयात को कम करे न कि उपदान 
दे-दे कर निर्यात बढाये । भारतीय उत्पादकों में हिन्दुस्तान स्टील लि० सबसे 
अधिक निर्यात करता है। इसके द्वारा निर्यात आधे से भी अधिक है । १६६४-६५ 
में इसके द्वारा निर्यात केवल १४ करोड रुपये का ही था परन्तु यह १९६७-६८ 
मे बढकर ३१ करोड रुपये का हो गया और १६६८-६६ में ४० करोड के निर्यात 
की आशा है। टाटा कम्पनी तथा इंडियन आयरन कम्पनी भी इस दिशा मे प्रयास 
करती रही है । 

सरकारी “+यत्रण इस्पात के मुल्य एवं वितरण मे सब प्रथम १९४१ मे 
साविधिक नियत्रण लगाया गया और यह उद्योग २० वर्ष से अधिक तक नियत्रण 
में रहा। १६६२ में आशिक तियत्रण हटा लिया गया तथा १९६४ में लोहा एवं 
इस्पात के विभिन्न मदो पर से, सपाठ इस्पात, टिच-छड तथा बिलेट को छोडकर, 
नियत्रण पूर्ण रूप से हटा दिया गया। मार्च १९६४ में एक सम्मिलित सयत्र 
समिति (30770 ?]800 (४0777५४८८८) बनाई गई और इसे अनियत्रित इस्पात 
के मूल्य-निर्धारण का तथा सभी प्रकार के इस्पात के उत्पादन की योजना तैयार 
करने का, भार सोपा गया । इस्पात के वितरण का कार्य भी सौपा गया। घीरे- 
धीरे इस्पात पर से वियत्रण को हठाने को नीति अपनाई गई और मई १९६७ मे 
सभी प्रकार के इस्पात पर से उनके मूल्य चिश्नारण तथा वितरण पर जो नियत्रण 
था हठा लिया गया। साथ ही सम्मिलित सयत्र समिति पर मूल्य-निर्धारण तथा 
विभाजन का उत्तरदायित्व रखा गया। इस समिति को यह भी देखना है कि 
इसके वितरण में जो कि दोष तथा बूराइयाँ है उन्हे दूर किया जाय तथा उस 
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प्रकार के इस्पात को बढाया जाय जिसका आभाव है। साथ ही, इस्पात 
प्राथमिकता समिति (४६०९ छापणापराए. (९०फ्रात्मा९८ ) को भी इस सम्मिलित 
समिति की प्रथमिकता के आधार परप॒ ति सम्बन्धी निदेशन के लिये चाल रखा 
गया है । 

मूल्य सरल्ध्धी नीलि. नियत्रण के काल मे, सरकार इस्पात के मूल्य का 
निर्धारण टैरिफ आयोग की सिफारिशों के आधार पर करती थी। १६९४० से 
१९६४ तक इस्पात पर नियत्रण रहा और मूल्य मे वृद्धि की अनुमति विस्तृत 
लागत परीक्षण के पश्चात्‌ काफी देरी से की जाती थी परन्तु सामान्यतया उसमे 
वृद्धि पूर्व प्रभावी हुआ करती थी | यह इस लिये सभव हो पाया क्योकि इस्पात 
समकरण कोष बनाया जा चुका था। इस कोष का निर्माण विक्रय मूल्य तथा 
उत्पादको को प्रदत्त (7८६८आ००४) मूल्य के अन्तर से किया जाता था और 
जिसका उद्देश्य आयात पर उपदान देना तथा आयात के लिये तथा देशी इस्पात 
के मूल्य के अन्तर का समकरण करना था। मार्च १६६४ में इस कोब में ७० 
करोड़ रुपये का आधिक्य था । नियत्रण हटाने के पश्चात्‌ उसी समय इसे भारतीय 
समेकित कोष द्वारा ले लिया गया । १९६४ से, जब इस कोष को समाप्त किया 
गया और धीरे-धीरे नियत्रण समाप्त करने की नीति अपनाई गई, कम्पनियों को लागत 
में वृद्धि के विरुद्ध कोई भी सरक्षण प्राप्त नही रह गया है। समय-समय पर मूल्य 
मे वृद्धि की अनुमति दी गई है परच्तु उससे लागत मे बुद्धि की पूर्ति नही हो पाई 
है क्योकि ये वृद्धि पूर्व-प्रभावी नही रही है। इस मूल्य सम्बन्धी नीति के कारण, 
लागत एव मूल्य के मध्य सीमा कम होती गई और लाभ भी कम होता गया । जब तक 
मूल्य मे वद्धि की अनुमति दी जाती है, जो कि काफी समय के बाद दी जाती है, 
तब तक लागत मे पर्याप्त वृद्धि हो चुकी होती है। दो निजी उत्पादको (ठाठा 
क० तथा इण्डियन क०) के साथ-साथ हिन्दुस्तान स्टील लि० ने भी पर्याप्त मूल्य की 
माग आरभ कर दी है। 


प्रातल्किक न॑तति . उद्योग की ओर से यह तक दिया जाता है कि यदि 
सरकार तेजी के साथ इसका विकास चाहती है तो उसे इस्पात के लिये यथाथंगूण 
प्राशल्किक नीति अपनाना होगा। नियत्रण के दिनों मे इस्पात पर १०० रुपये से 
अधिक प्रति वन पर अधिकर लगाया जाता था जिसे इस्पात समकरण कोष मे 
ऋडिट क्र दिया जाता था । इस कोष के समाप्त हो जाने के पश्चात्‌, यह अधिकर 
उत्पादन कर के रूप मे आ गया है जो कि अब औसतन १५० रुपये प्रति टन है। 
ऐसा कहा जाता है कि सरकार आय का लगभग एक-चौथाई विभिन्न करो के रूप 
मे ले केती है । टाठा क० से सरकार ने १९६६-६७ मे इसकी आय का २८% 
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ले लिया था । निजी इस्पात कम्पनियों के लिये जो कि देश के एक-तिहाई 
इस्पात का उत्पादन करती है, अपने ऋण दायित्रों का भुगतान करना कठिन हो 
जाता है (जों कि विश्व बैक के ऋण के रूप मे अवमुल्यन के पश्चात अधिक हो 
गया है) यदि वे पर्याप्त उपाजंन नहीं करती है। इन्हीं सब कारणों से स्टाक 
बाजार मे इस्पात के अशो की ओर लोग अधिक ध्यान नही देते है। बैसे, निजी- 
क्षेत्र की, कम्पनियों मे सावंजनिक क्षेत्र की अपेक्षाकृत उत्पादन-क्षमता अधिक है। 
हिन्दुस्तान स्टील लि० की स्थापना से लेकर ३१ मार्च, १६६८ तक कुल हानि 
१२० करोड रुपये रही है । 


भविष्य 

तृतीय योजना में साव॑जनिक क्षेत्र के सथत्रो के विस्तार के कार्यक्रमों को 
पूर्ण रूप से कार्यान्वित नही किया जा सका । १९६८ के अन्त तक, वैसे, यह 
विस्तार का कार्यक्रम पूरा किया जा सका । दूसरे बोकारो इस्पात सयत्र को तृतीय 
योजना के अन्त तक चालू नही किया जा सका क्योकि अमेरिका ने आश्वासित 
सहायता प्रदान न की। निजी क्षेत्र मे, ठाठा आयरन एन्ड स्टील क० ने २० 
लाख पिंड टन की क्षमता लाने का प्रयास किया और १९६८ के अन्त तक वह 
पुरा हो सका । इन्डियन आयरन स्टील कम्पनी ने १० लाख टन से अपनी क्षमता 
बढाने के लिये निश्चय किया परन्तु प्रथम अवस्था का वास्तविक कार्य १६६७ 
में ही आरभ किया जा सका । ततीय योजना में लक्ष्य ३ सार्वजनिक क्षेत्र के सयत्रो 
का विस्तार करके (भिलाई १० लाख ठन से १५ लाख टन, दूर्गापुर १० लाख 
टन से १६ लाख टन तथा राडरकेला १० लाख टन से १८ लाख टन) ४६ लाख 
टन से क्षमता बढ़ाना था तथा एंक नवीन सयत्र बोकारों मे १७ लाख टन का 
स्थापित करना था । निजी क्षेत्र मे, केवल इण्डियन आयरन ऐनन्‍्ड स्टील क० को 
अपनी क्षमता ३ लाख टन से बढाना था। परन्तु इस लक्ष्य की प्राप्ति मे ५ 
कर्ष से अधिक समय लगा। १६६८ तक क्षमता ६६ लाख पिंड टव की थी ॥। 

परत्तुं वाषिक उत्पादन कम थां। उदाहरण के लिंके, रॉउरकैला कौ १८ 
आंखे टन का विस्तार का कांयेक्रम पूरां ही गया था परन्तु उच्चतर क्षमता कें 
पूरे हौने की संभावना १६६९ के अ्रम्त तक न थीं। दुर्गापूर संयंत्र तो अभी भी 
१० लांख टन क्षमंता के स्तर के लींचें था जब कि 'राउरकेला का १२ 
लाख टन था। झिलाई का कार्य, तो संन्कौषजेतेक चल रहा हैं और यह 
अँषती बाजार सम्बन्धी कठिनाईवी की अधिंकाधिंक निर्यात करके दूर कर 
सकी! है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि १६६८७ में लोगो का विचार यह था 
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कि क्षमता का कम उपयोग किया जाय क्योकि निर्मित माल की खपत देश में कम 
है। इसको लोगो ने ठीक ही समझा था कि १६६५-६६ के इस्पात विकास के 
कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया । इस' कार्यक्रम के अन्तर्गत दुर्गापुर की 
क्षमता को दूने से अधिक बढा कर ३४ लाख टन करना था और राउरकेला को ७ 
लाख टन से विस्तार करके अपने १८ लाख की वर्तमान क्षमता को बढाना था । 
ठाठा क० को अपनी क्षमता को दूवी करके ४० लाख टन करना था और इण्डियन 
आयरन एन्ड स्टील क० को ७ लाख टन और अधिक बढाना था । रूस कीक्षहायता' 
सें बनाया जाने वाला बोकारो प्रायोजना, जिसे तृतीय योजना मे कार्यान्वित किया 
जाना था, चतुर्थ योजना मे कार्यान्वित किया जायगा । इस योंजना की प्रगति को 
देखते हुए ऐसा सोचा जाता है कि इस सयत्र के द्वारा इस्पांत का उत्पादन स्थगित 
चतुथथ योजना के प्रथम दो वष्षों तक न हो पायेगा । 


इस्पात उद्योग की प्रगति हाल के वर्षो में की हुई सी है। इसका कारण 
यह है कि योजना का कार्यान्वित किया जाना ही देश मे स्थग्रित कर दिया गया 
जिसके परिणामस्वरूप सा्वजनिक क्षेत्र मे प्रमुख प्रायोजनाओ को स्थग्रित कर 
देना पडा तथा रेलवे विकास योजना की गति धीमी हो गई और इसी कारण 
इस्पात की माँग भी कम हो गई। विशेष रूप से भिलाई तथा दुर्गपुर सयत्रो द्वारा 
उत्पादित इस्पात की माग नहीं बढी । इन दोनों के पास कुल क्षमता का ४०% है 
और तात्कालिक माग न होने के कारण इन के पास आधिक्य एकत्रित होने लगा। 
प्रमुख प्रायोजनाओ के स्थगित होने का प्रभाव निजी उद्योगो के विकास पर भी 
पडा और उसका प्रभाव इस्पात उद्योग पर भी पडा । 


१६६८ के अन्त तक, देश मे इस्पात की माँग अपेक्षाकृत न्‍्यून थी। उस 
अवधि के पश्चात्‌, माग मे तेजी से वृद्धि हुई और सरकार विद्यमान इस्पात संयत्रो 
का ही विस्तार करने के लिये चिन्तित हुईं। इस्पात मत्रालय द्वारा नियुक्त 
संचालन समिति ने यह सिफारिश की थी कि चतुर्थ योजना के अन्त तक इस्पात के 
उत्पादन को प्रति वर्ष १० प्रतिशत से बढाया जाना चाहिए। इसका तात्पर्य यह 
है कि इस्पात की क्षमता को भादी दस वर्षों में दूना करना होगा। इस्पात 
मत्रालय का विचार है कि या तो प्रति वर्ष १० लाख टन क्षमता वाला सयत्र प्रति 
वर्ष स्थापित किया जाना चाहिए या एक वर्ष के अन्तर पर २० लाख ठन वाला 
सयत्र स्थापित किया जाना चाहिए। 

इस्पात मंत्रालय ने जनवरी १९७० में एक नवीन योजना की घोषणा को 
है जिसके अन्तर्गत चतुर्थ योजना मे अनेक नवीन योजनाओं के संचालन हेतु 
२३३ करोड रुपये अतिरिक्त व्यय किया जायगा। इन योजनाओं के अन्तर्गत 


४९२ भारत की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था 


भिलाई मे १० लाख टन अतिरिक्त क्षमता, बोकारो की द्वितीय अवस्था को चाल 
प्रायोजवा माचना चाहे प्रथम अवस्था का काये पूरा हो या न हो, एक नवीन 
३० लाख टन वाले सयत्र पर कार्य प्रारभ करना, इस्पात-चादर तैयार करने के 
लिये एक सयत्र स्थापित करना जिसका प्रयोग राउरकेला के ट्रासफामर में होता 
है, पतले चादर की स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिये दुर्गापुर के अलॉय 
स्टील प्लान्ट में कोल्ड रोलिंग मिल की स्थापना करना आदि है। योजना आयोग ने 
इस मत्रातन्य की चवीन योजना को अशत स्वीकृत कर लिया है। 

मिजी क्षेत्र मे इण्डियन आयरन ऐड स्टील कम्पनी अपनी क्षमता को १० 
लाख टन से बढाकर १३ लाख टन करने के लिये विश्व बैक से बातचीत कर 
रही है। परन्तु इसमे सन्देह है कि सरकार उसका विस्तार करने देगी क्योकि 
यह औद्योगिक नीति प्रस्ताव के विरुद्ध होगा । १६९६९ मे, लोहा एवं इस्पात की 
चतुर्थ योजना में मॉग एवं पूर्ति के सम्बन्ध मे भारत में यू० एस, एड मिशन ने 
अध्ययन किया था।। उससे यह ज्ञात होता है कि चतुर्थ योजना काल मे इस्पात का 
अभाव बना ही रहेगा । अगले पाँच वर्षों मे इस्पात पिंड का सभावी उत्पादन कुल 
गरम धातु उत्पादन का ८० से ६०% तक उपयोग कर छेगा। आशा है कि गरम 
धातु का उत्पादन १९६९-७० मे ७३५ लाख टन से बढ कर १९७३-७४ में १२० 
लाख टन हो जायगा । 


अध्याय ३३ 
इंजीनियरिंग उद्योग 


इंजीनियरिंग उद्योग की प्रगति भारतवर्ष मे गत १५ वर्षो में अत्यधिक तेजी 
के साथ हुई है। प्रथम योजना के आरभ मे देश मे प्रतिवर्ष केवल ४ करोड रुपये 
मूल्य की मशीनों का ही उत्पादन होता था और तृतीय योजना के अन्त में यह बढ- 
कर ५०० करोड़ रुपये तक हो गया। इस अल्प अवधि मे यह प्रगति साव॑जनिक 
तथा निजी दोनो ही क्षेत्रों मे किये गये प्रयासों का परिणाम है। साथ ही इस 
उद्योग का विस्तार एव विभिन्‍नीकरण भी हुआ है। कच्चा माल, मशीन तथा 
उपकरणो का बराबर अभाव होते हुए भी इस उद्योग का भविष्य उज्जवल है। 

हजीनिर्यरिंग उद्योग का क्षेत्र अति विस्तृत है| अत. इसके क्षेत्र एवं प्रकृति 
का सही-सही विवरण देना कठिन है। उनको दो वर्गो में विभाजित किया जा 
सकता है--भारी इजीनिर्यरिंग उद्योग तथा हल्का इजीनियरिंग उद्योग। भारी इंजी- 
नियरिग उद्योग द्वारा मुख्यतया पूँजीगत वस्तुओ का, जैसे औद्योगिक मशीन, शक्ति 
चालक तथा ट्रासफार्मर, रेलवे वैगन, मशीन दूल आदि, उत्पादन किया जाता है। 
हल्का इजीनिर्यरिंग उद्योग हारा उपभोक्ता पदार्थों का जैसे पखा, साइकिल, सीने की 
मशीन, मीटर तथा अन्य विविध वस्तुये ब्लेड से छेकर रेफ्रिजरेटर तक तथा कील 
से लेकर जहाज का निर्माण तक, उत्पादन किया जाता है। इजीनियरिग उद्योग 
अशत प्रोसेसिंग तथा अशत विनिर्माणकारी उद्योग है। 

नियोजित प्र्थव्यवस्था के अ्रन्तगगंत विकास. प्रथम योजना मे इस उद्योग 
के विकास पर अधिक बल नही दिया गया था। परिणामस्वरूप आवश्यक मशीन तथा 
उपकरणों का आयात जारी रहा। वस्त्र उद्योग के मशीन निर्माण में कुछ प्रगति 
हुई थी और उसके उत्पादन का मूल्य १९४६-५० में ४ करोड़ रुपये से बढकर 
१६५१-५६ में ११ करोड रुपये हो गया । सीमेन्ट मशीनरी, जूट मशीनरी अञदि 
के विनिर्माण साधारण रूप से आरभ हो चुके थे। विद्युत उपकरणो के क्षेत्र मे, विद्युत 
मोटर तथा ट्रासफार्मर के उत्पादन का मूल्य १६५०-५१ में १ १ करोड़ रुपये से 
बढकर १६५५-५६ में ३२५ करोड रुपये हो गया । इसी अवधि में रेलवे वेगन तथा 
डीजल इजिन का उत्पादन क्रमशः २,६०० तथा ५,५०० से बढकर १५,३०० तथा 
१०,४०० हो गया । 
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द्वितीय योजना में भारी तथा प्रमुच्ब उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया 
गया । परिणामस्वरूप इजीनियरिंग उद्योग को भी प्राथमिकता दी गईं। इस योजना 
मे, यत्र तथा विद्युत इजीनियरिंग के क्षेत्र मे पर्याप्त विकास हुआ । मोटर के लिये 
डीजल इजिन , बाइसिकल, शक्ति चालित पम्प, तथा सिलाई की मशीन के उत्पादन 
में तेजी के साथ वृद्धि हुई । विभिन्‍न प्रकार की औद्योगिक मशीन का उत्पादन तो 
बढा परल्तु जैसी आशा की जाती थी वैसी उन्नति नही हुई । 

ततीय योजना में, रचनात्मक इजीनिर्यारिंग के विकास पर ध्यान दिया गया 
क्योकि यह इस्पात उद्योग का प्रमुख सहायक उद्योग है ।इस उद्योग के विकास 
के लिये निजी क्षेत्र पर अधिक भार रखा गया । साथ ही, सार्वजनिक क्षेत्र मे भी 
अनेक प्रायोजनायें बनाई गईं, विशेष रूप से, प्रिसीजन इन्स्ट्र मेण्ट फैक्टरी, हिन्दुस्तान 
कैबिल्स, हैवी प्रेशर्स ऐण्ड पम्पूस, बॉल ऐन्‍्ड रोलर बियरिंग, तथा शल्य सम्बन्धी 
औजार । तृतीय योजना में वेसे औद्योगिक प्रगति सन्तोषजनकः नहीं थी । 
इसके विकास का लक्ष्य ११% प्रति वर्ष था परन्तु वास्तविक विकास की दर 
७५% से 2८% तक ही रही। वैसे इस उद्योग के उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि हुई । 
१९६०-६१ की अपेक्षाकृत मशीन टूल का उत्पादन १९६५-६६ मे ४ गुना बढ़ गया 
तथा' वस्त्र और चीनी सशीन का उत्पादन २ गूना बड़ गया। 

यह उल्लेखनीय है कि १६६० की अपेक्षाकृत १६६५ मे रेलवे वैगन का 
उत्पादन २६ गुना बढ गया, मशीन दूल का रेह गुना, विद्युत केबिल तथा तार 
का लगभग २ भूना, बोल्ट, नट, स्प्रिग आदि का लगभग २ गुना, विद्युत उपकरण 
का लगभग १६ गुना तथा श्रौद्योगिक मशीनरी का १३ गुना बढा । 


भारी इंजीनिर्यारिंग उद्योग 


देश के औद्योगीकरण के लिये पूंजीगत वस्तुओ का उत्पादन करना अति 
आवश्यक है | इसी लिये उनका उत्पादन निजी तथा सार्वजनिक दोनो ही क्षेत्रों मे 
किया जा रहा है। इस उद्योग के इतिहास मे रॉची मे प्लाण्ट की स्थापना अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है । यहाँ पर भारी मशीन निर्माण का प्लाण्ट, फाउण्ड़ी फोजे प्रायोजना, 
तथा भारी मशीन दूल प्लाण्ट है। भारी मशीन निर्माण प्लाण्ट रूस के सहयोग से 
तथा फाउण्ड्री फोज प्लाण्ठ जेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किया गया है। 

भारी विद्युत उपकरणों के उत्पादन के लिये सार्वजनिक क्षेत्र मे दो प्लाण्ट है: 
हैवी इक्केक्ट्रिकल्स (इडिया) लि०, भोपाल तथा भारत हैवी इल्ेक्ट्रिकल्स लि०। 
भोपाल प्लाण्ट मे शक्ति द्रासफार्मर, स्विचगियर, औद्योगिक ट्रैक्शन मोटर, कैपा« 
सिटर तथा ट्रेक्शन गियर का निर्माण किया जाता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के 


इजीनिर्यारिस उद्योग ध्श्भ्र्‌ 


अन्तर्गत चार इकाइयाँ है--हैत्री प्रेशर ब्वायलर प्लाण्ठ (मद्रास), हैवी पावर 
इक्वरपमेट प्लाण्ट ( हैदराबाद), हैती इलेक्ट्रिकल इक्वियमेट प्लाण्ट (हरिद्वार) तथा 
स्विच गियर युनिट ( हैदराबाद) । प्रथम दो इकाइयो की स्थापना जेकोस्लोवाकिया 
के सहयोग से, हरिद्वार प्लाण्ट रूस के सहयोग से तथा स्विच गियर प्लाण्ट( हैदरा- 
बाद) की स्थापना स्वीडेन की एक फर्म के सहयोग से की गयी । निजी क्षेत्र मे 
भी, अनेक भारी इजीनियरिंग उद्योगो की स्थापना की गई है। ए० सी० सी०-विकर्ते 
बैबकॉक लि० तथा उत्कल मशीनरी सीमेण्ट, कागज, चीनी, तथा अन्य उद्योगों के 
लिये भारी प्लाण्ट तथा उपकरणों का उत्पादन करते है। जेसप, अल्कॉक ऐशडा- 
उत, रिचार्डसन एण्ड ऋूडास, हिन्दुस्तान मोटर्स, टाठा इजीनियरिंग एवं लोको- 
मोटिव क०, यार्डन रीच वर्कशाप आदि सगठन भी भारत में अनेक प्रकार की 
मशीवो का निर्माण कर रहे हैं । 


इस उद्योग के लिये अमेरिका, इगलेड, यूरोप तथा जापान के निर्माताओं के 
साथ सहयोग किया गया है। भारतीय उद्योगो मे विदेशी सहयोग की सख्या १६४३ 
मे २६ से बढ़ कर १६६७ में १६४ हो (गई। १६९५६ के बाद भारत में कुल 
विदेशी सहयोग का ५०% इजीनियरिंग उद्योग मे ही किया गया और १६६४ मे 
तो यह ७५% था । सबसे अधिक सहयोग इगलैड से मिला और उसके बाद अमेरिका, 
पश्चिमी जमेनी, जापान तथा स्विटजरलैड का नम्बर क्रमश. आता है। 


अनुपयुक्‍त क्षमता (706 ८»५०2४०८०). भारी इजीनियरिंग निगम, राँची 
के सम्मुख एक बहुत बडी समस्या यह है कि इसके पास आडंर नहीं हैं जो कि 
यह १९७१ में बोकारो इस्पात प्लाण्ठ को आर्डर पूरा कर चुकने के पश्चात्‌ कार्या- 
न्वित कर सके । परिणामस्वरूप, १९७२-७३ मे इसकी क्षमता पर्याप्त मात्रा मे 
अनुपयुक्त रहेगी। यह उल्लेखनीय है कि १६९७१ के पश्चात्‌ कार्य करने के लिये 
आर्डर अभी ही प्राप्त हो जाना चाहिए जिससे कि उसके लिये पूरा प्रबन्ध किया जा 
सके । राँची मे प्लाण्ट को इस आशा से बनाया गया था कि देश में इस्पात उद्योग 
की क्षमता का विस्तार २० लाख टन प्रति वर्ष की दर से होगा परन्तु ऐसा 
नही हो रहा है। राँची के तीनो प्लाण्ठ मे अधिकतम निर्धारित क्षमता १६७५- 
७६ अथवा १९७८-७६ मे प्राप्त हो जायेगी। भारी मशीन बिल्डिंग प्लाण्ट की 
क्षमता १६६६-७० मे ३९, ५०० टन से बढकर १६७५-७६ में ८०,००० टन, फाउप्ड्री 
फोज प्लाण्ट १६६७-६८ मे १७,८०० टन से १६७७-७८ में १४३ लाख टन तथा 
भारी मशीन टूल प्लाण्ट १६६७-६८ मे ३७ मशीन (5५० टन) से १६७८-७६ में 
२७४ मशीन (१०,००० टन) हो जायबा | अत इसके सम्मुख समस्या यह है कि 
बडी हुईं उत्पादन क्षमता के साथ आर्डर में वृद्धि नहीं हो रही है । साथ ही, इसके 


४६६ भारत की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था ई 


कार्य के सम्बन्ध मे एक असन्तोषजनक बात यह है कि इसमे भारी विद्युत निगम, 
बोकारों तथा भिलाई प्लाप्ठ मे बराबर सघष्षं सा चल रहा है जो कि स्वस्थ नही है। 

ओद्योगिक भरत के लिये लक्ष्य निर्बारित कष्ना चतुर्थ योजना मे 
औद्योगिक मशीन की आवश्यकताओ का अनुमान करने में बहुत बडी कठिनाई 
का सामना करना पडा है। इसका प्रमुख कारण यह हैँ कि विभिन्‍न प्रकार की मॉग 
का पूर्वानुमान लगाना उन मशीनों तथा उपकरणों का प्रयोग करने वाले विभिन्‍न 
उद्योगों के विस्तार करने पर निर्भर करता है। इस सम्बन्ध में मशीन उद्योग के 
योजना दल को कठिनाई का सामना करना पडा है। मशीनों के आयात के कारण 
भी यह समस्या और जटिल हो गईं । इस दल ने अपना स्वय का अनुमान 
लगाया कि देश में मज्ञीन के उत्पादन के कारण चतुर्थे योजना में मशीनो का झ्रायात 
कितना कम होगा । वैसे तृतीय योजना में भारी मशीन पर अत्यधिक विनियोग 
के कारण चौथी योजना में मशीन उद्योग मे नवीन विनियोग की माँग कम होगी। 
चतुर्थ योजना मे इनके विकास का कार्यक्रम सामान्य औद्योगीकरण पर, मशीन का 
उपयोग करने वाले उद्योगो की माँग पर तथा वर्तमान श्रनुपयुक्‍त क्षमता के सही-सही 
अनुमान पर निर्भर है। 

विनियोग की मात्रा का पता लगाने के लिये इस दल ने कुछ उद्योगों का 
अस्थायी सर्वेक्षण किया । जाँच-परिणाम यह निकला कि चतुर्थ योजना मे, केवल 
वर्तमान उद्योगो मे सभावित विस्तार को छोडकर, नवीन अतिरिक्त क्षमता की 
आवश्यकता नही होगी । कृषि उपकरण उद्योग के सम्बन्धमे इसका विचार था कि 
१२ तथा २० हार्स पावर के ट्रैक्टर का निर्माण करने के लिये अतिरिक्त क्षमता का 
सृजन किया जाना चाहिए। व्यापारिक मोटर-गाडियो की माँग की पूर्ति वर्तमान 
इकाइयों का विस्तार करके की जा सकती है । पैसेजर कार के लिये दल का 
विचार था कि नीति सम्बन्धी निर्णय लिया जाना चाहिए तथा चतुर्थ योजना में पर्याप्त 
विनियोग किया जाना चाहिए | लोहा एवं इस्पात प्लाण्ट उपकरणों के लिये, 
रसायनिक खाद तथा रसायन उपकरण, वस्त्र, चीनी, सीमेण्ठ, कागज, चाय तथा 
रबड आदि उद्योग के लिये आवश्यक मशीन की माँग के सही-सही अनुमान के 
सम्बन्ध मे यह दल निश्चित न था । इसका कारण यह था कि इन उद्योगो के सम्बन्ध 
मे अभी नीति सम्बन्धी निर्णय लिया जाना है। इतमे से कुछ निर्णय चतुर्थ योजना 
के प्रारभिक वर्षो मे लिये जा सकते है। 
सकज्षीन दल उद्योग 

मशीन टूल उद्योग इंजीनियरिय उद्योग का महत्वपूर्ण अग है क्योंकि यह अन्य 
इजीनियरिंग उद्योग के विकास में तेजी से वृद्धि के लिये सहायक होता है। मशीन 


हरेक, 


इंजीनियरिंग उद्योग ४६७ 


टूल का प्रयोग अन्य मशीनों के उत्पादन के लिये किया जाता है। भारतवर्ष मे 
मशीन दूल का उत्पादन १६३० के लगभग आरभ हुआ। आरभ के वर्षों में इसका 
उत्पादन विशेष रूप से पजाब तथा बम्बई मे केन्द्रित था। वैसे वहाँ पर सादी' 
मशीन का उत्पादन वहूं। पर प्रयोग के लिये किया जाता था | 


द्वितीय महायुद्ध के समय इस उद्योग को पर्याप्त प्रोत्साहत मिला। सरकार ने 
भी इसकी महत्ता को स्वीकार किया । मशीन टूल का वाधषिक उत्पादन २७ लाख 
रुपये के मूल्य का था और शेष आवश्यकता की पूर्ति लगभग २ करोड़ रुपये के मूल्य 
की मशीनों का वाषिक आयात करके होती थी। १६४५ तक, कुल उत्पादन बढकर 
११२ करोड रुपये का हो गया परन्तु १९५० में यह घटकर २६९ लाख रुपये का 
रह गया । दूसरी ओर आयात की मात्रा वर्ष-प्रति-वर्ष बढ़ती ही गई । 


योजनाश्रों के श्रन्तर्गत विकास प्रथम तीन योजनाओ के अन्तर्गत, विशेष 
रूप से द्वितीय तथा तृतीय पचवर्षीय योजनाओ के अन्तर्गत, मशीन टूल उद्योग का 
पर्याप्त विकास हुआ। इसका उत्पादन १६५० में २९ लाख रुपये से बढकर १६६७ 
मे २,५५७ लाख रुपये हो गया । प्रथम योजना मे कोई विशेष कार्यक्रम इसके लिये 
नही बताया गया था फिर भी इसका उत्पादन दुंगना हो गया था और १६५१ में 
४७ लाख रुपये से बढकर १९६५६ मे १०८ लाख रुपये हो गया । इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण 
विकास हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना है जिसने १६५६ में उत्पादन आरक् 
कर दिया । द्वितीय योजना के अन्त तक १५ इकाइयोाँ निजी क्षेत्र भे स्थापित हो 
गईं जिनकी वार्षिक क्षमता २ करोड़ रुपये के मशीन-निर्माण की थी। कई इकाइयाँ 
छोटे पैमाने पर भी आरभ हुईं जिनकी क्षमता लगभग २ लाख रुपये की थी । 
द्ितीय योजवा काल मे वास्तविक उत्पादन १९५६ में १०८ लाख रुपये से बढ़कर 
१९६६१ भें ७७१ लाख रुपये हो गया । तृतीय योजना में मशीन दूल के उत्पादन 
का लक्ष्य ३० करोड़ रुपये हो ग्रया । योजना के अन्त तक इस लक्ष्य की पूर्ति हो 
गई थी । इस योजना की अवधि मे, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने तीन और इकाइयो 
की स्थापना की, तथा निजी क्षेत्र मे भी अनेक इकाइयों की स्थापना हुई और उनकी 
सख्या १०० से भी अधिक हो गई । 


व्यावहारिक आ्िक शोध की राष्ट्रीय परिषद ने भारतीय मशीन दूल उद्योग 
का सर्वेक्षण १९६५ मे किया और उसने यह अनुमान लगाया कि १६७०-७१ तक 
इसकी माँग १३२ करोड रुपये की होगी । माँग में कमी आने के कारण, श्रव यह 
अनुमान है कि १९७०-७१ तक कूल उत्पादन ८० करोड़ रुपये प्रति वर्ष का होगा । 
इसमे से ३० करोड़ रुपये का निजी क्षेत्र में होगा तथा शेष सावंजनिक क्षेत्र मे होगा 
भर३२ 


४8८ भारत की औद्योगिक अर्य-व्यवस्था 


मशीन निर्माण उद्योग के विकास के साथ-साथ विभिन्न अरकार के मशीन टूल्स 
की माँग बढती जा रही है | इप्तीलिये हिन्दुस्तान मशीन टूल्स अपने मशीन टूल के 
उत्पादन के विभिन्नीकरण के लिये वित्त की व्यवस्था कर रही है। ये कम्पनी 
समय-समय पर टैविनकल सहयोग सम्बन्धी समझौते फ्रास, इगलेड, पश्चिमी जम॑ंमी, 
सयुक्त राज्य अमेरिका के फर्म तथा निर्माताओं के साथ विभिन्न प्रकार के मशीन 
टूल्स के, निर्माण के लिये करती रही है। 

देश में इसके माँग तथा उत्पादन के मध्य अन्तर होने के कारण बहुत बडी' 
मात्रा मे मशीन टल्स का आयात प्रति वर्ष किया जा रहा है। १९५१ मे २५ करोड 
रुपये के अ्रयात से बढ़कर १६५६ मे ८४ करोड रुपये का, १६९६१ मे २४ २ करोड 
रुपये का तथा १६६७ में ३८ करोड रुपये का आयात किया गया। हाल के वर्षों ' 
मे, वैसे आयात प्रतिस्थापन के क्षेत्र मे पर्याप्त विकास किया गया है | यह इस तथ्य 
से ज्ञात होता है कि कुल घरेलू पूर्ति पर घरेलू उत्पादन का प्रतिशत १६५६ में ११ ' 
से बढंकर १९६७ मे ४० हो गया । कुछ प्रकार की मशीनों के लिये तो हम आत्म- 
निर्भर भी हो चुके है । 

निर्यात, १९६२ में भारतीय मशीन टूल्स उद्योग ने छोटे पैमाने पर निर्यात 
करना आरभ किया। १९६२ मे ११ लाख रुपये के निर्यात से बढकर १६६६ मे 
यह १ करोड रुपये का हो गया। इस उद्योग के दीघे-कालीन विकास के हित में 
निर्यात बाजार का विकसित करना परमावश्यक है । हाल के एक सर्वेक्षण से यह' 
ज्ञात हुआ है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसका निर्यात बाजार पर्याप्त विस्तृत है। 
गत दस-वर्षों मे इसका विश्व व्यापार लगभग दूना हो गया और यह १९७० में 
१२०० करोड रुपये का होगा । सामान्य धारणा के विरुद्ध, अधिकाश मॉँग परिचमी' 
योरोप, पूर्वी यूरोपीय देश, सयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा जेसे उन्नत देशों द्वारा 
की जा रही है। अतः विश्व बाजार मे भारतीय मशीन टूल के निर्यात की सभावनाये 
पर्याप्त है । ' 
मशीन टूल्स के कार्यकारी दल ने यह सिफारिश की हैं कि मशीन टूल्स के 
निर्यात का लक्ष्य ८:२५ करोड रुपये होना चाहिए । बैसे वर्तमान निर्यात ७० लाख 
रुपये का है। अत इस क्षेत्र मे अत्यधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है 
क्योकि पश्चिमी जमंनी, इठली तथा जापान आदि देशो से प्रतिस्पर्डा भी अत्यधिक 
है । उचित नीति तो यह होगी कि अभी कुछ प्राथमिकता प्राप्त बाजारों की ओर ही 
ध्यान दिया जाय । 

यह प्रचार किया जाया चाहिए कि भारतवर्ष भे अच्छे किस्म के मशीन ट्ल्स 
का निर्माण होता है। विभिन्न अस्तर्राष्ट्रीय मेंलो मे भाग लेकर भी प्रचार करना 
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चाहिए। विभिन्न देशो मे शो-हूम स्थापित क्रिया जाना चाहिए । उन देशो से शिष्ट 
म'डल बुलाना तथा वहाँ भेजना भी चाहिए। तिर्षात बाजार का सर्वेक्षण करना 
चाहिए । विदेशों मे दिखाने के लिये फिल्‍मे बनाई जानी चाहिए। सरकार तथा 
उद्योग दोनो को ही इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। 


१६६७ तथा १९६८ में पश्चायन की अथवा मन्‍्दी की प्रत्रत्ति होने के कारण 
इस उद्योग की प्रगति पर विशेष प्रभाव पडा । विवश होकर इसे अपने उत्पादन 
की कटौती करनी पडी। साथ ही, इसे सचिन स्टॉक की कठिन स्थिति का सामना 
करना पडा। क्षमता के उपयोग को घटा कर ४५% करना पडा । इस स्थिति को 
ध्यान में रखते हुए इस उयोग के विकास के सम्बन्ध में फिर से गभीरता के साथ 
विचार करके योजना बनानी चाहिए। । 

देश मे ही डिजायन, शोध तथा नत्रीन तकतीक का विकास करने हेतु केन्द्रीय 
सरकार ने केन्द्रीय मशीन टूल्स सस्था बगलौर मे स्थापित की हैं। दूसरी उल्लेखनीय 
बात लगभग १,००० पजोकृत लप॒प्तरीय इकाइयो का इस उद्योग में योगदान हैं 
जो कि पजाब, महाराष्ट्र, मद्रास, गूजरात तथा अन्य केच्रो मे फैले हुए हैं।इतका 
सकल उत्पादन ३ से ४ करोड़ रुपये प्रति वर्ष हैं । 

अन्य उद्योगों की अपेक्षाकृत, मशीन टूल उद्योग पर अपनी प्रकृति के कारण, 

मन्दी का प्रभाव अत्यधिक पडता है | इसका कारण यह है कि मशीन टूल का 
मुख्य रूप से उपयोग मशीनों के विनिर्माण मे किया जाता है और इस पर मन्‍्दी का 
प्रश्नाव सर्वप्रथम पड़ता है। हाल मे ही १६६७ तथा १९६८ के पश्चायन का भ्रभाव 
इस उद्योग पर अत्यधिक पडा । इस उद्योग का बाजार तभी विस्तृत होगा जबकि 
इजीनिर्य रिंग उद्योग का विस्तार हो । १६६६ से ही इस उद्योग को माँग में कमी 
की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, परिणामस्वरूप मशीन टूल की माँग भी 
कम हो गई । ऐसा अनुमान है कि १६६८ के अन्त भें इस उद्योग के पास ५ से ६ 
करोड़ रुपये का स्टॉक था । ऐसा विचार है कि १६७० के मध्य से इस स्थिति में 
कुछ सुधार होगा और माँग मे वृद्धि होगी । 


इंजीनियरिंग उद्योग की समस्‍यायें 


अ्रसस्तुलन.. देश के इजीनियरिंग उद्योग मे जो असनन्तुलन है उसका ज्ञान हाल 
के पश्चायन के समय विशेष रूप से हुआ। भारत में औद्योगिक विकास पूंजीगत 
बस्तुओ के क्षेत्र से विनियोग तथा उसके विस्तार पर मृख्य रूप से निर्भर हैं 
और इस उद्योग के उत्पादन की' माँग भी सरकार द्वारा व्यय तथा क्रय पर विशेष 
रूप से निर्भर हैं। भ्रत जब कभी सरकार के साधनों में कमी आती है और वह 


५०० भारत की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था 


अपने व्यय मे कटौती करती है तो भारी इजीनिर्यारिग उद्योग पर उसका अत्यधिक 
प्रभाव पडता है । परिणाम यह होता है कि घरेलू माँग मे कटौती होती है, क्षमता 
अनुपयुक्त रह जाती है, निर्यात पर बल अधिक दिया जाने लगता है, तथा 
विवश होकर विभिन्नीकरण की ओर ध्यान देना पडता है। इस स्थिति के लिए 
सरकार की नियत्रण की प्रणाली, जिसका प्रयोग औद्योगिक विकास के लिए किया 
जा रहा ,है, ही उत्तरदायी है । 
घरेलू उद्योग को सुरक्षित तथा सरक्षित बाजार उपलब्ध था जिसमे प्रतिस्पर्धा 

का सामना नहीं करना पडता था । दूसरे, उद्योग की स्थिति सतोषजनक थी क्योकि 
बिना लागत या किस्म पर ध्यान दिए हुए यह अपने उत्पादनों को बेचने से समर्थ 
था। तीसरे, सरकार की योजना तथा लक्ष्य पर निर्भेरता अत्यधिक थी और यह 
स्वतन्त्र रूप से स्वय विपणन सम्बन्धी शोध की ओर ध्यान नही दे रही थी । 

पश्चायन से इसे कुछ अनुभव हुआ है और वास्तव में यह वरदान के रूप मे 
झाया । इससे निम्नलिखित लाभ हुए . प्रथम, घरेलू बाजार मे प्रतिस्पर्द्धा के प्रति 
दृष्टिकोण बदल रहा है। दूसरे, लागत और किस्म के प्रति उद्योग विशेष सतके 
हो गया है और अपनी उपलब्धियों के प्रति अब पूर्ण सन्‍्तुष्टि नही रह गई है। 
तीसरे, भारत के इजीनियरिंग उद्योग की सरचना पर समुचित विचार करने की 
आवश्यकता बढ गई है। 

इस उद्योग मे कई छोटी-छोटी इकाइयाँ उत्पादन में लगी हुईं है जिनकी 
स्थिति आथिक तथा प्रतिस्पर्द्धात्मक दृष्टिकोण से अच्छी नहीं है। अत इसकी 
सरचना मे आवश्ययक परिवतंन करके इन्हें आथिक तथा प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाना 
होगा । इसका तात्पयें यह नही है कि इस उद्योग में छोटी इकाइयो का स्थान नहीं 
है। वास्तव मे बडी इकाइयों को छोठी इकाइयो को अपनी सहायक अथवा पूरक 
के रूप में प्रोत्साहित करना चाहिए। लोगो का मत है कि इजीनिर्थारेग उद्योग की 
समस्याश्रो का समाधान विभिन्नीकरण के द्वारा हो सकता है परन्तु विभिन्नीकरण 
लाना आसान नही है। इजीनियरिंग उद्योग मे विशेष रूप के विभिन्नीकरण करना 
कठिन है । 

निर्यात तथा आयात प्रतिस्थापत. भारतीय इजीनियरिंग उद्योग द्वारा 
सफलता के साथ इसके विभिन्न उत्पादतों का निर्यात किया जा' सकता था। 
भारी तथा हल्के सभी उत्पादनो का, जैसे, रेलवे वैगन, रेलवे कोच, भारी क्रेन, 
व्यापारिक मोटर गाड़ी, डीजल इजिन, मशीन टूल्स, सीने की मशीन तथा पा आदि 
का निर्यात किया जा सकता है। सरकार ने १६९५४ में इसके निर्यात-प्रोत्साहन के 
लिए इंजीनियरिंग निर्यात प्रोत्साहन परिषद की स्थापना की । इस परिषद के सदस्य 
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आरभ में ४० थे और अब इनकी सख्या बढकर १६०० से भी अधिक हो गई है। 
विपणन सम्बन्धी शोध, प्रचार आदि के क्षेत्र मे इसने पर्याप्त विकास किया है। 
कुल इजीनियरिय निर्यात (इस्पात सहित) १६५६-५७ में ३.५. करोड रुपये थे 
जो कि १६६७-६८ में बढकर ४१५ करोड रुपये हो गये। रुपये के अवमूल्यन तथा 
पश्चायन के कारण निर्यात की ओर अब अधिक ध्यान दिया जाने लगा है। वैसे' 
इजीनियरिग वस्तुओ का निर्यात करने मे निम्नलिखित कठिनाइयाँ हैं: ” 


(१) कच्चे माल के मूल्य मे निरतर वृद्धि होने के कारण उत्पादन-लागत 
मे वृद्धि होती रही है, जिससे विश्व बाजार मे कठिनाई होती है। 

(२) कुछ वर्षों तक एशिया तथा अफ्रीका के अल्प-विकसित देशो में 
भारतीय इजीनियरिय वस्तुओं का निर्यात सभव हो पाया था परन्तु अब उन देशों 
से भी औद्योगीकरण आरभ हो चुका है भ्रत उधर भी क्षेत्र कम होता जा रहा है। 

(३) भारतवर्ष को यूरोप तथा जापान आदि से प्रतिस्पर्द्धां करनी पड़ती 
है और उनके सम्मुख हम ठहर नहीं पाते हैं। 

(४) भारतीय इजीनिर्यरिग उद्योग विभिश्नीकरण की दशा मे सफल नही 
हो पाया है | विश्व बाजार तो परिवरतंनशील है, अत निर्यात करने वाली वस्तुओ्रो 
की सूची मे नवीन डिजाइन तथा क्षमता की वस्तुओं को समय-समय पर बोड़ा 
जाता चाहिए । 


भारतीय इजीनियरिंग वस्तुओ का निर्यात कुल वाषिक उत्पादन का रे से 
४९ ही है और विश्व व्यापार मे तो इसका भाग अति न्यून है। निर्यात बढाने के 
लिए किस्म में उन्नति करनी होगी तथा मूल्य को भी प्रतिस्पद्धात्मिक बनाना होगा। 
निर्यात बढाने का एक दूसरा ढंग अल्प-विकसित देशों के साथ सम्मिलित सहयोग 
करना है। निर्यात मे दूसरा महत्वपूर्ण बाधक इजीनियरिंग वस्तुओ की भ्रधिक 
आन्तरिक माँग भी है। १६६७-६८ मे हमारे निर्यात २१.८ करोड रुपये के 
थे जब कि आयात ५०० करोड रुपये के थी। इससे यह ज्ञात होता है कि आयात- 
प्रतिस्थापन के लिए क्षेत्र बहुत बडा है। आयात में निरन्तर वृद्धि होती रही है । 
१६६०-६१ मे ३३३ करोड़ रुपये से बढ़कर १६६६-६७ मे ५३६ करोड रुपये हो 
गया था, वैसे १९६७-६८ मे यह घटकर ४६६ करोड रुपये का हो गया। मशीन 
के आयात में से विद्युत मशीनों सहित औद्योगिक मशीनों का ही अधिक आयात 
होता है । आयात का प्रतिस्थापन करना आवश्यक है विशेष रूप से इसलिए कि इस 
प्र बहुत बडी मात्रा में वैदेशिक विनिमय का उपयोग करना पडता है।इस 
दिशा में अन॒कूल प्रगति तभी हो सकती है जब कि शोध तथा विकास के कार्यक्रमों 
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को कार्यान्वित करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाय तथा टैक्नालाजिकल स्थिति 
में उन्नति हो । 


भविष्य 


ऐसी आशा की जाती है कि कृषि-क्रास्ति होने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों मे 
ऋय-शक्ति से वृद्धि होगी और परिणामस्वरूप इजीनियरिंग वस्तुओ की माँग 
अधिकाधिक बढेगी और तदनूसार इस उद्योग्र की प्रगति हो सकेगी। पश्चायन 
अथवा मन्दी की स्थिति सदैव तो रहेगी नही अत सभावना यही है कि धीरे-धीरे 
राष्ट्र के आथिक विकास की गति मे वृद्धि होते ही रहेगी। परन्तु इसका तात्पर्य 
यह नही है कि उद्योग में आत्म-तुष्टि की भावना भर जाय और निर्यात तथा 
विभिन्नीकरण के क्षेत्र मे जो हाल मे प्रयास किए गये है उन पर ध्यान देना बन्द कर 
दिया जाय तथा किस्म की उन्नत करने तथा उत्पादन-लाग्रत घटाने का प्रयास 
न किया जाय। 


इसके सामने एक नवीन समस्या स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग करना है। 
इस दिशा भे सबसे बडी कठिनाई कच्चे माल की, विशेष रूप से इस्पात का पर्याप्त 
मात्रा मे उपलब्ध न होना है। हिन्दुस्तान स्टील, जिसकी इस सम्बन्ध मे आलोचना 
हो रही है, का कहना है कि यह सही बात नहीं है कि यह इसकी इस्पात की 
माँगो को पूरा करने मे असफल रहा है। विशेष प्रकार के तथा कम उपलब्ध 
होने वाले इस्पात के वितरण मे विवेचनात्मक नीति अपनाई जाती है, इस तथ्य 
को भी इसने गलत बताया है। 


१९७० के झ्रारभ मे भारत सरकार ने इजीनिर्यारिंग वस्तुओ का निर्यात 
करने वाली इकाइयो की इस्पात सम्बन्धी अल्पकालीन आवश्यकृताओ की पूर्ति 
करने के लिए उपदान करके पूर्ति करने पर विचार किया है। सरकार ने इस्पात 
के विस्तार के प्रश्न पर भी विचार किया । अस्थायी उपाय के रूप मे, विदेशी 
व्यापार मत्रालय संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान से ६०,००० टन इस्पात के 
प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही है। अत यह सभव हो सकता है कि उन उपाय 
के द्वारा इजीनिर्यारिग वस्तुओं का ११० करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य पूरा हूं 
जाय | इस्पात के उपलब्ध न होने के कारण बाद मे इस लक्ष्य को १०० करोः 
रुपया कर दिया गया था । हो सकता है कि जनवरी १९७० में इस्पात के मूह 
मे वृद्धि से सम्बन्धित जो घोषणा की गई है उसका प्रभाव इसके निर्यात कार्य क्र 
चर घड़े । 


औद्योगिक उत्पादकता ५७०३ 


चतुर्थ योजना में इजीनिर्यारिंग वस्तुओ के निर्यात का लक्ष्य १६७३-७४ तक 
२२५ करोड रुपया रखा गया है और पाचवी योजना के श्न्त तक ५०० करोड़ 
रुपया रखा गया है। इस सम्बन्ध मे हमे जापान, पश्चिमी जर्मनी तथा अ्रन्य देशों 
से प्रतिस्पर्दा का सामना करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। ऐसी रिपोर्ट 
है कि सूती वस्त्र मिल, लोकोमोटिव' तथा रसायनिक खाद प्लान्ट का सम्पूर्ण निर्यात 
हम करेगे । भारतीय डिजाइन इजीनियरिय फर्म विदेशों में प्लाण्ट की' सम्पूर्ण 
स्थापना का कार्य-भार संभालने का प्रयत्त कर रही है। यदि भारतीय इजीनियर 
सलाहकारो द्वारा तथा इन फर्मों के द्वारा विदेशों मे प्लाण्ट की स्थापना की जाती 
है तो मशीन सहित अन्य वस्तुओ का निर्यात सभव हो सकेगा | 


भारतवर्ष को इजीनियरिंग वस्तुओ का निर्यात करने के लिए विश्व बाजार 
में अपने प्रतिबिम्ब को बदलना होगा। उसे यह प्रचार करता होगा कि अब 
भारतवर्ष केवल कृषि सम्बन्धी बस्तुओ तथा परिपाटी से चली आ रही वस्तुओं 
का ही निर्यात नहीं करता है अपितु अब यह जऔद्योगिक देश है और पिन से 
लेकर जहाज तक का निर्माण करता है। इजीनिर्यारिंग निर्यात प्रोत्साहन परिषद 
को भारतवर्ष से निर्यात की जा सकने वाली वस्तुओ का पत्ता लगाना चाहिए तया 
विदेशों मे उनकी माँग कहाँ-कहाँ है उसका पता लगाकर भारतीय निर्यातकर्ताओं 
को अवगत कराना चाहिए । विदेशों मे जो भारतीय शिष्ट-मण्डल जाते है अथवा 
जो व्यापार आयुक्त है उन्हें चाहिए कि सभी वस्तुओ का पता लगाकर उनका 
प्रचार विदेशों मे करे। दूसरे, इजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात करने के पूर्व उनके 
उत्पादन की प्रत्येक अवस्था पर किस्म-नियत्रण की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए । 
तीसरे, तकनीकी अप्रचलन की समस्या को दूर करने के लिए उचित प्रयास किया 
जाना चाहिए। चौथे, एक सुदढ निर्यात संगठन बनाने की अवश्यकता हैं जो 
कि निर्यात सम्बन्धी सभी आवश्यकताओं की पूति कर सके | पॉचवे, प्रतिस्पर्दधा 
अधिक होने के कारण सभी देश इन वस्तुओं के झ्रायात के लिए अधिक मात्रा में 
साख की माँग करते है । अत भारत सरकार को चाहिए कि वह आयात करने वाले 
देशो को मध्यकालीन तथा दीधंकालीन साख की व्यवस्था करें। सरकार को 
चाहिए कि देश की व्यापार सम्बन्धी वीति को बनाने के सम्बन्ध मे, व्यापारिक 
समझौते को अन्तिम रूप देने मे, तथा देशों से दोहरा समझौता करते समय उद्योग 
से सहयोग प्राप्त करे । व्यापारिक शिप्ट-मण्डल जब कभी विदेशों को भेजे जायें 
तो उनमे उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों से व्यापार-विशेषज्ञों को सम्मिलित करना चाहिए 
जो कि सरकारी अधिकारियों को उचित परामर्श दे सके। 


अध्याय ३४ 


रसायनिक उद्योग 


| 


इस उद्योग के अन्तर्गत अनेक प्रकार के औद्योगिक उत्पादन आते है जैसे 
आधारभूत रसायन, रसायनिक खाद, कृमिनाशक पदार्थ तथा औबधियाँ आदि। 
उन उत्पादनो का प्रयोग वस्त्र, कागज, रबर, साबुन, शीशा, कृत्रिम रेशम, पेण्ट्स 
तथा वानिश आदि उद्योगों मे किया जाता है। 

भारतीय उद्योगो मे रसायनिक उद्योग का वस्त्र, लोहा एवं इस्पात तथा 
इजीनियरिंग उद्योग के पश्चात्‌ चौथा स्थान है। राष्ट्रीय औद्योगिक पूँजी मे इसका 
भाग ७ २%, कुल सकल उत्पादन मे ७४% तथा शुद्ध उत्पादन मे 5५% है । 
१९५१ तथा १६६४ के मध्य रसायनिक उद्योग की पूँजी ३० करोड रुपये से 
बढ कर ३८२ करोड रुपये हो गई, रोजगार ३८,००० से बढ कर १,२७,००० 
हो गया, सकल उत्पादन का मूल्य ३७ करोड रुपये से बढ कर ४१७ करोड 
रुपये तथा शुद्ध उत्पादन का मूल्य १४ करोड रुपये से ११४ करोड रुपये हो 
गया ! १९५६ तथा १९६६४ के मध्य रसायनिक इकाइयो की सख्या लगभग 
दुगनी हो गई तथा उत्पादक पूंजी तीन-गुनी हो गई जो कि १२४ करोड रुपये 
से बढ़ कर ३८२ करोड़ रुपये हो गई क्योकि कुछ मशीन फैक्टरी बहुत बड़े आकार 
की थी । विकास की दर मे यह तीत्र वृद्धि पचवर्षीय योजनाओ मे प्रदान किये गये 
प्रोत्साहन के कारण हो पाई है। 


यह उल्लेखनीय है कि रसायनिक उद्योग अन्य आधारभूत उद्योगो की तरह, 
जसे लोहा एवं इस्पात, कोयला तथा सीमेन्ट आदि, सरचनात्मक दृष्टिकोण से 
समरूप नही है | एक ओर तो इसके उत्पादन ऐसे है जिनका उत्पादन अधिक किया 
जाता है परन्तु उनका प्रति इकाई मूल्य अपेक्षाकृत बहुत कम है और दूसरी ओर 
थोडा सा ही उत्पादन किया जाता परन्तु जिसका प्रति इकाई मूल्य अत्यधिक है। 
इस उद्योग के क्षेत्र को सह्ठी-सही बताना अत्यन्त कठिन है, वैसे इस अध्याय 
मे निम्नलिखित वर्गों का अध्ययत्त किया जा रहा है (१) अम्ल तथा क्षार आदि 
सहित भारी रसायन, (२) रसायतनिक खाद जो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा 
प्रोठाश पर आधारित है, तथा (३) पेट्रो-रसायन । 


रसायनिक उद्योग ण्‌्०५्‌ 


रसायनिक उद्योग के उत्पादन का विकास इसमे विनियोजित पूँजी के 
विकास के बराबर ही रहा है । प्रथम दो योजनाओ मे, प्रमुख रसायनिक पदार्थों 
का उत्पादन, जैसे रसायनिक खाद, सोडा ऐश, कास्टिक सोडा आदि, लगभग 
१८ ५ ४ वाषिक दर से हुआ | इसी अवधि मे प्रमुख रसायनिक पदार्थों के उत्पादन 
के मूल्य मे पाँच गुनी वृद्धि हुई और यह १०३ करोड रुपये से बढकर ५६२ करोड 
रुपये हो गया। तीसरी योजना मे, दूसरी योजना की अपेक्षाकृत २७ गुनी वृद्धि हुई । 
प्रथम योजना काल में इसमे पूजी का विनियोग केवल २७ करोड रुपया ही था 
परन्तु द्वितीय योजना मे यह बढ़कर ३०४ करोड रुपये हो गया तथा तृतीय योजना 
में ८७७ करोड रुपये हो गया। चतुर्थ योजना में इस उद्योग पर २,००० करोंड 
रुपया व्यय होगा जिसमे से १,५०० करोड रुपया रसायनिक खाद के लिये है । 


भारी रसायन भारी रसायन की स्पष्ट व्याख्या करना अत्यन्त कठिन है। 
भारी रसायन उद्योग मुख्य रूप से कच्चे माल तथा माध्यमिक पदार्थ का साधन 
है । इसके द्वारा उत्पादित प्रमुख अकार्बनिक रसायनिक पदार्थों का उपयोग अन्य 
रसायनिक पदार्थ तथा मिलती-जुलती वस्तुओ के उत्पादन मे किया जाता हैं । 
भारी रसायन के अन्तगंत निम्नलिखित पदार्थ आते है (१) अम्ल--सल्फ्यूरिक 
अम्ल तथा लवण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा लवण, नाइट्रिंक अम्ल तथा लवण 
सहित, (२) क्षार--सोडा ऐश, कास्टिक सोडा, सोडियम बाईकाब निट, क्लोरीन, 
ब्लीचिग पाउडर आदि सहित, तथा (३) विविध कैल्शियम कारबाइड, सोडियम 
हाइड्रो सलफाइट तथा औद्योगिक गैस जैसे आक्सीजन, कार्बन डाइ आक्साइड तथा 
एसीटिलीन आदि सहित । 

इन प्रमुख रसायनिक पदार्थों में से यौगिक एवं अनेक प्रकार के सोडा 
सल्फ्यूरिक अ्रम्ल तथा उस पर आधारित यौगिक तथा अनेक प्रकार के सोडा तथा 
उन पर आधारित रसायनिक पदार्थ सबसे महत्वपूर्ण है। देनिक उपयोग की 
अनेक वस्तुओं का उत्पादन प्रत्यक्ष अथवा अ्रप्रत्यक्ष रूप से इन्ही रसायनिक पदार्थों 
से किया जाता है। वस्त्र, कागज, शीशा, रसायनिक खाद, अल्युमूनियम, प्लास्टिक 
तथा विस्फोटक पदार्थ का निर्माण इन्ही प्रमुख रसायनिक पदार्थों की सहायता से 
किया जाता है। 


सल्फ्यूरिक अम्ल यह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चा माल जिसका उपयोग 
रसायनिक खाद, विस्फोटक पदार्थ, प्लास्टिक, लोहा एवं इस्पात, वस्त्र, रेयन-सूतत 
झ्रादि का उत्पादन करने मे किया जाता है। बहुत समय तक तो सल्फ़्यूरिक 
अ्रम्ल को देश के औद्योगिक विकास का मापदण्ड माना जाता था। इसका उत्पादन 
देश के औद्योगिक विकास के निर्देशक के रूप मे माना जाता था। इसका उत्पादन 


५०६ भारत की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था 


भारतवर्ष में १९४८ में 5१,००० टन से बढ कर १६९६१ में ४,२२,००० टन तथा 
१९६७ में ७,६२,००० टन हो गया । प्रथम योजना के अन्त मे, कुल उत्पादन 
१,६८,००० टन' था और द्वितीय योजना के अन्त मे यह बढकर ४,२२,००० टन 
हो गया | तृतीय योजना मे विकास की दर धीमी हो गई और १६६६ के अन्त मे 
इसका उत्पादन ६,७५,००० टन ही था। प्लाण्ट की समता में तो विस्तार हुआ 
और उत्पादन-लागत मे भी इधर कुछ कमी हुई है। इसके उत्पादन की दिशा मे 
देश आत्म-निर्भर हो चका है और अब तो सल्फ्यरिक अम्ल की मशीनों का निर्माण 
भी आरभ हो चुका है । 

सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन करने वाले प्लाण्ट के सम्मुख एक बहुत बडी 
कठिनाई यह है कि इसे गधक के लिये विदेशों पर निर्भर रहना पडता है। प्रति 
वर्ष लगभग ३ लाख ठन गधक का आयात किया जाता है और यह विदेशो पर 
निर्भरता चिन्ताजनक है वयोकि इसका मूल्य अधिक है और आयात करने के लिये 
वैदेशिक विनिमय की आवश्यकता पडती है। पाइराइठ पर आधारित प्लाण्ट की 
स्थापना करने का प्रस्ताव इस सम्बन्ध में है | परन्तु इस पर आधारित प्लान्ट की 
लागत तीन-गृनी भ्रधिक होती है और सचालन व्यय भी अपेक्षाकृत श्रधिक होता है। 
परन्तु पाइराइट पर आधारित प्लाण्ड इसलिये आवश्यक है कि इस सम्बन्ध मे 
देशी तकनीक का उपयोग किया जा सकता है और साथ ही पाइराइट बिहार मे 
पाया जाता है। पाइराइट पाये जाने वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिये सार्वजनिक 
क्षेत्र मे एक पाइराइट्स एव रसायनिक पदार्थ विकास क० की स्थापना की गई है। 

हाइड्रोक्लोरिक अम्ल. हाइड्रोक्लोरिक भ्रम्ल का प्रमुख औद्योगिक प्रयोग 
रसायनिक' खाद के उत्पादन मे, जैसे अमोनियम क्लोराइड, डाइस्टफ तथा 
डाइकल्शियम फास्फेट होता है | इसका उत्पादन १९६० मे १०,००० टन से बढ 
कर १९६७ मे' ३३,००० टन हो गया । 

नाइट्रिक अम्ल, इसका प्रयोग सोने तथा चॉदी के अपसारण मे, फोटो 
तक्षण मे, पीतल के अम्ल-माज;ेन मे प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका प्रमुख उपयोग 
रसायनिक खाद तथा विस्फोटक पदार्थे में होता है। इस समय, भारतीय रसायनिक 
खाद निगम के सिन्दरी, नगल, राउरकेला इकाइयों द्वारा तथा भारतीय एक्सप्लो- 
सिव लिसिटेड द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। इसका उत्पादन ५,००० मैट्रिक 
टत से बढ़कर १६६७ में १४,००० मौदिक टन हो गया। 

सोड-राख. ग्रथम सोडा-राख की फैक्टरी १६२३ में स्थापित हुईं थी परव्तु 
विगत १५ वर्षों मे इसका निर्माण करने वाली इकाइयों द्वारा उत्पादन मे पर्याप्त 
वृद्धि हुई है। प्रथम योजना के आरभ मे इसका उत्पादत देशी माँग की एक-तिहाई 
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से थोडा ही अधिक था परन्तु तृतीय योजना के अन्त तक देश इसके उत्पादन के 
सम्बन्ध मे आत्मनिर्भर हो गया | इसको फैक्टरी अधिकाशतया गुजरात राज्य के 
सोराष्ट्र क्षेत्र मे ही केन्द्रित है जो कि उपभोग के केन्द्रों से बहुत दूर है। पजाब, 
उत्तर प्रदेश तथा बिहार तक, जहाँ इसकी खपत अधिक है, इसे पहुचाने के लिये 
परिवहन की समस्या अत्यधिक है। इस उद्योग के लिये आवश्यक कच्चे माल के 
उपलब्ध होते हुए भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से इसकी उत्पादन-लागत अधिक है । इसकी 
लागत को कम करने के लिये उत्पादन विधि में उन्नति करता आवश्यक है। 
इसका उत्पादन १९५१ में ४७,००० मैट्रिक टन से बढकर १६६० में १,४५,००० 
टन तथा १६६७ में ३,५०,००० टन हो गया । 

कॉस्टिक सोडा. पचवर्षीय योजनाओ के अन्तर्गत कॉस्टिक सोडा का उत्पादन 
तेजी के साथ बढा है । १६५१ मे १६,००० टन से बढ़कर १९६० में १,१८,००० 
टन तथा १६६७ मे २,४०,००० टन हो गया। उत्पादन मे वृद्धि होते हुए भी इसके 
आयात मे पर्थाप्त उतार-चढाव रहा है और आयात की मात्रा मे विशेष कटौती नही 
हुईं हैं। ऐसा अनुमान है कि चतुर्थ योजना के अन्त तक इस सम्बन्ध मे देश मे 
आत्मनिर्भेरता आ जायगी । इस उद्योग के विकास के मार्ग मे अनेक बाधाये आई है, 
जैसे वैदेशिक विनिमय का न उपलब्ध होना, कम लागत पर विद्युत शक्ति का श्राप्त 
होना तथा लाभप्रद मूल्य आदि, परन्तु इसकी प्रमुख समस्या इसके उपोत्पादन, 
क्लोरीन, की बिक्री करना है। क्‍्लोरीन की माँग देश मे इसकी पूर्ति का केवल 
७५% ही है। 


रसायनिक खाद 


तीन प्रमुख उर्वरक तत्व है. (१) नाइट्रोजन, जिसकी आवद्यकता पत्तियों 
तथा टहनियों के आरप्निक विकास के लिये होती है; (२) फास्फोरस, जो प्रारभिक 
विकास में सहायक होता है तथा बाद की अवस्था मे फल तथा बीज के निर्माण मे 
सहायक होता है; तथा (३) पोटाश, जो कि फल तथा तरकारी में स्टार्च तथा 
शक्कर के विकास के लिये सहायक होता है तथा टोगो को रोकता है। 

देश से रसायनिक खाद के उत्पादन को बढाने पर विशेष बल दिया जा रहा 
है। नाइट्रोजनयुक्त रसायनिक खाद का उत्पादन १६५१-५२ में ११,००० टन से 
बढकर १६६७-६८ में ३,६७,० ०० हो गया । इसी अवधि मे फास्फेटयूक्त रसायनिक 
खाद के उत्पादन में दस-गुती वृद्धि हुई । चाइट्रोजनयुक्त तथा फास्फेट युक्त 
रसायनिक खाद का बहुत बडी मात्रा मे आयात भी किया जा रहा है और इसके 
लिये विदेशों पर निर्भर रहना पड रहा है। जहाँ लक पोटाश का प्रश्न है इसके लिये 
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पूर्णतया विदेशों पर निर्भर रहना पडता है क्योंकि इसका उत्पादन देश से नही हो 
रहा है। खाद की माँग मे तेजी से वृद्धि होने के कारण १९७०-७१ के लिये उपभोग 
का लक्ष्य नाइट्रोजनयुक्त रसायनिक खाद के लिये २० लाख टन, फास्फेटयक्त 
रसायनिक खाद के लिये १० लाख टन तथा पोठाश यूक्‍्त' रसायनिक खाद के लिये 
७ लाख ठन रखा गया है । 


* नाइट्रोजनयुक्त रसायनिक खाद. १९३० के आस-पास छोटे पैमाने पर इसके 
निर्माण के लिये फैक्टरी स्थापित की गई थी परन्तु बड़े पैमाने पर प्रथम फैक्टरी 
अलवेय, केरल, मे स्थापित हुई जिसका नाम फर्टीलाइजसे ऐण्ड केमिकल्स 
(ट्रावकोर) लि० (? )८५ ) है। दूसरी फैक्टरी,सावंजनिक क्षेत्र मे सिन्दरी (बिहार) 
मे १६९५१ मे स्थापित की गई। इसका उत्पादन बढाने के लिये बराबर प्रयास किया 
जा रहा है। इस उद्योग का विकास द्वितीय तंथा तृतीय योजना में तेजी के साथ 
हुआ । इसकी वतंमान क्षमता लगभग ७ लाख टन है जो कि ६ फैक्टरियो द्वारा 
किया जाता है। इनमे से ३ सावंजनिक क्षेत्र मे है (सिन्दरी, नगल तथा फैक्ट) तथा 
३ निजी क्षेत्र मे ((० आई० डी० पैरी, बडौदा के पास गुजरात फर्टीलाइजरस, 
तथा बनारस का प्लाण्ट) है। नाइट्रोजनयुक्त रसायनिक खाद उद्योग ने विस्तार 
का कार्यक्रम बना रखा है और आशा की जाती है कि भविष्य में इसकी क्षमता ३३ 
लाख टन हो जायेगी, जो कि वर्तमान क्षमता का ५ गुना होगा । इस सम्बन्ध मे 
विस्तार के कार्यक्रम के अतिरिक्त कुछ नवीन प्रायोजनाये भी है। एक टाटा की 
प्रायोजना है जो कि मिथापूर (गुजरात) मे स्थापित होगी तथा दूसरी प्रायोजना 
सयुकत राज्य अमेरिका के अटलाटिक रिचफील्ड की है जो इस देश मे एक खाद का 
कारखाना खोलना चाहते है। हाल मे ही गोवा मे एक प्लाण्ट स्थापित करने के 
लिये बिडला को लाइसेंस प्रदान किया गया है। 

फास्फेटयुक्त रसायनिक खाद भारत में फास्फेट्यूक्त खाद का उत्पादत 
द्वितीय महायुद्ध से पूर्व ही आरभ हो गया था परन्तु उसकी मात्रा बहुत थोडी थी । 
प्रथम योजना काल में भी ऐसा ही था और द्वितीय योजना के अन्त में इसका 
उत्पादन ५४,००० टब था। योजना आयोग ने तृतीय योजना के लिये इसके उत्पादन 
का लक्ष्य ४ लाख ठन रखा था परन्तु वास्तविक' उत्पादन तो केवल १ लाख टन ही' 
था। विगत कुछ वर्षों मे फास्फेट्यक्त खाद के उत्पादन की क्षमता मे पर्याप्त वद्धि 
हुई है और चतुर्थ योजना मे इसे योजनारभ की अपेक्षाकृत १० गना बढाने का 
लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वैसे, उपलब्ध क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन मे 
अच्तर है मौर उत्पादन क्षमता का ६०% हीं हो पा रहा है। रॉक फास्फेट तथा 
गधक जैसे कच्चे माल की कमी है और उनका आयात करना पड़ता है। अभी हाल 
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में ही भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण सस्था ने घोषित किया है कि राजस्थान मे इसका 
एक बड़ा सग्रह है। 


हाल में यह अनुमान लगाया गया है १६६६-७० में खाद के उपभोग की दर 
मे कमी आई है। भारतीय रसायनिक खाद एसोसियेशन द्वारा एकत्रित आँकडो को 
देखने से ज्ञात होता है कि नाइट्रोजनयुक्त खाद उपभोग १९६६-६७ मे ५०% से 
बढा था परन्तु अगले वर्ष यह घटकर ३९% हो गया और १६६८-६९ मे १०% 
ही होने का अनुमान है। फास्फेट्यूक्त खाद के उपभोग की दर में भी कमी झाई 
है। १६६७-६८ मे ६३% की वृद्धि हुई थी परन्तु १६६८-६९ मे २६% से घट 
गया। ऐसा विचार है कि १६६९-७० में भी उपभोग मे कमी आई है। चतुर्थ 
योजना के अन्त मे (१६७३-७४) ३२ लाख टन चाइट्रोजन तथा १५ लाख द्त 
फास्फेट खाद के उपभोग का अनुमान है। १९७०-७१ मे १५ लाख टन नाइट्रोजन 
तथा ५ लाख टन फास्फेट के खाद के उपभोग का अनुमान है। इस प्रकार ३ वर्षों 
मे वास्तविक उपभोग मे वर्तमान स्तर की अपेक्षाकृत २ से ३ गुनी वृद्धि होनी चाहिए । 
यदि ऐसा होता है तो शीघ्र ही रसायनिक खाद के उत्पादन को बढाने की योजना 
बनाई जानी चाहिए । 


फैक्टरियो की वर्तमान क्षमता २५ ८ लाख टन नाइट्रोजन की है। इसे बढा 
कर ३७ लाख टन करने का प्रस्ताव है। १६७८-७६ के लिये नाइट्रोजन के उपभोग 
का लक्ष्य ६६ लाख टन रखा गया है जो कि १६७२-७४ के लक्ष्य से दुना हैं। इस 
क्षमता को प्राप्त करने के लिये उत्पादन की योजना का बनाया जाना आवश्यक है 
अन्यथा आयात बढता जायगा। अभी ही १६६३-६४ और १६६७-६८ मे ४११ 
करोड रुपये का आयात करना पडा । इस उद्योग की दूसरी समस्या कच्चे माल की 
है । उनमे से सबसे सस्ता नैपथा है परन्तु इसका पूरा-पुरा उपयोग हो रहा है 
और अधिक नैपथा के उपलब्ध होने की सभावना नहीं है। भारतीय रसायनिक 
पदार्थ निर्माता एसोसियेशन (700/4) इसके लिये कोयले के उपयोग का समर्थन 
नही करती है क्योकि इसका उपयोग करने के लिये अधिक विनियोग तथा लागत 
की आवश्यकता होगी । इसका तात्पर्य यह है कि रसायनिक खाद का निर्माण करने 
के लिये १२ लाख टन कच्चे माल का आयात हमें करना होगा । 


इस एसोसियेशन का अनुमान था कि १० लाख टन नाइट्रोजन तथा फास्फेट 
के कार्यक्रम के लिये ३५३ करोड रुपये की पँजी का विनियोग करना होगा जिसमे 
से ११७ करोड़ रुपये की आवश्यकता वँदेशिक विनिमय के रूप मे होगी। प्रतिवर्ष 
१२ लाख टन कच्चे माल के आयात पर बैसे १२ करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी । 


५१० भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था 


नाइट्रोजनयूक्त रसायनिक खाद का उपभोग १६६१-६२ मे २,९२,००० टन 
से बढ कर १९६७-६८ मे १०,५०,००० टन हो गया तथा १६६८-६९ में १५ लाख 
टन होने का अनुमान है। फास्फेट युक्त खाद का उपभोग १६६१-६२ में ६४,००० 
ठन से बढ़कर १९६७-६८ में ४,३८,००० ठन तथा १६६८-६९ में ७ लाख टन 
(अनुमानित) हो गया । 


* सायनिक खाद पर शिवरमन समिति (१६६५) ने १९७०-७१ तक देश मे 
खाद के उत्पादन तथा उपभोग की वृद्धि की सभावनाओ का सर्वेक्षण किया। इस 
समिति ने पहली बार खाद की क्षमता के आयोजन के सम्बन्ध मे वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
अपनाया। सरकार का उद्देश्य यह है कि देश रसायनिक खाद सम्बन्धी आवश्यकताओं 
की पूर्ति करने मे आत्म-निर्भर हो । यदि १६७३-७४ तक आत्म-निर्भेरता लानी है 
तो ३७३ लाख टन नाइट्रोजन तथा १७ लाख टन फास्फेद का वास्तविक उत्पादन 
करना होगा । पोदाश पर आधारित खाद का तो आयात करना ही होगा क्योकि 
देश मे पोटाश उपलब्ध नही है। वैसे, ऐसा अनुमान है कि रसायनिक खाद उद्योग 
अपनी क्षमता का दो-तिहाई उपयोग ही कर पा रहा हैं। भविष्य मे उत्पादन को 
क्षमता के बराबर ही होना चाहिए। 


एक आधुनिक नाइट्रोजनयुक्त खाद के प्लाण्ठ में प्रति वाषिक टन नाइट्रोजन 
के लिये ३,००० रुपये की पूँजी का विनियोग करना पडता है और इसमे से १,००० 
रुपये के वैदेशिक विनिमय की आवश्यकता होती है। फास्फेट युक्त खाद के प्लाण्ट 
में प्रति वाषिक ठन उत्पादन के लिये १,१०० रुपये की तथा कुल विनियोग के 
३०% बैदेशिक विनिमय की आवश्यकता होगी । इसके अतिरिक्त विपणन के लिये 
भी भारी मात्रा मे साख की आवश्यकता होती है | ऐसा अनुमान है कि इसके 
विपणन के लिये १९७३-७४ तक वितरक तथा किसान के स्तर पर १,००० करोड 
रुपये की साख की आवश्यकता होगी । इस उद्योग मे प्रोजेक्ट के' लिये वित्त प्रदान 
करने के लिये तथा विपणन-साख के लिये २,३०० करोड़ रुपये की पूजी की 
आवश्यकता होगी । इतनी पूँजी की व्यवस्था पूर्व से ही' करता आसान कार्य नही है। 


रसायनिक खाद उद्योग में अल्प-पंजीकरण के प्रमुख कारण है : कच्चे माल 
को समय से प्राप्त करने मे कठिनाई (गधक तथा रॉक फास्फेट का तो पूर्णतया 
आयात किया जाता है), शक्ति तथा जल की पूर्ति मे बाधाये, श्रम अशान्ति, खाद 
के अधिक आयात हो जाने पर विपणन सम्बन्धी कठिनाइयाँ आदि । आयात का 
अधिकाश भाग राज्य व्यापार निगम के माध्यम से करना पडता है और उसमें प्राय 
देरी हो जाती है जिससे कठिनाई होती है। 


रसायनिक उद्योग ५११ 


इन फ्रैक्टरियो मे जहाँ तक शक्ति तथा जल की पूर्ति का प्रश्न है, प्राथमिकता 
प्रदान की जानी चाहिए। इन फैक्टरियो को फैक्ट की तरह ही अपना जतित्र 
(8००८००५००) लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए। साथ ही श्रम सम्बस्धी को 
स्वस्थ बनाये रखता भी आवश्यक है। 


यह भी आलोचना की जाती है कि भारतवर्ष मे रसायनिक खाद की उत्पादत- 
लागत अधिक है। इसकी लागत कम करके अधिक किसानों तक खाद को पहुचान 
का प्रयत्न करना चाहिए । प्रबन्ध की क्षमता मे वृद्धि करके लागत को कम करने से 


सहायता पहुचानी चाहिए। नवीन फैक्टरी को आधुनिकतम उत्पादन तकनीक का 
प्रयोग करना चाहिए । 


नवीन क्षमता की स्थापना करने मे, देश मे उपलब्ध सभी तकनीक तथा 
ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। मशीन के उत्पादन में किस्म-नियत्रण तथा 
प्रमापीकरण की ओर भी ध्यान देना चाहिए । विशिष्ट इस्पात की प्लेट के निर्माण 
को प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए क्योकि अभी इसका आयात किया जाता है 
जिससे लागत बढती है ।खाद निर्माण के लिये प्लाण्ट तथा मशीनरी के आयात 
पर सरकार कर लगाती है जिससे पूंजी लागत ३ से ५ करोड रुपये तक बढ जाती 


हैं। २७३१० के इस आयात को समाप्त कर देना चाहिए जिससे इस उद्योग का 
विकास हो सके । 


इस उद्योग मे पहिले तो विकेता का बाजार था परन्तु तेजी के साथ यह केता 
के बाजार मे बदलता जा रहा है। इसका कारण अशत. देश मे इसके उत्पादन का 
बढना है और अधिकाशतया बडे पैसाने पर इसके आयात करने की सरकार की 
नीति है। 

१६५३ और १६६३ के मध्य उद्योग की योजना से नवीन टैक्नालाँजी का 
प्रयोग हुआ । निवेली, ट्राम्बे, विशाखापठनम, गुजरात, नामरूप, तथा गोरखपुर के 
प्लाष्ठ आधुनिक टेक्‍्नालॉजी पर आधारित थे। १६६५ के बाद इस क्षेत्र मे महत्व- 
पूर्ण विकास हुआ। दुर्गापुर प्लाण्ठ मे सर्वप्रथम आधुनिकतम टैक्नालॉजी का प्रयोग 
किया गया। कोचीन, गोआ, नामरूप (विस्तार की अ्रवस्था), बरौनी, मद्रास 
तथा ट्राम्बे (विस्तार की अवस्था) के प्लाण्ट भी उसके बाद आधुनिकतम तथा 
उच्च देवनालॉजी पर आधारित थे । 


यदि निर्धारित लक्ष्यों की पूति करनी है तो रसायनिक खाद के उपभोग को 


तेजी के साथ तथा स्थायी रूप से बढाना होगा । इसके लिये सरकार तथा उद्योग 
दोनों को ही सक्रिय रूप' से प्रयास करना होगा । खाद की बिक्री अन्य प्रकार की' 


रसायमिक उद्योग भ१३ 


यद्यपि यह उद्योग भारतवषे में बहुत तेजी के साथ आगे बढा है तथापि इसका 
उपभोग अन्य देशो की अपेक्षाकृत अभी बहुत पीछे है । जब कि पश्चिनों जमेंतो मे 
प्लास्टिक का प्रति व्यक्ति उपभोग २६ किलो ग्राम है भारतवर्ष मे यह ०*८ किलो- 
ग्राम ही है। तृतीय योजना के अन्त मे, प्लास्टिक की क्षमता ७१,००० टन थी और 
व।स्तविक उत्पादन ३९,००० टन ही था । उसी प्रकार सश्त्िष्ट रबर का प्रतते 
व्यक्ति उपभोग उत्नत देशो की अपेक्षाकृत अत्यन्त कम है। पेट्रो-रसायन के विभिन्‍न 
पदार्थों का उत्पादन करके आयात को प्रतिस्थापित्र करते को' समतताऱ अत्यधिक 
है । १९६६-६७ मे, ६७ करोड रुपये का सशश्लिष्ट रप्तवत का आयात किया गय्ा। 
साथ ही १३० करोड रूपये का सीसा, जस्ता, दिन, प्राकृतिक रेशे, रबर तथा 
एस्बेस्टस आदि का भी आयात किया गया । इसके अतिरिक्त ७० से ८० करोड 
रुपये तक का कपास तथा ऊत का भी आयाज़ किया गत्रा । इन सब पदार्थों का प्रति- 
स्थापन पेद्रौ-रसायनिक पदार्थों से किया जा सकता है। भारतवर्ष मे इप आयात 
प्रतिस्थापत के लिये ही पेट्रो-रमायत उदयोग का विक्रास तेजी के साथ करना है । 
भात्री आयोजन के लिये जो दूसरो महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात है वह 
नैपथा की समस्या है जो कि इस उद्योग के लिये प्रमुव कच्चा माल है । नैपधा का 
उत्पादन करने वाले पेट्रोल शोबक उद्योग में तथा नैपथा का प्रयोग करने वाले 
पेट्रो-रसायन उद्योग मे पर्याप्त सामजस्य नहीं है । परिणाम यह हुआ कि पेट्रोल 
शोवक उद्योग द्वारा उत्पादित नैपया का आधिक्य हो गया और उसका तविर्यात 
होने लगा। १९५५ के बाद से भारतवर्य से बराबर वेपथा का निर्यात किया जा 
रहा है। इसका निर्यात १९५७ मे २ लाख टन का था परन्तु १९६६ में यह 
बढकर ७ लाख टन हो गया । वर्तमान स्थिति यह है कि १६७१ तक देश में 
नैपथा की पूति माँग के अनुरूप न हो पायेगी और उप्तका अभाव हो जायेगा । अतः 
दीर्घकालीत योजना के दुष्टिकोग से नैपया के उत्तादन तथा उपभोग को उचित 
व्यवस्था की जानी चाहिए जिसमे कि भविष्य मे पेट्रो-रसायत उद्योग का विकास 
न रुके । साथ ही, टैकक्‍्नालाजी सम्बन्धी शोध करके उत्पादव-विधि में आवश्यक 
परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए जिप्ते कि इत उद्योग का विक्राप्त न दक 
सके । वैसे यह उल्लेखनीय है कि पेट्रो-ससायन सम्बन्धी शोव-कार्य के लिय्रे कोई भो 
राष्ट्रीय लेबोरेटरी की स्थापना अभी तक नहीं हुई है । 
भारतीय पेद्रो-रसायत निगम की स्थापना इस उद्योग के विकास के लिये 
एक महत्वपूर्ण प्रयास है | साथ ही, देशी डिजायन, ज्ञान तथा इजीनियरों की 
सहायता से हिन्दुस्तान कार्बनिक रसायत की स्थापना भी इस दिशा में अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है। वैसे भी, देश मे इस उद्योग का तेजी से विकास करने के लिये शोध 
भरेरे 


५१४ भारत की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था 


तथा विकास कार्यक्रम को सक्रियरूप से अपनाना चाहिए। अधिकाँश भारतीय कम्पनी 
इस दिशा मे कोई भी अयास नहीं कर रही है । रसायन' उद्योग में सकल बिक्री 
का ३५५% शोध तथा विकास मे प्रतिवर्ष लगाना चाहिए । 


नवीन लाइसेस सम्बन्धी उत्तरदायित्व संभालने तथा नवीन विदेशी सहयोग 
समझौते की दर मे जो कमी आई है उसे रोका जाना चाहिए । दत्त समिति ने 
लाइसेरू प्रदान करने पर प्रतिबन्ध लगाने की जो सिफारिश की है उससे और भी 
सशय बढा 'है। रसायन उद्योग मे बहुत बडी मात्रा में पूंजी लगती है अतः इसका 
विकास लघ औद्योगिक क्षेत्र पर नही छोडा जाना चाहिए। एक रफ्ायनिक खाद के 
प्लाणप्ट की लागत ७५० से ६० करोड रुपया तथा सश्लिष्ट रेशे के प्लाण्ठ की लागत २५ 
से ४० करोडरुपये होती है। अत यदि बडे औद्योगिक गृहो को इस क्षेत्र मे विनियोग 
का अवसर नहीं प्रदान किया जाता तो हो सकता है कि विकास रुक ही जाय । 
सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा इसका विकास किया जा सकता है परतल्तु उस क्षेत्र मे भी 
कुशल प्रबन्धकों का अभाव है। सरकार को चाहिए कि वह औद्योगिक गृहो को 
सभी सुविधा प्रदान कर उन्हे सामाजिक उत्तरदायित्व समालने का अवसर प्रदान 
करे जिससे कि वे विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने मे सहायक बन सके । 


भविष्य 


देश मे रसायनिक उद्योग के विकास के लिये पर्याप्त टैक्नालॉजिकल आधार 
उपलब्ध है और सीमित सहायता द्वारा भी हम इसका विकास कर सकते हैं यदि 
भारतीय प्रसाधनो का तथा इजीनियरिंग' योग्यता का हम समुचित उपयोग करने 
की वीति को अपना ले । विदेशों से आधुनिकतम टेक्नालॉजी तथा प्लाण्ट को क्रय 
करने का जो स्वभाव बन गया है उसमे परिवर्तत लाना आवश्यक है जिससे 
कि चतुर्थ योजना में समुचित विकास हो सके। स्थापित क्षमता का अधिकतम 
उपयोग किया जाना चाहिए। नवीन प्लाण्ट की स्थापना करने के स्थान पर 
स्थापित प्लाण्ठ का विस्तार करने मे लागत कम पडती है । साथ ही, भारत मे 
ही विकसित साधनों तथा उत्पादन के प्रभावीकरण का उपयोग करना चाहिए । 
नेपथा पर आधारित रसायनिक खाद का उत्पादन सस्ता होगा परन्तु यदि इस पर 
आधारित प्लाण्ट की स्थापना की जाती है तो नैपथा का आयात करना पड़ेगा । 
' इसी प्रकार फास्फेटयक्त खाद का उत्पादन करने के लिये श्रायात किये गये 
गधक के स्थान पर अन्य साधनों का प्रयोग किया' जाना चाहिए || 


रसायन उद्योग के अन्तगेत संश्लिष्ट रेशो 'का उत्पादन भी आता है। देश 
में कपास, ऊन तथा हेसियन जैसे प्राकृतिक रेशों का आयात प्रतिवर्ष १०० 
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करोड रुपये तक का होता है । आयात पर इस निर्भरता को शीघ्र समाप्त करने 
के लिये सश्लिष्ट रेशो के उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिए | १ लाख टन 
सश्लिष्ट रेशों का प्रतिवर्ष उत्पादन किया जाना श्रति आवश्यक हैं । इस विशा में 
भी विकास की नीति यह होनी चाहिए कि पूर्ण सश्लिष्ट रेशो का उत्पादन किया 
जाना चाहिए न कि अद्धं-सश्लिष्ट रेशो का जैसे रेयन अयवा एसीटेट सिल्क । 
जापानी विधि तथा साख की सहायता से तायलोन के रेशों का उत्पादन करने के 
लिये तथा जमंन विधि से पोलियस्टर रेशों का उत्पादन करने के लिये प्लाण्ट की 
स्थापना का कार्य आरभ हो गया है । इस वर्तमान २०,००० टन की क्षमता को 
इना करके ४०,००० टन करना आवश्यक है । कताई की क्षमता बढाना भी आव- 
ए्यक है अन्यथा इन पदार्थों पर अधिक मात्रा में विनियोग व्यर्थ हो जायगा । 

रसायन उद्योग में विधि के अप्रचलन को विधिवत दूर करना चाहिए । 
कार्बाइड एसिट्रिलीन से पेट्रो-नथिलीन की ओर 7५४८ उत्पादन के लिये परिवततंन, पोली 
थिलीन, सश्लिष्ट रबर आदि के लिये अल्कोहल से पेट्रो पर आधारित परिवर्तन 
करना आदि इस उद्योग की प्रमुख समस्या है जिसके लिये उचित योजना का बनाना 
अतिआवश्यक है । सरकार की नीति योग्यता को बढाने का समर्थन करती है 
जैसा कि सलल्‍फ यूरिक अम्ल प्लाण्ट, कास्टिक डा इकाई और प्लास्टिक प्लाण्ट के 
लिये है, फिर भी वेदेशिक विनिमय नीति तथा लाइसेसिंग की उचित नीति का 
अपनाना आवश्यक हैं जिससे कि आवश्यक परिवतेन शीघ्र किया जा सके । 

इस सम्बन्ध मे लोचपूर्ण साख नीति को अपनाना चाहिए। यह जटिल 
उद्योग लघुस्तरीय उपक्रमो के लिये उपयुक्त नहीं है । वास्तव मे, अनेक देशों मे 
सरकार की सहायता से इकाइयो का सम्मिलन किया गया है। भारत मे बडे 
उद्योगो के विरुद्ध जो राजनीतिक प्रभाव वढ रहा है उस पर गहन विचार किया 
जाना आवश्यक है| ऐसा वातावरण बनाया जाना चाहिए जिससे कि सामूहिक उद्यम 
की भावना जागृत हो सके । 

इस उद्योग में औद्योगिक सम्बन्धी की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाना 
चाहिए । बडे रसायनिक खाद के प्लाण्ट तथा तेल शोधक फैक्टरी या जटिल पेट्री- 
रसायन प्लाण्ट का चौबीस घण्टे चलाया जाना आवश्यक है । साथ ही, कार्य 
अनुशासन तथा' धन-जन की सुरक्षा की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए । अत 
कानून एवं व्यवस्था का उचित वातावरण स्थापित किया जाना चाहिए । 


